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झर्थ बाशिज्य लिच्रन्ध तर 


(छ06075४0जञादठ & 20थाछारए:_ 34५ उन्‍छऊ & अ &छ) 


लेखक 
एस० सी० सकसैना, एम० ए०, एम० कॉम० एल-एल० बी०्, 
वाणिज्य विभाग, महारानी लच्ष्मीबाई कॉलिज, ग्वालियर । 


संकलनकर्त्ता 
एल० सस्सैना, 
2 तत अल 
 # कप 33.4 
5 ०० ५. न, 
म् कि 2 _ ।, 2 


« ” शापतसंस्कण 
पा जी श्ध्पद | ०; 
हि क्‍ 


।> 3 2 8 


ब्लेस्ापिोे ख््ा- “7 


आगरा 
नवयुग साहित्य सदन, 


उच्च कोटि के शिक्षा सम्बन्धी साहित्य के प्रकाशक 
मूल्य :४५) 


भस्तावना 





प्रत्तुद पुर्तक--“अर्य दाछिप्य तिवन्‍्ध तरड् ”-वास्तव में अर्थवाणिज्य क्षेत्र क्के 
बिखरे हुए पाँच पुष्पों की एक सुसजित माला है | ये पाँच पुष्प ह--उद्योग, . 
एवं सइकारिता, श्रम, व्यापार प्रशुल्क एवं यातायात, वीमा बक्गि वथा अन्य ! 
आपर्भिक क्षेत्र की इन पाँच समस्याओं पर गरम्मीरता से दिचार करके इनसे 
सम्बन्धित समस्त समस्याओ्रों पर भी भल्ली प्रकार प्रकाश डाला गया है। 


यह पुरुतक मुख्यतः राजपूंताना के इश्टर (वाणिज्य) क्नाश्रों ५ ७८ 
लिखी गई है | यद्यपि इस विषय पर अनेक पुस्तक है, किम्ठु मेरी सम्मति में ५ 
इएटर के विद्यार्थियों की झावश्यकता के लिए, अ्रपर्यात हैँ | कुछ पुस्तकों की 
सामग्री तो बडे निम्त स्तर की है। उनमें देश की अनेक महत्त्वपूर्ण समत्याश्श्रो 
पर प्रकाश नहीं डाला गया है और डुछ स्तर से ऊँची कही जा सकती हैं, 
उनमें इतनी अधिक अनावश्यक सामग्रो हे कि जिसे विद्यार्थीयण अपने भाश्य 
में सुविधा से नहीं रख सकते, अतएव विद्यार्थी-समाज की परौद्ा सम्बन्धी आव- 
शयकताशओं को ध्यान से रखते हुए एवं उनके स्तर के लिए उपयुक्त तथा अब *+ 
पुस्तक प्रत्तुत करने के उद्दं श्य से यह प्रयास किया गया है | इस निबन्ध माला 
को कुछ उल्लेखनीय विशेषताये निम्नाड्लित हैं :-- 
(१) इस पुस्तक की रचना राष्ट्र मापा हिन्दी में को गई है । 
(२) इसमें अत्यन्त सरल एवं बोल-चाल के शब्दों तथा मुदावरेदार 
भाषा का प्रयोग क्या गया है । * 
(१ ) १रीक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा गया है [ 
(४ ) इसमें नवीततम्‌ सामग्री, तस्यों एवं आँकड़ों का समावेश है, ध्त- 
एव विद्यार्थियों को भवीन आँकडों के लिए कहीं भटकना नहीं 
पडेगा। 
(५) भारत की प्रायः सभी आर्थिक ससस्याओं पर भल्ी प्रकार प्रकाश 
डाला गया है । 
(६ ) ऐसी आशा दे कि विद्यार्थी समुदाय के लिए तो प्रस्दुत रचना 
उंतीवनी सिद्ध होगी ही, इसके अतिरिक्त व्यापारियों, उद्योग 


प्रतियों, अर्थ शास्वियों एवं जन साधारण के लिए भी यह ग्रन्‍्य 
हवितकारी छिद्ध होगा। 


[ ख ) 


.._ इस पुस्तक की रचना में मुख्यतः श्री एस० सी० सक्सेना को वाणिज्य 

वेषयक पुस्तकों से विशेष सहायता ली गई है | इसके अतिरिक्त कॉमर्स, केपिटल, 

वद्योग-ब्यापार-पत्रिका तथा दैनिक समाचार पत्रों से भी सहायता ली गई है। 
छ॒मादों के हेतु मेरा सबको निमन्यण है। 


आननन्‍्द-निवास, ग्वालियर | लेखक 


प्रकाशक की ओर से 


सममन्‍नन+न++ा 9+>++ न -लननक कक ++-न न कक न+- नमक कक न» भारत न कक भस न नननन-न- पथ न+-प+न- «न 
प्राजकल भारत के आर्थिक एव व्यापारिक क्षेत्र में बड़ी शीघता से परि- 
रतन हो रहे हैँ । इन सब परिवर्तनों से अपने पाठकों को परिचित कराने के 
लयथे एक परिशिष्ट के रूप में कुछ नवीन घटनाओं का पुरुतक में समावेश कर 
देया गया है | आशा है कि पाठकों के लिये पुस्तक श्रधिक उपयोगी सिद्ध 
है सकेगी। 


विषय सूची 


उद्योग-- 


लि नमक हक न लए थक सााा+ यु पार पा 


६ भास्तीय अर व्यवस्था में लघु एव कुदीर उद्योगों का महर्द 


<६, भारतीय सरकार की औद्योगिक नीति 
३, भारतीय उद्योगों में विवेकीकरण 

७. भारतीय उद्योग में सयोग झान्दोलन 
४. भारत में औद्योगिक वित्त 

६, प्रबन्ध अमिकर्ता प्रणाली 

«६, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण 

८. भारत का सूती वस्र उद्योग 

, ६, भारत का लोह एव स्पात उद्योग 
१०, भारतीय जूड उद्योग 
११. भारत का सीमेन्ट उद्योग 
१२. भारतीय कागज उद्योग 

॥ भेम-- 

११३, श्रौद्योगिक सघपे की समस्या “7 
१४, शाभ ब्रश भागिता एव सहभागिता 
११. भारत में श्रम सघ झ्रान्दोलन 
१६, भारत में क्रम कल्याण कार्य 
१७, सामाजिक सुरद्ा तथा बीमा 


व्यापार, प्शुल्क एवं यातायात-- 

१४. भारत छा विदेशी ध्यापार राई 

१६३ भारत सरकार की प्रशुस्क नीति 7 

(३०. भारद में वायु याताधात 

२३, रेल तथा सडऊ यातायात का समन्‍्दय 
२२ भारतीय रेलों के सामृहिकरण कौ समस्या 
३३, भारत में सडक यातायात का राष्ट्रीयकरण्‌ 





बसम_ 


श्रे 
३४ 
घ६ 
९७ 
डे 
६० 
१५३ 
११६ 
१२७० 
१३७ 
१४४ 


११३ 
१६७ 
१७६ 
श्प७ 
१६६ 


२०६ 
२३० 
र३२ 
२४२ 
रर२० 
श्२६ 


( 


[ बथ 


*४, भारतीय कृषि नल 
२९. भूतम्रि का छोटे टुकड़ों में विभाजन भौर बिखरा होना 
२६, भारत में सिंचाई “ रद 
२७, भारत में कृषि मजदूर ही 
र८, भारत में सदकारी थ्रान्दोलन ,- नकद 
बीमा, बैंकिंय एवं विविध-- 

२६. जीवन बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीकरण गम 
३०, भारत में भुद्दा का दशमलवीयकरण दि 
३१. भारतीय रुपये का अ्रवमूल्यन हब 
३३. स्टेट बैंक श्रॉफ इण्डिया कक 
३३. भारत में बेरोजगारी को समस्या ९५ 
३४, भारत में जनाधिक्य की समस्या का 


३९, भारत में समाजवादी ढड्ढ की अर्थ व्यवस्था “ ..., 


३६ 
३७, 


. भारत के राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में सांख्यिकी का महत्व ५” 
« सामुदायिक विकास योजना एद राष्ट्रीय विस्तार सेवा ४ 


झइं८, घाटे का राजस्वनू न 


३६ 


» भूदान यज्ञ ४ नम 


४०, पच वर्षीय योजना € प्रथम एवं द्वितीय ) 
४१. विज्ञापन एवं विक्रय-कला हु 
७२, भारतवासियों का ज्ीवन-स्तर 


हम 





रण 
श्मर 
२६६ 
३११ 
३२४ 


३३९ 
३४४ 
श्श्रे 
३९३ 
३७७ 
डेप्ई 
३६३ 
०४ 
४११ 
3२१ 
भ्श्र 
१3.3 
भ्ष्८ 
भ्८३ 


निवन्ध १ से १९ 


उद्योग 


(एएएर) 


“हाय देश विकाप में पिहट हुआ है, किन्तु उद्योग-पन्ये 
चलाने क लिए बहुत बट क्षेत्र पडा है | अभी तक 
इस होत्र में श्ती का विशेषादिक्तर नहीं है| 
आओ, आगे बढ़ें एवं सुनियन्त्रित योजना 
द्वारा बरमत्त देश को आये बढ़ायें | 
योजना वास्तव में एक यज्ञ 
हे। इस यज्ञ के द्वारा 
समृद्धि प्राप्त 

कहो 


--जवाहलाख नेडह 


[१॥ 


भारतीय अर्थ-व्यवस्था में लघु एवं कुर्ोरे उद्योगों का महत्त 


हूफ्ेसा-- 


/, 


४५ 


५५ 


७. 








ग्रस्वावना--ल्घु एवं हुदीर-उद्योग की परिमापा | विशल-उद्योग, ल्यु-उद्योग 
एवं कुटीर-उद्योग में अन्तर । 


मॉरवीय कुटीर-उच्योगों का योर अतीव--प्रतदीन-ऋत से ही भारत के 
श्रार्थिक क्लेवर में लघु तथा कुटीर-उद्योगों का एक विशिष्ट स्थान हा है । 
इनके कुछ उदाहरण । 

कुटीर उद्योगों का पतन केसे हुआ ?--विनाश के कारण : (१) राजा और 
नवा्बों का धन्त, (२) नए सामन्तवादी बर्ग का उदय, (३) ब्रिदिश शासन 
की आर्थिक एवं भ्रौद्योगिक नौति, (४) भारतीय माल पर इड्लैंढ मे वैवानिक 
प्रतिवन्‍्ध, (१) भारतीय कारीगरों पर नियन्त्रण, (६) यातायात के आधुनिक 
साधनों की उम्नति, (७) विदेशी वस्तुओं से प्रतियोगिता । 

फ़िर भी कुटीर घन्‍्धों का अस्तित्त क्यों 7--छुछ उद्योग भारतवासियों के 
“घर रहने की प्रवृत्ति, ज्ञाति प्रथा, लम्बी परम्परा, ग्रामीण जीवन की भार्थिक 
स्वावलगबनता, स्वदेशी श्रान्दीलन दया कुद्ध सरदारों की उदार नीति के कारण 
बच रहे। 

भारतीय अब-व्यवस्था में लदु एवं कुटरीर-धन्धों का महत्तत--भारताप कृपक 
जत-संस्या का जीवन-स्तर नोचा है, श्राथ भपर्याप्त है एवं वे वर्ष में क्ृणमग 
३-४ माह खाली रहते हैं, अतः खाली समय का सदुपयोग करने के लिए एवं 

ग्रामीण जनता का आय तथा जीवन-स्तर ऊँचा करने के उद्देश्य से कुटोर एवं 

रघु-उद्योगों का विकास वांचुनीय है। 

क्या बुटीर-बन्धे प्रतियोगिता में टिक सगे !--हाँ, विद्य त-शक्ति एवं यम्त्रो 
के प्रयोग से ऐसी चाशा की जा सकती है। निस्‍्त दणिक्रोण्यों से कुटोर एवं 

लघु-डद्योगों का महत्व स्पष्ट हं--(१) पूर्ण रोजगार कौ आवश्यकता, 

(२) श्रौद्योगिक उत्पादन का समाव वितरण, (३) आय का समान वितरण, 

/९२५ आहत एक 'पच्ीफिएें, के, ससत्स०, एटऐ खुछ साथ: खुरदा, 
(६) उत्पादन व्यय, (७) उत्पादन की किस्म तथा (८) समाज के लिए महत्य। 
कुटौर तथा लघु घन्धों की समस्‍यायें एवं उनके हल--सामरान्य लमस्याय-- 
(९) इच्चे माल की कठिनाई, (२) पूँज़ी का अभाव, (३) बिकप को कुियाई, 


५] 


(४) शिह्पियो को अशिह्वा तथा रूढ़िवाद एवं प्रशित्ण का श्रमाव, 
(३) वैज्ञानिक यस्‍्त्रो का अभाव एवं दूषित निर्माण विधि, (६) कर-समस्या, 
(७) जन-लसलहयोग की आवश्यकता । लघु उद्योगों की कुछ प्रमुख समस्‍यायें । एक 
ऐसी योजना बनाई जाय, जिसके अनुसार सभी विभायों के उद्योग परस्पर 
पूरक के रूप में काये करें। 
८, छुटीर एवं इह्वत्‌ उद्योगों मे समन्वय--दमारी अर्े-ध्यवस्था ऐसी हो, जिसमें 

हु बड़े पैमाने के उद्योग एवं कुटी र-चन्धे सभी को उचित स्थान मिल्ले । 

+६5. कुँटीर घन्धे तथा सरकार--प्रास्तविक प्रगति १९ अप्रैल रून्‌ १६४७ के 
बाद । योजना कमीशन द्वारा इनके सहस्व पर दल देना। कुटीर-उद्योग बोर्ड की 
स्थापना । विन्रयशाह्षाथों तथा प्रदृ्शेनियों का ग्रायोजन । राष्ट्रीय लघु-उद्योग 
निगम की स्थापता ।॥ औद्योगिक बस्तियों की स्थापना । उधार मिलने की 
व्यवस्था । शैल्पिक सद्दायता । विदेशों विशेषज्ञ । 

?०, बुदीर एवं लउ-द्योयों का सविष्य--द्वितीय पद्ष-वर्षीय योजना के पक 
द्शन-सात्न से यह स्पष्ट है कि इन उद्योगों का सदिष्य उज्जल है। 


?१,. निष्कर्ष । 


अस्तावना+-+ 
सामान्यतः उद्योग तीन प्रकार के द्वोते ह--विशाल-उद्योग, लघु-उद्योग और गृद् प्रधवा 
कुदीर उद्योग । जो उद्योग बडी बडी मशीनों तथा विद्युत्त की सहायता से चलाये 
जाते हैं, जिन कारखानों से सहस्तो श्रमज्ीवी कास करते है एवं लाखों-करो्डों की 
पूँजी लगी हुई है तथा जहाँ बडी मात्रा मे वस्तुओं का उत्पादन होता है, वे 'विशाल- 
उद्योग! की श्रेणी में आसे हैं। लघु-उच्योग वोड की परिभाषानुसार 'ह्घु-उद्योग' की 
श्रेणी में डन समस्त कारखानों अथत्रा सस्थाओं का समावेश किया जाता है, जिनमे 
पाँच लाख रुपये से कम्त की पूंजी लगी हो तथा विद्युत शक्ति के श्रधोग की दशा में, 
जिनसे ६० तक व्यक्ति काथे करते हों और शक्ति के अभाव में १०० तक ध्रम- 
ज्ञीवी कार्य करते हों | 'कुटीर-डच्योग” से आशयब ऐसे उद्योग का है, जो पूर्णतः अथवा 
मुख्यतः परिवार के सदस्यों की सहायता से चलाया जाता है और यदि ऐसे धन्धे 
कारखानों मे छिये जाते हो तो काम करने वाले श्रमिकों की सख्या & से भधिक न हो। 
आपतीप प्शुल्क मण्डल ने अपनी सन्‌ १६५० कौ रिपोर्ट में कुटीर-उद्योग की परिभाषा 
के श्रन्तगंत आर्य तथा शहरी दो प्रकार के हो कुटीर-उद्योगों को सम्मिल्चित्त किया 
है । इस सम्बन्ध में विद्युत शक्ति एवं यम्त्रों का उपयोग करना अथवा न करना कोई 
विशेष महस्त नही रखतग, भर्थात्‌ यदि झुख्यतः एक हो परिवार के सदस्य बिजली 
एवं छोटे-मोटे पन्‍त्रों को सहायता से कोई उद्योग चल्लाये तो यह कुदीर-उच्योगर की ही 
कओणी में आवेगा ) सक्ेप में, ऐसे उद्योगो को हम शह-उच्चोग कह सकते हैं, जिनमे 
“दूँजी, प्रबन्ध और श्रम! का सम्बन्ध लुप्त हो जाता है तथा जो उद्योय-स्वामी के घर में 
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ही, उसी के परिवार के सदस्यों द्वारा चलाया जाता है। अन्य दोनों प्रकार के उद्योग 
'विशल शोर लपु उद्योग” में पूजो प्रबन्ध और थम का सम्बन्य होता है तथा 
इन दोनों प्रकार के उद्योगों में सुमदालित कारखानों के अद्र किराए के श्रमिश् काम 
करते हैं और इनके कारश्ाने सामान्यतः शक्तिव्रालित हुआ काते हैं | 
भारतीय कुटीस-धन्धों का गौरपपूर्ण अतीत--- 
प्राचीन काल से हो भारत के आर्थिक कनेवर में लघु तथा कुद्रीर-धन्वों का एक 
विशिष्ट स्थान रद्या है। ढाका को सहमत, वतारस की साडियाँ, काश्मीर के शाल, 
धातु की मूर्तियाँ, लकडी के खिलौने झ्रादि दिश्व प्त्िद्धू वस्तुर्ये इन्हीं कुटीर-धर्स्यो में 
बनती थों ) हमारे कुटीर-धन्धों के सम्बन्ध में भारतीय औद्योगिक भायोग सन्‌ १६४१८ 
की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि “एक समय, जबकि आशुनिक श्रौद्योगिक्त पदुति के 
उद्रास-स्थान परिचिमी योरप से असम्प जातियों का विशस्त था, उस समय्र भारत 
अपने शिल्पियों की उच्च कला तथा राज़ाश्रों की सम्पत्ति के लिये प्रख्धात था ।” विदेशों से 
हमारे कटी र-धर्न्यों क्री वाहुचों के लिये प्रतल सरया में माँग झाती थी तथा जब विदेशी 
उप्रापारी मारत में सर्वभथम आये, उस समय भी छुटीर घन्धों का उत्पादन एवं हमारे 
कारीगरों की कुशलता योरपीष देशों से एबं उनके उद्योगों से बढ़ कर ही थी। दमारे 
कुदौर-घन्वों द्वारा निर्मित माल्त विदेशों में ( जैवे--प्रौस, रोम, मिश्र, ईरान, अरब, 
सीरिया आभादि ) भेजा जाता था) 
कुदीह-उद्योग का पतन कैसे हुआ १-- 
किन्तु जब्र से ईस्ट दृण्डिया कम्पनी का भारत में प्रवेश हुआ तथा अब से 
उन्होंने व्यापारिक दृष्टि के स्थान पर राजनेतिक दृष्टि अपनाकर क्रमशः १८ वीं शताब्दी 
में भारत के शासन की वागडोर सभाली, दसारे कुटीर-घन्थों के भाग्य ने पत्ठटा खाया 
और शासकों को राजनैतिक एवं आर्थिक नीति के कारण कुट्टीर-धन्धों की अवनति 
होती गईं। अवदति के मुप्पर कारण निम्नलिखित हैं 
(९)राजा और काबों का अन्त-ईस्ट इशिडिया कम्पनी ने भारत में 
राजनेंतिक आसन जमाने के बाद आर्थिक आसन जमाकर अपना रुष भारत के झार्थिक 
शोषण की ओर क़िया। ईस्ट इंणिडिया कम्पनी के पास्त राजनैतिक सत्ता जाने से 
भारतीय राजा ओर नवाहों की स्थिति वर्तमान राज-प्रमु्खो की भाँति हो गई। 
परिणमखरूप राजा महाराजाओं द्वारा कुद्रर-फार्थों की जो माँग थी, वह नष्ट प्रायः 
हो गई थ्रोर इससे कुटोर-उद्योग को गहरा आथिक धक्का लगा) लाइ डल्लहोजी की 
जिनाशसरी नीति के कारण देश की छोटी-छोटी राजघानियाँ भी लुप्त हो गई', जो 
अआचीन कल्य-कोशल को केन्द्र थों और जहाँ कुडोर-शिल्पियों को आश्रय मिलता था। 
इससे दची-खुद्दी कला-कोशल की माँग भी समाप्त हो गई। 
(२) नये सामन्ावादी वर्य का उदय---राजनैतिक सत्ता ज्ञाने के परिणाम- 
ख़रूप भारतीय राजा श्रीर नवाब को सत्ता का अन्त हो गया और पुक नये समान का 


| 


उदय हुआ, जिसे हम 'सॉमन्तयादी वर्ग! कह सकते हैं। इस वर्ग का उदय ब्रिटिश शासक 
ने शासन प्रणाली का संचालन करने के लिये किया, जो शहोर से एवं जन्म से भारतीय 
ये, परन्तु उनकी आत्सा युव विचारधारा अपने शासकों की तरह श्रग्नेनियत से 
ओत-प्रोत थी ) यद्द सामन्तवादी वर्ग अग्नेज्ों की अन्धी नकल करने में अपना गौरव 
समझता था, जिसका श्रभाव हमारे कुटीर घन्धों पर बहुत बुरा पडा। श्रीमती वीरा 
एन्सटे का कहना हैं कि इन नए वर्ग के लोगों ने पश्चिमी फ़ैशन अदण करना आरम्म 
किया, उन्होंने या तो पश्चिमो देशों में बनी वस्तुश्रों को खरीदना आरम्म कर दिया 
श्रथवा देशी वस्तुओं का क्रय शुरू किया, जो पहले योरोपियन लोगों को बेची क्षाती थीं 
आर जिन्हें स्वथ्न भारतवासो घृणा की दृष्टि से देखते थे। इसका परिणाम यह हुआा कि 
कल्लात्मक एवं मौलिक वस्तुओं के उत्पादन को गद्दरा ध्राघात पहुँचा । 

(३) विटिश शाप्षत की आर्थिक ग्व ओद्योगिक गीतिं--तिडिश शासन की 
आर्थिक एवं श्रौद्योगिक नीति उपेक्षपूर्ण थी। श्र याचार करके तथा श्रनेर कूटनीतियों के 
सहारे भारतीय उद्योगों को गिराया गया । सन्‌ १८१३ में तो यह बिल्कुल निश्चय 
ही कर लिया गया कि भारत के उद्योग धन्घों को नष्ट कर दिया जाय भौर इब्नलैंड के 
च्यापार को बढ़ाने के लिये बहाँ का बना हुआ माल भारतवासियों के सिर बलात, मर 
दिया ज्ञाय | इसक अतिरिक्त इड्ललैंड के व्यापार फो बढ़ाने के उद्देश्य से ही इम्नल्तिस्तान 
के बने हुए माल्त पर महसूल घटा कर कुल कीमत का २१% कर दिया गया और 
कुछ विशेष वस्तुओं पर नो महसूल बिल्कुज्ञ ही हटा दिया गया | इन करों का मुख्य 


उद्देश्य श्रग्नेजी उद्यो्गा को सहायता पहुँचा कर उनको नये विपणि क्षेत्र प्राप्त करा 
देने का था । 


(४ ) भारतीय ग्राल पर इड्जेलैंड में वेषानिक प्रतिबन्ध--इतना ही नहीं, 
श्रवितु इक्लेंड में कानून द्वारा भारतीय वस्तु, जेसे--छींट, केलिकों श्रादि का उपयोग 
रोकने के लिये भी प्रयत्न किये गये तथा उपयोग करने वालों को दुणड दिया गया। 
इसका भी एक उदाहरण मिलत' है, जब एक अग्नेज महिला प्रिटिश“सभा गृढ में गई 
तो उसके पास भारतीय केलिसो का रूमाल था, इसलिये उसे <० पौण्ड से दृण्डित 
क्या गया । 

(४ ) भारतीय कारीयरों पर नियन्त्रएु--ईस्ट इण्डिया कम्पनी के सचाल्कों 
में कम्पनी के भारत स्थिति अधिकारियों को यह झ्रादेश दिया कि भारत में वस्त्र झिल्पियों 
पर कड़ा नियन्‍्तण रखा जावे, जिपसे दे. केवल विशेष प्रकार का कपढ़ा विशेष नस्पर 
के सूत से ही छुन सके । घुनने की मात्रा भी नियन्त्रित कर दी यई । भारत के श्रचच्छे 
अच्छे कारीगर कम्पनी की इच्चालुसार काम करने पुव अपने द्वारा निमित वस्तुओं को 
निश्चित मूल्यों पर बेचने के लिये वाध्य किये गये। श्री रमेशदत्त ने एक स्थान पर यह 
भी लिखा है कि मलमल घुनने वाले अनेक जुलाहों की उ ग़लियाँ कटवाई , इस प्रकार 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारतीय शिल्पियों को चारों श्रोर से क्डे नियन्त्रण में रख कर 
आपरतीय कल्ला कोशल का शाला घोंट दिया । 


(६ ) यातायात के आधुनिक साधनों की उन्तति--यातायात के साधनों 
की उद्नति से अन्य देशों की आर्थिक दशा सुधरी, किग्तु इससे भारत का गौरवमय कल्ले- 
बर नष्ट हो गया। रेलों के विक्ाप्त से प्रामोण उद्योगों को बड़ा धर्का पहुँचा। रेल, 
वार, डाक, सदकें, जहाज आदि यातायात एवं सन्देशवाहन के विमिन्त सपधर्नों के 
विकास करने का एकमात्र उद्देश्य था--अंग्रेजी ध्यापारिक माल की इद्धि भौर चहाँ के 
निमर्तित माल को भारत में खपाना'। राजमि 

(७ ) विदेशी वस्तुओं से अतियोगिता--विदेशी ठिक सत्ता के कारण 
इकलेंड से मशीनों को बनी हुई वस्खुयें इमारे देश में झरने लगीं श्रौर उनझी प्रतियोगिता 
में हमारे ये घोटे धन्वे मं टिक सके । प्रार्मो की स्वावलस्खी इकाइयाँ भंग होने लगीं 
तथा मशोर्नों द्वारा बड़े-बड़े कारखातों में बने हुए सस्ते माक्त को प्रतियोगिता, हमारे 
उद्योगों हे प्रति सरकार की उदासीनता एवं लोगीं के रदन-सहन, रीति रिवाज तथा 
सामाजिक सम्यता में परिवतेन होने से हमारे कुटीर-धन्धों के पाँव उखडने लगे । परि- 
णाम यह हुआ कि जो कुट्रौर एवं लघु-उद्योग इस परिवर्ततीय स्थिति में समायोजन ने 
कर सके, उनका अन्त हो गया तथा शेष कुटोर घन्यों ने अपना श्रस्तिस्तर किसी 
किसी प्रकार कायम रक्खा। 
ऐए भी कुटीर-धन्यों का अस्तित्त क्यों *-- 

इतनी अवौनति के परचात्‌ आ्राज मी ये चोटे अर कुटीर-पन्धे झ्राथिक जीवन 
के अमुख अंग बने हुये हैं ! झरने अस्तित्र को टिकाने में कुटीर-घन्धे क्योकर सदल 
हुये, हसको कहानी भी बडी रोचक है। भथम तो भारतवासियों के 'घर रहने की 
प्रदति! के कारण और ध्म्य रोहयार की आशा न होने के कारण उन्हेंने अपना 
कौडुम्बिक व्यवसाय चालू रखा एवं इनको जीवित रखने में जाति प्रथा का भी सहयोग 
मिक्षा | दूसरे, देश की लगभग ७० प्रतिशत जन-सस्या का प्रमुख व्यवसाय अयवा" 
आजीविका का साथन कृवि है श्रोर इस व्यवसाय में वषे के लगभग ६ माह कृषि 
सम्बन्धी क्रियायें होठी हैं, अतः शेष बेकार बश्रवधि में उन्होंने शपनी आय बढ़ाने के 
लिये कुटोर-धन्धथों को अपनाया। तीसरे, स्वतन्ट श्र॒सजीवी शिल्वों समुदाय को 
जिसने स्वतस्त्र जृत्ति से अपने कुटुस्दियों के साथ घर के असन्च यव॑ आाह्ददपूर्ण 
बाताबरण में काम किया है, संगठित कारखानों को कप्टमय एवं अनुशासनपूर्ण.- 
परिस्थिति में काम्र करवा सायसन्द था। इस अदूसि के कारण उन्होंने अपने पुराने 

ड्योग ही, ज्ो स्थाति भाप्त थे पूर्व निनझे पीछे सदियों का इतिहास था, चालू रखना 
अपने स्वतस्त्र शश्तिद्र की इच्टि से श्रेयस्कर समम्या । चौथे, कुछ विशेष कुरीर-डयोग 
ऐसे है, जिनके द्वारा किया जाने वाला उत्पादत श्राधुनिक कारखाने में नहीं हो सकता 
था, इसके साथ ही इम्मरे समाम में अनेक च्यक्ति ऐसे मरी थे, जिनते कुटीर-उ्योगों को 
विशेष प्रोत्साइन मिला रहा, जैसे--अमीर, उमराव, सरदार, जमींदार आदि ) ये लोग 
कुटोर निम्नित माल डी विशेषतः खरीदने थे! फ़िर स्थानीय माँग की वि करने के 
लिये भी कुटोर-घन्दों को श्रावश्यक्ता थी। इस कारण भी वे गाँवों में ज्ञीवित रहे । 


रे 


पाँचवे, स्वदेशी आ्रान्दोलन के द्वारा भी इन्हे काफी सहारा मिल्ला तथा पन्‌ १६२१ और 
सन्‌ १६३१ के राजनैतिक आन्दोलनों में खादी तथा अ्रन्य देशी बत्तुओं के उपभोग पर 
जोर दिया गया, इससे वे धन्चे और भी उभरने लगे । सन्‌ १६३६-३७ में जब प्रान्तीय 

शासन-व्यवस्था कांग्रेस के हाथ में झाई तो इन धर्न्यों को विशेष प्रोत्साहन मित्ा 

फिर, द्वितीय युद्ध-काल में नायरिक उपभोग के किये कारखार्ों में बने घन्नों की , 
संख्या बढ़ी भर इनमें काम करने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन मिला । इस सम्बन्ध ; 
में यह न भूलना चाहिये कि कुटीर-उद्योग को जीवित रखने का एुक् बचा भारी श्रेय 

मष्ाव्मा गाँबी के स्पदेशों आन्दोलन तथा गाँधीजी द्वारा संस्थपित अखिल भारतीय 

ग्राप्रोयोगय संघ, श्रखिल भारतोय क्ताई संघ आदि संस्थाथों को है, जिनका सचालन 

आज गाँवी भ्र्थवाद्‌ के कट्टर श्रनुयायी श्री जे० सी० कुमरप्पा कर रहे हैं। 


भारतीय अ्4-व्यवस्था में कुटीर-धन्धों का महत्त्व-- ि 

४ भारत जैसे विशाल जन-संख्या वाले एवं कृषि प्रधान देश में कुट्रीर एवं घोटे 
उद्योगों के जितने भी गुण गधे जायें, कम ही होंगे । झोयोगीकरण की किप्ती भी देश- 
ब्यापी योजना में इमको सम्मिलित करना तथा उचित स्थान देना अनिवार्य दो गया 
है। भारत के निवासी द्रिह्न हैं तथा अधिकांश जनता का जीवन-स्तर बहुत नीचा है। 
यदि किसानों की वास्तविक स्थिति का अवलोकन करें तो सचमुच रोना था जाता है । 
झाय कम होने के कारण उन्हें जीवन की आवश्यक वस्तुश्रों का श्रभाव शहद है। उनके 
पास भूमि इतनी कम्र हैकि वे वर्ष भर पूरो मेहनत भी नहीं कर सकते । कृषि के 
शाही कमीशन ने लिखा है---“भारतीय कृषि की एक महस्रपूर्ण बात यद्द है कि इस 
पर काम करने वाले कृपक को वर्ष भर काम करने की श्रावश्यकता नहीं होती । वर्ष में 
कम से कम चार महीने वह बिल्कुल खाली रहता है। ऐसे खाली समय में उसे तथा 
उसके परिवार को कोई काम देने के लिये छोटे-छोटे कुटीर-धन्धों की आवश्यकता है ॥” 
भारतीय बेंक्गि जाँच कमेटी का भी मत है --“कृपक तथा उसझे परिवार को उनके 
खाली समय मे काम देने के लिये कुटीर-घन्धे स्थापित करना बहुत आ्रावश्यक है। इस 
प्रकार बह झपनी थाय भी बढ़ा सकता है ।”” डाक्टर राधाकमल पझुकर्जी की खोज के 
अनुसार--“उत्तर-भारत में ऐसे अनेक प्रदेश हैं, जदाँ कृषक वर्ष में लगभग २०० दिन 
बेकार रहते हैं। कहीं-कहीं तो, जहाँ सिंचाई के भ्रच्छे साधन प्राप्त हैं, वे इससे भी 
झधिक समय तक बेकार रहते हैं। जिस किसान के पास भूमि कम दै, उससे तो सारे 
परिवार को भी उस पर काम करने की झावश्यकता नहीं होती, अतः उन लोगों को 
ऐसा कास देने की आवश्यकता है, जिसे ग्रहण कर वे अपनी आवश्यक वस्तुयें बना 
सके तथा अपनी आमदनी में शृद्धि मी कर सके ।” राष्ट्रीय योजना समिति सन्‌ १६३ ६ 
के मतानुसार भी “भामीण भारत को अधिकांश जत-सख्यां अपने भौतिक कल्याण के 
लिये अपनी श्रावश्यकता की पर्याप्त वस्तुयें प्राप्त नहीं कर पातो, अतः उनके लिये कुदीर- 
घर्त्यों का स्थापित करना बहुत आवश्यक है।” 

/. डाबंदर बी० यी नारायण स्वामी नप्यडू , सदस्य प्रशल्क सणदल; अपने पक 
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लेस' में लिखते है--कुटीर तथा अन्य छोटे उद्योगों क्र महख भक्षी प्रकार न 
समझने का एक प्रधान कारण यह भी है कि हमको इस बात का पूरे ज्ञान नहीं द्द 
कि विश्व के भ्रन्‍्य उन्नतिशील ओद्योगिक राष्ट्रों में कुटोर-धन्बों को दया स्थान आस 
है। गत महायुद्धू के पूर्व जापान का नाम पक ऐसे आदर्श राष्ट्र के रूप में स्विया जाता 
था, जिसकी औद्योगिक प्रगति का श्रेय छोटे-मोटे धन्धों को दी था ! आम भी पश्चिम 
के भ्रधिक उन्नतिशील देशों ( जैसे सयुक्त राष्ट्र अमेरिका ) में सामुदायिक योजनाओं के 
भन्वर्गत जो दोटे छोटे उद्योग-धम्घे चलते हैं, वे वडे सफल पुव प्रबल्लित हैं तथा 
इनके निर्मित पदार्थ कारखाएनों द्वारा बने हुये माल से अच्छे समझे जाते हैं" श्री औन 
ने कहा है--“यदि खराब मौसम त्तथा शीतकाल में प्राच्ीनक्षल की तरह कुछ श्राय 
देने धाला काम कृपक को मिले तो यह एक मदरुइपूर्ण बरदए्त होगा 77१ इसी अकर 
इटली के सम्बन्ध में भी यह कहा नाता है कि “जहाँ मलपरी के त हैं, वहाँ किसान 
महिलायें बहुपा पूर्ण रूप से कताई में व्यस्त रहती ऐँ !” झब यह विचारणीय प्रश्न 
दो जाता है कि जज श्रोच्रोगिक दृष्टि से उत्तत एवं कम जन सख्या वाले देशों में भी 
कुटीर-धन्धों का इतना अधिक मद है, तो भारत में, जहाँ भूमि एर शन संख्या का 
भार भ्रविक है और चहुँ झोर बेकारी फैली हुईं हे, कुटोर एवं छोटे परिमाण के धर्वों 
का महत्व और भी श्रधिक हो जाता है | इसी दृष्टि से पृज्य गांधीजी ने णुक स्थान 
पर लिखा है--''यम्त्रीकरण तब ही उचित है, जयकि कार्य के लिये अप्रिक बहुत ही 
कम हों, किन्तु यदि काम के लिये झावश्पक्ता से अधिक श्रमिक हैं, जैसे कि भोरत 
में, तो यद एक छुराई दे । दमारे सामने समस्या यह नहीं है कि गाँशें में बसने बाते 
करो्ों तर-नागिषों के लिये ध्रवक्ाश कैसे प्राप्त करें, अपित समस्या थद् है कि खाली 
समय का सदुपयोग क्से किया ज्ञाय १” पूड्य महात्मा जी यम्त्रों के उपयोग के विरुद्ध 
नहीं थे, किन्तु वे यह नहीं चाहते थे कि मनुष्य उनका दास हो । उन्होंने देखा कि देश 
में एक ओर तो बेकारों बढती जा रही है भर दूसरी भोर पूंजी की कप्तो है, अतः 
उन्होंने कुट्रीर-धन्धों को अपनाने का विशेष आदेश दिया ( 
क्या कुटीर-पन्पे प्रतियोगिता में टिक सकेंगे !--- 
अब्र अश्न यह है कि क्या हमारे कुटीर-धम्धे विशाल उद्ये गों की प्रतियोगिता 
में उिक सकेंगे? इस सम्बन्ध मे, यदि दम आशतवादी बनें तो शरदुचित न होगा । 
प्राज कुछ ऐसी बातें हैं, जिनके कारण कुटीर-घन्दे सफ्लतापूवेक बड़े उद्योगों का 
सामना कर सकते हैं। एक तो विद्युत का अयोग बढ़ने से इन धत्परों में बिजली द्वारा 
सशीन चलाने में सुविधा होगी तथा इन घन्धों को बाह्य एवं श्रान्तरिक बचतों का 
लाभ मिल्ल रूकेगा। दूसरे, आज प्रत्येक समाज में इुच्च ऐसी वस्तुओं की माँग बढती 
जा रही दे, जो सरलतापूर्क सस्ते मूल्यों पर इन घन्धों में बनाई जा सकती हैं | तीसरे, 
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देश की सामाजिक, राजनेतिक तथा थार्थिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हये भी 
शेसा कहा जा सकता है कि ये धन्धे प्रतियोगिता में श्रसफल न होंगे। 

अब हम निम्नलिखित प्रत्येक इष्टिकोण से कुट्ीर-धन्धों द्वारा श्रद्योगीकरण के + 
महःव को देखेंगेः-- 

(१ ) पर्ए रोजयार की आउश्यक्रवा--थार्थिक, सामाजिक श्थवा राज- 
नेतिक दृष्टि से किसी भी देश में बेकारों की अधिक संख्या रहना अथवा पूर्ण रोजगार 
न रहना पुक अभिशाप है। वेकारी का सबसे बडा दोष मौतिक नहीं, वरन्‌ नेतिक है। 
इससे 'छेवल अभाव ही नहीं, वरन्‌ घृणा तथा भय को भी जन्म मिलता है | भारत की 
वर्तम्रान परिस्थिति में, जबकि साम्यवाद का प्रसार बडी तेजी से हो रहा है तथा बेकारी 
एवं श्रन्य समस्याओं के कारण साम्यवाद की ओर जनता कोी प्रवृत्ति बदती जा रही है, 
बेकारों की अधिक सपस्या रामनैतिक शान्ति के लिए बाधक हो सकती है, श्रतएव 
बेकार लोगों के लिए पूर्ण रोजगार का आयोजन करना अत्यम्त |झ्रावश्यक है। श्रीयुत 
श्रीमन्नानारायण श्रग्मवाल के अनुमानानुसार सन्‌ १३४१ में लगभग २० मिलियन 
श्रामिक बेरोजगार थे।* यही संख्या कितनी भधिक है, (फिर श्राज् की स्थिति तो और 
भी गम्भीर हो गई है । इस सम्बन्ध में यह लिखना श्रनावश्यक न होगा कि श्राज पुकक 
साधारण पद के लिए एम० पु० एवं बी० ए० पास व्यक्ति अपने प्रार्थना-पत्र भेजते हैं, 
जबकि डस पद के लिए केवल मैट्रिक पास व्यक्ति ही उपयुक्त हैं। 

भारत वास्तव में गाँवों का देश है, इसडी अधिकाश अन-सरवा देश के पाँच 
लाख गाँवों में तथा लगभग तीन हजार कर्स्बों में रहती है। अधिकॉश लोगों का 
व्यवसाय भी या तो कृषि है श्रथवा वे कृपि-अ्रमिक हैं, जिससे उन्हें पर्याप्त आमदनी नहीं 

५, इसलिये कृषि को कार्यक्षम बनाने के लिए पूरक धर्धों की भ्रावश्यकता है, जिससे 
7” , बन-ससया को काम मिले । भारतीय कृपक वर्ग वर्ष की सम्पूर्ण अवधि में 
कृषि-कार्य न करते हुए कुछ मास तक बेकार रहता है । यहाँ प्रश्न यह है कि क्या बी 
मात्रा के उद्योग बेकारी की समस्या को हल कर सकते ? पिछली शतोडदी में 
भारत में सगठित उद्योगों का इतना विकास होने पर भी केव््ल सेंतालीस-अडतालीस 
लाए मजदूरों को रोजगार मिला है, अतएव यदि बडे-बडे उद्योगों को ही और भ्धिक 
विकसित किया जाये तो छुछ व्यक्तियों को रोजयार और मिल जायेगा। इससे बेकारी 
की समस्या पूर्ण रूप से हल न होगी | इसऊे श्रतिरिक्त संगठित ड््योग-धन्धों का 
विकास होने से श्रमिकों का केन्द्रीयकरण विशेषतः औद्योगिक नंगरों में होता है, नई- 
नई ओऔद्योगिक एवं श्रम सम्बन्धी समस्‍यायें उपस्थित होती हैं तथा सरकार एवं 
डद्योगपतियों को सामाजिक सुरत्षा श्रथवा सामाजिक बीमा पर भ्रधिक खर्च करना पडता 
है, इसलिए यदि कुटीर-धन्चों का विकास किया जाये तो इसमें बचत होकर बेकारी 
की समस्या का हल दो सकता है। भारत में पूँजी की कम है श्र ज्ञन-सरग्रा बहुत 
बडी है, अतएुव भारत के श्रौद्योगिक विक्यास में उन उद्योगों का बहुत ऊँचा स्थान 
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होना चाहिये, जिनमें अविक से अधिक व्यक्ति वाम करें एुवं जिनमें कस से कम पूंजी 
की आवश्यकता हो । ऐसे उद्योग छुटीर तथा लघु-उच्योग ही हो सकते हैं | हमारी 
दैनिक आवश्यकता की इजाएों वस्तुएँ इन उद्योगों द्वारा बनाई जा सकती हैं । ये उद्योग 
उर्यों क्यों बढ़े गे, स्ये-स्यों इनकी बनाई चीजों की साय भी बड़ेगी। फरत, बेकारी का 
नाश होगा । इस प्रकार उद्यादत, उपाजेन और उपभोग की श्रद्ुल्ला इन उद्योर्गों द्वारा 
ही सन्तुल्षित एव गतिशील हो सकती हैं । 

(२) औद्यागिक उत्पादन का समोन वितरणु--देश की चहुँमुखी उन्नति 
के लिये मो कुदीर धर्धों की शरण लेनी पढेगो । बड़े-बबे उद्योगों के हारा देश का 
समान श्रौद्योगिक विकास सम्भव नहीं है। वर्तमान समय में सगठित उद्योगों का 
केन्द्रीयकरण किचित नगरों में ही है, मैसे---वसग्बई, कलकत्ता; कानपुर इत्यादि । इससे 
उत्पादन का समान दितरण नहीं होता है, देश की चहुँमुखी उन्नति नहीं होती तथा 
श्रास्तों में परस्पर बेमनश्य होता है, जो एकता की दृष्टि से द्निकारक है। इसके झ्लि- 
रिक्त फैवल नगरों का ही विकास होने से शेर याँव की ओर ध्याव न देने से देश की 
झाय एवं उद्योग का समान वितरण न होकर देश का भ्रार्धिक विकास एकोगी होता 
हे, श्रतएव उद्योगों का विकेन्द्रीयकरण भ्रनिवार्य है, जिससे ्राघुनिक ढक पर सत्र लित 
कुदीर-धन्धों का विकाप्त होकर वे संगठित बड़े-बडे उद्योगों के लिये पूरक हो सके |. * 

( ३ ) आय को समान विवरणु--बरढे परिमाण के उद्योगों के द्वारा राष्ट्रीय 
आय का एक बहुत बडा हिस्पा केवल कुछ भागो में ही केश्द्रित हो जाता है तथा 
श्राय का समान वितरण नहीं होता ओर अखमानता बदती हे । कुटीर-उद्योगों को 
प्रोत्साहन देने से ही यह श्रसमानता काफी सीमा तक दूर की जा सकती है । इस दृष्टि 
से श्री गाइगिल ने अपने झरार्थिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य में कहा है-- आधारभूत एव 
छोदे परिमाण के उद्योग पन्धों के विकास एुवं रोजगार के अवसरों को बढाने पर पर्याप्त 

बल देना चाहिये, जिससे आधिऊ असमानता का अन्त हो।!* 

(४) श्रमजीबी एव पं जीपत्िया के सम्बन्ध--इतेमान श्रौद्योगिक श्रशान्ति 
का मुख्य कारण बड़े-बबे उद्योग दी हैं, अतणव ओद्योगिक शान्ति लाने के लिए कुदीर- 
उद्योगों को प्रोत्साहन देना अनिवार्य हो जाता है। कुटीर-उद्योगों के अन्तर्गत भ्रस्येक् 
सेवायुक्त ही सेवायोजक होता है, श्रम एवं पूँजी में भ्रधिक श्रन्तर नहीं दोता है । यदि 
किसी कुंटीर-उच्चोग में अधिक अ्रप्तिक होते भी हैं तो स्वामी तथा नौकर की भाववा 
नहीं होतो इ। इससे हडतालें तथा वाले-बन्दियाँ नहीं होतीं, ग्राधिक उधल पुथक्ल भी 
कम हो जाती है, भतिदवन्दिता रहती है, किन्तु उम्तका रूप स्वन्‍्थ होता है और गला 
घोटने बाली प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। इस प्रकार कुदीर-उद्योगों के द्वारा ही श्रौद्योगिक 
शान्ति की शराशा की जा सकती है। 


(५ ) युद्ध तथा सुरक्षा--पहाँ यह कहना तो भ्रतिशयोक्ति होगा कि छुटौर- 
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डद्योग व्यवस्था के अन्तर्गत युद्ध न होगे, किन्तु इतना अयश्य कह सकते है कि ऐसी 
अर्थव्यवस्था में राजनेतिक श्रशान्ति की शझ्टा कम हो जाती है | यह डडे की चोट 
पर कहा जा सकता है कि यदि श्राज विश्व महात्मा गान्‍यी की श्रदिंसास्मक नीति 
का पालन करे तो कभी युद्ध न हों । राजनैतिर सुरक्षा की इप्टि से भी कुटरीर-उद्योगों 
को भोत्साहन देना राष्ट्र के ही द्वित में होगा । श्रोद्योगिक केन्द्रीयकरण का सबसे बडा 
दोप यह है कि यदि किसी एक विशेष स्थान पर एटम छोड दिया जाये तो उस्त स्थान 
के समस्त उद्योग नप्ट-अ्पष्ट हो जायेंगे, भ्रतएव विकेन्द्रीकररण का महत्व स्पष्ट है। 
विक्रेन्त्रीयकरण के इस कार्य में कुटोर-उद्यो्गों द्वारा सबसे भ्रधिक सहायता मिल सकती 
है, क्योंकि भारत मे गाँवों का वितरण प्रायः समान है और यदि उनमें कुटीर-उद्योर्गो 
को विकसित किया ज्ञाये सो केन्द्रीयकरण की समस्या त्तो हल होगी ही, साध में समस्त 
भारत का समान श्ौद्योगिक विकास द्ोगा, अतः कुटीर-धन्धों के विकास की ओर 
पर्याप्त ध्यान दिया जाये । 

( ६ ) उत्पादन व्यय--यह् तो अभ्रवश्य है कि बड़ी सात्ना में उत्पादन करने 
में काफी बचत होती है, किन्तु कुटीर-उद्योगों के सम्बन्ध में भी ऐसी बात कही जा 
सकती है । कुटीर-उद्योगों में सरल तथा साधारण एवं सस्ती बस्तुर्थों से उत्पादन किया 
जाता है । दूसरे, इस सम्बन्ध में यह वात उल्लेखनीय दै कि हमको ग्रार्थिक मूल्य नहीं, 
चरन्‌ सामाजिक मूल्य पर ध्यान देना चाहिए ॥ यद्यपि बडे उद्योर्गों में मशीन-निर्मित 
बस्तु की अपेद्ा कुटीर-ड्योगों में निर्मित वस्तु का ब्रच्यिक भूल्य प्रथिक होगा, परमस्तु 
समात्र के लिये उसका मूल्य बहुत द्वी कम होगा, क्योंकि थोडे से पैसे भ्रविक देकर 
उपभोक्ता को ऐसा पदाथ मिलता है, जो टिकाऊ होता है) 

(७) उत्ादन की क्रिस्म--इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि कारखाने मे बने 
हुए माल की अपेज्ा हस्तनिर्मित माल श्रधिक कल्लात्मक एवं टिकाऊ होता है। कुटीर- 
उद्योगों में श्रमिक वस्तु के निमोण में अपनी आत्मा निकाक्कर रख देता है ओर अ्रपनी 
रपाति के लिए वह भरसक प्रयत्न करता है, इसीलिए कुट्टीर-उद्योग-निर्मित माल की 
किस्म अच्छी होती है। 

(८) समाज के लिये यहत्व--बड़े-बडे उद्योगों सें यनन्‍्तों का अधिक अयोग 
होने से मनुष्य, मलुष्य न रह कर यन्त्रों का दास हो जाता है, जिससे उसको नैतिक 
एवं ध्राध्यात्मिक शक्ति का हवस होता है भर स्वास्थ्य भी गिरता है । यह छुराइयाँ 
कुटीर-धन्धों में नहीं रहती, क्योंकि इनमें वह अपनी इच्छाडुसार कल्लात्मक वस्तुओं का 
डत्पादन कर सकता है. । छुद्ेर-उद्योग व्यवस्था का प्रधान लक्षण सरलता दै भौर 
श्रावश्यकताओं की सरलता में हो मानव जाति की मुक्ति निद्चित है--सादा जीवन उच्च 

विचार, है मानव जीवन का सार'--जीवन की यह सरखता पुव्र सार, कुटीर-उद्योग 
ब्यवस्थर के दवाश ही प्राप्त किया ज्ञा सकता है। 


कुटीर-धन्दों की समस्‍्याएँ एवं उनके हल-- 
अमाये कटीय-डच्योगों की कुछ ऐसी कडिनाइयाँ हैं, जिनके कारण कुद्रीर-धन्ने 
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आवश्यक उच्चति नद्दी कर पाये है, यद्यवि विभिन्न प्रकार के उच्चोगो की विमिन्न कठि- 
नाइयाँ हैं, किन्तु छुड सासास्थ समस्पाएँ निम्नोकित है +-- 

(2 ) कच्चे माल की कठिनाई--घोलू धन्त्रों की सबसे बडी समस्या समय 
पर प्रावश्यक सावा में उत्तम कोटि का सच्चा माल श्राप्त करने की है ! कारीगररों को 
वर्याप्त मान्ना में उन्नत श्रेणी का कच्चा साल नहीं मिलता है। दे थधिर्तर स्थानीय व्यापा- 
एऐों ले कच्चा माल सरीदते है और उस माल का उन्हें अधिक पूल्य देना पडता है और 
घस्तु भी अच्छी नहीं मिलतौ है। देश का अधिकांश कद्टा माल तो बढे-बड़े कारखाओनों में 
ही खप जाता हैं. और जो शेष बचता है, वह कुटर कारीगरों की आवश्यकताओं को 
पूरा करने के लिए पर्याप्त नद्दीं द्वोदा है। इस समस्या के हल करने के लिए यह श्रावश्यक 
है कि उद्योगियों की अपनी सहजारी सप्रितियों हों, जो उन्हे क्या साल लाकर दे । ये 
हो समितियाँ उनके माल को भ्रच्छे मार्वों एर बेचने का भी प्रबन्ध करें। ऐसी समितियों 
कै होने से मध्यस्थ छोग उद्योगियों का शोषण न कर सबेगे । 

(२) एऐजी का अध्प--एजी का अभाव कुशीर-उच्योगों की दूसरी बडी 
समस्या है । इन छोर्गों के पास न तो कज्मा माल खरीदते को कैसा दे, न ये मशौन 
खरीद पाते हैं ओर न इनकी इतनी सामथ्थं होतो दे कि माल बनाने के याव अच्छे 
भावों का इस्तजार कर सके । मोल तेयार करते हो उन्हें देचना पता है, चाहे भाव 
अनुकूच हों या पतिकूल । ये लोग अविकॉशतः गाँव के महाजन से अथवा कच्चे माल 
देने बाले ध्यापारियों! से रुपया उधार लेते है, जोफि ऊँची ब्याज दृर पर एपपा देते हैं 
और भ्रधिकतर तो इन्हें ्पना माल ही ऋण देने वाले महाजन अथवा ब्यापारों के हाथ 
सौंपना पढ़ता है। बेकिंग सुविधाओं! का भी उनके लिए असाव सा हो हैं । दस कठिनाई 
को दूर करने के लिप्‌ केन्द्रीय बेकिंग जॉच कमेटी ने यद सुकाव दिया कि कापीगरों 
को झपनी सहकारी समितियाँ स्थापिद करनी चाहिए, जो सदस्यों को कम एवं उचित 
ड्याज पर ऋण देकर उनकी पूँजों विषयक आवश्यकसाय पूरी छरें। 

(३ ) विक्रय की कठिनाई--घरेलू उद्योगों के निम्चित माल की विक्रय- 
प्रणाली भी दोपपूर्ण है । कारीगर अपनी वस्तुओं की बिक्री उचित मूल्य एर नहीं कर 
सकते है। उन्हें कठिन शंदियोगितर का सतमना करना पढता है। वे अपनी वस्तुओं की 
माँग का ठीक-ठोक अनुमान नहीं कर सकते ह। थे अपनो चस्तुओं का विज्ञापन भी नहीं 
कर पाते हैं। बिक्रप के लिए अभी तक कोई केस्द्रीय सस्था न होने के कारण कारीगरों 
के लाभ का एक बहुत घडा भाग सध्यश्यों की जेब मे क्ञाता हे, किन्तु श्रव कैस्द्रीय 
कुटीर-उच्योग इस्पोरियम की स्थापना होने से यह दोप कुछ सीसा वक दूर हो गया है । 

(४ ) शिल्ण्यों की अशिक्षा तथा स्पश्वाद एवं प्रशिक्षण का अमराव-- 
अधिकांश कुदीर कारीगर साधारण खिखना-पढना सो नही जानते। नवीन तरीऊों और 
ओजारों छो थे व्यवहार मे नहीं लाते थीर न कभी ऐसा प्रयक्ञ ही करते है कि उने 
माल से नवीनता झावे ॥ अश््षा के कारए वे समझूर तथा उद्धकोटि का माल तैयार 
नहीं कर पाते दें। यह वात भी निर्दिवाद कही जा सकती है कि कुटोर-उद्योगों को पिछुडी 
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हुई अवस्था का एक मुरय कारण, उनमें अनुसन्धान तथा प्रशिक्षा का अ्रभाव है। इसी 
कारण ये उद्योग बृद्दत उद्योगों की स्पर्धा में टिक नहीं पाते हें । देश में जितने भी ऐसे 
विशेषज्ञ उपलब्ध हो सकते हैं, उनकी सेवाओं को बृहत्‌ उद्योग ले लेते है, अत* लघु 
उद्योगों में अनुसन्धान की सम्भावराएँ कम हो जाती है। इस कठिनाई को दूर करने 
के लिए हमारे निम्न सुझाव हैं *--प्राइमरी स्कूलों में श्रनिवाय रूप से शिक्षा दी जांव, 
तास्जिक शिक्षा के केम्द्र खोले जायें, ग्राघुनिक प्रणाली से कार्य करने के लिए अनुसन्धान 
क्या जाय, उत्पादन नये ठद्ठ से नद्दीन भ्ौजारों द्वारा किया जाय तथा कारीयरों को 
व्यावसायिक शिक्षा देने के हेतु शरदर्शन-केन्द खोले जायें । 

(५ ) वैज्ञानिक यन्‍्त्रों का अमग्राव एवं दूषित निर्माण विधि--बैसे तो 
कुदीर-डद्योगगों में भ्रौजारों की अधिक आवश्यकता नहीं होतठो है, किन्तु हमारे ब्टरीगर 
इतने दरिद्र है कि उनको थोडे से श्रावश्वक्र औजार भी दुलंभ हैं। हमारे झविकांश 
कारीगर उत्पादन की पुरातन रौतियों का ही अश्रनुकरण करते हैं। गाँव मे चमदा 
कमाने, बर्तन बनाने तथा खद्दर घुनने की विधियाँ इतनी भद्दी, पुरातन तथा अ्रवैज्ञानिक 
हैं कि अधिकाश ल्गेग उनसे निर्मित पदार्थों का उपभोग करना कम पसन्द करते हैं। 
परस्परागत विधियों का पालन करने के ही कारण हसारे कुटीर कारीगरों की कार्यडमता 
भी बहुत कम है | ऐसी परिस्थिति में यह झ्ावश्यक है कि भारतीय कुटीर उद्योगों में 
उत्पादन विधि को सुधोरा जाय और नवीन विधियाँ लोकप्रिय बना कर कारीगरी को 
उन्हे भ्रपनाने की प्ररदा दी जाय । स्थान स्थान पर ऐसे केन्द्र खोले जाये, जहाँ नये नये 
आधुनिक यन्त्नों का प्रदर्शन किया जाय तथा उनका प्रयोग भी बतल्ाया जाय। सरकार 
ऐसे आधुनिक यन्न कारीगर्रों को किश्तों पर दे और इस बात की जॉच करे कि वे उनका 
उपयोग करते है श्रथव्रा नहीं । 


( ६ ) कर समत्या--केस्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार ने कुट्टीर निर्मित 
पदार्थों पर कर लगाया है। वास्तव में ये उद्योय इस भार को सदन नही कर सकते हैं। 
झावश्यकता तो इस बात की है कि उन्हें कर से मुक्त करके झार्थिक सहायता दी जावे, 
जिससे वे कारखाना निमित साल से सफलतापूर्वक प्रतियोगिता कर सके । 

(७ ) जन-सहयोग की आवश्यक्रता--प्राचीन काल में कुटीर उद्योगों को 
राजा, महाराजा तथा जागीरदारों द्वारा प्रोत्साहन एवं सहायता मिलती थी। अम्रेजों के 
शासन काल में यह बातें प्राय लुप्त हो गई और घोर विरोध के कारण उद्योग की 
अवनति ही होती गई | आज हमारा देश स्पत्तन्त्र है । जनता को चाहिये कि "'स्व॒देशी 
बख उपयोग श्रान्दोलन'” करे तथा कुटीर निर्मित पदार्थों की माँग बढात्रे | 

लघु उद्योगों की समस्‍यायें जो बहुत अशो में ग्रइ उद्योगों से मिलती जुलती 
है, लिन्च हे “--( १ ) उचित मूल्य पर समुचित परिमाण मे कच्चे माल की उपलब्धि, 

(२ ) शैल्पिक ज्ञान थौर कौशल तथा शिल्पी श्राप्त करना, (३) पर्याप्त पूजी तथा 
आलू सर्च की व्यवस्था करना, ( ४ ) बढ़िया माल तैयार करना तथा उसका प्रतिमान 
निर्धारण, ( ९ ) उपयुक्त लाभप्रद बाजार खोज पाना, ( ६ ) उद्योग की छमता के 
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अहुसार यन्त्र तथा मशीनों का सुधार, ( ७ ) जहाँ भावश्यक हो, वहाँ सस्ती दर पर 
विद्युत शक्ति की ग्राप्ति, ( ८9 नये माल तथा बाजारों की इृष्टि से उपयुक्त स्थान पर 
छु उद्योग चलाना तथा ( € ) देश में और विदेशी बाजारों में लघु उद्योगों के माल 
की बिक्की बढ़ाने के लिये निश्चित कद्स उठाना । वास्तव में लघु उद्योगों की मूलभूत 
समसण है, रूघु ओर विशाल उद्योगों के बीच प्रतियोगिता समाप्त करता | इप सम्बन्ध 
में योजना आयोग ने मुख्य हल यही सुम्धया दे कि गुक सपम्तन्त्रित राष्ट्रीय उत्पादन 
योजना बनाई ज्ञाय, मिसमें सभी विभार्गों के उद्योग परस्पर पूरक के रूपए में काय कर । 

उपयुक्त समस्याश्ों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि साधारण झाहक छोटे 
उद्योगों हवा निर्मित माल्त को पसन्द नहीं करते और जब तक माल नहीं' त्रिक्‍्ता, तब 
तक उद्योगी को डससे विशेष लाम नही पहुँच सकता । माल के विक्रम के लिये यह 
आवश्यक है कि--(ञअ) सात्त प्राहक की परपन्द का हो, (घ) अच्छा बना हो, (स) 
बाजार में अपेहाकृत सस्ता हो, (द) ग्राहक को उस पर विश्वास हो । इन उद्देश्यों की 
पूर्ति के लिए यह श्रावश्पक है कि विभिन्न उद्योगों में प्रयोग क्ए जाने वाले भांलों के 
गुण सम्बन्धी प्रतिसान निरिचत कर दिये झार्य और उद्योगों द्वारा तैयार किये जाने के 
बाद बेवल उ'हों वस्तुओं को दाजार में भेजा जाय, जो एक निर्धारित प्रतिमान या 
आादर्श पर सद्दी उतरती हों । 


ढुद्टीर एव वृहनत्‌ उद्योगों म॑ समस्पय-- 

भारत की श्रथ व्यवस्था में कुटीर डद्योग का इतना मदृत्त होते हुए भी यह 
सुराव कि बडे प्रमाण के उद्योग जइ से उखाड देना चाहिये, राष्ट्र के लिए द्वितकर ने 
होगा । देश के झ्ौद्योगीकरण के लिए आज़ बडे बढ़े उद्योगों की भो आवश्यकता है, सब 
ही इम विश्व के भ्न्‍्य उन्नतिशील देशो के स्तर तक पहुँच सकेंगे, अतएवं यदि हम 
केवल कुटोर-उद्यो्गो के आधार पर ही अपने आर्थिक विकास का स्तम्म स्थापित करने 
की चेष्टा करें तो हमें विश्व के अन्य देशों से पृथक रद्दना पडेया, किन्तु आज विश्व की 
स्थिति सिन्न है, इस अन्य किस्ती देश से अलग होकर नहीं रह सकते है, अ्रतएूघ इनके 
समन्वय की आवश्यकता है । हमारों अर्थ-ध्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जिसमें बडे 
दैमाने के उद्योग एव कछुटौर घन्चे सभी को उचित स्थान मिले । हाँ, इतना शवश्य है 
कि भ्रस्येक प्रकार के डययोग का छेन्न निश्चित कर देना चाहिए ॥ उदादरणार्थ, स्थूल 
उद्योग (8809 वगरतेप्४घा७5) और आयारगूत उद्योग (767 67 886 
पृथ्रतए४॥प९४) बडे पैमाने पर ही विकसित करता चाहिये, क्योंकि ये उद्योग कुटीर 
अघार पर नहीं टिक सकते । ऐसे उद्योगों के उदाहरण है--त्तोहा पुत्र इस्पात का ड््योग, 
संशीन टूल्स एव वाहन-उद्योग, चिद्युत्त तथा शक्ति डद्योग, शलायनिऊ पदार्थ उद्योग, 
सुरत्ा उद्योग इत्यादि । इनके अतिरिक्त कुछ अन्य उद्योग भी, जिनके उत्पादन देश के 
निर्यात के प्रधान अड्ड हैं, बडी भ्ात्रा पर ही विकसित होने चाहिए, जैपे--जूट उद्योग, 
खूती वस्त मिल बद्योग आवि। इुछ ऐसे भी उद्योय हे, जो कि बड़े पैमाने पर एवं कुटरोर 
आधार पर भी चल/ये जा सकते हैं, जैने--कताई-बुनाई उद्योग, काच का उद्योग, चमदे 
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का उद्योग, कागज का उद्योग, शक्कर का उद्योग आदि । कुछ उद्योग केवल कुटीर श्राधार 
पर ही विकसित होने चाहिए, जसे-गलीचा एव दुरी का बुनना, कामदानी और चिकिन 
उद्योग, कह्ाई का काम, होज़ियरी, बतेन बनाने का उद्योग, सिल्क तथा ऊन उद्योग, दूध 
दही से सम्बन्धित उद्योग, साबुन बनाना, गुदद बनाना, तेल निझालना, खिलौने बनाना, 
फर्नीचर उद्योग आदि । इन उद्योगों में ऋलात्मक वस्तुग्रे बनाने का विस्तृव शत है। 
सच बात तो यह है कि कुटीर एवं बच्दे पमाने के उद्योगों के बीच अन्तर की कोई 
निश्चित रेखा नहीं खींची जा सकती है। उदाहरण के लिए, सूती वस्त्र उद्योग को ही ले 
लें। यह उच्ोग बडे परिमाण पर भी चलाया जा सकता है एवं कुटोर आधार पर भी | 
किन्तु इस सम्बन्ध म॑ एक सुझाव यह है कि कताई का काम मिन्तों में हो ओर छुताई 
का काम कुटीर कारीगरों को सौंवना चाहिये, क्योंकि मिल्र का कता हुआ सूत सुन्दर 
होगा एवं उसमे एकरूपता होगी भर फिर ऐसे सूत को यदि कुदौर कारीगर्ों के द्वारा 
घुनवाया जाय तो वे उसमें भ्रपनी सम्पूर्ण कला दिखला सकते हैं। दूसरा सुकाव यह 
है कि २० श्रथवा ३० काउन्ट्य के नीचे कताई तथा घुनाई दोनों का कार्य कुटीर 
श्रमिकों द्वारा कराया जाथ और बढिया किस्म का कपडा बनाने के लिए मिलों से सहा 
यता ली जाय । इसी प्रकार अन्य उद्योगों में भी कार्य विभाजित किया जा सकता है। 
सुन्दर सन्नियभ के द्वारा दोनों प्रकार के उद्योगों में समन्वय सम्भव है । 
भारतीय प/लियामेण्ट में बोलते हुए ६ मर्चे सब १६४६ को डाबरर श्यामा 
प्रसाद मुकर्जी ने भी एक बार कहा था --“भारत का भविष्य दोनों प्रफार के उद्योगों 
के विकास में ही निहित हे । यदि हम आस्य जीवन का पु-रनिर्माण करना चाहते है 
सथा बरेफारी की समस्या वो हल करना चाहते है तो यह कार्य केवन बढ़े पेमाने के 
डश्योगो द्वारा ही सम्भव न होगा, चरन्‌ प्रदेशिक योजना के द्वारा ही हो सकता है, 
जिसमे बढ़े उद्योग, माध्यमिक उद्योय एवं कुटीर उद्योग सभी को यथोचित स्थान मिले। 
कुटीर-घन्षे तथा सरकार-- 
सन्‌ १६४७ के पूर्व भारत मे अग्रेज्नी राज्य था ओर उन विदेशियों ने सदृभावना 

से फभी भी देश के विकास को ओर ध्यात नहीं दिया । हमारे कुटीर डच्चोग भ्वनत्ति 
की दशा में एडे रहे। सन्र्‌ १६३० के बाद देश के विभिवय प्रान्तों में कुद्ीर धन्षों को 
घुनर्जीवित्त करने के लिए अवश्य कुछ प्रयक्ष किए गये झौर इनक' निरीक्षण करने के 
लिए सन्‌ १६३२ में भारत के प्रत्येक प्रात में उद्याय विभाग की स्थापना की गई, 
किल्हु इत विभागों ने जितनी तत्परता एवं आत्मीयता से काम करना चाहिये था, नहीं 
किया। कुटौर धन्धों के भाग्य का सितारा तो १३ अगस्त सन्‌ १६४७ की अध रात्रि 
के बात चमका । हमारी जन स्िय सरकार अपने पूर्व वचनालुसार भव कुदीर उद्योगों के 
विकास के लिए पूर्ण प्रदक्ष कर रही है । योजना आयोग ने कुटीर पन्धों के मह् की 
वास्तविकता दर्शाते हुए अ्रपनी रिपार्ट में कहा है --प्रामीश विकास काय क्रम में 
कुटीर धन्धों का प्रमुख स्थान है... यदि कृषि का बज्ञानिकन करना है तो सम्पूर्ण 
देश के अतिरिक्त श्रमिकों को, जो कुल जब ससया के एक तिहाई हैं, काम देने का 
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आाधन खौज़ना चाटिपु । इस प्रकार ग्रामीण चेत्रों की विशाप्त सानवीय एवं आर्थिक 
समस्याओं को सुलक्ाता होगा, इसलिए निकट भविष्य में कुटोर-धन्धों को आवश्यकता 
एवं उनसा मद अधिक है, जिस पर बल देना होगा 7? इसी महत्व को ध्यान में 
रखते हुए भारत सरकार ने सहकारी उस्सादन एवं सहकारी विक्रय के तब को कुडर- 
घन्षों के स्सपन्‍्ध में मान्यता दी है । सव्‌ १६४३७ में, भारतीय स्वतन्त्रता की प्राप्ति के 
बाद, राष्ट्रीय सरकार ने इस दिशा में अधिक प्रोत्साहन दिया । कुटीर-रब्योर्यों के विकास 
पुव सगठन पर सल्लाह एवं सहायता देने के लिए कुट्ीर-उद्योग सभा (000१९2७ 
पुततएरत९४! 8090) को स्थापना की है । यह बोर्ड कघु पव कुडरीर-धन्धों का 
बडे उद्योगो से समन्‍्धय के सम्नन्ध सें तथा भारत दुव विदेशों म॑ छुदार “निर्मित माल 
के विक्रम दो प्रोत्साहन करने के लिए सरकार को सलाह देता है । इसी बोर्ड की 
सिफारिश दे, झनुमार अग्रेल सन्‌ १६४८ में देहल्ली में 'सेग्ट्रल कॉटेज हस्पोरियम' की 
स्पापना कुट्रीर-धर्धों वी वस्तुओं के बिक्रम के लिए की गई। इमके अधिरिक्त कुटीर- 
अर््यों के माल का प्रदर्शन भन्ठरां्ट्रीय प्रदर्शनियों म॑ किया गया, जिध्षसे विदेशों माँग 
में वृद्धि हुई। इसी भ्कार डनकी साँग बढाने के लिए सघुक-राउग्, सीलौन, अफगानि- 
स्तान, आपान, फिनलैेणड इत्यादि देश में भारतीय राजदूनावात् ने प्रदर्शनिर्षों का 
श्रायोजन किया । केन्द्रीय तथा राज्यों के कुटीर-डथ्योग इस्पोरियम कुडीर पदार्थों के 
विज्ञापन तथा बिक्रव दोनों का ही काये करते हैं. । हमारी सरकार ने श्राधुनिक हद्ग पर 
छुटीर-धन्धों का संगठन करने के लिए जापानी तारों बो नियुक्त कर दिक्ती में 
शिपपियों की शिक्षा का ऋआग्रोगन किप्ा हे। कु् र-बन्द्रों के लिए तांत्रिक शिक्षा एवं 
भये-नये नमूने तथा खोज करने के लिए सरकार ने एक केन्द्रीय कुटीर-ड्चीग इन्स्टीव्यूट 
इरचुऋएर, अलीगढ़ में खोली है + इस इन्स्टीकाट का सखी विभाग भी (उशेष 
समित्ति की सिफारिशों के श्रनुपार सन्‌ १६२० में नई दिल्ली में खोला गया। 
इसमें स्त्रियां के लिये कुटीर उद्योगों से सम्बन्धित शिक्षा का झ्रयोजन क्रिया गया है। 
अथन्त पद्न-वर्षीय योजदा की अबधि में पप्तोपपोग तथा रूघु उद्योगों ने पर्याप्त 
अ्गति की है । सत्‌ १६४१-१६५३ तक उन उद्योगों पर कुल ३१ करोड रुपया खर्चे 
किया गया हे । ४ फापरी सन्‌ १६४१ को एक राष्ट्रीय लघु-उद्योग निग्रम की स्थापना 
की गई है, जिसकी अधिकृत प्रूजी १० लांख रुपये ह॑ तथा निर्गमित पूँली २ लाख 
रुपये है । इसके सारे अश सरकार ने क्रय कर लिये हैं । 


इस निगम के मुख्य उद्देश्य हें “--( के ) सरकारी आइरों के ठेके खेता और 
फिर उन्हें दोटे पेमाने के औद्योगिक कारखानों को ठेऊ पर देना, ( ख ) जिन छोटे पमाने 
के ओद्योगिक कारखानों को ऐसे अ/ढेर ढेझे पर दिये जाते हैं, उन्हें बोछ्ित किस्प और 
प्रतिमान की चस्छुएं तेबार करने तथा आडर पूरा करने के छिये आवश्यक ऋण ओर 
प्राविधिक सद्दायता देना, और ( ग ) ऐसे ही तर्ोह़ों से बडे पैम ने और दोडे पैसाने के 
उद्योग घन्चों में सामजस्थ स्थापित करना, जिससे कि छोटे पैम ने के उद्योग-धम्पे बड़े 
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पैमाने के श्रोद्योगिक कारणारों के लिए जरूरी सहागक उपकरण आदि वस्तुएँ तैयार 
कर सके । 

इसके ठेके लेने वाले विभाग ने सरकार के वस्तु क्रय विभाग से सम्पर्क स्थाएत 
किया है और छोटे कारखानों को माल बसाने के ठेढ़े दिलयाने की काम चलाऊ ब्यवस्था 
आरम्भ की है । सुधार या विस्तार के लिए छघु श्रौद्योगिकों को जिन मशौर्नों भोर 
उपकरणों की आवश्यकता होती हे, उन्हें ग्रासान रउिस्तों पर किराया परीद प्रणाली के 
अचुसार दिलाने की एक योजना भी निगम ने लागू की है। लघु औद्योगिकों के लाभ 
के लिए महत्वपूर्ण केन्द्रों पर कच्चा मात जमा बरने के डिपो स्थापित करने की योजना 
भी इसने हाथ में ले रखी 6 । छाघु उद्योगों के बने माल को देदातों में मोटर-दहुकानों मे 
रख कर बेचने को एक परीक्षण किया गया ओर इसके लिए अधिक गाड़ियाँ चलाने 
और एक विपणन सस्था चलाने वी व्यवस्था की जा रहो है। 

इस वर्ष की एक नयी बात हे, श्रौद्योगिक बस्तियों की स्थापना। इनकी 
स्थापना का उद्देश्य स्पस्थ विकेन्द्रीकृत उद्योग व्यवस्था वो प्रोत्साहग देना है । एक 
विशाल झौद्योगिक बस्ती का खर्च सामान्यतः ४० ३० लाख रु० आयेगा। इसकी सारी 
भूमि सरकार प्राघ करेगी, त्रिजली और पानी पहुँचाने की व्यवस्था करेगी और सडक 
तथा ध्रग्य सुविधायें प्रदान करेगी । इसके बाद सरकार जमीन के प्लाट काटेगी, उप- 
युक्त प्रकार के कारखादों के लिए मकान बनवाएगी, मो कि छोटे श्रोद्योगिरों को किराये 
पर था किराया खरीद प्रणाली के अ्रन्तगंत दिये जाएंगे या रूघु श्रोद्योगिक चाहें तो 
डनवी खरीद भी सकेंगे। 

केन्दीय सरकार इन औद्योगिक बस्तियों के निर्माण का सारा खर्य दीर्घकालीन 
ऋण के रूप में राज्य सरबारों को देगी और बुछ प्रशासकीय रूचों के लिए झनुदान 
हेगी । भ्रमी तक & श्रौद्योगिक वस्तिया बनाने की मजूरी दी जा छुकी है, पक श्रोंखला 
(दिल्‍ली के पास 3 में, दो मद्रास राज्य में, एक राजकोट मे, एक किवल्तों ( त्रिवां 
कुर-कोचीन राज्य ) मे और एक कानपुर मं । सबसे पदली श्रौद्योगिक ब्रस्ती की 
स्थापना राजकोट में हुईं थी । इसमें छुड कारखाने झा भी गए हें। अन्य ओद्योगिक 
वस्तियों की योजना सम्बन्धित राज्य सरकारें बना रदो ह। 

लघु उद्योगों को ऋण वी सुविधाएँ देने की दो प्रसुल॒ सस्थाएं है, सरकार 
और बैंक | इस समय सरकारी सहायता मुख्य रूप से “उद्योगों को राजकीय सद्दायता” 
अधिनियमों के थन्तर्गंत दा जाती है | इस सहायता वो अधिक प्रभावषुण बनाने के 
छिए केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों को निम्न कदम उठाने के लिए कहा हेः-- 

(१) जो भी जमानत दी जाए, डसके ७४ प्रतिशत का ऋण दिया ज्ञापु ॥ 
जमारत में जमीन, मझान, उपकरण, व्यापारिस माल तथा ऋण से सुलभ परिसम्पत्‌ 


सम्मिलित की जा सकती है। 
(२) अ्रल्पकालीन, मध्यमकालीन तथा दीवेकालीन आवश्यकताओं के लिए 


ऋण दिए जाएँ। 
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(३) ६०,००० रू० तक के ऋण हे ₹० शरतिशत के ब्याज और ओऔद्योगिक 

सहकारी सस्थाओं को रे। प्रतिशत के ब्याज पर दिए जाएं । 
£ (६ ) कर के मंजूर करने के श्रधिकार काएी सीमा तक राज्य सरकारों के 
कौद्योगिक अफसरों को दे दिए जाएं ॥ 

(५ ) हाल दी में यह सिफारिश की गई है कि १,००० र० तर ऋण तो 
निम्जी जमानत पर दे दिया जाए श्रौर ९,००० रु० सक का ऋण दो च्यक्तियों की 
जमानत पर दिया जाए। 

अनेक राज्य सरकारों ने इस सुरादें को संजूर कर लिया है और इसके अनु- 
सार या तो अपने नियमों में संशोधन कर लिया है या करने जा रही हैं | सन्‌ १६२४ के 
अन्त के बाद से केन्द्रीय सरकार छघु-उच्योगों को इस तरह के ऋण देने के लिए छग- 
भंग २ करोड ₹० स्व्रीफार कर चुकी है। 
शैल्सकि चहायता-- 

लघु उद्योग को श्रौद्योगिक विस्तार सेवा के द्वारा शैर्पिक सहायता देने का 
फार्यन्षस केन्द्रीय सरकार ने स्वर्ध चालू किय। है । बम्बई, बलकत्ता, दिल्‍ली और मद्रास 

में चार प्रादेशिक सेवाशालाएं और शिवेग्द्रम में एक शाखा सेवाशाला काम करने लगी 
है । प्रत्येक सेवाशाला में शैल्पिक तथा भार्थिक अफसर काम करते हैं, जो निम्न कार्य 
करते है :-- पु 

(१) इस समय कितने प्रकार के लघु-उद्योग विद्यपान हैं और कौन-कौन से 
नये उयोग खोले जा सकते हैं, इसफो जॉच करना, मिससे यदद निश्चय किया जा सम्े 
कि किन-किन उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए श्रौर इस उद्देश्य के लिए क्या 
कदम उठाये जाने चाहिए ? हा 

(६) छ्ोदे कारणाओों को निर्माण-प्रणालियों के सम्बन्ध में शेण्पिक परामर 
और हिदायतें देना | 

«-. (३) बिक्की व्यवस्था आर व्यापारिक समस्याकों के विषय में सूचना सेवा 
का काम करना। 

(४ ) सुधरी हुई मशीनों तथा उप्रऱरणों का अदशेन करना एवं उनफा अशि- 
च्ुण देना | 

(१) इस प्रार के सु मे उपफाणो को किराया-खरोद प्रणल्री के झम्तरोत 
सुलभ करना। 

( ६ ) विशेष प्रायोगिक योजनाएँ चालू करना । 

इन सेवाशाह्या्ों ने अब तक लगभग ४,००० लोगों व कारखानों को 
अशिज्षण दिया तथा सदायता प्रदान की है । उन्होंने चलती-फिरती अदर्शन व्कैशापें 

चण्लू की हैं। किराया-खरोद प्रण॒त्ली के अन्तगंद मशोने देने के लिए भी ये एजेन्ट का 
काम करती है । इन सेवाशललाओं में शैल्रिक अफसर की संरया कूगमग १०० हैं और 
आशा है कि इस संख्या मे पर्याप्त जृद्धि कर दी जाएगी । चालू यपे सन्‌ १६९६-७७ में 
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ऐसी श्रौर सेवाशालाएँ अर उनकी शाख्ाएँ खोलने का अध्ष्ताव है, जिसले अस्ततो- 
गत्वा, कम से कम प्रत्येक राज्य म॒ एक सेवाशाला तो हो जाए । शैल्पिक उपकरण 
“खरीदने में फोर्ड फ़ाउ डेशन सहायता करता है । विदेशों से शैल्पिक्‌ विशेषज्ञ बुलवा 
देने के लिए उसने एक अनुदान भी दिया है । 


'कुटौर एवं लब॒-उद्योगों ता मविष्य-- 
कुटोर उद्योगो का भूतकाल गौरवशाली था, परन्तु इनका मविष्य भी उज्ज्वल 
प्रतीत होता है । द्वितीय पच-वर्षीय योजना की अवधि में सरकार इन उद्योगों पर 
२ ० करोड़ रुपये ख्चे करेगी | लघु उद्योगों के सम्बन्ध में एक कार्यक्रम बनाया गया 
है, जिसे केन्द्रीय सरकार स्त्रय कार्योन्वित करेयी । इस पर लगभग १० करोड रु० ख्े 
होगा । कार्यक्रम की मुर्थ घातें निम्नलिखित हैं -- 
एक श्रौद्योगिक विस्तार सेवा की स्थाएगा श्रोर लधु-उद्योग सेवाशालाओों 
(898) ॥7त780763 छ७7ए70९8 [#5धप्र/९8) के साध्यम द्वारा शैल्पिक 
सेवाओं का और श्रधिक विस्तार । 


मशीनों के किराया-खरीद के लिए एक योचना । 
बिक्री संख्न्धी सेवा का प्रबन्ध । 
कुछ चुने हुए केन्द्ा तथा उद्योगों में प्रायोगिक योजनाएँ आरम्भ करना । 


लघु उद्योग सवा शालाओं की सरया ४ से बढ़ा कर २० कर देने का विचार हैं, 
जिससे प्रत्येक राज्य में कम से कम एक शाला भ्रवेश्य हो जाय। ये शालाएं श्रेष्ठठर 
मशोनों, उपकरणों तथा प्रक्रियाओं, कच्चे साल के प्रयोग और लाथत कम करने के 
उपायों के सम्बन्ध में की जाने वाली पूछताछ के उत्तर में शैलिपक परामश मात्र नहीं 
देंगी, भ्रपित्त इनके शैहपिक कर्मचारी छोटे कारखानों मे जाकर डनकी समस्याश्रों के 
हल भी सुमायेंगे । ये शालाएँ अपने निज्नी वकंशापों, शालाओं के बाहर स्थापित किये 
जाने वाले आदर्श वकशाप आर ट्रकों पर लगाये गये चलते फिरते कारखानों में किये 
जाने वाले प्रदुशर्नो के माध्यम से श्रेष्ठनर शैल्पिक सेवाओ्रों तथा मशीनों के प्रयोग के 
सम्बन्ध में प्रचार भी करेंगी व इसझे अतिरिक्त ये किराया खरीद भणाली पर बोटे 
उद्योगपतियों को मशीनें दिलाने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय ऋघु डयोग निगम के प्रतिनिधि 
के रूप में भी कार्य करेंगी । छोटे उद्योगों को वर्तमान और सम्मावित मरिडयों के 
सम्बन्ध में परासश भर जानकारी देकर भर उन्हें यह समम्काकर कि थे श्रपने उत्पादों 
को किस प्रकार इन मण्डियों की आावश्यकताश्रों के अनुकूल बना सकते हैं, ये शालाएँ 
बिक्री की दिशा में महत्वपूर्ण सेवा श्रदान करेंगी । श्रौद्योगिक विस्तार और मशीनों की 
खरीद बिक्री प्रणाली तथा बिकय सेवा का स्वाभाविक साहचर्य है। मशीनों को 
किराया-खरीद प्रणाली पर खरीदने की शर्से आजकल यह हैं कि सामान्य कामों के लिए 
हो जाने वाली मशौनों के लिए पहले २० प्रतिशत तक अदा करना पडता है और 
ब्याज की दर ६ प्रतिशत है। आवश्यकता पडने पर इन शर्तों में छूट दी जा सकती है। 


[९९ 


द्वितीय पच-वर्षीय योजना में श्रौद्योगिक्र बस्वियों की स्थापना के लिए. १५ करोड रुपये 
की स्यवस्था की गई है। 
नि प-- 

छक्त विवरण से स्पष्ट है कि हसारो अत श्रिय सरकार ने कुडीर उद्योगों के 
विकास के लिये काफी प्रशंधनीय कार्य किया है तथा राज्य सरकारें भी इस छोर में 
सराहनीय सेवायें कर रही हैं। हमें ध्राशा हो नहीं, वरय्‌ ध्ड विश्वास है कि द्वितीय 
पच वर्षीय योजदा के पूर्ण होने पर छुटीर पस्धों का क्लेबर सुदद होकर भारत के 
झाधिक जीवन में उनका भाग अत्यन्त सहच्वपूर्ण होगा ! 


[२॥ 
भारत सरकार की श्ौद्योगिक नीति 








रूपरेखा-- 
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६. 


प्राधीन भारत की श्रौद्योगिक नीति--व्रिटिश शासन-काल में देश के भद्यो- 
गरिक विकास के लिए कभी भी कोई निरिचित योजनों नहीं बनाई गई। 
स्वत-त् व्यापार-युग । ईस्ट इण्डिया कम्पनो की धातक नीति। प्रथम विश्व 
युद्ध के कारण नोति में परिवरतेन। सन्‌ १६१६ में श्रौद्योगिक कमीशन की 
नियुक्ति । सन्‌ १६१६ में भारतीय सविधान में सशोधन। प्रान्तीय सरकारों 
द्वारा कुछ सक्रिय प्रयक्ष--उद्योगों को राजकीय सहायता, श्रौद्योगिक शिक्षा, 
अनुसन्धान, प्रशुह्क नीति, स्टोस-क्रय नीति । 

द्वितीय युद्ध के उपरान्त भारत सरकार की औद्योगिक नीति--पआरार्थिक 
पुनानर्माण की योजनायें। योजना तथा विज्नास विभार की स्थापना । सन्‌ 
१६४५ की थ्ौद्योगिक नीति । 

सष्ट्रीय सरकार की औद्योगिक नीति, सन्‌ ?६४८--देश में मिश्रित श्रथ॑- 
व्यवस्था का ्राधार । चार भागों में उद्योगों का वर्गीकरण । झस्य तथा कुटीर 
उद्योगों का विकास । श्रम पूँजी-सम्बन्ध। केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदें । 
प्रशुढ्क मौति । 

राष्ट्र हित के लिए निजी उद्योगों करा नियमन--डद्योग ( विकास एव 
नियमन ) अधिनियम सन्‌ १६५१, औद्योगिक विकास परिषदों की प्रगति 
और सफलता । 

हमारी नह आद्योगिक नीति सन्‌ /६५३--परिवरतित परिस्थितियाँ। 
भारतीय सविधान की अमुष झ्रावश्यकतायें । उद्योगों का वर्गीकरण | कुटीर, 
प्राम भोर लघु-उद्योग । विक्तास स्वर्रा में समानता । 

उपसंहार--बीति की सफलता के जिएु जन सहयोग श्रावश्यक । 


पराधीन भारत की औद्योगिक नीति-- 


ब्रिटिश शासम-काल में देश के श्रौद्योगिक विद्वस के लिये कभी भी कोई 


निश्चित योजना नहों बनाई गई । ईस्ट इण्डिया कम्पनी के जमाते मे उन भारतीय 
उद्योगों को प्रोत्साहित किया गया था, जिन पर इसका नियांत व्यापार निर्भर करता 


रत ३ 


था, डिन्‍्तु कु दिश्े वाद वह इड्लेंड के निर्माणी उद्योगों के लिए कच्चा माज्ञ आराप्त करने 
का पक साधन समझ्का जाने लगा । 

ट्रैस्ट इश्डिया कम्पनी को समाप्ति के बाद यद्यपि भागवत का शासन मद्ारानी 
विवश्ेरिया को सौंव दिया गया, फिर भी हमर देश के अति ब्रिटिश नीति में कोई 
प्ररिवितेत नहीं हुआ । चह स्वतन्त्र ध्यापार का युग था और भारत को भो इस भीति का 
अ्नुकरण करना पडा । उस समय उद्योर्गों के विकास के लिए नियम बनाना विनाश- 
कारी यौर उनकी सदावता करना ब्यथे समझ्य जाता था। दस प्रकौर गत सौ वर्षों में 
स्वत-्त्र व्यापार नीति का ही बोतवाता रहा । कभी-उसी सरकार ने देश के श्रौद्योगिक 
विकास के अत्ति श्रनी सहानुभूति अवश्य दिखाई, परन्तु इक्लेणड के अधिकारियों ने 
सदेद इस बात पर शोर दिया कि सरकार झेखी कार्यराहियों से दूर रहे 

प्रथम विश्व-युद्ध ( सन्‌ १६१४-१८ ) के छिडने से इस नीति में थोडा यरि- 
वतन हुग्ा । बच्चे माल के लिए योरोदीय बाजार बन्द हो गया। युद्ध को भावश्यक- 
ताओ को पूरा करने के लिए, किसी प्रकार उत्पादव बढ्मना श्रावश्वक समा गया। 
परिणामस्परूप साकार को स्तस्त्र व्यावार की नीति छोडनी पड़ी शोर इसका स्थान 
राजक्रीय प्रोस्साहन ने ले लिया । सवे प्रथम सत्र्‌ १६१६ में भारतीय श्रौद्योगिक 
कप्रीशव की नियुक्ति की गई) इसने देश में औद्योगिक विकास की सम्मावनाओं की जाँच 
की शोर उद्योगों को रृस्‍्तशीय सहायता देने की सिफारिश की । सन्‌ १६१७ में भारवीय 
अख्ाधरनों पर निपन्त्रण करने एव. उनको विवसित करने के उद्देश्य से इशिडयन स्यूनी- 
शस्ल बोर्ड नियुक्त जिया गया, किन्तु इसकी सिफारिशों को कार्यास्वितत नहीं किया 
गया । परिणास यह हुआ कि ओो भी उद्योग युद्ध-काल मे आरस्म किये गये थे, ये 
विदेशी अति रपर्य का सामना न कर से और अन्त में नट्ट हो गए। 

सन्‌ १६१६४ में भारतीय सविधान में जो परिवतन किये गये, उनऊे अनुसार 
“डद्योगः एक प्रान्तीय विपय बत गया और प्रान्तीय सरकारों को शरद्योगिक विकास के 
लिए उद्योग को सहस्यता देने का अधिरार मिल गया। फलताः सब्र १६२२ में मद्रास 
सरकार ने डथोगों की राजसीय सहायता अधिनियम (836७ 2४0 ६0 [एवेपष॥ला08 
8७0) पास किया, जिसका मुरप उद्देश्य कुटीर तथा अन्य उद्योग को आर्थिक सदायता 
प्रदान करना था। इसके बाद क्रमशः ऐसे अधिनियम बिद्वार में सत्‌ १६४२३ में, बगाल 
में सन्‌ २६३१ में, मध्य शान्‍्त में सम्‌ १६३४ में तथा पञ्आाव और सयुक्त-प्रान्त में सन्‌ 
१२६३२ में पास फ्िये गये किन्तु इन प्रथरतों का कोई ग्राशकप्तनक परिणाम नहीं 
हुआ । बृहत्‌ उद्योग) यो अवश्य थोढा जाम सिला, किन्तु छुटीर एव रघु-उद्योग्ों के 
लिए ये सुविधा दुलेम हो गई । 

ओऔद्योगिक शिदा के चेन्न में भी कु भयस् किये गये, जैसे--सज्‌ १६२६ मे 
धनबाद में खनिज्र विद्यालय को स्थापना, बम्पई में टेक्सटटायल टैक्‍्तोलॉजी इम्स्टीब्यड 
"की स्थापना, लुधियाना में हौज्ियरी दथा सागलपुर में सिल्झ इन्स्टीव्यडू की स्वापना, 
आदि; किन्तु देश की घावश्वकताओं ब्ते देखते हुए इस छेन्र मे जो भी करिचित प्रयास 


श्छ हे 


किए यये, वे नगएय थे। सन्‌ १६३२ में इन्डस्ट्रियल रिसर्च ध्यूरो की स्थापना की गईं, 
जिसकी पनुधन्धानशाल्या श्रलीपुर में सोली गईं। उद्योगों को प्राशल्‍्किक सदायता देने 
के लिए सन्‌ १६२१ में एक अ्शुरूक कमीशन की भी नियुक्ति की गईं, जिसने विवेचना- 
त्मक सरक्षण देने को लिफारिश की, यद्यपि सरतण की विवेचनात्मऊ नीति से कुछ 
उद्योगों को विशेष ल्याभ हुआ, किन्तु इसे व्यापार एवं उद्योग के हिल में नहीं कह 
सकते, क्योंकि सरक्षण पाने के लिए जो शर्ते निर्धारित की गई थीं, वे श्रत्यन्त कठोर 
तथा जटिल थीं। भ्रौद्योगिक कमीशन वी सिफारिश पर एक स्टोर-क्रय-समित्ति नियुक्त 
की गई । कलकत्ता ये बस्वई में स्थानीय क्रय-एजेस्सीज़ का निर्माण क्या गया भोर 
ब्रसम्बई, मत्रास, कानपुर, क्राँची तथा दिल्‍ली मे निरीक्षण-एजेन्सीज भी कायम थी गई । 

सन्‌ १६३६ म॑ द्वितीय महासमर छिड जाने से श्रौद्योगिक उत्पादन की माँग 
बहुत बढी । यह श्रजुभर किया गया कि युद्ध को सफलतापूर्वक चलाने के लिए भारत 
को पुक 'हथियार-घर? के रूप मे पिक्सित करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य की पूर्ति 
के लिए इंस्टनं ग्रूप वान्फ्रेन्स, भेडी मिशन तथा श्रम्य समितियों की नियुक्ति भी की 
गईं, किन्तु ये सब युद्ध के उपाय समझे जाते है । श्रिठिश सरकार ने ऐसा कोई कदम 
नही उठाया, जिससे युद्धक्ालीन विकास एक स्थायी झ्राधार पर झा जाता | 


द्वितीय युद्ध के उपयन्त भारत सरकार की औद्योगिक नीति-- 


युद्ध समाप्त होने के दो तीन वर्ष पहले से युद्धोपरान्त श्रार्थिक पुनर्निरमांण 
योजनाओं बी चचां हो रही थी। भारत सरकार ने सन्‌ १६४३ मे लगभग १६ 
झ्रौद्योगिक समितियाँ नियुक्त की और एक योजना तथा विकास विभाग का भौ निर्माण 
किया | सन्‌ १६४५ अप्रैल मे सरकार ने अपनी श्रौद्योगिक्त नीति घोषित की। नई 
नीति का उद्देश्य देश में उपलब्ध प्राशतिक भर आ्िक साधनों का अधिऊतम्‌ उपयोग 
करके र/प्लीय घन में वृद्धि, देश की सुरक्षा का यच्छा प्रबन्ध और रोजगार के ऊँचे व 
स्थायी रतर की स्थापना करना था| इसवो पूर्ति के छिये रूरक( ने स्वेच्छवाद की 
नीति छोड कर उद्योगो के सरक्षण की नीति अपनाई, कुछ मूलभूत एवं स्थूज्ञ उद्योगों 
को विकसित करने तथा आडनेन्स फ़ैक्टरियों, जनेनउपयोगिताओं -श्रौर रेलें के अति 
रिक्त राष्ट्रीय महत्व के शाधार-उद्योग्ों का राष्ट्रीकरण करने का निश्चय किया। 
इसके भ्रतिरिक्त निम्न उपायों से भी उद्योगों को सहायता करने बी घोषणा वी -- 
(१) महस्वपूर्ण औद्योगिक सस्थाओं को ऋण देना अथवा पूँजीका थश देना, 
(२) स्यूनतम्र्‌ ल्लाभांश की गारम्टी देना, ( ३) अलुसधान संगठनों को आर्थिक 
सहायता देना ( ४) भारतीय औद्योगिक उत्पादन को क्रय करना, (5) औद्योगिक 
विनिभोग निगम आदि का प्रवर्तन करमा, ( ६ ) सामाजिक स्याथ और श्रौद्योगिक 
विकास दोनों के सम्तुल्ति हित की दृष्टि से कर-नीति कार्यान्वित करना तथा (७) 
झऔद्योगिक आवश्यक्ताओं को विदेशों से मगाने की व्यवस्था करना । 

उद्योगों के केन्द्रीयकरण को रोकने तथा नियमित विकास करने के हेतु 
)ल्लाइसेन्सिंग प्रथा जारी करने का निश्चय भी किया | साथ ही ऐसे उपायों के ब्यवद्वार 
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में छाने का निश्चय भी किया, मिससे औद्योगिक श्रमिकों का नीवन-स्तर ऊँचा हो, 
ब्यतिगत पूजीवतियों की जेदों में अत्यधिक लामों का जाना रुके, भारतीय माल में 
क्ोगों का विश्वास बड़े, इने-मिने छोगों के हाथ में पूजी का कैन्द्ीयकरण न हो तथा 
औद्योगिक शिक्षा की प्रगति हो ५ 
राष्ट्रीय सरकार की औद्योगिक नीति, सब १६४८-- | * 

$ अप्रैल सन्‌ १६१५८ को तत्काल्लीन केख्ीय उद्योग एवं पूर्ति मस्त्री ढा० 
श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने संसद में भारत सरकार को थौद्योग्रिक नीति के विषय में पहला 
विस्तृत चत्तव्य दिया था। आपने झौद्योगिक नीति विषयक्र निम्न प्रस्ताव उपस्थित 
करते हुए कहा था कि यह अस्ताव मिश्रित अर्थ-ध्यवस्था पर श्राघारित है--भारत 
सरकार ने देश के समझ उपस्थित थ्रार्थिक समस्याओं का गम्भीरतापू्वक अध्यग्रन 
किया है राष्ट्र थब एक ऐसी समाज व्यवस्था करने को कृत सकवप है, जिसमें सभी 
राष्-जर्नों के लिए स्याय तथा अवसर की समानता भाप्त होगी। हमारा तात्यालिक 
उद्देश्य एक व्याएकतर पैमाने एए शिक्षा की सुदियाएँ और आरेग्य छेब्राएँ प्रदान 
करना और देश के अदृश्य साधनों के दोहन, उत्पादन-बुद्धि और जन-समुद्ाय की सेवर के 
लिए सभी की नौकरी के अरसर सुलभ करके जनता के जीवन-स्तर में हुत गति से 
वृद्धि करण है । इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए सावधानी पूर्ण आयोजना तथा राष्ट्रीय 
गतिविधि के सम्रग्न चेच्र में एकीकृत प्रयव् की आवश्यकता है। भारत सरकार को प्रस्ताव 
पक राष्ट्रीय चोजना आयोग स्थापित करने का हे, जो विकास के कार्यक्रम बनाएगा 
और इनको क्रियान्वित कराएगा 7?” 

भस्तावाजुसार उद्योगों छो चार भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम वर्ग 
डन उद्योगों का है, जिन पर सरकार का ही पूर्ण एकाथिकार दोगा। इस यर्ग में निम्न 
तीव उद्योग भ्राते हैं--शस्त्र एवं बारूद का निर्माण, एटस शक्ति उत्पादन एवं नियनन्‍्द्रण 
तथा रेल यातायात । दूसरे वर्ग में ये उद्योग झावे हैं, जिनमे चए कारखाते केवल 
सरकार ही खोल सरेगी ! इसमें जो वर्तेमान कारखाने हैं, उन्हें दस वर्ष तक अछूता 
रइंखा जायगा और उन्हें विकास का पूरा अवसर मिलेगा ) राजकीय उद्योगों का प्रबन्ध 
सा्शनिक नियमों ((0७0॥6 00फ०७०७) द्वारा किया जाएुगा। इस वर्ण के 
अन्तर्गत निम्न छः उद्योग आते हैं--(१) कोयला, (२) लोदइर एवं स्पात, (३) जहाज 
निर्माण, (४) वायुयान निर्माण, (४) टेलीग्राफ एवं वायरक्लेस एपरेट्स का निर्माण 
कथा (३) खनिज तेल । तौसरे वर्य के असुसार निम्नलिखित मे से द्षिन उद्योगों के 
स्थापना स्थल्न का निर्णय अखिल भारतीय आर्थिक कारणों से किया ज्ञाए था मितहे 
लिए पर्याप्त पूँी लगानी धावश्यक हो था जिनके चलाने में उच्च स्तर का शैदिपक 
फौशल झावश्यक हो, उनका नित्रस्त्रण तथा नियसन सरकार फरेयो--(१) नमक 
ड्योग, (२) मोटर गाडी तथा ट्रैक्टर उद्योग, (३) प्राइम झूवर उद्योग, (9) दिनली 
“इजीनियरी डयोग, (५) झन्य भारी मशीनों के उद्योग, (६) मशोच दू उयोग, 
(७) सुप्य रासायनिक पदार्थों, उबेर््षो सौर दवाओं के उद्योग, (रू) रबड़ के सामान 
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के उद्योग, (६) बिजली झोर श्रोद्योगिर्र मद्यपार छे उद्योग, (१०) दिद्वत रासायनिक 
उद्योग, (११) लौइ धातु उद्योग, (१२) सूती और ऊनी वस्त्र उद्योग, (१ ३) सीमेंट 
उद्योग, (१४) चीनी उद्योग, (१५) कारन भ्रौर अजवारी कागच का ड्च्योग, 
(२६) समुद्री और हवाई परिवहन, (१७) खनिज पदाथे भर (१८) सैनिक आावश्य 
कता के उद्योग । शेष श्रौद्योगिक क्षेत्र निनी शरौद्योगिकों के लिए खुला रहेगा । 


सन्‌ १६४८ की श्रौद्योगिक नीति की ध्रन्‍्य प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित हैं-- 

(१) केन्द्रीय सरकार कुटीर पुव वघु उद्योगों का विशाक्-डयोगों से 
समन्वय कराने का प्रयत्न बरेगी। उदाहरणाथे, यह जॉच की ज्ञाएगी कि देश का 
सूती वस्त्र उद्योग किस प्रकार देश के सरसे बढ़े शौर सभ्रसे श्रच्धे ढग से सगठित 
कुटीर-उच्योग खादी उधोग--का प्रतिद्वन्द्ी न बनझर पूरक बन सकता है। उत्पादन 
के भ्रन्य क्षेन्ों में यथा खेती के भौजार, कपडा घुनने के यन्त्र झोर मशोनी श्ौजार 
बनाने में कुटीर उद्योग तो उनहे हिस्से बनाएं श्ौर बाद में उन्हें जोड कर किसी 
कारखाने में मशीन का रूप दिया जाये ) यह भी जाच की जाएगी कि इस समय अत्य 
थिक केन्द्रित उद्योगों को कहाँ तक लाभप्रद्‌ ढय से विडेन्ठित किया जा सकता हे ? 

(१) भारत विदेशी पूँजी तथा विदेशी साहस का डपयोग करने के लिए 
सहप॑ प्रस्तुत है । हाँ, विदेशी कस्पनियों को भारतीय विशेषज्ञ प्रशिक्षित करने पडगे। 
यदि राष्ट्रीकरण किया गया सो उचित झतिपूर्ति की जाएगी। विदेशी पूँलीका 
नियन्त्रण भारतोय हाथों में रहेगा । 

(३) श्रमिकों के हिताथे १० लाख मकान बनाने की योजना बनाई तथा 
श्रम पूँजी सम्बन्ध सुधारने के उद्देश्य से यद्द निर्णंत्र किया गया कि-- “४. पूँजी 
ओर श्रमिकों का पारिश्रसिक मिलने की व्यवस्था इस अकार की होनी चाहिये, 
जिससे उपभोक्ता और प्रारम्प्रिक उत्पादक की भलाई के लिए कर लगाकर या अन्य 
अपयुक्त प्रणाली द्वारा अत्यधिक मुनाफा कमाने थो रोझा जाए श्र श्रमिकों को 
उपयुक्त वेतन, उद्योग में लगी पूंजी के लिण उचित लाभ झौर ःतिष्ठान के सच लग 
एव विस्तार के द्षिए समुचित कोष की व्यवस्था करने के वाद दोनों अपने सामान्य 
श्रयासों के फल का उपभोग कर सके 7? 

(४ ) केन्द्र में केन्द्रीय सलाहकार परिषद्‌ रहेगी, जो सयर उद्योगों में भ्रच्छे 
सम्बन्ध रखने के बारे में सलाह देगी । इसके श्राधीन बढ़े बडे उद्योगों के लिए श्रलग 
अलग समितियाँ काम करेंगी) इन समितियों की भी और डपससितियाँ दो सकती 
हैं, निन्‍्हें उत्पादन, वेतन और मालिक मजदूर सम्बन्ध आदि अनग अलग दिपय 
सौंपे जा सकते है। प्रान्तीय सरकारों के श्रन्तगंव प्रान्वीय सलाहकार बोर्ड होंगे, जो 
केल्तीय सलाहकार परिषद्‌ की भाति प्रात के सभी उद्यो्यों के बारे में सलाह देंगे। 
इन बोर्ड के अन्तर्गत प्रत्येक प्रमुख उद्योग के लिए प्राम्तीय समितियाँ होंगी। प्रान्तीय 

समितियों के बाद वक्स समितियाँ तथा उल्तादन समितियाँ आती हैं, ज्ञो प्रध्येक प्रमुख 
कारखाने के लिए होंगी । वफ़्स समितियों और उत्पादन समितियों में मिल मालिकों 
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तथा समदूरों के बरावर-चरावर प्रतिनिधि होंगे, लेक्रित थ्न्य सभी समितियों मे 
सरझार, मित्र मालिक और मजदूर सीों के श्रतिनिति इंग्रे 8 सरकार को झाशा है 
कि इस व्यपस्था से भौद्योगिक कगडों में काफ़ी कमी हो जावग्री 

(१) प्रशुक्षक नीति इस प्रकार प्रशाप्तित होगी कि श्रनुचित विदेशी अति- 
स्पर्धा का अन्त होकर देश के उपलब्य शोतों का पूर्शंत- डपयोग होने कगे। 
राष्हित के लिए निजी उद्योगों का नियमव-- 

झपनी झ्ौद्योगिक नीति को काम में लाने के लिए. सरकार ने सन्‌ १६४५९ में 
औद्योगिक ( विकास तथा नियन्त्रण ) अधिनियम स्वीकृत क्या। मई १३५३ में इस 
अधिनियम में कुछ सशोधन किये गये ३ इस अधिनियम की झुए्य बातें इस प्रकार हैं -- 

(१) पह अधिनियम जम्मू तथा काश्मीर को छोड कर शेप सारत पर क्ाणू 
होता है । प्रधम अनुसूची में प्रकाशित ४२ उद्योगों पर यह अधिनियम विस्तृत है । 
ये इथ्योग इस मझकार दें -- हि 

हवाई जहाज, हथियार तथा बारूद, कोयला, लोहर तथा इस्पात, गणित तथा 
बिज्वान सम्बन्धी यन्त्र, मोटर तथा वायुप्रात का ई घन, जेते--कोयला, श्रोद्योगिक 
अल्कोहल, शक्ति तथा बिजली से चलने बने पानी के जदाज, शकर, देलीफोन, तार व 
बेतार के य-त्र, सूती, ऊनी एव रेशम! बस्तोद्योग, पटसत, मोटर, ट्रैक्टर, सीसेन्ट, विद्युत 
चेग्प तथा पे, विधुत को मोटर, भारी रसायन, उद्योगों में काम झाने बाली मशीनें, 
बाल तथा रोसिंग वेपरिंग, गियर होल, मशीन के झोभार, रेल्चे ह'मिन, रेल के 
डिब्बे, विद्युत शक्ति को वितरण करने वाली मशीनें, मिश्रित धासुयें, कागज, दुवा- 
इयो, रत्रद की वस्तुएं, चमडे का सामान, बनास्पति, हृपि यन्त्र, बेटरी, साइकिल, 
खाल्रैन, रेडियो, रिसीवर, कपड़ा सौने की मशोनें, काँच, साडुन आदि उद्योग । 

(३) इन उद्योगों से सम्ब्रन्यित इकाइयों को अपनी रजिस्ट्री कगानी पड़ेगी, 
सरकारी झ्ाज्ञा के बिना लया कारखाना नहीं खोला जा सकता और न पुराना कार- 
खाना ब्रद्माया जा समझता है 4 

(३) यदि इंच ओऔद्योयिक इकाइयों का उत्पादन कम होने, इस्तु का गुण 
“घटने अथवा मूल्य बदने की आशका हो तो केन्द्रीय सरकार उस उद्योग की जाँच कर 
सकती है और दोप पाने पर मिम्त झादेश दे सकतो है +-- 

(ञ 3 इकाहयोँ उत्तादत घडाने का पत्त करे 

( शा ) इकाइयाँ उद्योग के दिकास्र का यतन कर ) 

(६ ) बे ऐसा कोई काम न करें, जिससे उत्पादन में कमी झादे | 

(ई ) सम्बन्धित चस्तु और विवरण पर नियन्त्रण रखना ! 

(४ » यदि केनद्रीय सरकार को यह विश्वास हो जाता है कि कोई इकाई 
उसकी आाज्ञार्श को नहीं मान रही या जन हित के विरूद चलाई ज्ञा रही है तो वह 
पका प्रचत्य वयेर जाँच किये भो खुद ले सकती है या किसी अन्य व्यक्ति को सौंप 

सकती है; 
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(९ ) दद्योर्गों के सम्बन्ध में सरकार को परामश देने के लिये केन्द्रीय 
परामशंदाता समिति बनाई गई है, जिसमें अनुसूचित उद्योगों के स्वामीगए, कमेचारी 
रे उपभोक्ताइन्द भ्रौर श्रन्‍्य दर्लो के प्रतिनिधि होंगे, जिम्हें केन्ट्रीय सरकार नियुक्त 
करेगी । 

(६ ) भ्रौद्योगिक विरास परिषद्‌ का भी निर्माण किया गया हे, जिसमें सब 
दलों के प्रतिनिधि हैं । इनके निम्न काय हैं :-- 

(के ) उत्पादन की सीमा नियत करना, योजनाओं में सामजस्य रखता भौर 

उन्नति के लिये सलाह देना | 

(ख ) कम कुशल इकाइयों को निषुण बनाने का यत्न करना । 

,(ग ) उपभीक्ताश्ों के द्वित का ध्यान रखते हुये बिकथ और वितरण की 
उचित प्रणाली व्यवहार में लाना। 

(घ ) वस्तुओं के प्रमापीररण में सहायता करना । 

(ड ) उद्योग को कच्चा माल मिलने में सहायता देना । 

(च) उत्पादन विधियों में अनुसन्धान करना । 

( छ ) कमंचारियों की प्रशित्षा का प्रबन्ध करना। 

(जञ ) उद्योग के निराले हुए कमंचारियें को श्रस्य/ काम दिल्लाना । 

(रू) उपभोग के लिए निर्मित वस्तुओं भौर सेवाओं के विपप्र में खोज करना। 

(जज) हिसाव रखने की प्रणाली में सुधार करना एवं उसको प्रमापित करना । 

(८ ) शांकडे सम्रद करना । 

(5 ) श्रमिकों के काम की दशाओं में सुधार करना ! 

(४ ) ऑऔद्योगिक क्रियाओं के विजेन्द्रीयकरण के विपत्र में जाँच करणा और 
उनसे सम्बन्धित छोटे पैमाने के उद्योग तथा कुदीर घन्धों के विकास 
को प्रोत्पाहित करना | 

(ढ ) केन्द्रीय सरकार के थ्रादेशालुसार जॉच करना श्रौर सलाह देना । 

राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ हमारे प्रधान सम्त्री के शब्दों मे ऐसा सगठन है, जिसके 
द्वारा राज्य सरकारों भर केन्द्रीय सरकार के मध्य राष्ट्रीय विकास के समस्त कार्यों के 
विषय में धनिष्टतम्र्‌ सहयोग रहता है। परिषद्‌ के तौर्नों उद्देश्य ये हैं -- 

(१) पच-वर्षीय योजना के समर्थन मे राष्ट्र के अयत्र झौर साधर्नों को सुध्द 
और सलझ करना १ 

(२) समस्त अ्रस्यावश्यक क्षेत्रों में सामान्य श्र्थ-वीतियों को प्रगति 


देगा, ओर 
(३ ) देश के समस्त भागों के सन्तुलित भर स्वरित विकास को सुनिश्चित 


करता । 
उद्योग ( विकास श्र नियमन ) अ्रधिनियम के श्रस्तर्गत विस्न उद्योगों के 


लिए विकास परिषदों की स्थापना की गई है शल 


(१) साइकिल, 

(३) अन्‍्तदांह इज्ञन और शक्तिषालित पम्प, 

(8३ ) हलके वेच्य तिक उद्योग, 

(७ ) भारी वेद सिक उद्योग, 

(६ ) भारी रासायनिक पदार्थ ( ठेजाब और उदरक ), 
(६ ) भारी रासायनिक यदार्थ ( तारक 2), 

(७ ) भेषज और औपधियाँ। 


इनमें से हलके वेद तिक डच्योग, भारी बैच दिक उद्योग, भारी र(सापनिक 
पदार्थ (क्ञारक) श्रौर भेषज तथा श्रौषधि उद्योगों के लिए विकास परिपदें सन्‌ १६५४ में 
स्थापित की रहे हैं । 

प्रध्येक उद्योग वही विकास परिषद्‌ में उस स्द्योग के डद्योगपतियों, मजदूरों 
और सरकार के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं थोर उस विशेष उद्योग का काम करने ब्राला 
हपविकास श्रफ्सर इस विकास परिषद्‌ का सन्‍्त्री होता है। त्रिकास शाखा के डच्च 
अफसर, जिनमें मुरण श्रोद्योगिक सलाहकार तथा श्रीद्योगिक सलाहकार भी सम्मिलित 
हैं, विकास परिषदों की बैठकों मे जब भी सम्भव होता है, भाग लेते है तथा उनका मार्ग 
,दशेत करते है) 


हमारी नई ओद्योयिक नीति-- 


सत््‌ १६४४ की झ्रौद्योगिक नोति की चोपणाः के डप्रान्त ८ प्ष बीत जुक़े हैं। 
इन आठ वर्षों सें भारत में अनेक महरपपूर्ण परिचत्तन ओर विकास हुए हैं । भारत का 
सरविधान ल यू हो चुका है, जिसमे मूजभूत श्रधिकारों की यारस्टी दी गई है थोर राज्य 
'की नीति के वदेशिक सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं । वध्यवस्यित ढद्ढ पर ग्रायोजन- 
कार्य भी झारम्प हो घुडा है और प्रथम पदश्च वर्षीय योजना हाक्ष में ही पूरी हुई है। 
'घलद ने समाजवादी ह॒ृड् के समाज को सामाजिक पुव आर्भिक नीति का कछचय माय 
लिया है। इन महत्वपूर्ण घटनाओं के कारण औद्योगिक नीति को नये लिरे से बनाना 
अबश्यक हो गया है। शीघ्र ही द्वितीय पद्म बर्पोय योजना देश के सम्पुख था खुफी है। 
ऐसी दुशा में परिवर्तित परिस्थितियों पर दिचार डरते हुए प्रधान मन्त्री मेहरू ने ३० 
आल सब १९२ कओ नई नीति की बोदणा की ( नई नीति ला वेधान ये सिर्धारित 
सिद्धान्तों, समामवाद के लघ॑प और पिछले वर्षों में ग्रजित अनुभव पर आधापित है ॥ 

भारत के संविधान की प्रस्तावना मे चद घोषणा की शई है कि इस संविधान 
का लच््य अपने समस्त चागरिवं के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजदैतिक न्याय, 
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, घर्म ओर उपासना की स्वतन्त्रता और प्रतिष्ठा तथा 
अयसर की समता प्राप्त कराना तथा डन सत्रमें व्यक्ति की गरिसा और राष्ट्र की पुकता 
सुनिश्चित करने वाली वन्छुवा बढ़ाता है। यह भी स्पष्ट कर दिया यया है कि-- राज्य 
अपनी नीति का विशेषतया घुसा स्ालत करेगा कि सुनिश्चित रूप से--- 
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(के ) समात रूप से नर और मारी, सभी नागरिकों को जोविका के पर्याह 
साधन प्राप्त करने का श्रधिकार दो । 
(ख ) समुदाय की भोतिक सम्पत्ति का स्वामित्य भर नियन्त्रण इस प्रकार 
बटा हो कि जिससे सामूहिर हित का सर्वोत्तम रूप से साथन हो । 
( गे ) श्रार्थिक व्यवस्था इस प्रझार चले कि जिपसे घन और उत्मादुन-साधर्नो 
का सर्व साधारण के लिये थ्रहितकारी वे नद्रण न हो । 
( थ ) पुरुषों श्रौर खिर्षों दोनों का समान कार्य के लिए समान चेतन हो । 
(४ ) श्रमिक धुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य थौर शक्ति तथा बालकों की 
सुकुमार ग्रवस्था का दुरुपयोग न हो तथा श्रार्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों 
को ऐसे रोजगारों में न जाना पढे, जो उनकी श्रायु या शक्ति के अनुकूत न हों ! 
( च ) शैशव और किशोर अवस्था का शोषण से तथा मेतिक और भ्रार्थिक 
परित्याग से संरक्षण हो ।” श 
द्सिम्बर सन्‌ १४१४ में ससद ने समाजवादी ढक के समाज को श्रार्थिक भर 
सामालिक भीति का लच्य निर्धारित करके इन सूलभूत और सामान्य मिद्धान्तों को 
के डि ति तप चि प्रौद्यो रि 
एक भ्रधिक सुनिश्चित दिशा प्रदान की, अत्तः अन्‍य मीतिश्रो की भाँपि श्रौद्योगिक 
नौति का निय्रन्त्रण भी इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर किया गया है । 
समाजवादी ठ्ञ के समाज्ञ को राष्ट्रीय लप्य मान लेने भौर थ्रायोजित एवं हुत 
विकास की आवश्यकता के कारण यह थ्रावश्यक है कि वे समस्त उद्योग सरकारी क्षेत्र 
में रखे जाये, जिनका आधारभूत था सैनिक महत्त है, जो सार्वजनिक उपयोगी 
सेवाशं के उड़ के है । अम्य ऐसे उद्योग भी सरकारी क्षेत्र में ही रखने चाहिये, ओ 
झनिवाय हैं भोर जिनके क्षिए इतने बडे पैमाने पर पूँली की झावश्यक्ता होती है, 
जो वर्तमान परिस्थितियों मे केवल राज्य द्वारा ही जुटायी जा सकती है| अत्तः राज्य 
को एक श्रथ्रिक व्यापऊ ज्षेत्र में उद्योगों के भावी विकास का प्रत्यक्ष दायित्तत अपने 
ऊपर लेना होगा । तथापि ऐसी कुछ सीमाएं है, ज्ञिनक कारण यह श्रावश्यक हो गया 
है कि राज्य इस अ्रवसर पर उस क्षेत्र की स्पष्ट परिभाषा करदे, जिसमें वह भ/वी विकास 
का सम्पूर्ण दायिस्र अपने ऊपर लेगा और उन उद्योगों का भी चुनाव कर लिया जाये, 
जिनके पिक्‍्स में राज्प्र प्रमुख रूप से भाग लेगा । इस समस्या के समस्त पत्ञों पर 
»विचार करके ओर योजना-श्रायोग से परामर्श लेकर भारत सरकार ने उद्योगों को तीन 
'बयों मे विभाजित करने का निश्चय किया है ॥ राज्य किसी उद्योग में कितना भाग 
लेगा, इसी श्राधार पर यह वर्गीकरण किया गया है । 
उद्योगों का वर्गीकरण्‌-- 
| अधम वर्ग में वे डद्यीग होंगे, जिनके भावी विशयास का दायिस्व दे-दल राज्य पर 
होगा । द्वितीय वर्ग में ये उद्योग होंगे, जिन पर राज्य का स्वामिख् ऋमश होगा और 
जिनसे नये प्रतिप्ठानो की स्थापना का भार तो सामान्यतः राज्य पर होगा, किन्तु इनमें 
राज्य के प्रर्नों में गैर सरकारी उद्यम के सहयोग की भी उपेत्ञा की जयगी। तृतीय 
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वर्ण में शेष समस्त उद्योगों का समावेश होगा और सामसास्यत, इन उद्योगों का भावी 
विकास गैर सरकारी क्षेत्र के श्यस्नों तथा उद्यम पर घोड दिया जायगा ! 

प्रथम वर्ग के उद्योग इस प्रदार है +-- 

(१) अख्त-शब्र और सुरदा के वन्य सामान, (२) थर॒शक्ति, (३) लोहा और 
इस्पोल, (४) हैवी कन्स्ट्रकशन के साल, (४) खतिज उद्योग, मशीन निर्मोण और इसी 
प्रकार के अन्य उद्योग, (६) बड़े-ब्डे विद्युत प्लाण्ट, (७) कोयला भौर लिग्नाइट, 
(८) खनिज देल, (६) कच्चा घोहा, मैंगनीज, जिप्सम, गन्धक, सोना और हीर", (१०) 
तांब्ा, रॉगा, भस्तो, टीन, (१२१) अणुशक्ति आदेश (सन्र्‌ २६४३७ में वश्ित खनिज 
पदार्थ, (१२) वायुयान, (१३) हवाई दातायात, (१४) रेलवे यातायात, (१५) जद्माज 
गनिर्माण, (१६) रेलीफून झोर उसके तार, टेक्षीम्राफ, बेतार का तार (रेडियो को छोड 
कर), (१७) बिजली-उत्पादन भर वितरण ) 

इन डथोगों के नये कारसतानों की स्थापना केदहा राषस्य द्वारा की ज्ञायगी । मैर 
सरकारी छोम्र में पुसे जिन कारखानों की स्थापना के लिए पहले ही अनुमति दी जा 
चुझी है, वे इस निप्रम के अ्पवाद होंगे। इसका श्र यह नहीं है कि वर्तमान गैर 
सरकारी कारपानों का विस्तार महीं क्षिया जा सकता, श्रथवा राष्ट्रीय हित में राज्य 
नये कारखाने स्थापित करते समय गैर सरकारी उद्यम का सहयोग प्राप्त नहीं कर 
सकता । रेखा तथा चायु-परिवहग, अख शस्ध और अछ-शाक्ति का विकास केस्त्रीय 
सरकार के एकाविकारों के रूप से किया जापुगा। जब भी गेर सरकारी उद्यम के 
सहयोग की आवश्यकता होगी तो राज्य--प्रँजी मे. बहुसख्यक सहयोग द्वारा श्रथवा 

ब्रस्पधा--यह सुनिश्चित कर लेगा कि उसे उक्त भतिष्ठान की मीति का निर्धारण और 
उसकी प्रक्रियाओं का निय्न्त्रत करने के अभोष्ट अ्रधिकार प्राप्त है | 

श्र ह्वितोय वर्ग के उद्योग इस प्रखर हे :-- 

(९) मिनरकुप फम्सेशन रूल्स (सन्‌ १६४६) के भाग तीन के अन्तर्गत जिन 
चोदे छोटे रासायनिक पदाथों का उल्लेख किया गया है, उनके अत्तिरिक्त अ्रस्प सभी 
रासायनिक परशर्थ, (२) प्रथम वर्ग में जिन धशतुधों का उल्केख हुआ है, उनके अतिरिक्त 
अन्य सभी ज्ोहसर घातुएँ तथा अश्यूमीनियम, (३) मशीन निर्माण उद्योग, (४) क्षोह 
सिश्रण नथा ओोजार बनाते के काम में झाने वाला स्टील, (५) ओपचियो, रज्ञों तथा 
प्लारिटक का उत्पादन करने के असद् मे काम आने वाले झ्ाधारखूत तथा मध्यवर्ती 
माल, (६) गुल्टीबायटिक तथा अन्य झारश्यक ऑपधियाँ, (७) रास्यनिक खब्दु, (9 
नकत्ती रबर, (६) कोपले से कार्बन गैस का उत्पादत, (१०) रासायनिक छुगदी, 
(११) सडक-परिवहत, (१२) समुद्री-यातायात । 

इस चर्य के उद्योगों का सावी वितास दूत ग़ति से करने के उद्देश्य से राज्य 
इन उद्योगों के अधिकाधिक प्रतिष्ठात स्थापित करेगा | इसके साथ-साथ इस च्ेत्र में मैर 


सरकारी उद्यम को भी, स्वाध्रीनतापूर्वक अथवा राज्य के सददोग से, विकास करने 
॒का अवसर दिया ज्ञायगा [ 
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॥ उतोय वर्ग में शेष सब उद्योग सम्मिलित है। उनके सम्बन्ध में यह आशा की 
जाती है कि इनका विकास सासान्यतया गैर सरकारी केश्न के श्रयज्ञ और उधम पर निर्भर 
रहेगा, तथापि राज्य को इस वर्ग का कोई उद्योग भी स्त्र५ चलाने की छूट होगी। 
राज्य की यह नीति रहेगी कि घह् उत्तरोत्तर पच वर्षीय थोजन ओ में निर्धारित कार्य 
कर्मों के अभुसार परिचहन, शक्ति और अन्य सेवाओं का झाश्यासन दिला कर और 
समुचित वित्तीय तथा श्रन्य उपायों द्वारा इन उद्योगों के विकास में सुविधा भौर 
प्रोन्‍प्ताहन प्रदान बरे | राज्य अन्य सस्थाश्रों को इस बात के लिए उत्साहित करता 
रहेगा कि वे इन उद्योगों को वित्तोय सहायता दें और श्रोद्योगिक अथवा कृषि सम्बन्धी 
अद्देश्यों की पूति के लिए सहकारिता के आधार पर सगठित किये जाने वाले प्रतिष्ठानों 
को विशेष रूप म॑ सहायता दी जायेगी । उपयुक्त मामलों में राज्य गैर सरकारी छोत्र 
को भी वित्तीय सहायता दे सकता है । इस प्रकार की सद्दायता--विशेषत॒ जब वह 
उल्लेखनीय रकम की हो--साम्य पूँजी (]7तुपा।/ (09979) में हाथ बढा कर 
करना अधिक अच्छा रहेगा, यद्यप्रि यह श्रशत ऋण पत्र पूजी (08000#घ9 
00778.) के रूप में भी हो सकती है । 
गैर सरकारी क्षेत्र के श्रौद्योगिक प्रतिष्ठ नों को श्रनिवार्य रूप से राज्य की 
साम जिक एवं झ्रार्थिक नीति के ध्रनुकूल होना होगा और उन्हें उद्योग ( विकास तथा 
नियमन ) अधिनियम तथा श्रन्य सम्बद्ध कानूनों के नियन्यण एव वियमन में रहना 
होगा। भारत सरकार यह अवश्य स्वीकार करती है कि सामान्यत यह उचित होगा 
कि इस प्रकार के प्रतिप्ठानों के विकास के लिए यथासस्मव् उतनी रत्तन्त्रता दे दी 
जाए जो राष्ट्रीय योजना के लच्पों एवं उद्द शयों को ध्यान में रखकर दी जा सती हो। 
यदि एक ही उद्याय मे सरकारी और गेर सरकारी दोनों प्रकार के कारखाने होंगे तो 
राज्प इसी नीति का प्रवलम्त्रन करता रहेगा कि दोनों के साथ श्च्छा श्रौर निष्पक्ष 
व्यवहार किया जाए । 
उद्योगा को अलग प्रलग वर्गों में बॉट देने का भ्रथ यद्द नहीं है कि एक वर्ग 

का उद्योग दूसरे वर्ग में आ ही नहीं सकता है। अनियायंत केवल उद्योग भपने अपने 
चर्ग की सीमाश्रों का उल्लघन नहीं करेंगे, अपितु सरकारी छोतन्ना के उद्योगों के बीच 
बहुत अधिक परस्पराचुतबन्धन भी होगा। श्रयोजन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिए अ्रथवा अन्य महपूर्ण कारणों से राज्य ऐसा कोई उद्योग चला सकेगा, जिसकी 
गणना अथस ग्रथश द्वितीय वये में नहीं की गई हे । सम्रचित स्थितियों में गैर सर 
काटी कारख नों को अपनी आवश्यमताएँ पूरी करने ऊे लिए अथवा उपोत्पादन के 
रूप में ऐसी वस्तु का उत्पादन करने की भ्रजुमति दी जा सकती हे, जिसकी गणना 
अधम दर्स में की गई हे | सामन्‍्यत छोटे निर्ज कारखानों द्वारा धोटे भर हल्के 
जहाज बनाने, स्थानीय आवश्यकताओं की पू्ति के लिए बिजली पैदा करने और छोटे 
पैसाने पर खनन वा4 करने मे बोई रुकावट न होगी! इसके अतिरिक्त सरकारी जन्र 
के भारी उद्योग शपने कुछ इसके पुओों की आवश्यकता गेर सरकारी हु तव) सहायता 
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से पूरी कर सकते हैं और उधर गैर सरकारी छ्षेज्न अपनी अनेक आवश्यकताओं 
की पूर्ति के लिए सरकारी देच्र पर निर्भर रहेगा । यही सिद्धान्त भौर भी अ्रधिक शक्ति- 
पूरक बडे शऔर छोटे पैमाने के उद्योगों के पारस्परिक सम्बन्ध पर लागू होगा। 
राज्य, छोटे ओर बड़े पेंमाने के उद्योगों पर भिन्न-भिन्न कर लगा कर अथवा 

छघु-उच्चोगों को प्रत्षक्ठ आर्थिक सहायता देझर बड़े पैमाने के उद्योगों के उत्पादन का 
परिसाण सीमित करके कुटौर, ग्राम और छघु-उद्योगों को सहाग देने की नीति पर 

* वक्ष रहा है। इस प्रकार के कद्स तो भविष्य म॑ भी उठाये जाते रहेंगे, किन्तु झावु- 
शुयकता पहने पर राज्य की नीति का छत्य यह बात सुनिश्चित करना होगा कि 
विक्रेन्द्रित फोत्र पर्याप्त शक्ति एउ सामथ्य अजित करले, ताकि वह श्राएम निर्भर हो 
सके ओर उप्तका विकास वडे पमाने के उद्योगों के विकास के साथ एकीकृत हो सके, 

अत राज्य ऐसे उपायों का झवलम्बत करेगा, जिनसे चोटे पैमाने के उत्पादक की प्रति- 
स्पधों करने की शक्ति बढ़ सके ! इस उद्द श्य को पूर्ति के किए यह प्रावश्यक है कि 
डत्पादुन का तरीका धीएे-प॑ रे खुधरए आय झौर उसे झाधुमिक ढगा का बनाया जाय 
तथा इस परिवर्तन की गति का नियप्तन इस प्रकार हो, जिवसे यथासस्भव शैल्पिक 
बेकारी से बसा जा सक्ते | छाटे पैमाने के उगादकों की कुछ मुख्य करिनाइयाँ ये हैं: 
शै(ह्पक तथा वित्तीय सह्ापता का अमाच, काम करने के छिप उपयुक्त स्थान प्राप्त न 
होगा भ्रौर मरम्मत की सुविधाओं का अभाव ; श्रोद्योगिक बस्तिया श्रौर देहाती सामु- 
दम्रिक आारखानों की स्थापना द्वारा इन अभावों की पूर्ति करने का श्रारम्स किया जा 
धुका है । गाँवों मे बिजली पहुँचने श्रौर कारीगरों को ऐसे मूल्यों पर बिजली की 
शक्ति डपलडय करने से भी दस काम में पर्याप्त सदस्यता सिन्त सकती है, जिनका भुरा« 
ठान दे कर सकते है | श्रौद्योगिक्त सहझारी सध्याओं की स्थापना और सगढ़न द्वारा 
छोटे पैमाने के उत्पादन से सम्बद्ध, अनेक कार्यों को बहुत सहायता पहुँचायी जा सकती 
है। इस प्रकार की सहकारी सस्थाओं को सब प्रकार प्रोप्पाहन दिया जाना चाहिए 
झोर राप्प को कुटीर, ग्रान्न तथा लघु-उच्योगों के विकास की शोर लगातार ध्यान 
देता चाहिए । 
विकास स्तरों में समानता-- 

श्रौद्योगीकरण को सम्पूर्ण देश की अ्थे-ब्यवस्था के लिए हितकर बन ने के 

उद्देश्य से यह आवश्यक है कि विभिन्न छत्रों के विसाथ स्तरों के बीच दिखायी देने 
वाली विप्मताएं घीरे-्ीरे कम की जाएँ । देश के विभिन्न भगा म॑ उद्योगों की कमी 
प्रायः आवश्यक कच्चे साल श्रथवा प्रश्रतिक साथनों के अ्रभाव के कारण होती है । 
विशेष छेप़ों में उद्योगों कर बहुलता उन स्थानों में विकुलित शक्ति, जल और परिवहन 
सम्बन्धी सुविधाओं की सुलम उपलब्धि पर निर्भर रहती हैं । अन्तर्रा्ट्रीय औयोजन का 
एक डद श्य यह भी है कि घीरे-धीरे उन इक्तारझों म॑ सो सुविधाएँ उपलब्ध की जाँपर, जो 
इस सत्य ओद्योगिक इछ्धि से पिछुदे हुए हे श्रथवा ( वह स्थान आर सब चातों को 
इप्टि से उपयुक्त होने पर ) जहाँ नियोजन के अवसर जुटाने की झअ घक झावश्यकता 
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है। झ्ौद्योगिक शोर कृषि सम्बन्धी अर्थ-व्यवस्था के सतुलित और समेकित विकास 
द्वारा ही सम्पूर्ण देश उच्च जीवन-स्तरों त्क पहुँच सकता है। 

श्रोद्योगिक विज्ास के इस कार्य-क्ष्म के लिए देश में अनेक शिक्ियों भौर 
व्यवस्थापकों की भारी श्रावश्वकता होगो। सरकारी छत्र के विस्तार और झ्ाम तथा 
लघु-उद्योगों के विकास के लिए बराबर बइने वाली इस श्रावश्यकता की पूर्ति के लिए 
सावेजनिक सेवाओं में ब्यवस्थाएकों और शिल्पिर्यों के समुचित वर्गों की स्थापना की 
ज्ञा रही हैं। निरोक्षककों की कमी दूर करने, सरकारी तथा गैर सरकारी उद्यमों में बदे' 
पैमाने पर प्रशिक्षण सम्बन्धी योजनाओं को व्यवस्था करने और विश्वविद्यालयों तथा 
अन्य संस्थाओं में ब्यापारिक व्यवस्था का प्रशिक्षण देने को सुविधाओं का विस्तार करने 
के लिए भी कदम उठाये जा रहे हैं । 
उपसंहार-- 

प्रज्ञातम्त्रीय राज्य में किसी भी नीति की सफचता जनता के उत्साहपूर्ण तथा 
सक्रिय सहयोग पर निर्भर करती है, भ्रतः इस मीति को सफल्लतापूर्वक कार्यान्वित 
करने के लिए. जन-सइयोग की विशेष श्रावश्यकता है। आशा है यह सहयोग झवश्य 
मिलेगा 
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भारतीय उद्योगों में विवेकीकरण 
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अत्तावता--'विवेश्शीकरण का सामान्य श्र & उद्योग में (विवेशीकरण' से श्राशय? 
विवेद्रीकरण के उद्देश्य 


विकेशीकरण के सा में कठिवाइयाँ--भारतीय भ्रमिर्के का अशिक्षित एवं 
श्ज्ञानी होना। प्रवात्ती प्रवृत्ति । दोपपुर्ण भरती पद्धति | तान्त्रिक शिक्षा का 
अभाव । अभिनवीकरण पृुव आ्राषुनिकीकरण वा अभाव । प्रमापीकरण की भस- 
क्मवता तथा श्षम्तिऊों का घिरोध ) 
विवेकीकरर की दिशा में किंचित अरयल्ल--विशिष्ट उद्योगों में विषेशोकरण-- 
सीमै-द डथोग, शक्कर डयोग, जूट डथोग, लौह पर्व स्पात उशोग, सूती वस्त्र 
डश्योग । प्रसापीकरण की दिशा में प्रयकष) भ्रौध्योगिक अनुसंधान के क्षेत्र में प्रयक्ष | 
भारतीय उद्योगों में विवेक्रीकरण की आवश्यक्ता--( श्र ) सशीनों का अग्रच- 
जित हो जाना एुव घिस जाना तथा ( शा ) देश के विभाजन के बाद निर्यात 
बाजारों का विकास आवश्यक हो जाना--इन कारणों से विवेक्रीकरण 
आवश्यक है। 
विवेक्षीकरण क्‍यों कर सफल हो ?--विदेहीकरण के प्रदत्त से बेरोजगारी को 
बढावा मिलतर है। विवेडीकरण कौ योजना की सफलता के लिए श्रम प॒व॑ 
पूँजी का सहयोग शनिदार्य । यद्वि विवेकीकरण स्थगित कर दिया जाय, फिर भी 
बेरोजगारी की समस्या का हल नहीं किया जा स्रकता। इसके दौधेकालीन 
परिण्शम तो झोर भी बुरे होंगे। अतः इसका प्रचलन ही वॉदुनीय है। 


अस्तावना-- 

"विदेशीकरण”! शब्द 'विवेक' से बना है, जिसका आशय देसी किसी क्रिया से है 
जो कि चुढ्ि द्वारा एवं सोच-विचार कर की गईं हो । 'चैज्ञानीकरण' एवं 'युक्तीकरण' 
इसके भ्रन्य पर्यायवा्ी हैं। वैज्ञानीकरण का अर्थ होता है वैज्ञानिक इद्धति से कार्य 
करना, क्योकि विश्वान में प्रत्येक परिणाम कारण परस्परा से निफाला जाता है। इसी 
अकार 'युक्तोक ण' से आशय है, युक्ति द्वारा सोच-सममत कर कोई कार्ये करना । किसी 
भी नाम से पुकारिये, विवेशीकरण का साआ्रन्य अथे यहां है कि जो भी काय किया 
ज्ञाप, वह भली प्रकार विचार करके यु गुख-दोपो के सत्तुलन के उपरान्त करना 
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चाहिए, भ्रथांव्‌ ऐसी कोई भी मानवीय क्रिय्रा जो तक॑ श्रथरा युक्ति पर अवलम्बित हो, 
विवेकशील कट्टी जा सकती है | इसके विपरीत यदि कोई ब्यक्ति भलेचुरे का विचार 
किय्रे बिना कोई कार्य करता है तो परिणाम अच्छा न होगा । तभी तो किसी ने कहा 
है कि “बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछिताय ।” यह तो विवेकीकरण का सामान्य 
अर्थ है। “उद्योग” में पिवेकरीकरण का तात्पप यह है कि उद्योग की श्रस्येक् क्रिया को 
सक॑ के आधार पर अथवा कसी विशेष युक्ति से क्या जाय। साधारणतः उद्योग के 
तीन ज्षत्र होते हैं--(थर) प्रवर्तेन श्रथांत्‌ प्रारम्मिक अ्रजुसन्धान करना, (ब) निर्माण एवं 
(स) दिक्लापत तथा बिक्रय | उद्योग के इन त्तीर्नों क्षेत्रों में विवेक अ्रथवा युक्ति की 
आवश्यकता है ; उदाहरण के लिए प्रवतंक के क्षेत्र में प्रचतंक को कारण परम्परा द्वारा 
यह्द निर्धारित करना पद्ठता है कि उसझे उद्योग के लिए कौन से संचालक उपयुक्त दंगे ! 
किसको भश्रबन्ध संचालक बनाया जाय ? पूजी प्राप्त करने के लिये पूजी का कलेवर 
कैसे बनाया ज्ञाय ? श्रम-जीवी कहाँ से प्राप्त किये जाँय ! सस्ती शक्ति कहाँ से उपलब्ध 
होगी ? अ्र/दि | इन प्रश्नो क हक के लिए बडे विवेक की श्रावश्यकता होती है। इमी 
प्रकार निर्माण के क्षेत्र में उसे यद्ठ सोचना पडता है कि कच्चा माल कहाँ से एवं फित 
सात्रा में प्राप्त किया जाय ? झोग्योगिक कला में निपुण कारीगर कहाँ से प्राप्त होंगे ! 
नवीनतम मशीनें कहाँ से उपलब्ध होंगी ? झ्रादि प्रश्नों को हल करने में भी युक्ति की 
आवश्यक्ता पड़ती है | तीसरे, विक्रय बृद्धि के लिए बडे अयत्न करने पडते हैं ) कारण, 
परम्परो द्वारा यह निश्चय करना पडता हैं कि सबसे सस्ता एवं कुशल यातायात का 
सावन कौन सा दोगा, जिसके द्वारा उपभोक्ता्थों के दरवाजे तक निर्मेत माक्त पहुँचापा 
जाय, श्रतः यह स्पष्ट है कि वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा उत्पत्ति के विभिन्न साधनों से 
अधिक से भ्रधिक उपयोगिता प्राप्त करना हो 'वैज्ञानिकन' श्रथवा “विवेकीकरण' 
कहलाता है। 
विवेकीकरण के मुख्य उद्देश्य निन्नांकित हैं:-- 
(१) कम से ऋम प्रयक्ष द्वारा श्रधिकतम्‌ कार्यहमता प्राप्त करना । 
(२) श्रम-शक्ति एवं श्रनिर्मित माल के निरथेक उपयोग को दूर करना | 
(३ ) वस्तुओं को उपयुक्त बनाने एबं उनके वितरण में सुग्मता छा'मे के 
लिए प्रयत्न करना । 
( श्र ) अनावश्यक याताग्रात को दूर करना । 
(श्रा ) श्रनावश्यक मध्यस्थों को हठाना । 
( ३) आर्थिक भार को कम करता 
( ई ) वस्तुओं एवं यन्त्रों का प्रमापीकरण करना, और 
(उ ) निमांण के ढल्नों में अनुसन्धान फरना । 
(४) समाज के लिए श्रविक स्थायी और उच्चतर जोवन स्तर खम्भय करनो। 
(२ ) उपभोक्ताओं के लिये कम से कम झूल्य पर वस्तुय डपलड्न करना | 
(६) विभिन्ञ वर्ग के उल्यादकों के लिये € चाहे वे बड़े हो या छूटे ) उचित 
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पारतोंषिक का नियोजन करना तथा अमिरझे एवं उपभोक्ताओं की सामाजिक 
सम्द्धि करना। 
विवेभीक्रण के माग में कठिताइया-- 
हमारे देश के उद्योग घन्‍्धों मे विवेदीकरश की नितान्त आवश्यकता होते हुए 
मी इस नोति के श्रयोग में झनेक बाघायें हैं। अधिकश भारतशसी आशिक्षित हैं । 
कारखानों में काम करने वाले अधिकतर श्रमिक गाँव से श्ाते हैं। इन गाँवों 
का घातापरण ही चेज्ञानिक विकास के विपरीत है। झामवासी अपने अतिरिक्त 
समय में काम की तलाश में नगरों की ओर चले जाते हैं और फसल के दिलों में 
काम धोडकर वापिस लौट जाते हैं । इस कारण कारखानों के काम में उन्हें कोई विशेष 
चाव नहीं होता । उनकी मरती मी छिसी भीति रूथरा सिद्धान्त के घजुसार नहीं 
शोठी। भरती का काम कर्मचारियोजको (3000९75) के हाथ में रहता है। प्रमिकों 
की उचित शिक्षा के सम्बन्ध में भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता | उनमें संगठन 
का भी छभाष हैं यथपि नई-नई मशीनें चल निकली हैं, फिर भी हमारे कारखानों में 
पुरानी मशोनरों का ही श्योग हो रहा है । झोद्योगिक अनुसन्धान की सुविधा भी 
न्पून हैं | इंन शनेक बावा्ं के कारण भारतीय उद्योगों में विधेशीकरण के प्रयक्ष अधिक 
सफल नहीं छुपे । ल्‍ 
चैज्ञानिक प्रबन्ध वी सफलता के लिए, जो विवेश्ञीकरण का पुक प्रधान भ्र्ढ है, 
प्रभाषीकरण अत्यन्त आवश्यक होता है, किन्तु चास्‍्तव में यह बडा कठिन का है, 
झतणुद जब तक रहता से कार्य गहों किया जात॥, सफचता नहीं मिल सकती। बैज्ञ/निक 
प्रबन्ध के भन्तगेत श्रमिकों की मानसिक प्रशृत्ति के अनुसार उनका चुताव करना पड़ता 
है, प्रमाणित वस्तुश्रों का एवं यम्न्नों का खुनाव करना पडता है, उत्पादन को प्रस्येक 
क्रिया में समानता लाई जाती है, इत्पादि ) इस कार्यों के लिए प्रयोग की झ्रावश्यकता 
होती है, लो कि भ्रत्यन्त कदिन एवं खतरनाक पद्धति हैं, क्योंकि यदि प्रत्येक बात के 
लिए प्रयोग क्रिए जाब्गे सो कारखागा एक कारखाना न रह कर प्रयोगशाला बन 
जायेगा, जिस्म दस्तुओं पर प्रशेग होंगे, अ्मि्क्री पर प्रयोग होंगे, यन्‍्त्रों पर धयोग होंगे, 
इत्यादि । यही कारण हैं कि प्रमापैक्रण को प्रत्यक्ष अलम्भवता के कारण चैज्ञानिक 
प्रबन्ध कहीं सफल्ल न हो सका । फ़िर शरमजीदी भी वेश्ानिकत की योज़नाधों को मिक्ठ- 
मालिकों द्वारा शोपण की नई पद्धतियाँ समझते हें, क्योकि इनके परिणाम स्वरूप उनकी 
छूटनी होती है तथा उन्हें कोई ताख्शालीन विशेष लाभ मी नहीं होता 
पिरिष्ट उद्योगों में विवेकीकर ण-- 
भारत के कुछ ममुख उद्योगों में विवेकीकरण से सम्बन्धित अयक्षों का सकिस 
इतिहास इस प्रकार है :-- 
सीमेंट उद्दीग-- 
सन्‌ १६३० में खोमेंट साटिय कम्पनी स्थापित हुईं, जिसने धपने सइस्‍्यों के 
समस्त डत्यादुन को आर्थिक सूहर ५र बेचना शुरू किया | सीमेट के प्रत्येक कारणाने 
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के लिये उत्पादन का कोटा निश्चित कर दिया गया । रेलवे कर्पनियों से भी भाड़े 
सम्बन्धी उचित्त 5दराव कर लिए गये । भिन्न भिन्न प्रफार के सीमेंट के लिए बाजार 
बॉट दिया गया । इस अकार सीमेंट मार्केटिंग कम्पनी मे अतिरपर्धा की भावना का अन्त 
कर दिया, यातायात के च्यय को कम कर दिया तथा उत्पादन पर नियन्त्रण करके 
आवश्यकता से श्रधिक्र उत्पादन की सम्भायना को भी समाप्त कर दिया । उपभोक्ताओं 
को भी सस्ते दासों पर वस्ठुयं मिलना सुलभ हो गया । तत्पश्चात्‌ सन्‌ १६३६ में, 
“एसोशियेटेड सीमेन्ट कम्पनीज! के रूप में सौमेन्ट के अनेक प्रमण्डल्ों का सयुक्तीकरण 
हुआ । फिर सन्‌ १६४१ में “एसोशियेटेड सीमेन्ट कग्पनीज” ने डालमियाँ झूप के साथ 
गठबन्धन कर लिया । 
शक्कर उद्योग-- 

इसी प्रकार शक्कर उद्योग मे भी पारस्परिक प्रतिद्वन्द्रिता की भावना को समाप्त 
करने की दृष्टि से 'शुगर मार्केटिंग बोढ” सन्‌ १६३२ में स्थापित क्या गया। फ़िर 
शक्कर के उत्पादन एवं उसके विवरण पर नियन्त्रण रखने की दृष्टि से सन्‌ १६३७ में 
शुगर सिंडीकेट स्थापित किया गया। अब कुछ समय से “केन्द्रीय शकर समिति” बना 
दी गई है । इस समिति के परिणामस्वरूप शक्कर के उद्योग में अनेक उपयोगी प्र 
सनन्‍्धान हो रहे हैं । गन्ने की उपज में शृद्धि होने के श्रतिरिक्त शकर के उत्पादन तथा 
उसके विक्रय की रीति में भी बहुत उन्नति हो गई है, किन्तु भ्राज भी शक्तर उद्योग में 
प्रनेक निरधक क्षय होते हैं, जिनका यदि उपयोग किया जाय तो मेथिलेटिड रिप्रट, 
शराब इत्यादि उत्तोर्पाद (876 7070670(8) बनाये जा सकते हें । भाज शीरा तथा 
बंगेसेशअ का समुचित उपयोग नही हो रहा हैं, अतएुव उद्योग के भ्पने पैरों पर खडे 
होने के लिए उत्पादन एवं उत्पादन क्रियांश्रों का विवेक्षीकरण करने की श्रावश्यकता है, 
जिससे मितव्ययिता आ्राकर सरह्षण को जरूरत न रहे । 
जूट उद्योग-- 

जूट उद्योग भारत का सबसे सद्ठ्त उद्योग हे, क्योंकि इसमें हम उत्पादुत पर 
सबसे अच्छा नियन्यण देखते हैं, किन्तु अन्य बातों पर इस उद्योग में भी विशेष ध्यान 
नहीं दिया गया ॥ इसका प्रधान कारण यह था कि अभी तक भारतवर्ष को इस उद्योग 
का एकाथिकार प्राप्त था । पारस्परिक सहयोग लाने तथा उत्पादन का नियम्नण करने 
के लिए इण्डिपन जूट मिल एसोसियेशन की स्थापना की गईं । विवेकीकरण काम के 
घरों मे कमी करले तक ही सीमित रहा | सन्‌ १६२१ में इण्डियन सैण्ट्ल जूट कमेटी 
की स्थापना की गई थी, जिसका उद्दे श्य जूट उद्योग की प्रगति के लिये तान्त्रिक कृषि 
तथा थ्रार्थिक सुधार करना, फसल को उन्नत करने के उपाय खोजना, जूड के उन्नत 
बीजों का वितरण एवं परीक्षण करना तथा जूट के ब्रिक्रय एवं यात्तायात की सुविधायें 
देना है। इन कार्यों के लिए अनेक प्रयोगशाल्वायें भी हैं । इसके श्र॒लावा जूद मिल 
चुसोसियेशन की भी एक श्रनुसन्धानशाला हे, ज्ञो श्राज कल्न जूट उद्योग की विभिन्न 
समस्याओं को सुलकने का प्रयक्ष कर रही है । भारतीय जूड़ उद्योग आज प्ाहि त्राहि 
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कर रहा है। भारत के बेंदवारे के कारण हमे मिलों को पर्याप्त सात्रा में एवं डचित 
मूक्य पर जूट नहीं म्लिल रहा है ५ दूसरे, हमारे जूद वी माँग भी विदेशों में कम ही रही 
है, क्योंकि थराज जूट के स्थान में श्न्य चीजों कर प्रयोग होने लगा है। तीसरे, अब- 
मुल्यन के बाद जूट का मूह्य सी बहुत बढ गया हे, भ्रतः जूड़ उद्योग को सुरत्तित रखने 
के लिए जिशेकीकरण दा अनुसरण अनिवायय है । 
लोहा एवं स्पात उद्योग--- 

इस उद्योग में विपेकीकरण की यो प्रगति हुईं, वह केवल सराहनीय दी नहीं, 
चरनू अमुकरणीय भी है । ऐसे घनेक प्रयोग किये गये हैं, जिनके फल्नस्वरूप उत्पादन- 
क्रियाओं में सरतसा झा गई है और उत्पादन में मो बृद्धि हुई। भिर्थंक क्प्र कम हो 
गया है। श्रम-बचत के अनेक साधनों का उपयोग किया गया है । इतना ही नहा, चरनू 
ट्विलीय महायुरू के झुग में तो स्पात बनाने में 'स्क्ैपफायन-मोसेज! का डप्योग किया 
शया है, जो वास्तव में एक महत्पूर्ण सुपार है। 
उृत्ती बस्र उद्योप-- 

सूती बस मिल उद्योग भारत का सबसे महत्वपूर्ण एवं महातर उद्योग है। 
द्वितीय महायुद्ध के पहले इस उद्योग में विवेकीसरण के कुछ भयत्न किए गए, किन्तु वे 
सराहनीय रहीं कहे ज्ञा सक्‍ठे, क्योकि उनमें से श्रधिकाश प्रयक्ष अप्तफल रहे | इस 
उद्योग में विदेकीकरण से सम्बन्धित प्रयत्त अवन्ध-अमिकत्तांश्रों के विरोध एवं भ्सहयोग 
के कारण श्रमी तक प्रायः असफल दी रहे है । सत्‌ १३६३६ में मिर्ला के पारससरिक 
सम्मिश्रण के लिए अनेक श्रपक्ष किये गये, किन्तु बे सफक्ष नहीं हुए। जब हदवितीय सहा- 
युद्ध आरस्स् हुआ, तो कपडे की मॉग दिन पर दिन बदने लगी। इस कारण उद्योग 
की उन्नति को बढा अवसर मिला । सन्‌ १६४१ में टेक्‍्सटाइल लेबर इन्क्रायरी कमेटी 
बम्बई ने इस उद्योग मे विवेकोकरण का अस्‍ुकरण करने की सिफारिश को, किन्तु 
उद्योगपतियो। ने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया । वे तो झॉबी के शाम की भांति 
ऊँचे हम उठा रहे थे, अत्व उन्होंने विदेकीकरण की आवश्यकता ही श्रनुभव न वी । 
डन दिनों मारत मे चारों ओर दस्त सकृद था, श्रतएब उपयोगिता के वस्ध का उतरादन 
बढाने के लिये तथा वस्ध की कप्ती की समस्या को हल करने के हेतु सन्‌ १६४६ में 
भारत सरकार ने उत्पादन के विवेकीक्रण से सम्बन्धिप्त एक सल्नियम (05४]8 
वं॥१ए%त०--मैकाक्रश5३घा०म. 070वे८०४७४. 07087) बनाया, मिल्तके 
फलस्वरूप तरह-तरह के बर्चों का बनाना बन्द कर दिया गया। मिलें केवल ऐसा ही 
कपडा तैयार करने रूमी, जिसकी सबसे अधिक उपयोगिता थी। सम्‌ १६४२ के आदे- 
शाजुपार उत्पादन एव वित्तरण पर भी नियन्त्रण रखा गया। बम्बई कथा अहमदाबाद 
की मिल्लों में विवेक्नीज्रण का अनुसरण विशेष रूप से किया गया । फासेट कमेटी 
(९५७५०६४ ()0णाप्ा//९७) के अनुसार कोहेनर सिम श्रोर सेसून सथा फिल्से 
झुप की मिला में छुछ् कुशण्लता इद्धि सम्बन्धी योजनायें? प्रचकतित की गई । श्रो० सी० 
पुन चक्रील ने कपास के क्रम तथा चस्त के वितरण में विवेशीकरण से मितब्ययिता 
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लाने के लिये सयुक्त केन्द्रीय सभा की स्थापना को श्रावश्यक बताया है। सन्‌ १६४८ 
के श्रन्त में मिलमालिक सघ की सिफारिशों पर भारत सरकार ने श्री भवानीशझूर एस«० 
बोरकर को सूती कपास उद्योग के सम्बन्ध में तान्त्रिक एव चैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने 
जापान भेजा । यह प्रयक्ष भी विवेश्वीकरण को दिशा में ही किया गया । उद्योग की उन्नति 
के लिये श्रभी कुछ दिन हुए यन्त्रों के अघुनिकीझरस की स्लिफारिश की गई है । इसी 
प्रकार भरतीय प्रमाप सस्था द्वारा निर्धारित श्रमाप एवं निर्देशन के अनुपार ड्मादव 
एवं उत्पादन क्रियाओं का प्रमापीकरण करने की सिफारिश की गई हे । 
उमराजऊर ए की दिशा में अयत्त-- 
भारतीय उद्योगपतियों ने सवे प्रथम सन्‌ १६४० के वारहवें उद्योग सम्मेलन 
में भारतीय प्रमाप निश्चित करने के लिए “भारतीय प्रमाप सस्‍्था' ([0ताक्षा। हा 
68707 308657[8) खोलने का प्रस्ताव सरकार के सन्प्रुख रक्खा, किन्तु युद्ध परि- 
स्थितियों के कारण उस समय भारत सरकार ने भ्रध्ताव पर ध्यान नहीं दिया। सन्‌ 
१६४६ में झौद्योगिक योजवा के अन्तर्गत प्रमापीकरण की श्रावश्यकता का अनुभव 
करते हुए भारत सरबार ने एक अमाप सस्था खोलने का निश्चय कर लिय।। सस्या 
खोली गई थोर उससऊा केन्द्रीय कार्यालय नई दिल्‍ली मे रखा गया है! इस सस्था का 
अबन्ध एक सामान्य परिषद्‌ द्वारा होता है, जिसके सभापति उद्योग सचिव है भौर इसमें 
केश्द्रीप सरकार के विभिन्न विभागों, राज्यों, अनुसन्धान सस्थाओं, चैम्दर ऑफ कॉमसे 
इ्पादि के कुल ६४ प्रतिनिधि है। इसके पाँच विभाग हैं --(१) इन्मीनियरदिंग, ( २) 
बिल्डिंग, ( ३ ) कैमिकल्स, ( ४ ) टेक्सटाइल्प और ( $ ) फूड तथा एग्रीक्ल्वर। 
अत्येक विभाग का नियन्नण विभागीय परिषद्‌ द्वारा होता है । 
भारतीय प्रमाप सस्था का मुण्य उद्देश्य राष्ट्रीय एवं अन्तर्टरीय आधार पर 
विभिन्न वस्तुओं एवं क्रियाओं के प्रमाप निर्धारित करना तथा इस सम्बन्ध में झ्रावश्यक 
सुधार करना, औद्योगिक झाँकडे एवं सूचनाय एकत्रित एव प्रकाशित करना तथा प्रम्ना- 
पीकरण की उद्धति के लिए पुस्तकालय, ग्यूजियम तथा प्रयोगशाल्वाये स्थापित करना 
और विभिन्न वस्तुओं के प्रमापीक्षत चिन्हों का रजिस्ट्रेशन करना हैं । भारतीय प्रमाप 
सस्था अन्तर्राष्ट्रीय समठन का सदस्य है । इस बात से ही इसकी यशस्व्रता का परिचय 
मिलता हैं। भारतौय प्रमाप सस्था का कार्य अब राष्ट्रीय महत्व प्राप्त कर चुका हैं । यह 
ससस्‍्था ७ साल पहले सरकार और जनता क समर्थन से प्रारम्भ की गई थी और यद 
भारत से खपने और बनने वाली चीजों के नाप, किस्म और काम से प्रमाप निर्धारित 
करती हे । सस्था को कन्द्रीय सरकार सहायता देती है | इसके अ्रल्लावा राज्य सरकार, 
औद्योगिक एय ब्यापारिक सस्थायें, कारख ने, श्र द्योगिकशाल्ाय, नगरपालिकारयें तथा 
निगम झादि भी सस्या के सदस्य हैं. त्लौर इसके लिए चस्दा देते है। इसके काम की 
लोकग्रितता ओर मदष्व इसी बात से प्रकट होता है कि श्रत्र कारखानों के मालिक 
अपनी चीजें के प्रमाप निर्धारित करने के लिए स्वय ही माँय करने लगे हैं। 
मारदीय प्रमाप सस्था के विकास स सबसे मह्खपूर्ण कदम सन्‌ शहश्र का 
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आहतीय परम प्‌ भ्वितियम है । इस अधिनियम के दन ज्ञाने से प्रमाप सस्या के अधिकार 
बह गये है। अब सब्या को ब्रसार चिह्न देने ओर कम्शतियों को भारतीय अमाों के 
झजुसार माल तय्रार करने के लाइसेल्स देने का अधिकार मित्र यया है। इससे 
डचित किस्म का माल निर्मोश करने के लिए श्ोत्पाहन मिलेगा तथा सस्ते और घटिया 
माल से भतिद्न्दिता का डर कम्त हो जावेगा | केद्रीय सरकार की यह नीति है 
कि जहाँ तऊ हो नियत प्रमाए की वस्तुएं दी खरोदी जाये । पर्योन्‍ज्यों उपभोक्ता प्रमाप 
चाली दस्तुओ पर भरोसा करेंगे, स्योंत्यों श्रौद्योगिक विकास की गति भी तीम दोली 
जायगी । हमारे जैसे निर्धन देश में तो कच्चे माल की बचत का महत्व युद्ध भौर 
शान्तरि-काक्ष दोनों में एस्प्ा दे । 


औद्योगिक झनुसत्धान के क्षेत्र मे भारत अ्रन्य देशों की तुलना में बहुत पीछे 
है । विवेरेषरण के लिए झोशोगिक थनुसन्धात अनिशरय है, क्योंकि अजुसत्यान के 
बिना वस्तुओं के निरथंक्र न्यर को न तो बम किया ज्ञा सझ्ता हं और न उनके उप- 
योग में प्लितष्ययिता ही लाई ज्ञा सकती है | भारतीय उद्योगपत्तियों ने इस महत्वपूर्ण 
कार्य दी ओर कोई विशेष ध्याव नहीं दिया है। प्रधम महायुद के पू्र हमारे देश में 
केवल तीत अमुसस्थान रंस्थाय थीं---इसण्डियन इन्स्टीव्यूट ऑॉस साइन्स, बगचोर, 
फौरेस्ट रिसर्च इन्स्येव्यूट, देदरादृव एुव पुप्नोकक्चर रिसर्च इन्स्ट्रोब्यूट, पूरा। सन्‌ 
१६९१६ में रायल पुप्रोरूरूदरल कमाशत के सुझादों के परिणस्व॒स्प इम्पीरियल काउ- 
गिश्ल्ञ ऑफ एपीकरुचाल रिस्चे स्वापित की गई | सत्‌ १६४० में कानपुर में इस्पी- 
रियल इन्स्टीव्यूट श्रॉफ शुगर टेक्तोलोजो स्थापित हुईं । पहली अप्रैल सद्‌ १६४० से 
ब्यूरो ऑफ शुगर रटेंडड मो उक्त सरथा का एक भाग हो गया हे। रायल कमोशन 
की ही सिफारिशों के ऋजुसार भारतीय केम्द्रीय जूड़ समिति स्थापित को गई। इस 
समिति की धनेऊ प्रयोगशालायें हैं, जो निम्न काये करती ह--( १) पाट की किस्म 
एवं उत्पादन में बृढ्धि सम्बन्धी प्नुसस्यान॥ (२ ) पाट पेदा करमे के विभिन्न हग। 
(» ) कीडें एवं रोगों द्वारा हशमि से सुरक्षा के साधन निकास्वमा। € ४) श्रेणीयत 
(62५78) के ढयों में डन्नति करमा । यह समिति पाद एवं जूठ के माल को पोँग 
को बढ़ाने पर सी विचार करतो है । 

भारतीय के््श्य कपास समिति सत््‌ १६३१ में स्थापित हुई थी, किस्तु सयू 
१६४८ तक इसने कोई सराहनीय कार्य बड़ों किप्ा। १७ अ्रज्ट्रवर सन्‌ १३9३ हो खड़ 
दातारखिह के समापतिस्व में इप समिति छी साउवी मीटिय हुई, जिसमें अनुसन्पान 
के हेतु सरकार से झ्ाथिऊक सदायदा की आधेना की गई । 

अभी कुछ चर्ष हुये हमारे देश में विभिन्न उद्योगों के छिये अतेक अतनुसन्पान- 
शालायें घोली गई हैं! भदमद बाद रैक्सटाइल रिसर्च एस्पोसियेशन के स्थापित होने सें 

उद्योग ने «८ तौख रुपया ओर भारत रूरकार ने १६ छाप रापया दियाा सन 

१६४७ के अम्त में इन्डिदन लेदर इन्डरिटवल्त रिपिदे देखोसियेशन स्थापित हुई और 
“दन्स्पत्ति' की ज्ञांच करते क लिये मी एक अनुसन्धान समिति स्थापित की गई 
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भारत की स्वतन्त्रता ने औद्योगिक धनुसम्धान को विशेष श्रोप्साहन दिया है। हमारी 
राष्ट्रीय सरकार ने श्रौद्योगिक प्रगति के लिए श्रौद्योगिक भ्रनुसन्धान का महत्व समझ कर 
एक वैज्ञानिक श्रनुसन्‍्धान विभाग खोला है | 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश में उपयुक्त झोद्योग्रिक वातावरण उत्पन्न करने के 
उद्देश्य से सरकार ने अनेक भद्योगिक शिक्लालय खोले तथा निम्न भ्रौद्योगिक भनु- 
सन्धान शालाओं की स्थापना की है-- 

(१) राष्ट्रीय भौतिक अनुसन्धानशाला, नई दिल्‍ली । 

(३२ ) राष्ट्रीय रासश्यनिक अनुसन्वानशाला, पूना | 

(३ ) राष्ट्रीय धात्विक अचुसन्धानशाला, जमशेदपुर । 

(४ ) दी पयूपुल रिसचे इन्स्टीव्यूट, जीलगोरा। 

(९ ) केन्द्रीय खाद्य टैबनॉलोजीकल श्रनुसन्‍्धानशाला, मैसूर । 

(६ ) केन्द्रीय डूग अनुसन्धानशाला, लखनऊ ॥ 

(७ ) केखीय ग्लास तथा सिरामिक्स अजुसन्धानशाला, कलकत्ता 

(८ ) बेन्द्रीय सडक भ्रजु सन्धानशाला, दिल्‍ली । 

( ६ ) केन्द्रीय भवन भ्रनुसन्धानशाला, रुडकी । 

(१०) केन्द्रीय चमड्ा अ्नुप्तन्धानशाला, सद्रास 

(११) केन्द्रीय विद्युत्‌ रासापनिक अ्रनुसन्धानशाला, क्राईकुड्डी। 

(१२) फेन्द्रीय वमक अजुसन्वानशाला, भावनगर | 

उपयु क्त सस्थाओं के अतिरिक्त पच-वर्षीय योजना के श्रग्तर्गत भी कुच अबु- 
सन्धानशालाए खोली जा रही है, जिनमे तीन विशेष 3रलेखनौय हैं--(१) रेडियो 
तथा इलैक्ट्रोनिक्स भ्रनुपन्धानशाला। (२) एक मिकेनिकल्ल इ जीनियरिय अलुसन्धान- 
शाला तथा (३) एक केन्द्रीय लवण गवेपणा केन्द्र । इन राजकीय पयत्रो के श्रतिरिक्त 
कुछ ब्यक्तिगत उद्योगों ने भी श्रजुसन्धान सुविधायें उत्पन्न की है, जेसे--(१) अहमदाबाद 
टैबसटायल उद्योग अनुसन्धान सघ, अहमदाबाद | (२) सिल्क व झादे सिल्क मिक्स 
अ्रजुसन्धान सघ बग्बई तथा (३) दक्षिणी भारत टेक्सडायल उद्योग अवुसधान सब, 
कोयस्बटूर । टः 

सत्‌ १६४३ के प्रारम्भ से ही कराईकुड्टी मे बेन्‍्द्रीय विद्युत तथा रासायनिक 
अलजुसन्धानशाला और मद्गास मे केन्द्रीय चमडा अनुसन्धानशाला का उद्घाटन हुआ था। 


गाखीय उद्योगों में विवेष्तीक्ररा की आवश्यकता-- 
भारतीय उद्योगों में विवेकीकरण की प्रगति के एकमात्र अ्रवलोकन से यह 
स्पष्ठ है कि हसारे देश में लोह एवं स्पात उद्योग के श्रतिरिक्त श्रन्‍्य किसी भी उद्योग में 
चैज्ञानिकन का उपयोग न के बराबर है। श्न्य उद्योगों में जो किचित प्रयध्त क्यि गये 
हैं बे या तो सयोग के लाओं को प्राप्त करने अथवा प्रतिस्पर्धा का श्रस्त करने की दृष्टि 
से किये गए है। उदाहरणाथे, दस्थय मिल उद्योग को ही लीजिए | इस उद्योग में 
वैज्ञानिकन वी श्ावश्यक्ता पर जोर देते हुए “डाटा कार्ली' ने लिखा है कि सूती बख्र 
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डश्योग में निर्माण क्रियाओं के चैशानिक्न की आवश्यकता निम्न दो कारणों से अधिक 
बलवती हो गई हैः-- 
(१) मशीनों का श्रप्रचलित हो जाना एवं घितर जाना। 
(२) देश के बंटवारे के बाद निर्यांत-बाजारों का विकास आवश्यक हो ज्ञाना। 
सन्‌, १६३२ में प्रकाशित भ्रपनी रिपोर्ट में सूती उद्योग की वर्किड् कमेटी ने 
बताया था कि रिपनिग विभागों में ६९% सशीनरी सन्‌ १६२२ से पहले खगाई गईं 
थी भौर ३०% सन्‌ १६१० से भी पहले । बीजिंग विभागों की स्थिति तो और भी 
खराब है ! ७१% लूस्स सन्‌ १६४२५ से पहले लगाए गए थे यौर २६% तो सन्‌ 
१६१० से भी पहले के है। साधारणत- एक मशीन ३० साल तक काम करती है, 
इसलिए इसे बदलने की नितान्त आवश्यकता है। पाकिस्तानी प्रदेश में देश के विभाजन 
के पूरे २०% उत्पादन खपता था । था वह बाजार बन्द सा हो गया है। वहाँ स्वयं 
बढ़िया मशीनरी छग रही हैं | जापान ने भी युद्ध के दाद झयः सारो मशीनरी श्रप्टूडेट 
कर दी है । जापान के खूती वख्र उद्योग के ७०% स्पिन्डिल श्रौर १६% लूगस युद्ोच्तर- 
काल में सन्‌ १६१२ के अन्त तक लगाये गये थे भौर श्रधिकाँश लूम्स श्रोदोमेटिक हैं॥ 
अन्य देशों ने भी अपने उद्योगों की मशीनरी अपट्डेट कर ली है, यद्यपि युद्ध-पूर्व के युग 
से सन्‌ १६५१ के भ्रन्त तक विश्व की उत्पादन क्षमता ३९,००० मिलियन गज से 
घढकर ३६,००० मिलियन गज हो गईं, किन्तु वस्व्-सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की 
भात्रा ६,७४० मिलियन राज से घट कर केवल ९,४४० मिलियन गज रह गई है । 
उनसे अतिस्पर्षा के लिए इमारे देश में विवेकीकरण के सिवाय अन्य कोई भी सागे 
नहीं है । 
चख्च मिल उद्योग की मशीनरी के अभिनवीकरण का प्रश्न केवल विदेशी बाजार 
की दृष्टि से ही महर्व॒पूर्ण नहीं घरन्‌ घरेलू माँग को स्थिर रखते के लिए भी वांहुनीय 
है। गत कुछ वर्षो से कपडे की माँग गिरती ज्ञा रही है। मार्च सन्‌ १६४२ की मन्दी 
के बाद से पस्न-उच्योग के लिए परिस्थितियोँ विशेषतः कठिन हो गई हैं । सन्‌ १६६३ 
के प्रपम ३ महीने मे कपडे का बिना बिका स्वॉड दुगुवा हो यया और वर्ष के श्रन्त में 
चह लगभग ७६ करोड रएये का था ! जब तक उद्योग अपने उत्पादन व्यय वे म्ल्यों 
को कम नहीं करता भर माल की किस्म मे उन्नति नहीं करता तब तक विकास तो 
दूर, भ्ाग्तरिक बाहार को स्थिर रखना भो अत्यन्त कठिन है। 
चख्र मिल उद्योग के अतिरिक्त भारत के अन्य उद्योगों में भी मशीनरी के 
अभिनवीकरण का प्रश्न घद्या महत्वपूर्ण है ।चौनी उद्योग में अभी तक सिल्लों ने क्षेप्य 
पदार्थों का उपयोग उस बस्तुएँ बनाने के लिए नहीं किया, ज्ञो नितान्त आवश्यक है | 
इससे मितच्ययित्ता होकर उत्पादुन व्यय गिरेंये, यन्त्रों के आधुनिकीऋरण शव उत्पादन 
फ्रियाओं के प्रमापीकरण का प्रयत्त भी श्रभो तक नहीं किया गया है, जो बहुत आवश्यक 
है। जूट मिक्क उद्योग में विचेकीकरण के अरलम्बन को आवश्यकता हैं, क्योंकि इसके 
बिना मे तेरे हम अन्य देशों से मतिस्र्था सें दिक सकते हैं और न विदेशी साँग को हो 
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पूरा करने में समर्थ हो सकते है। सीमेन्ट उद्योग में भी अभी तक मानचीय श्रम एवं 
वस्तुओं का निरथंक व्यय कम करने की दृष्टि से तथा उत्पादनशीलता बढाने एवं यम्त्रों 
के श्राधुनिकीक्रण की ओर कुछ भी नही किया गया हे । 


$ भारतीय प्रमाप ससस्‍्था ने भी अभी तक जो कुछ किया है वह सतोपजनक 
धअचश्य है, किस्तु श्रोद्योगिक विफास में अभी प्रमापों को भह्व नही दिया जा रहा है। 
"उद्योगपतियों की शिकायत है कि खरीददार देशी माल का विश्वास नही करते श्रोर 
विदेशी माल महगा होते हुए भी खुशी से खरीदते है। 

अत. भारतीय उद्योगों मे विवेकीकरण की बडी श्रावश्यक्ता है । इसी के धाधार 
पर हमारे उद्योग केवल देशी बाजार में ही नही, श्रपितु अ्रन्तरोष्ट्रीय बाजार में भी 
डकर लने के लिए समर्थ हो सकते हैं, परन्तु विवेकीकरण का सफलतापूर्वक प्रयोग 
करने के लिए यह श्रावश्यक है कि भारतीय उद्योय वैश्रक्तिक एवं सामूहिक रूप में 
समुचित शिल्लान्यास कर विवेरीकरण की नींव को सुदृढ़ करे । 


विवेकीकरण क्योकर सफल हो 

श्रम सचक-यर्ग्त्रा के द्वारा विवेद्ीकरण के श्रचच्चन का सबसे बडा विरोध यह 
बताया जाता है कि इससे बेरोजगारी को बडखा मिलता है और रोजगार की समस्या, 
जो पहले से ही जदिल है और नी भीषण हो जाती है। विवेकीकरण के परिणामस्वरूप 
ज्ञो बेरोजगारों पैकती है उसके दो रूप हो सकते हैं--अ्रत्यक्ष और श्रप्रत्यक्ष ) प्रत्यक्ष 
रूप में तो उन उद्योगों में बेरोजगारी होने की सम्भावना हे, जहाँ श्रोटोमेटिक मशीनरी 
का प्रयोग किया जाय और श्रप्रत्यक्ष रूप से उन उद्योगों में भी बेरोजगारी की सम्मावना 
है जो वैजानीक्ृत इझ्ाइयों से प्रतिस्पर्धा महीं कर सकतो ऑऔ्ौर फलस्वरूप अपना कां्य 
बन्द करने के लिए विवश हो ज्ञाये । इसी प्रकार छोटे पैमाने के उद्योग तथा हैणडलूम 
उधोगो में भी बेरोजगारी बड़ सकती है, क्योंकि वैज्ञानीकृत सगठित उद्योगों के सामने 
उनके टिकने की सम्भावना कम हो जाती है । 


विवेकीकरण की योजना की सफलता के लिए यह आवश्यक हैं कि इस दशा में 
जो भी कार्य किया जय वह दोनों पत्तकारो--श्रम तथा पूँली के सहयोग से हो । 
सबसे पहले तो सम्पूर्ण मीति श्रमकों को भली प्रकार समझा दी जाय और यदि उचित 
हो तो आवश्यकतानुसार उसमें सशोधन भी कर दिये जायें । योजबा को इस अर 
कार्यान्वित किया जाय कि यदि श्रमिकों पर इसके कुछ बुरे प्रभाव पडने की सम्भावना 
है तो वे एक विस्तृत अवधि पर फैला दिए जाये, जिससे कि डनका भार श्रसहनीय न 
हो । बेरोजगारी रोकने तथा निकाले हुए श्रमिकों को पुन कार्य देने का भी आयोजन 
होना चाहिए | इसके लिए निम्न कार्य क्यि जा सकते हैं---नवीन पद्धतियों के अनुसार 
कार्य करने की ट्रेनिंग का आयोजन करना, तान्त्रिक शिक्षा की सुविधा देना, वा की 
पालियोँ बढाना तथा एक विभाग से दूसरे विभाग को श्रमिकों का स्थानान्तर | इन 
दरों से रोजगार पर पइने चाले विवेश्रीस्रण के कुप्रमावों को कम किया जा सकता है । 


| ४₹ 


वाह्तविफ बात पो यह है कि यदि विवेश्रीऊरण के लिए खुली आर्य भी दे दी 
जाय, तो भी यडी मात्रा में वेयोशगारी होने को सम्भावना नहीं है, क्योंकि बुक तो 
दैश की सतत्त श्रौद्योगिक इकाइयों दिवेडीकरए की योजना को धन की कमी के कारण 
अपनाने में असमर्थ हैं और जो क्िचित उद्योग दुलका प्रयोग भी करेंगे, उत्तके उपलब्ध 
को का अधिकांश भाग तो मशीनरी के '्राधुनिकीकाण में हो खप जापगा थरीर शेप, 
जो श्रम संचय यय्यों में स्तैमाल होगा, बहुत थोडा होगा ! एक अनुमान के अनुसार 
बस्चई तथा अदमदाबाद को केवल २० बस्ध मिले भोगेमेटिक मशौनरी लगाने की 
कह्यता कर सकती हैं। सन्‌ १६७३६ से सत्‌ १६५३ तक ७ वर्ष को अवधि में केवल 
४,६५६ श्रोटोमेटिक लूश्स कमाए यदू अथवा दूसरे शब्दी में प्रत्ति प्ष ६९४ छूमठ 
लगाये गये । इससे स्पष्ट है कि वैज्ञानिक के प्रचलन से रोजगार की रिपिति पर कोई 
भोरण प्रभाव पहने की थाशइ नहीं है। यह भी चतुभान लगाया गया है कि ओडो- 
मेटिक भशीदरी के द्वारा! जितने श्रमजीविशों को घेंदनी करनी पढेगी, उनकों संप्पा 
अ्रषिक मे होगी, भ्रतएुद कुद् समय के उपसन्‍्त उन निराले हुए श्षमिरं को उद्योगों में 
पुनः काम देना दोई कड़िन बात रहीं | यदि निकाले हुए अमिकों को दुबारा रोजगार 
देने के स्िए है निंग की शावश्यकत्ा हो, सो इसकी व्यवस्था की जा सकती है। दयके 
अतिरिक्त भारत सरकार ने झौदोगिक संधर्ष ( सशोधन ) अधिनियम सम १६२३ में 
निकाले हुए श्रमिकों की इृति पूर्ति काने को व्यवस्था! वी है। यही नहीं, विभेेशेकरण 
के अचछन से उस्पादन व्यय दथा सृरणें में कमी होगी और पस्तुओ्रों की किस्म सुधर 
ज्ञायगी । फहस्वरूप माँग बढ़ेगी, जिसले कथन उद्योगों की स्पापता को बढ़ावा 
मिक्केगा । इन सदौन उद्योगों में श्रमिझें को कार्य दिया जा सकता है। 

यदि विश्शीशरण की योजगा शो झार्याग्दित नकरें, तो भी इस बात की 
गारल्दी नहीं है. कि भविष्य में रोजगार की दशा सुधर जावेसी । सच तो यह है कि 
इसको स्थगित काने से वस्‍्तुप्नों की किस्म एवं उनके मूल्य पत्र चुरा प्रभाव पड़ेगा, 
जिसतके परिणाक्षस्वरूप देशों तथा विदेशी माँग भरी कुप्रभावित होगी । उदाहरण के लिये 
पदश्च मिल उत्पाद का २०% भाग, जो आज्-क्ल विद्वेशों को जाता है, जाना दल हो 
जादेगा भर इससे मिक्लों को अपना उत्पादन कम करने के लिए विवश होता पड़ेगा, 
जिससे वेरोजगारी बदेगी, भ्रठणुव हमारे सम्मुख केवल दे! सागे हैं :--॥रथम्र, विधेडी- 
करण का प्रचद्नन, जियके परिशसस्वस्य यथपि थोढी तास्कालिक बेरोजगारी होने की 
सम्भावना है, किल् उद्योग को छायंद्मता निस्सरे बढ़ेगी झौर स्पिति मुख्द होगी 
कथा दूसरा मार्ग यह है कि विवेडीकर ण की योजना को स्थगित का दिया जाय, जिएसे 
ययपि तास्काहिक बेरोजाएी तो हीं बदेगी, लेकित विकट भविष्य में दाज्ारों के दिन 
जाने वर बेरोजगारी एक रौठ रूप घारण कर लेगी। 





[9] 
भारतीय उद्योग में संयोग आन्दोलन 





रूप रैखा-- 


रै 


२ 


प्रस्तावश--प्रारस्परिक प्रतिस्पर्धा का उन्दूलन करने, सहयोग की भावना को 
प्रोन्‍्साहित करने एवं जनहित की दृष्टि से क्षिया हुआ विम्ति श्रौद्योगिक इका- 
इयों का एकीकरण ही 'सयोग कहलाता है। १६ वीं शताब्दी की विषय 
प्रतिस्पर्धा ने 'सयोग की प्रशृत्ति को प्रोत्साइन दिया । 

भारत मैं सयोग आल्दोलन घीमा क्यों --पाश्चात्य देशों की अपेत्ा भारत 
में सयोग भ्ान्दोलन मन्द गति से बढा है। इसके भुख्य कारण हैं--भारतीय 
उद्योगपतियों की वैयक्तिक भावना, एक उद्योग के अन्तर्गेत अनेक इकाइयों का 
होना, विदेशी प्रतिस्पर्चा, प्रबन्ध श्रभिकत्ताश्नों की उपस्थिति तथा भारत सरकार 
की झार्थिक नीति 


आन्दोलन की चर्तमान स्थिति--वर्तमान समग्र में आन्दोलन की गति कुछ 
अबल है । चौतिज पद्धति का ज्वलम्त उदाहरण सीमेश्ट उद्योग का संयोग है। 
भारतीय शक्कर उद्योग्र में लम्बरू्प सयोग के दशेन होते ह। सन्‌ १८८६ में 
भारतीय जूट मिल्स एसोसिएशन का निर्माण हुआ, जो “उत्पादक सघ का 
एक उदाहरण है। वस्त्र मिल उद्योग में कुछ उल्लेखनीय 'सयोग है, जेवे-- 
बर्किंघम कर्नाटक मिल्स, प्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन, बी० बी० सी० श्रादि। 
सघ ([200]) प्ररूप का ज्वन्नन्त उदाहरण हमारा कागज उद्योग है| सू्य 
सध का उदाहरण हमारे तेल व्यवसाय में मिलता है | कोयल्ला-उद्योग में भी 
अनेक सयोग हैं। सच्‌ १६१३ में अनेक सघारी प्रभए्डल बनाएं गए । बेंकिग 
कम्पनियों के समिश्रण के लिए अर्भी काफी क्षेत्र हैं। चेम्बसे आँव कॉमसे 
व्यापारिक पापेद के उदाहरण हैं। श्रार्थिक तथा प्रवन्ध सम्बन्धी समोग भारत 
की एक विशेषता है । इसके उठाहरण--टाठा इन्डस्ट्रीज लि०, विरला ग्रप, 
जे० के० गुप आदि । कम्पनियों के सचालन में भी घोर केख्वीयकरण है। 
उपसहार--आजक्ल भारतीय उद्योगपत्ति विदेशों उद्योगपतियों के साथ सामे- 
दारी कर रहे हें, जैसे--नफील्ड विरला, सैन रेले आदि। भारत में सयोग के 
लिए काफी ज्ञे 7 है । 


अस्तावना--जब्र किसी उद्योय या व्यवसाय में विभिन्न इकाइया किसी सामान्य 


उह्दे श्य की पूर्वि के लिए कुछ भर्शों में अपने न्यक्तिगत द्वितों का बलिदानकरते हुए एक सूत्र 


[ है. 


में बेंधती हैं, तो इस प्रकार के बदे सगठन को 'सयोग' (209रजा॥907) कहते हैं। 
औद्योगिक संयोग भापस में लडने वाले बच्चों की माँ की तरह द्ोता है। इसमें मिन्न-मिद्च 
ब्ोरेन्बढ़े तथा भापस में भतिस्पर्धा करने वाले व्यापारियों अयदा उत्पादन-कर्ताओं को एक- 
खिल किया जा है तथा पुक दूसरे के सहयोग और सहायता से एक दूसरे को द्वानि पहुँचा 
कर नहां,परन्तु एक दूसरे के कार्य को बटावे हुए सबके ह्वित से काम किया जाता है। यदि 
सयोग के सदस्य स्वैच्चुर एवं ईमानदारी से कार्य करते हैं, तो व सयोग स्थाई तथा सुच्द 
होता है और अपने सदस्यों की प्रगति के लिए चम्तकारिक काये करता है अन्यथा ऐसा 
ने होने पर प्रारस्म में ही नप्ट हो जाता है। सयोग का निर्माण प्रधानतः निःन डहू - 
गयों की पूर्ति के हेतु किया ज्ञातों है १) विपम म्तिरपर्षा का उन्मूल्वव करने तथा 
संयोग में स्माविष्ट उद्योगों में परस्पर सहायता एवं सहृकार्य की भावना का निर्माण 
करना। ( २) सदस्य उद्योगों में उत्पादन, वितरण, क्रम तथा विक्रय पद्ध तियों के 
केन्द्रीयकरण से उनके ब्यथ में कमी करना तथा उनको पर्याप्त लाभ प्रदान करता । 
(३) अत्पेक्त सदृत्य उचोग्र के झार्थिक एवं भ्रौद्योगिक साधने के केन्द्रीपकरण पे 
सम्पूर्ण उद्योग का आ्धिक कलेवर सुध्द बनाना। 


अडारहवी शतताज्वी के धन्त में इद्लंड की ग्ोधोगिक वगति के बाद समस्त ध्रौधोगिक 
जगत में पूँजीबाद का बोरचाला यर | वह “ययेच्छुकारिता' (.88805 एिश्वा६) का 
युग था। प्रत्येक ्यक्ति को अएनी इच्डाहुसार च्यवप्ताय व उद्योग करने की पूर्ण 
स्वतस्तवा थी । उधोग झथवा व्यवसाय के किसी भरी क्षेत्र में राज्य का लेशमात्र भो 
इस्तक्प ने था। भ्राधिक छेत्र में भो किल्ली प्रकार का राजेझीय नियन्द्रण न था। कहने 
का तालये यह कि व्यापारिक एवं श्रौद्योगिक छेत्र में “जिसकी लाडी उसको भेंस' यह 
कहावत पूर्णतः लागू होती थी। प्रत्येक धनी व्यदसायी जो योग्य श्थत्रा चाल्ाक था|, 
बह अन्य साथियों को उस व्यवसाय छत्न से स्वतन्त्र स्पर्धा को झाद में बडी सरलता 
से निकाल सकता था, परत क्रमशः भुक्त-ष्यापार नीति के दुष्परिणाम बोगों को 
प्रतोत होने लगे। यह ससिस्पर्पा धोरे-चोरे देसी विषम स्थितियों में पहुँचने लगी कि 
कमजोरों का गला निरर्थक है! काटा जाने तया । पूजीपतियों ने श्रमिक वर्ग को वेदन 
कम देना भ्रारस्म कर दिया तथा न्यूनतम ब्ययों एर उत्पादन करने लगे, धर, १६ वां 
शताब्दी के भ्रन्त में इस गला-काद स्पर्धा को समाप्त करने के लिए अनेक योजवायें 
बनाई गई, जिनमें आवागमन के सुपर, सयुक्कस्कन्य करपनियों का विस्तार तथा 
नवीन व्यापारिक सस्थाओं का निर्माण अमुख हैं। इन प्रयक्नों से भो पूर्ण झ्ार्धिक 
स्वतन्त्रता नहीं मिल्री, तब व्यापारिक जगत का ध्यान इस नियम की ओर आकर्षित 
दुआ कि--' प्रतिस्पर्धा से सपोग को जन्म मिलता है,” अर्थात्‌ उस समय कौ समस्त 
योजनाओं को विभिन्न भ्कार के सयोगों का रूप देने का प्रयक्ष किया गया। यही नहीं 
ब्यापारिक सूगठन तथा झोयोगिस शासन व्यवस्था को सुध्द बनाने के लिए विभिन्न 
अ्यापास-संस्याश्रों में अथवा एक ही उच्योग की विभिन्न शाखाओं में सदीय (+पगत) 
पद्धति पर समझौते होने लगे, लिन्होंने भागे चलकर संपोगों को ओत्साइन दिया। द्ट्स 


श्द | 


अकार की आथमिक संस्था, विक्रय जिवन्त्रण के लिये न्यूकेसत (इडलेंड) में बनाई गई, 
जिसमें कोयले का विक्रय निश्चित मूल्यों पर किया जाता था । 


भा में आन्दीलन धीमा क्यों ?-- 


पाश्चात्य देशों को अ्पेज्ा भारतवर्ष में संयोग भ्रान्दीलन श्रत्यन्त मन्द्‌ गति से 
बढ़ा है। संयोग श्रान्दोलन की धीमी गति के झुरप्र कारण इस प्रकार हैं :--सर्वप्रथंमा। 
तो भारतीय उद्योगपति वैयक्तिक भावना को ही अ्रपनाते चले था रहे हैं, इसी कारण 
संयोग की दिशा में अभी तक उन्होंने जो भी प्रयत्न किये उनमें सफलता नहीं मिंढी। 
भारतीय उद्योगपति अधिकतर निम्ी लाभ की दृष्टि से कार्य करते है, उनके ह॒द्य में 
सामाजिक तथा सप्तूहिक दिस के लिए कोई स्थान नहीं है श्रौर ऐसी भावना संयोग के 
सर्वधा विरुद्ध है। हाँ, पिछले कुछ दिनों से वे सहकारिता का पाठ अवश्य पढ़ने छगे 
हैं भर औद्योगिक ऐेत्र में कुछ महत्वपूर्ण सेगरोग भी स्थापित हुए हैं। दूसरे, सपोग के 
मार्ग में एक व्यावद्यारिक कठिनाई यह है कि भारत के किसो एक उद्योग के ध्न्तगंत 
अनेक श्रौद्योगिफ इकाइयाँ हैं और जब्र तक विभिन्न उत्पादर्कों पर नियन्त्रण) सम्भव ने 
हो, सयोग भी असम्मव है । तीसरे, विदेशी प्रतिस्पर्धा ने भी संयोग आन्दोलन की 
गति को रोका है। सन्‌ १६२२ से पूर्व भारत खरकार कौ प्रयुक्क नोति भी अ्रक्तन्तोष- 
जनक थी, जिसने ्रोश्साहन की अपेज्ा संयोग के मार्ग में स्नेक कठिनाइयाँ उत्पन्त कर 
दों। छोौंथे, श्रौद्योगिक विकास की दृष्टि से श्रन्‍्य उन्नतिशील देशों की श्रपेष्णा भारत 
अभी बहुत पिचृडय हुग्रा है। भारत को श्रभी तक संयोग की श्रायश्यकता ही प्रतीत 
नहीं हुईं । किंचित अपवादों को छोडकर भारतवर्ष में उद्योगों को प्द्धी वह अवध्या 
प्राप्त नहीं हुईं, जिससे कि उनको सयोग में सम्मिलित किया जाये तथा पावशाली 
नियन्ध॒ण में रखा जाये। पाँपवे, भारतवर्ष में मुख्यतया प्रबन्ध अभिकर्त्ताओों की 
डपरियित ने सयोग शआरान्दोलत को अड नहीं पकने दिय्ा। प्रबन्ध प्रमिकर्ता-पदृति 
द्वारा भी सामूहिक प्रबन्ध होने के कारण सयोग के समान मित्ब्ययिता उद्योगपतियाँ 
को शाप्त हो जाती है, भ्रत. बे सयोग के लिए तैयार नहीं द्ोते । सामूहिक पन्ध 
(650०७ शाध्ा१६७०७४७ से कितने प्रमण्डक्षों का नियन्त्रण मारत ते हो राह है, 
सह निगन तालिका से स्पष्ट हैः-- श 
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छुठवें, भारत सरकार की आर्थिक नौति भी सयोग भद्नत्तियों की ओर डदासीन 
रही है । जमेनी में राज्य ने सयोग आन्दोहन को सक्तिय भोस्याहन दिया तथा वहाँ कुछ 
संयोग राजकीय प्रभाव डालकर स्थापित किये गये, किन्तु इसके विरुद भ्रमेरिका में 
सयोगों को रोकने के किए नियम बताये गये । भेद घिटेन तथा भारत की सरहझार अभी 
तक किमी प्रकार के इस्वत्षेप के विरुद्ध रहीं । हाँ, गत कुद् वर्षों से अवश्य सयोगों 
के विरुद्ध भान्दोलन चच रहा है एवं उद्योग में नियन्त्रण के केन्द्रीयकरण के विरुद्ध 
झावाज उठाई जा रहो दै। हु खोगों का सत है कि भवन्ध अभिकव्रत् प्रणाली (निसके 
झाघार पर भी कुछ सयोग स्थापित हुए ह तथा हो सकते हैं) को ज़ड से उखाड़ देना 
चाहिए। इस विचार धारः मे भी सयोग आन्दोलन को गत्ति को फ्छी दिया है । 
आन्दोलन की वर्तमान स्थिति-- 

चतंमान समय में सयोग आन्दोलत की गति कुछ प्रवल हो गई 
संयोग निर्माण की प्रटृत्ति बडी मार में उत्प'दन की धपेरा शहद संगठनों की 
कोर विशेष पाई ज्ञाती हे | कहैतिज पद्धति का सबसे बढ़ा पुवं॑महरवपूर्ण 
सथोग सीमेंट व्यवसाय में हुआ, जिसमें अनेक सीमेंट फरापतियों का सविल्पन 
हुआ । भारतीय सीमेंट उद्योग म॑, सयोग की दिशा मे प्रयक्ष सर्व अधथम सन्‌ १६१९ 
में किये गये, जब इस उद्योग को सरक्षण प्रदान नहीं किया गया । वास्तव में सरकार 
का इस उद्योग के प्रति असस्तोषप्रद ब्यवहार तथा विदेशी प्रतिस्पर्धा ही संयोग 
का कारर बना | प्रतिदन्द्रिता के युद्ध में अनेक सीमेंट कारखाने नप्ट हो रहे थे 
भौर शेष का जीवन भी सकटमय था। परिणामस्वरूप सन्र्‌ १६२६ में “इणिड्यन 
सोमेंड मे-्यूफेस्चर्स एसोसिएशन” का निर्माण किया गया। इसडे बाद सन्‌ १३३० 
में सीमेंद का वितरण एवं विक्रय लियन्नित करने के लिए “सौमेंट मार्केटिंग कम्पनी” 
का निर्माए किया गया। इसकी “कार्टेल ' अथवा “सिन्डीकेट” भो कह सस्ते हें, 
किन्तु दुर्भागयवश यह प्रयत्ष असफन रहा, भ्रत सन्‌ १६३७ में इन दार्नों के समिश्रण 
से “णुपोमिएटेड सीमेंट कापनी” (8, 00 0,) का निम्नाण किया गया। इससे ११ 
सीमेंट कापतियों का सविलयन हुश्रा, जिसमें कटनी सीर्मेंट कम्पती लि०, ईन्डिपन 
सीमेंट कं५ लि०, दी सी० पी० सीरमेंद क० लि०, दी कोइम्बदूर सीमेंड कम्पनी लि०, 
इस्थादि भम्ुघ्च थी । तपर्चाव्‌ इस जडे सयोग के भो प्रतिस्पर्धी ऊे रूप में डालमिया 
सम्मुद्ध आए और पुन विषम भविस्पर्शा आरम्भ दो गई। सन्‌ २६४१ में एक दूसरा 
कदम उठाया गया और डालपिया कम्पनियों के समूद में तथा एु० सी० सौी७ के मध्य 
एक समरभीता हुग्ना, जिपसे आ्रातरिक प्रतिस्पर्धा पर भौर भी अधिक नियन्त्रण छगा 
दिग्रा थया। समझौते के झठुसार बाज़ार बाँट दिये गए । फ़िर द्वितीय मद्यायुद्ध ने 
सफ्वेंट उद्योग का रूप बदल दिया। अत्यधिक उत्पादन के स्थान पर सीमेंट की कमी हो 
गईं । गाज भो “उत्पादन उम्तता को बडाता! सौमेंट उद्योग के सम्मुब सबत्ते बढ़ी 
समस्या है। २५ जनवरी सन्‌ १६४० को एु० सी० सी० की १३ थीं याविक सोरदिंग में 
कम्पनी के समापति के सापण से यह चात स्पष्ट है (* 
77 # एड ठएाज ्रवस ४ए ऋण: फरेंटआव 


श० ] 


भारतीय शक्षर उद्योग मे लम्सखूप सयोग के दर्शन होते ह। यत २० २२ 
वर्षों में इस उद्योग की उन्नति बड़ी शीघ्रता से हुईं है भौर तभी से शक्कर के उत्पादन 
पर निययरण के हेतु एक केन्द्रीय सस्था की आवश्यकता प्रतीत हुईं। सन्‌ १६३२ में 
यह सरया १३० तक पहुँच गई। इसका प्रधान कारण उद्योग को सरहण मिलना था, 
किम्तु इस शीघ्र विकास से उद्योय की उन्नति में कुछ कमनोरियाँ झा गई । सन्‌ 
१६३० में भारत में केवल २७ शक्कर के कारखाने थे । स्पर्धा को रोकने के लिए “सुगर 
मार्केटिंग बोर्ड का निर्माण किया गया, किन्तु व्यक्तिगत कारखानों की उदास्तीनता शौर 
उपेत्षा के कारण यद संगठन अपने उद्देश्यों में श्रसफल रहा । जुलाई सन्‌ १६३७ में 
“सुगर सिण्डीकेट” का निर्माण किया गया, जिसके अयकद्व-स्वरूप मूह्य निर्यारण में 
काफी सफलता मिली | सन्‌ १६३६ तक इस सिन्डीकेट ने बडी सफ्लतापूवक कार्य 
किया, किन्तु फिर द्वितोय महासमर आरम्भ होने से शक्कर का उत्पादन अत्यधिक होने 
लगा | प्विन्डीकरेट ने श्रधिक ऊँचे मूल्य निर्धारित किये थे, अतएवं उसे विवश होकर 
सन्‌ १६४० में सूल्य घटाने पे । सन्‌ १६४२ में समस्त भारतीय शक्कर डद्योग पर 
नियत्रण के हेतु सदूप्रयज्ष करिए गए । केन्द्रीय शक्षर सलाइकार वोड्ड की दिल्ली में 
एक सभा भी की गईं । सन्‌ १६४३ के बाद “कन्ट्रोल' के कारण सुगर सिम्डीफेट झपने 
कार्य से विरत रहा और डत्पादत तथा वितरण पर सरकार का अपेकज्ञाहुत अधिक 
कडा नियन्त्रण रहा। सन्‌ १६४७ के वाद पुन सुगर सिन्दरीकेट सक्रिय कार्य करमे 
लगा । सन्‌ १३४६ में भारतीय ससद में सुगर सिन्दीकेट तथा शक्कर उद्योग के 
विषय में राचक्रीय नीति कौ कही आलोचना की गईं भौर सुगर सिन्‍्दीकेट को समाप्त 
करने का भी निश्चय कर लिया गया। 

भारत के सभी उद्योर्गो में जूट उद्योग सच्से अधिक सगडठित उद्योग है भौर 

इस उद्योग के अन्तर्गत जितनी भी कम्पनियाँ हैं, वे ग्राथ्न सभी सहयोग से कार्य 
करती हैं। सन्‌ १८८६ में ही भारतीय जूट मिद्स एसोसियेशन का निर्माण किया गया 
था । इसको हम यदि उत्पादन सघथ (0009ए 6 200) शअ्रयवा 'कार्टेल कहें, तो 
श्रनुचित न होगा । तान्त्रिक विकास तथा भनुस्न्धान को इस सघ ने विशेष प्रोत्साइन 
दिया, यही नहीं शोध कार्य के हेतु इसने आर्थिक सहायता भी प्रदान की। जूड उद्योग 
की उत्पादन क्षमता का &९% भाग इसी सध के अन्तगंत है, जिसने अनेक सराहनीय 
कार्य किए हैं। गिरते हुए मूल्यों ओर माँग का सामना करने के लिए सन्‌ १६२६ 
में मिलें ४ घण्टे कार्य करने के लिए राजी हो गई , सन्‌ १६३० में तीन सप्ताह तक 
कार्य की पूर्ण रोक रही | द्वितीय महायुद्ध के समय जूट मिलों ने ४४ घण्टे प्रति 
सप्ताई कार्य किया। कभी-कभी माह में एक सप्ताह तक मिलें बन्द रहीं। मई सन्‌ 
१६४२ में १०% करघों को सील बन्द कर दिया गया । भारत के बटवारे के बाद इस 
उद्योग के घुरे दिन भाए। अनेक मिलों को हानि उठानी पी, किन्तु पारस्परिक सहयोग 
के कारण उद्योग अपने पेरों पर खड़ा रहा ।इस भाषत्ति के समय में मी जूट मिज् 
पुसोसिएशन है उद्योग की बडी सेवा की | 
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आरतौय सूती वद्ध उद्योग मे घोद्योगिक इकाइयो की सग्परा इतनी अधिक है 
( ४०० मिलों से भी अधिक ) कि सयोय एक कठिन समस्या है, किन्तु फ़िर भी कुछ 
महच्पूर्ण संयोग स्थापित हुए है | उदाहरण के लिये बर्कियम कर्नाटिक मिदस चास्तव 
में दीन बच्ल मिलो का सयोग है। बम्बई तथा अहमदाबाद सें प्रबन्ध अभिकतांश्ों के 
पयक्ष स्वरूप अनेक आथिक संयोग स्थाएत हुए हें + लक्कशायर कोन क्रारपोरेशन के 
शद्ाधघार पर सन्‌ १६३० में ३४ वद्ध मिलों के सयोग का एक अस्ताव रश्खा गया था, 
किस्ठु यह प्रयक्ष असफल रहा । अपने देश में कुछ व्यापारिक सथध हैं, जैसे--ब्रॉग्ने मिल 
हालिक सथ इत्यादि, किन्तु ये किसी प्रकार का निषन्‍्त्रण नही करते हैं | रत चर्षों से 
जितने भी समिश्रण श्रथता सदिल्लीयन हुए, वे प्राय सभो प्रबन्ध भ्रभिकर्त्ताओं द्वारा 
किए गए और उनका स्वरूप स्पष्ट रूप से न तो क्तिज है श्ौर न लग्द ही, अपितु 
उन्हें चक्रित अथवा मिश्रित सपोग कह सकते ह, क्योंकि उनमें विभिन्न प्रकार के औदो- 
ग्रिक प्रमण्डत्लों का समिधण हुआ डे । उदाइरण के लिए, सन्‌ १६२० मे निम्नलिखित 
& क्‍्ग्पनियों को लेने के लिए विदिश इन्डिया कारपोरेशन की स्थापना की गई -- 
(१) कानपुर बुलन मिट्स, ( २ ) कानपुर काटन मिल्स, ( ३ ) न्यू ईगर्टन बुलन 
मिस, ( ७ ) नाथ॑ वेस्ट टेनरी, ( $ ) कूपर एुलन एण्ड कम्पनी तथा (६ ) एुस्पायर 
इस्जीनिय रिंग कम्पनी । 

बी० आई० सी० (8 [, (0.) के श्रन्त्गंत “फ्तेक्स”, “लाल इमछी ' तथा 
“काकोमी भी हैं । सद्‌ १६४४८ के बाद से तो इसका लेन्र भर भी विस्तृत हो गया 
हे, क्योंकि वेग सद्रख्तेण्ड कम्पनी में भी ग्रव बी० आाई० सी० का काफी हाथ है, भ्रत 
अप्रत्यक्ष रूप से अनेक अमण्डल इस कारपोरेशन के अन्तर्गत हैं। 


संघ (200)) भरूप के सयोग का सबसे अच्छा सारतीय उदाहरण हमारा 
कायज उद्योग है, जो एक प्रबल सगठन हे ! “इन्डियन पेएर मेकर्स एसोसियेशन के 
श्र-तगेत अनेक कागज की मिलें सम्मिलित हैं । यह सघ कागन का मुह्य निर्धारिल 
करता है तथा प्रान्तीय एवं केस्ट्रीय सरझआरों से कागज के सम्बन्ध में अजुबन्ध करता 
है कि कॉलली मिलन किसको काशज्ञ देगी । 


इसी प्रकार मुक्य-सध (72706 [200)) का उदाहरण हमारे यहाँ के तेल ध्यत 
साथ में भी मिलता है, जिसमें वरिटिश बर्मो पेट्रोलियम क०, झास मं प्रायल्ल क०, दी 
रायल डव शैल ग्रूप तथा बर्मा ,आयल क० सदस्य हैं. तथा म्रिद्ठी के तेल का सदस्यों 
द्वारा विक्य एवं सदस्य प्रमडल्ों से कथ किस मूल्य पर होगा, यह मूल्य निर्धारण 
करता है । 

लोहे एव इस्पात के उद्योग में सबोग के लिए चषेत्र हो नहों हे, क्योंकि इस 
उद्योग में श्रौद्योगिक इकाइयाँ न्‍्यून हैं * हाँ, कुछ समय हुए “इन्डिपन आयरन एण्ड 
स्टील क०” तथा “स्टील कारपोरेशन झ्राफ बड़ाल' का सम्मिश्रण हुआ है । 

कोयले के उद्योग में धनेक रापोग हुए । दी न्यू वीरभूम कोल क० ने घने 
कोगला-खान उद्योर्गा का सम्मिश्नण किया ! सन्‌ १३३७ में कोल-जाँच समिति ने भी 
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सम्मिश्रण पर जोर दिया । इस प्रकार सम्मिश्नणात्मक संदौग की आवश्यकता कोयने के 
खाद्यज्पव॒नाय में अधिक है, जिसमें वे प्रमणइर्लों के लघु प्रमाण पर होने के कारण' 
डत्पादन की द्ष्टि से अक्म हैं। धर 


इनके भ्रतिरिक्त भारद में बाजार का विभाजन कुछु श्रन्य क्षेत्रों में भी किया 
यया है। ये क्षेत्र नौवदहन-चक्र तथा सम्मेलन (897फगए घिंगहु8 ए0 0076० 
767068) कहलाते हैं । ये चक्र पारस्परिक समझौते के आधार पर किये जति हैं। ऐसा 
ही समझौता ब्रिटिश इन्डिया स्टील नेवीयगेशन कं० लि० तथा सिघिया स्टीम नेवीगेशन 
क० लि० में हुआ है । इस प्रकार के समझौते अ्न्तरदेशोय नोवइन क्षेत्र में भी विभिन्न 
नीवहन प्रमण्डलों के बीच में हुए हैं। ये समस्त चक्र प्रायः देश के भ्रास्तरिक भागों से 
जूट को तय्वर्तीय बाजारों तक ले जाने के लिए स्थापित किए गये हैं । ये कम्पनियाँ 
समभौते के श्रमुसार इल्डियन जूट मिहस पुसो४सियेशन तथा कलकत्ता बेल्ट जूट एसो- 
सियेशन के सदस्यों के लिए जल्नमाग से जूट लाने की पूर्णतया अधिकरारिणी हैं । 

संघारी प्रमणइलों ( प00फ्रह 007रफ॒थ्णा०9 ) का निर्माण भारत मेँ 
विशेषतः सन्‌ १६१३ से प्रारम्भ हुआ । ऐसे प्रमण्डज्ञ विभिन्न प्रमएडलों की व्यापारिक 
नीति पुव॑ प्रबन्ध पर नियन्त्रण के हेतु उनके श्रश थ्रादि खरीद लेते हैं । यह कार्य उस 
समय विशेष रूप से पाया जाता है, जब विभिन्न कम्पनियाँ एक ही प्रबन्ध श्रमिकर्त्ता के 
श्रन्तगंत कार्य करती हैं । भारत के विभिन्न ब्यवसायों में घन लगाने के लिये तथा उन 
पर नियन्त्रण स्थापित करने के उद्देश्य से पर्याप्त मात्रा मे विनिय्नोग प्रन्यास स्थापित 
हुए हैं, किन्तु शक्तिशाल्वी प्रबन्ध श्रभिकर्त्ताओं के कारण उनका नियन्त्रण श्रविक प्रभाव 
शाली नहीं दिखाई देता है । 

बोसा तथा बैंकिंग करे क्षेत्र में बैंकिंग की अ्रपेत्ता ब्रीमा कम्पनियों की स्थिति 
अच्छी है, विशेषकर निम्न कम्पनियों की : फ्री इन्डिया जनरल इन्सोरेन्श क० ल्ि० 
कानपुर, आर्थन इन्सोरेन्श क॑० कलकत्ता, फेडरहा इन्डिया इन्सोरेन्श कं० लि० दिल्ली 
आदि। बैंकिय कम्पनियों के सम्मिश्रए के लिए श्रभी पर्याक्त क्षेत्र है, इससे उनकी कार्य 
क्षमता बढेगी तथा मितब्ययिता भी होगी । अभी देश में ऐसी भ्रनेक छोटी बेकिंग 
कम्पनियाँ हैं, जिनका सम्मिधण अथवा सबिलियन होना राष्ट्र के हित में अनिवार्य है, 
जिससे वे अपने विदेशी अ्तिस्पर्धियों के साथ विशेषतः विदेशी विनिमय बैंकों से टक्कर 
ले सके | 

यहाँ व्याप्परिक पाए (0०72 8.४६/७०७४०७०७७), के जिप्ल, से, दो. शब्द, 
लिखना अ्रनावश्यक न होंगे । इन पार्षदों का प्रधान उद्देश्य किस्ली व्यापार विशेष के 
हितों की रक्म करना तथा उसकी उद्नति करना होता है । चेस्वर शव कामसे भी 
च्यापारिक पार्पद ही हैं, जो ध्यापारियों की, निर्माताश्ों की तथा अथ॑-प्रदायको की 
स्वेच्चा से सीमित अ्रमण्डल के रूप में संगठित किये जाते हैं। इनका भो मुख्य उद्देश्य 
व्यापार के लिए समान सिद्धास्तों का अवलम्दन तथा सदस्यों को व्यापारिक सुविधायें 
'हेने के लिए. नियम बनादा होता है । इसके अ्रतिरिक्त ये अपने सदृस्यों को व्यापारिक 
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खुचनायें तथा आवश्यक सलाह भी देते रहते हैं, परस्पर ऋगर्डों का निशेय भी देते हैं 
यूबें आवश्यकतानुसार औैधानिरु एवं तान्ब्रिक माद्विती भी प्रदान करते है । सदस्यों को 
व्यापारिक सुविधाएँ देने के लिए ये सरकार के पास ध्यापोरियों की ओर से प्रतिनिधि 
मणइल भी भेजते है । 

डक्त उद्देश्य का प्रथम भारतीय साय कलकते से सन्‌ १८८७ से “कलकता 
नेशन्द चेम्घर ऑव क्मर्स” के नाम से स्थापित किया शया था । भारत के प्रायः 
अस्येक् बडे भरौधोशिक तगर में अन्न ऐसे पार्पद्‌ स्थाप्रित हो गए हैं, जिनमें मारबाडी 
चेम्वर शाँव कामस, बम्बई, इम्डियन चेम्बर ऑव कामसे, बलकत्ता, इम्डियन मर्चेन्ट्स 
चेम्बर ब्यूरो थॉव, बाम्बे तथा दी ड० अ० चेस्वर आय काभसे प्रमुख हैं । 
आशिक तथा अबन्ध सम्बन्धी सयोग-- 

भारतत्रष मे ज्ञो भो क्षैतिज अ्रथवा उद््न संयोग है, उन्हें झ्ौद्योगिक सयोग की 
श्रपेज्ा भ्रार्थिक सयोग कहना ही अधिक उचित होगा, क्योंकि ग्राधिक व्यवस्था की दृष्टि 
से भ्म्नम्ध अभिकर्ताओं ने सयोगों को अपनाया हैं । श्रात्र; ऐसा देखने में श्राता है कि 
एक प्रबन्ध भ्रसिकतता के अन्तर्गंत विभिन्न प्रकार की भनेर श्रौद्योगिक इकाइयाँ हैं, 
फलस्वरूप उन सब कग्पतियों में क्रय, विक्रय तथा श्रम सम्बन्धी शौतियाँस्रमान हैं? 
“आर्विक सयोग" (फााध्यालारं 50६8/8७707) के भी अनेक डदाहरण हैं, जिनमें 
एक कम्पनी दी श्रथ॑-पूर्ति दूसरी करनी (उसी अबन्ध अ्रभिकर्सा के अन्तर्गत) करती है । 

निश्न तालिका इस स्थिति पर प्रकाश डालती है --- 





प्रयर्ध भ्रभिरुतों बा नास डनके नियन्त्रण में कम्पनियों की सरदा 
(३) पल्ड्ोयूल दल कल 
(२) बढ एणड कम्पनी ्ः श्१ 
(३) ब्रिटिश इन्डिया छॉपेरिेश।. +- श्द 
(४) सार्टिन बरसे न श्र 
(४) जारढइन हेन्दसंन ज+ रद 
(६) गिलन्डस शरद थोट ब- छ्० 
(७) मेकलों अं श्र 
(४) थ्रॉस्टीवस स्टील न 3 
(३) ऋरमचन्द थापर की म्ड 
(१०) जै७ के० हनन श्छ 


(११) पेरसी तेसल्ी एण्ड क० 5 डर 


मैंकलॉइड एण्ड क० ने सन्‌ १६४९ में एक छोक प्रमटडरू का रूप धारण कर 
लिया है। सन्‌ १६४७ में इसने चेग डन्लप एड कम्पती को मी क्रय कर लिया, अतः 
इसका च पर कप विस्तृत हो झया | सन्‌ १६४६ में ज्ञारडाइवन हेन्डरसन एण्ड 
कापती के नाम से प्रबन्ध अभिकर्ताओं की एक नई कग्पतो खुली, जो वास्तव में जार- 
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स्किनिर एयड क्रपनी (जिसके अन्तर्गत १६ वम्पनियाँ थी) तथा नाज हेन्डरसत एण्ड 
क० (जिसके अन्तर्गत १० कम्पनियाँ थीं) का सयोग है । 
५... ददा इल्डस्ट्रीज लि० के नियन्त्रण में भी विभित्र श्रकार की कम्पनियाँ हैं, 
जैपे---(१) शरद भ्रायरन एण्ड स्टील क०, (२) दादा लोकोमोटिव एण्ड इन्जीनियरिग 
क०, (३) ठादा हायड़ो इलेविट्रफ कम्पनीज़, (४) टादा टेवसदायल मिह्स, (१) ढात 
थादक्ष सिल्‍्प, (६) टाटा! केसीकहूस, (७) टाटा एुयर ऋ्रापट लि०, (८) ऐयर इन्डिया 
इन्टरनेशनल लि०, (६) कॉमर्शियल प्रिन्टिर प्रस, (१०) इन्डिया होटहस २०, (११) 
एसोसिय्रेटेड डिल्ब्सस्‌ क ०, (१२) नेशनल ॥0(7(१0) रेडियो एुएड इन्जीनिपरिंग क५, 
(१३) पॉलमपुर वेजीटेबिल प्रेडक्टस , (१४) इल्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन ऑफ इन्डिया 
सि०, (१५) हू बे मेन्ट इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि० । 
सेन्टरल बेंक भी वास्तव में टाटा की बैंक के नाम से ही विस्थात है । 
उत्तरी भारत में जुग्गीमल कमलापति (3 ॥7,) का बोलवाला हे | जे० के० 
के नियन्त्रण में निम्त कापनी हैं --(१) जे० के० आयरन एणड स्टील क०।( २) 
जे० क्े० गैस प्लान्ट।( ३) जे० के० आयल मिल, कानपुर। ( ४ ) मान रबर 
निर्माण क०, बस्तई । ( ५ 9 प्लास्टिक प्रोडक्टस, कानपुर ) हि दुस्तान कामर्डियल बैंक 
तथा जे० के० इन्वेसमेन्ट ट्रस्ट भी जे० के० के ही आधीन हैं। कानपुर जे० फे० का 
प्रधान केन्द्र है। 
इसी प्रकार बिस्‍ला तथा डालमिया का भी भारत के भ्रप्ुख श्रौद्योगिक तथा 
अआपथिक प्रसण्डल्लों पर नियन्त्रण है । एक विशेष उस्लेखनीय वात यह है कि औद्योगिक 
आधिक प्रमणइल्लों पर नियन्त्रण के श्रतिरिक्त भारतीय प्रबन्ध अमिकर्ताओं का प्रेस 
भी श्रधिकार है। प्राथ प्रत्येक प्रबन्ध श्रसिकर्ता के नियस्त्रण में एक न पुक प्रमुख 
समाचार पत्र भी है, जिसके द्वारा जनता पर भी वे अपना नियन्धण रखते है । उदाहरण 
के लिए, बिरला का “हि दुस्तान टाइरस', 'लीडर! इत्यादि, डाजसिया का नवभारत 
टाइम्स, जे० के० का 'जे० के० रिव्यू, टाटा का “टाटा रिव्यू? इत्यादि | 
प्रबन्ध सम्बन्धी सयोग के कुछ अन्य उदाहरण लीजिये । कुक १०० जूट मिलों 
में से जिसकी पूछझी क्षणभग २३ करोड़ रुपय्रे है, ६३ मिले, जिनकी पूँजी १८ करोड़ 
रुपये है, १७ प्रबन्ध अभिकर्साओं के अन्तमंत है और इन १७ में से भी ४ के अन्तर्गत 
३० मिले हैं । कुल २४७ क्लेयले की खातों में से ३१ केवल ४ प्रबन्ध अ्भिकर्ताओं के 
श्रम्तगंत हैं। चाय के उद्योग में १७ प्रबन्ध श्रमिकर्ताओं के श्रन्तगंत ११७ चाय के 
बगीचे हैं और इनमें प्ले भी केवल £ प्रबन्ध श्रभिकर्त्ाओं के अन्तर्गत ७४ चाय के 
बगीचे हैं। 
यही नहीं, करपनियों के सब्चालन में भी घोर केन्द्रायकरण (तरा/6१00%78 
0 ]0760:0:8/08) है । देश के समस्त उद्योयो के सचालन की बायडोर वास्तव में 
चोटी के २० व्यक्तियों के हाथों में हैं । ऐसा अनुमान है कि भारत वी २०० प्रमुख 
श्रौद्योगिक इकाइयों पर २,००० सच्चालकों का अबन्ध है, किस्तु इन २,००० सश्चालकों 


|. हर 


के पद पर केवल ८५० व्यक्ति काये कर रहे है । इनमे से १००० पढें! पर केदल्ल ७० 
ध्यक्ति कार्य कर रहे हैं और शेप १,००० पर ७८० व्यक्ति। चोटी पर केवल १७० व्यक्ति 
हैं, जो ३०० सुआालक-पर्दो का भार अपने ऊपर लिए हुए है। निःन तालिका से यह 
शष्ट है :-- 
रू९० ब्यक्ति २,००० सचालक एव प्रहण किए हैं--भौसतः २३३ 
छ० $9. १०० ५ $ 9 9७ का ४ टेस्से 
49 ४ इ०ण +५ #%$ 3 न आजा 9. "० 
चर्तमान युग में यह भी प्रव्नति देखे में आती है कि भारतीय उद्योगपति 
विदेशी सम्धाओ तथा हितों का क्रय कर रहे हैं, अतएव भारतीय सचालवाँ की संख्यों 
दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। यह प्रवृत्ति विशेषतः स्वतन्त्रता के उपरान्त राष्ट्रीय 
भावनाओं की प्रदलता के कारण हुईं । इस तालिका से यह प्रदृत्ति स्पष्ट है :--- 





सन्‌ १६३६ में संचालकों | सन्‌ १६४६ में संचालकों 
कम्पनियों की संझ्या 














की संख्या की संख्या 
तथा प्रकार 
भारतीय | यूरोपियन | भारतीय | यूरोरियन 

१० कोल ऋग्पनीज का 9 १७ श्र 
११ ,, क २६ | रब श्र श्र 
१३ जूड़ मर मर |. ४ ११ घछ 
३१ , छ शेर | हर 8३ १२ 
'-. हे इन्जीनियरिग . ,, कप द ३ ९११ 
नी] नम द ११ बह. | के 
१४ अन्य « श््३ ३० । ३७ 
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शेसे भी अनेक उदाहरण हैं, जहाँ एक व्यक्ति ३५०४० कम्पनियों का सचालक 
है। उदाइरण के किए श्री पुरपोत्ततदास दाकुरदास £१ विभिन्न कम्पनियों के 
संचालक है । 
उपबंहार-- 

पुक भर तो हमने देखा कि सचालकों का भारतीयकरण हो रहा है, किन्पु 
दूसरी शोर ऐसा भी देखने में आता है कि भारतीय उद्योगपति विदेशी उद्योगपतियों के 
सथ साम्ेद्ररी कर रहे हैं।सन्‌ १६४५ में भारतीय उद्योगपतियों का जब से एक 
मिशन बिदेन गया, त्तवर से यह भवृत्ति विशेष दिखलाई पडली है। सन्‌ १६४४ में सर्व 
भ्रयम, भारत तथा ब्रिटिश की ब्रामेदारी “नफील्‍्ड बिरला” (मोटर्स लि०) के नाम से 
सामने आईं । इंस्टर्ले इकॉनामिस्ट ( ७ जनवरी १६४६७ ने इस सामेदारी को “श्रार्थिक 


श्६ | 


सयोग” का नाम दिया। इसके बाद और भी ऐसी झनेक सामेदारियाँ स्थापित हुई ॥ 
कारों तथा टूक्‍्स के निर्माण के हेतु अशोक मोटेस लि० ने ऑसटिन मोटेस के साथ 
साभेदारी की। वख्र निर्मोण मशीनरी के निर्माण के हेतु विरला आदस ने ब्रिटेन की 
वेबकॉक एण्ड बिलकाक्स नामक फर्म के साथ एक सममोता किया है । २९ लाख रु 
अश पूँजी के साथ बी० एस० ए० सायक्लि क० की भी एक शासतरों भारत में खोली 
गई है | इसमें १,००,००० रु० को विदेशों पूंजी लगी हुईं है। हरकुलिस कं० तथा 
रैले क० की भी ऐसी योजनायें हैं। रासयन उद्योग के छोत्र मे भी थाई०्सी०्श्राई० 
तथा टादा के बीच एक समझौता हुश्रा हे।7 0, ] एक शक्तिशाली ब्रिटिश 
एुसाधिकृत सस्था है । सिल्क उद्योग के क्षेत्र में भी सिर सिल्क लि० तथा लैन्सिल्स की 
कुछ ब्रिटिश फ्मों के बोच सममौता हुआ है । हैदराबाद वन्सट्रकशन लि० उसके प्रबन्ध 
अभिकर्त्ता हैं। बग्बई फी किरलोस्कर नामक इन्जीनियरिंग सस्या ने श्रिटिश भायल 
इन्जिन्स लि० के साथ तथा ब्रिटिश इलेक्ट्रीकल इन्जीनियरिंग क० एव परी एन्ड क० 
के साथ गठब्रन्धन कर लिया है । 

इसी प्रकार भारत-अमेरिका के ब्रीच भी कुछ समझौते हुए हैं, उद्ादरण के लिए 
बालचन्द द्वीराचन्द ने क्रिसलर कारपोरेशन के साथ समभमोता करके सच्‌ १६४३ में 
प्रीमियर झॉटीमोवायल बक्से की स्थापना की । श्री 5 क्रदास तथा श्रोफ द्वारा स्थापित 
“नेशनल रेयन कारपोरेशन लि०” का भी “स्ेतस्द्र/ रेयन कारपोरेशन तथा लॉकदुर्ड 
ओम एण्ड क०” अमेरिका के साथ सम्बन्ध हे । इतके भ्रतिरिक्त और भो |ग्रनेक विदेशी 
सस्थाओ्रों बी /रिप08७ 5700477९8” स्थापित की गई हैं। 

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि भारत मे अब भी सयोग का पर्याप्त विकास 


हो समता है। 





[५] 
भारत में ओयोगिक वित्त 


रूपेसा-- 


! 
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बरग्मिक--पैजी आधुनिक व्यापारिक तथा श्रौद्योगिक सध्याशों छा जीवन है। 
अत्येक स्शपोरिक संस्था को प्राय दा प्रकार की पूँच्ी की श्रावश्यकता होती 
है---ध्यायी तथ( फा्यशोील्ष पूजी। व्यापारिक सरधाश्ं का खरूप सुस्यत्त- 
दो प्रक्र_का होता दे--वेश्रक्तिक तथा अपैयक्तिक ध्यापारिक सस्यायें। 
वैयक्तिक सस्थाओं के पूली के खोत --निज्नी साधन, मिर्तों तथा सामेदारों से, 
हुन्डिय्रों अथवा बैंडों से । 
अधेयक्तिक संस्थाओं के एजी के खोत--( भर ) थश निरशेमन द्वारा, (शा 9) 
ऋण पत्र निर्गंसन द्वारा, ( इ ) जन निरेद द्वारा (३ ) बंक से अध्ण खेफर, 
ज 9 अपनी आय का पृष्ठ विनियोग करके, ( ऊ ) भबन्‍्ध अ्रभिकर्साओं से 

ऋण लेकर तथा ( ए्‌ ) विशिष्ट अर्थ सत्था्ओ से ऋण लेकर | प्रत्येक साधन 
का विदेचताव्मक अध्ययन । ऋण पत्र ल्लोकप्रिय क्‍यों नही ? प्रबन्ध अभिकर्त्ाओं 
के सम्बन्ध में नए प्रतिबन्ध । 

विशिष्ट बर्थ सत्यायें-- ( श्र ) श्रोद्योगिक अर्थ निगम, ( श्रा ) प्रान्तीय श्र्य 
निगम, (३ ) राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम, (ई ) भ्रौद्योगिक ऋण एवं 
भर्थ निगम । प्रत्येक ससथा का आलोचनात्मक अध्ययन ॥ 

लए उद्योगों का अर्थ प्रबन्धन--थआ्रार्थिक सहायता के विभिन्न साधन-मद्दाजन, 
मच्यस्थ, किराया खरीद साधन, येक तथा बौसा का्पनियाँ । राफ़यों में ौद्यो- 
गरिक चित्त कॉर्पोरेशन । सहकारी बेंक तथा समितियाँ, सरकारी सदायता। 
पच-वर्षीयि याजना में उद्योयों के लिए वित्त व्यवस्था-- 

निष्क्प--कुटीर उद्योर्गों की जित्तीय दशा सुधारने के किए सुझाव । 


ग्रारस्सिक-- 


किसी भो ध्यापार को, चाहे वद॒ शत्प अम्राश पर दी अथवा बहु प्रमाण पर, 


प्रारम्भ करने एव भपिष्य म॑ दिस्तार के लिए पूँची की श्रावश्यकदा होती है । पूँझ्ो के 
बिना कोई घ्यापार चल नहीं सकता। यह श्राघुनिक व्यापारिक तथा औद्योगिक 


संस्थाओ्री का जीवन है । पूजी को हो कसी के कारण अनेक औद्योगिक सस्वायें ग्रसफल 
हो ज्ञातौ हैं सथा ब्यापार भी शिथिल्ल हो जाता है | 


श्द | 

अच्येक व्यापारिक सस्या को सुख्यत दो कायों के लिए पूजी की झ्ावश्यकता 
पड़ती हे--प्रथम, स्थायी सम्पत्तिताँ, अेसे--भूमि, मशीन, यन्त्र आदि के क्रय के लिए, 
जिसे स्थायी अथवा श्रच्ल्ल पूँजी कहते है और दूसरे, श्रस्थायी सम्पत्तियाँ, जैते--ऊच्चा 
माल खरीदने, उसे निमित करने, विज्ञापनादि, देनिक खर्चों के लिए, जिसे कार्यशील 
अथवा चल एूँज़ी कहते हैं । किसी भी व्यवसाय में पूँजी की शआ्रवश्यकता व्यापार के 
स्व॒रूप तथा उसके छषेत्र पर नि्मंर करती है | व्यापारिक संस्थाओं का स्वरूप विशेषदर 
दो प्रकार का होता है-- श्र ) वेबक्तिक व्यापारिक ससथायें शौर ( श्रा ) अवैधक्तिक 
व्यापारिक सस्थायें अ्रथवरा कसनिरोँ( एक वेयक्तिक व्यापारिक ससस्‍्था का स्वामी 
मुख्यत अपने निर्जा साधनों से ही पूँजी प्राप्त करता है और यदि व्यापार के विकास के 
हेतु, डसे अधिक पूजी की आवश्यकता होती है, तो वह भाव अपने मित्रों अथवा 
नातेदारों से ऋण ले लेता है । कभी कभो किसी पैसे वाले व्यक्ति को भागी बनाकर भी 
पूँजी की झ्रावश्यकत्ता को पूरा वियया जाता हैं। अधिक आवश्यकता पडने पर बेंक से 
भी रुपया उधार लिया जाता है। हमारे देश म॑ चैयक्तिक व्यापारीगण हुन्डियों के 
आधार पर भी पूजी प्राप्त करते हे । 


अगपैयक्तिक तत्थाओ के प्रँजी के झोत-- 
अश्रैयक्तिक सस्थाश्ों, जिनमें विशेषत लोक प्रमणढनों का हो समावेश होता है, 


को भी द्वो प्रकार की पूँजी की आवश्यकता होती ऐ--स्थायी पूंजी एवं क्रियाशील 
पूँज्ी | विभिन्न साधन, जिनसे एक लोक सीमित प्रमण्डल आवश्यक श्र्थ का प्रबन्ध 
करता हे, निम्नलिखित है--- 
स्थायी पूजी के स्रोतत-- 
(१) अश निर्गमन द्वारा । 
(२) ऋण पत्र निर्गमन द्वारा । 
कार्यशील पूंजी के खोत--- 
(१) जन निक्षेप द्वारा । 
(२) बेंक से ऋण लेकर । 
(३ ) अपनी आय का एष्ड विनियोग करके 
(४ ) प्रबन्ध विशिष्ट अथ॑-संस्थाओं से ऋण लेकर ! 
(५ ) विशिष्ट अर्थ संस्थाओं से ऋण लेकर । 
स्थायी पूंजी अधिकाशत अशम्पत्रों के निर्गेमन द्वारा ही प्रस्त॒ की जाती है। 
अश दो प्रकार के होते हैं---साधारण तथा पूर्वांधिकार अश | अआर्शो द्वारा कम्पनी को 
अपनी सम्पत्ति पर बिया किसी प्रकार का भार डाले स्थायी पूँली भाप्त हो जाती है 
ऋण पत्र दीर्घकालीन अर्थ प्रबन्धन के अच्छे साधन है, क्योंकि उनमें व्यय बम पडता 
है, पर-छ स्मरण रहे कि इस साधन का ये ही श्रमणइल प्रयोग कर सकते हैं, जिनकी 
आय इतनी पर्याप्त एप नियमित है कि ऋण पन्नों पर निर्धा्ति ब्याज द््या जा सकता 
9 और जिनके पाप्त प्रतिभूत्ति स्वरूप देने के लिए पर्याप्त ठौस सम्पत्तियाँ हैं। प्राय दो 
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सम्पत्ति विशेषोषयोगी प्रकृति को नहीं है, अरधथांद वर्तमान उद्योग से दूसरे उपयोगों में 
परिवर्तित की जा सकतो है। दूसरे, वे जिनमें, य्पि सम्यत्ति विशेषोषयोगी प्रकृति की 
है, किन्तु स्थायी आय के उचित स्लाथन डै, जैसे--रेलवे, झ्ृम्बे आदि दचयोग। हमारे देश 
में ऋण-पत्रो का प्रयोग अधिक लोकप्रिय नहीं है । इसके मुप्य कारण तिक्नाकि + हैं -- 


प्रथम, ऋण पर्यों के लिए हमारे देश में. अन्य देशी की आँति स्वदन्ध बाचार 
ही है ) भारतीय विनियोगकू सब तक अपना घन किलली उद्योग में नदों लगाते शव 
तक उन्हें लाभ का पूर्ण आश्वासन नहीं होता । वे प्राय” सूमि-क्य में श्रघदा कृषि कार्य 
में रुपया लगाता अधिक उपयुक्त सममते है । यही कारण हैं कि निरिद्त सास या 
ब्याज चाले ऋण-पत्न भी उन्हें झ्ाकर्पित नहीं छरते | फिर भारतीय ऋश-पत्र श्रधिक 
ऊँचे अविभान के होते है, इसलिए साथारण विनिरोगक की पहुँच के बाइर हैं। बीमा 
कम्पनियाँ दीमा भ्रधिनियम कौ घारा २७ के कारण श्रौद्यागिक प्छण-पत्नों का क्रम नहीं 
कर सकती * भारतोय बैंक भो इस विषय में स्टेट बेंक को नीलि का अनुसरण करते हैं 
तथा विनियोग पन्यसों का तो अ्रभो डद॒य ही हुआ है, इसलिए वे ओदोगिक व्यवसायों 
में घन विनियोग करने में अयमर्थ रहते हैं। ऋण पता पर तथा उनझे इस्तान्तरण पर 
झुक कर भी भ्रथिक देता पदतर है, जिससे ऋष पत्नी का हस्तान्तरण स्वतन्ध खूप 
से गहीं ही सकता । इसके श्रतिरिक्त ऋण-पत्नें का कम सख्या में निर्ममत होना भी 
उनके स्वतम्त्र ब्राजार होने में बाधक दें. । अभी तक केवल जू? सिर्लो के ऋण पत्रों को 
छोड कर, धन्य सभी कम्पनियों के ऋण-पत्र मनता तक पहुँच ही नदों पाये हैं, कर्षोकि 
जैसे ही उनका निर्भभव होता है, दैपे कतिपय घनों लोग उन्हें खरीद लेते द। यहाँ 
यह कहना अनाश्श्यकू न होगा कि दाटा ग्रायरत एुणड स्टील करपनी के ६० लांख़ म्पये 
के सम्पूर्ण ऋण-पत्र मध्य-सारत के राजप्रमुख ने ही खरीद दिए ये। दूसरे, ऋण॒न्पर्नो 
की लोक प्रियता में बैंकों का ब्यवद्ार भो अधिक बायक हुआ है। ऋण-पत्र निर्मेमिन 
करने वाले प्रमएडल भारतीय बैंको की दृष्टि में गिर ज्ञाते दे और उन्हें दे फिर वैसी 
साख-सुडिधाये प्रदान नहीं करते, जैसी श्रन्य दशाओं में करते हें, क्योंकि कम्पदी को 
सम्पत्ति पर ऋण पत्रों का पहला अवरण होता *, इसलिए बेक द्वारा लिए हुप ह्थण के 
लिए अति कम रदरती है. । तीसरे, भारतीय ऋण-पत्नों में ये दिशेर्वायं नहीं होती, 
मिनसे जनता स्वय ब्ाक्ञायिव होकर उन्हें खहींदने के लिए दौडे । भारतीय विनियी- 
गो को उनकी विभिन्न रुचियों के अनुकूल विभिन्न विशेषता बाचे ऋण-पत्र उपलब्य 
नहीं है। अम्य देशों में ऋण पत्र विभिन्न भ्राऊयक सुविघार्थों वाले होते हैं, जैये वहाँ 
कुच ऋण पत्र प्रत्याभूसित होते दे, छुद्ध के लिए भुगतान होने पर अधिक प्रब्याज्ि देने 
का प्रदोभन दिया ज्ञाता 4, इच व्यण-प्रगरियों को पुक या भ्रधिक सचालक जियुक्त 
करने का अधिकार होता है तथा कुछ ऋतन्यत्र ऐसे होते दें को साधारण अशों को 
रियायतो दर पर खरोद सकते हैं, किन्तु भारत में जहाँ मुदा-मण्डी भी सुसगा 
नहीं है, चद्दों यद नितान्त आवश्यक हैं कि ऋण पत्रों के दिमेसन की शर्ते उद्गार णुददं 
आाकृपक हो । चाये, ऋण-पत्रा को अग्रिपतता का कारण यह भी हे कि यहाँ सरकार की 
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सावजनिक अर्थ एव प्रशुरुद नीति उदार नहीं रहो । भारत में विदेशों शासन की सीति 
यहाँ के उद्योग-घम्धों को दिदेशी स्पर्धा से फ्र्याप् श्रीर उचित सरहण प्रदान नहीं कर 
सकी | जब कभी कोई उद्योग प्राउम हुआ, भारतीय दिनियोगक निश्चित लाभ अथवा 
सफलता के श्राश्वासन के अभाव में उसमें पूंजी लगाने में हिचकते रहे। सरक्षण के 
अरन के अतिरिक्त धन्य भो कई चोजें हैं, जो उद्योगों में पूँजी के प्रवाह को रोकती रही 
है, जेसे-उत्पादक करों का लगाना, उपभोग की वस्तुओं के सम्बन्ध मे अराष्ट्रीय भ्रायात 
नौति का धनुसरण करना, इत्यादि । ये बातें ऐसी है कि जिनसे यहाँ का भ्रौद्योगिक 
च्यापार अ्गतिशीक्ष नही होता श्रौर फिर न यहाँ के विनियोक्ता ऋण-पत्रों में धन लगारा 
डचित ही सममभते हैं । पाँचवे, भारतवर्ष में ऐसी कोई मान्य सस्या भी नहीं है, जहाँ 
विनियोगक ऋण-पन्नो के विषय में ध्रावश्यक जानकारी प्राप्त कर सब । बैंक अवश्य 
अपने आहकों को इस विपय में उचित सस्मति अज्मन करते है, एर दुर्भाग्य से भारत 
में राज भी ऐसे नगर हैं, जहाँ बेंक नहीं हैं । स्कन्ध विनिमय विपणि भी केवल बन्दर- 
गाद के शहरों में ही हैं, इतएव दूर-दूर तक फैले हुए विनियोगकों को इनके विश्वसनीय 
दुव स्वीकृति सदस्यों से सम्पर्क स्थापित करने के बहुत थोड़े श्रवसर है। इन कारणों 
से भारतीय कर्पनियों में ऋण-प्रत्नों का निर्मेमन अधिक भचलित नहीं है । सत्त्‌ 
१६२७-२८ में भारत की छुल श्रौद्यागिक पूंजी का १६% भाग पूर्वाधिकार अशों में, 
७४% साधारण झंशों मे तथा शेष ६४ ऋण पत्नों के रूप में शराप्त किया गया था ।* 
भारतीय करएनियों की अर्थ पूर्ति के लिए जन-निर्ेप स्वीकार करना भी इस 
देश की भ्रौद्योगक अर्थ व्यवस्था की एक अनोखी विशेषता रही हे। जबता द्वारा 
कमपतियाँ में नित्तेप इस/रूए रखे जाते थे कि बैंकिंग विकास की पारम्सिक स्थिति में 
जनता का विरवास बेंक में इतना नहीं था जितना की कम्पनियों में । श्र्थ पूर्ति की यह 
पद्धत्ति बम्बई और भ्रहमदाबाद की सृती वख मिल कम्पनियों में भ्रधिकता से पाई 
ज्ञाती है, जिनकी कुल पूजी का क्रमशः ११९४ तथा ३६% बन निद्तेपों से श्राते थे।* 
बात यह है कि लिन क्षोर्गो ने इन स्थानों में उद्योग झारस्भ किए, वे भद्माजन श्रादि 
थे, जिनमे जनता का बडा विश्वास था, इसलिए बे भ्रपनी बचत की राशि उम्हें ब्याज 
पर सौंप देते थे | एक बढ़ा श्राक्पंण ठो उन्हें (जमा करने बालों को) प्रबन्ध श्रमिक 
संजबर्तन मे भाग मिलने का था । यदि धबन्व अमिकर्तामण अच्छी स्याति के हुए, 
तो वे केवल ब्याज पर ही निक्त प प्राप्त कर सकते है । इस प्रकार श्राप्त की हुई पूंजी 
की छागत ऋण पत्नों पर प्रात की हुई पूँजी से कह अधिक मितव्यथी बैठती है और 
सबसे बडी बात तो यह है कि किसी प्रकार का प्रभार इसमें उदय नहीं होता, क्योंकि 
मिरेपकों को अन्य श्रस्पकालीन ऋणदाताओं के समान अधिकार दोते हें। बस्बई 
राज्य के प्रमस्डल केवल अपनी कार्यशील पूँ जी का भाय ही नहीं, बरन्‌ विस्तार एवं 
विकास योजनाओं की अर्थ पूर्ति भी जन-निक्षेपां के द्वारा करते है। निम्नलिखित 
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कप से सप्ट है कि झद्मदाबाद की सूती वस्त्र ववलाए जव-निरे पा. पर काफी 







सोमा तक मिमेर है 
कुल पूँजी का प्रतिशत 
दूँज्ी का छोत 5 टन वी एम - वा 
बच्बई । अहमदाबाद 

अंश-पूफी नज्ञ्  - ४ हल ६०) कारण स्छ (३४० प्तद्यरूच् 
ऋणपत्र _ञ.( रेशम » )१०% ५ मऊ !? 
घी क्षमिकर्ताओं से. 77 ( हर» ? )२१% २४१, (२४ हे. १ 
जर-निर्य पो से _( २०३ # ? )९१९% ३६% (भर६ ॥ ! 
बैंक से _( २२६ » _»> ७ ५३५४६ ४. 

उपयुक्त आँक्ों से यह झष्ट है कि बन्ददे दा बख्-प्यवसाय जचे निदेपों पर कम 
अनुपात में 'हिसेर रहता है! भारत अन्य औद्योगिक क्रेद्धों में यह पदूति नहीं पाई 
ज्ञाती है.। 
बैंकों ते ऋण लेगा" 


कापनी जिन बैंक से आर्थिक सहायता प्राप्त करती हैं, पे मापा दो प्रकार के 
होते हैं--(क) स्यापारिक बैंक और (जं) ओऔद्योगिक बेक । भारत मै जितने भी संयुक्त 
जद्योगिक कार्यों के लिपि 


+ 

भी तक ऐस' मी ऑऔदोगिक डक नहीं है, जो इस रे 
वूर्ति कर सकें, भतः औद्योगिक कार्यों के हेतु श्रौद्योगिक डुक की स्थापता करता भ्रति 
रिसा कौयोगिक कमीशन हथा बैंक इल्कारी कमेदी' 


होता है, उन पर बैंक 
उुथा करपती को उससे बोहे सरोकार नहीं रहता । सप्ट 
है कि बन्वक की शरद कितनी कंदिन है, अतः छोड सी फापनी झपने स्टॉक को रहने 
बन्थक के रूप में रखना पसन्द नहीं करती, कोर इससे कापनी की सात एुर्व प्रति 
पर छुरा प्रभाव पहता दे। 

(२) जब किपी कम्पनी के स्टॉक को रत करके कोई बैंक ऋण दिया करती 
है, तो वह ऋण जेने वाली करी से एक प्रतिज्ञा-पत्र हिखवाती है, जिस पर क्पनो 


तथा उसके अदस्वन्थमिकर्तो हे हस्वावर होते हैं। अगर कम्पनी का सके बैंक के पाप 
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बन्धक के रूप में रखा जाता है, तो प्रबन्ध-धभिकर्त्ता की वैयक्तिक प्रतिभूति नहीं ली 
ज्ञाती । 

(३)ये ऋण प्रारम्भ मेप्रायः १२ माह के लिए ही दिए जाते हैं, बाद में 
उनका नवकरण करना बैंक की इच्छा पर निर्भर रद्दता है। 

(४ ) ब्याज को दर ऋण लेने वाले प्रमएडल की सास के अनुसार कम 
श्रथवा भ्रधिक होती है। जो कम्पनी सुब्यवस्थित होती है, उससे तो स्टेट बेंक श्रॉफ 
इण्डिया की दर पर ही व्याज्ञ लिया जाता है, किन्तु किसी कम्पनी की दशा श्रच्डी नह्ठी 
होतो, दो उससे ये बैंक १ या २% अधिक व्याज लिया करती हैं। 

(५ ) अगर कोई रोकड ऋण लेता है, तो ये बैंक लिये हुये ऋण का लग- 
भग छाथा भाग ब्याज के रूप में देने के लिए विवश करती हैं, जो कि यह अत्यन्त 
कडिन शर्त है। 

(६ ) ये बैंकें बिना किसी प्रतिभूति के ऋण नहीं देतीं। यदि प्रतिभूति के रूप 
में रखा हुआ माल निर्मित माल है तो लगभग ३०५ का धन्तर ऋषण-राशि एवं माल के 
मूल्य में रखते है, किन्तु निर्मित माल न होने की दशा में यह अन्तर ओर भी भ्रधिक हो 
ज्ञाता है। 


अस्तु स्पष्ट है कि बैंकों से ऋण प्राप्त करने में भारतीय प्रमणडलों को कितनी 
असुविधाओं एवं कठिनाइयों का सामना करना पडता है। बेंक सहायक कैसे हों? इस 
सस्बस्ध में निम्न सुझाव हैं--प्रथम, वर्तमान व्यापारिक बैंक जमेनी के व्यापारी झधि- 
कोषों की तरद झार्थिक सहायता कर सकते हैं । जमेनी में कम्पनी तथा बेंक के बीच चच 
लेखा द्वारा व्य-हार होता है, जिसका सन्तुलन दैनिक न होकर सामयिक, विशेषतः 
पटमासिक द्ोता है, किन्तु इन चल लेखों में तथा भारतीय बैंकों मे पाएं जाने वाले 
प्रचलित चल लेखों में काफी श्रन्तर है। वहाँ दोनों के बीच पहले से ही निश्चित 
हो जाता है कि--( श्र ) उद्योग श्रधिक से श्रधिक कितना ऋण बेके से ले 
सकेगा, ( व ) लिया हुआ ऋण कितनी श्रवधि के भीतर वापिस करना होगा, (स ) 
लिए हुए ऋण की प्रतिभूति क्या होगी, ( दे ) अन्य शर्ते क्या होंगी ४ ज्ञो राशि 
बैंक से मिलती है, वह कार्यशील पूजी के रूप में ही प्रयोग की जानी चाहिए, ऐसा 
छनिवाय नहीं होता। उस ऋण राशि का उपयोग उद्योग के विकास के लिए भी 
किया जा सकता है। नवीन उद्योग को प्रारम्भ करने के लिए जिप श्रश पूंजी क्की 
चावश्यकता होती है, उसका भ्रविकाँस भाग भी उन्हीं आधिकोषों द्वारा दिया जाता है। 
उद्योगों के साथ घनिष्ट सम्बन्ध रखने के लिये बेंक अपने प्रवस्थक अथवा अन्य प्रति- 
निधि श्रौद्योगिक प्रमएडल की संचालन सप्तिति में भेजता था, जिससे उनके कार्यों का 
जियनन्‍्दण द्वोता था तथा बेंक भी निश्चित हो जाते थे कि उनकी ऋण 5 का अप 
व्यय नही हो रहा है । दूसरे, व्यापारिक बेंक कुड ऐसे निश्चित राशि के अर्शों का 
लिर्ममन करें, जिप्तकी पूँ जी से केवल उद्योगों को ही श्रार्थिक सहायता दी जाय । चौसरे, 
यद्यपि प्तिभूति की अकृति एवं उसकी यथेइठता के निर्णय करने का अधिकार पू्ण रूप 


से बैंक को हो है, किर भी उन्हें. ईर्ण डीति चाहिए ! मद 
ज्षमेन बैंकों की नीति का जिसे वे सोोगिक पर के लिए उपयोग | 
लाठी थीं इक को चाहिए बे श्रौद्योगिर क्र सु| चैयक्तिक 
माद्ध पर भी दिया करें, शिससे उन पूं ]_ रहे, कोंकि वे तर 

स्का भौधोगिक से 


सम्पस्ध रहता 5५ थी प्रबन्ध न 

पु परे ज्ञात र' हैं।। इससे ओद्योगिक छृंस्वाओं से व्यवहार रखने में सर: 

हता रहेगी (पाँच, अमे जूक की भाँति अस्ने ग्राहक निकट सरबन्ध 

श्पापित (णू वे अपनी का एक संदेश ही पर्यवेत्रण समिति 
झपने प्रतिनिधि के ह। अर्थ अवख्वन के दिपय अतलुभव के काएए 

अतिनिधि प्रमए लिये तो हिंतकर सिद्ध देंगे ही, स्दत बैंक को भी 
प्रमणडल की ्थिति का शान और इंस का जनित हाति 

बे छो उनके 


पदुति के भलुपतार कापनी अपनी सरन्‍ः क्का लाश देने 

है न करती हुई उसकी एक अंश विभित् विधियों में रखते जाती दै। जैवे--सैचित 

प्रणीति, नेवेकरण प्रणीवि, पुर: संघ्यापन अर्णीवि आदि । अशधारिों 

ज्ञानकारी के बिना चद्द भी बना अनुसए यंत्र को दि, 

द्विमावट पर किया जाता है ६ विभिन्न छवियों की राशि से मे 
अपनी बोजनाओं, प्रा आदश्यकता्धों को पूर्ति करती हें 

विशिष्ट अर्थ संस्थाएं 


दद्योगिक अर्थ निगम 
इस निगम की स्थापना है झुलाई सन्‌ पलडने को हुई ( इसकी मुकप झदद श्य 
डच्चोों को दीवे एवं मध्यकालीत आर्थिक सहायता अ्रदाव करता है। हमारे देश के द्ंक 
अकार की सहायता गदात करते हैं, किन्त इलर तय यह नहीं कि प्रमेष्ड 
करना बाईता है अय- उनको इस कं से विचलित करना 
चाहता है। भमग्डड का उद्देश्य आ्विक छेन्र में दविकोपों की सदायतता करना ऐ 
जिससे ये दोनों संस्थायें मिलकर द्वेश में पूजी दी कमी को दूर कर डद्योर्गों की उक्षत्ति 
है सशयक हो ।। अविकोपें! का मुख्य का वो उद्योग को अरपकालीन संदायता भर 


| 


अमणइल का कार्य लम्बी अयधि के लिए या मध्यम समय के लिए झा्यिक सहायता 
देना है । नई उचयोगशाज्ा्ों के स्थापन के साथ-साथ श्राज़ भारत में चालू उद्योगों के 
युक्तिसंग्त विचेकीकरण की श्रायश्यकता है। शौद्योगिद सस्याओं की प्राप्त पूँज्ी का 
शगभग सारा भांग मशीन, भूमि व अन्य श्रीज्ञारें के खरीदने में ही चला जाता है भौर 
समय पर कार्यशील पूँणी की बडी भारी कमी पड जाती है, जिसका परिणाम उधोग 
की सफलता के लिए धातक सिद्ध हो सझता है, इसीलिए कारपोरेशल का प्रधान 
उद्दृश्य चालू व नवीन सा्वजनिक कम्पनियों को मध्यकालीन व दी्घकरालीन झार्थिक 
सहायता प्रदात करना है, किन्तु वे उद्योग जो हुनियादी उद्योगों की थेशी में हैं ऋथवा 
मिनका राष्ट्रीयकरण हो चुझा है इस साख-सद्ायता के भागीदार नहीं बत सकते | इस 
सम्बन्ध में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रमण्डक्ष केरल उन्हीं उद्योगों को सहायता 
देगा, जो सावेजनिक अथवा लोक समित्ति होंगे श्रथवा जो सहकारिता के सिद्धान्ता- 
जुसार कार्य कर रहे हैं। 


ओधोगिक अर्थ नियम के कार्र-- 

(१ ) जम्मू एपं कश्मीर के अतिरिक्त भारत के किसी भी सीमित प्रमणइल 
को एवं सहकारी समितियों को जो वस्तुओं रा उत्पादव श्रथवा क्रिया-कलाप करती हैं, 
खान, बिजली श्रथत्रा अन्य किसी शक्ति का उत्प|दन पु वितरण करती हैं, ्रभिक से 
झधिक २२ वर्ष की थत्रधि के लिए नियम प्टण दे सकता है। 

(३२ ) थ्रौद्योगिक कम्पनी के अंश तथा ऋणा-पत्रों का श्रभिगोपन करना, किन्त॒ 
अमिगोपन सममौते के छलुसार निगम को चाहिये क्रि ७ वर्ष की अत्रधि में उत श्रेंश 
झथवा ऋण-पत्नों फो जनना को ब्रेच दे । 

(३) अरथेतिगम, भौद्योगिक कम्पनियों के ऋटश-पत्नों के ब्याज तथा मूल शशि 
के भुगतान की गारन्टी दे सझ्ता है, यदि ऋछ-पत्र खुले बानार में बेचे गये ही श्रौर 
उनकी अ्रववि २६ वर्ष से अधिक न हो । इस तधार्य के लिए श्र निगम कमीशन लेने 
का भी धविकारी दे ! 

(४ ) यदि बिसी उद्योग को विदेशी मुद्रा में ऋण लेने है आवश्यकता हो, 
तो श्र निगम केख््ीय छरकार की अनुमति के बाद पुन्सड्अठन शोर विक्स की. प्रस्त- 
राष्ट्रीय बैंक से श्रथवा भ्रन्‍्य विदेशी श्रोठों से ऋण ले सम्ता है श्रौर इस प्रकार सुद्रिधा 
के लिए अथे निगम के पास जो भो सापति शलानत के किये हों, उसे यह विदेशी 
लेनदारों के पास रहन रख सकता है। 

(8 ) अर्थ निगम को ऋण लेने वाले उद्योगों वी संचालक सभा में अ्रपता 
प्रतिभिधि समोनीत करने का तथा ऋण की शर्तों को भद्ठ करने पर उद्योरों को अपने 
नियन्त्रणों में लेने का अत्रिकार है । 

(६ ) अर्थ नियम ऋण छेने वाले डययोग को तान्प्रिक सलाह देने के लिये 
तान्न्रिक सलाहकार सिति निदुक्त कर सकता है । द 

(७ ) श्रथ निगम का संचित कोप जव तक दल पूजी के बराबर ने हो जाप 
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इसकी श्रद्यधिक प्रशसा की ज्ञाय | अन्य देशों की अपेज्ा भारतीय अर्थ प्रमगइल ने 
देश की बहुत धोडी सेवा की है । 

(२ ) प्रमण्डल द्वारा दिए गये ऋणों पर व्याज्ञ की दरें सभो सस्थाओं के 
लिये समात रही हैं। यह बात श्रसद्गत प्रतीत होतो है, क्योंकि प्रत्येक झोयोगिक 
संस्था की श्रार्थिक़ स्थिति भिन्न होती है, अतएत्र प्रत्येक ससथा की इंड़ता तथा भविष्य 
को ध्यान में रखकर ब्याज की दर निश्चित करनी चाहिये। 

(३) ऋण के आवेदन पर्यों पर विचार करते समय कार्पोरेशन इस बात से 
भधिक प्रभावित हुआ है कि क्रिस अमणडल के अशों का मूल्य बाज़ार में श्रथिक है 
और क्सिया नहीं । यह पद्धति दोपपूर्ण है, क्योंकि “अश की कीमत” के झतिरिक्त 
भी ऐसे भ्रन्प महत्वपूर्ण विषय हैं ( जैसे, कम्पनी के पिछुले वर्षों का प्रभाव, वर्तमान 
आय शक्ति, प्रबन्ध सुचारुता इत्यादि ) जिनक्य ध्यान रखना भी झावश्यक है । 

(५ ) अधिकांश कर्ण की अवधि, जो प्रमण्डल ने भरौद्योगिक सध्थाओं को 
दिए हैं, क्रेक्‍ल १२ वर्ष की है। यह श्रदथि बहुत कम है। वियमानुमार ह्दथि २५ 
वर्ष हो सकती है, किन्तु इस नियम का अभी तक उपयोग नहीं उठाया गया हे । 

(९ ) प्रमणडल ने अ्रभी तक अश श्रथवा ऋण पत्रों के श्रभिगोपन तथा 
अयाभूति का कारये नहीं किया है । 

(६ ) प्रमणडल की थोर से श्रभी तक कोई श्रार्थिक अजु सन्यात विभाग नहीं 
खोला गया है, जिसकी बडी आवश्यकता है । 

(७ ) श्रश खरीदने का भ्रधिकार केवल वित्त सम्बन्धी सत्याश्रां व केस्ट्रीय 
सरकार को ही है, श्रत प्रमण्डज्ञ जन साधरण की संस्था नहीं कही जा सझती। 

(८ ) प्रमण्डल द्वारा ऋण केवल सार्वजनिक तथा सहकारी सस्थाओं को ही 
मिल सकता है, श्रत श्रालोक प्रमण्डज्ञ तथा सामेदारी की सघ्याय इस लाम से 
चित्त हैं 

आलोचना की कई बातों में तथ्य ही नहीं सार्गदर्शन की रेखा भी मिलती 
है, किस्तु सारी बातें न सही हैं और न सार पूर्ण ही हैं। यदि कार्पोरेशन अपने झर्शों 
को सभी व्यक्तियों तथा संस्थाओं के लिए केवल अपने नाम के आये एक जन वादी 
बिल्ली लगाने के लिए हो उपलब्ध कर दे, तो लाभ के विपरोत हानि धर अरनर्थ 
अधिक होगा । जहाँ तक कार्पोरेशन के प्रारम्भ का अरन है, वह अच्य देशों की अपेरा 
कुछ कम थ्रशम्य लयतर है, किस्तु हमें अपने देश को स्थिति श्रौर श्रार्थिक साधनों 
की शाल्योचना करते समय ध्यान रखना चाहिए। 
आन्तीय अर्थ नियम-- 

वर्तमान औद्योगिक श्रथ प्रमरइल का क्षेत्र सीमित है श्रत श्रौधोगिक ज्षेत्र 
के लिए ऐसे प्रान्तीय श्र प्रमण्डज्ञों की श्रावश्यकता है जो सामेदारी सस्थाश्रों, 

आलोक अमण्डलों तथा व्यक्तियों को भी ऋण प्रदान करें । साथ ही वह भी भावश्यक 
है कि प्रात्तीय श्र्थ प्रभण्डल तथा झोश्योगिक अर्थ प्रसणडल परस्पर सहयोग से कार्य 
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करें, शिसने वे पुहदूसरे के पूरक हों, क्योंकि सध्यम युवं लघु उच्चोगों को आध्धिक 
धदायता देने का कारय-सेन्र विस्तव होने से औद्योगिक अर्थ निगम को यद्द छेन्र अपनाने 
में कडिताइयाँ सी होंगी | इस देवु संसद ने र८ सितरदर सब्‌ १६३१ को मद्नान्तीय 
आर्थिक श्रप-प्रमणठल सन्नियम” पास क्या जो सम्पूर्ण भारत में कायू है! इस 
अधिनियम के श्रन्तगत मारत के अनेक रफ़यों में चर्थ विभाग स्थापित क्यि जा 


घुड़े हैं। 
शाध्ट्रीय औद्योगिक्र विक्रासत नियस--- 


इमाे देश में बहुत दिलों ले राष्ट्रीय प्रौद्योगिक विकास निगम की चर्चो चल 
रही थी। सौभाग्य का विषप्र है कि २० अक्टूबर सब १६१४ से हस संस्था की 
स्थापना दिल्ली में हो गई। यढ़ एक विशुद्धू रानक्रीय संस्था है, अतः यह पूर्ण रूप से 
सरकारी हवामिरद एवं भियम्त्रए में रहेगी, किन्तु श्रौद्योगिक विकास तथा आधारभूत 
उद्योग की स्थाएना के हेतु आवश्यक तान्त्रिक अहुभव्र भाप्त करने के लिप घह व्यक्तिगत 
उपकमियों का सहयोग प्राप्त करेगा । यह सहकारिता इसी दृष्टि से प्रप्त की जा रही है, 
क्योंकि देश को भौधोगिक विकास की तोमर भ्रावश्यक्ता है तथा उपभोक्ता उद्योगों में 
व्यक्तिगत उपकमियाँ ने बहुत कुछ कार्य किया है एवं भविष्य में भी वे देश की झव- 
श्यकता को पूरा करते में काफी सहायक हो सकती है! 

राष्ट्रीय घेलधोगिक दिकास नियम को पूँजी २ करोड दुएया है, किस्तु पारम्मिक 

अदस्था में केवल १० लाख रपये की दत्त पूजो होगी, जो सरकार देगी। इस तिगम 
का रजिस्ट्रेशन मारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है। इस निगम 
को जो झतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी, बह केस्कीय सरकार निग्त रीति से 
अद्ान करेगी-- 

( १) अ्रोद्योगिक योजनाओं का अध्ययन, अनुसत्थान एुवं श्रौोगिक निर्माण 
के लिए तथा ऐसे ही झन्य श्रोद्योगिक योजनाओं की पूर्ति के लिये 
देश में श्रावश्यक तान्त्रिक एवं शासकोय कसेचारियों का दुल्ल लैयार 
करने के लिये वार्षिक अनुदान द्वारा। अदुदान को इस राशि का 
आयोजन वार्षिक बजट में किया जारगा| 

( २) औद्योगिक विकास निगम अस्तावित भ्ौद्योगिक योजनाओं की पूर्ति के 
लिये श्रावश्दकता के समय देझर [ 


आद्योगिक विकास निग्रम का थवन्ध एक संचप्लक समा द्वरश होगा, मिसमें 
२० सदस्य हैं। वाशिज्य एवं उद्योग मन्‍्त्री इसके सभापति हैं! इन संचालकों को 
केन्द्रीय सरकार ने मनोनीत किया है। श्रोद्योगिक अजुभव तथा तान्बिक एवं इजी- 
जियरी कार्बक्षमता की दृष्टि से संचालक सभा में १० उद्योगरति, € अधिकारी तथो 
४ इंजीनियर हैं। इथ संस्था के सुएय उद्देश्य निग्नाड्ित हैं:-- 


६१) राष्ट्रीय औद्योधिक विकास नियम का अम्नुव उद्देश्य देश दी ब्ौद्योगिक 


इं८ ] 


उन्नति के लिए शावश्यक मशीनरी एवं यन्त्र प्रदान करना तथा श्राघार- 
भूत उद्योगों का प्रवर्तन भर उनकी स्थापना करना । 

(२ ) देश के श्रौद्योगिक विकास में सहायक चतमान व्यक्तिगत उद्योगों को 
तान्त्रिक एवं इ'जीनियरिंग सेवाओं की सुविधा देना तथा यदि झाव- 
श्यक दो तो पूँनी देना । 

(३ ) व्यक्तिगत उपक्मियों की सरकार हारा स्वीकृत भ्रौद्योगिक योजनाओं 
की पूर्ति के लिए झ्रावश्यक तान्त्रिक इजीनिग्ररिंग, आर्थिक श्रथवा 
अन्य घुदिधाये प्रदान करना | 

(४ ) प्रस्तावित भ्रौद्योगिक योजनाओं की पूर्ति के लिये आवश्यक श्रध्ययन 
करना, उनको तान्त्रिक हजीनियरिंय एवं श्रन्य सुविधायें प्रदान करना 
तथा उनकी पूर्ति के लिए धन देना । 


श्रीद्रोगिक ऋण एवं अर्थ नियम-- 

यह एक चिशुद्धू गैर सरकारी सप्था है। इसकी प्रारम्मिक समिति में सर्च श्री 
डा० रामास्वामी मुदालियर चेयरमैन, ए्‌० डी० श्रॉफ, घनश्वामदास विडला, कस्तूरभाई 
लालभाई झादि है। इसने विश्व बेंक, भारत सरकार, प्रिदेव तथा सुक्तरराष् 
अमेरिका से समभोता कर लिया है । इसकी चुकता पूजी ५ करोड रुपये है--३ २ 
करोड रपये के अ्रंश भारतीय नागरिक और सस्थायें तथा शेष १५ करोड रुपयों में से 
२ करोड के भ्रश, ब्रिटिश उद्योगपति तथा ९० लाख रुपये के श्रमेरिकन उद्योगपतियों 
द्वारा लिये गये हैं। इस निगम का विदेशों मे बड़ा स्वायत हुआ है। त्रिटिश भौर 
अमेरिकन अंशों के इस भजुपात में दो बातें सष्ट है--प्रथम तो यह दै कि प्रिदेन 
आरत से भ्रध्चिक रचि रखता है । यह स्वाभाविक भी है, वर्षोकि पिछले १३ सदी के 
ब्रिडिश शासन में ब्रिटिश उद्योगपति यहाँ के कारोबार तथा उद्योग से भली प्रकार 
परिचित हैं और उनके अपने जीवन के लिये निर्यात ग्रावश्यक् भी हैं । निर्यात के 
विकास के लिए पन्य देशों में पूँजी लगाना एक उत्तम उपाय है। श्रमेरिका खाद् और 
कच्चे माल के लिए स्वावलम्बी है, अत वह अ्रपने जीवन के लिये निर्यात को झावश्यक 
नहीं मानता है । 

बैंक तथा बीमा कम्पनियों की अपेत्ा इस सस्था के अशों की बटनी में साधारण 
जनता को प्राथमिकता दी जायेगी ॥ इस बात से ही निगम की जनतस्‍्त्रात्मक प्रकृति 
का परिचय मिलता है। यह ठौक है कि निगम की ओर से डिब्रीडेन्ड की कोई गारन्टी 
नहीं दी गई है, किन्तु भारत सरकार ने १९ वर्षों के लिये बिना सूद के ७२ करोड 
रुपया देने का निश्चय किया हे । इसके बाद यह राशि १९ वार्यिक किश्तों में सरकार 
को घुकानी पडेगी । विश्व बैंक भी इस संस्था को लगभग £ करोड रुपया देगा, अतः 
स्पष्ट है कि इस नई विराट सस्था की स्थिति काफी दृढ़ है । इसके पास प्रारम्भ में ही 
१७६ करोड रुपया हो गया है और यह थाशा की जाती है कि यह सस्था देश के 
श्रौद्योगिक चिकास में बहुत सहयोग देगी । इस निगम को यह भी अधिकार दिया गया 
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है कि वह पूजी से तिगुदी मात्रा तक बाजार से ऋण ले सकता है । सारत यरकार का 
भी इस सस्था को पूर्ण आशीर्वाद आप्त है, क्योंकि न केवल वह ७४ करोड रुपया 
इसको दे रही है, वरत्‌ विश्व बेंक को भी रुपया वापिस मिलने की गारस्दी दे रही है । 
उद्देश्य 

औद्योगिक क्रण एवं श्र्य नियम का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तिगत चोत्रों के औद्योगिक 

उपक्रमो को सहायदा प्रदान करना है। यह सहायता निगम रीसि से दी आवेगी--- 
( २ ) ऐसे उपक्रमों के निर्माण, विस्तार एवं प्रा्ठुनिकीस्रण में आधिक सहा- 
यता देना । 
(२ ) ऐसे उपक्रमों में देशी एवं विदेशी व्यक्तिगत पूँजीके विविमोग को 
प्रोस्खाहत देदा ॥ 
(३) विन्शिंग रिप्णि को विस्तृत काना एच्र ओोद्योगिफ विनियोगों के 
ब्यक्तिगत स्वामिर्र को प्रोत्साहित करना] 
६ ४) ब्यक्तिगत उपक्रमों को मध्यकालीन एवं द्रीप्ंछलीएण आधिक सुफ्तियायें 
देना अ्रथवा उनके निर्गेमित साधारण अ्रशों को खरीद कर श्रार्धिक 
सुविधाये देगा । 
(४ ) नई कम्पतियों के अशों पुव प्रत्तिभूतिया का ग्रसियोपन करना । 
(६ ) व्यक्तिगत उपक्रमों के लिए ब्यक्तितत विनियोग श्रोतों से प्राप्त ऋणों 
की जमानत देना ॥ 
(७ ) चक्कित विनियोग द्वारा पुन विनियोग के लिए ब्यत्तिगत उपक्रमों को 
राशि अदन करत । 
(८) व्यक्तिगत उपक्रमों को प्रयन्य सम्बन्धी त्ात्षिक णुव शासकीय सक्ाह 
देना एवं उसके उद्योगों को इस देतु आवेश्यक विशेषज्ञ भदान करता । 
इस निगम का प्रबन्ध सचालक सभा द्वारा होगा, जिनमे ११ सदृस्‍्य तथा १ 
जनरल मैनेजर दोगा । इन सचाल्कों मे ७ भारतीय, २ ब्रिटेश, १ अमरीकी तथा १ 
संचालक वाशिउत्र पुव॑ उद्योग मन्त्रालय कौ और से है. । इसके ़नरल मेनेनर बैंक 
ऑफ इद्नल्लेण्ड के मुख कोपाध्यक्त पी० एस० बी7 है। 
जलउ उद्योग का अर्थ प्रबन्धन-- 

लघु उद्यायों को मिग्त कार्यों के किए घन की आायश्यकता होती है -- 

(१) भूमि ओर सवत के लिए। ( २) मशीन, यन्त्र एवं उपकरण के लिए । 
(३) पुरानी रशीनों! के स्थान पर नई मशोनें कगाने के लिए । ( ४ ) कचा माल 
खरीदने तथा उसका स्गक रखने के लिए । (£ ) तेवार किये ज्ञाने बाले प्तानम 
लगाने के लिए ।( ६ ) ऋमिकों को पारितोषण देने के क्िए । ( ७ ) बिकय होने तक 
नि्मित माल का सम्रह करने के लिए । (४ ) बिसे हुये साल का सूर्य चसूल होने 
तक के लिये आइका को दिए अपत्यह ऋण हे रूप में । ( ६ ) ढेर आदि फ्रे लिये 
रुपया ज्ञमा काने के छेतु | इस घन के कुछ भाग को ल्लम्पी धअत्रधि के लिए, कुछ की 
माध्यम अवधि के लिए ओर शेष की अ्रल्य अवधि के लिए अपस्यकता होनी है | 


७० ] 
घन के ताधन-- 

इन उद्योगों कै लिए का के साधन निम्न प्रकार हो सकते है। 

(४ ) उद्योग के स्वामियों, सर्राधयों भर मत्रों द्वारा स्वयं लगाया हुआ घन | 

(२) महाजनों से--छूछु उधोगों में महाज॒नों से डघार लिया गया रुपया 
भौ काफी जक्षगा हुआ हैं. । इसी प्रवार हाचडा इझ्नोनियरी उद्योगों में इसका प्रतिशत 
१०"७ हैं। इस पर महाजन बहुत अधिक ब्याज लेते हैं । 

(र) बीच बालो पे--छथु उद्योगों के अनेक केन्द्रों में कुछ लोग एक शोर 
माल के भार लेते दे और उन्हें कारीयरों वो दे देते है । वे उन्हें कच्चा माल झादि भी 
देते हैं भौर बाद को उनसे तैयार माल से लेते है, प्रलीगढ़ के ताला उद्योग, मुरादा- 
बाई तथा जगाघरी के बर्तन आदि के उद्योग, आगरे के जूता उद्योग आदि में ऐसा 
होता है । ये बीच वाले व्यक्ति भो भ्रपना रप्या रुगाते है । 

हर (४) किराया-सरीद ज्ाघन--हुद व्यक्तियों ने कारोगरों को कहीं-कही 
मशीन, श्रोजार श्रादि किराया खरीद प्रणाली पर देने अएस्स किये हैं, परन्तु श्रभी 
इसका काफो चलन नहीं हुआ हैं ) 

(५ ) बैंक--बेंकों ने भ्रमो लघु उद्योगो को धन देने में उत्पाह प्रकट नहीं 
किया है । 

(६ ) बीमा कम्पनियॉ--बीमा अधिनियम के भ्न्तगगत बीमा कम्पनियाँ 
॥पने जीवन कोप का १५% छुछ शर्तों के साथ उद्योगों में लगा सकती हैं, परन्तु कुब 
कम्पनियों के प्राप्त जीवन कोष में काफी रुपया होने पर भी लघु उद्योर्गों को श्रय तक 
उनसे कोई विशेष लाभ नहीं पहुँचा हे । 

( ७ ) रिजिये बेंक श्रॉफ इण्डिया अ्रधिनियम में ससद ने दिसरबर समर १६१४ 
में जो सशोधन किया है, उसके फलस्वरूप अब रिज्नवे बेंक राज्यों, सहकारी बैंकों अथवा 
वित्तीय कार्पोरेशन के द्वारा लघु उद्योगों को श्रधिक सुगमता से थोड़े समय के लिए 
वित्तीय सहायता दे सकता है। 

(८) रिजर बैंक भॉफ इशिडिया अधिनियम की धारा १० (२) की उपधारा 
बौबी के अन्तर्गत बेंक को कुटीर तथा रूघु उद्योगों को धन व) सहायता देने का 
श्रधिकार है, यदि निम्न शर्तें पूरी हो ज्ञाये -- 

(क ) बिल्लों पर २ या डससे अधिक इच्छे व्यक्तियों के इस्ताचर होने 
चाहिये। इनमे से एक ब्यक्ति राज्य सहकारी देंक क्रथवा रष्पवर दित्त 
कपरिशन का अवश्य होना चाहिए। 

(ख्व ) रुछु उद्योग द्वारा यह घन रिजवे बैंक से स्वीकृत कीर श्रौर रूघु उद्योगो 
के उत्पादन कार्य अथवा विक्री व्यवस्था के लिए मॉग्पुजाना चाहिए। 

(सा ) दिल्लो की अद्वाययी की अदधि १२ मझीने से श्रधिक नदों होनी चाहिये । 

( घ ) बिलों द्वारा लिए गये धन वी अदायण्ी की पूरी साराटो रज्य सरकार 
द्वारा की जानी चाहिये 

इस प्रकार रिजर्व बेंक लघु तथा कुटीर उद्योगों को भल्पकाडीन ऋण देने को 
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प्रस्तुत है। इसके लिए. वह बसे उद्योगो की पक सूची चाहता है जो उसके ऋण पाने 

के पाये हो सं और मिनके उत्पादन शीघ्र बिक जाने चाले हों । वह केन्द्रीय अथवा 

राज्य सरकारों की कोई ऐसी व्यवस्था भी चाहता हैं जो कारखानों की शैल्पिक परीक्षा 
करके उसे यह सूचित कर सके कि वे अच्छे व्यापारिक आधार पर चलते हैं या नहीं 
और उन्तके उत्पादन शीघ्र बिक जाने वाले है या नहीं । 

(६) भारत का राज्य ब्रेक (70९ 509६8 फिश्ाक 0 गुजवाव) द्वारा भी 
छूघु उद्योगों भ्रौर विशेषतः सहकारी समितियाँ दो भ्रट्मकालीन ऋण दिये जाने की 
बहुत अ्रधिक सम्भावना है। इस बैंक का काम चालू हो ज्ञाने पर, जब्र इसके जिपिसि 
और उपनियम तैयार हो जायेंगे दो पता चल ज्ञायेगा कि यह कंघु उद्योगों को किस 
सीमा तक ऋण दे सकेगा, परन्तु सम्भदेतः यह बेंक भी इस प्रकार के प्रमाए-पत्र को 
अवश्य मांगेगा कि ऋण भाप्त करने के इच्छुक धीचोगिक की साख दौली है * 
राों में औद्योगिक वित्त कापरेशन- 7 

कपर के विधेचन के श्रनुरार लघु उद्योगों को ऋण रूप में सहायता उनके 
राग्पों द्वारा प्राप्त हो सकती है। इसकी प्रणाल्ली राज्यों के उद्योग डाइरेक्टरों से ज्ञात 
हो सकती है। बदी राशियों के ऋण देने के लिए राज्यों से शौच गिफ वित्त कार्योरेशन 
स्थापित किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं। पञ्ञाब, सौरोध, बम्बई, ट्रवेनकोर- 
कोचीन, परिचमी बगाल श्रौर हैदराबाद में ये कार्पेरेशन स्थारित दी चुडे दे। उत्तर- 
प्रदेश, उडीसा, मध्य भारत, मैघूर, सध्य-मदेश और राजस्थान मे इनकी स्थापना पर 
विचार हो रहा है। ये वित्त कापरिशन मुस्यत' मध्यम प्रेदी भ्रथवा लघु उच्चोगो को 
ऋण देंने के लिये स्थापित किये गये हैं । ये व्यक्तिगत, साक्ेदारी अथवा स्वामिव के 

. आ्राघार पर चलने वाले उद्योगों और लिमिटेड कम्पनियों तथा सहकारी समितियों को 
ऋण दे सकते है, परन्तु एक च्यक्ति, समिति श्रथवा कम्पनी को डेवल उनकी प्राप्त पूंजी 
के १०%, ही ऋण दिया जा सकेगा और १०,००)०५९ सपये से अधिक नहीं होगा। 
ऋण को न्यूनतम सीमा सिदश्न-मिन्न राज्यों के कार्पोरेशनों ते अपनी स्थानीय आवश्व- 
कताओं के झलुमार रखी दें।यह सीमा २,०९९ रपये से € ०,००० रुपये तक है। 
हाल में ही इन कापोरेशनों वे कारणानों को चालू पूसी के लिए सी ऋण देना आरम्भ 
किय! है। 

कुछ केन्नों में पुर निश्चित सीमा तक सहकारी बैंक और सदकारी समित्तियाँ 
भी खघु उद्योगों को रुपया देती हैं । सहकारी समितियों के साउनों का पूर्ण तौर पर 
उपयोग नहीं विदा जा सवा है। इसका कारण यही हैँ कि श्रीद्योगिक क्रार्यों में पूंजी 
को अधिक खतरा होने के कारण इन समितियों ने इंच कार्यों में ऋण देने में हिचकिचा- 
हट दिफाई हे । राज्य सरकारों ने इस प्रकार द्थि जाने वाले ऋणोंकी बायिपी की 
गारन्‍्टी के विषय में दिचार किया है, परन्ठु अपने साथनों से हानि पूरी करने में अस- 
मर्य होने के कारण उन्हें'ते ब्य पक रूप से इस प्रकार को गारन्दी मणाल्ी चालू करने 
में हिचक अजुभय की है । यदि यह ऋण कोई बंक दे तो केल्टीय अथवा राज्य सरकार 
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के घन की चावश्यकता नहीं होगी । यदि ग्रारन्टी श्रणाली को व्यापक रूप से चालू 
अब, तो केन्द्रीय भौर राज्य सरकारें अपने यहुत से वित्तीय साधनों को घन्‍्य 
साधनों के लिए बचा सकती है, परन्तु उन्हें केवल ऐसी हानियों को सहन करने के 
लिए अस्तुत होना पढेगा, जिन्हें अपना रप््या लगाने पर उनके लिए सहन करना झ्राव- 
इपक हांगा। राज्य सरकार एक सीमा निर्धारित कर सक्ती है, जहाँ तक कि कोई 
बैंक विशेष इस प्रणाली के अन्तर्गत उद्योग डाइरेक्टर श्रथवा राज्य सरकार के किसी 
भी अन्य उपयुक्त श्रधिकारी के परामर्श से कसी श्रौद्योगिक वो ऋण दे सकता है। 
ये बेंक कुल क्तिना ऋण देंगे इसको एक सौमा भी राज्य सरकारें अपने राज्यों के 
लिए निर्धारित कर छकती हे । बम्बई सरकार अपने यहाँ पक ऐसी ही प्रणाली जारी 
कर चुड़ी हैं। ऋए के रूप में राज्य सरकारों द्वारा भी श्रा्विक सहायता दी जाती है। 
प्राय” सभी राज्यों में ऋण देने के लिए श्रधिनियम श्रथवा नियम स्वीकृत हो घुके हैं। 
पच पर्षीय योजना में उद्योगों के लिए वित्त व्यवस्था-- 

स्मरण रहे कि पच वर्षीय योजना मे श्रौद्योगिक क्षेत्र को दो भागों से बाटा 
गया है--निजी छेत्र तथा लोक प्षेत्र। पच-वर्षोय योजना में केवल लोक क्षेत्र में आने 
बाले उद्योगों के लिए रथ व्यवस्था की गई है। इस क्षेत्र में सायारणतया श्राधार 
उद्योग, लोझ उपयोगी उद्योग तथा ऐसे उद्योगों को सम्मिलित किया गया है, निनका 
सेतिर महख़ हैं । थोजना में उद्योग पर व्यय को प्रस्तावित राशि 5६१ करोड़ रपए 
है जो कुल राशि का १६% है। दूसरी योजना में मिज्ी छोत्र के उद्योग पन्‍्यों पर 
करीब २,३०० फरीड रुपये लगने का अजुमाव है। इसमें करीब ९०० करोड रु० संघटित 
उद्योगों और खानों में लगोगा । करीब १०० करोड रु० बागानों तथा परिवहनों और 
बिजली के द्योटे उद्योगों पर लगने का भ्रन्दाज है। खेती थौर याँत्र के छोटे पन्‍्धों पर 
मोरे तौर पर ३०० करोड रु० का अजुमान है। मझान, दुकान, स्कूल प्रादि की 
इमारतों पर पाँच वर्ष में करीब १,००० करोड रु० लग सऊता है। शेयरों श्रादि मे 
करीब ४०० करोड ₹० लगने का अन्द्राज है। 


निष्कप-- 
किम जहाँ तक भारत के कुटरीर उद्योगों का सम्बन्ध है, उनका भविष्य काफी उज्जल 
हो सकता है। यदि सहकारी आन्दोलन उनके लिए कम ब्याज पर ऋणों की व्यवस्था 
करने, के माल की पूर्ति करने डचित दासों पर ओजार अ्र/दि सप्लाई करने तथा इन 
डचयौसों की उपञ्ञ की बिक्की करने से सफल हो जाय । कारीगरों की थ्रज्ञानता, रूडियाद 
आदि को भी शिक्षा सथा विज्ञापन द्वारा दूर किया जा सकता है। जहाँ तक सगठित 
उद्योगों का अश्न है, श्रौद्योगिक बैंकों, निकासोणहों तथा स्टाक एक्सचेंज का विकास 
आवश्यक हे | इन उद्योगों का देशी बेंकरों वर निर्मरता का अन्त द्ोगा चादिए। 
निस्सदेह पच वर्षीध योजना मे उद्योग पर भ्रावश्यक ध्यान नरों दिया गया हे । हो सकता 
है कि श्रौद्योगिक वित्त को पूति करने के लिए हमे विदेशी पूंजी को निमन्त्रित करना 
पड़े । यथार्थ मे पच-वर्षीय योजना से इस सस्भारना को स्वीझार किया गया है। 
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प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली 
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रूप रेखा-- 


हर 


न्प्ण 





आरस्सिक--वर्तेमान युग कम्पनी का थुग है! । कस्प्रनियों के प्तनत्थ की भायः 
हौन रीतिणाँ है । प्रबन्ध अ्रभिकर्ता प्रणाली भारत की ही विशेषता है। भारतीय 
उद्योगों के जन्म एवं उसके विकास का श्रेय इसी भरणाल्री को है) प्रबन्ध 
अभियत्तां बी परिभाषा । 


पबस्ध अमिकर्ताओं का उदय तथा विकांस--प्रबन्ध श्रभिकततों पद्धति का 
डद्य भारत के ऑद्योगिक विक्रास के साथ-साथ हुआ | अंग्रेज व्यवसावियों ने 
इसका श्रीगरोश किया । इसके विकास के मुरय कारण थ्रे--देश में प्रबन्धकों 
का अभाव, पूँजी का संकुचित एव लचीदी होना, संयुक्त स्कन्‍्ध च्यवज्ताय का 
देर से प्रासम्म, देंकीं का अभाव झादि। प्रबन्ध श्रभिकर्ो-शुर्दों का संरठन 
झुण्प्तः सामेद्री की रूस्याओं अथवा प्राइवेट कम्पनियों के रूप में हुआ । कुछ 
सेस्थाय्र भारतीय हैं तथा हुछ योरोपीय । 

प्रबन्ध अमिकर्ताओं के काम--(१) करपतियों का प्रवर्तत एवं निर्माण, (२) 
अर्थ-पूर्ति करतः, (३) कम्पनी की व्यवस्था करता ॥ 

प्रबन्ध अमिकर्चा प्रथा के लागय--(१) प्रवतंन गुर्द निर्शण, (२) आर्थिक 
सहायता, (३) वैज्ञानीद रण एवं सूप्रीकरण, (४) विशेषज्ञों द्वारा रूहायता, 
(९) विनियोगों की सुरक्ता, (६) शततिभूनियों का अभियोपद्, (७) अतिरपर्धा 
का अन्त 

अबन्ध अभिकर्चा पद्धति के दोप--(१) भा्िक प्रभु, (२) अशों की 
अधिक पर्िकरपना, (३) सचालशीय नियन्धण की शिग्रिलहा, (०) झन्चर- 
दिनियोग, (५) अयोग्य ब्यचस्था, (६) शोपण । 

ऊबन्‍्ध अभिकर्चाओं पर वधानिक वियन्द्रएु--सब्‌ १६१३ के कस्पनी झथि- 
नियम में दोई भी ब्यदस्था नेहीं की गई थी। सन्‌ १६३६ के प्रधिनियम ने 
अवसेन, का्मचारियों की नियुक्ति, प्रारितोषए, कोर्पों के हस्तात्तरण तथा 
सचालनों को नियुक्त करने में प्रबन्ध अभिकर्ताओं के धिफार कमर करिए गए। 
सम्‌ १६४६ के बेपिंग कम्पयी अधिणिष्रमत के अन्तर्गेह बैंकिंग कम्पनियों के 
लिए प्रबन्ध भमिकर्दाओं दो वर्जित कर दिया गया है । 

वतेमान ल्विति--अबन्व अभिकर्चाओों से सम्दन्बित करपनी अधिनियम सन्‌ 
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१६२६ के आदेश । प्रबन्ध अभिकत्तांश्रों की न्युक्ति, मैनेजिग एजेन्सी का कार्य 
काल | मनेजिंग एज्ेस्सीज की सरया पर अतिदम्घ । पैन्जिंग एजेन्ट का पद 
से अलग होना । पद का हस्तान्तरण | पद पैतृक नहीं है । मैनेजिंग एजेस्ट वा 
पारिश्रमिर । मैनेजिंग एजेन्ट की विक्रेता तथा क्रेता प्रतिनिधि के ख्प में 
न्यिक्ति पद की हानि के लिए ज्ति पूति । प्रबन्ध श्रभिकर्ता के अधिकारों पर 
प्रतिबन्ध । 

८. उपसंहार--अबन्ध अभिकर्ता प्रणाली पर नियन्त्रण ही वॉडनीय था »कि 
इसकी समाप्ति | पंच-वर्षोष योजना के अ्रन्तगंत प्राइवेट सेक्टर क्री सज़्लता 
इन्ही पर निर्भर है। धबन्ध अभिकर्ताओं के थान्तरिक सुधार होने चाहिए । 


आरस्मिक-- 
वर्तमान युग वास्तव में कम्पनियों का युग” है, क्योंकि व्यावसायिक सगठन 
के समस्त स्वरूपों में प्राय, कम्पनी का ही बोलबाला है । भ्रविकांशत बढ़े-बढ़े ध्यवसाय 
सयुक्त स्कन्‍ध प्रमण्डक्ष के आधार पर ही चलाए जाते हैं, किन्तु इन कम्पनियों का 
प्रबन्ध विभिन्न रीतियों द्वारा किया जाता है | साधारणतया कम्पनी के प्रबन्ध की तीन 
प्रचलित मणालियां हे--प्रथम अणाल्ली के श्नन्तर्गत प्रबन्ध का समस्त उत्तरदादिर 
मुक वेतनभोगी प्रबनन्धक पर छोड दिया जाता है और सचालक्गण केवल व्यवसाय की 
सामान्य नीति का सचालन करते हैं । ट्वितीय पद्धति के श्रन्तगंत एक या दो सचा- 
लकों को ही प्रबन्ध सचालक घना दिया जाता हे भार वे ही पूर्णतः प्रवनन्‍्ध तथा 
निरीक्षण के लिए उत्तरदाथी होते है | हाँ, इस का के लिए उन्हें विशेष पारितोषण 
भ्रवश्य दिया जाता है । हृतीय पद्धति 'मबन्ध अ्रमिकर्ता प्रणाली! के माम से विख्यात 
है और यह भारत में श्रधिक प्रचलित है। इस प्रणांली के अन्तर्गत प्रबन्ध कारये पूर्ण 
रूप से प्रबन्ध अ्रभिकर्त्ताओं को सौंप दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति, फर्म अथवा 
कम्पनी, जिसे भ्रजुवम्वानुसार कम्पनी के सारे मामलों का प्रबन्ध करने का झत्रिकार 
होता है, प्रबन्ध श्रमिफर्त्ता कहलाती है । प्रबन्ध श्रमिउर्ता काप्रनी के साथ हुए भ्रतुवध 
के अजुसार काम करते हैं और उनके ऊपर सचालकों तथा कम्पनी अधिनियम का 
अकुश रहता है, जिनके आदेशों का पावन करना उसके लिए गितान्त श्रावश्यक है। 
भारतवर्ष के कसी भी महत्वपूर्ण उद्योग में पबन्ध श्रभिकर्ता गृददों का बढ़ा 
मांग रहा हे | भारतीय मझुल्क मण्डल ने यूत्री बस्तर उद्योग के बारे में को रिफ्रे्ट 
१६३२ में प्रकाशित की थी, उसमें यह स्वीकार किया गया था कि “केवल उन बडे 
योगों को छोडकर, जिम्हें भारत में राज्य ने संगठित कया अथवा जो उसे देख रेख 
में स्थपित किये गये, लगभग प्रत्येक भह्तपूर्ण उद्योग इन्हीं प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं के 
साहस के कारण जन्‍म पा सवा है। अत्र भी अधिकतर श्रौद्योगिक सस्थायें, विशेषजर 
सौमित उत्तरदायिश्न वाले लोक प्रमण्डल, इन्हीं के निय्न्त्रए में हुं। उदाहरण के ढिये 
जमशेदपुर का लोहे व स्पात का उद्योग, बस्बई व अहमदाबाद का सूती वस्त्र उद्योग, 
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बंगाल न्र बिहार का जूट उद्योग देश के सबसे अधिक सगठिन उच्योगो में से है, परत्तु 
इस उद्योगों में ऐसा शायद ही कोई मिल हो जो झिसी प्रबन्ध अभिकर्ता के परोक्ष 
निय-तण से नहीं हे । प्रतन्ध अभिवर्ता देश के औद्योगिक चेत्र में यह स्थिति कैसे प्राप्त 
कर सके, इस प्रश्व का उत्तर हमें उन परिस्थितियों मे मिल्षेया जो भारत की अपनी 
झनोली विशेषता रही है । 
पबन्ध अमिश्चोश्रों का उदय तथा विकास-- 
वास्तव मे प्रदन्‍्ध अभिकर्ता पद्धति का उदय भारत के औद्योगिक प्रिकास के 
स्राथ स्राथ हुआ । यहाँ उद्योग के प्रारम्मिक प्रमुख विकास कर्ता अग्रेज व्यवसायी थे जो 
पहले यहाँ कुछ व्यापारिक सस्याओं के प्रतिनिध की भाँति श्राये । पहिले तो इन्होंने 
सामास्य व्यावार का कास किया, परन्तु बाद में प्स्य कास की ओर भी झआऊर्ित हुये 
इन्होंने देख! कि भारत एक विशाल हृषि देश है, जडाँ भरपूर प्राइतिक साथन हैं, जो 
कि विशाल आबादी व पर्याप्त श्रम की सुलभता के होते हुए भी झ्रौद्योगिक दृष्टि से 
बिल्कुल पिछुड हुआ है, क्योंकि जतता दूपरों को उद्योग में लगाने के लिए दब्य 
देने में सनोच करती दे । पूजी के अतिरिक्त णौर सब साधन पहाँ हें, जिनका कि होना 
ग्रौद्योगिक उन्नति के लिये झरवश्यक है 
अस्त, अपने लास के लिये उन्होंने झावश्यक पूजी स्वय प्रदान का निश्चय किया 
एव श्रपने मित्रों को भी इसके लिये तैयार किया। उद्योग स्थापित कर दिये गये, 
सामेदारी बन गई झौर डचोग चलाने के लिये आवश्यक एँजी दे दी यह । दानि एच 
अन्य आपत्तियों के सप्तय मे भी उन्होंने उपोग को बचाने के लिये आर्थिक मदद दा, 
कर्षोंकि बाहरी जनता से तब हो पूंजी प्राप्त करने को श्राशा को ज्ञा सऊती थी, जबकि 
बह उद्योग स्प्टटया सफल्ष होता हुआ्ना श्रतोत हो जावे । जब यह दशा पहुँच जाती थी, 
तो बे उसे प्रमण्डल में परिवर्तित कर देते और अपनी पुजी का बडा भाग वापिस 
लेकर उसे फिर किन्‍्हीं अष्य प्रथल्न में लगा देते थे। प्रमण्डल के जन्मद्गता तथा 
प्रमुष पूँज्ी प्रदान करने वालों एव श्नुभप्री भ्रसन्‍्थकत्ता होने के रूप मे उनका उस 
प्रमइल के नियन्त्रण में काफ़ी हाथ रहता था। एक हो प्रधम्य अमिकर्ता ग्रह के आधीन 
कई प्रमगइक् नियन्त्रण रहते थे । प्रबन्ध अ्भिकत्नों-पद्धति बगाह में शुरू हुई और फिर 
अन्य भागों में भी फेल गई। छुछु भारतीय पूजीपतियों ने भी उनकी देख -देखी उनकी 
सफलता से प्रेरित हो इस ग्रकार का कार्य करना प्रारम्भ किया और इसमें उन्हें विदे- 
जियो से बडे सहायता परिलों । 
एक दूसरी बात जो इस पढ़ति के जन्म हा कारण बनी वह थी वेंकों को यह 
इउ कि प्रमणडल्लों को सब हो घदण दिया जाय (यह भी छस्बे ससय्र के लिये नहीं, थोडी 
ही अवधि के लिये ) जबकि उसके प्रवन्‍्ध अभिकत्ों इस ऋण की यारनन्‍्टो दें । उनका 
यह झाग्रइ इस कारण था कि चे प्रमण्ड्लों को आन्तरिक स्थिति से तो परिचित होने 
नहीं थे, परन्तु प्रबन्ध अभिकर्तां सद कुछ जानते थे, अस्तु यह स्वाभाविक ही था कि बैंक 
डमदी गारस्टी की माँग करें । ऊँची आर्थिक स्थिति के प्रसशडल भो येंकों से तय ही 


ण्दे ] 
ऋण आप कर सहते ये, जबकि उनके श्रवन्ध श्रमिकर्ता गारन्टी देने को तेयार हों। 
अस्तु इन परिस्थितियों मे, प्रबन्ध श्रभिकर्ताओं का श्रौद्योगिक-संगठन में प्रमुख स्थान पा 
सेना स्वाभाविक ही था। 

प्रबन्ध अभिकत्तों गृहों का संगठन वैयक्तिक, सामेश्यरों अथवा कम्पनी के रुप में 
दो सकता था, किन्तु मुस्त्रतः इनका संगठन साक्रेदारी की सस्थाओों अथद् प्राइवेट 
कम्पनियों के रूप में ही हुआ है । कुच् ऐसी भी संस्था हैं जो पब्लिक कम्पनी के रूप में 
निर्माण की गई । श्रभिर्र्ता गृड़ों मे कुछ संस्थायें भारतीय हैं भर कुछ योरोपीय हैं। 
योरोपीय संस्था्शों से बडे एुणड कस्एती का मास अमुख है इनके सगठत का स्वरूप 
कुछ भी हो, यह विशेषतः कौटुम्बिक व्यवसाय की भाँति होते हैं, मिनमे किसी कुटुस्ब 
विशेष दा ही भ्रधिक मद रहता है, जेसे-दिरल्ा आदस लिमिटेड | यह अपनी फम के 
सदस्यों में श्रधिकतर अपने छुटम्मियों भोर सम्ब्न्धियों को ही लेते हैं। दादरी लोगों के 
लिए इसमें प्रायः कोई स्थान नहीं होता । यह प्रवृत्ति भारतीय अभिकर्त्ता गुद्रों में विशेष 
रुप से देखी ज्ञाती है, किम्तु योरोपीय भ्रभिकत्तां गृहों में अनुभव विशेष योग्यता श्रधवा 
अन्य किसी गुण को ध्यान में रखते हुए बाहरी लोगों को भी सदस्यता दी जाती है। 


अवन्ध अनिकर्त्ाओं के कार्य-- 

प्रबन्ध थभिकर्ताओं के मुर्य कार्य निन्चांकित है -- 

कम्पनियों का अवर्तन एवं निर्माए--किसी भी नई कम्पनी की स्थापना के 
पूर्व कुछ पारग्मिक श्रसुसघान आवश्यक द्वोता है। भ्वन्ध श्रभिकर्त्ता इन परम्मिक 
कार्यों को करते हैं एवं समस्त असुविधाओं और उत्तरदाय्रित्व को सहन करते हुए 
उसकी व्यवस्था करते है। इस प्रकार जहाँ श्रौद्योगिफ विऊास की कमी रहती है अथवा यों 
कहें कि जहाँ लोग भधिक जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं होते, वहाँ प्रबन्ध भमिकत्तों 
अखाड़े में कूद कर भ्रपने श्रथक परिश्रम एवं कर्तव्य परायणता द्वाय व्यवसाय को उन्नति 
की चरम सीमा तक पहुँचा देते हैं। भारतवर्ष में प्वतंवों का सर्वथा अभाव है । यह 
अबन्ध अभिव्सा भिन्न मिन्न ब्यवसायों के लिए आवश्यक अ्रनुभव पुव॑ तांत्रिक योग्यता 
श्राप्त करते हैं तथा अपने अ्रभिकर्ता यूहों मे कुशल एवं ध्नुभवी व्यक्तियों को नियुक्त 
करते हैं, जिससे वे भिन्न-भिन्न व्यावसायिक केर्पतियों का स्थान ण्वंँ सगढन करने मे 
सफक्ष होते हैं । भारत में शाह एणड सम्स लिमिटेड, 234 कस, बडे 
एण्ड कम्पनी, सार्टिन एण्ड कम्सनी, जेम्स फिलने एन्ड कम्पनी लिमिटेड, जे० पी० 
श्रीवास्तव एण्ड सन्‍्स, करमचन्द धापर एण्ड ब्ाद्स लिमिटेड आदि प्रसिद्ध प्रबन्ध श्रभि 
कर्ताओं की ससथाये हैं, किर्होंने अनेक कम्पनियों के अज्तेन जिया है । 

अर पूर्ति करना--पबन्ध अभिऊर्त्ताओं का दूसरा मदत्त्पूर्ण काये कम्पनी की 
थआार्थिक व्यवस्था करना है। ये लोग घनाभाव की दुशा मे उसमी पूर्ति के लिए पूर्ण 
प्रयत्न करते हैं। यही कारण है झ्लि कम्पनी की समस्त झाथिक समस्धाओं को सुलभाना 
डनवा प्वत्यग्त महरइपूर्ण कार्य माना जाता हैं। परन्ध घमिक्ा न उेबल आरस्मिक 
स्थायी पूँजी दा ही, किन्तु बाद में पुन्सइडन, विक्लास तथा आाधुनिकीकरण व काय- 
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शौल पूँली के लिए मी अर्थ रा अवन्व काते दे । यद् सच है कि गत कुड वर्षो में झबकि 
जबता के पास काफी मात्रा में दृत्थ था, सदक्षों कसनिर्ों केश्ल जनता के दर से 
स्थापित हुई", पहल्ठु यह सम्पतदा अधिरू ठदस्ने वाली नहीं है और अब भी जब से 
#म्ट्रोल ऑफ कैपिटल इश्यूज' लागू हुआ है, इस दात की आवश्यकता द्वोतो है कि 
प्रवर्तक भी कुछ पूँगी भदान करें । वे श्र्थ प्रदन्‍्ध निम्न ढंगों मे करदे हैं +-- 

(अर) ये स्वयं कापनी के अंशों व ऋण-पत्मों को ले लेते हैं भौर अपने मित्रों 
तथा नातेदारों को मो खरीदवा देते हैं 

(था ) जिस समय वेंक से ऋण सेने की बातों चलती है तो कर्पती द्वारा 
मंगे हुए ऋण के लिए. प्रतिभूति भददान करते हैं । 

(३) उनकी ख्याति के बल पर प्रमणइत्त अपनी स्पप्यी पूँजी का बहुत बड़ा 
भाग जनता से धरोहर के रूप में प्राप्त कर लेता है! 

(ई ) संझरूटवस्था में जद॒कि भ्रन्य दंगों से उसे सहायता मिलना सम्भव नहीं, 
डनका आगे आना प्रशवनीय है। कई उदादरण ऐसे हैं, जिनाई प्रमएडल 
हटने से केवल इस कारण बच गये कि उन्होंने उनको समय पर भार्थिक 
सद्दायता दे दी भौर उनके पुनसंज्टत में मदद की । 

( उ ) नई कम्पनी जनता को अपने अ्रंश व धटरए पत्र खरीदने के लिए प्रपन्‍्ध- 
अलिकर्ताओों के नाम के बल पर हो आकर्षित कर पाती हैं। किसी अजु- 
भरी एवं ख्याति ग्रस्त प्रबन्ध अ्मिकर्ता का नाप्त जब कर्पती के 
प्रविवण में दिया होता है तो उससे जनठा का कम्पनी के प्रठि 
विश्वास बढ़ जाता है। 

(ऊ ) वे कम्पनियों के अंशों और ऋण पन्नों क। अभिगोपत्र करते हैं, इससे 
कम्पनी निदर होकर काये आरम्स कर सकती हैं, क्योंकि निश्चित 
मात्रा में यश न बिके तो यह अ्रमाव प्रवस्ध शमिकर्ता स्वयं पूरा कर 
दंगे । 

फ्रम्पर्दी की व्यवस्था-- 

भ्वन्ध अभिकत्तों अपने तांत्रिक ज्ञान एवं व्यावसायिक श्रदुमव द्वारा कम्यती 
की दाभजेन शक्ति बढ़ाते हैं । थह डंडे को चोट प्र कहा जा सकता है कि भारत में 
कम्पनियों की यशस्विता है तथा व्यवस्थापत एवं प्रबन्ध कार्य की सफलता का सपपूर्श 
अय इन्हीं प्रबन्ध ध्मिक्तांत्ों को है । 
प्रबन्ध अभिकर्ता अया के लाग-- 

भारत के ध्रीद्योगीकरण के इतिहास में प्रबन्‍्व अभ्रमिकर्ताओं का महत्वपूर्ण 
स्थान रहा है, क्योंकि इनको विभिन्न सेवान्नों द्वता ही देश की भ्ौद्योगिक प्रगति सम्मद 
हो सकी । इस प्रणाली के प्रमुख लाभ सिग्तलिखित हैंः-- 

(१ ) प्रय्तत एवं निर्मोएं-प्रवन्ध अभिकत्तोंद्ों ने प्रारम्मिक घनुपस्थान 

करके पूर्व झसुचिदा्शों तथा असफलताओं का सोसना करते हुए श्रनेझ सफन उद्योग 
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की नींच डाली थी। इनकी सहायता के ज्रिना चात्र, जूट, कपास, कोयला आदि बे 
चढ़े व्यवसाथ न तो स्थापित ही किये जाते श्रौर न उनकी शीघ्र उन्नति ही होती। 
प्रबन्ध अत्तिकर्त्ताश्रो का कम्पनियों से घनिष्ट सम्बन्ध होता है, अत वे सुददृद कम्पनियों 
की ही स्थापना करते हैं! यही नहीं, कम्पनी को स्थापना के लिए समस्त वैधानिक 
की मिबादो करते हैं श्रौर योग्य एव अनुभवी व्यक्तियों को सचालक पद के किए 
घुरते ह। 

._ (२) आर्थक सहायता--अ्वस्ध श्रभिकर्ता विभिन्न रौतियों से, जिनका 
उल्लेख हम कर छु़े हैं, कम्पनी को थ्रार्पिक सद्ञापता पहुँचाते है । इनडे ब्यावल्ायिक 
जीवन और बाशिज्य जगत म॑ ख्याति के बल पर जनता को नंद निर्मित कम्पनियों से 
सम्पक स्थापित करने में सुविधा रहती है। 

( ९ें ) कैज्ञानीकर रा एक पृत्रीकरए-इन सेवाओं के भतिरिक्त प्वस्ध श्रमिकर्ता 
अपनी भन्तगंत कम्पनियों की ब्यवस्था में एक सूत्रता लाते हैं, जिससे उनमें मितम्ययता 
होती है भ्रौर कार्यज्ममता बढती है। अबन्ध अभिकर्ताश्ों के श्रन्तगंत विभिन्न प्रकार 
की व्यावसायिक सस्थायें होती हें, जिनके विशिष्टोकरण के लिए वे भपने कार्यालय में 
अलग भ्रलग विभाग रखते हैं, मिससे उनके श्रन्तर्गंत जितनी करपनियाँ है, उनको 
उनकी विशेष योग्यता का ल्लाम हो सके । व्यक्तिगत रूर में कम्पनिषों के लिये यह 
सम्भप्र नहीं होता कि विशिष्ट योगता वाले अनुभवों व्यक्तियों की वियुक्ति कर सके, 
#ितु प्रबन्ध श्रमिकरत्ताश्ों के माध्यम से न्यूनतम ब्यय पर उन्‍हें विशेषज्ञों की सेवा का 
लाभ प्राप्त हो जाता है । दूसरे, पूरक व्यव्सायों की दशा में एक व्यवसाय का माल 
दूसरे व्यवसाय में सुवेधा से खप जाता है। उदाहरण के लिए, सूती वच्र, यातायात 
तथा कोयला, ये तीनों उद्योग एक दूसरे के पृष्ठ होने के कारण कोयले की खपत चच् 
मिल उद्याग में हो सकती है एवं वच्ध ब्यवपाय को यातायात की सुवियाये मिल्ल 
जाती हैं तथा यातायात उद्योग को स्थायी ग्राहक मिल जाते हैं। यदि थे त्तीन उद्योग 
अलग अलरा प्रबंध श्रमिकर्ताओं के नियन्गण में हैं तो सम्भवत यह लाभ न होगा । 
तीसरे, प्रबन्ध श्रभिकर्ता श्रपता क्रय विक्रम विभाय भी रखते हैं, जिससे उनके प्रबन्ध 
में जो व्यवसाय हैं, उनकी आवश्यकताओं का क्रप तथा विक्रप इसी विभाग के द्वारा 
सुगमता से हो जाता है। 

(४ ) विशेषज्ञों द्वारा सह्ायता--प्रत्येक प्रबन्ध अभिकर्त्ता अपने यहाँ कुशल 
एवं श्रनुभवी जिशेपज्ञ रखता है | इस प्रकार थोडे से व्यय में ही सरलतापू्ंक इन 
विशेषज्ञों का परामश प्राप्त हो जाता है, जिससे समय समय पर ध्ययसाय को अत्यन्त 
राम होता हे। 

(५ ) विनियोगों वी तुरक्षा--प्रबन्ध अभिकर्तता अपनी ख्पाति का बडा 
ध्यान रखते हें भौर जहाँ तक बन पडता है इस पर क्लऊ नहा लगने देते, इसलिये 
जनता तथा विनियोगताओं को यद विश्वाप हो बाता है कि प्रतिष्ठित प्रतन्य प्रति 
कर्न्ाओं के प्रत्रन्ध में जो कम्पनियाँ हैं, उनमें उनका धन सुरक्षित रहेगा। 
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(६ ) अतिमवृतियें का अधिगोपन--म्नन्त देशे। की साँति दमारे देश में 
ऑदोगिक प्रतिभूतियां का श्रमिगोपन करने के लिये विशेष सस्याओं का ध्र्ाद है, 
अतः परित्यितिवश यह कार्य विचारे अबन्दर अमिकर्ताओं को ही करना पडता है, 
इसलिये इनकी इन सेकाओं के परिशामसस्य कम्पनी के च्श ऋशपत्रादि शोध विक 
कर उन्हें पूजी की प्राप्ति हो जाती है तथा जनता के निष्किय घन का भी उद्योगों में 
स्बुपयोग हो जाता है । 

(७ ) अतिस्पर्धा का अन्त--एक दी प्रबन्ध धमिकत्ता के निग्नन्द्रण में रहने 
से कम्पनियों की पारस्परिक प्तिस्वर्धा का उन्मूलन हो जाता दे, झत. उनमें सहयोग 
को भावता बढती है, जिससे पगत्य एव च्यवस्पा में मितभ्ययिता आती है। 
प्रबन्ध अमिक्चर्ता पद्धति के दोप-- 

उपरोक्त गुणों के होते हुए भी प्दस्थ भ्रमिकर्तों पद्धांति को दोष रदित नहीं कहा 
जा सकता! यही कारण दै कि इसके दोप का उन्मूलन काने के किए समप-समय 
पर कम्पनी भ्रधिनियम्र में सशोधन किये गये एवं सन्‌ १६५६ के कर्रदी अधिनियम में 
हो कायाएदट ही कर दिया गया है । इस अणाली के प्रमुख दोप निर्नांकित ईैं-- 

(7) आर्थिक प्रमुत्त--प्रबन्ध श्रमिकर्ता पद्धत्ति में आयः सभी उद्योर्गों के 
अस्वर्गंत भ्ोद्योगिक अतिफल की अपे्ता आर्थिक प्रमुख की ही मदता दिखाई देती है । 
इसका कारण यह है कि इस ससयाओं में सुप्पतः पूनीपति ही होते हैं जो तांत्रिक 
योगता उतनी नहीं रखते, नितती कि श्रार्थिक सहायता प्रवेन कर सकते हैं | रोते हुए 
बच्चे को घुवक्ञारमे को भाँति ये लोग सकट की अवस्था में करपती को केक्‍ल आधिक 
सहायता देखर उनमें पुनर्शीवत का स्चचार कर देते हैं, परन्तु उम्र कम्पनी की सच्ची 
अग॒वि के लिये जिय तॉब्रिक एुव व्यापारिक योग्यता की भावश्यकता होती है, उसकी 
पूर्ति यह नहीं कर पाते | फलतः करनी को ब्यवस्था में अनेद्ध दोष आ आते हैं। इस 
पार्पिक अभुख का पह एरिणाम होता है कि यदि किसी श्मप कर्रती श्र्थ सकट के 
दुकदुल में रस जाती है श्रोर इन द्योर्गों के पास भी पर्याप्त घन नहीं होता तो पेप्ती 
सडकपूर्ण परिस्थितियों में अबस्य अभिकर्चा अपने अधिकार दूसरे भ्बन्‍्ध अमिकर्तताश्रों 
को, जिनके अच्छे आथिक सावन होते है, सौंपकर स्त्रय॑ भ्रम हो जाते हैं! ऐसा करते 
समप दे अरशधघारिये के हितों की लेश मात्र भी चित्ता नहीं करते। 

(२) अशों की अधिक परिकल्पमना--इस प्रणारी के अदुघार अनेक 
स्कन्ध विपणियें! मे, विशेषकर बम्बद में कापनियों के झशो से अ््यविक परिकदयना पाई 
जातो है। ये लोग भाषः कमदी या अशधारियों के हितों को ओर ध्यानन देते हुए 
सट्ेबाजी में व्यस्त हो जाते दें । अपने हित के लिए करपनो के धन को बल चढा देते 
हैं, जिससे कभी-की कससदी को भद्दान्‌ आर्थिक सकट का सामना काना पडता है। 
आर्थिक स्थिति बिग्डने पर अंशों का मूल्य दिन पर दिन गिरने लगता है । यही नहीं, ये 
लोग एक प्रकार के अशों को दूसरे प्रकार के झर्शों मे परिणित करके भी उनके सल्यों 
को प्रभावित काते हें। जिन अर्शों को दे स्वयं खरीदना चाइते हैं, उन पर लाभोश की 


झण० ] 


कफ हरी पा मूल्य गिर ज'ये तथा गिरे डुए मूल्य पर वे उन्हें 
* में । इनके दिपरोत जिन अंशों को यह बेचना चाहते है श की 
420 बन अंश हते हैं, उन पर लामांश की दर 
उठा देते हैं। इन दूषित कार्यवादियों से विनियोक्ताश्ों को बडी हानि होती है । 


् हु खे 
नियुक्ति 22240 4400/2688 का शिविलता--धमी तक सचाउर्कों की 
जावर का बहुत बडा हाथ रहता है, अतः यद्यपि करपनी की 
+ 0 का समस्त भार संच'लकों पर ही होता है भर उन्हों को प्रबन्ध नौति 
निर्धारण करना चाहिए, ढ़िन्तु सा 
मो!  चे। हैए, किन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि सचालझुगण कठपुतली की 
ति नाचते है और इनझो नदाने वाले हैं परदे के पीछ्धे कार्य करने वाले प्रदत्थ 
अमिकर्तता | नये अ्रविनियम में इस सम्बन्ध में काफी सुधार कर दिये गये हैं। 

( ४ ) अन्तर-रिनियोय--प्रवस्ध अभिडर्ताओं ने अपने नियन्त्रण के अरस्त्गत 
धराधिकय राशि को दूसरी कम्पनियों को ऋण देने में मी रूमाया। यदि दोनों ही 
कम्पनियों की झार्थिक स्थिति अच्छी होती तब तो इसमें कोई हानि नहीं थी, किन्तु 
विपरीत परिस्थिति में यदि श्रच्धी स्थिति की करनी का बोप एक दुर्वल कम्पनी को 
दे दिया जाए तो इससे धच्छी स्थिति वाली कर्पनी वो हानि डठानी पहली है। गये 
अधिनियम के ध्न्तर्गत अन्तर विनियोग पर रोछ लगा दी गई है। 

(४ ) अयोग्य व्ययस्था--प्रबघ श्रभिकर्ता पद्धति के थ्रतगंत कौदुम्गिक 
अलुशासन के कारय व्यावसायिक संग्ठन में स्थिरता था ज्ञाती हं। ब्यवसाय में कार्य- 
कुशल व्यक्तियों का अवेश रक जाटा है। पिता के वाई पुत्र को, पुत्र के बाद प्रपौन्र 
को तथा इसी अक्ार अनेक प्रबन्ध श्रभिकर्ताग्रों को पेत्रिक अ्रविस्मर मिलते हैं। 
इससे यह आशका रदती है कि पुत्र अथवा श्रपोन्न उतने कार्य-छुशल न हों, नितने कि 
डनके पूर्रज़ थे। 

(५४ ) शोपणए--प्रबन्ध श्रभिकर्ता विभिन्न ढर्यो से कम्पनियों छा शोपण करते 
रहते हैं :---प्रथम तो, इन लोगों को कम्पनी की व्यवस्था सम्बन्धी समस्त श्रांतरिक 
बातों दंग ज्ञान रहता है, जोकि श्रंशधारियों को नहीं होता, अतः वे झ्रान्तरिक 
व्यवस्था में ऐसा परिवतेन करते हैं कि ज्ञिससे केदल इनको ही लाम होता हैं, भ्रम्य 
अंशधारियों को तो उसकी हवा भी नहीं लगती | अपने स्व'थं को मिद्ध करने के 
लिए ही ये लाभांश की दर क्‍्मया अ्रधिक करते रहते हैं | दूसरे, श्रबर अभिकर्ता 
अपने पारिधमिक के लिए जो अनुत्रन्ध करते हैं, वे अनुचित एवं न्याय विस्द्ध होते 
है। ये *िस्त प्रकार के विभिन्न रूपों में पारिधमिक लेते रहते ह-ब्यक्तिगत भत्ता, 
उत्पादन पद कर्म शन, दच्चे माल के क्रय पर कमीशन, निर्मिठ साल के बिक्रय पर 
कभौशन, खास पर कमीशन, अन्य विशेष कमीशन तथा कार्यालय भत्ता आदित इस 
आकार कम्पनी के लाभ का एक बहुत बडा भाग, जिसे 'शेर का भाग! कह सऊते हैं, 
प्रबन्ध अभिकर्त्ाओं की जेब में ज्ञाता ह एवं झूठन जाठत पिच रे अ्रशधारियों को 
मिलती है। तीसरे, कभी-कभी ये छोग कम्पनी के घन को भी व्यक्तिण्त कार्यों में 
म्योग कर लेते है। चल लेखे की चाल द्वारा ये लोग कम्पनी का घत पर्याप्त मात्र! 


[ ४८१ 


में ऋण लेकर अपना काम चलाया करते हैं। चौथे, प्रबत्य अभिकर्ता बहुधा कम्पनी 
के हाभ को लाभांशों के रूप में वितरण! न करके कम्पनी के कार्यों में क्षगा देते हैं 
और अन्य लोगों को दिखाने के लिए कम्पती की कार्यशीलता वढ़ जाती है। कमी-कभी 
भवन निर्माण और मशौनरो के क्रय में रुपया छागा देते हैं।यद विस्तार चाहे 
अनुचित भल्ते ही हो, किन्तु ये कार्यक्मता का आइम्बर करने के लिए पेसी रचना 
करते रहते हैं। 

( $ ) किन्हीं-किन्हीं ्रवन्‍ध अमिकर्ताओं ने अपने दिए हुए ऋण को ऋण 
पत्रों में परिवर्तत कर लिया और इस भकार संस्थायें उनके हाथ में पहुँच शई'॥ 
देचारे भ्रंशधारियों की वह पूँजी, शो उन्होंने कम्पनी में लगाई थी, उनके हाथ में 
चह्नी ग्ई । 

(७ ) कसनियों की संख्या में लगातार वृद्धि से म्वन्‍ध अभिकरत्तानों को 
संण्या में भी बरलाती नदी के पानी की भांति जृद्धि होने छगी है । नप्रे प्रबस्ध अभि 
कत्तों-मृट्ट पुरानों की भाँति अनुभयो, योग्य शौर साथन सम्पन्न मो नहीं हैं जो 
सेवायें कर सर, जैसा कि इप पद्धति के अन्तर्गत अब तक होती रही हैं । 
अबस्ध प्रमिकर्ताओं पर 3धानिक नियन्द्रए-- 

सन्‌ १६१३ के कतपदी ऋषधिनियम में प्रबन्ध अमिकत्तांश्ों की दिशेष स्थिति के 
सम्बन्ध में किपी भी भडार की व्यवस्था नहीं की गई थी। तत्यश्चात्‌ इस प्रणाली का 
इसना पतन हुआ और प्रवन्ध अ्मिर्साँत्रों को शक्तियों का इतवा दुरायोग किया 
गया कि सत्र १६३६ के कसनी (सन्शोधन) अधिनियम में विशेष व्यवस्थाओं की 
आव' थकता अनुभव को गईं। सन १६३६ के सन्शोघनों ने आरम्भ में ही कुठु ऐसी 
अपवस्थायें को हैं, भिमसे अंशवारी अजिक सत्तक तथा सावधान रद सके । इस सम्बन्ध 
में निम्न ब्यवस्थायें की गई'-(आ) कम्पनी के प्रविवरण में अवस्ध अमिता के साथ किए 
गए समस्‍्सेते की शर्तों का दिखना अनियास किया गया, प्रक्‍स्ध अभिकर्ता के सामेदार्ोीं 
के न'म तथा उस द्वित की प्रकृति, ज्ञो कम्पनी के सर्चालकों को मेनेजिंग पमेत्सी में है, 
साफ-साफ दिखाना आवश्यक कर दिया गय्रा और (आए) श्रन्य अनिकत्तों के लिए 
समुचित खेखों का रखना तथा विस्तृत चिदझों एवं लाभ हानि खार्दों का भक्ारान 
श्रावरपक कर दिया गया। इसके अतिरिक्त और भी अनेक सन्शोधन किए गए, किन्तु 
फिर भी स्थिति में कोई सन्तोषणनक सुवार नहीं डुआा । प्रबत्ध अभिरर्तांशों ने 
शोषण का मार्ग निकाल लिया, अतः विवश होकर सरझार को सत्‌ १६३१ में एक 
ऑर्डनिग्स ज्ञारी करणा पडा। इस आईिनेन्च के द्वारा भारतीय कम्पनी अधिनियम 
१६१३ की धारा कऊ> से सन्‍्शोधन किया गया और यद व्यवस्था को गई कि प्रवन् 
अभिकर्ता द्वारा अपने अविक्ारों को सौंपा उस समग्र तक बेथ न होगा, जब तक 
कि करपनी तथा केन्द्रीय खरकार उसे स्दीकार न कर लें। सन्‌ १६४६ से 


अंग कम्रनियों के किए अवत्य अभिह्नद्रांन्ों को नियुक्त करना अदैद घोषित कर 
दिशा गया। 


झर | 


जनतम्वास्मक पद्धति से उद्योगों के प्रबन्ध एव सचालन के हेतु भारत सरकार 
ने कम्पनी अविनियम में सुधार करने के लिए, एक समित्ति सन्‌ १३५२ में नियुक्त की, 
जिसकी सिफारिशों पर नया कस्पनी भ्रधिनियस बन या गया है, जो १ श्रप्नेल १६९६ 
से लागू भी हो गया है । 
वर्तमान स्थिति-- 

नए कम्पनी अधिनियम १६२६ में प्रबन्ध धभिकरत्ताओं के सम्बन्ध में तिस्‍्त 
भ्रादेश है,--- 
प्रबन्ध अभिक्ताओं की वियुक्ति-- 

केन्द्रीय सरकार चाहे तो सरकारी गज़ट में सूचना निडाल कर यह घोषणा 
कर सकती है कि श्रमुक तिथि से अमुक वर्ग के उद्योग या व्यापार में पूर्णात या 
अशत सलग्न कम्पनियों के मेनेजिंग एत्रेण्ट न हो सकेंगे । यदि ऐसी किसी करपनी का 
उस निर्दिष्ट तिथि को कोई मैनेमित्न एजेण्ट है तो उसका कार्य काल १९ अगस्त सन्‌ 
१६६० तक श्रवश्य ही समाप्त हो जञायगा भौर फिर वह कम्पनी उसझो या किसी अन्य 
ध्यक्ति को पूजेण्ट नहीं रख सकेगी । यदि ऐसी किसी कम्पनी का पहले से ही मैनजिंग 
एजेएट नहीं है तो चाहे उसका निर्दिष्ट तिथि के पहले सभामेलन हुआ हो या बाद में, 
बह कोई मैनेमिंग एजेण्ट नियुक्त नहीं कर सकी ! 

कोई भी कम्पनी, जो किसी दूसरी कम्पनी की मैंनेमिंग एजेण्ट हे, इस श्रधि 
नियम का प्रचलन होने के बांद “अपने लिये मैनेमिंग एजेण्ट नहीं रख सऊती और 
न वह खुद ही किसी थस्य कम्पनी की मैनमिंय एजेण्ट हो सकती है। यदि इन झादेशों 
के विरुद्ध मैनर्जिंग एजेण्ट की नियुक्ति की जाय, तो वह व्यर्थ होगी। इस अधिनियम 
का श्रचल्लन होने पर यदि कोई कम्पती, जिसका अपना मैनेडिय एजेण्ट है, किसी अन्य 
क्स्पनी के लिये मैनेमिंग एजेण्ट का कार्य कर रही है, तो पहली कम्पनी का मेनजिंग 
पघजेण्ट के रूप में कार्य-काल (यदि वह पदले ही समाप्त न हो) १९ श्रगस्त सन्‌ १६६५० 
त्तक श्रवश्य समाप्त हो जायया। 

अन्य कम्पनियों के सम्बन्ध में, जिनमे उपरोक्त धारायें लागू नहीं होती, 
सैनेजिग एजेण्ट केवल तभी नियुक्त या पुनर्नियुक्त किया जा सकता है, जबकि कम्पनी 
साधारण समा म॑ अस्‍्ताव पास करे और केन्द्रीय सरकार ऐसी नियुक्ति या पुन्नियुक्ति 
के लिये सहमति अदान कर दे। केन्द्रीय सरकार तभी अपनी सहमति प्रदान करेगी, 


जबकि वह निम्न बातों से स तुष्ट हो जाय -+ 
( १ ) कि करपनी को मैनजिंग एजेण्ट रखने की श्र ज्ञा देता सावेजनिक हितों 


के विस्द्ध न होगा। 

(२) कि श्रस्तावित मैनर्जिग एजेण्ट पुक उपयुक्त व्यक्ति हैं भौर मेनेजिंग 
एजेन्सी की शर्ते भी उचित और न्यायपूर्ण है। 

(३ ) कि अस्तावित मेनेजिंग एजेण्ट उन शर्तों को पूरा करता है, जो केम्त्रीय 


सरकार आवश्यक समझती है। 


[ झई 


मैनेजिग एजेन्सी वा कार्य काल+ 
इस अ्रधितियम का आरम्भ होने के पश्चात कोई करपनी ( यदि वढ पहली 
दार अपना मैनेजिंग पमेण्ट नियुक्त कर रही है) १५ वर्ष से अधिक के 
नियुक्ति न कर झबेगी। भम्य किसी देशा प मैंनेजिंग एजेण्ड को एक समय पर १० 
बई पे भ्रधिक के दिये नियुक्त नहीं किया जा सकता । नई श्वृधि के लिये पुऑनियुक्ति 
तमी की जा सकती है; जब चाल. कार्य काल रे बई ले कम रह गया हो । है, यदि 
क्रेन्द्रीय सरकार कम्पनी के हित में आवश्यक समझे तो इससे पहले भी वह १! 
दी झराशा दे सकती है । यदि इन आदेशों का पालन नहीं किया जाता, तो सम्पूर्ण 
अवधि के दिये ही बद् नियुक्ति या चुननियुक्त अवैध होगी। 
सैनेशिंग पुजेस्सी के ठइराव मेँ कोई परिवर्तन करना हो तो उसके लिये साधा- 
रण समा में कम्वती के प्रस्ताव की आवश्यकता होगी । ऐसा प्रस्ताव पास करने के 
दहके केस्द्रीय सरकार को यूईे श्राज्षा श्रायश्यक है। 
विद्यमान मैंनेंगिंग एजेसीम के बारे में कसी अधिनियम के निम्त आदेशाद-- 
(१) इस अधिनियम का अच्चछ्तत होने पर यदि किसी कम्पनी के कोई मेनेंजिंग 
एज़ेन्ट है तो उनका कार्य काल (यदि घद पहले ही समाप्त न हो जाप ) 
१५ अगस्त सन्‌ १8६० तक समाप्त हो जायगा । हाँ, इस अधि: 
नियम के उपर बताये गये नियर्मों के अनुसार उनको नई अत्रधि 
लिए पुर्खयुक्त किया जा सकता है। 
( ३) मैनेजिंग पेट के कार्य-काल सम्बन्धी आदेशों को छोडकर इन अधि" 
नियम के अन्य सभी आदेश उनको ठछ्कालिक रूप पे लागू होंगे 
मैगेंजिंग एजेन्सीज की संरया पर अतिबत्थ 
हि १६ अगस्त १६६० के पश्चात कोई व्यक्ति एक समय में १० से अधिक कप 
बर्दों का मैनेजिंग पुल्ेन्ट नहीं रह सकता ॥ यदि कोई व्यक्ति इप तिथि के पहले उ्त 
घादेश की पूर्ठि नदी करता तो केस्द्रीय सरकार डसको केवल डन ९० कम्पनियों का 
मैरेरिंग एजेस्ट रहने दे सकती है, जिन्हें वद्र (केन्द्रीय सरकार) निर्धारित करे । 
अवन्य अमिऊर्ती प्रणाली-- 
प्रबन्ध प्रमिक्‍तों प्रणाल्ली भारत की अपनी श्रतो्ी विशेषता रही है। ये लोग 
जिम्न ढगों से कर्पदी को आर्थिक सदायता रद ग करते दैं--() वे स्वयं कंस्पगी 
अंशों व ऋण पत्रों को खरीद हेते हैं तथ। अपने मित्रों एुवं नातेदारों को भी।खरीदेवा 
देते हैं। (ब) शिस समय बेर से ऋण देने की वार्ता चलती है, तो थे कम्मनी दास 
मांगे हुए ऋण के लिए. अदिभूति अद्दात करते हैं। (स) इन्दों की स्पाति के बल पर 
कम्पनी अपनी स्थायी पूंजी का बहुत बडा भाग जनता से लिर्देप के रुप में प्राप्त करती 
है। (८) सकटावस्था में जबकि अस्य ठ गो से कम्पनी को सहायता मिलना सम्भव नी 
होता, इनका भागे थाना अशेसनीय है । ऐसे भनेक डदादरण हैं, मिनमें कम्पनी टूटने 
से कैइल इस कारण बच गई कि प्रबन्ध अमिकर्तोशों ने समर पर आधिक सदायता 
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22१8४ तथा उनके इनसे गठन में मदई की । (ये) नई करपनी सी जनता को अपने 
ऋण पत्र खरीदने के लिए प्रबन्ध श्रमिकर्ताओों के नाम के बल पर ही श्राकित 
कर पातो हैं । (है) यद्दी नही, ये कम्पनियों के श्रशों व ऋण पत्रों दा श्रमिगोपन भी 
करते हैं । 
इतना होते हुए भी इस प्रणालो में अनेक दोप है थौर ऐसा प्रतीत होता है कि 
इस प्रणा्ली की उपयोगिता का काल समाप्त हो शुरा है। इस प्रणाली ने उद्योग तथा 
अ्रधिकोपण को एक दूसरे से शयक कर दिया है और यह अनता की कुज्ञ प्राप्त बचत 
तथा देश में उपहाब्य औद्योगिक तथा सग्ठन योग्यता के बीच समन्वय स्थापित करने 
में झसफार रही दै । चेंक तथा इस भशाली का एक साथ चालू रहने का परिणाम यह 
हुआ है कि भ्रौद्योगिक प्रगति ढौली पड़ गईं है। प्रबन्ध पअपिकर्ता अपने उद्योग का 
एजी-घूल्य जान खूककर यढा देते है, जिससे कि बाद को वे उसे कम सूह्य में खरीद 
सके । दे अपने द्वारा दिए हुए ऋण! को ऋण-पत्नो में ददल देते है, निससे कि प्राथमिकता 
प्राप्त कर सके तथा साधारण थ्शधघारियों की झपेए/ श्रधिक ल्लाभपूर्ण स्थिति प्राप्त कर 
सके | इसके धतिरिक्त वे सट्टेबाजी करके उद्योग को सकट में ढ ल देते हैं, ऊँचा पारिती 
पण लेते हैं पुव विविध रौतियों से श्रशधारियों तथा जनसाधारण का शोपण करते हैं । 
सौभाग्य का विपय हे कि इन दोपा के निवारण के हेतु भारतीय कम्पनी 
अधिवियम सन्‌ १६२६ में पूर्ण व्यवस्था कर दी गई है। भद वे पूर्णंत श्रधिनियम तथा 
सचाक्कों के नियन्त्रण में रहेंगे ! उदका कार्यकाल भी १९ वर्ष से झधिक न होगा। 
१६ अगस्त सन्‌ १६६० के बाद कोई व्यक्ति एक समय में १० से अधिक करपनियों का 
जब्नस्ध अ्रभिकर्त्तां नहीं रह सक्ता। कोई कम्पनी अपने प्रबन्ध अभिकर्त्ता को नए श्रधि- 
नियम का प्रचलन होने पर या इसके बाद आरस्म होने वाले किसी शार्थिक वर्ष के 
सम्बन्ध में प्रवन्ध श्रभिकता की हैसियत से या क्रिसी भम्य रूप में उस वर्ष के 
कम्पनी के शुद्ध लाभ पर १०% से अधिक राशि न दे सकेगी। पुज्ञेल्ट का न्यूनतम 
परारिश्रमिक €०,०००) से अधिक न होगया। 
मैनेजिय (जैन्ट का पद ते अलय होना--+ 
निग्मलिखित दशाओं में मैनेजिंग एजेन्ट का पद रिक्त समझा जायगा-- 
(१) यदि मैनेमिंग एजेन्ट होई व्यक्ति है तो उसके दिवालिया होने पर या 
इसके लिए प्रार्थना पत्र देने पर 
(२) यदि सैन्जिंग एजेस्ट कोई फर्म है तो उसके किसी भी कारण से भंग 
होने पर । 
(३ ) यदि सैनेजिंग एजेन्ट कोई समामेलित सस्था है तो उसके समापन की 
कायेदाही आरसस होने पर । ही 
(४ ) मैनेनिंग एजेस्ट द्वारा अबम्धित कम्पनी के ससापन की कार्यवाही 
आरम्भ होने पर | 
यदि कोई सैनेजिंग एजेट ( झथदा जन मैनेजिंग एुज़ेन्ट कोई फर्स है तो उसकी 
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फरममे का कोई सासेदार अथवा जत्र सैनेनिय पुजेल्ट एक समामेलित सस्या हें तो उसका 
कोई सचाहुक या अतिनिविख का अविकार रखने बोला कोई झत्य अविकारी ) भारत 
मै किसी स्पायालय द्वारा इस अधिनियम के चछन के बाद किसी अपराध के लिए 
दोषी फ्या ज्ञाता है भौर कम से कम ६ मदीने को सजा प्राता है, तो यह समरा 
जायगा कि उसमें कमी का मैनेजिंग एजेन्सी पद्‌ खालो कर दिया हें । 

किसी कम्पनी की साधारण सभा एक साधारण पअस्ताव द्वारा भपने सेनेमिग 

पज्नेद को तिम्वलिखित के लिये पई्‌ से हटा सकती है -- 

(१) अपने या अपनी किसी सहायक अथवा सूखारी कापती के कार्यों से 
सम्दन्धित किसी कपद या प्रन्यास भग के -हिएं, चाहे वह इस अधि- 
नियम के पदले हुआ हे या बाद में 

(२) किसी झन्य समामेलित सस्था के फार्यों से सम्परस्धत किसी कपट या 

न्यास भग के र्पि ( चाहे वह इस अधिनियम के पहले हुआ है यर 
बाद में ) नो किसी न्यायालय ( भारतीय यर विदेशी ) में प्रमाणित 
दो भद्या है। 
साधारण सपा में विशेष प्रस्ताव पास्त कर>े एक कम्ती अपने सैनेजिंग एजेन्ट 
को अपनी था अपनी सहायक कम्पनी के कार्यों में उसकी किसी बडी लापरवाडी के लिए 
इ सकती है । 
समेमिंग एजेन्ट द्वारा पद का हरतान्वरणु-- 

कोई मैनेजिंग एज़ेस्ट अपने पद का तभी हस्ताम्तरण कर सकता है, जबकि 
कम्पनों को साधारण सभा और केन्द्रीय सरकार दोनो ही की अनुमति प्राप्त हो जाये। 
मेंनेज्िंग एजेन्ट क! पद पलक नहीं है--- 

इस अधिनिदस का प्रचलन होने के बाद किसी क्रस्पती द्वारा अपने मेंनेजिंग 

एजेन्ट से किया गया कोई उदराब, जिसमे ए३ को विरासत द्वारा इस्वान्तरण करने की 
बात हो, ध्यर्थ होगा। यदि अधिनियम का प्रचज्षन होते पर कोई व्यक्ति किसी बग्परी 
के सैनेजिग एुजेन्ट पद पर आसोन है और मेंनेजिय एुजेन्सो उडराव पद के विरासत 
द्वारा हस्तान्तरित होने का धयोजन फरता हो तो इस ब्यक्ति की रूत्यु के पश्चात्‌ 
कोई अम्प बवक्ति विरासत से पद सभी ग्रहण कर सकता है, ज़ब इसके लिये केन्द्रीय 
भरड़ार चाज्षा दे घोर क्ेक्टीय सरकार यदे आाज। तभी देयो! जब उसकी सम्मति में 
वह व्यक्ति कम्पनी के सैनजिंग एजेस्ट का पद समालने के उपयुक्त हैं) यह बातें एक 
प्ररइबेट कर्पती को, जो किसी पढिच्क कम्पनी की सद्ाप्रक नहीं हे, कायू नहीं होंगी । 
मैग्रेजिंग एजेन्ट का प्रश्थ्रिमिक-- 

कोई कर्रनी अपने सैनमिंय एजेस्ट को इस अधिनियम का शचलन होने पर या 

इसके बढ़ आरम्भ होते याले किसी आधिकऋ दे के सम्बन्ध में सेनेसिंय मुलेन्टकी 
है सेयत से या किसी अन्य रूप में उस दर्षे के कम्पनी के शुद्ध लाभ पर १०९ से 
अटिक रूस गढों दे सकती | इस सीमा से अधिक पुरुष्कार तभी दिया जा सकता हे, 
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8४424 क द्वारा डसे स्व कृति पदान करे ह केन्द्रीय सरकार 
परिश्रमिक ते देत की दृष्टि से इसके लिये अलुमति दे दे। मेनेजिंग एमेन्ट को उसका 

हे भी दिया जावेगा, जब सम्यस्धित वर्ष के खातों का अ्रकेततण हो जाय और 
कम्पनी की साधारण समा म॑ रख दिये जायें । हाँ, न्यूनतम पारिश्रमिक* ( यदि कोई 
तय द्दो ) मनेजिंग पूजेन्ट को ऐशसो उचित किश्तों में चुकाआ जा सकता है, गिसकी 
धरल्तनियम भाज्ञा दें या जैसा कि दहराव में तय हुआ हो । यह उल्लेखनीय है कि 
सेनेजिंग एजेन्ट को धत्र हिसी कार्यालय द्वारा भत्ता नहीं दिया जावेगा, परन्तु कम्पनी 
के लिये उसने जो खर्चे किये हैं थौर जिनके लिये कम्पती ने साधारण सभा में श्रथवा 
सचोलक सभा ने स्वीकृत प्रदान कर दो है, उनके लिये मुगठान किया जा सकता है! 
मंनैजिंग एजेन्ट की विक्रेता तिनिधि के रूप में निदुक्ति-- 

मैनेकिंग एजेस्सी प्रणाली का एक दोष यह भी रहा है कि मैनेजिंग पुजेन्ट अपनी 
कम्पनी के लिए माल के क्रय या विक्रय के एजेन्ट बन जाया करते थे भौर इन पर 
कमीशन वसूल करते थे । लये श्रविनियम ने प्रव इस दशा में प्रतिबन्ध छगा दिये हैं । 
कित्षी मैनेजिंग एजेन्ट ( श्रौर उसके किसी सहयोगी ) को करपनी से कोई कर्मशन 
या अन्य पुरुष्कार प्रबन्वित कम्पनी द्वारा उत्पन्न माल की बिक्री करने के सम्बन्ध में 
पाने का भ्रधिकार नहीं होगा। भारत के बाहर किसी स्थान से की गईं बिक्री के 
सम्बन्ध में मैनेमिंग एजेंट था उसके सहयोगी को निम्नलिखित शर्तों के आ्राघीन बिक्री 
पतिनिधि नियुक्त किया जा सकता है --( १) उनका ऐसे स्थान पर निमी ध्यापार के 
लिये कोई कार्यालय हो । ( २ ) उनका विक्री-कमीशन इस सम्बन्ध मे, कम्पनी द्वारा 
पास ढिये गये विशेष प्रस्ताव के अनुसार हो । यह नियुक्ति पाँच वर्ष से श्रधिक के लिए 
नही की जा सकती । हा, बाद में उसका नवकरण किया जा सकता है। किसी भेनेमिंग 
एजेंट था उसके किसी सहयोगी को कम्पनी से उप्॑तकी ओर से भारत में खरीदे गये 
माल के समबन्य में कोई कमीशन प्राप्त करने का अग्रिकार नहीं होगा | हाँ, कार्यालय 
भत्ते के बदले में मिलने वाले खर्च तो उनको मिलेंगे ही, किंतु भारत के बाहर किसी 
स्थान से मेनेजिंग एजेंट या उसके सहयोगी द्वारा कम्पनी की ओर से खरीदे गये माल 
के सम्बन्ध में, कम्मनी की इच्छा पर मैनेनिय एजेंट या सहयोगी को या तो उसके 
कार्यालय का खरीद सम्बन्धी खचे या कमीशन दिया जा सकता है ! हों, शर्तें यह है कि 
उक्त कार्यालय मैंनेजिंग एजेंट के व्यक्तियत व्यापार के लिये होना चाहिये | नियुक्ति का 
यह बिशेष प्रस्ताव तौन वर्ष से अधिक के लिये न होगा। बाद में उसका नव्रकरण 
कराया जा सकता है । 

एक कम्पनी विशेष प्रस्ताव द्वारा अपने प्रबन्ध अभिकर्ता या उसके सहयोगी 
के सथ किसी अचल था चल जायदाद के खरीदने, बेचने या सल्भाई करने श्रधवा 
मैनेजिय एजेन्सी के श्रतिरिक्त किसी थ््य सेवा की सप्लाई के लिए अथवा क्स्पनी द्वारा 


# एजेन्ट का पारिश्रमिर आर्दद मिला कर प्रबन्ध पर ११५६ से अधिक सर्च न क्या 
जा सक्रेमा । एयेन्ट का -यूनतम्‌ पारिश्रमिक ४० हजार रुस्ये से अधिक न होगा । 
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निर्ममित या बेचे गये अशों या ऋण पत्रों के असियोपन के लिए किए जाने यास्ते 
अनुवन्घ की असुमति भ्वान कर सझती है | यह आापश्यक है कि किये! कम्पनी द्वारा 
माल की बिल्ली या सप्लाई की गई सेवा का भुगताल करपनी को भ्रबन्ध अभिकर्त्तों १ 
महाँने के श्रन्दर कर दे । 


पद की हानि के लिए ज्ञति प्रति-- 


निश्नलिखित दुशाओं मे पर पी हानि के लिए कोई कम्पनी अपने मेंनेशिंग 


एजेन्ड को हर्जाना नहीं देगी --- 


( १) जबकि प्रबन्ध अभिकरत्ता कम्पनो के पुरुसंड्ढन था कसी अ्रन्य समा- 
मेलित सस्था के साथ सयुत्तीकरण के लिए. अपने पदु से त्याग पत्र 
देता है ओर फिर वही छुनर्सद्वठित करपनी का था संयुत्तीकरण के 
फल्स्वरूए बनी, नई समामेलित सस्था का प्रत्रम्ध प्रमिकर्तो, 
सेक्रेटरी एवं कोपाध्यक्ष मेंनेजर या भ्रन्य भ्रधिफारी नियुक्त हो जाग । 

(२ ) जप अवन्ध झमिकर्ता कर्पदी के उक्त पुन्सज्अठ़न या सयुक्तीकरण के 
अलिरिक्त किसी अन्य कारण से स्याग दन्न दे । 

(३) जब प्रबन्ध अ्भिवत्तों अपने पद्‌ को इस कारण दोडने के लिए. विवश 
दोता दे कि केन्टश्य सरकार ने इस प्रकार की कम्पनियों में मैनेमिय 
एजे'द रखने का विपेत कर दिया हैं अधवा इस अ्विनिष्त के आदेशा- 
जुसार उसका कार्य काल १६ अगस्त सन्‌ १६६० सक श्रवश्य समाप्त हो 
जाना ह अथवा १० वम्पनियों से श्रधिक मैनेजिग पुजेन्सी न रखने के 
नियम का पालन करना पडा है। 

(४ ) जब प्रबन्ध श्रमिकर्सा का पद्‌ उसके दिवालिया होने (यदि बढ एक 
व्यक्ति ह ) गया फर्म के भग होने ( यदि वह एक फर्म है > अथवा 
समापत की कार्यवाही आरम्म होने ( यदि व” एक समर मेलित ससया 
€ ) के कारण या ध्रवध अभिफर्ता को किसी झपराथ का दोष पाये 
जाने पर उसका पद खाली मात्र लिया जाता हैं । 

( < ) जबकि प्रबध अभिरता का पद इस कारण खाली सप्तके लिया जाता 
है कि उसके द्वारा प्रबंधित कम्पनी के समापन की कार्यवाही आरम्भ 
हो गई हैं। हाँ, शर्ते यह है कि कम्पनी का समापन प्रबंध अभिकत्तों 
वी लापरवाही या प्रुटि के कारण हो । 

(६ ) जबकि प्रथधव अभिकर्सा को उसके पद से रिस्रीचर को नियुक्त हो जाने 
से मुश्रत्तिक्त मान किग्रा गया ह। 

(० ) जबकि अबन्ध अमिकर्ता को कपद या अन्‍्यास सग के लिए अबया 
झत्यथिझ ढापरवादी एव छुसदनन्‍्ध के छिए विशेष अस्ताव द्वारा पद से 
हटा दिय्रा गया हो 


झप | 


( ८) जबकि प्रबन्ध असिकर्ता ने स्वयं अपने पद की समाप्ति के लिए प्रेरणा 
दी है या समाप्ति के लिए प्रयत्न किया है । 

अबन्ध अमिकर्चा के अधिकारों पर प्रतिबन्ध-- 

कस्पनी दा प्रबन्ध अभिकर्ता अपने अधिकारों को सचालक सभा की देख-रेख, 
नियत्रण एवं निर्देशन के श्राधीन भर कसपनी के पापद सीमा निय्रम व अतर्नियमों तथा 
६ वी भ्रमुसूची में दिये गए अतिबरन्धों के ग्रायीन अ्रयोग करेगा | कोई पब्चिझ कम्पनी 
ओर क्सी पब्लिक कम्पनी की कोई सहायक प्राइवेट कम्पनी अपने प्रबन्ध श्भिकर्तता 
या उसके सदयोगो को श्रथवा किसी समामेलित सस्था को, जिसबीी सचालक सआ, प्रबंध 
संचालक, प्रबंध श्रमिपर्त्ता, सैक्रेटरी एवं कोपाध्यक्त अ्यया प्रबय अभिकर्ता इस प्रबंध समि- 
कच्चा या सहयोगी के निर्देशों पर चलते है, भले ही समामेल्लित सस्था रपय कम्पनी की 
सहयोगी न हो, न तो दोई ऋण देगी भौर न क्सी अ्म्य व्यक्ति द्वारा दिये गये ऋण के 
लिए प्रतिभूति या जम्षानत ही देगी। साथ ही वह अबध थ्रभिकत्ता घा सहयोगी या ऐसी 
समामेल्लित सस्था द्वारा किसी श्रन्य व्यक्ति को दिये गये ऋण की प्रतिभूति या जसा 
नत भी नहीं देगी । हॉ, कम्पनी अपने च्यापार की सुविधा के लिये प्रबन्ध अभिकर्ता को 
लाख प्रदान कर सकती हे, जिसव सीमा क्सी भी दशा में २० हमार रुपए से भ्रधिक 
नहीं होगी और मिसके लिए सचाल्लकों की पूव॑ सहमति थआायश्यक होगी। कोई भी 
कम्पनी किसी समामेलित सस्था को, जो उसी प्रयन्ध के अन्तर्गत, जिसमें कि वह कम्पनी 
स्वय है, न तो कई ऋण देगी और म किसी श्रन्य व्यत्ति द्वारा दिये गये ऋण के लिए 
प्रतिभूति था जमानत ही देगी, जब तक कि इसके लिए विशेष भ्रस्ताय द्वारा पूरे 
श्रनुमति न हो । कोई कम्पनी एक ही अप के अन्तर्गत किसी समासेलित ससस्‍्था के झश 
था ऋण पत्नों को भी नहीं खरीद सकतो ! 

कोई प्रबन्ध श्रमिकरत्ता अपने लाभाथ ऐसे क्सी व्यापार मे सतग्न नहीं हो 
सकता, जिसकी प्रकृति उसकी कम्पनी के ( जिसका बढ प्रबन्ध अभिकर्तता है ) श्रथवा 
देसी कम्पनी शी दिसी सहायक कप्परी के व्यापार वे समान ह और उससे प्रतिस्पर्धा 
करने वाला ह । यदि वह ऐसा करता हैं तो इससे अजित समस्त लाभ वह उस 
कम्पनी के लिए ट्रस्ट में रखेगा । 

यदि कम्पनी के अ्रन्तर्नियम आज्ञा दें, तो प्रवध अभिकर्ता अधिके स ग्रयिर दो 
सचालक ( यदि सचालकों की छुल सटप्रा £ से अधिक है ) नियुक्त कर सकता हे। 
यदि सचालकों की कुल सय्या € से कम है तो वह केपल एक ही सचालक नियुक्ति 
कर सकेया । अपने नियुक्ति क्यिे सचाल्कक को अबन्ध अभिकर्ता चाहे जब हटा सकता 
है या उसका पद खाली होने पर किसी धन्य न्यक्ति का नियुक्त कर सकता है। यदि 
अस्तर्नियर्मों में या कम्पनी के साथ मैनेजिंग एज्ेल्ट के किसी ठइराब में कोई छेला नियम 
है, जो उक्त सीम से अधिऊ सचालकों के नियुक्त करने का भ्रधिकार देता हो तो बह 
अधिनियम के चलन मे आते ही अधिर सरया के रूम्बन्ध में च्य्थ हो जञायमा। यदि 
अधिनियम का चलन होने के समय उक्त सीमा से अधिक संचालक किसी प्रबंध श्रभि- 
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कर्सा ने नियुक्त कर रखे हें तो उसे यह निर्णय करना होगा कि कौनसे दो या एक 
संचालक बने रहेंगे । यदि एुक महीने के अदर यह निर्णय नहीं करता सो सब सचालक 
अपने पद से श्रलग मान लिए जाईेंगे। 
उपसहार-- 

कम्पनी अधिनियम सन्‌ १६५६ के एकमात्र अवलोकन से यह स्पष्ट है कि 
प्रबंध अभिकर्ता प्रणली की सफ्खता की सूची इसको झ्सफलताओं से अधिक लम्डी 
है। यही कारण है कि नए अधिनियम के अन्तगंत इसकी समाप्ति नहीं को गई, वरन्‌ 
दोषों पर कठोर निम्रत्रएण रखने के उद्देश्य से यत्र-त्तत्र आवश्यक सशोघन फर दिये राये ॥ 
हमारी नई झाद्योगिक नौति के श्रनुसार देश के श्रार्थिक दिघान में निम्मी ड्योग को 
भी पर्याप्त स्थान मिल्रा है और हमारी सरकार को प्राट्वेट सेक्टर से बद्ी-घड़ो आशायें 
भी हैं, अतः प्रबन्ध अभिकर्ताशओं को सयुक्तीकरण तथा वैज्ञानिक प्रवस्य के झँवरिक 
सुधार काने चाहिये एव राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अधिक उत्तरदायित्व से 
कार करना चररिष् ॥ उन्हें शोदोगिक विकास के नये तथा सलामदायक सूत्रों की जँच 
करनी चाहिए और एक ऐसी श्रायोग्य प्रतियोगिता उत्पन्न करनी चाहिए, लिपसे कि 
उनमें से अशोग्य षलढ़ीव तथा प्राचीन दिचारों पाले पूजेन्ट समाप्त हो जाये! तभी वे 
सरकार को झाशा को पूरे कर सकते है । 
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उद्योगों का राष्ट्रीयकरण 





रूप रैखा-- 


रै 
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पस्तावना--स्वतन्त्र व्यापार युग । स्वतस्त्र व्यापार नीति में परिवर्तन एव 
राजकीय दस्तरेप की आवश्यकता | सन्‌ १६२३-३० की विश्व ब्यापी झार्थिक 
मन्‍्दी तथा द्वितीय महासमर ने राजकीय हस्तक्षेप को झविक महत्ता प्रदान 
की । वर्तमान युग हस्तक्षेप का झुग ही है। राजकीय उपक्रम का बढ़ता 
ड्श्रा महंत । 

राजकीय हस्तक्षेप के ढग--(अ) राज्य द्वारा प्रयक्ष सुविधाये प्रदान करना। 
(अआ) राज्य की श्ोर से अप्रत्यक्ष सहायता एवं प्रोत्साहन प्रदान करके। (३) 
श्रार्थिक क्रियाओं के नियमन द्वारा । (ई) राष्ट्रीयकरण द्वारा 

रष्ट्रीयकरण के उद्देश्य--प्रसुख उद्देश्य। राष्ट्रीकरण के सम्बन्ध में दो 
विचारधार ये । राज्य हस्तक्तेप के क्षेत्र ! 

साष्ट्रीयकरण के युण एवं दोप-- 

दाप--(आओ) प्रज्ञातस्त्रात्मरू दंग से छुने हुए व्यक्ति भौद्योगिक-सचालन के 
श्रयोग्य होते हें, (अर) राज्यों का निर्माण वहाँ के श्रौद्योगिक आधारों पर नहीं 
होता, भ्रत प्रत्येक राज्य अपनी अलग खिचडी पकाता है, (इ) घुनाव द्वारा 
जौते हए ब्यक्ति प्राय अपना स्व्रार्थ पूरा करने का प्रयत्न करते हैं, (६) गाज्य 
हस्तज्ञ प के कारण आर्थिक प्रवाह श्पने आरकृतिक रूप में नहीं बदता। (ड) 
राज्य-कम चारियों में कर्तेत्यपरायणता एवं उत्सुकता को कमी होती है। समय 
भी श्रधिक लगता है| 

गुए--(अ्र) सरकारी नोकरी के श्राकर्पण के कारण योग्य एवं श्रजुभवी 
व्यक्तियों की सेवाओं का ल्वाम, (आर) पर्याप्त एव कुशल नियन्त्रण, (३) एका 

घिऊार के दोषों से सरहुण, (६) राजकीय को पों मे जृद्धि, (3) राष्ट्रीय झाय मे 
बृद्धि तथा घन का समान वितरण । 

भारत में उद्योग का रष्ट्रीयक्र ए--गत कुछ वर्षों से राष्ट्रीयीौरण का जोर | 
राष्ट्रीयक्ृत उद्योगों के उदाहरण । 

टपतहार--हमारी नई ओऔद्योगिक नीति, सन्‌ १६१६॥। राष्ट्रीकरण के पू्वं 


सावधानी ! 


१६ छुए 
अल्ावबा-- 


एक समय था अवकि विश्व के सभी ऑौद्योगिक देशों म यह धारखा थो कि 
उद्योगी के विकास के लिए सरकार का हस्तछेप अवाद्नीप है। उन दिनों यही नारा 
था कि किसी भी उद्योग के मबत्ध एव अधिकार पर राज्य की ओर से किमी प्रकार 
का हस्ततेप नहों। जन साधारण की यही भावना थी कि “यदि राजा व्यापार करेगा 
तो देश नष्ट हो जायेगा। स्वतन्त्र च्यापार के युग (फिक् 0 ॥,गरइष्छ्ड गिल 
मे देश की सरकार का कम केवल दुश की आम्तरिक एवं बाहरी सुरक्षा, न्‍्याग्र तथा 
जन हित कार्य करने सक सीमित समझा जाता था | उच्चौग एुवें व्यायार उद्योगपति 
एवं ब्याणरियों के ही हाथों मे था ) इस क्षेत्र में वे मन्‍मानी कर सकता थे, क्योंकि 
डनके कार्य में हस्तदेप करने का किसी को भरी अधिकार तन था। कोई भी ध्यक्ति भल्ते 
ही वह योग्य हो अथवा न हो, कोई भा ब्यवसाय कर सकता था सथा अपनी इच्छामुसार 
कहीं भी उत्तोग स्थापित कर सकता था ) उद्योग के पश्राकार, पूजा के कलेवर, निर्माण 
झादि के सम्बन्ध से उसे किसी की सम्मति लेने की आवश्यकता नहीं पडती थी। उस 
धुग के लोगों की यह भावना थी कि राउप्र सरकार का काम केवल सुरक्षा हेतु पुलिख 
की स्यवस्था करना हैं, प्रन्य मामलों से उसका कोई सम्बन्ध नहों । राजा को बहुधा 
“युद्धनायक” (५४४० 7070) कहते थे, क्योंकि युद्ध के समय ही उसका विशेष काम 
होता था । श्रार्थिक झ्थवा सारक्षतिक मामलों में हस्तर्प करने का उसे भ्रधिकार 
ही न था।३१६ थीं शताब्दी के व्यक्तिवाद! ([ए्ताजातैधण80) ने राज्य छे 
भ्रधिकारों को न्यूनतम कर दिया और प्राय एक ऐसा दातावरण ऐंदा हो गया, जिसमें 
राज्य के अधिकारों में बुद्धि करना, जनहित के विरुद्ध समझा जाने लगा | 

, स्वतन्त्र ब्याप्रार नीठि में परिवतन--- 


डपयु क्त घारणा कई सदियों तक काम करती रही, किन्तु प्रजातम्त्रवाद की 
प्रगति के साथ-साथ काल्लान्तर में लोगों को यह स्पीकार करना पढ़ा कि स्त्रतस्त्र व्यापार 
नीति भेदल संद्धान्तिक दृष्टि से दी मदरद रखतो दे, क्रियप्मक चेद्र में इससे कोई लाभ 
नहीं | उन्होंने यह भी अनुभव किया कि ऐसी नौति के अनुकरंण से केवल किंचित 
लोगों दो ही लाम हो सकता है ! जनहित की शप्टि ले दीति कक्पाणकारी नहों कही 
ज्ञा सकती, शत सामानिक, शायिक पुव राजनेतिक प्रगति के साथ साथ शंज्फीय यन्त्र 
भरी सुचारू रूप से काये करने लगा, उसझो कायेहमता बढ़ गई एवं कार्यद्रमता में 
बढ़ते हुए विश्वास के कारण जनता ने आयिक क्षेत्र में भो राज्य को अन्क झधिकार 
अदान किये । वर्तमान झुस में राज्य के चार सुझ्य काथ ह--(१) भह्दिक मसाथन का 
अधिकतम उपयोग करना । (२) पूर्ण रोजगार की सुदिधायें प्रद्यन करना | (३) सुर 
आर्थिक स्थिति भाक्ष करना | (४) समस्त सम्तान का जीवत स्तर ऊँचा करना ॥ 

जनता का वर्तेमान तथा भविष्य में कल्याण केले हो १ थे सु एच समदशाली 
देसे बनें ? प्रत्ति व्यक्ति श्राय मे शृद्धि क्योंकर हो इल्शदिं समस्यात्रों का इल श्राज 
राज्य को वरता पडता है, अत देश को सरकार का कार्य एुश्ध उसका उत्त्दायिश्व 
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आज इतना चढ़ राथा है जिसका कि कभी स्वश्न मे भी विचार न था। दूसरे, भ्रति 
योगिता के इस युग ।में केंय्त्न उन्हीं लोगों के रहने योग्य स्थान है, जो दूसरे प्रति 
थोगिता करके आगे बड सकते हे । प्रतियोगिता से बाजी मारने के लिये आज पुक 
अ्लेल्ा व्यक्ति अपने को निस्‍्पहाय पाता हे। उसे श्राज ध्रन्य व्यक्तियों के सहयोग को 
आवश्यकता हे । सगठन के बिता वह आगे नहीं बढ सक्‍ता। इस थ्राधार पर कहते हैं 
कि सघे शक्ति कहियुरो/। जब मजुप्य ने समय की आवश्यकता को पहिचाना, तव 
ज्ञान हुआ कि इस उद्देश्य की पूर्ण सफनता, विशेषत श्रार्थिक क्षेत्र में, राज्य हस्तक्षेप 
के बिना नहीं हो सकती। आ्रजकन विश्व के उन्नतिशील देशो में यह विश्व स हे 
चुका है कि किसी भी देश के भरार्थिक त्रिकास को उस देश के इने गिने उद्योगपत्तियों 
या पूँजीपतियों पर ही बिरकुत्न नहीं छोडा जा सकता। देश के श्राथिक विकास के 
छिये कसी न किसी रूप मे राज्य का हस्तत प श्रवश्यक मान लिया गया है। यदि 
हम भिन्ना भित्न देशों के झ्रार्थिक विकास के पिछुले १९० वर्षो के इतिहास को देखें तो 
हमें पता चल्लेगा कि उन देशो के श्राथिक विकास में राज्य का एक बहुत बडा हाथ हे। 
डदाहरणार्थ इ गलैंड म॑ पिद्चली शत्ताब्दी के मध्य ठक सरकार का काफी हस्तत्षप रहा 
है । इसके कुछ समय बाद, श्र्थात्‌ सन्‌ १८८५ तक वहाँ की सरकार का प्रत्यक्ष हस्तचोप 
डठ गया, क्योंकि उस समथ में उस देश की आधिक रिथिति ऐसी हो गई थी कि उद्योग 

पतियों को स्वतन्य्तापूब्रक उद्योगों को चलाने दिया जाये, किन्तु इस समय में भी किसी 
रूप में चाहे वह कारखाने म काम करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए 
बनाये जाने घाले श्रधिनियर्मों तक ही सीमित थे, हस्तक्षेप अवश्य रहा। सन्‌ श्८७६ 
के बाद जब स्थिति में कुछ परिवर्तन हुआ, तब इ गलेड की जनता ने हस्तक्षेप के 
पक्ष में भ्रावाज उठाई । साथ ही राज्य भी श्रपने श्रभाव एवं बल से इस उद्देश्य मे 
सफ्लीभूत हो सकता है। जहाँ भी कोई कमजोरी दिखाई पदती है जनता चाहती है 
कि राज्य सरकार उस कंममोरी को दूर करे, जिससे जनता के हितों पर श्राधात न 
हो | दूसरा उदाहरण सथुक्त राष्ट्र अमेरिका का है। स्वर्गीय श्री रजवेल्ट ने श्रपनी काग्रस 
के समत् साथ मिलियन लोगों को रोजगार देने का प्रस्ताव रकखा था। हेनरी वेल्स 
मे श्रपनी विश्यात पुस्तक “8505 शैांपध08 3008 में राजकीय यन्त्र द्वारा 
श्रार्थिक क्षेत्र मे एकाधिरार का उन्मूलन करने एव व्यापार को प्रोत्साहित करने की 
रूपरेखा प्रस्तुत की है। इससे स्पष्ट है कि वतंमान प्रगतिशील राष्ट्र म॑ राज्य सरकार 
का क्या उत्तरदायित्व है । सहंप में यह कह रूकते हैं कि वर्तमान राज्य का कार्य प्रत्यक्ष 
या प्प्रत्यक्ष ढेंग से आयिक प्रर्गात के लिये परिस्थितियों उत्पन्न करना हें । इस उद्धश्य 
की पूति के लिए देश की उत्पादन क्षमता बडनी पडती है। सामान्य शिक्षा एव श्रौद्य 

गिक प्रशिक्षण की सुविधाएँ देवी पढ़ती हैं । वेज्ञानिक, औद्योगिक एवं श्राथिक क्षेत्रों मे 
अलुमघान करने पडते हैं। भूगभशाल्र, आशिशाख एव रसायन शाख आदि विद्याओं 
से सम्बन्धित छानयीन करनी पडती है, क्योंकि यह कार्य किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं 


किये जा सकते । 
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मुक्तल्यापार युग में अतिदस्य रहित अतियोगिता थी, किन्तु इसके दोषों ने 
(जैसे, शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा निर्बत का शोषण, काम के घन्‍्टे श्रधिक होना, खी 
प्व॑ बालक श्रमिकों का शोपण, आदि ) राज्य को हस्तरेंप के लिए |विवश झ्िया। 
श्रमिकों की काम काने की दशाएँ इतनो दवनीय थी कि सामान्य जनता त्ादि-न्राहि 
करने लगी, परिणामस्वहूप लोकनच्षा के लिए राज्य सरकार को आगे बढ़गा पढा ! 
काम करने की दशाओं में सुधार करने के लिए कारखाना अधिनियम बनाये है। 
जिनमें क्रमश! अनेझ परिवतेन दिये गये, जिससे कि श्रमिक सुखी एवं कार्यहम 
सके । इसके बाद सामामिक सुरहा की दिशा में भी राज्य ने अपना कदम बढ़ाया, 
जिसके द्वारा “आवश्यकता”, “बीमारी”, “झझ्ानता”, “फिजूल खर्चो/ और 
“ेझ्ारी” इस पाँच दानतों एर विजय प्राप्त करने के सुप्रयक्ष किए गये। इशलेंड में तो 
पिद्ियम प्रेवरिज़ की योजना के झम्तर्गत मनुष्य के जन्म से रयु तक उसकी सुरक्षा 
का भार सरकार ने स्वव अपने कन्‍्धों पर से लिया है। 

इस नैतिक इप्दि के अतिरिक्त, भ्राधिक इप्टिकोण से भो “मुक्त व्यापार नीति! 
की कड्दी आलोचना हुईं भर लोग इसे छणा की दृष्टि से देखने लगे | स्वतंत्र व्यापार 
के युग में प्रधिकतम्‌ लाभ कमाने को भावना में प्रकृति दत प्रसाधरनों का दुरुपयोग 
किय्रा गणा। उदाहरणाबे, कोयला, लोहा, तेल तथा लकी जैप्ती श्रपार सम्पत्ति का 
बुत तरह से शोषण किया गया । ब्यक्तिगत उद्योगपतियों ने कभी भी इस सम्पत्ति के 
सदुपयोग को झोर ध्यान नहीं दिया। 

यही नहों पूँजीवाद दा बोछचाता था ५ उद्योगपति जन हित की दृष्टि से नहीं, 
बरन्‌ लाभ कमाने की इप्दि से कार्य करते थे | उपभोत्ताश्रं को उन्हे लेशमाज् भी चिन्ता 
न थी। ये लो उन बस्तुओ्यो का उत्पादन करते थे, जिससे उनका लाभ बढ़े | यही कारण 
है कि उस युग मे अनिवार्य वस्तुओं का नहों, वरन्‌ विल्ञासिता सम्बन्धी वस्तुओं का 
अधिक उत्पादन होता था | बनाड़े शा ने पुक स्थान पर टोक ही लिखा है दि “पूजी- 
पतियों के आत्मा नहीं होती, उनका ईश्वर स्वर्ण एवं श्रमिलापा लाभ है ।” भपधिक से 
अधिक लान दमाने को भावना से प्रेरित होकर, उलादक गण चस्लुओ्रों को किस्म 
गिराने एवं अशुद्ध पदार्थों की मिलावट काने में भी नहीं हिचकते हैं। ऐसी परि- 
स्थितियों से विवश होकर बेचारे उपसोक्तागण ज्राहि-ब्राहि काने लगे भर परिणाम- 
स्वरूप उनझे हितों को रचा करने के लिये राज्य सरकार को अपने उत्तरदायितत्र का 
हेत्र काना पढा। 

राज्य को अहस्तच्ेप नीति (पे णानाश४र७/(09 20085) पे अर्थ तथा 
प्रधिकोषण हे देक्रें में भो झनेक दुदलतायें था गई' थीं। अत्यस्त अपर्याप्त शेषों (ञ5घ- 
(दशा छ5 770९४) एव भत्दस्थ विनियोगों (परंजर३०णाते तर /प्रक्पड) 
के कारण अनेक बेंक तथा श्रस्य श्वर्थ सरवाएँ फेल हो गई । पूँजी का केम्द्रीयकरश 
किंचित ध्यक्तियों के हाथों में होने लगा। तेज तथा सनन्‍्दी का आर्थिक चक्र तीयता से 
चुलने लगा तथा इय चऊ से अनेक शिशिल इकाइयों के पर लडखडाने ऊगे और वे 
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दुष्ट हो गई, अतः उत्पादन के पूँजोदादी कलेदर को बदलने तया इसके दोफों को 
दूर काने के लिये राजझोय इस्तक्नेप अनिवाय हो गया। 

जा राजकय हस्तहेंप के प्रम्मिझ चरण में शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य राजकीय 
काय इद्र के परे समझे जाते ये, किन्तु बाद में इनकी शोर मी राज्य को ध्यान देना पढा। 
विश्व की दो महास्‌ घटनाओं ने--(१) रूतनू १६२६-३० की आर्थिक सन्‍दी तथा (२) 
हक महासमर--राजझीय हस्तक्षेप को और मो महत्ता प्रद्मन की। इस्हों घटाओं 

विवश इोकर विरव में शान्ति स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों को दागे 
बड़ना पढ़ा एव अनेक श्रन्तराप्ट्रीय सगठन बनाये गये, जैने--भस्तर्राप्ट्रीय श्रम-संगठन, 
अन्नराप्ट्रीय खद्य एवं कृषि सगदन, आदि। राष्ट्रीय ऋयवा इल्तर्राष्ट्रीय किसी मी 
चप्टि से देखिये, आर्िक हेत्र में राजहीय हस्तहेप तौब गति से बढ़ता जा रहा है और 
मदित्य में और मो बढ़ेया । 
वर्तमान युय हलत्षेप्र का युग है-- 

सच दात तो यह है कि वर्तमान युग ही “इस्तहेंप्र कायुग' हैं। झावइ्ल 
केवल आर्थिक छेत्र में ही नहीं, वरन्‌ ध्मारे उठनेबेडने, खाने-पीने, चलने-फिरने, 
ब्यवसाय निर्धारण करने ऋादि समी बातों में राज्य का कुद न छुछ हस्तदेय है। सुनने 
में यह बाद बच्ची चटपटी प्रतीत होती है, किम्तु वास्तविक स्थिति ऐसी ही है। शरा 
सोचिए ! हम स्वेच्दा से सडक पर -नहों चच्च सकते, “बाॉये को बच्चो” का नियम 
ज्यात में रखना पडता है। यदि सरकार ने मदिरापान वर्जित कर दिया है, तो अपतो 
इच्चा से शराब नहीं पी सकते । ब्यवपाय खोलने के पूर्व मो सरकार की सम्मति लेनी 
पइती है एवं इसके दाद भी क्यरखाना अधिनियम ग्यवा कर्तनी ध्विनिष्रम के अदेसों 
का पालन करना पडता हैं। वर्तेमान जगत्‌ में राष्ट्रेयकरण के पह में एक छदर सी भरा 
गई है। लोगों का यह विश्वास होता ज्ञा रहा है फि देश के स्वस्थ आाधिक दिकास के 
हिए राजकीय हस्तहेप वांदनीर है। 
यद्यापि पि्ठले दोनों महासमर में व्यक्तिगत उद्योय प्रणलरी (शिप्रवा९ 

फजाश]ता5९) को अच्यविक सइत्व दिया गया, किन्तु फ़िर मरी न तो उत्पादन ब्पय 
ही कम हुआ झौर न डद्यादन की मात्रा ही अधिक बढ़ी । उचित क्षेत्र, डवित श्रवरपर 
एवं उचित छाम होते हुए मो न ठो देशो पूँजी का ही दिवियोग बडा और न विदेशों 
पूँली से आयात को हो विशेष प्रेस्पाहन मिला, अतः जनता की आवश्यकतार्था की 
सतुष्टि के लिए विभिष्ठ देशों को सर॒कोर्रों को झगे आना पडा। आज प्रायः प्रत्येक 
देश मैं राजकीय उपक्म का सदर बढ़ता जा रहा है। वर्तमाव आर्थिक नियोजन 
है युग में राजड्ीय डपकम (9366 सशक्त) की जितनी भो महिमा गाई 
जाप, कम दी दागी । झ्धिक उत्पादन एवं समुचित वितरण के लिए राजकीय इस्तज्ेप 
का होना आवश्यक है। 
राजझीय हलके के टल्च-- 
के किल्तु ऋब यह प्रश्न उदठा है कि सिद्धान्ततः वे कौन से केत्र है. मिनमें राफर 


[ «रे 


का दस्तवे प अत्मन्‍्त आदस्यक दे और स्थाथ सूगत भी । इस समा वा हक देंने के 
पूर्व यह लिखना खतावश्यक ने होगा कि किसी उद्योग या ब्यवे में राज्य की कितना 
हस्तकेप हो ? इस परत का उत्तर उस राज्य की झा्थिक स्थिलि तथा के वातावरण 
को देख कर ही दिया जा सकता है | उद्योग ज्॑ देश विशेष दी श्रावश्यकताबुसार 


शरद का इस्तर्रप होना चाहिए । यह हस्तदेप चार भकार से किया जा सकेता है-- 


(१) राज्य हारा प्रत्यक्ष सुविधाओं के रूप पं( ३) राज्य की ओर से 
अप्रत्यक्ष सहायता पु ओस्साइन प्रदात कर के । (३) धाधिक क्रियाओं के नियमन 


जबकि पैयत्तिक उप हुलेम हों। एव विकास का कम अवसर हो। इस प्रकार 
का प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने जापान का हे, जहाँ कि औद्योगिक 
का श्रेय वहाँ के रा्य दाता किये गये यों का है ३ रह द्वारा किसी उद्योग को 
अर 


हू 


जाने वाली प्रत्यक्ष सहायता के कई रूप हो सकते है, जैसे--सरपर्ण, राजकीय अप" 


को अधिनियर्मों द्वारा सीमित कर दिया जाता है। यदि ऐसा न हो तो जिसकी लाठी 
उप्की सैंश” वाली कहावत चरितार्थ होने लग जाय और समाज में जो च्यक्ति 
शक्तिशाली हैं पद दु्बेल ब्यक्तियों को दंडपने को चूरा पूरा प्रयतत करने लगें, अंत 
दुबेल व्याक्ष्यों की सहायता या रएा राच्य स्‍्वय अधिनियर्मों ढरा करत है। 

प्रकार उपक्रम के नि पिष्त क्रमों को झधिनियर्मों हरा सियमित करके भी राज्य, 
प्यापार एवं उद्योग की अपर छद्दायठा करता है, इसलिए इम देखते हैं कि प्रत्येक 
देश में भागिता अधिनियम, प्रमणडल अधिनियम, यार अधिनियम इत्यादि अधिनियम 


प्रदक्षित हें। रफ्व ढारा हस्तदप करने का तीसरा ढहं आधिक वियाओं पर राहत का 


अकार वह उद्योगों में काम कर अमिरकी के दिठाथ नियम, मैंसे-निर्मा णी 
झयवा कारखाना ५ स्टति अधिनियम, अमिक संप थे नेयम, व्यापारिक 
सधप अधिनियम, वाल अमिक अधिनियम तथा सथियें को कारखानों की 


रात पारियों में काम करने से रोकने के सम्दन्ध जै श्रधिनियम बचाता है इन भ्रथि 
रियर्मों के दताने का पुझू मात डद्दे श्व यही है कि देश का उत्पादन देश में रहने घाले 
अभमिकों के खास्थ्य का ध्यान रखते हुए हो । ओच्योगिक छेत् में राज्य के हस्तक्षेप का 
चौथा प्रकार उद्योगों का राष्ट्रीयकरण है | राष्ट्रीयकरर का यह धर्थ है कि उद्योगों_पर 
पूरझंद राष्ट्र को अग्िकार हो | पदि उद्योगों का स्वामिस, मइल्य एव. नियन्‍्ण कमी 


सदर] 


व्यक्ति या संस्था के हाथ में हो, तो दूसरे व्यक्ति ग्रथवा सस्थाशों से प्रतियोगिता 
की सम्भावना हो सकती है, जो कि वॉछनीय नहीं कही जा सकती। विशेषजर शन 
द्वित कार्यों में हो प्रतियोगिता प्रणाली जब हितों के वित्द्ध ही सिद्ध हुई है। ऐसे 
कार्यों में इम रेल, पानी, ग्रैस, ढाक व तार तथा अन्य यातायात के साधनों का 
समावेश कर सकते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि संसार के लगभग सारे देशों में ये 
काय उन देशों को सरकार के ही आधीन हैं। झाधुनिक युग में तो स्थिति भौर भी 
बदलती जा रही है। न केवल उपयुक्त कार्य ही राज्य के श्राधीन होना ध्रावश्यक समझा 
जा रहा है, वरन्‌ मूल उद्योगों को, जैसे--खनिज्न कार्य, भ्रधिक्ष, संचार, स्थूल 
रासायनिक उद्योग तथा लोहे व स्पात उद्योगों का भी राष्ट्रीयीरण देश के आझरर्थिक 
दिकास के लिए आवश्यक समझा जाने लगा) 
बर्तमान युग मे राष्ट्रीकरण का बड़ा बोल-बाला है। ब्यत्तिदाद भ्रथवा स्वेच्चा- 
बाद के प्रति घृणा उत्पन्न होती जा रही है धौर प्रायः चार्रों श्रोर से यही पुकार सुनाई 
पढ़ती है कि उत्पादन क्रियाओं का सरकार द्वारा नियन्‍्पण हो। भौद्योगिक अरान्ति के 
श्रारभ में भ्रथ॑ंशास्त्री खेच्छावाद के ही पढ़ में थे ॥ उसी नीति का बहुत समय तक 
प्रयोग किया गया । इसका एरिणाम यह निकला कि विरव में पूँ जीवाद बढ गया एवं 
श्रम तथा पूँजी में सधर्प होने लगे ! इड्नलेंड तथा अन्य पशिचमी देशों के इतिहास से 
यह जात होता दे कि व्यक्तिवाद को नीति से समाज को छति अवश्य पहुँची है, पलतः 
ऐसे कानून बने जिससे उत्पादन तथा वित्तरण सम्बन्धी कार्यों में सरकार को पर्याप्त 
श्रध्िकार मिलने लगे ! उद्योगों का राष्ट्रीयफरण भी डन अ्रधिकारों का ही एक स्वरूप 
है। राष्ट्रीयवरण के श्रन्तयेत उद्योगों का स्वामित्न एवं प्रबन्ध राज्य सरबारों के ह्वार्थ 
में सौंप दिया जाता है । 
राष्ट्रीयकरए के उद्देश्य-- 
राष्ट्रीयकरण के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हो सकते है «-- 
(१) सखूल्ल सेवायें प्रदान करना, जैसे--जलल विद्युत, यातायात इत्यादि । 
(२ ) व्यक्तिगत नियन्त्रण के स्थान पर जन हित की दृष्टि से राजकीय निग्न- 
च्त्रण स्थापित करना | 
(३ ) राजकीय झाय में बृद्धि करना, जिससे कि बाद में जन-क्ल्याण की 
सेवा पदान की जा सके। 
(४ ) एकाधिकार का उन्मूलन करके उपभोक्ताओं के हि्ों की रा करना | 
(९ ) सम्पत्ति का समुचित वितरण करना । 
(६ ) ओौद्योगीकरण को प्रोस्शाहित करना। 
(७ ) धन्य उद्यो्यों के लिए श्राधारभूत उद्योों की स्थापना करता । 
(८) पारस्परिक विषम प्रतिस्पर्धी के स्थान पर स्वस्थ अतिद्वन्दिता की 
स्थापना करना। 
(६ ) झक्तम इकाइयों के स्थान पर सुदृढ़ इकाइयों की स्थापना करना | 
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(१०) आिक प्रयति के लिये आगे बढ कर आदशे संस्थाओं की स्थापना 
करना । 
उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में दो विचारधाराएँ है :--ऊुछ लोगों का 
कहना है कि देश में उच्चोगों का शीघ्र ही राष्ट्रीककरण होना चाहिए, जियसे पूजीबाद 
का प्न्‍्त हो और वर्ग संघर्ष की स्रमस्या समाप्त हो जाय । दूसरा मत यह दे कि विश्व 
की सरकारें भ्रभी उच्चोगों वा प्रबन्ध एवं संचालन करने के योग्य नही हुई हैं, इसलिए 
इसका प्रत्नन्थ व्यक्ति के श्थिकार मे ही रहना चाहिए | हमार/ संत तो यह है कि केवल 
इस्तल्षेत के क्षिपु ही रामकीय हस्तक्षेप नहीं होश चाहिए । दस्त प की कसौटी जब 
कह्पाण होनी चाहिए ! 

किन्तु शव अश्न यह उठता है कि सिद्धल्‍्ततः वे कौत-कौन से छोत्न हैं, मितमें 

राज्य का हस्तर्प चत्यन्त अखश्यक है. और न्याय संगत भी । इस समस्यों को इल 
करने के किए पिछले वर्षों मे ज्ञितती समितियों नियुक्त की गई उन सबके विचार 
लगभग एक से थे । उन्हीं करे आधार पर निम्न उद्योग्रों को सरकारी नियन्त्रण में रखा 
ज्ञा सकता है +-- 

(१) ऐसे उद्योग जिनडी कार्य प्रदत्ति एकाधिकृत है, जैसे--रेल, ढाऊ, तार, 
पादी तथा विद्य॒ त सावन्धी उद्योग । इन उद्योगों को चलाने के लिए 
जन दवित की दरष्टि स्रे यह आवश्यक है कि एक ही भक्तार के उपक्रसों 
में किसी प्रछार की प्रतियोगिता हो | पैसे अन हित कार्यों को वैयक्तिक 
उपक्रम पर छोड देने से जनता का हित होना भ्रसम्मव है । 

(३) वे उद्योग जिनमें वेयक्तिक उपक्रम अधिक लाभ श्रथबा उसकी शीघ्र 
प्राप्ति की सम्भावना के अभ्नाद में आकर्षित नहीं हो पाते, जेसे--- 
भूमि सुधार, बृद्ारोपण, सइकों का निर्माण, छुक्ल निर्माण, नहरें खुद- 
बाने इत्यादि काये | 

(३) वे उद्योग जिन पर नियस्त्रण राजनेतिक दृष्टि से थावश्यक हैं, जैसे--- 
देश की रद्षा के लिए. आवश्यक युद्ध सामप्री का निर्माण, जो किसी 
भी वेयक्तिक उपक्रम पर नहीं छोडा जा सकता । 

(9 ) वे ड्योग जिनमें कोई प्रक्केल्ा ध्यक्ति अपने भिज्र के हितों की रहा 
करने में असफल हो, जैसे--रसायन एुवं ओपषधियाँ तैयार फरना, 
खादधाज्न में सिलावट करना, थ्रादि। 

(२ ) ऐसा उद्योय जो राष्ट्र द्वारा निर्धारित उत्पादन लच्ध को प्राप्त करने में 
असमथ रहते हैं, उनका राष्ट्रीयकरण करना भी वरघुनीय है, मिससे 
कि पर्या्त सात्रा में उत्पादन सस्भव हो सके ) 

(६ ) यदि जन-बल्याण वी इष्टि से अथवा योजना के रूच्य को प्राप्त करने 
के लिए फिसी उद्योग विशेष का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक समझा 
ज्ञाय, तो भी अनुचित न डीगा । उदाहरण के लिए, भत्त सरकार 


द्वारा द्वितीय पच-वर्षेय योजना की सफ़्लता के हेतु जीवन बीमा 
कम्पनियों का राष्ट्रीकरण किया जाना । र 


राष्ट्रीयकरए के गुर एवं दोष 


राष्ट्रीयकरणु के विपक्ष में-- 

राष्ट्रीकरण के दिपक्ष में सबसे पहला कारण यह बताया जाता है कि 
आजकल संसार में प्रजातन्त्रात्मक ढंग से चुनाव हो कर जनता के चुने हुए व्यक्तियों 
द्वारा राज्य चलाया जाता है। वहुधा ऐसे व्यक्ति स्व गुण सम्पत्नः नहीं होते। वे 
उद्योग सम्बन्धी कार्यों में इतने दक्त नहीं होते कि उनका श्रवन्ध ठीक ढंय से कर सके। 
वे क्षोग अपने राजनैतिक स्वार्ों को लेकर श्राये श्राते हैं और उनके लिए निष्पत 
हो कर कार्ये करना कठिन होता है | दूसरी बात यह है कि उनका मन्त्रि मरइल में 
रहना या न रहना जनता के ऊपर निभर रहता है । कभी-कभी वे राज्य के कार्य को 
डीक रूप से समझ भी नहीं पाते कि श्रपना कार्य छोड़कर अलग हो जाते हैं। ऐसी 
स्थिति में उनको किसी समस्या के सुलमाने के लिए धावश्यक समय नहीं मिलता । 
समय-समय पर मन्त्रिस्मएडल बदलते रहते हैं, जो किसी विशेष राजनैतिक दुल का 
प्रतिनिधित्व करते हैं । मान लीजिए, भराज कोई एक सन्त्रि मण्डल है, मिसने कोई नीति 
उद्योगों के सम्बन्ध में रबखी । कुछ दिनों बाद किसी दूसरी राजनैतिक संस्था का 
प्रतिनिधित्र करने वाला मन्त्रि-मए्डल बना जो कि पिछले मन्त्रि-मण्डल के द्वारा 
चलाई गई नीति में विश्वास नहीं करता, भ्रतः नया मन्त्रि मएइल भ्रपनी श्रलग नीति 
चलावेगा, जो कसी उद्योग के तथा राष्ट्र के हित के लिए अद्वितस्र श्िद्ध हो सकती 
है। उस सम्बन्ध में हम इड्नलेएड का उदाहरण ले सकते हैं। मन्दूर-दली सरकार 
डद्चोगों के राष्ट्रीयकरण के पत्त में थी थ्ौर इसमे बहुत से उथोगों का राष्ट्रीययरण भी 
किया। बाद में चचिल्न का दल श्राया, उसने उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध श्रावाज 
उठाई । इस भकार कोई एक स्थिर नीति न होने से उद्योगों की उन्नति उचित रूप से 
होने में कठिनाइयाँ श्राती हैं। 

अल्येक देश अपने-अपने क्षेत्रफल के अनुसार विभिन्न भान्‍्तों में बेंठा होता है। 
यदि प्रत्येक राज्य के आवश्यक उद्योगों का स्वामित्र, प्रबन्ध एवं निग्रस्त्रणः उस राज्य 
की सरकार को सौंप दिया जाय तो यह सम्भव हैं कि उस देश के विभिन्न राज्यों की 
उद्यो ग-सम्बन्धी कार्य-प्रणाली भिन्न हो, क्योंकि राज्यों का निर्माण उस राज्य के ध्यापा- 
रिक या श्ौद्योगिक आधारों पर स्थिर नहीं है, अतः हो सकता है कि भिन्न-भिन्न राग्य 
अपनी-अपनी खिचडी भ्रलग-अलग पकायें, जो राष्ट्र के हित में कदापि उचित नहीं। 
वास्तव में सम्पूर्ण राष्ट्र की एक नीति होना आवश्यक है। 

तौसरी बात यह है कि चाहे किसी भी रूप से उद्योगों में राज्य का हस्तक्षेप 
हो, आखिर कार्य तो मजुष्यों द्वारा दी चक्षाया जायेगा, चाहे वे मनुष्य चुनाव जीत कर 
ही क्यों न झाये हों ? हो सकता है कि ऐसे चुने हुए व्यक्ति, जिनके द्वार्थों में उद्योग का 
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प्रबन्ध सौंप दिया जावे, बहती गंया में दवाथ धोने! की चेष्टा करें, अर्थात्‌ वे अपना 
स्वार्थ पूरा करने का प्रयास करें । यदि ऐसे व्यक्ति समाज में प्रभावपूर्ण रहें तो वे 
सारी नीति को ही अपने हाथ में लेने का प्रयक्ष करेंगे और यदि वे इस कार्य में सफल 
भी हो गये तो सारे समाज को अपनी ही नौति पर चलाबेंगे, चाहे उसमें राष्ट्र की हानि 
क्यों न होती हो। बहुत से ऐसे व्यक्ति भी होते हैं ज्ञो समाज के कुछ इमे-गिने 
प्रभावपूर्ण व्यक्तियों को खुश करने के लिए, ताकि वे उसकी हाँ में हाँ मिल्ाते रहे, उनके 
ही विचारों पर चलते हैं। उनका ध्यान उद्योग की उन्नति सथा अबनति पर नहीं 


होता । दे स्वतन्त्र रूप से इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकते, जो उद्योग एवं राष्ट्र के 
लिए द्वित्तकर हो ) 


चौथी कात यह भी है कि राज्प-हस्तरञप़ के कारण आ्रार्थिक्र प्रवाह अपने 
आाकृतिक रूप में नहों बहता। सलियर्मो एुवं अधिनियर्मो द्वारा उसके चह।व को क्ृप्रिस 
सार्सों पर मोड़ दिया जाता है। कभौ-कुमी प्रतियोगिता कम करने के लिये राज्य की 
और से उद्योग पर एकाधिकार कर लिया जाता दे । इससे मतियोगिता नष्ट हो जाती 
है श्रोर जो लाभ प्रतियोगिता के होने से हो सकते हैं थे नहीं हो पाते। कह्दा जाता 
है कि जहाँ प्रतियोगिता नहीं वहाँ उन्नति भी कठित है। इसमें यह भी सम्भव हो 
सकता है कि वस्तुओं के छूलप बढ़ जायें, वस्तुओं के गुशों में कमी हो जे, इत्यादि । 
इन बातों के होने पर उपसोक्ताओं को हानि उठानी पढ़ती है । इसी तरह कम्ी-कभी 
बरतुश्रं। के कम से कम और अधिक से अधिक मूल्य भी विशेष सबियर्मो दृए्य बाँव 
दिये जाते हैं । परिणाम यह होता है कि बस्तुयें श्रपते स्वाभाविक मूल्यों को नहीं पा 
सकतीं, जोकि आर्थिक दृष्टि से दित कर होता हैं 


पाँचवा विरोध यह है कि उद्योगों का कार्य जितना शोध और इमतापू्णे किसो 
प्र।इवेद व्यक्ति के हएथों' हो सकता है उत्तना राज्य अधिकारियों हारा नहों किया जा 
सकता । प्राइवेट व्यक्तियों के कार्य सें अपदी निज्रो डत्सुरुता रहती है, किन्तु राश्य का 
अधिकारों कार्ये की झरना समझ कर नहीं करता, अतः उसे जितवी अत्सुझुता होनी 
चाहिये उतनी नहीं होती भौर कार्य घीरे-घोरे होते रहते हैं। कोई-कोई कारगर तो ऐसे 
हैं कि थोटा समय चूकने पर ही लाखों करोड रुपयों का उनमें सुकपान हो जात्ता है, 
किन्तु सरकारी कार्यों में कई अधिकारी होते हैं शोर जब तक छोटे से लेकर बढ़े 
अधिकारी तक की स्वीकृति नहीं हो जाती तब तक कोई कार्य नहीं किया जा सकता। 
दूसरे शब्दों में, समय झधिक लगता है । कभी-कभी यदि कोई सरकारों कार्यालय किसी 
कार्य के करने के लिए अपनी स्वीकृति दे भी दे सो उसमें सम्बन्धित अन्य कार्यालय 
भपदी टॉग था देते हैं। परिण्म यह होता है कि काम मे रुकारएे श्रा जाती हैं, 
इस्लौलिए कह्दा जाता है कि राष्ट्रीयकरण उन्हीं उद्योगों का होना आहिए जिनमें कार्य की 
अकृति न्लेणक हो तथा जहाँ माल अथवा सेवा की पूर्ति प्रत्येक व्यक्ति विशेष की 
आवश्यकतानुयार ही को जा सकुतो हो। उद्योगों का राष्ट्रीयररण हो ज्ञाने के बाद 
उनमें काम करने बाले श्धिरारी तथा कर्मचारियों की नियुक्ति मं! राषप हरा दोतो है। 
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ऐसी नियुक्तियाँ कभी कमी पत्षपातपूर्ण हो सकती है। जिस व्यक्ति का झुनार किया 
जाता है उप्तकी योग्ता को ध्यान में न रखते हुए राजनैतिक दृष्टिकोण सामने लेकर 
चुनाव किया जाता है । कभो-रुमी तो शमिक वर्ग भी भरसन्तुष्ट होकर प्रभाव डालने वा 
प्रयत्ष करते हैं, भत उन्हें सन्तुष्ट करने के लिये ग्रावश्यक क़्मद उठाये जाते हैं, चाहे 
उनका परिणाम उद्योय के लिये अद्वितकर ही क्यों न हो । 


राष्ट्रीयकरर के पक्ष में विचार-- 

(१) कुछ लोगों का कहना है कि जब कोई उद्योग छोटी सात्रा पर चलायो 
जाता हैं तब ही उद्योगपति व्यक्तिगत उत्सुकता से कार्य कर सकता है ध्थया श्रत्येक 
कार्य को ख्वय देख भाल कर सकता है, किन्तु जब उद्योग बडी मात्रा का हो तो 
उद्योगपति के लिए यह थप्तस्भय है कि वह उतनी ही उत्सुकता से काम कर सके। 
मिप तरह बडे मिश्रित पूँजी वाले प्रमणडलों मे उत्सुकता नहीं रही, उसी प्रकार जन- 
हित कार्यों मे भी इधका न होना स्वाभाविक ही है, भ्रत इस दृष्टि से राष्ट्रीयकरण छुरा 
नही है । कभी कभी तो राज्य की सरकारी नौकरी से श्राकर्षित हो कर योग, निपुण 
एवं श्रजञुभत्रो व्यक्ति भी कम वेतन पर नियुक्त पाने का प्रयक्ञ करते हैं । वास्तव में ऐसे 
ब्यक्तियों की सेवा से उद्योग का हित ही होगा। 

(२ ) राज्य द्वारा उद्योगों का प्रबन्ध सथा नियन्त्रण का यह अर्थ जेना 
आवश्यक नहीं है कि उद्योगों के सारे कार्य राज्य के साधारण जन पद सेवा (0 
867ए70९8) के सिद्धान्तों के श्रनुसार ही चलें। इन उद्योगों को सुचार तथा सुशरोग्य 
ढल्न से चलाने के लिये योग्य, जानकार तथा अनुभत्री व्यक्ति ही नियुक्त किये जानें, 
जिन्हें ग्रधिकार हो कि वे जन हित ध्यान मे रखते हुए उन व्यापारिक सिद्धास्तों पर ही 
कार्य चलावें, जिस प्रकार प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा उद्योग चलाये जाते हैं! डदाइरण के 
लिये, ढाक विभाग को ही ले लें । उसका सर्वोच्च अधिकारी डाइरेक्टर जनरल होत। है, 
जो किसी मिश्रित पूँज़ी वाले प्रमण्डल डाइरेक्टर की तुलना में कम नहीं होता। 
ग्रावश्यकता केयल इस बात की है कि राजकीय उद्योगों को चल्लाने के लिए जो अधि- 
कारी नियुक्त क्ये जाये वे उस उद्योग म॑ निषुण हों, उस पर पूरा पूरा नियन्त्रण कर 
सकते हों, उस उद्योग के लिए योग्य तथा शपने कार्य में दक्ष हों, राजनैतिक व/तावरण 
से मुक्त हों तथा उनका एक मात्र ध्यान देश, जनता एव उद्योग के हित में हो । 

(३) जैवा कि पहले लिखा ज्ञा चुझा है कि ऐसे कायों को जिनका सम्बन्ध 
जनता के स्वास्थ्य तथा उनके कल्याण से हो, जिनमें कार्य की प्रदडत्ि मेत्थिक हो, जहाँ 
कोई नया काम प्रारम्भ न करना हो तथा ऐसे कार्य जो प्राइवेट हाथों में एकाधिकार की 
श्रोर बड़ रहे हों, राष्ट्रीययरण की ओर लाना आवश्यक हो जाता है, जिमसे कि एका 
घिकार से होने वाली हानियाँ से जनता को बचाया जा सके । 

(४ ) राष्ट्रीयकरण होने पर वह सम्पूर्ण आय जो उद्योगपतियों की दिजोरियों 
में ज्ञाती है, राज्य कोष में हो जमा होगी, अर्थात्‌ राज्य का एक श्रतिरिक्त आमदनी 
होने लगेगी । इस प्रकार ज्ञमा राशि का उपयोग राज़्य सरकार देश को जनता की 
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अल्लाई के लिए, उनके रहन सदन को ऊँचा उठाने तथा अत्य आवश्यक कल्याणकारों 
कार्यों के लिये कर सकती हे । यह भी हो सता है कि इससे जनता द्वारा दिए जाने 
वाले करो में नी कमी हो जाबे। 

(९ ) देश को राष्ट्रीय आब बदाने तथा घन का सनान विवरख करने क लिए 
भी रक्‍्ट्रीयकरण कमभो रूभी आवश्यक हो जाता हैं ? कोई-कोई उद्योगएति अपने स्वाथ 
की पूर्ति के लिये घन का उत्पदन उतना नहीं करते जितना कि उनके द्वारा किया जा 
सकता है, क्योंकि उन्हें अपने स्वार्थ के श्राये देश युव जनता का कल्याण दिखाई नहीं 
दैदा, अन ऐसे पमय में राज्य का हस्तक्षेदर अत्यन्त श्रावश्वक हो जाता है, जियसे देश 
का क्रार्षिक च्रिकास् उचित दुश्य सें होता रहे । 

उपयुक्त कारणों से हो आजकल ससार के रूब देशों मे राज्य बा उस्तत्तेर और 
विशेषक्तर कई उद्योगों का राष्ट्रीयकरण इतना आ्रावस्यक् समस्या गया है कि उसके विमा 
देश से धन का उत्पादन पुव सम न वितरण सम्भव ही नहीं है कौर इसीलिए हम 
देखते हैं कि कई देशों में तो उद्योगों का राष्ट्रीयकरण ऊँचे दर्जे तक पहुँच चुका हे । 
भारत में उद्यायों का सप्ट्रीयस्टण-- 

शत कुछ वर्षो ले सरकार ने ऐेस ड््योग, जिनका राष्ट्रीयटरण जन हिंत की दृष्टि 
में श्रावश्यक है, अपने अधिकार शोर नियन्त्रण मे ले दिये हें तथा लिए जा रहे हे । देश 
के सुरक्षा सम्बन्धी उश्ोग, जैसे--बन्दूक, बारूद, रेल, ढाक तथा टेलीफोन पहले से हो 
सरकार के हाथों में हें । नमक बनाने पर पहले भी सरकार का ही एकाथिक'र था श्रीर 
अफीम दद्योग पर मो सरकार का ही एकाधिकार हे । सिद्री खाद पौक्टरी दी श्रायोजना! 
सन्‌ १६४४ में हुई थी, सेकिन सन्‌ १६५१ से यद्द सरकारी अधिकार स॑ एुक प्राइवेट 
सीमित कपनी मे परिणित कर दी गई है | इसका एक अश दो इकर बाकी रूब अंश सर 
कार के ह। ११ कोयला खानें का स्वाप्तिप्व एंव सदालन सरकार द्वारा हो रद्वा हैे। सशान, 
ओजार ऐबटरी बगलौर के पास स्थापित हुई दे। स्ट्रीय यम्त्र फैक्टरी कलऊत्ता में गणित 
सथ! सर्वे सम्बन्धों यत्र, हवाई सहान के बाद, चस्से के शरिशे, हाइड्रोर्मटटर आदि बताये 
जाते दै । पेनिप्िलीन फैक्टरी एवा के पास खोली गई हैं । विशाखापद्रम जलपोत या्ड 
को भी सरकार ने सन्‌ १६२२ से ले लिया है । चितरझ्ञन लांकोमोटिब्ध फेक्टरी, रेलवे 
कोच कारखाना, मगही का सम्क कारखाना, डी० ढी० थी० कारखाना भी भ्रमत्ति के 
पथ पर है। नेशनल न्यूज़प्रित्द एण्ड पेपर मिल को ढोपपूण प्रबन्ध के कारण सरकार 
ने भपने हाथ में ले लिया है । सन्‌ १६१७ से मिर्जापुर में सरकारी सौमेंट फैक्टरी ने 
कार्य प्राइश्व कर दिया हे ) मोटर यातायात का राष्ट्रीपफरए भी तेजी से हो रहा हैं । 
कई राज्यों में तो सरकारों विभाग मोटर बसे चलाने हे ओर कर में संयुक्त स्फन्‍्ध 
बाली कस्मनियाँ इनका प्रवत्थ करती हैं । सारत सरकार ने हाल में कई बहुमुप्रो नदी 
घादी याजनाओं को कार्यानिव्रत किया है, जिनसे सिंचाई, जल् वि त, बाद नियन्त्रण 
झादि की सुविधा होतो जा रही है । उड़ीसा राज्य में भारत सरकार एक लोहा 
ब इस्पात फैक्‍्टसे की स्थापन्श कर रही है। भारत के अमीर उत्रों में बेकिंग सुविधा 


रैबरे | 


बढ़ाने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने इम्पौरियल बेंक का राष्ट्रीयवरण कर लिया है । 
इसी अकार द्वितीय पंच-वर्षीय योजना की सफलता के द्ेतु २० जनवरी सन्‌ १६२६ 
को भारत सरकार ने देश की समस्त जीवन बीसा कम्पनियों का राष्ट्रीयरण कर 
लिया है। 
उपसंहार-- 

हमारे उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के विव्राइग्रस्त अ्श्न को सरकार की नई श्रौद्यो- 
गिक नीति सन्‌ १६९६ ने लगभग समाप्त कर दिया है । सरकार का मत है कि देश 
के श्रार्थिक उत्थान के लिए राष्ट्रीय सम्पत्ति में वृद्धि करने को आवश्यकता है भौर इस 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए सब सम्भव सा्नों से देश में उत्पादन बढ़ाना चाहिये। सर- 
कार यह भी समभती है कि यदि उत्पादन बढ्ानां है, तो देश के वर्तमान श्रौद्योगिक 
क्लेवर को नहीं छूता चाहिये । सरकारी नीति की घोषणा करते हुये परिडत नेहरू ने 
एक बार कहा था कि “इस विपय में कोई भी कदम उठाते समग्र यह देखने की 
आ्रावश्यकता है कि देश में वतेसाम आधथिक कलेबर को कोई हानि न पहुँचे । देश तथा 
विदेश की वतमान परिस्थितियों को देखते हुये वतंमान कल्षेबर को बिल्कुल भद् न कर 
देने से श्ाधिक विकास को गहरी चोट लगने की आशडझ। हो सकती है, इसलिए यह 
आवश्यक है कि इस कलेवर को श्ेः शनें बदला जाय ।” 

अ्रस्त में, यह कहना आवश्यक न होगा कि किसी भी उद्योग का राष्ट्रीयकरण 
करने में जल्दवाजी नहीं करनी चाहिए, नहीं ठो समाप्त आर्थिक कलेवर छिन्न भिन्न हो' 
जायगा । राष्ट्रीयकरण करने के पू्वं इस ब।त की आवश्यकता है कि योजना बनाई 
जाय कि किस प्रकार राष्ट्रीयकरण द्वितकर होगा ? कौनेसे उद्योगों का पहिले राष्ट्रीय 
करण होना चाहिये ? किस प्रकार उद्योगों को व्यक्तिगत स्वामियों से प्राप्त किया जाय, 
उनको बदले में क्या दिया जाय ? इन समस्त प्रश्नों पर गर्मौरता से विचार करने के 
बाद दी राष्ट्रीयकरण के विषप्र मे सोचना चाहिये। 


[८) 
हिल 3:28» बज का सूती वस्ज उद्योग 
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रूप रैखानः 

१... इस्त्र मल उद्योग का गौरवपूर्ण ऋतीत--दमारा प्राचीन इतिहास इस बात 
का साएी है कि पुराने समय बख्य उद्योग के लिए, विश्व में विष्यात 
धरा । ढाके की मलमल उथों कालीक्ट के केश्लीकोज ससार भर में भ्रसिद्द थे। 
क्िल्तु इतना आचीन एवं उ्त वर उद्योग किस प्रकीर वड हुआ, इसी 
दहानी भी अत्यन्त कछए है; ईस्ट इन्डिया कम्पदी को धाटक जीति, भारतीय 
कारीगर्रों पर घोर अध्याचार तथा अन्याय, यम्त्रों का (निर्माण आदि इस उद्योग 

के बिनाश के कारण हु 
२, चहल उद्योग का जरमे तथा विकास-म्थम ठग (१८५४ से १६१३ हक)ः 
द्वितीय युग (१३९४- ६३६ तक), सदी की ओर, उद्योग की संरदण 
प्रदान करता, सरदश की पुरुनिरीक्षण, द्वितीय विश्व चुद के पूरे, तृतीय-चुग 
(१६४० से ३६४७), देश के बट्बारे का उद्योग पर प्रभाव, उद्योग के 


वर्तमान स्थिति । 
३. उद्योग का भारत में वितरण-बतई राज मे श्रधिक केन्द्रीय रण है। 


बतमान युग में झुख हिक्रेस्दीयकरण की अ्धूति है। 
४. व मिल उद्योग की समस्‍यायें": * 3) कब्चे माल का भाव, ( २ ) 
बस्य मशीनेरी की समष्या। (३ ) घिसी हुई सशीनो की प्रतिस्थापना, (४) 
लागत की समस्या, (५) झलामकारी इकाइयों, ( 5 3 विदेशी प्रतियोगिता. 
(७) हाथ करों तथा मिलों में समन्वय की समस्या । 


पू उपसंहार--उच्चोग का भविष्य उजवर्ल हे 
बस्त्र मिल उद्योग का गौरवपूर्ण श्रतीत-- 


घूती बछ उद्योग भरत का अत्यन्त प्राचीन उयोग है। पीस हो एक प्रसिद्ध, 
इतिह|सकार देरोढाटस्‌ इस बात पर आइये प्रगट करता है कि “भारतीय एक शेप्ती 
ऊन के बस्तर पहलते हैं, ज्ञो भेद वकरियों के शरोर पर नदीं होती दरन्‌ पेड पीर्षो क्के 


रूप में उगाई जाती दै (१ बस्तुतः भारत है बस उद्योग अत्यन्त प्राचीन काल से अपनी 


उद्धत स्थिति में था मोइननोदडो के ्वंसायशोपों में सूती वस्त्र के अवशेष आस किए 
गए हैं। इन ध्वशेपों के आधार पर प्रसिद वैज्ञानिक ज्ञेम्स डनेर और ए० एुन० 


१०४ ] 


गुलादी ने यह परिणाम निवाला है कि ऐसे दख रई से बनाए गए होंगे। ऋगमैद, महा- 
भारत, रामायण इत्यादि के कुछ वाक्यांश इस बात को मल्ली भाँति दर्शाते हैं कि उस 
युग में भी सूती कपड़े का ब्यववाय उन्नति के शिखर पर था। बेद तथा ब्राह्मण ग्रन्थों 
में कपडा सीने की सुई के लिए 'सूची? झोर 'वेरी! का नाम मिलता है। वैदिक साहित्य 
के भ्रतिर्क्ति श्रन्य अनेर ऐतिहासिक प्रम्ार्ों से भी प्राचीन भारत में बस कला के 
विकास का उदाइरण मिलता है। अ्जन्ता की गुफा के कुछ चित्रों से मो इस उद्योग के 
गारवपूर्ण श्रतीत का अनुमान लगाया जा सकता है। भारतीय वस्लन की उत्ह््टता 
मुस्लिम काल में यसदिख्ध थी । डच कम्पनी तथा ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारतीय 
बख्र के निर्यात से करोड़ों रुपया कप्ताया था| ढाका की मलमल तो इतिहास प्रसिद्ध है। 
श्री दी० एन० मुर्जी के क्थनानुसार मल्लमल का एक २० गज लम्बा श्ौर एक गज 
चौंडा सुख्दर हुक॒दा अगूठी के बीच से सुगमता से निकाला जा सकता था, जिसे तैयार 
करने में ६ मास लगते थे। श्री रमेशदत्त के शब्दों में -'“कपडा बुनना राष्ट्रीय धन्धा था 
और सूत कापनमा लाखों-करोड़ों खि्यों का व्यवपाय ।” श्री टेवेनियर के कथनानुसार-- 
“कालीकट की मलमल इतनी महौन थी कि हाथ से वह अनुभय नहीं की ज्ञा 
सकती थी ।? 

भारतीय कपड़ की इतनी उकृटता के कारण ही ब्रिटेन में वह श्रत्यन्त लोकप्रिय 
हो यया । डेनियल डेफों के सतालुसार--“सन्‌ १८१७ में इ गलैंड के प्रत्येक घर में 
भारतीय वच्च का प्रवेश हो गया था | जब अग्नेत्न भारत में आए तो उस समप्र तक 
भारत का वस्त्र चौन, जापान, लका, ईरान, श्ररव, कस्बोडिया, मेविसकों और योटुप 
तक में ज्ञावा था ) डाक्टर राबटंसन के निम्नलिखित शब्दों से भी वस्र उद्योग के गौरव- 
पूर्ण श्रतीद की झांकी मिलती है--“भारत मे सोना तथा चाँदी दूसरे देशों से ढुश्ना 
चला श्राता था। पृथ्वी का कोई भाग ऐसा नही था, जहाँ के लोग श्रपने जीवन 
की आवश्यकताओं के लिए भारतीय दख आदि न मेगाते हो । भारत को श्रपने द्वाथ के 
बने हुए श्रदूभुत वस्त्र के बदले में विदेशों से सदा बहुमूल्य धातुर्ये मिलती रहोँ।” 


बत्त उद्योग की अवननति-- 

किन्तु भारत का इतना प्राचीन और उद्नषत बख उद्योग किस प्रकार नष्ट हुआ, 
इसकी कह्दानी भो श्रत्यन्त करण है। जब्र से ईस्ट इण्डिया कम्पनी का पदपंण भारत 
में हुआ, तब से भारतीय वस्र उद्योग का हा होने लगा। कम्पनी ने ऐसी दुधारी 
घातक नीति श्रपनाई, भिसने विदेशी माल की प्रतिस्पर्धा को तीव्र करके हमारे देश के 
उद्योग धन्धों का बिनाश किया । भारतीय वख्र उद्योग के विनाश का सूल कारण सन्‌ 
१८१३ का चाट्टर था | इस कानून के श्रन्तगंत इयलैंड का यख मारतियों के गले 
मढने तथा भारतीय वस्त्र-उद्योय के नाश का निश्चय किया गया। सन्‌ शझ१३ में 
सभी अग्रेजों को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया, जिसका 
तात्पर्य यह था कि अत्याचार के द्वारा वख्र उद्योय का नाश किया जाय । भारतीय 
कारीयरों पर घोर श्रस्थाय किए यए, ताकि ये श्रपने उद्योग धन्धों को न चला सके! 


६ ऐैण्टे 


से अधिक कपड़ा न बुत सके, इसलिए उन पर करनी का निमन्तद्रण रहने ढागा । जो 
ऋषडा वे तैयार करते, उसे कग्पती को ही बेचना अनिवार्य कर दिया गया | मसिद्ध 
अग्रेज घाहटस ने अपनी पुस्तक में लिखा हे कि “बस्पनी के नौऊरों ने भारत के कारौ- 
गरों और मझदूरों के साथ इंस तरह जुर्म किये और उसके ऊपर ऐसा अधिकार जमाया 
कि जैसे थे कम्पनी के गुलाम हों ।? जुताहों को सताने के एक नहीं अमेझ उपाय भयोग 
में क्ञाए गए । जुमनि करना, छोद कर देना, फोडे मारना, अगुलियाँ काटना, श्रभुचित 
अलाव डालकर अलुगस्थ करना आदि सभी भकार के श्रत्पाचार किये। क्न्ाइव के 
शासनकाल में तो बगाल में रेशमो वस्तु डयोग के न करने के लिये मानव समाज के 
पविनश्नतम नियमों का घोर उलघव किया गया। इन अतध्याचारों से जुबाहे इतने सग 
_प गए थे कि वे रबय हो अपने अगूड़े करवाने के लिए विवश हुए, जिससे वे रेशम ने 
लपेद सकें । बुक्स पुडर्स ने लिखा है कि 'जिगत के श्ारम्भ से भ्रव तक कभी फिसती 

, देश ने कसी अन्य देश की पूँजीस इतना ल्ाम नहीं उठाया, मितना कि इडलैंड 
ने भारत की लूट से । 


देश के बख्र उद्योग के दिनाश का तीसरा महच्वपूर्ण कारण यन्त्रों की सहायता 
पे निमाण किए गए पिदेशों माल की प्रतिस्पर्धा थो । यह इडलैन्ड की श्रौद्योगिक क्रान्ति 
का परिणाम था। यब्तों को सहायता से बडी मान्ना में उत्पादन छुआ । परिणामस्वरूप 
इंगलैक्ड का बना हुआ भर सुगमता से भारत के बाजारों में घडाघद श्राने छगा। 
इसके विपरीत हमारे कारीगरों का माल कम मात्रा में डलपक्ष होता था, सेंहगा भी 
अधिक था और तइक-मडक में भी कम था। लकाशायर और मैरचेस्टर का कपड़ा 
श्यपि भारतीय कपडों से शदिया द्वोता था, किम्तु रुस्ता होने के कारण उसका बोल- 
माला भा। फिर इमारे देश के नवशिक्ित युवक, जिनमे वकीक्त तथा उच्च अधिकारी 
भी थे, भारतीय माल की अपेज्ठा विदेशी वरतुओं ले अधिक अनुगग करते थे । जब 
अपने देश के ही लोग स्वदेशी दरतुओं से घूणा करने लगे, तो प्रतियोगिता में विदेशी 
मात को शोर भी प्रोत्साहन मिला । 

कि तु मशीनों के चलने पर भी भारत का हाथ का बना क्रपदा विदेश में ज्षाने 
सेन रुकछा भौर उसको अपेजा भ्रधिक बिकऊता, यदि कारोगरों के साथ प्रशविक 
अंत्याधार न किए जाते | मारतीय देख उद्योग के विनाश के लिए इगलेंड के वच्ध को 
भारत से बिना कर आने दिया गाया, डिन्‍्तु इ गलेड में सारतोध चल के धाने पर भारी 
कर छाया गया, जिससे बद किसी प्रकार न बिक सझे॥ भारत से रई के निर्यात पर 
कोई चुद्टी नहों कृगाई गई, जिपसे विदेव के कारखानों को सस्ती रुई मिले देश से 
कपड़े के उत्पादव के लिए इतने कठोर अतिबन्ध लगाए गए कि जुलाहों के लिए कपडे 
सैयार करना सम्भव न रहा । थार्ते का घोला, रंगना तथा कारीग्री के अन्य सेदों को 
ज्ञानरर इ गललेन्ड के वारीगरों को सैयार किया गया। इतना होने पर भी इ सल्लैस्ड में 
मारतीय कपड़े को साँग बनी हुई थी। लैंदी का कथन है कि “इ गसैन्ड में कारणाने 
खुलने पर सी भारत के करंड़े इतने सुन्दर, सस्ते और मजबूत होते थे कि इ गलैन्ड 
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के वख्र उद्योग को अपने पनपने की कोई आशा नहीं थौ।” ग्रत पालियामेन्ट ने 
भारतोय कपडे का श्रायात दिलल्‍्कुल बन्द कर दिया। यदि कोई ख्रो व पुरुष भारतीय 
कपड़ा पहनता था तो उसे दिया जाता था । यदि भारत स्वतन्त्र होता तो वह 
इसका विरोध करता, अपने यहाँ विदेशी माल के आयात्त को रोकने के लिए कर 
लगाता और इस प्रकार श्रपने उद्योग-धन्धों को नप्ट होने से बचाता। प्रिदिश माल 
बिना किसी कर के भारत पर लादा गया । इ गल्लैन्ड के व्यवसाइयों ने, जिस प्रतिद्वन्दी 
को बराबरी में वे खडे नहीं हो सकते थे, उसको दबाने धृव श्रन्त में उसका यला 
धोने के लिए राजनैतिक अन्याय के अख्र का अ्रवलम्बन किया । 


इस रूम्बन्ध में यह लिखना श्रनावश्यक न होगा कि प्राचीन भारत में सूती 
कपड़े का उत्पादन कुटीर उद्योग द्वारा किया जाता था। सूत हाथ से काता जाता था 
और हाथ करधों पर ही कपड़ा बुना जाता था । निस्सन्देह ही ऐसी दुशा में उत्पत्ति 
का पैसाना छोटा था श्रौर शक्ति के उपयोग का विकास नहीं हुआ था। 


आपएुनिक् क्रोधोग का जन्म तथा विशरत्त-- 


प्रथम युय_( सन्‌ £८५४ से ६7४३ तक )-- 

प्राचीन भारत के कलापूर्ण वद्योद्योग के हास को कहानी जितनी करण है, 
श्राधुनिक बख्नोद्योग के जन्म व विकास की कहानी उतनी ही गौरवपूर्ण है | विदेशी 
शाप्तन की श्रत्यन्त भ्रतिकूल परिस्थितियों में अ्रकल्पित बाधाश्रों का सामना करते हुए 
भारतीय उद्योगपतियों ने बश्नोद्योग की दृष्टि से सम्पूर्ण विश्व मे भारत का जो ऊँचा 
स्थान स्थापित कर दिया है, वह सचमुच उनके अजुप्रम भ्रध्यवसाय, प्रशसनीय ब्याव- 
हारिक कुशलता थर योग्यता का अद्भुत उदाहरण है । 

यद्यपि सूती कपड़े बनाने की मिल भारत में सर्च प्रथम सन्‌ १८१८ में हुगली 
नदी के किनारे घूसरी नामक स्थान पर स्थापित की गईं, पर इस उद्योग की बास्‍्तविक 
उन्नति सन्‌ १८२१४ से प्रारम्म हुईं, जबकि बम्बई में ४ फरवरी सन्‌ १८१४ को एक 
पारसी उद्योगी श्री कावसजी नाना भाई डाबर ने वोम्बे स्पितिंग एम्ड वौविय कापनी 
स्थापित की । श्दमदागद में सर्दे प्रथम मिल श्रो रणद्दोडलाल छोटेलाल के प्रत्नन्ध में 
सन्‌ १८६५६ में स्थापित हुई। प्रारम्भ में उद्योग की प्रगति बहुत शिथिल थी।॥ वश्रोद्योग 
के शैशव में ही भाग्य से उसे विकास का एक श्रवसर मिल गया। सन्‌ १८६० मे 
अमेरिका में ग्रूइल'द्र, छिड गया और अग्रेज सरकार का ध्यान उधर चल्ला गया। इस 
युग में ( सन्‌ १८६०-१८२४ तक ) बस्बई के व्यापारियों ने इ गलेणड के साथ किए 
गए ई के व्यापार में खूब लाभ उठाया था और उन्होंने इस लाभ को सूती कपडे कौ 
मिलें स्थापित करने में लगाया । सन्‌ १८६२ तह वस्वई में १० मिलें बन खुकी थीं। 
सन्‌ १८७२ में इनकी सख्या २७ हो गई। बस्बई की देखा-देखी अन्य केन्द्रों में भी 
मिले खुलने लगीं, जिनको सरया सन्‌ १८८६ में €€ तक पहुँच गई थी। अहमदाबाद 
में मिले स्थापित करने के लिए बड़े बडे सरार्फ़ो ने पूजी लगाई। इसी समय रेज्ों के 
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खुल नाने सै उच्चोग को और भी अविक प्रोत्साइन मिक्ना भर १६ दी शहाब्दी के 
भ्रन्त तक भारत में कुल १६३ मिलने खुल चुडो थीं । 


भारतीय वस्धोद्योग का यह विकास इतना झ्राकरिसक्त श्रौर दौब राति से 
हुधा कि लड्टाशायर के उद्योगपति स्तव्घ व आश्चय विमूढ़ रह गए। उन्होंने अपने 
देश में चान्दोक्षन धासस्म किया, जिसडे फलस्वरूप सन्‌ १८७९ में इंगत्तेणड से आते 
वाले सूती फपड़े पर छगने चाला आयात कर हटा दिया गया। आर्थिक कारणों से 
जब सन्‌ १८८४ में इस कर को फिर लगाना पट्मा दब अंग्रेजों व्यापार की रक्षः के लिए 
भारतीय मिल्लों पर ३५% उत्पादन कर छगा दिया गया | इस कर का बहुत विरोध 
किया गया | भारत में घने कपडे की लागत में दृद्धि काने के उद्देश्य से सत्‌ १८८१ में 
कारखाना श्रधिनियस बनाया गया। इस अधिनियम के पूर्व अतिवन्धों के अभाव में 
भारतीय उद्योगपत्तियों का माख सस्ता पडता था | रूड्लाशायर के उद्योगपति भारत में 
2 मानवता के नाम पर फैक्टरो एक्ट बनाने के लिए श्रनुरोध फरने लगे, यद्यवि उनकी 
भ्रान्चरिक भावना धिडिश उद्योग का द्ित साधन थी । उन्होंने इसमे “भारतीय उद्योग 
पतियों की प्रतिस्पर्धा से बचने का उपाय देखा” | सन्‌ १८८१ के बाद सन्‌ श्८६१ में 
बूसरा कारखाता अ्रधिनिषम बनाया गया, जिसके हारा मिलों में सफाई, स्वाध्प्प तथा 
दर्झां के प्रबन्ध में ऋनेक प्रतिबन्ध सूगाएु गए। इन हद्ित्तकार कानूनों का विरोध नहीं 
किया जा सकता था, किन्तु इनके सूल में अंग्रेज पूजीपतियों का स्वार्थ निद्ित था । 
भारतीय वसोथोग के विरुद्ध इन कुप्रयक्षों के होने पर भी यद्द उद्योग निरन्तर 
उक्षत्ति करत्ता गया | इसका प्रमुख कारण देश में बढ़ती हुई देश-प्रेम तथा ख्देशी 
भावना थी । बक्षसद्ध के कारण सन्‌ १६०२ में स्वदेशी वस्तुओं को अचार हो चुका था 
घत और कांग्रेस स्वदेशी प्रचार के साथ विदेशा वस्तु के बहिप्कार का आन्दोलन करने लगी । 
स्वमावत्त: इंपसे भारतीय कारछानों को बहुत प्रोत्साहन मिला 


अथम महापमर के समय और उम्तके वाद उद्योग की अगति-- 
द्वीप बुय ( सब्‌ १६१४ से 2६४३ तक )-- 


प्रथम मद्मासमर ने वल्व मिल उद्योग दो विशेष ओरोत्साइन दिया। इज्नलेंड से 

सूंत का माल आना कम होता गया, इसलिए देश का बाज्ञार पूर्णतया अपने ही हाथ 
आ गया ) सेना के लिए कपड़े की मांग एवं उसका भाव़ बढ़ छाने से प्रिल्लों को बढ़ा 

.. लाभ हुआ। पदोसी देशों में भौ भारतीय कपड़े को मांग चढ़ गई) इस माय को पूरा 
7 करने के लिए मिर्लों ने भरसक प्रयरन किए, यदि माय में बनेक कदिनाइयाँ आई", 
“7? जैसे--कोयले के मुल्य में दृष्धि, कल पुजों को कमी और उनके दामों में तेजी । नए मिल 
तो कल्ल पुज्जो की कमी के कारण अधिक नहीं बढ़ाए जा सके; हाँ, विद्यमान मिल 

पूर्ण एमता से कार्य करते रहे । सन्‌ १६१७-२८ श्र सन्‌ १६२१-२२ के बीच की 
अरदृधि में इस उद्योग में लगाई गई कुल पूँजी की मात्रा २०८७ करोड रुपये से 
चढ़कर ४०६८ क्योड़ रुपया हो गई ) इस काल में घी कपड़ा उद्योग में बड़े ऊँचे- 
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ऊँचे लाभांश बांे गए। सन्‌ १६१८, १६२० चौर सब्‌ १३२२ में क्रमाः ४०१६५, 
३३९१९ और ३०% लाभांश घोषित किए गए । 
सन्‍्दी की ओर-- 
ह॒ युद्ध के छुछ समय बाद स्वाभाविक मन्‍्द्री आई और वख्र ब्यवसाथ भी उसके 
प्रभाव से झछूता न रहा। विदेशी कपडा फिर सस्ता थाने लगा और भारतीय मिल्लों 
के कपडे की मांग कम हो गई । बस्वई में मन्‍्द्री सबसे भ्रविक रही । जापान में सूती 
वस्त्र ब्यवसाय कौ भ्रच्छी प्रगति हो गई थी । उसने भारतीय सूत के प्रधान बाजार 
चीन पर श्रपना श्रधिकार जमा लिया और श्रत्र भारत में भी घंडाघड सूतो कपड़े 
भेजने खगा । इसके अतिरिक्त देश में भी मांग गिर गई, क्योंकि सेनिक आवश्यकताओं 
के लिए कपडे की मांग समाप्त हो गई थी। दूसरे, कृषि में मन्दी भ्रा जाने के कारण 
जन साधारण के पास क्रय शक्ति कम हो गई थी। विश्व ब्यापी श्रार्थिक मनन्‍्दी बढ़ती 
ही गई भौर सन्‌ १६२९ में तो हालत ब्हुत खराब हो गई। 
उद्योग को सरदोण अदान करना-- 

सन्‌ १६३२३ में विवेचनात्मक सरक्षण की नोति स्वीकार की गई। सूती वस्र 
उद्योग मे भी संरक्षण के लिए प्रार्थना की। सरक्षण के प्रश्न पर विचार करने के 
लिए जून सन्‌ १६२६ मे सरकार मे एक टैरिफ बोडे बनाया, जिसने अपनी रिपोर्ट 
सन्तू १६२७ में दी | इसमे यह बताया गया था कि भारत के उद्योग की हथ दग्ननीय 
अ्रवस्था का मुख्य कारण जापान में थ्रौरत्ों और बच्चों का मिज्ञो में कार्य करना है। 
बोर्ड ने बहुत से ऐसे सुर्काव दिए जिनसे उद्योग मे आन्तरिक और बाह्य बचत 
ग्राप्त की जा सके | बोर्ड ने सरहण को विशेष महत्व नहीं दिया । उसने यह सुझाव 
श्रवश्य दिया कि सरज्षण के लिए आयात कर ११% से बदाकर १९% कर दिया जाय | 
बोर्ड ने यह भी सिफारिश की कि मिल स्टोर तथा मशीनों पर लगने बाले श्ायात 
कर हटा लिए जायें। सितम्बर सन्‌ १६२७ से सूत के आयात_पर तीन वर्ष के लिए 
डेढ़ आना प्रति पोंड के हिसाब से श्ायात कर लगा दिया गया। यह झ्रायात कर 
फिर तीन वर्ष के रिए और बढ़ा दिया गया, किन्तु इससे स्थिति में इुछ भी सुधार 
न हो सका | येत (ए८४) के श्रवमूल्थव के कारण जापान के साथ प्रतियोगिता भौर 
भी बढ़ यई थी । विवश होकर भारत सरकार ने श्री० जे० एस० हाडी को जॉंच 
करने तथा रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया | श्री हार्डी के सुझाव पर सन्‌ १६३० 
में 'खूती कपडा संरक्षण अधिनियम” पास किया गया और इसके श्रस्तर्गत निरन 
आयात कर रूगाए गए :-- 

ब्रिटेन के बने हुए सादे भूरे कपडे पर ...१६% या ३३ आना प्रति पौंड 

(जो भी श्रधिक हो ) 

ब्रिटेन के बने हुए अन्य कपड़े पर.... १९% 

अन्य स्थानों के बने हुए सादे भूरे कपडे पर,...२०% या ३० ऋा० प्रति पौंड 

अन्य स्थानों के बने हुए अन्य कपड़ों पर ...२०% 


[१०६ 


मार्च सर १६३१ में महान मन्‍दी के कारण भारत सरकार को करें में बूद्धि, 
करनी पडी | सरकारी बजट में काफी घाटा था, जिसको पूरा करने के लिए सभी अकार 
के करों पर २५फ की अति-ेव (807०४७788) लागू की गई । इसी काल में येन 
का और भी अधिक अवमूल्यन कर दिया गया । इससे मारतीय उद्योग की रहा करने 
के किए गैर प्रिटिश माल पर करों की दर में वृद्धि की गईं | अग्रस्त सन्‌ १६४३२ में 
देसे करों की दर ४०% यथामूह॒य (8 0807शा7) दो यई श्र जून सन्‌ १६३३ में 
इसे बढ़ाकर ७६% यथा सुहप कर दिया गया। 
संरक्षण का पुनर्नितक्षए-- 
सन्‌ १६३२ प्रशुरुक बोर्ड ने उच्योग की घुन' जाँच की भर सच्‌ १६३० में 
रूगाएं हुए रक्रण-कर्रों की भ्रवध्धि अफ्टटूबर सन्‌ १६३३ तक बढ़ा दी। तत्पश्चात्‌ डे 
३० भ्रप्नेल सन्‌ १६१४ तक बढ़ा दिया गया और इस बात का श्रगक्ष किया गया कि 
जापान के साथ व्यापारिक समम्ौता कर लिया जाये। अग्रेल सत्‌ १६३४ में भारत 
सरकार ने भारतीय अश्ुल्क ( यूती कपडा उद्योग संस्दण * संशोधन श्रविनियत, 
सन १६३४ पास किया। इस अधिनियम में ज्ञो व्यवस्थाएँ की गई वे भारतीय 
अशुर्क बोर्ड की रिपोर्ट, भारत-जापतन-ब्यापारिक समझौता थौर मोदी लीज पैक्ट पर 
आधारित थीं। इस अधिनियम के अनुसार गैर घिदिश खूनो सामान पर ४०% प्रायात 
कर क्षणाया यया। इसके थ्रतिरिक्त २हे श्राना प्रति पौरद का न्यूनतम कर भी क्षयाया 
गया । मोदी छील समभोते में अनेक बातें तय की गई शोर उनमें से एुक बात यह भी 
थी कि भारतवर्ष में कपड़े पर आदात-कर लगाना ठोक दे पर इहजेंड से झाये हुए कपडे 
पर ज्ञाप'न से आये हुए कपडे की श्रपेश्ा कर कम लगना चाहिए । इसके बदले में 
प्रिदिश प्रतिनिधि सटइड ने भारतीय र॑ई का इ गरलेंड में अधिक प्रयोग कराने का 
7 आश्वासन दिया। यह समझौता ३१ वि्सिम्बर सम १६३५ तक के लिए रखना 
निश्चय हुआ | सन्‌ १६३४ में एक विशेष प्रशुदक बोर्ड ने घिद्वेन से आने वाले साल पर 
कर की दर में ९% कमी करने का सुकाप दिया, जबकि सूत पर कर कौ दूर प्रों की 
स्पी रखनी थी। 
सन्‌ १६३६ के प्रारम्भ में प्रिदेत और भारत के चौच एक और सममभोता हु, 
ज़िमके श्रन्तगंठ झायात कर की दर इस प्रकार रखी गई -- 
छुपे हुए माल पर शण्डे रे 
आरे साल पर ११% या २ आना छठे पाई प्रति पौ० 
अन्य माल पर २२% 
यदि ब्िटेव से झायात छिया छुआ साल शे४ करोड गन से कम है तो इन 
दरों पर २१% कटोती की जायेगो और यदि आयात किया हुआ साल २० करोड़ गम 
से भधिक है तो २३% की इद्धि कर दी जायेगी। इसी समय सूती कपदा उद्योग सरदण 
की झवधि ३१ मार्चे सन्‌ १६४२ तक बढ़ा दी गई । इस बीच दूसरा मदायुद्ध भ्रारस्स 
हो गया, जिसने सारी परिस्थितियों को ही ददल दिया। 


ह्र््वु 


द्वितीय किसुद के एई-- 

नि डिीय महाबुद् के पूरे मारठ में २५७ हिलें थीं, जो मारतोय माँग का ६४१ 
व्याइन करती था तथा शेष में से २५% की पूर्ति हाथ-करघा उद्योग दर तथा हक 
को भायाव द्वारा पूर्ति होठी थी। द्वितीय महयुद्ध के श्रारम्म ठक दस मिर्दो की संस्या 
१९७० से ३८६ तझत्वों की सरवा ६७ से १०० लाख तथा कार्पो की संस्प्रा २,१०,००० 
से ददकर २,०२,००० हो गईं। खूत्र एवं कपडे का डत्यादुन सी बढ राया ठथा उस्पादन 
की किम्म में भी सुधार हुआ । विदेशों से श्रायात की सात्रा भी कम हो यदें। 
दतॉव चुडकाल एवं उत्षक्ते बाद-- 
तृर्वीब चुग ( सत्‌ 7६४० से #६४७ तक )-- 

यदि पिदले मदायुद्ध ने मारत का एड महात प्रतिस्पर्धी (जापान) बैंदा कर दिया 

था, तो द्वितीय विश्व-युद्ध ने उसे कुद् वर्षो के लिए इस हेत्र से विल्कुख निकाल दिया झौर 
बस उद्योग में भारत का एक चुत साज्नाजय कर दिया। सत्र्‌ १३३६ के अन्त में जो युद्ध 
िडाए झूमका पुक सदन अं ध घा पएइच्दी ठघा चम चर द्वारा सलुदी जदाओं की समाति, 
परिणामस्वरूप समुद्री सार्स अत्यन्त असुरदित हो घये । सूमध्यसागर में एक मी जदान 
आना दुलंस दी यया । दो दर्ष वाद जापान के मो मइयुद्ध में कूद पढने के कारण 
डसके कल कारखाने नतो भारत को काडा भेव सके झोर ने अ्रद्धीह्ा या मध्यपूरे 
में । फललतः भारत के उद्योग को विकास का एक स्वर्ण अवसर मिचा । मित्र-राष्ट्र अरदी 
कपडे सम्बन्धी सैनिक श्रावश्यकता के लिये एक प्रकार से भारत पर निर्भर हो गये । 
भारत सरकार भी देश में सदसे बडी द्राइक बन गईं । मारतोय मिले दिन रात चलने 
रूगी । रूमी मिक्ते में दो पारियों शुरू हो गई श्रीर बहुत सी सिल्लो में तीन पालियाँ 
भी चढछने रूगो । कपडे के भाव भी अधिक बढ यये । इढ्धि का प्रमुख कारण तो यह 
था कि अन्य सभी वस्तुओं के मूल्य में काफ़ी वृद्धि हो गई थी, अतः कपड़े के मां में 
वृद्धि होना स्वाभाविक था $ दूसरे, ऊपान तथा इश्जंढ से केपडं का श्रायात दिल्कुर 
दन्द हो गया था और मध्य पूर्दी देशों को निर्यात वढ़ गया था । तीसरे, सेनिकों के 
लिए कपरदों की अधिक झावश्यकता होने रूूगो । चोथे, भद्विपपर में अधिक खाभ उठाने 
के उट्देश्य से ध्थापारी लोग कपडे को इंबट्टा करने रूगे । उपमोक्तार्शों को यद्ट भय हो 
गया कि भविष्य में कपडे की और श्रधिक तंगी होगी, झ्रत- वे सी कपडे को इकट्ठा 
करने रूगे । पाँचवाँ, कारण यह था कि रपये की चढन मात्रा बहुत बढ़ गई भोर 
इसलिये कपड़े ओर झून्य दस्तुओं के माव आवधिक द$ शक 3 इंवप अति के देलस जे 
वृद्धि, कच्चे मात्र ठथा मशीर्नों, रंग, मांडी तथा श्रन्य रासायनिक मसाल्ों के समूहों में 
वृद्धि हो जाने के कारण दख का उद्याइन ब्यय भी अविक हो गया था। परियाम- 
स्वरुप झुल्य इतने ऊँचे हो सये कि सारत की ज़दता के छिये वे एक प्रकार से नियेवा- 
त्मक हो गये | सन्‌ १६४३ में तो सूल्य अपनी चरम सौमा तक पहुंच गये झौर चारों 


शोर दस का रझ्टट दवा गया। 
चख्र-सइंट की समस्या को इस करने के जिये उद्योय पर नियस्त्रथ लगाता 


[९१६ 
ब्रावश्यक ही गया । पलतः केस में पके पछ्चेविल सक्नाई दिमाग' दी स्थोपना क्र्दी 
गई और जून से रे ६४३ में “टिवपटाइल बल्लाथ एुण्ड याने झाईर/ लागू.कर दिया 
गया मिसते जनता को उचित कोमतों पर कपड़ा मिल सके । इसके धतिरिक हहैन्डढ! 
बछ्ध के नाम से भी सरकार ने कुछ कपडों के चहुते तेपार कराये, मिते पर गत इत्यादि 
की मुहर लगा दी जाती थी। जनवरी सेन ३६४४ से बिना सुदर का हपदा बेचना 
कातूनी अपराध झोदित कर दिया गया ॥ कपड़ों पर उल्मादते को दिधि ठथा बेचे जाने 
की भ्रन्तिम तिथि भी दापदी गई। इस ठिधि का कपड़ा ने बिकने पर ब्यापारियों को वह 
वापिस भेजना पढ़ता था। इन प्रयत्न के द्वारा से रोघी 
कुप्रदृत्तियों. को रोकते का भ्यत क्या सा; किल्‍्ते सरकारी फसरों की ग्टेध्वा 

ञञां 


अपोग्यवा तथा मिल लिखी और च्यापारियों की ोर-बाजारी प्रदत्त के कारण 
आरत में कपडे पर लिपन्त्रण अधिक सकल ने हो सका । 


देश के बेखारे वी उद्योग पर प्रमवि-ण 

३६ घआास्त सन १६७५ को देश का बंदवारा हु, छिसके परिणामस्वस्य 
पाकिस्तान को ऋविभाओित मारत की १४ दर मिले तथा छर्ते रेशे वाली रई, डपज्ञाने 
बाला ७३% भाग मित्र । भरत में बख मिलों दी स॒प्या केवल ४० रह गई 
दूसरे, पाकिस्तान से शुई का आयात जी कठिन हो गया, चहद्घात- उत्पादते गिस्ने छगा । 
भारतीय कारणानों के सम्सुल अच्छी किस्म की रूई प्राप्त करने की एक समस्या दैंदा हो 
गई। इस समस्या को इल करने के लिए पराकिस्‍्ताल के साथ व्यापारिर सममीते किये 
गये, किन्‍्त दुर्भाग्य से वे एफ ने हुपे, अतः ध्यविक अंक डपन्ाझों आतदोलन' हे 
झन्तगंत अधिक औद्य गिऋर कंचा माल उपबाना श्रारम्भ किया गया । सुई एुवं पदसन 
थी फसल के जिए. क्ृपि-भूमि बढ़ाई गई ६ इसके साथ ही तत्कालीन समस्या को दूर 
करने के लिए. मिध्र, अफ्रीका आदि देशों से हुई का थायाठ भी किया गया ६ परिणाम- 
झवरूप सन्‌ १६४१ से दस डद्योग का उत्पाद फिर से बदने लगा । 


सैसा कि निम्त तालिखा से स्पडट है धत्‌ १६५१ के उपरान्त उत्पादन में पुन 
आर हो गई यहाँ तक की सब, श्ध्श्३े के अन्त तक उत्पादन पच वर्षीय 
के लच्च से भी आएरे बढ गया। आज हमारे देश हु बच्चा मिलों की सप्पा ३१३, संत 
का बार्पिक उत्पादन ९३०५ स्ल० पौंड ओर बस का उत्पादन डे॥त१% मि० गज है। 
यही नहीं भारत का विश्व के सूती चस उद्योग के हिपडलेज में दौधा कर्मों है, मो इमारे 
द्वेश के इस उद्योग की मंद्धत्ता की शोर सकेत करता है। झाज इस उद्योग में ९ अस्ब 
७ करोई रुपये की पेजी छामी हुई है एवं लगभग 5.० ०,००० श्रमज्ीवी आम करते 
हहैं। उचोग की बर्वैमान अगति की झलुमात निरत आँक्डों से मली अवार लगाया जा 
सकता है! *«/ 
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उद्योग का भारत में रितरणए-- 

सूती बस्च उद्योग का भारत में वितरण सचमुच बड़ा श्रनोखा है। श्राघे से 
ज्यादा मिलें केवल बस्वई में स्थित हैं। अ्रन्य राज्यों में उत्तर-प्रदेश बहुत बढ़ा हुआा 
था। इधर श्र सद्बास व बगाल ने बहुत उन्नति करली हें । मध्य-भारत व मध्य प्रदेश 
में खुती बस्च मिल उद्योग का काफी विस्तार हुआ है । बम्बई राज्य की भी झाघी मिले 
केवल बम्बई नगर में केन्द्धित हैं । बस्बई नगर में इस उद्योग के केन्द्रीयकरण के श्रनेक 
कारण है। बम्बई नगर यातायात की सुविधाओं द्वरा देश के थ्रान्तरिक माँयों से भली 
भ्रकार सम्बन्धित है, इस कारण कच्चा माल प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होती दूसरे, 
वह इज्नलंड अमेरिका इत्यादि पाश्चात्य देशों से अधिक निकट पडता है, इसलिये वह 
मशीनें इत्यादि कम व्यय पर आयात कर सकतः है। तीसरे, बम्बई की जलवायु नम 
होने के कारण सूती वस्र उद्योग के लिये बड़ा उपयुक्त है। चौथे, यहाँ की मित्रों के लिए 
सस्ते श्रमिक भी बडी सुविधा से प्राप्त हो जाते हैं ! पाँचवे, यहाँ जल विद्युत डल्पादन 
के भी केन्द्र हैं, इसलिए मिलों वो पर्याप्त मात्रा में सस्ते दाम पर शक्ति सुलभ हो जातो 
है । भारत के कुब अन्य केन्द्रों में भी उद्योग के स्थानीयकरण की सुविधायें उपलब्ध हैं। 


(११३ 


उत्तर-प्रदेश में कानपुर की मिलो को अपने विकटवर्तोी देशों से टम्बे रेशे वाली कपास 
ग्राप्त हो जाती है। पंजाब से मी ठम्बे रेशे बाली रुई आती है। सस्ते दाम पर पर्याप्त 
माता में श्रम जीदी उपब्ध हैं। बातघात के सुब्यवस्थित साधने के द्वारा कानपुर 

के सभी माँगों से मिला इतर है और वहाँ मजदूरो और किराया धादि भी बम्बदे की 
अपेरा कम दै | बगाक में ऋछकते के आस-पाल सूत के कारखाने स्थापित हो गये हैं । 
इसके अतिरिक्त हैदराबाद को कच्चे माल की और बेंगलौर मैसूर) को नम जलयायु, 
सस्ते श्रम, वितरण एव जल विद्य॒त्त की सुविधायें हैं । खालियर, इंदौर उज्जैन, 
रतलाम, मन्दसोर इध्यादि जगरों में सूती बख सिलों का केस्द्रीयकरण बए्तव में कर 
सम्बन्धी छूट मिलने के कारण हुआ था । बाद में इन जगरों में अन्य सुविधाये भी पेदा 
हो एई , मिनके परिण'मस्स्प 'बज्ञ ये नगर घख मिल उद्योग के पुल केरद हो गये । 


प्रणाल्ली का विशेष दश रदा है, यद्यपि इस प्रणाली के इज दोएं के परिणामस्वरूप 
डद्योग को कुछ क्षति भी उठानी चडी । 
बस्त-मि-उयोग वी समस्पाये-< 

द्त्ञ इस उद्योग के सम्धुड अनेक समस्यायें हैं, जिनका समुचित हल द्वोना 
डच्योग को सुदृढ आधार पर स्थिर रखने के लिये भावश्यर्क है। उद्योग बी करे प्रमुख 
कटिनाइयाँ इस भार हैं -- 

(१) पर्याप्त कच्चे माल की अमाव--₹६ के तस्बन्ध मे भारत खावलम्बी 
नहीँ है। देश के विभाजन मे भारत को पाकिस्तान ( सिन्च ठथा परिचमी पज्ाव ) में 
पैदा होने वाली लम्बे रहे की रई की १६ लाए शा ् 
जय के कारण रहै की उत्पादन केवल रेस्ड लाएख गॉर्ठ दी रहे गया ३२६ की दृष्टि से 


कड 

चुझं में भति एकंड ६० से ६० पौ० तक ओर जी लिचित कद में १८० से २०० 
दौ० प्रति एवंड रई पैदा होती है। संयुक्त रप्टू अमेरिका भर मिश्र मे ये सब्याये 
क्रमशः २६७ और ३६४० कौ प्रति पुकड हैं ६ इसी कारण, वर्यपि भारत में रई की 
देरी वी बे त्र कुल सप्तार के रूदू की खेती के पक के ३० प्रतिशत है, तथापि उसकी 
हुई की उपय ६९० हे अधिक नहों है और यह रई भी डविशँश १ हद से कम श्शे 


हुपे का विपत है कि भारत आई रुई के विष: में श्रात्मतिर्भर हा चुका दै। 
सन्‌ १४४४४ जे मारत में रई वी डत्बाइन ईवना झधिऊ हुप्ा है कि हम सुई कौ 


२१४ ] 


सन्‍्त्री डा० पत्माबराव देशमुख ने भारतीय केन्द्रीय रई समिति को ७० वो बैठक में 
भाषण करते हुए कहे । आपने थ्राये कहा कि सरकारी अनुमान के भ्रमुसार सन्‌ १६४६ 

*० में जहाँ २ ९ लाख गाँठ रई पैद्ठा हुई थी, वहाँ १६५३ २४ में वह ३६ लख गाँड 
से भी अधिक ऐदा हुई है।यह भी उल्लेखनीय है कि यह बृद्धि अधिकोंश में लम्बे 
और मध्यम दे के रेशे वाली रुई में हुई है। योजना कमीशन ने रुई को १८० लाख 
पुकड छत्र में बोने का लक्ष्य रखा था। सन्‌ १६९३ ५४ की फ्सल १७० लाख एक्ड 
मे बोई राई है। इस प्रकार रई का क्षेत्र बरावर बढ़ रहा है। भारत में रुई क्षेत्र तथा 
उपज दोनों में ही वृद्धि हुईं है। उत्पादन का अ्रजुमान अब ३५ लख गाँड है, जो 
युद्धोत्तर वर्षों में सबसे अधिक है। हैदराबाद भर मध्य प्रदेश में देशी तथा ध्मेरिश्न 
रुई की किसमें सुधारने में सफलता हुई है। उत्तर प्रदेश में जहाँ सिंचाई का झच्दा 
प्रबन्ध है, लस्बे रेशे की रुईं उत्पन्न करने के यत्न किये जा रहे हैं। पज्ञाव मे अमरीकी 
रई से १" लग्बे रेशे बाली रई उत्पन्न करने के प्रयल्‍्न हो रहे हैं। मैसूर मे भी ऐसे ही 
प्रयरन हो रहे हैं, जिनमें कुछ सफ़वता मिली है | इन्दौर की पौध उद्योगशाला में भी 
नई किसमें निकालने के प्रयोग किए जा रहे हैं । इनके फलस्वरूप कई किस्म की छम्बे 
रेशे की रुई उत्पन्न हुईं है। मद्रास में १६” लम्बे रेशे की रई पैदा करने के प्रयोग हो 
रहे हैं। शराध्र में लच्मी किस्म की ₹ईं बहुत उपजाई जाने लगो है। बरवई में ऐसी रई पैदा 
करने के यल्‍्न हो रहे हैं, जिसका रेशा तो अमरीकन रुईद के समान लग्बा द्वोगा, परन्तु 
मज़बूती में वह एशियाई रई के समान होगो । इसके अतिरिक्त छुठ ऐसी किसमें भी 
निकली हैं, जो प्राय ५ महीने में ही पक कर तैयार हो जायेगी, किन्तु रई का ज्त्र 
इस प्रकार बढ़ाने की भी एक सीमा द्ोगी, श्रत प्रति एकंड उपज बढ़ाने का प्रयक्ष 
करना चाहिए । 

(२) कर्त्र मशीनरी की समस्या--उद्योग की दूसरी बडी कमी यह है कि 
उसमें लगने दाली सशीनरी बाहर से मगाती पडती है| गत युद्ध, में सिल्तों में दो दो 
औ्रौर तीन तीन पालियाँ चलीं, भिससे वे बिल्कुल अजीरणं हो गई हैं, भ्रत उन्हें बदलना 
अनिवाय॑ है। फिर इनमें उन्नति इतनी हो गईं दे और इनके द्वारा पंद्रावार इतनी बढ़ 
गई है कि घुरानी मशोनों की पैदावार को लेकर दुनियाँ के मुकाबिले में इम टिक नहीं 
सकते, किस्तु प्रश्न यह है कि नई मशौनरी कहों से खरीदें ? जिन देशों से ले सकते 

, वे या तो हमारे लिये बनाकर देने की परिस्थिति में नहीं हैं. या बहुत देरी से दे 
सकते हैं श्रौर महयगी देते हैं, मियके लिये हमारी मिल्लों के पास पैसा नही है, श्रत 
देश में ही वस्त्र सम्बन्धी यत्नों का निर्माए करने के लिये कारखाने खोलने चाहिये। श्रव 
कुछ कारखाने स्थापित हो गये हैं, किन्तु औद्योगीकरण की श्रावश्यकृता को देखते हुये 
वे कम हैं। इस च्षेत्र में अधिक कारखाने खोलने की श्रावश्यकता हे। इस दशा में 
'टेक्समेशे ” कलकत्ता. ( [6४४6 पद्रृशयाशए ए०ण०0थताणा उर्गते + 
09007॥08) ने धवश्य कुछ सराहनीय कार्य किया है । यह कम्पनी सन्‌ १६३६ में बनी 
कौर सन्‌ १६४३ में ख'लियर में भी इसकी शाखा खोल दा गई है। इनके अतिरित्त 


(रे 


अन्‍य कम्पनियाँ ये हैं;--(घ) टेबसदायल कम्पनी लिमिदेंड कोयसबहुर (स्थापित सच, 
१६४६)। (आ) एकमे सेन्यूफेवर्चारग कापनी लिमियेड, बडाला। बम्दई (स्थापित से. 
१६१8) । (३) बामकप्ण इन्हस्ट्रीज, कोयमदर (इसने सभ १६४८ में उत्पादन 


उत्तलिखित पुरानी कम्पनियों के भतिरिक दो नये उत्पादुव हैं:-“ (४) सशीवरी 
पेन्पूफेल्चरस बॉर्पोरेशन लिमिटेड और (झा) नेशनल मशीची मेन्यूफेक्चरस लिमियेद १ 
इतना होते हुए सो आज वास्तविक समा समस्त सस्याकं में समन्वय 


होना चार्दिए, जिसकी नाम इस आायल मशीनरी” (7० #. 0) रझा जाव और 
जिसका काम समस्त संस्थाओं का संचालन करना हो । इस क्ेद्वोप संख्या को चाहिए 
कि देश की वस्त्र मिल्लों दी मशीनरी सम्बन्धी श्रावश्यकताओं का पता हगावे तथा फिर 
उसका उचित प्रबन्ध भी करे | इस काये के धर्थ-पवन्ध के लिए भी एक विशिष्ट अर 
सृस्‍्या होनी चादिपु 

सी हुईं मशीनों की अतित्थापवा- भा पुराबी मशीनों को बदल कर 
मई मशीनें लगाता ब्यवसायी की प्रधान झावश्यकता बने गई है। एमें मद स्मरण रफ़ना 
जाहिए कि दस उययोग में हमारेअतिसर्दी देश हद मशीनरी पर बहुत श्रधिक ब्यय करते 
रहते हैं। जापान में ६५%, सशीनरी कई दै। संयुक्त रा अमेरि्ा में सब १६७४ से 
शरद तक नई मशीनरी पर ४० करोड हालर, अर्थाव्‌ लगभग दो अरब ४० करोड़ रुपया 
प्रति वर्ष ख्चे किया जञा रहा है, मिस से ४० केवल वस्त्र उद्योग में हो रहा दै। 


अमस्तोष॑जवक है। ७१% लुग्स सब. ३६२५ से पहले लगाये गये ये भीर ४ ६% सन्‌ 
१६१० से भी पहले के हैं। साधारणतः पुझ मशीन हे० धर्ष हक काम करती है, शतः 


(8) लागत की समस्या“ समय तक उद्योग रचित च्यवष्या न्नै 
कार्य कर चुका, जिसमें उसे 'किसी भी सूह्य पर उद्यादन करने की छूट 
थी, किन्तु भव डसे प्रतियोगी व्यवस्था हैँ कार्य करना है, जिसमें डे उत्पादन 
बेसे मूहय पर करना होगा कि वह साधारण स्थिति के ब्यक्ति की पहुँच के 
भीतर हरा जाब। विदेशों से कपड़े का भायात ध्राएग हो गया है। विदेशी बाजारों 
में सी भारतीय उधोग को स्पर्या का सामना करना बद रहा है। विदेशों श्प्वोँं 
से मोर्चा छेने एवं देने चार्लों का बानार' से खरीदने बालों का दाज़ार' लेने के लिए 
यह आवश्यक है कि छागते जितनी कम की जा छड़ें उतना ही दीक है ! अमेरिका 
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में क्रीमतों को कम रखने में सफलता मिली है, दद्यपि वहां कच्चे माल आदि के दाम, 
ब्रधिक हो गये हैं। इंगलैण्ड में भी शिरले इन्स्टीयूट ने यंत्र एपयं क्रियाशों के सम्बन्ध 
में उपादन की लागत कमर करने एवं श्रमिकों का कार्य मार घटाने के लिए नयेज़ये 
आविष्कार करने के श्रयत्न किए है, किन्तु भारत में सन्‌ १६४४-४१ की तुलना में श्रम 
लागतें दुगनी हो गई हैं भौर उत्पादन की कार्य-हमता वज्ञाय बढ़ने के घट गई। भ्रम 
लागतों में जो बढ़ोत्तरी हुईं वह कार्य घणटों में कमो, अधिक भत्ता ्रौर दूसरे लाममों, 
जेसे-पवेतन दस दिन का श्रवकाश, सेवायुक्त राजकीय बीमा एवं भराहिडेन्ट फएड योजना 
आदि के कारण हैं । ये सामाजिक संनियम तब अधिक न्याययुक्त ठहरते जब उनके कारण 
काय॑ एमता में बुद्धि हो जाती हो श्रन्यथा उनका श्र्थ एक वर्ग का दूसरे वर्ग के मूल्य' 
पर लाभ उठाना है। भारतीय सूती वस्त्र उद्योग में प्रति तकुआ एवं प्रति करबा 
श्रमिक जापान, श्रमेरिका एवं इदलेण्ड की भ्पेज्ञा श्रधिक लगते हैं। सच तो यह है 
कि उस उत्पादन के लिए दूसरे देशों की अपेत्ता भारत में तिगुने चौगुने श्रमिक 
काम पर रखे जते हैं। कार्य क्रमता में अभिवृद्धि, किन्तु मजदूरी में बृद्धि, 
यही भारतीय वस्त्र के मूद्य बढ़ने का कारण है, जिसे हल करने के लिए कार्य-तमता 
बढ़ाना भ्रावश्यक है। ऐसी स्थिति में यह आवयश्क है कि भारतीय मिल उद्योग 
को वैज्ञानिक थ्राधार पर फिर से सगठित किया जाय, जिसका एक मात्र उपाग्र विवेकी- 
करण है। “्रहमदाबाद टेक्सटायल अनुसन्धान संघ! ने उत्पादन शक्ति, वैज्ञानीकरण एव 
किस्म-नियंत्रण के सम्बन्ध में बहुत अच्छा कार्य किया दै। निश्चिय ही वैज्ञानीकरण का 
श्रमिकों की थ्रोर से कानठुर जैसा थोडा विरोध होगा, लेकिन उसे श्रमिकों के मनोजुकूल 
थोडा संशोधित करके कार्याविन्‍्त किया ज्ञा सकता है। इस सम्बन्ध में हमारे 
सुझाव ये हैं:-- 

(श्र) उत्पादन विधियों का विश्लेषणास्मक श्रध्ययन किया जाय झौर यद्द देखा 
जाय कि डनमें सरलता एवं उज्नति किस प्रकार की जा सकती है। इस काम में कारी- 
गरों का अत्यधिक सहयोग प्राप्त करके आपसी (विश्वास की भावना पैदा की जाय | 

(था ) उत्पादन सम्बन्धी हर विषय के लिए श्रनुसन्धान की व्यवस्थ। की जावे । 

(६ ) कारीगरों के श्रौद्योगिक शिक्षण की ब्यवस्था हो । 
(ई ) मिलों में कार्य सम्बन्धी परिस्थितियों मे सुधार किया ज्ञाय, जिससे 
कारीयरों में काम के प्रति विशेष उत्साह उत्पन्न हो । 

(ड ) नवीन एव आधुनिक यन्‍्त्रों तथा श्रम संचय यन्त्रों का प्रचार हो । 

-. (१ ) अलाभकारी इकाइयाँ (0॥-62070॥776 0॥8/8)--हमारे देश 
में लगभग १५० मिल ऐसे हैं, जो अपने आकार की तुलना में कम उत्पादन करते हैं। 
६० मिल ऐसे हैं, जिनका उत्पादन केयल सीमान्तक रेखा तक है । यही कारण है कि 
मिलों की कुच सरया अधिक होते हुए मो डल्यादव में श्राशावनक वृद्धि नहीं हो पाई 
है। पूँजी के प्रभाव, कुप्रवस्ध तथा कच्चे साल्न की कमी के कारण इन मिक्षों छो 
सफलता नहीं मिल रही है, अतः उनके पुन गठन श्रौर पुनर्तिमांण की श्रावश्यकता है। 
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(5) विदेशी अतियोगिता-- के बाद जापान भारत ही अंतियोगिता 
में किर से झा गया है । सन्‌ १६९३ हूं हो विश के दस्त यातकों में जप का 
जम्बर पहिंला था । इस प्रद्मर हमारे निर्यात बाजार इमपे हाथ ज्ञा 
है। श्राज इस बात को आवश्यकता है कि हम बर्तमान लिर्षोत बाजारों को कर्यत 
द्वेशी बाजार मे भी सफल है। । इसके लिए उत्पादन ब्यूय को कम 
करने की शरूरत है। विदेशों जलिर्यात बढाने के हिण्‌ एबधपो्ट अप्रोशन कमेटी भी काफी 
अयलशील दै। उसके झुक्ावों पर निर्धात के किए हाइसेंस देने की पद्धति भी सुविधा 
जनक बना दी गई है 


(७) हीथ करधों एवं मिलो में समस््य वी समस्या: 
कृष्पामाचारी ( उद्योग एवं वाणिज्य मत्री ) ने ६ जे सन्‌ (६४२ को दिए गए इसे 
झञापण पर कि हाथ कस्धा के लिए सुरक्षित इखे गये बाजार को. विंध्तृत करने 


फ्िल उद्योग पर और अधिक अतिवन्ध लगाना हवितकर ने होगा । हाथ करती एव मिंशे 
दी समस्या लगभग सम के 


प्री दी० दी० 


उत्तोग के मध्य अतिस्पणे क्व व हो गई थी, केन्तु महल के 
प्रधान सती नली राजगोपालाचार्य जब उल्के परचात श्न्य प्रमुख स्यक्तियों की सह मा 


करने पर कि बची एव सार्दियों का उत्पाईप हाथ करधों $ लिए सुस्तित कर दिया 
जाग, उत्त समसा किर उम्र हो गई हे। निष्स हाथ करथा आज 
वरीक्षा से गुमर रह हे, किन्तु उसे सहायता पहुँचाने के लिए भो मार्ग राजगोपाक्ञाचा 
मे सुझाया है ठीक नहीं, क्योंकि प्रधम तो यह बडा कीमती है जिसमे उपसोत्ताओं 
को आजकल आपनी वस्त्र सम्बन्धी ब्रावश्यकताओं के लिए मिंतना देना पढ़ रहा 
उसका दूला देगा होगा। इसका अधिकार भार मध्यगी ध्रदी हे लोगों पर पड़ेगा । वे 
भला इतना सपया कहाँ से छावेंगे ) दूसरे यदि दाध करधो को भो ती एव साडियाँ 


बाइर 
से हाथ करथों को बोई भरतिद्व। 'ल्दिता उठारी पड रही है, वर्योकि पु, के बाद कभी अं. 
कपदे वा दसादन माँग के समर्व व नहीं हो पाया है। द्वाथ करे के बने माल हैं सुर 
उत्पादन पुत्र विक्ेय पर बोई प्रतिवस्ध जी नहीं ६ ओर न उन बर मिल्ल उधोग ्े 


हद] 


कर ही लगे है। इन लामों के होते हुए भी यदि करधे उन्नति न कर सक॑ तो उसमें 
दोष मित्र उधोग का न होकर उनके ऊँचे दाम या घटिया किस्म का है, अतः मिर्लो 
का चेत्र अनावश्यक ही सीमित करना बुद्धिमानी का कार्य नहीं होगा । 


[६] 
भारत का लौह एवं स्पात उद्योग 





रूपरेखा-- 


ह 
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ग्ररम्भिक--हृषि एव औद्योगिक विकास की किसी भी योजन्त में लोह एवं 
स्पात उद्योग का प्रप्ुख स्थान है। इस उद्योग के लिए आवश्यक कच्चे माल 
की इष्टि से भारत की स्थिति अच्छी है । 

उद्योग का अतीत--इतिद्ास इस बात का साही है कि ऋ्यन्त प्राचीन-राल 
में भो भारतवासी लेदहे के उपयोग एवं स्पात के निर्माण से एरिचित थे एवं 
स्वात की वनी चौजों का निर्यात भी करते हें, किन्तु विदित इतिहास १६० चर्ष 
पुराना है। सर्वप्रथम सन्‌ १७७६ में विदेशियों ने यहाँ लोहे के कारखाने खोलने 
के प्रयत्न किए । डथोग की सफलता का श्रेय श्री टाटा को हैं। 

प्रथम गद्मयुद्ध में उद्योग--ल्लोह एवं स्पात की माँग बढ़ने के कारण तथा 
श्रायात बन्द होने के कारण उद्योग ने विशेष प्रगति को । फिर युद्वोत्तर-काल में 
इसे कुछ कठिनाइयों का सामना करना पडा, जिसके निर्माणाथे॑ उद्योग को 
सरहणए भदान किया गया । सरदण द्वारा प्रगति श्रच्छी हुई । 

द्वितीय महातमर एवं उसके वाद--युद्ध के आरस्म द्वोते द्वी उद्योग की 
प्रगति तेजी से होने लगी, अनेरु नई उत्पादनशालाये खोली गई. तथा 
सरकार ने कोमतो पर अकुश लगा दिए । 

उद्योग की वर्तमांत स्थिति एवं भविष्य--घनेक विकास योजनारयें बनाई जा 
रही है। पच-वर्षीय योजवा के अन्तर्गत इस उद्योग को राजकीय चेत्र में रकखा 
गया है! योजना में उत्पादन लक्ष्य, नई अदत्तियाँ--जर्मन तथा रूसी विशेषज्ञों 
की सहायता छे रुशकेला तथा मिल्लाई में लौह एवं स्पात के विशाल कारजाओं 
की स्थापना । 


प्रहम्पिक-- 


जौवन की सामान्य दुशाओं को सुरारने लिये कापे एवं आऑंदोगिक विकास दी 


किमी भो योजना में छोद एवं इसप्ात उद्योग वो प्रथम स्थान दिया ज्ञाता है। यह 
रोग कारखानों के द्षिए श्राघारभूत कब्चा माल, यन्त्र युवं॑ उपकरण, ट्रेवटर, दिजलो, 
हू जन, जलपोत पूर्व अन्य वस्तु, जो जीवन को अधिक सुद्धमय बवातौ हैं, प्रदान 
करता है। किसी भी देश की राजनैतिक सुरह्/ एवं उसका आर्थिक विज्वस पर्याप्त 
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इस्पात के बिना कठिन ही नहीं वरन्‌ असम्भव है | यह उद्योग भारत मे बडी तेजो से 
प्रगति कर रहा है। इस्पात उत्पादन के लिये श्रावश्यक वच्चे माल की दृष्टि से विश्व में 
ऐसे थोड़े दी देश हैं, जिनकी तुलना भारत से वी जा सकती है। सम्पूर्ण यूरोप में 
स्वीडन को छोड कर ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ भारत के समान अच्छा कच्चा 
लोहा एवं उच्च कोटि का कोयला मिलता हो । सयुक्त राष्ट्र अमेरिका मे लोहे की खानें 
कोयला खानो से लगभग १,२०० मील की दूरी पर है, अतपृव एक निश्चित केरद्र 
पर इन पदार्थों को लाने की श्रावश्यकता पडती है, जिससे यातायात का व्यय श्रधिक 
हो जाता है। भारत में इसके विपरीत लोहे एवं कोयले की खा एक दूसरे से 
२०० मील से श्रघिक दूर नहीं हैं। दूसरे, हमारे उच्च कोटि के ल्लोहे का भण्डार 
साथारण नहीं हैं | केवल घ्िघभूमि में ही १०,००० मिलियन टन से श्रधिक लोहा है, 
जो यदि वतंमान गति से प्रयोग किया जाय तो २,००० वर्ष तक चल समझता है। हाँ, 
यह अवश्य है कि लोहे के लिए कोयला श्रावश्यक मात्रा मे उपलब्ध नहीं है। कोयले 
की मात्रा केबल १,९०० मिलियन टन ही है, जो सम्मवतः १३० वर्ष में समाप्त हो 
जांयया, किन्तु यदि सायधानी से कोयले का अयोग किया जाय, तो यह अभाव न 
रहेगा | मेंगनीज के सम्बन्य में मी, जोकि इस उद्योग के लिये एक श्रत्यन्त श्रावश्यक 
पदार्थ है, हमारा देश सर्वश्रेष्ठ स्थिति मे है। इस दष्टि से भारत केवल श्रपनी हो नहीं 
वरन्‌ शस्य देशा की भी आवश्यकतायं पूरी कर सऊता है और कर भी रहा है। भारत 

के समान थधिर जत-सख्य वाले देश में श्रम की भी कोई समस्या नहीं है, इतना 
अवश्य है कि तान्त्रिक श्रनिरों एव श्रजुभवी व्यक्तियों का यहाँ झ्रभाव है, श्रत, भारतीय 

इस्पात-उद्योग को श्रधिक्र व्यय करके कुशल श्रम मिलता है। सौभाग्य से पिछले ४० 

वर्षों में कठिन परिश्रम एवं त्याग करके टाटा उद्योग ने निधुण श्रमजीवियों को सेना 

तैयार कर ली है। इन्हीं सरादनीय रूद्पयत्नों के फलस्वरूप श्राज हमारे देश में कुशल 

श्रम की कोई विशेष कमी नहीं है । 


ज्द्योग का अतीव-- 

लौह एव इस्पात-उद्योग भारत में बहुत श्राचीन-काल से चला आ रहा है । 
आज से ६-७ हज़ार वर्ष पूर्व भी भारतीय लोहे का उपयोग जानते ये | भारतीय 
इस्प्रात का बना हुआ साल विदृशों को जाया करता था और अपनी सुन्दरता के लिए 
वह विश्व में प्रसिद्ध था । जगत भ्रसिद्ध दमिश्क के उस्तरे भारतीय इस्पात के ही बने 
होते थे । इडलेंड में कटहरी का सामान जनाने के लिये भारतीय इस्पात की बहुत 
माँग थो। दिल्‍ली का लौह स्तम्भ हमारे देश के इन्मीनियरों की कल्ला का जीता- 
ज्ञागता प्रमाण है। इससे प्रगट होता है कि उन दिनों यह उद्योग क्रितनी उन्नति पर 
था । मुगल राज्य काल में भी इस उद्योग की काफी सतोपजनऊ दशा रही झौर 
योरोपीय देशों में हमारे लोहे एवं इस्पप्त की बडी माँग थी। 

किन्तु यह सब भूतकाल की गाथा है एय लोहे तथा इस्पात उद्योग का 
इतिहास, जो भ्राज विदित है, कठिनता से १५० वर्ष पुराना होगा, इस युग में सबे- 
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अधम सब्‌ ९७७६ में दो विदेशियों ने लोदे के कारदाने खोलने के प्रयस्‍्त किये, ढिन्‍्तु दे 
असफल रहे ।सत््‌ १८२३ में एक भारतीय द्वारा मद्रास प्रात में लोहे का कारखाना 
खोलने का प्रयत्न किया गया, किन्तु बढ भी झार्थिक कठिनाइयों के कारण सफलता 
नपा सका | तब ईस्ट इरिडया कस्यनी ने उक्त कारखाना सन्‌ १८६१३ मे सोल लेकर 
सम्‌ १८७४ तब चलाया | इस कम्पनी को भी सफलता नहीं मिली, अत कारखाना 
बन्दू कर दिया गया । इस कापनी से सन्त्‌ १८म३ में एक दूसरी कम्पनी ले, जिसकी 
स्थाएना सन्‌ १८६०४ में हुई थी, कारखादा खरीद लिया। सत्‌ १८८६ में कारखाने का 
नवीन स्यम “बगाल झापरन एण्ड स्टील कम्पनी” रखा गया । कस्पनी ने इस्पात का 
डापादन करता झ्रास्म किया, किन्तु सफलता न मिली। सन्‌ १६०७ में कापनी 
द्वारा ६० लाख टन कच्चा लोहा तैयार किया गया। 
एफ्लता का श्रेय श्री टाटा फो-- 

आधुनिक काल में हमारे देश में इस डयोग की नींच डालने वाले शी जमशेद्‌ 
जी नम्तरवान जी टाठ हैं, जिन्‍्दोंने १६ दी शताब्दी के भ्न्तिम १० वर्ष तथा २० यीं 
शताब्दी के प्रथम वर्षों में ज्मदी एवं अमेरिकन विशेषज्ञों द्वारा हमारे देश के सभ्य प्र/त्त 
में जांच कराई भर सरकारों विभाग से स्वीकृति लेकर विदेशों में भ्रमण करऊ अनेका 
मेक कटिनाइयों को पार करने के पश्चात्‌ कारखाना खोलने का निश्चय किया, किन्तु 
जो स्थान निश्चित किया गया था बह कोयले एव लोदे की खारनों से समान दूरी पर 
था, भरत वह सापसन्द कर दिया गया। तत्परचात्‌ श्री पी० एन० बसु की सहायता 
में पता लगा कर एवं जांच करके उन्होंने मयूरभन राज्य (उड़ीसा) मे सन्‌ १४११ मे 
कारणाना खोल्ला, जो आज जमशेदपुर के नाम से भ्रचलित है| इस कारखाने का जाम 

: “'दौरादा आयरन एण्ड स्टील कम्पती! (प१8९0) रखा गया । काबे भारस्म होने के 

एक वर्ष बाद सन्‌ १६१२ में इस्पात भी तैयार दोने करा | 'टिस्को! आज भारत का हो 
मह्दी वरन्‌ एशिया का गौरव है । 
प्रथम महायुद्ध मे उद्ये ग-- 

इस उचोग के सौभाग्य से सन्‌ १६१४ से यूरोरीय महासमर प्रारम्भ हो गया ) 
एक ओर तो बाहर से झ्ोहे एवं इस्पात का आयात कैम हो गया, दूसरी श्रोर देश 
की माँग भी बढ़ गई । बढ़ी हुईं साँग को पूरा करने का भार -भारतीय उद्योग पर पड । 
इस अमुफूल अवसर स देश के कारखाने उन्नति करने लगे। ठादा कम्पनी ने बहूत 
खास उठाया । इसने राह के अतिरिक्त इस्पात का भी निर्माण किया । रेल का सब 
सामान बनाने व राजकीय आवयश्यक्ताओं को पूरा करने के लिये घोर भयत्न किये 
गये। करपती ने श्रप्रों कार्य छोत्र के विस्तार के लिये नहे योजनायें बनाई , जो यद्यपि 
अशत ही पूर्ण हुई । फ़िर भी कारखाने की उत्पादन-शलि काफी बढ़ गई। देश की 
अडती हुई माँग से प्रेरणा लेकर एवं टाटा कम्पनी की सफलता से उत्प।हित होऋर अन्य 
कम्पनिर्दों ने भौ कारखाने खोले आसनपोल मे “इणिड्पन झरायरन एण्ड स्टरील' , 
मनोइरएुर में “दी यूनाइटेड स्टील कारपोरेशन ऑफ इण्डिय * व "दी ईस्टर्न आयरत 
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करपणी”, भद्रावतो में “दो मैसूर स्टेट ब्रायरन वर्क्स” वी स्थापना विशेष उल्लेखवौय 
है। मैसूर में भद्दी के श्रन्दर पत्थर के कोयले के स्थान पर लकड़ी जलाई ज्ञाती है। 
उद्योग का संरक्षण एवं उसका विक्रात्त-- 

युद्धोत्तर काल में विदेशी लोह व इस्पात के श्रधिफाधिक यात्तायात से इस उद्योग 
को बडी कठिनाई का सामना करना पडा, श्रत सन्‌ १६२३ में सरक्षण का विचार करने के 
लिये एक समिति वियुक्त दी गई, जिसने आद समाप्त होने पर इस्शात के घन्चे को 
सरक्षण का पुरा अ्रधिकारी बतलाया। समिति के सुझावों को मान कर सरकार ने 
१६२४ में इस्पात सरक्षण सनियम' पास किया, जो तीन वर्ष के जरिये था। इसके 
अ्न्तगंत सरच्ण कर लगाने की अपेहा श्रार्थिक सहायता देने की नीति काम में लाई 
गई । प्राउम में यह सहायता <० लाख रुपये प्रति वर्ष दी गई, परस्तु बाद में विदेशी 
इस्पात का मूल्य श्धिक गिरने पर ग्रह सहायता बढ़ा दी गई तथ। कुब विदेशी वस्तुओं 
पर श्रायात कर बढा दिया गया । १६२७ में इस सनियम कौ अयधि सम्राप्त होने पर 
समिति द्वारा फिर जाँच की गई | टाटा आदि अन्य कम्पनिया ने काफी झआार्थिक लाभ 
छाया, जिसे उन्होंने हिस्सेदारों में न बंट कर अपना क्षेत्र बढ।ने व नई योजनाओं 
को कार्यान्वित करने में लगाया | इससे उत्पादन बढने व उत्पादन मूल्य कमर होने की 
सम्भावना थी । विदेशी श्रम; के स्थान में देशी कुशल ध्रमिक रखे जा रहे थे । फिर भो 
कुछ श्रधिक्त समथ्र के लिये सरक्षण की आवश्यकता समझती गई ।! भ्रस्तु १६२७ में 
“इस्वात सरक्षण (सशोधित) संनियम” ७ वर्ष के लिये तागू किया गया। इसमें 
झआार्धिक सहायता न देझर विदेशी माल पर श्रायात-कर लगाने का निश्चय हुआ । इज 
लैणड के माल पर कर कमर रखा गया । 

१६२७-१६३४ के बीच विदेशी भाल की प्रतियोगिता बढ़ने लगी। विश्वच्यापी 
मन्‍ददी के करण विदेशी इस्पात का मुढ्य और अधिक गिर गया, इसलिये भारतीय 
ड््योग वो सरक्षण की अधिक आ्रावश्यकता अनुभय हुईं | कर-समिति के सुझाव पर 
सरक्षण बढ़ा दिया गया। १६३४ में सप्त वर्षोर सरक्षण समाप्त हुआ | इस समय 
तक उद्योय ययेष्ठ उन्नति कर चुका था, श्रतः सरक्षण की आवश्यकता न थी, किन्तु 
सरकारी आय में कसी आने के भग्य से संरक्षण जारी रखा गया ) 
द्विवीय महासमर एवं उसके बाद-- 

१६३६ में शस्त्रीक्रण की दौड पारम्म होने से इस्पात को माँग बढ़ी । भारत 
ने फिर सुश्रवसर का काम डठाया। देश के कई भागों में नये तये कारख ने खुले । 
विधमान मित्रों ने कार्य छेत्र बढ़ा क्षिया । मूल्य, लाभ और उत्पादन सब ऊँचे द्वो गये । 
विभिन्न प्रकार के मात के लिये, जैसे--ब्रम के गोले, तेज धार वाले सस्त्र, जलायान, 
बायुयान, मशोनगन, रायफल्, देल्ीआफ आदि के तार, डाकदरों के औजार आदि 
तरह तरह दा उपयुक्त इस्पात तैयार किया जाने लगा । १६३६ में पहले टाटा एव 
तत्पश्चात्‌ शन्‍्य कम्पनियों से सरकार ने युद्ध कार्य हेतु आपयश्यक स्टील के मूल्य के 
विषप में सममौते किये, जो आज भी किसी न किसी खूप में चले आ रहे हैं। सत्‌ 
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१६४१ मै युद्धननित माँग पूरी करने के लिये टाटा ने जमशेदपुर में दवील टायर एशड 
युक्सिल प्लाट को स्थापका की, जिससे रेल के पहिये भी मारत में बनने लगे। ये 
च्लान्ट 'दी जमशेदपुर इ जीनियरिंग एण्ड मैन्यूफिकचरिंग कंपनो! के नाम से विख्यात हैं| 


युद्धोत्त काल में उत्पाद गिरना एवं निर्यात कम होना इस उद्योग की 
विशेषत्ञा रही । इसके अनेक कारण थे, जैंपे--उद्योग को कोयला भ्राप्त करने में बडी 
क़िनाई हुई, सफ्दूरी दढबाने क लिये श्रसिर्का द्वारा हडतालें की गई और यातायात 
की घोर असुविधा रही। परिणामस्वरूप उत्पादन कमर हो गया और निर्यात मी 
धठने छगे । देश को विदेशी विनिमिय की भी हानि हुई। देश के अन्दर प्रान्तीय कोटे 
बहुत कम कर दिये शोर विकास की योजना खडाईं में पड गई ॥ 


मूल्य वियन्त्रणु-- 


जैसा कि इस ऊपर सकेत कर छुड़े हैं, युद्ध के कारण यह उद्योग देश की मोंग 
को पूरा करने में झसभर्थ रहा है, जिससे इम्पात कौ कीमतें बढ़ने लगीं भर विवश 
दो कर सरकार को इस उद्योग के उत्पादन पर १ जुचाई सन्‌ १६४४ से मूल्य नियल्त्रण 
लगाना पड़ा। इसी प्रकार लोहे एव इस्पात कारखाने के उत्पादन वा भी राशलिंग 
किया गया, जिससे ये वस्तुएँ केवल परिमिट द्वारा ही पिच सकती थीं। इस नियन्त्रण 
के भ्रनुसतार इस्ात की उच्चतम कौमत निश्चित कर दी गई, परन्तु उत्पादर्कों को भ्रपनी 
अलग रिटेप्शन कीमतें रखने की स्वतन्त्रता थी । रिवेन्शन मूल्य से विक्रय मूल्य मितना 


अधिक होता था उत्तनी राशि से सरकार ने आयात में सहायता देने के लिये एक 
निधि बनाई। 


उद्योग का उत्पादन बड़ाने के लिए सहायता देने के हेतु यह श्रावश्यक्र है कि 
इस देश में सटीक का नियन्त्रण कुछ ढोला कर दिया जाये। स्टील आापार भूत कच्चा 
माल है, जिस पर अनेक उद्योगों की उन्षति अवल्म्बित है। हमारे इन्जीनिपसि 
कारखाने युद्ध-काल से पर्याप्त स्टोक् न पा सकने के कारण पूर्ण हमता से कार्य न कर 
से थे । अभी छुछ कारखानों के काम में स्टील फी कमी के कारण बडी बाधा पड़ रही 
है, इंसलिये उत्पाएन एवं डप्योग दोनों के राम के किए सरकार को चाहिप्‌ कि 
वियन्द्रण इस प्रकार ढीला कर दे कि निश्चित मानना से ऊपर जो झाधिक्य हो उसे 
मनवॉदित स्यक्ति को स्वत- प्र बात र में बेचा जा सझे एव भाव भी १० या १६% ऊँचे 
अऔच द॑ + ऐस्त करने से भारतीय स्टील फ्दिशं। की भ्रपेह्ठा सस्ती पढ़ेगी ! तब दी सरकोर 
को प<-इदींय योजना में जो रछस रटे ढ दम्परियों को देने के रिये रखी गई है, अन्य 
कार्यो में लगाने का धयमर मिलेगा । 


भारत को इस्पात के सम्बन्ध में घपनी आवश्यकता की पूर्ति के किए विदेशों 
पर निर्भर नहीं रहना हिये, क्योंकि प्रथम तो सम्पूर्ण दिशव में ही इम्पात की कमी 
है। दूरूरे, विदेशी इस्पात के लिए भारतोय इस्पात से अधिक दाम देने पदते है । त्तौसरे, 
साथ पदाथ पुर्व यन्त्रों के यातायात के लिये, जो देश ही वर्तमान परिस्थिति में अत्यन्त 


१२४ | 


आवश्यक है, पिदेशी विनिमय मितव्यम्रिता से काम मैं ल्वामा चाद्िये | इसमे लैशमात 
भी सन्‍्देह नहीं हैं कि देश के श्रौद्योगीकरण के हिये, मिमक्री अत्यन्त आवश्यकता है। 
भारत को अ्रधिकाबिक मान्ना में यन्त्रादिक आवश्यक होंग्रे, जिमकी पूर्ति के हेतु इस्पात 
उद्योग को झपना उत्पादन बढ़ाना होगा । किर दक्षिणी-पूर्दी दुक्षिया के देशों मे भी इस 
उद्योग का उत्पादन खपने वी सम्भावना है। यदि अवसर का सदुपयोग करने में लापर- 
वाही न दिखाई गई, तो निश्चय ही भारत का यह मौलिक उद्योग विश्व में उन्नति का 
एक झादश स्थाप्रित कर सकेगा । 
उद्योग की कतंमान स्थिति एवं वविष्य-- 

पच-वर्षीव योजना की पूति होने पर व्यक्तिगत क्षेत्र से पिग आयरन एव इस्पात 
का वापिक उत्पादन क्रमशः १६९१५ लाख टन एवं १२'८ लाख टन होगा, ऐसा 
योजनाशों के निर्माताओं का अनुमान है।यह सचमुच बढे सौभाग्य का विषय है कि 
हमारी क्षोकप्रिय सरकार भी इस उद्योग की अयति के लिये अयरवशील हे | हसी 
डहदेश्य से १ जनवरी १६५३ को स्टील कारपोरेशन ओॉफ बंगाल तथा इन्डिपन शाय- 
रन एड स्टील कम्पनियों का एकीकरण (](०९०) किया गया। इस सयुक्त ससथा 
की उत्पादनशीलता बढ़ाने के लिये विकास योजनायें भी चालू की गई , जिनकी पूर्ति 
के लिये दिसम्बर १६२१ में अन्तर्राष्ट्रीय बेंक ने ३१५ मिलियन डाक्षर का ऋण दिया 
है। इसके श्रलावाः दाटा आयरन पम्ड स्टील कम्पनी तथा सैसूर भायरन पुम्ड स्टोल 
कम्पनी का भी अभ्राधुनिकीकरण एवं विकास योजनायें कार्यानिित हो रही ह। इन योज- 
नाह्ों के पूर्ण हो जाने पर सन्‌ १६९७ में ठादा तथा मैसूर स्टोल कम्पनी का वार्षिक 
उत्पादन ऋमश १,७१,००० एवं ६०,००० टन अधिक होगा ।* टाटा धायरस एण्ड 
स्टील कम्पनी को भारत सरकार से १० करोड रुपये का ऋण आधुनिफीकरण एव 
विस्तार यौजनाश्रो की पूर्ति के लिये मिलेगा, जिसका समझौता २४ मई सन्‌ १६३४ को हो 
गया है | इस समय हमारे देश मे 'टिस्को', स्कॉब व 'मेसूर आयरन वक्‍से भद्दावती'--- 
ये तीन प्रमुख कारखाने लोहे व स्पात का उत्पादन कर रहे हैं 

इनके अतिरिक्त भारत सरकार में जमंनी की एक करपनी क्रप डेस्ाग 
((४7७७४ 70श788) की सहायता से रूर केला उड़ीसा में हिन्दुस्तान स्टील 
लिमिटेड नामक इस्पात का एक बड़ा कारखाना खोलने का निश्चय क्या है। यह 
कारखाना १०० करोड़ रुपये की भषिक््त पूजी से पोला ना रहा हैं। उपसेक्त जमे 
सस्‍्था के साथ ताल्रिक एवं श्रार्थिक सहयोग के लिये मारत सरकार ने २१ दिसिस्यर 
सन्‌ १६९४३ को सममोता कर लिया हैं। इस कारखाने की यार्पिक उत्पाइन झमता 
प्राउस्म से ही १० लाख टन होगी, जब कि शुरू में € खाख दन उत्पादन को कालाम्तर 
में दंगता करने का विचार था। रूर केछा इस्पात कारखाने की योजना से सम्त्रन्धित 
अन्तिस प्रतिवेदन हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के शिल्पिक परामशेंदाताश्ों ने तैयार कर 


3 जी 2206 कि 
+ प्वितीय पंच वर्षीय योजना के अ-तर्गत उल्यादन की सांठा १०,००,००० टन होने 
का अनुमान हैं। 


लिया है| पोजना के सुठत शिवाक डा | 
एन० मजूमदार ड्ड्स छंचालक हैं। इस योजना के श्ज 
डिबीशनल इम्जीनिंपर पछले २ से परिवमी तो में म्शिदण ले रहे दैं और 
ही में ७ और मेने (६ भारत में झुशल छिल्यकों प्रशिहुण देंने दीं 
धबद्लेशाप' के लिये खआधीक्षक चुने झ हैं। ३०० भ्रशिवार्यि व को प्रशिद्रण 
दिया शाएंगा । इसके रिक्त उड़ीसा सार भी सत्‌ १४८ तक ३४०० प्रशिद्वित 
कर्मचारी देंने का भाग्य रही है। इसके दि दोशतायें चाल, दें ! 
उत्पादन मन्त्रालय को एक विश्ष्त है कि इस देश पं दोहा 
व इस्पात तैयार के [कक ना खदा ऊरने विष में यहाँ मारत 
और रूछ के बीच ९: दर हस्‍्ताहर हो गये हैं। यह करारा प्रति वर्ष १० काल 
इन माह तैयार करेगा ् ॥ छ्ञाख टन इस्पात रोल झ्प 
होगा। बाद में के बढ़ा कर १० लाब 2 रौल किया हुआ 
तैयार करने दी जायेगी दिशेषज्ञों का दश छत १६४४ 


(१) सार कारखाना ३१ दिसस्वर से १४४९ हक और उसके कई मुख्य 


गांगे । 

२) कारताने का साज-सामतान धौर मशीनरी रूस देगा» ज्ञिसका सृश्य ९३ 
पाज्ञाना किश्तों म्॑ बची रकम पर ढाई प्रतिशत वार्षिक ब्गंज सहित हादा किपा 
जापगा । दस प्रकार भरी किया जाने वाला! रुपया; पि्व बैंक में खोले गये एक विशेष 
खत्ते में जमा ऐोगा वें इस रुपए से रूव आरत में माल परीद सकेगा झौर या उसे 
पौड़ों में बदलवा सरेगा । मुह की निश्चय अन्तिम अतिवेदन भष्तुत करने के बाद 
किया जायगा 

से (३) भारतीय विशेषज्ञ भी रूप पु इसो प्रकार के कारखाने देखने के लिये जा 
॥ 

(४) भारतीय िहिपियों के मश्विण के लिए भारत में झीर झुस में भी 
आवश्यक च्यवच्या रहेगी, ताकि धुल ज्ञंद्दीवे कारखाने की योजना में अधिकाविक- 
हाथ अंटा सके ॥ 

यह करार डिंवीय दब्च-वर्षीय पोजना की अवधि में प्रति बर्ष ६० लाख यते 
इस्पात सैपरार काने के भारत सरकार के खच्य की झोर पुर मह्वपूर्ण कदम है। भारत 
दरीर रूप के बीच अपनी किस्म का यद पदला करार कर इत दोनों देशों के बीच होने 


इस सम्बन्ध में यह लिखना झनावश्यक ने होगा कि कुशल अमिक पुर्व॑ तॉधिक 
के चमाव को मिदाने के लिए. झौद्योगिक ठान्तरिक प्रशिद्ण योजनायें बनाई गई हैं. जो 
हीराकुण्ड पे उदीा है कार्योन्वित की ज्ञाेंगी। उपलब्ध कोपजे की अधिकता पुर्व 


११६ ] 


मितच्ययिता से उपयोग करने में भारतीय प्रमाप सस्था सराहनीय काम कर रही है। 
इसके अ्रतिरिक्त 'दी मैदलार्जकिल लेब्रोरेटटीज की स्थापना भी की गईं है, जो देशी 
लाहे से इस्पात की अनेक किर्स्मे बनाने तथा "इस्पात का श्रेष्ठतम उपयोग कराने में 
सहायक होगी । 

इस प्रकार लोहे एवं इस्पात उद्योय की वर्तमान प्रगति से यह अनुमान लगाया 
जा सकता है कि निकट भविष्य में यह उद्योग केवल भारत कौ ही नहीं श्रपितु समस्त 
पुशिया की माँग को पूरा कर सकेगा। इसका भविष्य भरत्यस्त उज्ज्ल है। 


रूपरिपा-: 
२ प्रारम्भिक- उद्योग भार गौरव है. मै गम सम 
केन्द्र ॥ विदेशी बी पद उद्योग अधिक महाव॒पूर्ण है । 
४. उद्योग की ग्रारम्भिक इतिहात-ह मिल उद्योग का श्रीगणैश संत पपर४ 
में पेस्मपुर तामऊ स्थान पर 
जिनमें से १७ मिले कछकते में ही केन्द्रित थी १ सं, श्झध६ से संत १६९ 
के मध्य दुर्निर से उद्योग को घका छगा । २० वो शताब्दी मे श्रौद्योगीकरण कै 


तक 
भू. भारत के पिमाजन का उद्योग पर प्रभाव-ैश के इटवारे का इस उद्योग पर 
गदरा प्रभाव पढ़ा । वाट की उपञ को ७१% भाग पाकिस्तान में रह गया 
चुब जुट की मिले प्राय रत प्रतिशत भारत में ही रही, भरत पा की 
को पूरा करने के जिपु भारत सरकार को बरधिक जद डपजञाओ' झान्दीलन 


शुरू जग्मी गोजनाये 

६. उद्योग की बर्तमान समत्या्य एवं उनके हल-( १) ४१ को कमी, (९ ) 

उद्बायु सम्बन्धी ऋटिगाई. ( ३ ) पाडिस्तान की अमन्‍्तोषानक व्यवहार, 
मुद्रा सम्बन्धी कठिनाई, (९) विदेशी भतिस्य मे का भा, ( ६ है] 


वर्तमान स्थिति ओर अविष्य--डिचोग की वर्तमान स्थिति सन्तोषजनक दें । 
रे 


उद्योग में लवथुग की आरस्भ हो गया है। समखाये माय सुक़क गई हृ। 
अदिष्य अत्यन्त उससे है 


प्रारम्मिकन 
जुट-उोग भारत के गौरव है। देश की कविशेश बट मिलें बंगाग प्ले 


विशेष हुगकी नदी के तड पर कलकत्ता के ऋरास पास छथित हैं। सुस्दर ओगोलिक 


श्र८ 
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उद्योग की ऑरम्भिक ईविहे(ति-7 

_! ज्वरत में जुट की खेती बह प्राचीन-का्ल से दोती भा रही है, किस्तु यूरोपीय 
द्वेशो को निर्षात दैस्‍्ट इण्डिया कापती के आने के बाद ही प्राप्त हुआ। चालों 

डाले जहाओं में रस्सी की आवश्यकता पहती थी। पाठ के बोरे और बिद्दौने भी बनते 
थे। १६ वीं शताब्दी के आरम्निक चर्षों तके दंगल में पाट की बस्तुओ्रो का जिर्मोण हाथ 


के करों पर ही होता था| जब से इन्ही में यंत्रों की सहा मर चलने वाला 
पाट का छारखाना खुश छब देश से कचा माल भ्रधि जिर्योत होने लगा 
दर देश के झुलाहों छब्दें में अवरति होने लगी । सन्‌ १८९४ पैँ रूप तथा इंगर्लेड 
में युद्ध भारमम होने के काएण रूस! पाट को निर्वात बर्नें , अतः भारत 
क्चे पाट और भी भर बुद्धि, हुई 


॥| 

भारत में यरतं की सहायता से चलने वाले पाठ मिल की श्री गणेश संत, 
६८६१४ में से रमइुर स्थान पर की आकलेंड नामक पक आंग्रेज द्वारा हुआ। इसे मिल 
की स्थापना से १९ दर्ष तक मिलों की सफ्या में कोई उल्हेखबीय इडि नह्दी हुई। 
दस भदृधि में एक प्रिज्ञ और बढ़ी) किन्तु सत्‌ श्र ते मिल्लों की संख्या ३० 
हो गई और इनमें कास करने वाले (दूत की. छंप्या २०,००० तक पहुँच 
गई । इन मिलो दो अच्दी सफलता मिली भ्रौर इन्होंने काफी लाभ कमाया | 'ईस 
मिल्लों के मालिक अंग्रेज ही थे । कुल २९ पिलें में से १० मिल्लें केदल कणकचा 
नगर और उसके झास-पास ही केन्द्रित थीं, शरद इस उद्योग पर कलकते का डी 


पुकाधिकार था। पट हमारे देश की माँग पर उतना लिमर नहीं था 
जितना कि विदेशी माँग पर । यों से दवावा हुआ पढने विदेशों को निर्यात क्लिया 
ज्ञाने छगा ६ विदेशों से पदनन झधिक माँग था के कारण मिों की 


कि कच्चा पटसन कारखातों के श्रास-पा' मिल बाता ३) 

सन्‌ श्य8६ से सब १६०० के मध्य दुर्निह से इस उद्यो। को धक्ृ/लगा, ज़िन्तु' 
३७० वीं शताब्दी के मास हू कृषि की उच्नति होने पर पोद के अम्दे में तेजी आई | लगे, 
१६०३-६ में विखा-्यापी सन्‍्दी के काएए दो बर्ष फिर उद्योग मे उदासी था गई। 
उपर जमेनी व अमेप्ति हु पाद की स्पानापक्ष बस्तुर्ओों के उपयोग को भोस्माहन दिया 
ज्ञा रद्य था; किन्त इछसे उच्ोग को विशेष चठि नहीं हुई । 
अथम भहादुद्व में उद्योग 

अधम सहसुद. के दिन पे जूडउपोग ते दे छाल उठाये । करों धादि का 

बाहर से भायात रूई गया था, इसलिये नई मिलो की स्थापना पर 
का डर ने रद च्लैनी आध्वश्यकतार्शों के ईहप, जुद्ध की माँग बढ गई। विदेशों से भी 
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भारी सॉग आई | मिल सालिकों का सगठन अच्छा था दो | पूर्ण कार्यज्षमता से जुटकर 
डत्पादुन किया गया । कारखाना अ्रधिनियन ढीले कर दिये गये झोर कच्चे माल का 
निर्यात एक दम रोक दिया यया | इस अयि में ( सन्‌ १६११-१८ ) खपत १९ लाख 
गा प्रति वर्ष रहों, जबकि युद्ध के पू्ं ४४ लाख वापिक्न थी । सनदूरी की दर व पाट के 
मूल्य में विशेष वृद्धि के कारण मालिकों को ६०% से ७१% तक लाभ हुये। 
मन्दी के युग में उद्योग-- 

युद्ध सम्राप्त होते ही मन्दी का कोका श्राया | सरकारी मांग लुप्त हो गई थी, 
किन्तु भजदूरी एवं कच्चे माल के दाम बढ गये | युद्धकालीन लाभ से उत्साहित होकर 
इस मंके से पूर्व ही कुछ नई मिले खुल गई थीं एव कुछ विद्यमान मिलो ने अपने कार्य क्षेत्र 
का विस्तार करना झारम्भ कर दिया था। इस प्रकार उत्पादन ददने लगा, दिन्‍्तु खपत 
घटने से मनन्‍्दी बढती गई | इधर कोयले की भी कमी अनुभव हुई, भ्रस्तु मिलो में 
काम के घण्टे घटा दिये गये और यह निश्चय किया गया कि कोई मिलन अपना भौर 
अधिक विस्तार न करे । इसके झतिरिक्त करधो के कुछ प्रतिशत को बन्द भी कर दिया 
गया । यद्यपि इस नियम्त्रण में कुछ मिर्लों का सहयोग न था, फिर भी सगठन श्रद्धा 
होने के कारण स्थिति धीरे घीरे सुबरने लगी । 
द्वितीय महासागर में उद्योग-- 

द्वितीय सह्ायुद्ध के आरस्म होने पर जू” उद्योगपतिरया ने किर बहुत लाभ 
कमाये। युद्ध के कारण जूट के माल की साँग बहुत बढ गई श्रौर भारतीय मिलों ने 
उत्पादन की भात्रा भो काफी बढा दी । सन्‌ १६४७ तक ऐसी ही स्थिति रही । 
भारत के बटवारे का उद्येशय पर ग्रभाव-- 

किन्तु १६ श्रगस्त १६४७ के बादु जूट उद्योग के भाग्य ने पलटा खाया। द्वेश 
के विभाजन का इस उद्योग की स्थिति पर गहरा प्रभाव पडा, जबकि पाट की डपञ्ञ का 
७१% छ्ञेत्र पाकिस्तान में रह गया है, पाट की मिलें प्राय शत प्रतिशत भारत में ही 
हैं। पाकिस्तान द्वररा पाट के निर्यात पर कर छगा देंने से भारतीय मिलों को कच्चे 
माल का श्रभाव अनुभव होने रुग। है । इस सम्बन्ध में पाकिस्तान से वार्ता चन्र रही 
है। अभी तक जितने भी सममभोते हुये उन्हें पाकिस्तान ने ईमानदारी से नहीं निभाया 
है । ऐसा भी सुना गया दै कि पाकिस्तान चिट्गाँव के बन्द्रगाह को जूड निर्यात का 
केन्द्र बनाने वाला है और कई कारखाने खोलने के आदेश भी दे दिये हैं | ब्रिटिश विशे- 
बच्चों को फाकिस्तान में जूट केयर करने कर धन्था विकम्तित करने के लिये विमन्त्रित 
किया गया है। 

क्रव भारत को अपने कारखानों के लिये काफ़ो पाठ उध्नन्न करने का प्यक्ष स्वयं 
करना होगा । ह॑ का विपय्र है कि बिहार, उडीसा एवं उत्तर-पदेश में पाट की खेती 
को प्रोत्साइन दिया जा रहा है । एक पएयक विभाग की भी स्थापना हो गई है, जो 
गाँवों में पाट की खेती करने के लिये भचार करता है, बीज बॉटता है, खेती के सम्बन्ध 
में सब प्रकार की ज्ञानकारी प्रदान करता है ओर विक्रए सम्बन्धी कठिनाई को बचाने 


के लिए स्थान-स्थान परे इलनझ किये पाट की खरीदने का भी भवन्‍्थ करता है।। पं 
पूर्व क्रियान्कलगासरं अलुरंधान किये जा रहे हैं। यचपि डत्तरदेश पाट उर्थदरी च्चेन्र 
से कई सी मील दूर है, किन्तु फिर भी ईस उद्येग ने यहाँ को उच्चति की वह सराइनीय 
है। झाजकल यहाँ तीन बड़ी मिले हैं । इनकी ब्रावश्यकता को परी करने के लिए उतर 


कार्पम्वित कर दी गई हैं. ्रथवा की ला रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य है कम सै 
कम छागत पर उत्पादन में अधिकतम कार्य निषुणता उत्पन्न करना । इस 
नीति अपनाकर एी भारतीय जद डद्योग इतने अधिक अतिस्यर्धोत्मक ब्यापार-केत् मे 


मशीनें लगी हुई हैं। सन्‌ १४ ६० तक अभितवीकरण के इस कार्य का 
हो जायगा घोर आरतीय जुट उद्योग भत देशों के जद उद्ये गो के स्तर पर आकर 
अत्पथिक अल रह कर छेगा । भरत सरकार ने अमिनवीकरण सम्पस्ची योजनाएँ 
पूरी करने मे भारतीय जुट उद्योग के साथ भ्रधिकतम सहयोग करके अत्यन्त दूरदर्शिता 
का परिचय दिया है । उद्योग को इसके लिए. सरकार की झृतज्ञता स्वीवार करनी 
चाहिए अब तो सरकार का यह सहयोग और सी अधिक सुनिरिचत स्वहव चारण 
कर रहा है । सखकर उन कम्पनियों को ऋण दे रही है जो केवल अपने ही साधों 
द्वारा अभिनव्रीकरण क्की योननार्य कार्योन्दित नहीं कर सकती । सरकार और उदय गा की 
बह सम्मिलित प्रयक्ष उस सहयोग का सूत्रक है ज्ञो पिदले बर्पों में इस उच्योग द्दी एक 
प्रछुषठ औिपता रदा है और भविष्य के हिए भी एक शुम संकेत है । 


उद्येग दी वर्तमान समस्‍या एवं उनके हल-7 
पाठ की कमी-: 

आरत के बटवारे से हमारे जुट इयोग दी एुकाविकर की स्थिति शिक्र-मि्र 
हो गई है। आज सबसे जटिंट समसा है, कच्चे माह अर्थात्‌ पाट के उत्पादन की 
पाट की कमी तो अविधाकित भारत नै भी रदी। सन्‌ १६९६ से सन्‌ १६३६ तक द्स 


१३२ ) 


वर्षों के मध्य जूट की श्रोसत बापिक फसल ८३ लाख गाँठ के लगभग थी। सन्‌ १६४५ 
के बाद यह मात्रा १० लाख गाँठ कम हो गईं। युद्धोच्तर-काल में जूट के माल की 
अत्यधिक माँग, जो स्टॉक सम्रद रखने एवं व्यापारिक विकास के कारण उल्पन्न हुई। 
स्मरण रखते हुये हम यह कह सकते हैं कि ६ साल की अवधि में एक साल की उत्पत्ति 
के बराबर पैदावार में कमी हो जाना एक बडी दुर्भाग्य पूर्ण बात थी। यह श्रभाव 
उत्पादन के छ्ञन्र में कमी होने व भति एकड़ उपज घटने का परिणाम था। पट के 
उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने अनेक भयत्र किये, विस्तु कोई उनके 
उल्लेखनीय प्रभाव न हुये। 
जलवायु सम्बन्धी कठिवाई--- 

पाट उत्पादन के नवीन ज़ोत्रों में जलवायु सम्बन्धी कठिनाई ( जैसे, सूखा पइ़ना, 
बाढ झाना श्रादि ) भी एक प्रधान समस्या है, जो इस ग्रभाव की स्थिति में जले पर 
नमऊ छिडकने का काम करती है । कृत्रिम वर्षा, बाढ नियन्त्रण, उन्नत वौज् एवं खाद 
द्वारा कच्चे जूड की फसल प्रति एकड़ काफी बढाई जा सकती है। 
पारिस्तान का अतन्तोपजनक व्यवह्मर-- 

भारत पाकिस्तान के बीच व्यापारिक सम्बन्ध ठीक न द्वोना भी हमारे जूड 
ड्योग की एक जटिल समस्या है । पाकिस्तान ने सदैव भारत को झपना घचन पूरा न 
करके निराश ही किया । ४ श्रगस्त सन्‌ १६४२ को भारत तथा पाक के बीच नई 
दिल्ली में जिस समझौते पर हस्ताक्षर हुये वह भी सफल न हो सका । इससे मारत के 
जूट के ब्यापारियों को बड़ी निराशा हो गई है। भारत को आशा थी कि इस समभौते 
के अनुसार २ रुपया प्रति मन का विवेचनास्मक लाइसेन्स शुल्क (/08004- 
४8 700756 77९8), जो कि पाकिस्तान ने लगा रक्खा था, हटा दिया जायेगा, 
किन्तु समझौता होने पर भी पाकिस्तान श्रपनी हठ से न हृठा। किसी भी विषय पर 
हस्ताक्षर करना तो थे मजाक समभते हैं, अब्कि भारत की नीति है कि “प्राण जाई 
पर बचन न जाई ।” पाकिस्तान ने श्रन्य देशों को ( भारत को छोड कर ) निर्यात की 
जाने वाली जूट की गाँठों पर नियांतर कर ३) प्रति मन ओर भारत को भेजे जाने वाली 
जूट की गॉर्ठो पर पौने चार रपया प्रति मन का निर्यात कर लगाया। इस प्रकार भारत 
में जो माल आता है उस पर २॥) निर्यात का ल्ाइसेन्ध शुल्क तथा बारह झाने अधिक 
नियोंत कर, कुच पौने चार रपये प्रति मन भारत को अधिक देना एढता है / भारतीय 
मुद्रा में वह पाँच रुपए लगभग पडता है, श्रत पाकिस्तानी जूट से सामान तैयार करने 
में भरत को भ्रघिक स्यय करना पडता है। यह है भाई-चारे का व्यवहार ! सच तो यह 
है कि पाकिस्तान भारत को नीचा दिखाना चाहता है। उसकी प्रत्येक क्रिया प्रतिदद- 
रिद्वता तथा ईर्ष्या की भावना से भरी हुई होती है । पाकिस्तान की धारणा है कि 
भारत विवश ड्वोकर उसझे पैर छुपेया । 


मुद्रा सम्बन्धी कठिनाई-- 
२१ सितम्बर सन्‌ १६४६ को भारत ने सयुक्त राष्ट्र अमेरिका के झलर के 


मस्बस्ध में अगने झुपये का अवमूताने (9 €एवोएश।०0) दिया ६ स्टर्िज पत्र के सभी 
देशों ने अपनी सुद्रा का अव्ूल्यत क्या, परन्‍्त पकृप्तात ने पे थे मष्गे 
अपनाया । उते दवमूदुयन न क्स्ने का किया, परि यह हुआ पाकि- 
खान के १००) के माल के लिए भी रत को अब है 8) देने अगवा दूसरे रद न 
पाकिस्तान से माल मगाने मे ऋब पहले ३४ प्रतिशत झविक देता 
पढ़ा। सदी खाम्बस्थी इस (हिदाई ने भार: कुटिन समस्या उपस्थित 
ही । अपनी मिलो ने ३४ प्रतिशत अधिक महय द्वेरा। पई 
| क्योंकि करने से उसके जिरयाँत 


पाट के मूल्ककी $ रण 

जुट के दामों मे बन्द स्थानापन् बल्लुच्नो की झपेदा जो झधिक वृद्धि हुई दें 
डसका एक कारण हो यह है हि पाकिस्तान से आयात किये गए. पाट के मूह मे 
बढ़ोतरी हो गई दे । सर. श्ध्च्ण् के झस्तिम दितें में पशक्रिस्ताव सरकार ते अपनी 
सीमा से वाइर जाने चाले तसाम जेट पर चुगी छगादी । इसके अतिरिक्त ईप ऋते 
मे मिल्दों को पाहिस्तान से आई जूट में झधिक नमी के कारण ५६४ लाख रुपये की 
हानि हुई। दूछरे, धूम रागतों में भी बद्रोतरों हुई १ एुऋ वात यह भी दे कि भासताय 
मिल एक मजदूर के काम के छिए ४ मदर ल्पिक्त करते है आरसस मे तो यह 


झडित न था का कि धाम सता या; कि अब हमारे असवीवी भी वही सुविधायें 
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ग्राप्त करने का यप्न करते है, जो ग्न्य देशों में केवल कुशल्ल कारीगरों वो दी जातो हैं। 
इन सबका उद्योग की आय पर कुप्रभाव पडा और मशीदों की मरम्मत एवं नवकरण 
पर व्यय करने की उनकी क्षमता भी घट गई। श्रस्य देशों में तो मिलें बराबर शअपने 
यन्त्रों को बदल रही हैं, श्रत* यदि हमने जूट उद्योग के चैज्ञानिकन के लिए उचित 
प्रयत्न न किए, तो ये ध्यय कम न हो सकेंगे । इसके साथ हो सरकार जूट के माल 
पर निर्णत-कर की दरें भी कम करे, जो भारतीय रपये के अयमूल्यन के पश्चात्‌ 
बहुत्त बढ गई हैँं। साथ हो सरकार निर्यात की कोटा-पद्धति भी समाप्त करे। हा, वह 
अंश बना रहे जो विदेशों से हुए द्विपक्षीय समझोतों की पूर्ति के लिए झ्ावश्यक हो । 
पटसन जोच आयोग-- 

उपयुक्त समस्याओं को सुलझाने के लिए भारत सरकार ने एक पदसन जाँच 
आयोग नियुक्त किया था, जिसने अनेऊ सिफारिशें दी हैं। भारत सरकार ने पद्सव 
जाँच झायोग की यह सिफारिश मान ली है कि भविष्य में पटसन की खेती बढ़ाने के 
बज्ञाय उसको किस्म अच्छी करने की ओर ध्यान देता अधिक आवश्यक है। सरकार ने 
श्रायोग की यह सिफारिश भी म/त ली है कि नई मिल्नों के खोलने की इजाभत नदी 
जाय, क्योंकि इस समय जो मिलें हैं उनके पास ही पूरा काम नहीं है, इसलिए लदच्प 
यह होना चाहिए कि वर्तमान मिलें पूरा काम करें। पट्सन की बिक्री के ब'रे मे 
सरकार ने थ्रायोग की यह घ्तिफारिश स्वीकार कर छी है कि बस्त्रई के ईस्ट इन्डियन 
कॉटन एसोसिएशन की तरह पटसम के लिए भी युक व्यापारिक सगठन कायम 
किया जाय । 

सरकार ने पटसन उद्योग का ध्यान भी श्रायोग के सुभावों की शोर खींचा है। 
दूसरी बातों के साथ इन सुझावों में कलकत्ते में पटमन के गोदामों का उचित 
इस्तेमाल, काम के घम्टे बढ़ाकर सप्ताह में ४८ घटे करने, विविध प्रकार का साल बनाने, 
काम के घन्‍्दे बढ़ाने से मजदूर फालतु हों तो उन्हें काम पर लगाने तथा उद्योग के 
विकास और उन्नति के लिए अपने ही साधनों पर निर्भर रहने के लिए विशेष जोर दिया 
गया है । अपने साधनों पर निभंर होने के लिए उद्योश को लाभांश कम रखने की सलाह 


दी गई है। 
जूट के उत्पादन की प्रगति निम्न ऑँकडों से देखी जा सकती हैं :-- 
चषे जू2 का माल ( ००० ठन ) 
१६४६ छ् ने १ै,०्प८ ४ 
१६४७ 5७ हन्गन १,०१९ ३१६३ 
श्ध्ध्प लि हल १,०८८ ४ 
१६४६ बम ध्ड्र ६ 
१६४० है मरेशार 
श्ध्द्र्‌ झणजड पर 
श्ध्र्र न घर २९३६ 
१६२३ प्रद्८ण रे 
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वर्तमान स्थिति और भविष्य" 

झूठ ब्योग की प्रति्यय शक्ति देह करने के लिए पटसन जॉच आयोग ढारण 
सुराए गए कदम यदि न उठाए गये, तो जो स्थिति हम खो छुके है डसे पुत्र पाने 
हो बात तो अचग रही; इस दा रही प्रतिष्ठा को भी खो देंगे | हमारा जूह-डगोग 
महँत्र में वस्त उद्योग के बाद आता है, जिसमें १० क्करोड स्पये की पूँज्ी लगी हुई है, 
इ३०९३००० अमियों को कम पम्िला हुआ है »' छगभग ९५ करोड सपना 
अति दर मम्दूरी एप भरे ह्वाम् के रूप में बिहरित करता है | इसके अतिसिकि निर्मित 
जूट हमारे निर्षाठ दी प्रमुख वस्तु भी है। चमी जद विर्मात में यकायके कमी था जाने 
से हमें वम डर विनिमय प्राप्त अत मशीनों के चायात करने की, जिसकी हने 
चच पर्षीय योजना को संप्ल बनाने के लिए. आवश्यकता हैं; कुमता भी कम हो गई 
है, इसलिर निर्यात परामशदाता धमिति पुत्र सरकार दोरों को इस और ध्यान देना 
चाहिए अन्यथा ऐसा ने हो कि डयोग वष्ट हो जाय दर फिर फ्लस्‍ाख्प ते केवल 
चूँज्ी पूय शमिक ही बेझार हों, ्पित देश का श्रौद्योगिक एन आर्मिक संतुलन त्ष्ट 


थे 


हो कर हमारो बर्ख-ब्यवस्था की घकी भी १ 


नवयुग का समारम्भ-7 

महतयुद्ध के उपरा्त भारतीय जेट डद्योग एक दोराहे पर सडा हो जया था 
परन्तु भव यह अपनी अर्भष दिशा की शोर बढ़ खुका दें ॥ कोरिया यु के दिलें मे 
सामने भरने वाले अशान्त तथा अस्त पयस्‍्त बातावरण से उत्पन्न होने पाल 
परिस्थितियों पर विजय पाकार अब ये उद्योग बहुत ठेनी के साथ प्रगति कर रहीं 
है झोर अपना खोया हुआ स्थान प्राप्त करते का मय कर रह! हे | इसवा हच्य हैं 
पैकिंग सामग्री के *पोपार मं बपेहाइत असुखता म्रह करना ओर अपने उने अपरिमित 
शक्ति साथरों के समुचित विद्यप्त के छिए उपयुरत दिशाओं की खोज का जो पर्भ 
अशतः बेदार पड़े हे । इसके लिए बाजारों की खोज वरने आर सामास्य रूप अगति 
करने के छिए. डदार आए स्थाई कार्यक्रम बनाना होगा। सन्‌ १४४४ से इ उद्योग 
ने ऐसा बार्यक्ष्म शर्म कर दिया है। ईसे कर्वक्षल की शी गशेश अधिकतम 
मह्वपरों मडियो--अमरीका, ब्लिटेव अर आपसे लिया--से किया गषा। इनमे से 
प्रधम दो देशों मे इ डियन जड़ पिल्स एुसोसियिशन के वार्यालय है । इनके अ्रतिरित्त 
इस एसोसियेशन ने प्रमरोका, लि आस्ट्रेलिया और क्यूर्ज लैंड मे भी शिक्ष्मइल 
मजे दे इन पेय में भच र-काये, जब सख्त और विश्वापता आदि के आन्दोलन 
अधिक तेगी से भारम्भ नए दिये गए हैं. ओोर अपरीक में जड़ के सामान के प्रयोग 
के सस्तस्थ में नये चेद्रों की खोह करने पर झविकाधिक बे दिया जा रहा है। झमरीझा 
के ग्रौ्योगिक तथा अन्य देओं में इस प्रआर के अलुसस्याद कार्य के लिए बहुत गुनाईा 
है। ये भपत्त इस कथन वा निरिदत स्व से खडत वर देंगे कि भारतीय उचोग दऋषदी 
पशकाप्य पर है; सत्य तो यह है. कि यह उद्योग इस वत से शछी मकर अवगत 
है दि इसरी कापाए अशाली में न ज्ञीवन का सचार ग्राइशक है आर इसकी उलादव 
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प्रणाणी में भी अ्रव्रिक विविधता होनी चाहिए ! यद्द तो सर्व-विद्दधित ही है कि जूट एक 
ऐली वस्तु है जिसका प्रयोग केवल उन्हीं कार्मो के लिए नहीं हो सकता जिनके लिए 
अरब तक होता रहा है, बल्कि कुद्ध नये अजुभवरों ने यद् सिद्ध कर दिया हे कि इसे भर 
भी श्रमेक प्रकार काम में ल्था जा सकता है | इस तथ्य से ही इस्त उद्योग का महल 
और भी स्पष्ट हो जात्ता है । 

सक्षेप में भारतीय जूट उद्योग निम्नलिखित दो छच्यों की पूर्ति की शोर बढ़ 
रहा है :-- 

(१) उत्पादन के भ्रभिनवीकरण तथा सामान्यत. बढी हुईं कार्य कुशलता द्वारा 

पुरानी भडियों में श्र धकतस प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति श्रजित करना । 

(२) बाजारों का विस्तार भ्रौर जूट के सामान के लिए नये क्षेत्रों की खोज । 

पिछले तीन वर्षों में इस उद्योग से सबद्ध दृष्टिकोण में एक सुनिश्चित सुधार 
हुआ है भर उपयुक्त लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए अधिक भ्रनुकूल वातावरण बन गया 
है । निम्नलिखित सारिणी से इप सत्य का तनिक श्राभास हो जाएगा ;-- 

ड् 


मारत द्वारा निर्यातित जूट का तामाव-- 


अप्रैल से मार्च € हजार टनो में ) 
१६५२ १३ ७०१,६ 
१६५३-१४ छ्ज्द्८ 
१६३४-११ मश२.३ 


इन श्रांकर्दों से यह प्रत्यक्ष है कि भारतीय जूट-उद्योग अपनी कठिनौइयों को 
पार कर रहा है भौर भारत अपने इस उद्योग को निरन्तर प्रगति के पथ पर ही 
बढ़ाता रहेगा। 


हे ज्नसम 
ललित का सीमेन्ट उ्धीर्ग 
न नननमनननननना 
रूफैणान-ः 
2. ओऑरम्सिकाण युग ही 'सीसेल्ट की युण! दे । सीमेंट उद्योग का रा निर्माण 
से घनिष्ट सम्पाध है। देश का सामानिक दथा क्ार्थिक विकास बढुत के द्ट्घ 
पर निर्मेर करता हे। 
२. विवास की सछ्ित इतिहास--से प्रथम मद्रास राज्य में सब १६०४ में 
पु समुद्री सीपियों से सीमेन्ट बनाने वा कारखाना खोला गया ३ प्रथम महायुरू 
न तक उद्योग ने कोई उन्लेखदीय प्रगति नहीं की । दस समय तक भारत सीमेन्द 


बा बायात करता था) माँग बहने से उत्पादन भी मेंदी। 
नई कापनियाँ भी खोली गई ३, ३१६२३ दंफ कम्पनियों गई । 
पारध्परि ॥ भी बढ़ गई, अन्त करने के लिप, सयोग 


शरण ली गई । सन १६३६ में सीमिस्ड कऋण्लियों का सम्मिन्नण । 

३ हितीश महांसमर शौर उद्योग--सीमेन्ट की म गे चढ़ गई, मिसे पूरा करने 

के लिए उत्पादन जी बढाया गया । सौमेन्ट का मह्य चढ़ गया। अनता क्को 
सामेन्‍्ट मिलता किन हो गया। ५९ स्ी० सी० तथा डारूमिया ग्रर में 
गठबन्बन हो गया ६ 


भारत में रद गये ६ बढती हुई भोग को पूरा करने के लिए. डध्यादन क्षमता 
बढ़ ६ गई तथा बिस्तर योजनाये बनीं। ऊंचे जाल द्था इसुविधार ॥ अन्य 


उद्योग का मविष्य--मविष्य डऊबल है, भोग उलादत से कहीं श्रधिक है। 
द्वितीय पच घशय योजता के झात तक उतादन का छच्य १०० लाज़ टन है 
ग्रारम्तिकन 

कुछ लोगों के मतानुसार बर्तमान युग स्टील का युग” नहीं वर “द्वीमेन्ड का 
युग! कहलाता है। ब्राजबल सीमेंट वा प्रयोग यढदता ही जी रहा है। किसी भी 
देश के भ्ौचोगीरुएण के किए व्येयज्ा, सील तथा सीमेल्ट अध्यन्त आवश्यक पदार्थ हैं । 
सु मैट उद्योग वी गणना भण्ल के प्रमुखतम, स्थिर उद्योगों मे की जाती ऐ। इस 


श्रमिकों वो रोचगार पढ़ा हुआए है ६ इसका राष्ट्र निर्माण स घतिष्ट सम्बन्ध हे । देश कक 
सामाजिक वधा आधिक्ष उक्तति बहुत कुछ इसी ड््योग् पर जिमेर करती है 


श्शेद ] 


विकात्त का संच्तित श्तिहात-- 

भारत में सगठित ढद्ठ से पहिली बार सौमेन्ट तैयार करने का श्रेय मद्गास को 
है | व्दाँ सन्‌ १६०४ में मुख्यतः समुद्री सीपियों से सौमेन्ट बनाने का कारखाना खोला 
गया, परन्तु यह कारखाना चला नहीं! यह सचमुच वड़े आश्चर्य की वात हैकि 
यद्यपि भारत में सीमेन्ट के उपभोग के लिए विशाल थ्रान्तरिक बाआर है और इतझे 
मिर्माण के हेतु सभी सुविधायें तथा श्रदुकूल परिस्थितियाँ हैं, किन्तु फ़िर सी सन्‌ 
१६१४ तक इस उद्योग ने हमारे देश में कोई उल्लेलनीय ग्रभति नहीं की । सौमेन्ट की 
किस्म भी ज्यादा श्रच्छी न थी। प्रथम मदासमर के पूर्व भी भारत एक वद्दौ मात्रा में 
सीमेन्द का श्रायातत करता था ( खगभ्ग १,८०,००० टन प्रति व )। वास्तव में माँग 
तो सन्‌ १६१४ के मद्दायुद्ध से बदी। बडी मात्रा पर सीमेन्ट का उत्पादन सन्‌ 
१६१२-१३ से प्रारम्भ हुआ, जबकि तीन कस्पनियाँ स्थापित हुईं --'इस्डियन सौर्मेंद 
कम्पनी, पोरबन्द्र', 'क्टनी सीमेन्ट तथा इणडस्ट्रियल कर्पनी' और 'बूँ दी पोटलेएड 
सीमेण्ट कम्पनी? । प्रथम मद्दायुद्ध के युग में इस उद्योय को श्रोत्साहत मिला। सीमेन्ट 
के उत्पादन का भ्रधिकांश भाय तो भारत सरकार ने ही क्रप किया। श्रनेक कसपनियाँ 
और स्थापित हुई । पुरानी तोन कम्पनियों ने श्रपनी उत्पादन छुग़ना कर दिया और 
सब्‌ १६२३ तक ६ नई कर्पनियाँ खुल गई । प्रगति बडी तेज्ञी से हुईं और उत्पादन की 
मात्रा ३४१ टन ( सन्‌ १६१४ में ) से २२६, ७०४६ टन ( सन्‌ १६२४ में ) हो गईं। 
आयात की मात्रा घट गई । सन्र्‌ १६३१-३३ में उत्पादन ९, ६३,००० 2न हो,गया और 
सन्‌ १६३७ रे८ में तो लगभग दुगना हो गया | सीमेम्ट की किस्म भो काफी सुधर गई । 

7. सीमेस्ट कम्पनियों की सख्या मे इंद्धि के साथ-साथ पारस्परिक स्परयया भी तेज 

होती गई । इससे उद्योग को काफी 'ोट पहुँची, यहाँ त्क कि इसका भ्रस्तिर्व भी 
खतरे में पड गया | सन्‌ १६३० में “सीमेन्ट मार्केटिंग कम्पनी” का जन्‍म हुआ थौर 
इस कम्पनी को सदस्यों के द्वारा उत्पन्न की हुई कुल वस्तुओं को, सस्ते मूल्य पर 
बैंचने का भ्रधिकार दिया गया | प्रत्येक सदस्य फेक्टरी को उत्पादन वे लिए एक 
निश्चित मात्रा दी गई | मिद्ष-भिन्न रेलवेज पर भाडों की व्यवस्था को गई। तेज भाड़ों 
को रोका गया और वाजार में भिन्न भिन्न नमूर्नों के सीमेन्टों के ढेर लग गए। ध 
सन्‌ ६३ $ में सीमेन्ट कपियों का सम्मिशण-- 

सन्‌ १४३६ में उद्योग की युक्तिपूर्ण प्रगति के हेतु एक ठोस कदम उठाया गधा, 
जिसके अनुसार समस्त विद्यम्रान सीसेन्ट कम्पनियों का सम्मिक्तित (]४0४ुश 07 
4. 07807) कर दिया गया और “पुसोसियेटेड सीमेन्ट कम्पनीज लिमियेड 
(3,0,0,) के नाम से उसका रजिस्ट्रेशन कराया या । देश की प्रधान देख कर्पनिययों 
के इस महर्वपूर्ण सम्मिश्रिण से उद्योग की दशा बहुत सुयर गई। पारस्परिक स्पर्धा का 
अस्त हो गया तथा तान्त्रिक विकास सस्भव हुआ । 


दविवीय महाप्तमर ओर उद्योय-- 
सद्‌ १६३६ में महायुद्ध के भारस्म होने से सीमेन्ट उद्योग को और भी प्रोत्पान 


फ 
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इन मिला । सीमेस्ट की माँग बहुत बड़ गई, उत्पादन भी काफी बढ़ा। सौसेन्ट का 
मूल्य भी चढ़ यया। सावारण जनता को सौसेन्ट प्राप्त करना भी कठिन द्वो दया, क्योंकि 
अविकतर सुद्ध-सम्बन्धी आवश्यक्तायें पूरी हो रही थी । एक उघछ्ेलदीय बात यह भी 
हुईं कि ए० सो सी० तथा डालमिग कम्पनियों के समूह मे एक समम्देता भी छुआ, 
जिप्तसे श्रान्तरिक स्पत्नों पप और भी अधिक वियन्त्रण लगा दिया गया । 

देश का विभाजन-- 


अगस्त सन्‌ १६७७ में देश का विभाजव होने पर १८ कारखाने, जिनकी कुल 
स्थापित उद्याइन हमता २१११३ लाख टन थी, भारत में रह ग्ये। पाँच कारखाने 
पाकिस्तान में रहे । देश में सीमेम्ट को साय इतनी श्रधिक रही है कि ज्ारखानों की 
उत्पादन समता बदाई गई भोर सत्‌ १६४०-११ के झन्त तक भारतीय कारखानों की 
स्थापित उद्ादन उमता में २० छाख टन की और इद्धि हो गई 

चाज भारत में सीमेम्ट बनादे वाली १२ कम्पनियाँ हैं। इनमें सबसे बडी दी 
एपोसियेटेड से/मेन्ट कम्पनीज लि० है ॥ इसके बाद डालमिया वेगे का स्थान है और 
जस्के पर्चात्‌ १५ धम्य भिन्-मित्र कम्पनियों हैं । सभी कम्पनियों की उत्पादत चमता 
मिक्ककर ४७४ लाख टम वार्पिक है। इसमे से एसोसियेटेड कम्पनी की छमता २६ 
जाख टव है) 

ड्वितीय महायुद्धू में स्पप्ट हो गया कि स्रीमेन्‍्ट उधोग को न क्रेवल्न सेना की 
आवश्यफता पूरी करने के लिए ही वरव्‌ सविष्य में जत्ठा और सरकार द्वाश होने 
चाखे विशाल निर्माण कार्य के लिए भी उत्पादन में भ री विस्तार करना होगा, इसलिए 
सरकार ने इस उद्योग के विस्तार की योजना बनाने में भाय लिया और एुक ऐसा 
कार्यक्षम तैयार क्या गया, मिसके द्वारा १६१३ तक उद्योग की उध!दुन दसना भरड्कर 
६० ज्ञात बन ( ग्रविभाजित भारत के लिए ) हो जाने वो थी। देश का विभाजन हो 
ज्ञाने और निर्माण की भ्रन्य॒ सामग्री मिलने में कठिनाई होने के कारण उद्योग का 
विस्तार कप्त ही हो सका, परन्तु सन्‌ १६६० में थोजना कमीशन ने स्थिति पर चुना 
विचार किया श्रीर रूतू १६६५-४६ तक डल्साइन का रूचप २४ हाख टन निर्धारित फर 
दिया । दधपि इप योजना के अन्तर्गत चढ़ा हुआ अविकांश उत्पादन निम्नी ऑचोगिकों 
दएा किया ज्ञायेगा तथापि सरकार भी इसमें प्रमुख भाप ले रहो और उसने उत्तर- 
प्रदेश में सिर्जापुर के निकट एक कारखाना बनाया है, जिसमें दो लाख टन डलाइव 
होगा। बस्दई राह्य के दर रोद स्थान में भी सरकार ह्वरा विधोजशित एक कारंखाबा 
चालू हो रहः है । 
कुछ लाभ और सुविधाये-- 

सारतीय सौमेन्ट उद्योग को एक विशेषता है। इसके कारखाने भ्रनेक प्रक्रः 
का कच्चा माल कम में लाते है, देश के विभिन्न मार्गों में मिय प्रद्धार जलवायु मिश्र- 
जिल्ल प्रकार की है उपी प्रफार वच्दा मार भो मिन्न-भिन्न प्रकार का होता है। उद्ाइरण 
के हिए, संसेन्ट बनाने के काम झाने वार चूने का पत्थर अषवा फेलशिप्रम युक्त अन्य 


१४० ] 


पदाथे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। ये स्मृदी सीपियों से लेकर बड़े पत्थर तक होते 
हैं। हाल में हो एक नये प्रवार का कच्चा माल काम में लाया जाने छगा है।यह 
सिन्दरी के खाद के कारखाने मे अमोनिया सहफेट की खाद बजाने के स/थ निकलने 
बाली रद्दी राख है! 
स॑ मे < बनाने के काम थाने वाले प्रमुख कच्चे माह्न का कुल योग हो सकता 
है कि काफी अधिऊ प्रतीत हो, परन्तु उच्च कोटि के बच्चे मांस के साधन समी प्रदेशों में 
उचित रूप से बिखरे नहीं हैं । ये कुझ क्षत्रों ये ही कन्द्रित हें जहाँ सीमेन्ट बनाने से 
उसे देश के भ्रन्य भागों मे पहुँचने के लिए ढुलाई के साधनों का बड़े पेमने पर प्रस्न्‍्ध 
करना पच्दा हे, इसलिए देश में सीमेन्ट की हुलाई का खर्च मूल्य का २० प्रतिशन 
तक पह़ जाता है, ज्ञो बहुत श्रधिक है, ससार भर से यह श्रधिक है । भारत में सीमेन्ट 
बनाने में मुर्यत्त कोयले का प्रयोग होता है और यह कोयला भी देश के कुछ विशेष 
स्थानों मे निकलता हे जहाँ उसे सीमे-ट के कारखाने तक ले जाने मे निर्माता को भारी 
खाद गरुण! पदतए है ६ इससे रेस कए बप्म भी बढ जता है। इस कारए सत्य में, 
सीमेन्ट उद्योग को एक शोर तो नीचे दर्जे के चूने के पत्थर का उपयोग करना पडेगा 
और दूसरी भोर अधिक राख वाले कोयले को धोकर काम में लाना पडेगा । नीचे दर्ज 
के चूने के पत्थर को मजबूत बनाने के लिये नये वैज्ञानिक उपाय करने होंगे। कोयला 
धोने का काम अब बहुत से कोयला खोदने वाल कारखाने करने लगे हैं | इस प्रकार 
के घटिया कोयले का भो प्रयोग हो ने लगने से वह सीमेन्ट कारंख/नों को निकट ही मिल 
सकेगा भ्रांर दूर से कोयला क्ञाने की समस्या बहुत कुछ हल्न हो जायेगी। लिगनाइट 
या भूरे रग के कोयले तथा अन्य घटिया कोयले की गैस दूर करने की ओर भी सरकार 
तथ्य नि्माताओों को ध्यान होगा, स्थोंकि ऐसा करने से भी कोयले की कठिताई दूर 
होने में सहायता मिलेरी । 
अन्य देश और बारव-- 
यह निम्तकोच कहा ज्ञा सउता हैं कि सीमेस्ट उद्योग के आकार को देखकर देश 
की औद्योगिक और सामाजिक प्रगति का पता छगाया जा सकता है। इस दृष्टि से 
यदि श्रतुमान लगाया जाय तो भारत को श्रभी अमेरिका और धन्य यूरोपीय देशों के 
रावर पहुँचने में बहुत समय लगेगा । नीचे की तालिका से पता लगता है कि भारत 
तथा श्रन्‍्य देशों में प्रति व्यक्ति पीछे कितना सीमेस्ट खर्च होता है -- 


अमेरिका ६१६ पड 
ब्रिटेन ११ 
स्वीडन ७४० 
बेल्जियम ७१७ 
डेनमाक ४६० 
ज्ञापान ३8% 
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भारत 
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हो सकते । देश को बढ़िया सडकों की भ्रावश्यक्ता है | साथ ही अच्छे ढंग के मकान, 
अस्पताल और स्कूल भो बनाये जाने हैं । इनके श्रतिरिक्त नागरिक तथा सैनिक दोनों 
ही कार्यों के लिए हवाई अ््डू भी बनाये जायेंगे । इन सभी कार्यों के लिए सौमेन्ट की 
आवश्यकता होगी | 


द्वितीय पंच-वर्षीय योजना की समाप्ति, श्र्थातव्‌ सन्‌ १६६१ तक सीमेन्ट के 
उत्पादन का छच्य १०० लाख टन कर लेने का निश्चय किया गया है। यद्द वर्तमान 
शमता से कुछ ही अधिक है । यह लच्य ऐसा भी नहीं है जो पूरा न हो सहे | साव॑- 
जनिक और हूिम्नी दोनें ही छेन्न इसे पूरः करने में जुट गये हैं | निज्ञी चेन्र ने जो 
योजनायें बनाई दें उनके कार्यान्वित हो जाने पर आशा है कि न केवल देश की प्राव- 
श्यकता ही पूरी होगी वरन्‌ पड़ौसी देशों को भी कुछ सीमेस्ट भेजा जा सझेगा। समुद्र 
तदवर्ती ज्षेत्रों में स्थित कारखाने इस निर्यात में प्रमुख भाग ले सके । 


ऊपर बताया जा चुहा है कि धरभी सौमेन्ट के कारखाने योजन्ापूरर॑क देश के 
सभी भार्गों में स्थावित नहीं किये गये हैं । यदि इन्हें सभी भागों में व्रिखेर दिया जाये 
तो चूने के पत्थर, कोयले, कोक की भाप आदि को वैज्ञ/निक प्रक्रिया्थों की सहायता 
से सीमेन्ट बनाने मे उपयोग किग्रा जा समझेया। 


भविष्य मे “मिश्रित सीमेम्ट” नामक पदार्थों का भी देश में बनाया जाना 
निश्चित है। ये सीमेन्ट फूँकी हुई मिट्टियों, भट्टियों की राख श्रादि को मिल्लाकर पीसने 
के बाद बनाये जाते हैं । इन मिश्रित संमेन्टों में निर्माण की दृष्टि से कुड विशेष गुण 
होते हैं। 


कंक्रीट में मिलाये जाने की प्रणाली में भी सुधार की आ्रावश्यकता है। यह तो सभी 
जानते है कि सीमेम्ट साधारण हो या मिश्रित, उसका शुद्ध रूप में गत ७- वर्षों में 
सीमेन्ट उद्योग ने विशेष उन्नति की है | इसका एक कारण यह भी है कि सन्‌ १६४६ के 
उपरान्त उद्योग की क्षमता <०% बढ गई है । सन्‌ १६४६ में उद्योग को क्मता २०११ 
लाख टन थी, किन्तु सन्‌ १६६० में यह ३११२५ लाख टन हो गई, अतः काफी 
सीमा तक आज यह उद्योय हमारी आयश्वकताओं को पूरा करने के योग्य हो गया 
है, किन्तु विदेशों को निर्यात करने के योग्य हम नहीं हुए हैं। सन्‌ १६१०-३१ में 
भारत ने केवल ३'६९ छाख र॒पए के मूल्य का, शर्थात्‌ केत्रत्ल ०२४ टन सीमेंट 
निर्यात्‌ स्थिी । झछे विशेषज्ञों के सततालुसार सन्‌ १६६५-४६ तक हमारी निर्यात-हमता 
बहुत बढ़ जायगी, जबकि योजना कमीशन के प्रोग्राम के शजुसार देश ४७६ लाख टन 
सीमेंट तैयार करेगा, किन्तु ऐसी आ्राशा करना सम्देहपूर्ण प्रतीत होती है, क्योंकि 
नदियों की घाटियों से सम्बन्धित बहु-मुखी विकाप योजनाओं को पूरा करने के लिए 
ही भारत को स्वयं एक बड़ी मात्रा में सौमेंट को आवश्यकता पढ़ेगी, अतपुव इम 
शायद्‌ निर्यात म कर सके । निर्नलिखित तालिका से देश की विभिन्न सीमेंट फेक्टरीज 
तथा उनकी उत्पादन-हमता का पता लगता है :-- 


[ (४३ 


विनिमय चुमता 
न० कैमरा १४ गेम राज्य हक हो में) 
प्‌ झणम-अदेश सीमेंट ववसे, क्राईमोर प्रण्यदेश ) 
३, लक्ेरी सीमेंट ब॒वर्स, छजेरी राजस्थान 
३, खालारी सीमेंट व्से बिहार 
३. भूरे सीमेंट द्श्से देप्सू घु० 
* ३. खालियर समिट चक्र । ही०.. रिव्,अह०९० 
६. ओखा सीमेंट बबस, दाख्त बाई रा सी० 2 
“७, पोख़स्दर सीमेंट चक्छे दौरएू.. | झूप 
+ ६, शाहाबाद सीमेंट चब्से हेदएबाद है 
.. ६, कीयखद़ूर सीमेंट वस्से मद्रास 
१०, चौवासा सीमेंट चकसे ब्विहार 
१६, हृध्ण सीमेंट बसे मद्रास ) 
२, ऐेवालिया सॉमेंट वर ब्बई ) 
३. डालमिया दादरी मिंट लि० पेष्सू | बे डढो गे 
१४, डाछूमिया सीमेंट मद्रास । ग्रुप है 
१६. रोहताज इं्इस्ट्रीन लि० बिहार है| 
१६, सीन वेली पोटेलेण्ड सीमेंट बिहार है| 
१७. भारप्रा सीमेंट के मद्रापत 
३८६, मैसूर आापरन एण्ड स्टील चरस भवावती मैसूर 
१६, कद्गाप्ण्पर सीमेंट बक्से विहार ।। अन्य ० रै२१०१९ 
३०, मम सीमिंय इण्डटरीज लि० विहार 4. कृस्प- 
३१, इंणिडिपत सीमेंट लि० जामवगर सौराप जप 
पक मनाया दराविनकोर स्लौमैट लिं० द्वा०-कोचीन 
२३, उड़ीसा सीमेंट लि० शाजांगँंगएुर डडीसा ही 
राजगंगपुर की डद्दीसा सीर्मेन्ट ऊुक्‍्टरी का उद्वादन, ब्यापार एवं उद्योग 
सचिव भी दरेदप्ण महताद ने ४ जन्धरी सब रैस्‍्रेंर को किया । इस पर लगभग 


१.६९ करोड पूँजी ब्यप बी जा घुडी है और इंपां भाधनिक डंग की नवीवतम 
मशीनरी लगी है। इस क्वदरी की स्थापना करने का सुप्प उद्देश्य, हीराकुए्ड योजना 
को शीघ्र पूरा कसा है। फैस्टरी का उदुधादन करते समय श्री मेहता मे कद्दा कि 
सरकार की ओर से ऐसे उद्योग का चल्लाना बडा मर रखता है। मास्त के निर्यात 
को बदाने ठधा खिदेशों विनिमय मे काने के लिये ऐसे उद्योग खोले दी ज्ञाने 
चाहिये /' 


जो 


[१२ | 
भारतीय कागज उद्योग 





!. 


२, 


« रूप रैसा-+ 


ओरम्भिक्र--कांगज-निर्मा ण-उच्योग सर प्रथम चीन में शर्म हुआ, जब यह 
हाथ से बनाया जाता था। भारत में मशीन से कारन बताना सन्‌ १८७० में 
आरम्भ हुआ । सन्‌ १६०० तक भारत में केरल ७ कारखाने ये । ह 
ज्योय के विक्राप्त का चंप्तित इतिहाप्त--सन्‌ १६२९ में सरशण मिलन गण 
तथा उद्योग ने प्रगति की । सन्‌ १६२१-३३ तक उत्पादन निरस्तर बढ़ता 
गया। सन्‌ १३३६ में युद्ध छिड॒ गया। कायज की विशेष कसी हो गई। 
सन १६४१ के उद्योग अधिनिय्रम के बनने से कागज उद्योग का नियत 
योजनानुसार होने लगा है। 


है. उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल--बँस, सवाई घास तथा रासा- 
यनिक पदार्भ---डन पदार्थों की दृष्टि से मरत की स्थिति । 

४. वर्तमान स्थिंति--इस समय देश में १२ मिल्रें हैं, जिनकी उत्पादन उमता 
२,११,६०० टन है । नह योजनायें भी हैं। कागज के प्रकार अखबारी कागज । 
वागज्ञ उद्योग के मजबूर तथा पूँजी। 

५. क्रागज उद्योग वी समस्‍यायें तथा भविष्य--मुझष समस्या भ्राधुनिकीकरण 
की है। सरकार सद्दायता दे रही है। भविष्य उज्जल प्रतीत होता है। 

ओरम्मिक्-- 


कागज बनाने का काम संमवृतः सबपे पढले चीन में आरग्म हुआ | उस समय 


कागज द्वाथ से बनाया जाता था। चौन के सस्पक से ही कई सदियों पूर्व भारत की 
भी द्वाथ से कान बनाने की ओेरणा सिली । श्राम भी भारत के श्नेक भागों में हाथ से 
कागज बनाया ज्ञाता है। सारत में सशोन से कागज बनाता सब्‌ १६७० में आर 
हुमा जब हुगाली के तट पर पहले कारखने में उस्ादन झ्रारम्म हुआ । सन्‌ १८८० में 
सरकार ने देशी कागज उद्योग के साथ प्राथमिकतापूर्ण व्यवहार काने का चचन दिया। 
इस घोपणा तथा उस समय काग़ज के चढ़े हुए भार्यों ने इस उद्योग के विस्तार की 
ग्रेशा दी। सन्‌ १६०० तक काग्रज बनाने के ७ कारखाने स्थापित हो गये, जिनमें 
प्रति वर्ष १६,००० टन काडाज बनता था। 


दोग के विकीर्स की सं्षिप्त ईतिहा 

सके दाद देशी 3' टून्द्िता करनी 
पढ़ी । कि भी सन. ह का उच्यादत ३३५०९० टेते हो गया 
झौर कागन मिलों की त्या ६ हो गयी । से श्ष् डब्योग को तर्दकर 
संरचय भाप हो गया और आय कई प्रकार के कागज पर रे प्रतिशत 
शुर्क लगा दिया स कदम की डरशय यह भी था पद बिक 

से अधिक देशी कथा माल प्रयोग १ 

सन्‌ १६९९ से सन १६३२ तन डत्पादन 

बढ़ता गया। सर्व, श्ध्रहे में यात की छुदी देर प्ोग दी जाती भी; 
बहाँ सन्‌ १६३९ में * होने सन परे तटकर बडे ने 
श्रीर दिखने पर खग बढ़ा कर ऐैस- कर दिया 
और अपवारी कीगज तथा पुराने अं श्ञायात शुकक हें प्रतिशत कर 
दिपा ६ धायात की दी पर भें आयात सरक दिया गा! 
श्श्के८ मे लुग्दी हो चढ़ा दिया; लिखने ओर 


सन्‌ १६३६ में दूसरा महाधुद छिलते से पे डयोग बहू: ३ सन, 
१६४१ तक देशी काए के दाम आयात किए. गये कागज उन दिलों 

कागज की कमी धनुभर होने छगी धी। सन्‌ ४४ ते मे न्रण 
छापू कर दिया, लो फिर सन्‌ १३४ ऐ आर इस अवधि पे कागज उद्योग 
जे पर्याप्त भगति की । तु 


अधिनियम के अनने से कीगर्ण 


सन १६२१ विकास तथा 

उच्चोग का नियमन चोजना के भ्रनुघार होने छगा है। अखुनिक झाधार पर कंगन के 
थे कारदाने छोलने क्की ये ज्ञा रददी है बढ़िया होगे और 
बम खागत पर दिक उद्यादन ॥ गत श वर्षो सै लिग्न भकार का सता काम 
आरह में बनते जगा आए और प्ोमो कागज, छिंगरेखों में. प्रगोग 
बाह्य पतला कागज, चेक की आएी कागज दर सेललोज किद्म । यहाँ यह 
इहनेबरीप दै कि का कागज पर्याप्त बा मैं तथा कीर्गेगे कर गता 
झदा परिणाम करते हैं। कागज ओर गते के उल्याईन (जे 








वर्ष उत्पादन (टर्नों में) £ कारखानों की संस्पा 
१६०० म १६,००० के 
श्श्श्श .... ३३,००० हा 
१६३३ अल 2४,००० ७ 
१६४२ लत २,००,००० श्र का 
र्ध्श३. .... १,३६,७ ०३ # «० “१३. कह 
२६२४ कांक १,९२९, ३९७ कल कर 
१६१२५ (जन० से जून). ८६,२१३ ३० 
आवश्यक कचा माल-- 


भ्राज कागज उद्योग के लिए सबसे प्रमुख कच्चा माल बाप्त है। कागज भौर 
गसे का हमारा वर्तमान उत्पादन २,८०,००० टन है। इसके उत्पादन में हम 
औ,२९,००० टन बाय का प्रयोग करते हैं। दूसरी पच-वर्षीय योजना मे ६ लाख टन 
कागज और गत्ता बनाने का लद्य रखा गया है। इतना कागज बनाने के लिए १६ 
लाख टन बांध को श्रावश्यकता होगी । देश में कितना बांस निरन्तर उपलब्ध ट्वोत' 
रद्द सकेगा, इसके लिए विश्वसनीय जानकारी एकन्न की जा रही है, जिससे इस उद्योग 
के विकास की समुचित योजना बनायी जा सके । हाल ही में केस्द्रीय वन घो् बना है, 
जो कागज मिलो को बांस तथा सव/ई घास सुलभ करने की समस्या सुलभा रहा है । 

सवाई घास का योग करके कागज उद्योग के विस्तार की श्रधिक गु जाइश 
प्रतीत नहीं होती, क्योंकि यह घास थोडी मात्रा में ही प्राप्त है। विदेशों में कार्ज 
अखबारी कागज तथा रसायनिक लुग्दी बनाने के लिए. पहाडी वृक्षों (00787) की 
ल्कडी सदा से प्रयोग होती झायी है। यद्यपि भारत में भी यह लकडी प्राप्त है, लेकिन 
इसका प्रयोग करना वहुत ही कठिन है, क्योंकि ह्विमालय के जिस परवतीय प्रदेश में 
यह खकडी मिलती है वहाँ तक पहुँचना वहुत ही कठिन है। इन दुर्गम प्रदेशों तक पहुँच 
सकने के प्रयत्न किए जा रहे हैं, जिससे उनकी लकडी का प्रयोग हो सके । 

अखबारी कागज के उत्पादन में ध्राजकल सलाईं की लकडी प्रयोग की जा रही 
है। यूड्ेलिप्टस (]ग0९७7 9608), चैटल (ए४७॥॥७) झौर शहतूद्र के बृत्त आदि को 
लकडी की जाँच पडताल की गयी और उसे कागज्ञ बनाने के उपयुक्त पाया गया है । यह 
आवश्यक है कि इन किरस्मों के पेड बद्ी सख्या में उगाए जाँय॥ सन्‌ १६४८ में मद्रास 
सरकार ने नीलगिरी पहाड पर यूकेलिप्टस के पेड बडे पैमाने पर लगाने आरस्म किए 
थे। इनमें से यूकेलिप्टस की पक किस्म ब्लू गम (06 6णाए) के पेड २,००० 
पुक्ड में और वैटल (५५४४६४७) के पेड २,४००० एकड में हैं । ब्लू गम का पेड़ 
१५ साल में तैयार हो ज्ञाता है, उससे श्रति एकड़ <० टन लक्डी प्राप्त होती है भौर 
बैदल का पेड १० वर्ष में ही पूरा हो जत्ता है, लेकिन उससे २० टन प्रति एकड़ ही 
कड़ी प्राप्त होवी है । आशा है कि भ्रकेले नीलगिरी क्षेत्र में दोनों प्रकार के ग्रूकेलिप्टस 


कार्यक्रम है । 

कर दी बसे के बिए पद की छोर को महस्वपूर कच्चे के 
झुप में प्रयोग किया सकता दै। देश समय मि्त गति से गढ्म पेंडा ज्ञाता 
है, उसे प्रति ये २१ लाण गे की छोइपों बिछलती हैं। इस 
चौनी मिल शय इतनी चोइयों का अवोग कर झेंते है कि उनके री 
नहीं हैं, इस यह द्दै जोही मि्कों के लिए 
ऐसी व्यवस्था को कम छोइपों शखाने से डर काम चल जाएं और इसमें 
कुछ या ठो झधिकोंश इस कागड तथा छा के काम था सझे। शी दी 
एक विशेषज्ञ दल भारत झा रद्द है जो ईते हे का आगे सध्ययन नौ 
छोइयों तथा छुग ट्री के प्रयोग के लिए. योजना रिपोर्द भस्तुत करेंगा। 


वर्तमान सिपरिति 

दूध समय देश बनाने की रे० मिले हैं, स्थापित वार्षिक 
ड्या 2१ (न बल इसे ले ४ मे दंग दोदो मिले उत्तर 

क्र मैसर में वथा डड़ीप्ता, बिहार, पंजाब, मध्य-मदेश, मद्रास 

्िदांकुःकोचौत[ मे दुऋएक मिल हैं । बम्बद में भी मिले हैं। सात नये कारखाने 
स्थापित सं दिये जा चुके जिनडी कु उसदन दुमता रै१)६०० टर्ग 
होगी। से ४ मिल बस्बई में घोर धोसाम, बंगाल, उद्दीध्ता तथा आँध्र में एक-एक 
फल होगा | वर्तमान की पं से ८ कारदानों का विस्तार किया जाएगा, 
छिसमें १५०६७र९० हर बसाने की उलादन बढ़ जाएगी। ईने 
द्िस्तार योजनाओं के (न्वित दोने तथा नये कारखाने स्था| हो जाने पर द्वेश की 
कंगन उत्पादन की पम छुल सेपरेगध्मु देगी हे ज्ञाएंगी। कागज 


इस समय हमार कागम उद्योग छापने और छिछने के कंगन दी ८०१ 
हिशेष कागज को * .%५ पैक छरने भौर चीन छपेटने के काइन दी ३०९ तथा कागज 
हर छुमी के पत्तों की ध१% झवरपकताए परी करंठा है। शेष कसी कांगज का 
आया करके पूरा की ज्ञादी दै। लिखते चोर छापने का कागज, पिदशा कागगे प्ादि 
मिद्न मात्रा में मैंगाये जाते हैं । 


श्श् ] 


पुराने अखबारों पर जो बहुत झधिक शुल्क लगाया हुआ है और भ्रतदारी 
कागज के अन्य प्रयोगों पर रोक लगाई हुई है, उसका उद्देश्य यही है कि देश में माल 
पैक करने तथा छुपाई का सस्ता कागज बनने लगे। 

कागज्ञ उद्योग को मोटे तौर पर निम्न चार वर्गों में बाँश जाता है -- 

( १) लिखने भौर छापने का कागज । 

(२ ) विशेष प्रकार का कागज | 

( ३ ) थौद्योगिक अयोग का कागज तथा पेकिंग के काम्त आने वाला सामान्‍य 

तथा चिकना बादामी बाँधी कागज, दियासलाई में लगाने वांला नीला 
कागज, परतदार गत्ता और जमाया हुआा गत्ता | 

( ४ ) श्रखबारी कागज । 

देश में ज्ञितना भी श्रखबारी कागज काम म॑ श्राता है, इस समय लगभग सारा 
का सारा विदेशों से श्रायात किया जाता है। देश में अखबारी कागज का एकमात्र 
कारखाना मैससे न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल लि० ( नैपा मिल ) जिसकी स्थापित 
उत्पादन छुमत। ३०,००० टन कागज बनाने की है। इस मिल में परीक्षण के तौर 
पर इसी वर्ष कागत्र बनना श्रारम्भ हुआत्ला है | इस मिल में खकडी पीस कर 
लुग्दा बनाने के लिए सलाई लकडी को काम म॑ ल्यते है भौर रासायनिक लुग्दी 
के क्षिपु बाध्ष का प्रयोग करत ह | विदेशों म॑ अखबारी कागज बनाने के लिए सद्ठा से 
जिस कच्चे माल का प्रयोग होता रहा हे, इस मिल मे उसका प्रयोग न द्वीगा। 
श्राशा हे कि बास की रास'यनिऊ लुख्दी घनाने का यन्त्र श्रागासी वर्ष के आरम्म में 
चलने लगेगा । 

सन्‌ १६६४ ६४ में लगभग ७३,००० टन भ्रखबारी कागज श्रायात हुआ । झनु 
मान है कि सन्‌ १६६० ६१ तक अखबारी कागज की खपत बढ़कर १ लाख टन हो 
जाययी । ऊपर उल्लिखित नैपा मित्र देश की अखबारी कागज की कुल झावश्यकता 
पूर्ण नहीं कर सकता, इससे अखब्रारी कायज के श्रौर कारखाने खोलने की श्रावश्यकता 
होगी । 
कागज उद्याग के मजदूर तथा पूँजी-- 

कागज उद्योग में प्राय गाँवों के किसान आदि ही काम करने आते हैं। इनको 
साल में ४ से लेकर ६ महीने तक काम मिलता है। इन दिनों में वे जयल से लकडी 
काठते हैं, उसे ढोकर लाते हैं और मिल में फुरकर काम करते है ! कागज मिलो में 
ज्ञिन मजदूरों को स्थायी रूप से रखा हुआ हे, उनकी सरया सन्‌ १६५३ में २३ १००, 
सन्‌ १६३४ में २३,९०० और सन्‌ १६४१४ में २०,१०० थी । अ्रभुमाव है कि सब्‌ 
१६६१ तक कागज उद्योग में ६,९०० मजदूरों को और नौकरी मित्त जायगी। 

सन्‌ १६१३ में भारतीय कागज उद्योग में ८७ प्रतिशत विदेशी पूजी लगी हुईं 
थी। सन्‌ १६३२ में इस उद्योग म॑ भारतीय पूँजी का तेजो से बढ़ना आरम्भ हुआ। 
सनू १६५३ में इस ड्योग में मारतीय पूँजी ६१ प्रतिशत हो गई । सन्‌ श्श१२ में 


इस उद्योग मे २४ करोड रण की पूजी लगी थी। वर्तमान सिह के विस्ताए, नई 

जिीकरण तथा जिन नये कारजानों के हायसेस दिये जा चुके हे, उन्हे खोलने के लि 

३० करोड ₹० दी पूंजी और छगाने की द्ावश्यकता दोंगी। दूसरी पच चर्षीय योजना 
/ल हि 


मे ६ लॉस दव कागज कर गता तेयार करने के लिए $९ करोड रूण के पूँजी लगाने 
दी योजवा हे ६ यह पूँजी मुप्पत जिज्ी चेतन मे लगाई जायेगी। 


मशीन के पो ४ नहीं मिलते, को श्रपने पर्सि अतिरिक्त मेंग! के लिए 
काफी चाल पूजी की श्रावश्यकता होगी । यह्द बीय है कि अ्रधिवाश 
मशीन तथा वन बने जे में प्रवोग रोने दाढ़ी बुध चीन ठर्क नी प्राव करना होता 
१, इंस्तलिए हमारे इस शमियरी उच्चोग द्न बनाने की मश 
बैथार करने में लगना चाहिये | विदेशों 'ज ड््योग ने बढ़िया शत्वादन प्रण' 


ग्वैषशाशाज्षा मैं एंगा दिये गये हैं। बहुत छे प्रगतिशील कागज मिक्नो में अपनी 
अलुसघादशालाएँ ह, कि तु दुग्ध ये इसके ऋयो में दिसी प्रकार का समस्त नहीं है। 
आपत के कागज जचयोग के व्यापक हित की दप्दि से इनके गविपणा कारों से समुचित 
समावय होने की आवश्यकंता कि फिससे इस उचयोग की विमिय समस्याओं को हे 
क्रिया जा सके * 

कागज उद्योग वो सार ने अनेक मकर से सहायता दी दे) इस उद्योग की 
रहा के लिए तटका शुल्क को ऊँची दीवार बना दी गई हे। सन्‌ १६९४० से श्रव तक 
झावाद रिपन्यण नियम से इस उद्योग वा पर्याप्त विकास हुयी है। विभिन्न शैटिपक 
सहायवा तथा सहयोग संस्थाओं यथा चतुस्सूतोप शैल्पिक सहयोग अशा्लिर खाद्य ५7 
हृपि सश्या और सु राप्ट्रीय शरिपिक अशिक्षण भशासन के झत्दर्गत खिदशी परामरा 
दराताओं घोर छिर्षेपञों दी रोव यो का अरन्‍्य भी सरकार करती रही दे । है जिशेफ्ता 
को बोजना रिपा्टे बताने के ही लिए नहीं हुदमथा जाता वरत, उस्योग की हित देखने 


१६० ] 

और सुधार के सुकाव देने को भी घुलाया जाता है। उद्योग ( विकास और नियमन ) 
अधिनियम ने भी इस उद्योग के युक्त्युक्त विकास में योग दिया है। कागज उद्योग 
को झौद्योगिक वित्त निगम भौर राष्ट्रीय भौद्योगिक विकास कारपोरेशन भ्रादि से मी 
वित्तीय सहायता मिली है । इन संस्थाश्रों को सरकार ने देश में उद्योगों के विकास 


के लिए स्थापित किया है । 
कागज उद्योग का भविष्य उज्जवल प्रतोत होता है और दूसरी पंचवर्षीय 


योजना में इसके ऋमिक विकास की आशा है| 


ह्ितीय पुष्प : निबन्ध १ से पे 


श्रूम-समस्यायें 
0.#8008 एछ0छ9:-छ 9५5) 


““श्रम-समस्या की वास्तव में उद्योग की “क्वाश्मीर' केह सकते है । यह 
एक स्थायी विकासशील एवं मनोवैज्ञानिक समस्या हे। राजनैतिक 
क्षेत्र में काश्मीर की ही समस्या की भाँति, श्रन-तमत्तां को हल 
करने के लिये केवल चतुराई, सकिय सजनीति एवं संविधान 
निममीण त्री शक्ति की ही आवश्यकता नहीं पढ़ती; वरत 
इसके लिए गम्भीर अध्ययन एवं दूरदर्शिता क्ीभी 
आवश्यकता होती है । काम के घरों में परिवतेत, 
म्रचि में बृद्धि, रोजगार के दफवरों की स्थापना 
एवं कल्याण सुविधायें प्रदान करना--श्रमिर्क 
च्ञेत्र वी ये समस्‍यायें कारईमीर समस्या 
की अनेक बातों ते कस 
महत्व प्‌ रण 
नहीं हैं ।" 


निबनन्‍्ध ५ (२ औद्योगिक संघपे की समस्या 
४९४४ काम अंश म्शग्तिा पूर्व सहभागिता 
४१३+ भारत में श्रम संघ आन्दोलन । 

५ +१३ ३ भारत जै धरम कल्याण का । 

+ टिकी: सामाजिक सुरदा तथा बसा) 


2१ 


ज्र 


[१३ ॥ 
औद्योगिक संघर्ष की समस्‍यायें 





रूपरिखा-- 


45 


प्रस्तापना--औद्योगिक क्रान्ति एुव साकसेवादी विचारधाराओं के प्रसार के बाद 
समान के दो टुसुडे---श्रम एप पूजी परस्पर विरोधी दल बन गपु श्रौर तभी 
ले इन विरोधी शक्तियों में सधर्ष चला आ रहा है। इस संघर्ष ने सभी को 
उल्लभान में डाल दिया है क्योंकि इसमे सेवायोजर, सेवायुक्त, उपभोक्ता लथा 
राष्ट्र सभी की द्वानि होती हे 

आंद्योगिक संवर्ष के कारणु--२०% से भी अधिक रूगडे मजदूदी तथा 
बोनस के भश्न को लेकर हुए। संधर के अन्य कारण हे--भस्वस्प वातावरण, 
चुरी शृद्र ब्यवस्था, दोपपूर्ण यस्थ, काम करने के श्रघिक धण्टे, श्रमन-पूंजी का 
पारस्परिक वैमनस्थ, श्रम सघ आन्दोलन आदि; सावतेवादी विचारधाराशओं 
तथा श्रम संघ पर राजनीतिज्ञों के अधिरार से हडवालों के राजनैतिक कारण 
उत्पन्न द्वोते दें। 

भारत में ओद्योगिक संधर्ष--साम्रृढिक रूप से श्रमिओों की प्रथम हड़ताल 
सन्‌ १८७७ में नागपुर के पुछ्नेत मिल्‍्प में हुईं। सन्‌ १६२७० क्षे प्रधम छः 
भाद में स्तगमग २०० इडताले हुई' । तत्रंश्चाच्‌ सत्‌ १४२१-२४ तक हृश्तालों 
की मरमार रही । फिर मन्‍्दी का युग झा गया । सन्‌ १४३७ में पुनः हडतालों 
का रूप बढ उप्म हो गया। द्वितीय युद्धूयुग के बाद फिर हड्तालें हुई'॥ 
मई सन्‌ १६२९ मे कानपुर के वस्त-उद्योग में म।पथ दड्ताल हुई। 

राज्य एप ओद्योगिक शान्ति--भ्रौद्योगिक शांति के उद्देश्य से प्रथम कानूनी 
ज्यवस्था सन्‌ १६२४ में ध्यापारिक सघप अधिनियस द्वारा हुईं | इससे साकार 
ढो यह अधिकार मिल गया कि चह संघर्ष को एक सममोता बोड़े या जाँच 
अदालत को खोर दे । जब उपयोगी उद्योगों में हडताल को १४ डिच पूछ 
छूचना देवा अनिवाय् कर दिया यद्या | बम्पई सरकार ने विशिष्ट अधितियर्मो 
द्वारा स्थायी सममझोते की स्थयस्था की।ओद्योगिक संघर्ष श्रधिनियम सन्‌ 
१६४७ में पाल किया गया, रैजमके अन्तर्गत कार्य-ममितियोँ बनाना अनिवायें 
कर दिया गया । सन्‌ १६३१० से एक अ्रमम अपीस्त न्‍्यायालय की भी व्यवस्था 
की गई | योजना कमीशन ने जिद समा की स्थापना का सुझाव दिया है। 
ऑद्ागिक संघर्ष अधिनियम--एत्न हप्टि--सममौता अधिकारी तथा 
समझौता बोडों को असफलता का भ्धान कारण यह हें कि इस सूप में कार्य 
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करने वाले व्यक्ति आय अयग्रोग्य तथा अनुभवहौन होते है। अधिनियम के 
भादेशों का श्र्रश. पालन नहीं किया जाता । श्रपील्ल पद्धति भी दूषित है। 
बक्से वमेटियों को भी विशेष सफ्लता नहीं मिली ? 

६. औद्योगिक शान्ति को बढाने के उपाय--लाभ अ्श सागिता द्वारा शास्ति 
स्थाएस की ज्ञा सफ्ती है, किन्तु श्रव्यावहारिक होने के वारण यह योजदा 
क्ट्ठी सफल नही हुईं | दूसरा उपाय है उद्योगों का राष्ट्रीकरण | सत्र श्रषठ 
विधि है कल्याण सुविधाये प्रदान करना तथा मानसिक क्रान्ति । 

७. उपसंहार--मजदूर-दृडताल एक धर्म-युद्ध व सत्याग्रह है।माग करने से 
पहिल्ले श्रमिकों को उनके श्रोचित्य, अनौचित्य पर पूर्ण विचार कर लेना चाहिए । 
मजदूर भौर उद्योगपति का पारस्परिक सम्बन्ध, प्रेम, सुख तथा सहानुभूति 
पर झ्वलम्बित होना चाहिए। श्रमिकों को चाहिये कि वे सेवाय्रोजकों को 
झपना पालक तथा दितेपी समझ एवं सेवायोजकों को भी श्रमिकों के प्रति 
पुन्नचत्‌ व्यवहार करना चाहिए । तभी झ्रौद्योगिक सघप की समस्या हल हो 


सकती है । 


अआततावना-- 

श्रौद्योगिक क्रान्ति के उपरान्त जज्नसे माक्सवादी विचारधाराओं का बोल- 
बाला हुआ, श्र द्योगिक समाज में दो प्रथक वर्ग पैदा हो गये --पूजीपति एवं श्रमजीवी 
अ्रथवा शोषक एवं शोषित | इन दोनो विरोधी शक्तियों मे निरन्तर सघर्प चलता रहता 
है जो हरतालों तथा तालेबन्दियों के रूप मे प्रकट होता है। बीसब्री शताब्दी में तो 
औद्योगिक सघप की समस्या ने एक बिकराल रूप धारण कर लिया, जिसने विश्व के 
सेवायो ज्कों, समाज सेवर्कों, राजनीतिश्ञों, अ्रथेशास्त्रियों तथा साधारण व्यक्तियों को भी 
डलभन में डाल दिया । उलभन की बात यह है कि श्रौद्योगिक सधपे के आधिक, 
सामाजिक तथा राजनेतिक परिणाम बड़े कष्टदायी होते हैं । वर्तमान युग में श्रम तथा 
पूँजी उत्पादन के अत्याज्य साधन है. । जिस प्रकार अ्रधिक से भ्रधिक एवं कुशलता से 
श्रनाज़ की पिसाई के लिए यह नितान्त श्रावश्यक है कि चक्की के दोनों पाद एम दूसरे 
के बिल्कुल मिक्ट हों, इसी प्रवार अत्यधिक राष्ट्रीय उत्पादन के लिए यह परम झाव- 
श्यक है कि उद्योग रूपो चक्की के दोनों पाठ, अर्थात्‌ श्रम एवं पूँजी पारस्परिक सहयोग 
से कार्य करें। इन दोनों पक्तकारों का विरोध राष्ट्रीय उत्पादन के लिए बडा घातक सिद्ध 
क्ीताए है. ॥ अद्दी नहीं, साबएं का मे सेशपोजक तथा ेजजुल होकों को की आफसति का 
सामना करना पइता है । श्रमजीवियों को मजदूरी की हानि होतो है एवं सेवाय्रोज्ों 
को श्रार्थिक हाथि | उत्पादन के अभाव की दुशा में व्यापार के धन्य सध्यस्थ ( जैने-- 
थोक बिक्रेता, फुटकर बिक्रेता आदि ) भी हाथ पर हाथ रखे बेढे रहते हैं. । राज्य 
एब केन्द्रीय सरकार के लिए सघपे एक सिर दर्द हो जाता है तथा जन साधारण को 
भीषण असुविधा का सामना करना प्रइतां है, किन्‍्ठु इन सब कठिनाइयों एव राष्ट्रीय 
क्सि के होते हुए भी समाज हडतालों को सहनशीलमा एप ज्माशीलता की दृष्टि से 


| शहर 


देखता चका शराया है। इसवा कारण यह है कि समाज में आज यह विश्वास पैदा हो 
गया हे फि अमिकों की दुबतीय दशा को सुयरने के डिए हडताल ही एकमात्र 
छजीवनी है । 
औद्योगिक सर्प के करण 

ब्रौणेशिक सबपों के ससन्य मै ज्ञो आँकदे प्रझाशित होते रहते हैं, उनसे 
इस्के कारण स्पष्ट प्रकट होते दे। ये कीसय हिम्नाकित हैं “ही तथा पूँजी के बीच 


सर्वे प्रथम है। सन १६५९ ते सन्‌ १६४१ तक के ४४ करों में से २,६४४ मगदे 
श्रथया दौक १७१ से जी अधिक शूतियों और अधिरामाश सम्बन्धी बारएं से हुए। 
झाश्तीय अमिको की मजदूरी इतनी कम होती हे कि वे उसमे अपना, डर विवाद 
सम्मुचित रूप से नही कर सकते, फिर मनोरज्ञन तो दूर ही रहा । औद्योगिक भशाग्ति 
की जड़ सचमुच कम मजदूरी ही है। जिस ब्य्ति का पेट न भरेगा, वहीं असन्ते१ होने 
कारण ब्ाहि गहि करेगा पुवे अन्त में हडताल को शरण लेगा। रहन-सहत की स्तर 
चुछ मजदूरों पर निर्भर करता है, परन्तु दुर्भाग्य से उप्तक्ो निश्चित करने का 
कोई विशेष धायार नहीं है । पर्चों के पारस्परिक सौदा हराने की शक्ति ही पके मार 
लिधोरक है। उचित आधार के इस धरमाव मे झगठों। की उत्पत्ति को बडा श्रवसर 
समिद्दा । इस समय भारत मैं जबकि मुद्रा इसार के कारण कीमतें बहुत उपर चढ्ी 
है, हइतालों का परम कारण आधिक दी रहता है । हडताों का एक दुहरा आर्थिक 
कारण भी है भर वह यई है कि कीमतों और मूल्यों के निर्माण में श्रम दी एक सबसे 
अधिक आधारभूत कारण है। श्रमिक ऐसा अलुभव करता है कि पूँजीपठियों की लाभ 
- छमाने की इच्छा पर कोई भी प्रभावशाली नियन्त्रण नहीं है, तो फिर विचारे 
पै ही यह भाशा बच्चों को ज्ञाय कि वह अरबी माँगों को सौमित खबे | अस्वस्थ वाता- 
बाए, छरी शुद व्यवस्था, दोषपूएं यन्‍त, कम करने के अधिक घण्टे आदि बातों को 
लेकर भी इंच ऋगढडे हुये है, किम्तु इनका प्रतिशत कम दी रहा है। छुध भगदे श्रम 
पद प्रबन्ध के प्रस्परिक वैमरस्प के कारण भी हुये । मजदूरों को आांति-भाति से 
परेशान करता, धमिक सर्च से सम्बन्धित मजदूरों को विकाल देना, अमिक सर्घो को 
झान्यता ने देतों, कम दिलाने वाले केदार दी चेईमारी तथा अषादर इत्यादि! 
कुछ ऐसे ब्लरश है, किस्देने प्रति पॉँच में एक झणडे की जन्म विया । शक्षम्रेक सध के 
झान्रोलन भी गल दर्पी में रूगडों के लिए उत्तदायी हें। ये संध आन्दोलन श्री 
इमारे सेवाओवरकों के लिए न झा है। ये इसे अपने अधिकारों के लिए चुनौती 
सममते है। छुट्टी तथा हौकरी छी शर्तों उम्बन्यी लेयमाइली वा अभाव, बिता प्र 
सूदगा के काम से हा देना, छुर्मोमि करवा रा अमिकों की मजदूरी में से गैर दानूनी 
इुट्रैतियों कर ऐेना आदि बाते अमि्े को मइका देने में काम द्वेती है और उस 
समय तक इंडतात ज्ञारी रखते है, जद तर्क उनकी शर्तें पूरी नही हो ज्ञा्ती। 
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उपयुक्त श्राधिक कारणों के अतिरिक्त, कभी कभी अन्य साथांत्ण कारणों से 
सधरये पैदा हो जाते है, जेंसे--क्सी राजनैतिक नेता के आगमन श्रथवा किसी देशमक्त 
की वर्ष याँठ के अवसर पर एक दो दिन के लिए काम रोक देना, किन्तु ये झ्ागे नहीं 
बहती । हाँ, जब कुछ श्रदूरदर्शी सेवायोजक ऐसे श्रवसरों पर झु्मने श्रादि कर दें तो मले ही 
स्थिति बिराड बाती हैं । कभी कभी तो छोटी सी बात! पर तूल दे दिया जाता है, जो सर 
लता से ठोक की जा सफ्ती है। बहुधा मजदूर नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं भौर 
इड्ताल कर देते है । बाद में मॉगों की सूची तैयार होती है । यदि मजदूरों का शक्ति- 
शाली सघ द्टो तो ऐसी श्रनुत्तदायित्व पूर्ण घटनायें बन्द हो सऊती ह | ग्रधिकवर 
भारतीय मजदूर अप तथा अ्रनभिज्ञ है और वे अ्रय भौ बाहरी पथ प्रदर्शन पर निभर 
रहते हैं । उनकी इस दशा का कुछ स्वार्थी लोगों ने लाभ उठाकर उनम॑ पारस्परिक 
घैमनस्थ घ कटुता के बीज बो दिए है। माक्संब्रादियों का यह विश्वास है कि श्रमिकों 
की तानाशाही अ्रवश्य स्थापित होगी और श्रन्त में श्रम राप्य भी अवश्य बनेगा। भ्रम 
नेताओं का वर्तमान उद्देश्य केवल्ल श्रम्िक्रों का जीपन स्तर ऊँचा करना ही नहीं है, वरन्‌ 
इसके विपरीत उनका उद्देश्य यह भी है कि राजनैतिक शक्ति को छीनऊर अपनी इस्खा 
घुसार सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करे । इस उद्देश्य की सन्तुष्ट के लिए भी भ्रम- 
नेता मजदूरों वो भडवाते है एबं अपने स्वरासियों से टक्कर लेने के लिए उन्हें विवश 
करते है । हमारे देश मे हडतालों का एक उल्लेखनीय राजनैतिक कारण यह है कि पक 
महर्पाकॉी राजनीतिज्ञ भारतीय श्रमिकों को श्रपने राजनैतिक उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए उपयोग करने में सफ्ल हो जाता दै। वह जानता हे कि श्रम सगठन पर अधिकार 
कर लेने से उसे एक सगठित वर्ग पर अधिकार प्राप्त हो जायगा, जिसके द्वारा वह 
उच्चतम्‌ राजनेंतिक पद तथा मान श्राप्त कर सकेगा, अत यह स्पष्ट हं कि भारत में 
श्रनेक हडताल देश की राजनैतिक अशान्ति का ही पूक प्रकट रूप हैं। जब श्रम स्घों 
का सचालन राजनीतिज्ञों के हाथो मे चल्ला जाता हैं तो सध प्राय पथ अ्ट होकर 
श्रमिकों के द्वितों पर ध्यान दिए बिना क्ठपुतली के रुप में काम करते है । 


भारत में औद्यायिक सथर्ष-- 
डीऊ-टीक नही कहा जा सकता कि सम्पूर्ण श्रमिक बर्ग की सर्व प्रथम सामूहिक 
हडताल कब्र हुई। यों 'कासत रोक! घरनायें तो श्रस्गठित रूप में प्रारम्भ से ही होती 
रही हैं आर वे प्राय इसलिये हुई कि सेवायोजकों ने श्रमिकों को ठोक काम न करने पर 
श्र्थ दृण्ड दिया अथवा उन्हाने उनके वेतन को घटाने का प्रयास किया, परन्तु वे उर्च 
घण्टे ही चल पाती भोर सदैव शान्ति से निबट जाती थीं । धीरे घीरे श्रमिकों में जाग्रति 
हुई भर वे सामूहिक कायवाह्दी के महृज्व को समझने लगे। सामूहिक रूप से श्रमिकों 
की पहली हडताल सन्‌ १८७७ में नागपुर के एस्थैस मिल मे हुई। तत्पश्चात्‌ तो 
बहुतेरी घटनायें हुई मो श्रमित्रों के किसी एक दगे मे ही सीमित नहीं रहीं । मेहतर से 
लेकर स्कूल अध्यापकों तक ने हडतालों का कण्डा ऊंचा किया । कारखाना, स्कूल, ब॑र, 
बीमा करपनी, रेल, तगर पालिका, पुलिस, फोज कोई विभाग अछूता न बचा | १६ वा 


शताब्दी में इमारे देश मे साथ ड़. को कभी बोर डक्लेखतीय 
नहीं हुए। में अपकीदी डे गठित तथा दूँदीपति संगठित वे 
शक्िशन थे, रुडी परि्िि मै ब्िचारे बी चुर्चाप पूँजीपतियों द्वारा 
दिये गये श्रत्पाचारों को सह कर लिया करते थे, किन्तु युद्ध, की पररिं 
हियो ने इस वात: रण द््ः और अर अपने अधिकारों के फिये ले 
प्री्न लिया । खगठित १६६८ मे उन्होंने एके भीषण हृड्तार्ल वी। इसके 
बाद सन्‌ १६४२० के जाई मैं लगभग ११७ लें हुई ते १९ लाख 
अ्र्तिवों ते भाग किया | सन ९ ६३१ मैं आसाम च्चा बगीचो में, से. इश्रश में 
(2 इख्ट्िया ऐहदे में, रुगे. ३६२३ में अधम-! १६२४ बग्बद की बल 
परि्ों। में भपंकर हडताल हुईं । बाद ठर्ये ्थिति सतोपज्ननक रही, 
विश्वच्यापी श्रपिक मन्‍्दी के आऔके से पिवश श्ध्रप हृदतालों की 
बाद शाई। से समय अपिक सो दिवयीं का पूरा े हो चुका 
थआ। परिण! सम रैश्रेम में बसई में एक मीपण देता हुई झोर (कर श६र४ 
पे एक कास्बी स' (दवानुभुति अरदशक हडतोल गई, ने रही । ६ 


8008 ५ के) पएस किया. 
गिक शाग्वि रही । सन १६३७ में पुनः हृंडदालों का रूप बडा 
प्रदान अतरँद यद्द था क्कि च् 

घ्थाएता हो गई किस्तु फिर भी अमिरकोी दी स्थिति में बोद आशामनक सुधार 
श्षमिश को और भी 


नहीं हुआ था। इस वातावरण से लाभड' साम्यता द्यों 
मडषा दिया, फह्त दोनों वर्षों (सन ६६३७-रे मं इज्छ व शैपेर हड- 
साले हुई १ 


रून्‌ रैधडेसे मे द्वितीय मदायु् छिंड गया। बूँजीपठियों ले मनमाने लीमे 
क्सापे श्रोर इसके विपरीत ऊँचे मुल्य-स्तर के कारण श्रमिकों की दशा और भी गिर 

क विमियर पेश में से रे हडताओं हुईं डिसती 
हंडतालों के विभिक बाएं में मेंहः 


सन्‌ १६४७ में औद्योगिक विवाद अधिनियम पास हुआ+ किसमें क्रम ए पूंजी 
के संघ को शान्तिपुरण साधते से सुद्राने के बड़े सुन्दर नियम बताये, किन्तु देश 
>के विभाजन, करत सपा के पखितेन ठथा छिगइती हुई राजनैतिक स्थिति के ऋरण 
श्रमिझे वी देशा ज कोई सतोपजतक झुदार नहीं हुथा साम्यवादियों! ने ईत खअब॒सर 
का पुर लाभ उद्या और कमिरों की भाउनाओं महकाने में अर प्वेघोका 
कास किया। फंडतः चारों ओर इंडताों की सौँता बेध गया। उत्तर-प्रदेश, मलनअदेश+ 
दावई तथा मंदीस दी वध मिलो सें झनेक भीष्य इड्ताले हुईं । बह जे में ६ जड़ 
मिलो ने मी हाकाजन्दी कर दी। संत श्श्श्म में बललकते में १० दिन तर्क ट्वाप्त गा्ियों 


१श्८ ) 


ने पूरी हडताल रसी । कानपुर में भी भोपण हड्तालें हुईं । श्रगस्त सन्‌ १६२० में बसनई 
की वस्त्र मिल्लों में एक बहुत जबरदस्त हडताल हुईं, जिसमें लगभग २ लाख मजदूरों ने 
मसाग लिया शौर इससे लगभग ६ करोड काग्र-दिनों की छति हुईं | सन्‌ १६११ में 
रैल्वे कमचारियों ने हृढ़ताल की धमकी दी, किन्तु सौभाग्य से समाजवादी नेता प्री 
जयप्रकाश नारायण व रेल-मन्त्री के सुप्रय्नों से वढ टज्ष गई | सन्‌ १६५४ में देंक कर्म 
चारियों ने सुप्रीम कोट के निर्णय के विरुद्ध एक देशव्यापी हड़ताल की । सन्‌ १६१२ व 
#३ में स्थिति संतोपजनक रही। हाँ, सन्‌ १६१३ में कलकत्त वी ट्रमते हडताल ने 
चडा भयानक रूप धारण कर लिया, जिसमें विवश होकर सरकार को गोली भी चलानी 
पडी । २३ प्वितम्बर १६२४ को भारत के बैंक कम चारियों ने भारत सरकार के द्वारा 
औद्योगिक न्शयात्षय के निएंय में परिदर्तव करने के प्रति रोप प्रकट करने के लिए पड 
देशब्पापी हड़ताल का श्रायोजन किया था। इसी प्रकार बीमा कम्पतियों के कर्मचारियों 
ने भी सितम्बर १६६४ में सरकार को यद्द नोटिव दिया था कि यदि उनके लिये श्रखिल 
भारतीय झौद्याधिक ट्रिब्यूनल्न की स्थापना नहीं छी गई तो वे हड़ताल कर देंगे। फ़ि 
भी सच्‌ १६६४ में झोद्योगिक शान्ति का वातावरण रहा । अ्रप्नौल-मई सन्‌ १६२६ में 
१६ वर्ष की श्र द्योगिक शान्ति के उपरान्त कानपुर के वख्र-उद्योग के ४६,००५ श्रमिकों 
ने सूती मिल मजदूर सभा के नेठख में विवेडोकरण की योजनाश्रों का विरोध करते 
हुए एक भंपण हडताल की, जिससे उद्योग को बड़ी हानि हुईं । 

निम्नलिखित ऑँकडो(' से गत वर्षो में हुये भौद्योगिक झगडों की संझुपा तथा 
उनसे होने वाल्ली क्षति का श्राभास मिलता है :-- 


भाग लेने वाले श्रम्मिका नष्ट होने वाले कार्य 


4 हद 
वर्ष | ऋूग्डों की सख्या 





| 
की सख्या ॥। दिनों की संरप्रा 
१६४७ १,८११ | १८,४०,७८४ | १,६९,६२,६६६ 
१६४८६ १,२१६ | १०,१६,१२० ७८, ३७,१७३ 
१६४६ | $२० ६,घश,घए७.. | ६६,००,६६५ 
१६२० मररेछ | ७,१६,मपफरे १,२८,०६,७०४ 
१६९९ ३,०७१ ६,२६१,३२३१ इप) (८,६२४ 
केश ६६३ | 5,०६,२४२ ३३,३६,६६१ 
श्६९३ ७७२ ] ४8,६६,६०७ इ३,८२,६०८ 
१६५४ 58० | ४,७७, १ शे्े ३३,७२,६३० 
जनवरी ) 
१६५४ || घक |  इणद्ू | फयेस्कइएए ४७,६६४ | ३,२०,६९१ 


उक्त विवरण से स्पष्ट है कि दतंमान युग में श्रमिक अत्यन्त जायरूक हों गया 
है, श्रतः श्रम दौर पूँजी के बीच भ्रच्छे सम्बन्ध रखने के लिए यह निर्तांत आवश्यक हद 
कि इन दोनी पत्ती के साथ न्याय का बर्ताव किया जाय और देश में स्थायी शद्यो- 
गिक शार्ति की स्थापना की जाय | यह सचमुच बड्डे ही सन्‍्तोष को बात है कि सत्र 


बू एग्राग्राधाए8 कै39, 4955, 


१६० ] 


की स्थापना की भी इस अ्रधिनिय्म में व्ययस्था की गई है, जिसमें दो था झविक 
सदस्य होंगे, जो कि हाई रेट के जज अथवा डिस्ट्रिटट जज के पद के हंगे। हदताल 
करने से पूवे पहले मामला समझौता श्रधिक्रारी (प००05णागाणा >00) 
पर जाय्गा, जो कि अपनी रिपोर्ट सरकार के सम्मुख १४ दिन के अन्दर प्रछ्लुत करेगा। 
यदि फैसला हो गया तो टीक है अन्यथा इससे टपरान्त सरकार मासले को समसौता 
बोड अथवा श्रौद्ये गिक स्यायालय के पास भेजती है। 


(३) साथ ही इस अपिनियम के अनुधार जन हितकारी सेव्राश्रों में हृताल 
करना पयैधानिस कर दिया गया है । इसके लिये ६ सप्ताह की पूर सूचना झ्रावश्यक है। 
पत्र फेंपले के मध्य में या उसके फेपले के ७ दिन तक या श्रदालती कार्यवाहों के मध 
में या उसके फेसले के दो माह त्तऊ भी हताल्ल या तालाबन्दी अद्ैधानिक और दण्ड 
नीय है । जो श्रमिक ऐसी हृढतालों में सम्मिलित नहीं होंगे उनको पूर्ण रत्ता की 
ज्ञायगी । 

इसके बाद अप्रैत सन्‌ १६४४६ में इणए्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स श्राईनि्स लागू डिया 
गया, जिसका विस्थापन दिसस्वर सत्र्‌ १६४६ में श्रयििनियम से हुय्रा । इस अधिनियम 
से सन्‌ १६३७ के ब्यापारिक सघर्प अधिनियम को सशाथित किया गया। इसके भ्रजु 
सार बैंक भर बीमा कपनियों के श्रौद्योगिक झगड़ों का निपटारा करने के लिए न्‍्यायात्रव 
द्विष्यूनल अथवा सभायें बनाने का अधिकार केवल के्ीपर सरकार का हो यया। इस 
अधिकार के प्रन्तगेत ही के द्वीय सरकार ने बैंकिंग कम्पनिष्रों के कमेवारियों का मंगडा 
निपटाने के लिए सन्‌ १३४४ में औद्योगिक ट्रिप्यूनल स्थापित किया था। सन्‌ १६१६ 
में श्रौद्योगिक सघपे (संशोधित) श्रधिनियम स्त्रीकृत हुआ, जिसने मिकाले गए श्रमिकों 
को हानि पूर्ति देने करा शरायोजन क्या । श्रौद्योगिक सध्ष ( अपील न्यायालय ) 
अधिनियम सन्‌ १६३० में एक श्रम श्रपील न्यायालय ([,390प7 5 7970[8/0 
पाए) स्थापित करने की स्थवस्था की गई है। इसकी स्थापना मुख्यत भौधो 
गरिक स्थायाल्यों, मजदूर दोर्डो तथा अन्य इसी प्रकार की वैयानिक सप्थाश्रों के निय॑यों 
की श्रपील्ल सुनने क लिए की गई है, निममे एक भ्रध्यत्त तथा सरकार को इच्चानुमार 
अन्य सदस्य होंगे। यह श्रष्पक्ष अपनी इच्छानुसार अ्रपीन न्यायालय के कार्य सचालन 
तथा अपने भ्रविकारों का प्रयोग करवे के लिये इस न्यायात्यय की बेचें भो स्थाप्रित कर 
सकता है। भस्येक देंच म॑ बम से दस दो सदस्य होंगे, ज्ञिसमे एक सभापति नियुक्त 
किया जाथगा । यह श्रपीक्ष न्यायाहृय किसी भी न्यायाधिकरण के निर्णय के सम्ब'ध में 
श्रपीज्ष सुनेगा, यदि---( १ ) श्रपील्ञ में कोई वेधा/निक बात उठाई गई है या (२) इस 
निखेय का सम्बन्ध मजदूरी, बोतस या सफर खर्चे, पैन्शन या प्रोवीडेटट फन्‍्ड में मालिक 
के भाग अ्रथवा श्रमिक को दिए जाने दाले उसके विशेष उद्यम से सम्बन्धित डिसी 
सुगतान से या प्थक होने पर दिये जाने वाले उपहार श्रेणी के अजुसार वर्गीर्रण, 
छुटमी और कानून के धम्तर्गन बनाये गये किसी अन्य नियम से है। अ्त्येक अपील की 
सुनवाई या भवाई प्रकाशन के ३० दिन के अन्तर्गत हो जाथगी । इस अधिनिषन डे 
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बलुमार ८ भगसस्‍्त सब, * ६५० की भारत सरकार ने एक औद्योगिक धरपील न्यायालय 


की स्थापता बावई में कर दी है । ९३ आदर सन्‌ १६९० वो कछकत्ता में अपील 
स्थायालय की एक चंद भी स्थापित कर दी है, जो भआसाम, खिद्वार, दिल्‍ली; दिमांचर, 


दचा वर्षीय योजवा अरे औद्योगिक संस्बन्ध 

कमीशन ने [मिक लियोक्ता्ों के को ठीक रजते के छिपे 
ल्िदुज-सभा की स्थापना का सुरूव दिया है, शिसमें छेदानो गऊ पु # 
का प्रतिनिधिष्ठ हो । मे दि इस सभा के कोई समनौता नही हो पाता दो उ' 
सवार निपटाये श्रौद्योगिक दो रोकने के दिए और भ्रमि 

के दी निश्चित शर्त बनाई जायें। प्रो ओद्योगिक सस्या इतकी सूचियाँ 


रखी जाये तथा उनझी तकलीफ को दूर करने का समुचित श्रायोगन हो । श्रमिकों को 
उद्योग की वास्तविक स्थिति से परिचित कराया जाय तथा उनके दितों को प्रभावित 
फरने चाले परिवतेनों को जानकारी उनकी दी जाय । अमिरकोी के काम करते की दुशा में 
कया सुधार किया जप छेघायोजर्कों को इससे परिचित कराने के हिये समुचित ध्रापो: 
ज्ञन हो । ओद्योगिक शान्ति बी आ्रदर्श व्यवस्था के लिये यह सावश्यक समेकी गया द्दै 
कि यथा सामव आपसी समम्से्ों से ऋगडे पिटये जाये । इंसरे हिये पोजना शरायोगे 
मे बब्॒स बमेदियों की स्थापना की सिफारिय की दै। 
औद्योगिक संपर् अधिनियम- ९ दृष्टि 

वक्त अधिनियम के अन्तर्गत बिसी औद्योगिक विवाद के उत्पन्न हो ज्ञाने पर 
साकार सममौता अधिकारी तंथा समम्हेता बोडे की नियुक्ति करती है। समझौता 
किपी भी स्थिति मे श्रेष्ठ होता है, किन्तु गंत बर्षों के अनुभव से यह सप्ट है कि 
सर्वधा ध्रसफल सिंद, हुए हैं। इसका मुख्य 


डपाय हे 
(१) अब्यल्त बोस व अलुभवी ब्यक्ति ही सममौता अधिकारी नियत 


(२) समरमौतता अधिकारी के बहा मामला श॒ुध्ट में ही समझौता बोई के 
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« है ) ३७० दिनों की अधिकतम्‌ श्रवधि नियत कर दी जाये, जिसमें बोड को 
अपनी सम्बद्ध अ्रविकारियों को पहुँच देनी चाहिए। 


औद्योगिक सघर्ष भ्रधिनियम के अन्तर्गत विवाद्प्रस्त मामला अन्तिम निर्णय 
के लिए निर्णायक्र ( एडजुडिक्नेटर ) श्रौद्योगिक न्यायलय या टिब्यूनल सुपुर्द किया जा 
सकता है । निर्णायक का निर्णय दोनों पार्टियों के लिए मान्य होगा। यदि कोई कानूनी 
प्रश्न खडा द्वो जाये श्रथवा वेतन, बोनस झादि के सम्बन्ध में कोई निर्णय दिया गया हो, 
तो अ्रपीलीय न्यायाधिकरण ( श्रपीलेट ट्रिग्यूनल ) मे इसकी अपील की जा सकती है, 
किन्तु पिछले छ वर्षों के अनुभव से मालूम होता है कि नि्येय की इस पद्धति में 
श्रनेक दोप हैं -- 

(१) पहला दोप तो यह है कि इसमें समय की बोई शर्त नहीं है कि सम 
भौता असफल होने के लिए कितने समय बाद तक सरकार को यह मामला निर्णायक 
के पास सेज देना चाहिए। बह किसी समय यह मामला निर्णायक को सौंत सकती 
है | इससे मामला थ्रौर भी उलर जाता है तथा श्रनिश्चित स्थिति बनी रहती है। 

(२) इस मशीनरी में एक भौर दोप यह है कि न जाने कब के पुराने मु्ें 
गड्ढे से निकांल कर निर्णायक को सौंप दिये जाते हैं। पजाब में एक कारखाने के मत 
दूरों ने सन्‌ १६७२ भौर सन्‌ १६४३ के लिए बोनस का १० साल पुराना सवाल खड़ा 
कर दिया श्रीर वह निर्णायक्ध को सौंप दिया गया । आखिर कोई समय की श्रवधि होगी 
चाहिए कि उस समय से पहले का कोई सवाल श्रब नहीं उठाया जा सकता । 

(३ ) इस कानून के १० वें व्वण्ड के २ वें उप खण्ड के श्रनुसार यदि किसी 
एक कारखाने या सस्था में औद्योगिक विवाद उत्पन्न हो गया है और सरकार ने वह 
मामला ट्रिब्यूनल को सौंव दिया है, तो सरकार को यह भ्रधिकर है कि वह केवल सस्या 
तक ही उसे सीमित न रखकर उसे समस्त उद्योग या उस उद्योग की किसी 
शौर एक या श्रनेझ सस्थाओं का मामला भी उस ह्ब्यूनल को सौंब दे, 
भले ही उस सस्था में औद्योगिक विवाद नखडा हुआ हो। इसका श्र यह 
होता है कि किसी ड्ययोग के शान्त वातावरण को सरकारी अ्रफसर भ्रपनी इच्चा से 
भश मत बना सकता है। व्यापक रूप से समस्त उद्योग को लपेटने का प्रसिद्ध उदाइरण 
बैंकों का मामला है । दो तौन बैंकों में कगडा पेदा हुआ और सरकार ने समस्त घोदे 
बडे बेंकों को इसमें लपेट कर मामला ट्रियूनल को भेज दिया | इसके निर्णय का क्या 
दुष्परिणाम हुआ, यह कौन नहीं जानता | समस्त छांटे बड़े बेंकों पर अल्हा व्यय का 
भार बढ़ गया और बैंकों की नई शाखाएँ ख़ुलनी बन्द हो गई । ट्रिब्यूनलों के लिये यह 
आवश्यक होना चाहिये कि वे ₹-६ मास तक अपना निणय दे दें ! होता यह है कि 
इसमें साल और सदा साल तक समय बीत जाता है। इसका एक कारण यह भी है 
कि सरकार विवाद ग्रस्त क्षेत्र को अत्यन्त व्यापक कर देती है । निर्णय में इस देरी के 
कारण किसी भी उद्योग में अ्रनिश्चित और श्रस्थिर अवस्था दीधंकाल तक बनी 


रहती है। 


३) चीद्योगिक कंधे अधिनियम में पे बड़ा दोष और दै। यदि, निर्शायर्क 


(५) इंर पक ्यादासल असल का दिशेय करे के हि कुछ की्नून होते 
, किन्तु ट्रिब्यून या निर्णायर्क अखिकाशतः सामाजिक त्याये ( सोशल जप्टिप 9 के 
जाम से बिना ध्थिति व तथ्यों की जाँच पहताओं किये या तक वे उक्ति का विचार 
यम विश दे देर हं। पयूर लिये ३ वर्ष श लाख रुपये की घादा हुआ, 


पहके थ्रपीलेट ह्ियेन ड्ेंद ने यह य दे. हि कि घाथ होते की 
स्थिति में बोनस नहों दिया जा सकता । कमी-कमा तो द्व्ब्यून के निया अ्रध्यन्त 
हसस्यप्पद हो शडया सुगर मिल्स के मजदूरों को रेई महीनों 
का विशुद्ध, पेतन वो तप देने का फैसला दिया गया। बडोदा क़रिप्टक्ल ग्लास चद्से 
कि० को इतने भारी पेत हगाई भत्ता देन की आज्ञा दी ल्ाचार हो कर 
पिल बन्द करनी बड़ी । दब बेकार होने दाले मजदूर छुपे अल बाक्लों के पास गये) की 
चेतव लेरर काम करें को राजी हो गये और सिछ्त फिर दी गई। पसे ही 
दर्शितापूएं तिए (पर से उयोग की भें दुठि होती है। इसी सुष्य काए पुक हो 
हु है कि सरकाएं के श्रम को कार्यशसता को विचार किये दिता 
केदल सगदूरों को मसथ आर कमान केसतेब्य सममते हैं. और उनके इस खख 
को देखकर ट्रिन्यूनल या निर्णायक निप्ण है। दूसरा कि बहुत कम 
झदुधव के लोग इस पद के लिए मियुर्तः ये जाते दे । होता यह चाहिये हिं दिये 
था श्ौद्योगिक की न्यिक्ति श्रम तकिया कर । और फानून 


दिमाग ऐसे ज्यायाधिकारियों की नियुक्ति किया करें अयवा डद्योग-ब्यापार मंन्ना्य के 
हाथ में ये जियुक्तियाँ दो जिछते उच्चोग की स्थिति की मल्लीन्‍्मोति ज्ञान होता है। 

अन्त में, सवसे कमेटियों को भी चर्चा अनावश्यक ने होगी। प्रोयोगिक संघर्ष 
अधिनिद्म के तीसरे खर्ड के अजुसार सरकार दो यह अधिकार भप् है कि वह १०५ 
था प्रथिक सच्दूरों की संस्थाओं में चढ्से कमेटी नियत करने के धादेश दे सकती है। 


चपछ कमेटी मे मजदूरों व अदन्धर्की के सद्घ्य जै। मजदूर 
अपने प्रतितिधि स्वयं हैं। इन इमेंटर्यों का सत्य दोनों पर्दों में सदूभावा चच 
द्रेमन उस्पत करना तथा आपसी को दूर करना होता है। उत्तर प्रदेश, | 
इावरै, सच्यनदेश, सदी शा में वव्स कमेटी बनाने की धांज्ञा+ च्र्चा- 
सिह की जा है। झदमदबाद जो सन, १६४६ के बग्बई वानेत 
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हुईं । उत्तर प्रदेश में तो सरकार ने इनकी ब्यर्थता देखकर स्वय ही वक्‍्स कमेटियों को 
सन्‌ १६९० में भज्ञ कर दिया । छुछ स्थानों में इन कमेटियों को आंशिक सफलता 
मिली हे, किन्तु श्रधिक्वंश स्थानों व उद्योगों में ये असफल ही सिद्ध हुई हैं। इपके 
कुछ कारण निम्नलिखित हैं :-. 

( १) मजदूर सं्घों ने इस भय से इनके निर्माण में सहयोग नहीं दिया कि 
कहीं ये कमेटियाँ ही उनकी प्रतिस्पर्धी न हो जावे । 

(२ ) वक्‍से कमेटियों के सदस्य सद्भावना व प्रेम का वातावरण बनाने की 
अ्रपेज्षा स्वयं संघर्षंशील पक्ष वन जाते हैं झौर वातावरण को श्रधिक कट्द बना देते हैं। 

(३ ) कारीगर जहाँ देखते हैं कि बक्से कमेटी उनकी किसी माँय को भ्रनुचित 
सममती है या मिल अधिकारियों से मनवाने में श्रसफ़ल होती है तो वह कमेटी के 
सदस्यों को मिल मालिकों का दुलाल कहने लगते हैं। इस तरह कारीगर ही 
कमेटी की प्रतिष्ठा को समाप्त कर देते हैं । 

( ४ ) इन कमेटियों की स्थापना समदूर व मिल-माल्िक अपनी इच्छा से नहीं 
करते, कानून के द्वारा विवश हो कर करते हैं। सदुमावना फैलाने का वातावरण 
प्रारम्भ में ही नहीं होता | श्रमेरिका व इडलेण्ड में सदुभावना का वातावरण बनने 
ओर दोरनों पत्तों के तैयार होने पर ये कमेटियों बनतो हैं। 


ऑवद्योगिक शान्ति को बढाने के उपाय-- 


श्रौद्योगिक शान्ति की स्थापना के लिए लाभ थ्शभागिता की योजना 
का प्रभाव रखा जा सकता है। इस योजना के फत्तस्तरूप भ्रम तथा पूँजी के 
द्वित परस्पर बध जाते हैं एवं दोनों पहकार उद्योग के समुचित सचालन में भाग लेते है, 
किन्तु इस थोजना की सफलता के लिए सद्भावना की विशेष झ्रावश्यकता है। प्राय. 
अ्रमिरों को उनका भाग देने में देर की जाती है| लाभांश बहुधा वर्ष के श्रन्त में दिया 
जाता है, जिससे श्रम तथा उद्योग दोनों को ही हानि होती है। लाभ अश-भागिता की 
थोजना उन्हीं उद्योगों मे सफल हो सकती है जिनमें लाभ निश्रमित रूप से बना रहता 
है अ्थया यह योजना छोदटे-द्लोटे उद्योगों में सफल हो सकती हे, यदि श्रमिक निपुण 
तथा बुड़िमान हैं और श्रमिकों तथा मालिकों का सहयोग सामेदारी की भाँति है। 
श्रौद्योगिक शान्ति की स्थापना के लिए उद्योगों के राष्ट्रीयवरण का भी सुझाव दिया जा 
सकता है। यह तो बिना आपत्ति के स्वीकार किया जा सकता है कि राष्ट्रीयकृत प्रयाली 
में भ्रमकी को दशा सें सारो सुपर हो सकता हैं, किन्तु इससे समस्या का पूर्णतः हल 
नहीं होता । भारत का अनुभव तो यही है कि सरकारी उद्योर्गों में भी निरन्तर मे 
होते ही रहे हैं। पिदुले वर्षो में इ गलैरड के राष्ट्रीयकृति उद्योगों में जो दडतालें हुई हैं, 
उनसे भी इसी विचार की पुष्टि होती है। इसके अतिरिक्त भौद्योगिक राष्ट्रीयकरण की 
सफलचता के लिए शासन की कुशलता ओर सेवाओं की श्रारोग्यता तथा निष्कलकृता 
नित,न्त श्ावश्यक हैं । इस दृष्टि से भारत की स्थिति अभी सन्‍्तोषजनऊ नहीं कही जा 
सकती, अतः भारत की चतंमान आर्थिक तथा राजनैतिक परिस्थितियों में कडे 


सिशौदण, मजदूरों और कार्य की दशा के समुचित विगत ठथा ऊद्याण काया 

के विकास द्वारा ही दयोगिक शार्त तथा सम्पक्ता की चूद्धि की अत दी ज्ञा सकती 

है। श्रौद्ोगिक शान्ति की आवश्यक दुशाओं को प्रा करने के लिए सभी छोगों के 

लिए जीवन लिवोह योग्य मज्दूरियों की ब्यवस्था होनी चाहिए । मकानों सथा सापमा 
ही ता क्यो में स्थारि 


जि सुरदा के वि' यू में भी काफी सुधार के । स्स्ि 
होना चाहिए तथा पूँजझ्ी में पारस (हक सहसोग + 
उपसहार-- 


इससे ससेदठ नहीं कि जिस प्ररार पूजी घठ है, उसी प्रवार वरिश्रम भी धरे 
है श्रोर अपृहंग घने है। उद्योगों पर दोनों दी चतपतियों वी स्वामिख होता 
बखाहिए | इसके लिए सधप भी पता 'पदहा हैं और कभी-कभी हडतालों की भरी 
आवश्यकता पेई ज्ञादी कै; पे छोटे उचित या अं चते प्रश्नों वो लेकर 


हडताल शुरू कर दा सदा सदी मार्म नहीं हो .हृढताख वो एक 
अमेयुद्ध, कै जिसमे मजदूर देख आपनी उचित झागो। को उद्योगपतियों द्वारा के णु 
जाने पर पक ऐसा से डान छेंते दें; जैये, सयन, शरण ५ शा 
सघ निष्ठा ६) और उद्योग रिक समहन्‍य प्रेम, 
तर तथा संदानु भूति पर थे होना चाहिए। रच ने एक लेख में लिखा 
था कि “नौकर और लिंक के सम्बन्ध थे बी भावता ते शाप न होकर एक 
सुछ की मावता जिमेर होता हए १ लेन दे (ति पर स्थिर मे 
होकर पारसरिक सदनुभति पर छिर रदना चा। ः और उद्योग-पति होगी 
दी एक मे गे दो रा , एुक रथ के को चक्र दे) एक लत वी दो शवाले दे तथा 
हुक साथता के दो दोनो ही वो एफ दूसरे का हित छोचना चांदिए । 
उद्ये गपतिकी: दो अपनी पुज्नी दवए मजदूरों फी सुविधाओं को प्राप्त करवा चाहिए 
शथा मजदूरों श्र चू जीपतियों को पूर्ण सहयोग देता चाहिए १ 
केवल धपने स्वोर राजनैतिक ऋमतों है होकर काम बल्द कर दे बल 
दरों पर्चों की ही हानि नहीं वर पके दित मे भी घातक ६ । 
मजदूरों बी द्वार का आधार इसकी डच्ित मांग परे ह्दी अबलम्बित 
है मएा घहले मरे है को उसके “व पर पूर्ण दिचार हर 
लेना चा्दिए ! हो मन्दूरो कभी सफाता प्राप्त नही दो 
सझती ६ ४3 ५ आेंतिक मांग करओे हडताल कर दें और मजदूरी थोईकर 
डदासीन हो दैहवा दोक नहों ड्दूर का मरे दूरी न कर: बा झपता मिठास 
दोद देना 5 चित मांग वो ही थात में हल कर देता झसपलता की 
बहली सीदी है ६ उचित माँग दर की गई हाडाई वास्तव मे लीति युद्ध दे । 
माँग के टचित होते पर भी महदूर का सकता दोनो मे दूर के न्याय चू्ण 


हु 


्वाये पर निर्भर है। मन्दृश्बईता दुक धर्म युद्ध दं युक सत्याग्रह हैं। प*े ब्रतत हैं; 
एक तपत्ण हैं। लिसदी सफलता कवि इतिस आचरस्णों पर ही निर्भर है। धगर ईस 
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युद्ध मे सक्दूर अन्याय को उपयोग करते है, दगा फसाद सचातते है, सूछ बोखते हैं, 
तोड फोड करते हैं, दूसरों को दबाते हैं या श्राूूस से काम लेते हैं तो श्रन्त में उनकी 
विज्ञय कभी महीं द्वो सकती। मज्दूरों को शांति व न्याय से काम करना चाहिए। 
डनकी ईमानदारी , उनकी आस्था, श्रद्धा और उनकी सहाजुभूति तथा हिम्मत ही 
डनऊो विजयी बना सकतो हैं। हडताल के समय मजदूरों पर कुछ काम न होने के 
कारण थे अवगुणणों मे फ्स जाते हैं, जेसे-जुआ खेलना, शराब पीना, चोरी करना, तोइ- 
फोड करना, ह्ला-गुलला करना इत्यादि। मजदूर एक श्रोर धर्म दुद्ध छेडकर दूसरी 
भोर ऐसे थ्रधर्म मे लिप्त होकर युद्ध नहीं जीत सबता । हडताद्य करने वार्शों को 
नैतिक व श्रात्मिक बल की आवश्यकता होतो है । सन्‌ १६१८ में अहमदाबाद में होने 
वाले मजदूर युद्ध. मे भाषण देते हुए गांधी जी ने मजदूर-इड्ताल करने वाक्षों को 
नेतिक उत्थान के लिए श्रादेश दिया था-- 

“मजदूरों को सत्यवादी होना चाहिए। उचित माँग करने के अतिरिक्त न्याय 
बुद्धि से काम लेते हुए उद्योगपतियों से मित्रता का ही ब्यवद्वार व्तना चाहिए | उन्हें 
प्रत्येक भ्रापत्ति के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सम्भव द्वे युद्ध लम्बे समग्र 
तक चले भ्रौर उन्हें भूखे रहने का भी समय थ्रा जाय ।” इसके साथ यह भी तितन्त 
झ्रावश्यक है कि सेवाय्रोजक भी श्रमिरों के प्रति पुत्वत व्यवद्वार करें । उन्हें सन्देह को 
दृष्टि से न देखकर उद्योग का एक अनिवार्य अग समझें, तभी औद्योगिक सध्प की 
समस्या इल हो सकती है। 





रण्स्लिण ऐ सकते ह-शेत्माइन, औद्योगिक शान्ति तथा अमित वा पवन्ध 
[ति के अनुसार अमिकों को अरतिर्ति लाभ 4 ड्ण्ः 


हैँ भाग लेगा। सर्मि 
मिछता चाहिये। अध्येक 


अमिझ का भांग उसकी 


द्ुब्वी ६६ माई डी कमाई 
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का अनुपातिक होना चाहिये। समिति ने योजना कौ अयोगामह गाधार पर 
छू बड़े बडे उद्योगों में लागू करने वी सिफारिश की है। 


४. राजतरीय नीति की आलोचना--विशेषज्ञ समिति में यह सुराव दिया है कि 
लाभ श्रश योजना को थ्रौद्योगिक्त एवं स्थानीय थ्ाधार पर कार्यान्वित डिया 
ज्ञाय। इसम प्रत्येक श्रमिक को एक न्यूनतम ल्लाम अश शअत्रश्य मिलेगा, 
परन्तु इसझी यह कठिनाई हे कि घुक उद्योग की कुशल इकाइयों शकुशल 
इकाइयों के कारण हानि उठावेंगी। भारत मे उपयुक्त सनियम के अमाव में 
खास अश योजनाण ऐच्हिक है या न्यायालयों क निर्शयों पर आधारित हैं। 
ल्ञाभ अश की मात्रा का निश्चग् ग्रयेक स्योग की आर्थिक स्थिति को देखकर 
क्या ज्ञाता है। ल्ञाभ की परिभाषा भी एक सी नहीं 2ी गई । 


धू, उपसहार--लाम अश-सागिता की योजनायें बडी अव्यावद्वारिक हैं। इनको 
बहुत कम सफलता मिली है । 


अस्तातना-- 

प्राचीन श्रार्थिक विचार घारा के अनुसार लाभ पर केवल पूँजीपति का ही 
अधिकार माना गया है, किन्तु वर्तेमान थुथ में श्र लोग ऐसा अनुभव करने तगे हैं 
कि श्रम ज्ञीदी भी जो कि झौद्योगीकरए वे आधार हैं, इस लाभ के श्रधिकारी हैं, 
क्योंकि उन्ही के परिश्रम स्वरूप लाभ समव होता है, श्रत ड हैं भी लाभ का उचित 
भाग मिलना चाहिए ॥ लाभ अश भागिता के अनेक अर्थ हो सकते है। एक अर्ध के 
अल्लुसार तो अस्पेक पेसा भुगतान जो नियमित मजदूरी के अलावा श्रमिक को सेवायोजक 
की झोर से दिया जाता है ( चाहे नगद रुपयों के रूप में हो अथया वस्तुओं के रूप 
में ), लाभ से ही सम्बन्धित होता है। इस इष्ठि से हम यह कह सकत है कि यदि 
कोई सेवाघोजक श्रमिक की मजदूरी के भ्रतिरिक्त ऐसे शीर्षक पर, जैसे--चिक्रित्सा, 
सबेतन छुट्टी, मनोरजन शिक्षा थ्रादि पर किसी प्रकार का च्यय करता है, सो वह 
वास्तव में अपने ही लाभ का एक भाग श्रमिक को देता है। इसी श्रकार यदि कोई 
संस्था श्रमिकों को आकृपित करने के उद्देश्य से उन्हे बाजार दर से श्रधिक मनदूरी देता 
है, तो जो अतिरिक्त शोधन वह करता है उसझे सम्बन्ध म॑ भी हम यह धारणा कर 
सकत है कि वह अपने लाभ का एक भाग श्रम्रिशों को दे रहा है, किन्तु श्रथशास्त्र की 
शब्दावली में इसे हम लाभ अश भागिता बहीं ऊहते | श्री एव आर सीगर के भता 
जुसार लाभ अश भागिता से आशय ऐसी व्यवस्था से है मियके अ्न्तगंत सेव/योजक 
अपने कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त अपने होने याल्ले लास म॑ से एे पूवे निश्चित 
श्रश देने के लिए अस्दुत द्वोत है। ल्लाभ अश भागिता वास्तयर में झ्ृत्ति देने की कोई 
पद्धति नहीं हैं। इसके अनुसार तो साधारण वेतन के अतिरिक्त अममीवियों को छाम 
का एक भ'ग दिया जाता है, जिसस उर््हें प्रेरणा मिले। छाम अ्रश भागिता का विचार 
सर्वे प्रथम एक कोच चित्रकार एन० लेकलेयर ()प ॥/९0376) के मस्तिष्क में आया 
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था। उसने अशुभ किया है कि यदि बम का कुर्द भाग अमित को भी दिया ज्ञाय 


बह भाष; जो श्रमिक को वित्त किया जाता हे, सच के असली जाम ख्थवा 
अशधारियों वी दिये गये लाभ[श छ्छि पप्णाक ० तुजशाएकाए) पर लिमेर पता 
है और उसी के झतुमार घटवा बढ़ता है १( ३ ) श्रमिक को लास की कितया प्रतिशत 
दिया बाता ४, “ई पहले से दी जिश्विय कर दिया ॥ है। तल्लस्थाव. सेवायोजक 
डप्तोे परिवर्तन नदी कर सकते । ( ६) जे ब्रश भागिता की ध्ययक््या वी लाम रच 
विशेष कर्मचारियों तक ही सामित नहीं होता, वन इेंसरी छथदा संस्था के प्रत्येक 
अमिक वो मिलता है।(४) चैशनक्तिक लाभ अश निर्धारण करने दी मोटी खुपरेदा 
तब ध्रमिर्दों को बहिले से ही ज्ञात होती हे । 

ज्ञाभ धर भांगिता की योजना में डे सारी विशेषताएँ होनी आाहिए अन्यथा 
बह ध्यवस्था जाभ अश भागिता नहीं की जी सकती । ईंस परकीर यह योजना 
उत्पादन श्रधवा सुख-न्सुविधा बविभाइत (ए0्ऐएक ण एा०एशाएए 80070) 
से सर्वेथा मिल्‍ हे ४ 


कम से फेम सैद्धान्तिक ध्थटे ते हो यह योजना बड़ी आ्रार्कपित प्रतीत होती 
है। यह श्रमिकों के हंदय में परिक्रमा एव भसद्रता ले झागे करने की प्रेरिण उलभ 
करती है। उनके परिक्षत है पल्॒छरूप ही स॒प्या दो झधिक लाम हो सख्ता है. और 
अधिक से अथिक लाभ से ही उन्जा भी लाभ आश बता दे ६ यही प्रेरणा वा ख्रोत है। 
इस प्रेप्पा के परिणामस्वरूप नेग्यलिखित हाम होते (६ 3) श्रमिक इस बात 
क प्रषक्ष करत है कि सामग्रो, ३ पे शक्ति भादि का कमी से कार व्यय ही । (आ) 
वे उपकरण, यस्त्र पे झामप्री द। साखातो से प्रयोग करते है । (इ)वे तहन्मत से 
घरिध्रम करत ६५ जिम उत्मादव वी माया एवं उछरी क्िम्म में खेद. हांती ६। दूघरे, 
देदावोजर को बदले में कुये नहीं देना पर्चा, इ्योकि प्राय जो वाभ अश अमिकों को 
(दिएा जाए हैं; उसे धमुपात में उत्तादन द्रेग्णा के परस्वला कई अधिक बढ पता 
६। वोसरे, सेवलोजर एड सेवायुक्त एक दूसरे के कापी निकट था तोते के क्योंकि 


श०० | 


उनके हित परस्पर बेच जाते है । इपसे उनमें सहयोग की भावना बढ़ती है। हडताल 
तथा ध्रन्य श्रौद्योगिक सघपं कम हो जाते है। चौथे, सेवायोजकों को श्रमिकों का 
विश्वास प्राप्त हो जाता है और उसको कुशल कारीयर मिलने में कठिनाई नहीं होती। 
पांचदे, लाभ-अंश-भागिता की योजना से श्रमिह्लों की आय में भो बृद्धि होती है | लाम 
का जो भाग उन्हें मिलता है उसे वे किसी भी उपयोगी कार्य में लगा सकते हैं। छरे, 
इस योजना के पलस्वरूप श्रमजीवी स्थायी रूप में कार्य ऋरते रहते हैं, क्योंकि यदि 
वे बर्ष के मध्य मे नोकरी छोड दें, तो वे लाभ-प्रश पाने के भी अ्रध्िकारी नहीं रहते 
इससे सेवायोजकों को बडा लाभ होता है। 

सहमागिता की योजना में लाभ थ्रश भागिता के सारे युण तो पाये ही जाते 
हैं | इन्के अ्रतिरिक्त निम्नलिखित भ्रन्य लाभ भी हैं :--प्रथम, स्वामिप्न के बिखर 
जाने से श्रौद्योगिक-जन तन्त्र स्थापित हो जाता है और श्रमिकों को स्वामित्र की 
वास्तविक भावना तथा वैयक्तिक चाव के द्वारा अपने उत्तरदायित्व का अनुभव होने 
लगता है। इससे सस्था का विशेष द्वित होता है। दूसरे, श्रमिकों के भी सहभागी 
होने के कारए, सेवायोजक और सेचायुक्त दोनों पत्त काफी समीप आ जाते हैं भौर 
सहयोग की भावना बढ़ जाती है। तौसरे, श्रमिकों को तिहरा लाभ होता है--एक तो 
अशधारी के रूप में (लाभांश), दूसरे श्रमिक के रूप में (बेतन) भौर तीसरे सहभोगी 
के रूप में (नियम्त्रए में भाग)। चौथे, सस्था के नियन्त्रण में भाग रहने के कारण श्रमिक 
आपनी वेतन सम्बन्धी समस्यायों के हल के लिये स्वयं भी विशेष प्रभाव डाल सकते हैं। 


लाभ अंश भागिता की हानियाँ तथा क्ठिनाइयाँ-- 

लाभ अश-भागिता की योजना बिल्कुल दोपद्दीन नहीं है। इपके कुछ मुष्य 
दोप एवं कठिनाइयाँ निम्नलिखित हैं---प्रथम, श्रमिकों का लाभ-प्रश अनिश्चित 
पकृति का होता है। जैसा ऊपर लिख चुके हैं, लाभ का कुल भाग अ्रसली लाभ 
(०४ ?70॥7) पर निर्भर होता है, जो प्रति वर्ष घटता-बढ़ता रहता है, भतएंव 
लाभ की यह श्निश्चितता श्रमिक के उत्साह को मन्द कर देती है। दूसरे, प्रयत्न 
तुव पुरस्‍कार में प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता | परिश्रम करने के 'बाद तुरन्त ही घुरस्कार 
नहीं मिल जाता | लाभ वर्ष में केवल एक बार है) जितरित किया जाता है और वह 
भी वार्षिक द्िसाब-किताब के परिणाम पर निर्भर होता है । लाभ की झ्निश्चितता 
और पुरस्कार के दूर रहने से ध्रमिक का उत्साह हूट जाता है। तीसरे, इस योजना 
के श्रन्तगत श्रमजीवियों को जो लाभ दिया जाता है, वह उनकी व्यक्तिगत कमता 
एवं गरोग्पता पर निर्भर नहीं होता । कुशल श्रमिक्रो को इससे विशेष हानि होती दे, 
विशेषतः जब उन्हें भ्रकुशल श्रमिकों के बीच काम करना पडता है । चौथे, यह पद्धति 
श्रमिकों की गतिशीलता में बाघा डालती है | पाँचवें, बडी-बदी सस्थाओं में लाभ को 
अंश, जो प्रत्येक श्रमिक को मिलेगा, स्वभावत: परिमाण में कम ही होगा। ऐसी दशा 
में तन, सन से कार्य करने के लिये उनमें कोई विशेष उत्सांह कप, नहीं दोता। 
छठे, लाभ अश की योजना श्रधिक्‍्तर पहुपातपूर्ण कही जाती है, क्योंकि लाभ में तो 


लाभ सिएया जा सकता है। स्यारहवे, जाम अशन-भामिता की पोजना धमिकों के 
संगठन में बाधा डी है, समोकि जिन सस्याओं के अमभिर्की वो लाभ भरा घ्रिछता 
है ये उस संध्या के श्रमिकों का, जिसमें छाभ-कश नही मिलता, सहयोग नहीं देते, 
इसलिये क्षमिकसध प्रायः ईने दोजनाओं को पसा३ नहीं करते । 


औी ऐसी पोजरा सफय हही हुई, परन्ठ मेरे विचार से श्रमिकों को पर्यात मर्दूरी 
अवश्य देनी चाहिये भोर उनहें हृदय में बाय के प्रति प्रेरणा की. आता जाभत करने 
के लिए अधिक उच्ाईते करते पर अधिलानारा (?70०0ए७-०७ छ०॥७७) देता 
को के काम करने बी दशाओं मे भरी उचित परिवर्तन 
करता चाहिए दिडब्या जी के दिचार सचमुच सराहनीय है। हाँ, प्रेएण उससे 
करते के लिए पक ओर युक्ति मी है, वह पद कि अभि को ऋुरूदी उपस्थित पर भी 
बर्दिक अधिरामाश दिया जब | 
मारत में लाभ अश मागिता की योजनाएँ 

सन्‌ १६४६ एव सन्‌ १६४७ डी श्ोौद्योगिक अशान्ति से विवश होकर भारत 
की राप्रीय सरकार जे शाम्ति स्थापित करने के उद्दे शव से दिसम्बर से १६४५ ज्ञ्णुक 


श्र ] 


श्रौद्योगिक सम्मेलन घुलाया, जिसमे श्रौद्योगिक शादि वा श्रस्ताव ([70॥50709] 
ए५९७७ 0९50]0900) रक््पा गया | उस प्रसव में इस ब्रात का वर्णन था कि 
श्रमजीवीधौर पूलीपति दोनों अपने सम्मिलित श्रय नो से हुई उत्पत्ति को आपस में 
बॉट लेंगे, विन्‍्तु यह तभी सम्भव होगा जबकि -..- 

(श्र) श्रमिकों को उचित भृतियाँ दी जाये। 

(था ) पूजीपतियां को उद्योग में लगी हुई पूँजी का एक उचित प्रतिफल् 

दिया ज्ञाय, भौर 
(इ ) उद्योग को स्थिर रखने तथा बढाने के लिए भी उचित राशि रक्खौ 
ज्ञाय । 

इसके बाद जो शेष बचे, उसे पू जीपति औ्रौर श्रमिक दोनों बाँट लेंगे । तप 
श्चात्‌ अपनी भ्रौद्योगिक नीति की घोषणा करते हुए भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर 
दिया कि ल्लामों में श्रमिकों का अश सामान्यत उत्पत्ति के अनुपातानुपार (8॥078 
809]0) होना चाहिए। उक्त प्रस्तात्र को कार्यान््रित करने के लिए २१ मई सन्‌ 
१६४८ को भारत सरकार ने 'लाभ श्रश भागिता? पर विचार करने के लिए विशेषज्ञों 
की एक समिति नियुक्ति कौ, जिसमे १ दिसम्बर सन्‌ १६४८ को श्रपनी रिपोर्ट भी दे 
दी | इस समिति के सभापति श्ली एस० ए० बकटा रमन थे | इस समिति ने निरन 
लिखित ६ उद्योगों म॑ स्व प्रथम पाँच वर्ष का अत्रधि के लिए. लाभ अश भागिता की 
योजना पर प्रयोग करने की सिफारिश की --( १ ) सूती बख्र उद्योग, ( १) जूट 
उद्योग, ( ३ ) स्टील ( मुर्य उत्पादन ), (४ ) सीमेंट उद्योग, (& ) टायरों का 
निर्माण, एव (६ ) सिगरेटों का निर्माण, योजना का भविष्य इस श्रग्योग पर 
निभेर है । 

समिति की सम्मति में श्रनुपातिक भ्रत्ति पद्धति (०४४९५ 00 हक 
8९8)9) का सफल होना अ्रसम्भव है । मुस्य कठिनाई यह है कि उद्योग का लाभ 
श्रम के श्रतिरिक्त अन्य कई बतों पर निर्भर होता है। लाभ भ्रश योजना के द्वारा 
अंरणा के फलस्वरूप अधिक परिश्रम करने पर भी कुछ कारणो से सम्भव है कि विशेष 
लाभ न हो, जेंसे--भ्रयुक्तिपूर्ण क्रम विक्रम, सयठन-फर्त्ता की कुशलता श्रथवा मंदी का 
आरम्भ | इसके विपरीत श्रमिकों की ग्रसावधानी और उपेक्षा करमे पर भी उद्योग को 
अ्रन्य कौरणों से बडे बडे लाभ भी हो सकत हैं। यहा नहीं, एक साधारण इकाई के 
रूप में कुल उत्पत्ति की माप तौल करना भी कठित समस्या है. आर वार्पिक उत्रति का 
एक स्तर नियत करना आर भी कठिन है । 

उक्त सभी बातों को ध्यान में रख कर समिति ने इस वात की सिफारिश की 
है कि वतमान परिस्थिति मे व्यापार के प्रयोजन के लिए परिदत तथा सचित पूँजी 
(एथ्वाते पए शा्ते दि8७7ए० (.धभञाछ) पर ६% की दर उचित होगी। खाता 
रणत २०% सचित रखने का उद्देश्य हो | शसल्ली लाभ का १०% तो अनिवार्य रूप 
से सचित कोप के लिए भव रख देना चाहिए ) कुल लाभ (57058 ?70॥09 में 


आविलाभारों को कीर्यर पिल्लुरे वर्ष दी झाय में से बची हो ) 


साधावी से विचार करने के उपरान्त अति ने यह भी. सिफारिश की है 
कि अ्रसिरी का जाम भरे प्रध्यैक औद्योगिक इवाई के आधार पर (एए| 9888) 
होना चाहिए, किरत पी बत् उक्योग के विषय में यद अपवोद रखा गया कि बग्वई 
अहमदाबाद और शोहाणुर में लाभ वा दिनाजन उयोग और स्थानीय चेत्र (00 
काए शाण ]000ह0५ छह्काओ के सदुक्त आचार पर क्रिया जा सता ) 


हाभभश भागिता की डुपयोगिता हीत हप्यकोएँ से देखनी चझोहिये ““ 
(ञ) उसादन के लिए प्रेस्णा, ( मा ) ब्धोगिक शार्ति की स्थापता) श्र (६) 
प्रत्बथ में अ्रमिदी का सहयोग । यहाँ यह कहना आवश्यक ने होगा कि छाम अर” 
भागिता की योजना #ह्ौद्योगिक जततरम (हएवएणाशै चू)श0००००४४' 


स्थापित करते के लिए पहला कदम है। 


होम ऋरश भागिता बी योजना से उत्पादन को कहो तक प्रेरणा मिलेगी, यएँ 
कुब दीक नहीं कहा का सकता । इस योजना की सफलता के मार्ग में अनेक कंडिनाइसों 
हैं. जिनका वर्णन इम उपर कर झुक दें । पदिललो'! ( पुप॒800- ४४ पुच्ण 
6 #०्शे (0एएथार ) ब। खहरए इस सम्बन्ध में मुल्य नहीं जञ! सकता । 
यहाँ अधि ले भाश ६ 90708 ) कै रूप जे श्रममगीवियों नो असली लीम की 28 
आग दिया गंषों, किस्तु प्रति श्रमिर उत्पादन बढने की अवेद्ा घट गया ) डत्पादन 


-स कमी के अन्‍य सकते हैं, किन्दे के भी हो यह योजना असपत्त रही । 
हरे, समिति का विचार है. कि लाभ अश भांगिता की चोजना के परिणाम 
स्वरूप एक ऐपा बातावरण पैदा प्रेस, मो औषोगिक मस्त के पढ में दोगा। 
यह समय भी है. । बोहना के पा वियों की भारती मे परिवतेत होता 
ख्वाभाविक हे; झिन्‍्तु यह बात ््‌ हीं। हो सकता स्वध्य बाता 
दर के होने पर भी ल_ दी रीति पर मतमेर दैदा हो जाय और वह 
मतभेद बाई प्रशान्ति का रूप चारण कर ले यदि लाभ धर भे मिी की आरा पे 
जरा भी कम हुआ, हो वे आन्दोलन हैं, इसीलिए श्रमिक 
सध इन योजना के प्रतिक्र हैं; जत्रकि अम सगदनों वा | परे इृष्टितेण से 
अधिक महत्व साना गया है।फिर भी समिति इस बप्ठ को झाथिक समेस्ता झपेवा 


१७४ ] 


जयकि सजदूर भौर मालिक दोनों ही सहयोग, त्थाय तथा इंमानदारी से काम करें तथा 
मालिक श्रमिकों को लाभ का पर्याप्त आग देते रहें । 


राजकीय नीति की आलोचना-- 


श्रमिक संघों का संगठन सामान्यतः उद्योग के श्राधार पर होता है, श्रत, यदि 
लाभ-झंश भागिता की योजना का श्राघार श्रौद्योगिस इकाई रखा जाय तो श्रम संगठन 
का आधार ही नष्ट हो जायगा, जिसके परिणामस्वरूप झौद्योगिक सघप बढ सते हैं। 
इस दोष के निवारण के लिये यह सिफारिफ की गई है कि योजना को श्रौद्योगिक तथा 
स्थानीय आधार पर लागू किया जाय, किन्तु वास्तव में मिल मालिक ही हम 
प्रकार लाभों को एक साथ एकत्रित करने का विरोध करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से 
एक उद्योग की कुशल इकाइयों का लाभ उसकी अकुशल इकाइयों को मिल ज'ता है। 
ऐसी प्रणाली लाभ-धरश-भागिता की अणाली नहीं कही जा सकती । दूसरे शक्तों में, 
यह कुशल इकाइयों पर भ्रदुशल उद्योगों के श्रमिकों को लाभ देने के लिये करारोपण 
के समान हो जायगा | इस कठिनाई के कारण ही समिति का सुमाव था कि लाभ अश- 
भागिता की योजना को औद्योगिक इकाइयों के आधार पर कार्या>बित किए! जाय, 
हाँ, बस्बई, अदमदराबाद और शोलापुर के सूवी कपढ/ उद्योगों मे योजवा को श्रोद्योगिड 
एवं स्थानीय भ्रधार पर लागू करने का सुराव दिया । इसझे अन्तर्गत प्रस्येक स्थान 
की सभी मिलों के श्रतिरिक्त लाभो को एक साथ जोड कर लाभ-भ्रश को दर निश्चली 
जाती है। इस दर से ही प्रत्येक मिल अपने लाम बांटेगा, चाहे उसके लाभ कितने हों। 
यदि किसी उद्योग विशेष मे अतिरिक्त लाभों का २०% न्यूनतम दर से दी जाने वाज्ी 
रकम से अधिक है, तो यह आवधिक्य भी श्रमिें को ही दे दिया जायगा, परन्तु एक 
अ्रसिक का ल्लाभ-भ्रश किसी भी दशा में उसकी गत १२ महीनों की कमाई के २१% 
से अधिक नहीं मिलेगा । इसके उपर जो रकम बचे वह श्रमिक के प्रॉबीडेन्ड फणड या 
किसी अन्य खाते में जमा की जावगी। इस भ्रकार स्थान विशेष के प्रत्येक श्रमिक 
को न्यूनतम हिस्पा तो अ्रवश्य मिलता रहेया, जिसका निर्धारण कुन भ्रतिगिक्त ला्मों 
के आधे के आरधार पर होता है। 


हमारे देश में लाभ-भ्रश-बोनस्‌ देने की व्यवस्था करने के लिये कोई कानून नहीं 
है। श्रधिकांश योजनायें ऐस्बिक हैं अथवा न्यायालय के निर्णयों पर शभ्राधारित हैं। 
बोनस की मात्रा निर्धारित करने पर भी किसी नियम का प्रतिपादन नहीं किया यया। 
बहुधा उधोग विशेष की झ्रार्थिक श्थिति को ही साभमे रखा जाता है। इसके भ्रतिरिक्त 
लाभ की परिभाषा भी एक सी नहीं की गई है। श्रौद्योगिक और व्यावसायिक वर्गों ने 
भारत सरकार की ल्ाभ-भ्रश-भाग्रिता सम्बन्धी योजना के सम्बन्ध में यद्ध विचार 
प्रकद किए हैं कि थम, इसकः व्यावसायिक विश्वास पर बहुत बुर प्रभाव पडेगा। 
दुसरे, श्रौद्योगिक ल्लार्भों में कमो हो जायेगी । तीसरे, विनियोग घट जायेंगे भौर फनी 
की कमी पड़ जायेगी और चौथे, सरकार को उद्योगों के द्िसाब की जाँच करनी 


[१५ ] 
ा भारत में श्रम-संघ अन्दोलन 


रूप रैखा-- 

?. प्रस्तावना--शूद्द उद्योग प्रणाली के श्रन्तर्गत श्रमिकों के संगठन की कोई 
आवश्यकता न थी, किन्तु श्रौद्योगिक ऋान्ति के उत्पाद पूजीवाद के विकास ने 
श्रम सर्धों की श्रावश्यक्ता उत्पन्न की | पूँजीवादी देशों में श्रम सघ झ्रान्दोलन 
पहले शुरू हुआ्ना, भारत में इसका विकास देर से हुआ । 

२, भारत में श्रम-संघ आन्दोलन का इतिहास--प्राएम्मिक झबस्था। विकास 
का दूसरा युग (१६००-१८) | विकास का तीसरा युग (१६१८-१६३६)। 
आन्दोलन फूट | विझास का चौथा युग (१६३६-१६५६) | घतंमान स्थिति । 

है. भारत में श्रमिक संघ की सफ्लताएँ-- 

४. अ्रम-संधों के माय में बाधायें--भ्रम की चलायमान प्रकृत्ति, श्रजुरप्ता का 
अभात्र, जाति तथा भाषा भेद, नि्धेनता, राजनैतिक विचारों की भिन्नता, 
बेरोजगारी, मिल मालिकों का विरोधी व्यवहार, भशिक्षतता, समुचित नेताश्रों 
की कमी तथा सरकार की उदासीनता भ्रमुख बाधाएँ है। 

५. रसाप्टरनमिर्माण में संघों का भाय-- 

$.  उपसंहार-- 





अस्तावना-- 

गृह-ड््योग प्रणाली के अन्तर्गत श्रमिकों के सगठन की कोई श्रावश्यकता ही न 
थी, क्योंकि जो च्यक्ति किसी डद्योय विशेष के स्वामी होते », वे ही श्रमन्नीरी भी होते 
थे। श्रम, पूँजी तथा प्रबन्ध से प्रथवता न थी। प्राय" परिवार के सदस्यों की सहायता 
से ही उत्पादन होता था । कुटुम्ब का कर्चा ही मुखिया के रूप में अपने परिवार के 
समस्त सदस्यों को नियन्त्रण में रख कर उनसे काम कराता था। ऐसी परिल्थिति में 
किसी प्रकार के झान्दोलन की आयपश्यकता ही नथी। परिवार का सुखिया सबको 
पूर्ण तः सन्‍्तुष्ट रसता था एवं स्नेह से काम होता था, किन्तु १८ वीं शताब्दी की 
ओऔौद्योगिक क्रॉति ने विश्व के आधिक क्लेवर मे कौतूहल मचा दिया । इस क्राति के 
परिणामस्वरूप प् उत्पादन अ्रणार को बडी ठेस पहुँची। सयुक्त परिवार प्रथा 
हटने लगी झौर एवो परिवार स्री तथा बच्चों तक ही सीमित रह गया। पूंजीवाद का 
जोर बढ़ा | समाज औदो टुकंडे हो गये--पूँजीपति तथा श्रमजीवी। इस क्राति ने 


सेबायोबक तथा सेबायुक्त के बीच जो रिक संदुभा ५ हस्बस्थ थे, व 
अत बर दिया । मरदूर के पेट च्ण्ले ये बे की दशा अत्यन्त 

ओचनीय थी। अविकशत डस्तोग का स्वामी, बुज्ञीपति उपज व णुक़ 

बहा भाग खय रख लेता था जिसके शमिकी सुखमन 
आऔवन एक सपना हो गया था । ऐसी परिस्थितियों हे विवश हो बर उन्होंने यह 
अतुभव दया द्रीवन रतर मात बरने के लिए सगदन आवश्य' 


कि समुचित जीव न 

है। इस अतार दूजीवाद के विकास के साथ साथ ही श्रम सध थाग्दीलन ही पन्‍पता 
गया योरोपीय देशो में, ज्ञहाँ औद्योगिक ब्रति हे|एप्वाद पूँजीबादी उत्पादन प्रणाली ने 
शग्रतापूर्वक उच्तति की धरम सग सगठत का आरम्भ भी सबसे पहले डे किन्तु 
आरत में जहाँ पूँजीवादी उप चण्शली के थुग दर से धरम हुआ, अम प्ध 
दास्तोीछन भी देर से शुरू हुआ । हमारे देश में इस आरदौलत का झाराम छगमग ९० 
धर्ष पहले हुआ । 

भारत में श्रम सं आन्दोलन वी श्तिहात- 


सधापि पाप्तव जे भारत की पहली वंख् ज्िल सन्‌ पस४ खुर 

हो नहैं मिलें बहुत री खुल्ली ५ पर उसके बाद बछ उद्योग दी प्रगति तीअतर हो 

गई। साथ ही सथ सी और बच्चे भी द्ाफ्ी छएता में उनमे काम करने छगे ) ४. 
समय भी सोराइजी शाउर जी यगाली ने सरकार का ध्यान महदूरों की दयनीय स्थिति 
की और छींचा। एक कप्तीशन भी सकए से बिाया पर कोई लाभ । हुआ | एक 
रोचक चात यह है. कि लकाशायर के अग्रेज चू जीपति भी इस मामके में मारतीय 
मशदूरों के हितविन्तक थे बात बशस्तत्र ने यई थी कि इ गरैंड के प-न्ञीपति भारतीय 
वच्च उद्योग को नहीं पतपने देना चाहते ये और इसहिएं वें श्र के. रुकावट 
भारतीय वख उद्योगपतियों। के माने मैं डालना चाइते थे। उन्हीं के भरावोलत के फ् 

सरूप हाउस आफ बामस्स (त्रिदिश खसद) में ४ श्रर्ैष् सन १८५ है को एुक प्रस्याव पास 
दबा ओर छल्‌ ऐ्र मै मारत में पदला कैडटरी कानून बना । पर डस फेब्टरी एक्ट से 


प 


नदी मारत के मन्‍्देर ज्ेता सन्त॒ष्ट हुए. और न इगलेढ के चूजीपतति । दोरजों ने 


दो 
(रे 
आन्दोलन शंख कर दवा । परिणामत संत, ध्ुषछ में एक ना कमीशन बनाया गया । 
८ दे 
इघर मारतीय लक हो गए ओर डम्होंने मजदूर आन्दीलन का 
दियेव हिया । दूसरी तरह तब मतदूरों कीं प्रतिनिधित क्री न रागश 


मेघ वी. छोखाडे मे किया भौर मजदूरों की कई सर्पों कमीशन के सामने भरस्‍्तुत कीं 
कहें कमीशन ने अलीकार कर दिया । पर की ह्ोजाडे इससे विचेलित रहीं हुए भीर 
उन्होंने सन्‌ १८६०९ पहले भारतीर मजदूर संगठन दी स्थावना की । इसकी ज्ताम 

बब्बर, मिद्ठ मखदूर संघ मं बम्बई मिल दैन्डस एुवोसिग्रेशत था । श्री लोखाे ने 
महू का पह केले वाला दीखन्‍्डु पह भी चालू किया) उसी वर्ष रे४ अप्रैल को 


श्ज्द ] 


१०,००० मजदूरों ने अपनी पुक सभा में रविवार की छुट्टो की मांध की, जिसे मिल 
मालिक ने स्वीकार कर लिया | यह मजदूरों की पढली विज्ञय थी। ब्रिटिश व्यापारियों 
के आन्दोलन से प्रभावित होकर भारत मन्त्री ने भारत सरकार को और कमीशन बनाने 
का आदेश दिया, जिसके एक सदस्य श्री सोराब जी शापुरजी बगाली भी थे। इस 
कमीशन के सामने वम्बई मिल मजदूर संघ ने श्रपनी मांग प्रस्तुत की। परिणमतः 
१६ मार्च सन्‌ १८६१ को एक नया फैक्टरी कानून बना । सन्‌ १८६७ में स्थापित दी 
एमलगमेटेड सोसायटी आफ रेलवे सर्वेन्ट्स” पहली संस्था थी, नो रजिस्टडे हुई । 
विज्राप्ष का दूर युग ( सन्‌ १६०० से १६१८ )-- 
बिजली लय जाने से काम के घन्दों में वृद्धि की सम्भावना से सन्‌ १६०९ में 
बम्बई में कई हृतालें हुईं! । दूसरी ओर इसी समय अ्रमेरिका में कपास की फपल न 
होने के कारण भारतीय बस्र उद्योग को पनपने का मौका मिला और नह मिलें खुल 
गई, जिससे मानचेस्टर के अंग्रेज उद्योगपति और भी चौकन्ने हो यये तथा उन्होंने मज- 
दूरों को और श्रधिक सुविधायें देने का आन्दोलन शुरू किया । दूसरी श्रोर देश का 
राजनेतिक वातावरण भी अ्रशान्त होता जा रहा था । बगभग के समय नेतार्थों ने 
मजदूर आन्दोलन का समर्थन किया और मजदूरों ने हडतालों में भाग लिया। स्वदेशी 
आन्दोलन में भी मजदूरों का पूरा सहयोग मिला । सन्‌ १६०६ भ्रौर सन्‌ १६०६ के 
बीच रेलों में बड़ी-बडी हडतालें हुई | सन्‌ १६०८ में लोकमान्य तिलक की गिरफ्तारी 
के बाद एक बडी भारी हडताल हुई 
इन सब कारणों से,सन १६११ में तीसरा फैक्टरी कानून बना। इस समय जो 
सघ स्थापित हुए, डनमेसे कुछ धे--स॒ुद्रक सघ, कलकत्ता ( सन्‌ १६०५२ ), बसबई 
डाक यूनियन ( सन्‌ १६०७ ) और कामगर दितवर्धेक सभा, बस्त्रई ( सन्‌ १६१० ), 
किन्तु श्रतर॒ तक भी सजदूर आन्दोलन बहुत जोरदार नही हुआ । ये सनदूर सघ 
श्रमिकों पर अ्रधिक प्रभाव न डाल सके मजदूर मालिकों को “माई-बाप” सममते रहे। 
विक्रात्त का तीतरा थुग ( सब्‌ ?5#८ से १६३६ )-- 
परस्तु प्रथम महायुद्ध (सन्‌ १६१४-१८) ने मजदूरों मे बहुत जागृति उत्पन्न 
कर दी । युद्धुकाल में उद्योगपतियों ने भारी लाभ कमाया, परन्तु जीवन व्यय बढ जाने 
पर भी मजदूरों के वेतन नहां बढे । उपनिवेशों में भारतीय मजदूरों के साथ दुष्यवहार, 
महाष्मा गांवी का अ्सहयोग आन्दोलन, जलियाँवला काणड तथा रूप की श्रौद्योगिक 
क्रान्ति ने भारतीय मजहूर के श्रन्द्र भारी प्रतिवतेव ला द्विया भर अड् वह मिल 
मालिकों को अपना साई बरांप न समझकर अपने अधिकारों के लिए उनसे संघर्ष करने 
लेगा । लगभग इसी समय कम्युनिस्ट पार्टी भारत में काम करने लगी । तब से ही 
राजनैतिक कार्यकर्ताओं का ध्यान मजदूरों की ओर गया और शिक्तित वर्य उनका नेता 
बन बैदा । श्री वाडिया ने मद्रास में २७ अ्रग्रैल सन्‌ १६१८ वो पहली औद्योगिक टूड 
यूनियन की स्थापना की । यह सूती कपड़े के कारखानों के मजदूरों की थी। एक ही 
वर्ष बाद मद्रास मे चार ट्रेंड यूनियन बन गई, जिनकी सदस्य सख्या २०,००० थी। 


झस्दो' 
3] और घी भी इसी समय इस श्र स्वत को लेगा। इस समय सरकार ने लेबर 
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कमीशन नियत किया हुआ था | उसको सहयोग देने न ठेने के श्रश्न पर कॉम्रेस में मत- 
भेद उत्पन्न हो गया और कॉग्रेस से निकल्कर उदारव'दियों मे एक श्री एुन० एम० जोशी 
के नेकृव मे एक नया संगठन भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन बना लिया जिसका प्रथम 
अधिवेशन दीवान चमनलाल की अध्यक्षता में १ दिसम्बर सन्‌ १६१६ को नागपुर में 
हुआ । जब मजदूर आन्दोलन में फूट पड गई तब खिल भारतीय रेलवे मैस्प फेडरे- 
शन काँग्रेस भर फेडरेशन दोनों से श्रलग हो गया। रेलवे बोर्ड भी इसी को स्वीकार 
करता है । 


सन्‌ १६३१ में सुमाप वोस के सभापतित्व में होने वाले कलकत्ता श्रधिदेशन 
में एक दरार और पडी । ग्रिरनी कामंगर यूनियन का प्रतिनिधि कॉमप्रेस में किस दल 
को माना जाये, इस प्रश्न पर भीपण मतसेद हो गया और सभापति को भ्रधिवेशन 
तक स्थगित करना पडा | फरत कट्टर कम्युनिस्ट श्री देशपाँडे और श्री रणदिवे के नेतल 
में श्र्षग हो गए । उन्होंने लाल ट्रंड यूनियन कॉग्रेस की स्थापना की । फूट को दूर करने 
के लिए उसी समय से एकता प्रयज्ञ भी शुरू हो गए । मई सन्‌ १६११ में रेलवे मैम्स 
फेडरेशन ने घम्वई में एक एकता सम्मेलन बुलाया और सन्‌ १६३३ मे एक राष्ट्रीय 
फेडरेशन की स्थापना की श्र सन्‌ १६३३ में हो यह भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरे- 
शन में शामिल हो गय्या तथा इसका नाम नेशनल ट्ूंड यूनियन हो गया। सन्‌ १६४३४ 
में कॉग्रेस समाजवादी पार्टी भी मजदूर आन्दोलन मे भाग लेने लगी। सब १६३८ में 
इणिडियन ट्रेड यूनियन काँग्रेस और नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन का मद्रास के 
तत्कालीन भ्रम-मन्त्री श्री० बी० बी० गरिरि ने समझौता करा दिया ! सम्रभौते की शर्तों 
में से कुछ निरन थीं--- 


(क ) कॉग्रेस का विधान नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन का ही रहेगा। 
(ख) काँग्रेस का कणडा लाल होगा पर उसमें हसिया हथौडा नहीं होगा।(ग) हडताल 
और राजनैतिक पर्नों पर ३ बहुमत का निर्णय ही मान्य होगा। (घ) कॉँग्रेस किसी 
भी अन्तर्राष्ट्रीय या विदेशी श्रम सगठन से कोई सम्बन्ध नहीं रखेगी। जनरज्ञ कॉसिल 
में दोनों के वराबर ( ४४-४४ ) प्रतिनिधि रहेंगे । इसी समयर' सन्‌ १६४३७ में महात्मा 
गाँधी के थ्रादश्शों पर हिन्दुस्तान सजदूर सेवा सघ की नींव डाली गई। 
विकास का चोथा थुय ( सन्‌ ?६२३६-१६५ ६ )-- 
सन्‌ १६३६ में महायुद्ध शरू हो गया | ट्रेड यूनियन कॉग्रेस मे निः्पत्त रहने 
का निर्णय किया, क्योंकि रूस उस समय अ्रेग्र्जों के विहद्धू था, इसलिए कस्युनिस्ट उसे 
साम्राज्यवादियों का युद्ध घोषित करते थे और इसलिए वे कॉमेस के युद्ध में सहायता 
देने के विरुद्ध में थे । काँस्रेसी तथा समाजवादी भी युद्ध से भारत का कोई सम्बन्ध नहीं 
“मानते थे । दूसरी शोर श्री एस० एन० राय युद्ध में सरवार को सहायता देना चाहते 
थे। पर कॉग्रेस में उनका प्रभाव नगण्य था, इसलिए उन्होने श्री जमनादास मेहता के 
'साथ मिल कर पु नई सस्था ट्रेड यूनियन फेडरेशन बना ली । इस समय कॉम्रेसी 
समाजवादी और कम्युनिस्ट कार्यकर्ता नेलों में थे । पर जन रूस और इ गलैण्ड में सम- 


्ट रछ० | हार १६४२ ' शछरे 
4 शिया नरक 
६ । 
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(३ माखो4 द्र्ट । छरेव श्र शेरष ४३ 32.परेश४ अरे ४रै७7४ 


(५ हिंद - मादुए | ४० इए७ शेड रण पट पके रे प्दाधब ६०४१६ 
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ओग २४३१ रपरे शुरिडरि प्रति रे ०४४७० १६३९४७३ 
वर्तमान स्थिति-7 


९ 


वर्तमान समय में इन्डियन नेशनल ट्रेंड यूनितन बँ्धे स देश के अमिक सथधो की 
सबसे अधिक अ्रतिनिधि संस्था हे । इसमें लगभग ८5०९ सध सम्मिशित हैं, जो लगभग 
१२ छाद श्रमिकों का पतिनिव्ित करते है। इसके बाई आल इण्डिया ट्रेड यूनियन 
मग्रेस है, जो किसी समय अमिर्स की अतिनिचि सस्या थी, परन्तु कस्पूतिस्ये के घुम 
आने पर जब से भारतीय राष्ट्रीय अमिकासव कांग्रेस उससे अलग हो गई सब से 
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उसकी सद॒स्य सरया घटती जा रही है । शॉल दी डिय्रा ट्रेंड यूनियत वाग्रेम के भ्रति 
रिक्त सोशलिप्ट पार्टी द्वारा आयोजित हिन्द सजदूर सभा भी है तथा सन्‌ १६३६ में 
यूनाइटेड यू नयन कॉग्रेत की और स्थापना हुई | इस प्रकार भारत में आज ४ प्रमुख 
अखिल भारतीय श्रम सगठन हैं, जिनके सदस्यों की सरया रत तालिका से ज्ञात की 
जा सकती है। 

भारतीय श्रम सर्घो को तौन वर्गों मे विभाजित किया जा सकता है--शिर्प-सघ 
(0 एऐंजा00५), श्रौद्योगिक सघ (]गरत पाप (008) तथा साधारण 
श्रमिक-सघ । भारत के अधिकाश श्रम सघ श्रौद्योगिक सथ हैं, जिनका उद्देश्य एक 
उद्योग के सभी श्रमिकों को बिना कार्य निपुणता, लिंग आदि पर विचार किए एक ही 
अश्रम-सघ मे सगठिन करना होता हे, किन्तु इस सम्बन्ध में अ्रहमदाबद का सूती 
बस्त्र मजदू(-सघ श्रन्य सर्घो से मिन्न है, जिसक्रे सदस्य सघ शिर्प सघ हैं। साधारण 
श्रम-सघ के भीतर विश्निन्न उद्योगों तथा शिल्मों के मजदूरों की सदस्यता 
पई जाती है । कानपुर की मजदूर सभा और बस्बई का गिरनी कामंगर-सघ इसके 
ज्वल्ग्स उदाहरण है। 


भारत में श्रमिक स्व की सफ्लतार्ये-- 

भारत में श्रमिक सर्घो का दृतिहास नया ही है, इसलिये व्यवहार में उनका 
वास्तविक महत्व ऑँक्ना दुष्कर नही तो कठिन अ्रवश्य है। यह तो निस्सकोच कहा जा 
सकता है हि उन्हें पर्याप्त सफलतायें प्रतप्त हुई है । उदाहरण के लिये श्रपनी स्थापना के 
प्रथम वर्ष में ही ये मजदूरी बढवाने और काम के घएरे कस करवाने में सफल हुई भर 
सन्‌ १६२६ म॑ उन्होंने मजदूरी मे कटौती होने से रोड । इसके अतिरिक्त वे मालिकों 
का श्रमिकों की श्रोर व्यवहार बदलने में भी सफ्ल हुई है। वे उनके प्रति श्रव पहले 
की तरद्द उदासीन एवं विरुद्ध नहीं रहे । म्मेचारी सघ ने सन्‌ १६२४ मे बी० एन० 
आर० की हडताल एवं सन्‌ १६२७ मे खडगरपुर वक्‍्शाप की “ताला बन्दी” घटना म॑ 
सफ्लतापूबंक हस्तक्षप किया । 

दूसरे देशों की अपजा हमारे देशा के श्रमिक सघो की प्रयत्ति लगभग नगण्य है। 
कठिनता स २९% भ्रमिक इन सर्धो के सदस्य होंगे । दुर्भाग्यवश हमारे श्रधिकतर सगठन 
केवल खोखले आ्रायोजन मात्र है, जिन्हे अपर्याप्त कोष एवं जाली सद॒स्‍्य सरया शौर 
बाहरी लोगों के उत्साह द्वारा ही जावित रखा जा सकता है। बहुत कम श्रमिक सघो ने 
बेरोजगारी, बीमारी वडुढापे के लाभ दिये हें। उनदी “पारस्परिक सहायता की 
प्रवृत्ति तो लगभग अविकसित है ओर उन्होंने श्यपने का केवल ल्ाडाकू कार्यों तक ही 
सीमित रखा हे। भ्रदमदाबाद का वस्त्र सघ अवश्य ही श्रमिकों के लिये कई करपाण 
कार्य अस्पताल, शिक्षा, सस्ते अनाज, सहकारी ऋण एय मनोरजन की सुतिधाओं के 
रूप में कर रहा हैं। प्रति सप्ताह वह एक पत्र भी प्रकाशित करता है। 

यह भ्राशा की जाती है कि शिक्षा के फेलने पर दशा सुतरेगी, श्रमिक अपने 
अधिकार एव कर्तंव्यों को समझेंगे, अमुशासन बढेगा, सगठन के महत्व का डाडं ज्ञान 


| ग्घ्॥ै 


होगा व श्रप्तिक सर्घो के सदस्यों की खख्या मी बढ़ेगी, वे स्वय अपने वर्ग में ही ले नेता 
प्रगट कर सकेंगे, बादरी लोगों की स्वार्थपूर्ण चालों से छुटकारा पावेंगे भोर श्रपना 
कर््य अधिक चतुरता एप बुद्धिमता से चला सर्केंगे। वह दिन बूर नहीं हे जबकि 
भारत इप्त बात का यर्य कर सकेया कि उसके श्रमिक सब अन्य देशों से कसी भाँति 
पोच्चे नही। 

मातीय श्रम्मिक-स्धों के मार्ग में बाधायें -- 

आरत से धमिक सघ आन्दोलन की प्रगति बहुत सी कठिनाइयों के कारण 
धीमी रही है | कुच्च मइत्रपूर्ण बाधाय ये हे -- 

(१) भारतौय अ्रप्तिक प्राय श्र हे श्रस्तु वे श्रनुशासन के मद्ख की नहीं 
समझो और न सघ को बुद्धिमानी और चतुरता से चला ही सकते है । 

(२) भारतीय श्रमिक वर्ग विमित्र प्रकार के घर्मोकलस्द्ी, विचार-पारामओं, 
रीति रिदाओं भौर भादतों के मजदूरों का मिश्रण है, इसलिये उनके संगठित होने मे 
देर लगती हे । 

(३) बे दूर-दूर के गाँवों से नौकरी की खोज में गाते हैं थौर चसते जाते हैं, 
अत वे काये अथवा उद्योग परिवत्तित्त करते रहते हैं, इस कारण ये किसी संघ मे 
स्थायी डत्साह नहीं लेते । 

(४ ) मारत से समदूरों को बहुत कम देवन मिलता है, इस कारण बहुत से 
तो चन्दा नहीं दे पाते । यदि कुछ दे भी सके, तो ऐसा शुकक इतना स्यून होगा कि 
उससे सघ को ययेष्ट वर्ष श्राप्त नहीं हो सकता, शत ये फ़िर अच्छा कार्य, जिसको 
उनसे भ्राशा की जाती है, नहों कर पाते ) यही नहीं भारतीय मजदूर केवक समस्य - 
कक लाभ के लिए शुवक देने में सकोच करतो है थौर अपने शुक्र के बदले में अपना 
सब आपत्तियों से वचाव अथवा थोडी अवधि ही से घेवत ब॒द्धि फी भ्राशा रखता हं 

(२ ) न्यूनतम शुरुकु भी वसूक्ष करने में कठिनाई होती है, क्योंकि उस मिल 
मालिक संनस्चाह बॉटते समय उगाहने नहीं देते। बाद में चह या तो सरलता से 
कोफध्यद तक पहुँचता भी ह तो बीच में दी उसका कुडु भाय इयर-डघर कर दिया 
ज्ञाता है। 

(६ ) मजदूरों को अवकाश इतना कम रहता है कि दे धन्य बाते, जैसे--पघ 
आदि के विषय में सोच हो नही पाते ( 

-.. (७ ) सेवापोजरों एवं केसेंक्ररियोजकों का उिरोध सघ आन्दोकन की 
प्रगति में एक अन्य वर्धा है। उन सनदूरों को जा सघ के प्रत्ति कुछ सहानुभूति रखते 
हैं, त्तरह तरह से परेशान किया जाता है । दे मजदूर सघो वो मान्यता प्रदान नहीं करते 
और बदि करते मी ह तो ऐेशी शर्तें के साथ कि फिर खंगठन ब्यथ रहता हे। कप्ी- 
कभी सच्चे सघा के विरांध म॑ सेवायोज्ञकों द्वारा कूठे सघ स्थापित कर दिये जाते दें 
शोर इनकी सटायता से उनकी कायवाडियों में विध्व डानमे का मदत्त किया जाता हे ;। 
सघ के ऊार्पेक र्चाओं को धूँस देकर फोड लेना तो एक साधारण बात है | 


रैद ० | 


हर 

(८ ) हमारे देश मे मंजेडूर एक बढे क्षेत्र में फैले हुए हे और किन्ही दशाओं 
में तो उन तक खबर पहुँच ही नहीं पाती, जैसे--आसापम के चाय बगान शआ्रादि । भस्तु 
इनसे सम्बन्धित सूचनायें दबाई जा सकती है और बाहर वालो को उनकी जानकारी 
नहीं हो पाती | यह दशा सर्घो की प्रगति में बाधक है । 

( & ) सबसे बड़ी बाधाओं से एक वाधा अच्छे नेतृत्व का श्रमाव होना भो है । 
अ्रमिक अपद हैं, वे श्रपने अधिकारों एव कत्तेन्यों से अपरचित हैं, इसलिये उ हैं बाहरी 
लेदृत्व पर निर्भर रहना पडता हैे। यह उनडी बड़ी दुर्बलता है, पर्योकि ऐसी दशा में 
प्राय अपने राजनैतिक अथ्रवा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये स्मार्था लोग नेतृत्व 
सम्दाल लेते है। इ हैं श्रमिकों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उन्हें 
कभी कारखाने मे काम नहीं करना पडा। वे उद्योग की श्रौद्योगिफ आ्रवश्यक्रताश्री से 
भी श्रपरिचित होते हैं। उन्हें श्रमिकों से सद्दी सदानुमूति भो नहीं होती। कुछ पढे 
लिखे वकील आ्रादि, जिन्हें काम नहीं मिलता, बेडेडाले इस कार्य को सभाल लेते हैं 
और अपना स्वाधे सिद्ध करने के प्रदक्ष मे सल्ग्न रहते हैं | कद्टी-कद्दी तो ऐसे लोगां ने 
मजदूरों के चन्दे भो हजम कर लिये। कुछ नेता कई सधों का काम समालते रहते हैं, 
इसलिये बे प्रत्येक सघ को पर्याप्त समय भी नहीं दे पाते । रायल कमीशन ने स्पष्ट 
कहा है कि जरु तक ये संघ इस विपय में श्रात्म निर्भर नहीं ही जाते, तब तक 
विशेष प्रगति की आशा करना व्यर्थ है। 
रष्ट्रन्‍निर्माए में सधो का साय-- 

किसी भी देश को कल्याणकारी राज्य बनाने मे श्रमिक सध बहुत लाभ कारी 
हो सकते हैं । श्रमिक स्घों को मजदूरों में यह भावना व अवृत्ति पैदा करनी चाहिये 
किये राष्ट्र हित की दृष्टि से उत्पादन को बहुत बढ़ाबें । मिल म'लिकों का भी यह 
कर्तव्य है कि वे उत्पादन बढ़ाने के उपायों को श्रमिक प्रति निधियों (अमिक संघ के 
प्रतिनिधियों) के सामने रखें भौर उनका सहयोग प्राप्त करें। श्रसिक्त प्रतिनिधि उन्हें 
राष्ट्रीय सम्दृद्धि में जहाँ थपने सहयोग का विश्वास दिलायेंगे वहाँ वे अपने लिये भी 
मिल माल्लिकों से निम्नलिखित आश्वाप्तन चाहेगे -- 

(१ ) उत्पादन श्रमता में हुई बृद्धि के कारण जो लाभ होथा उसमें मजदूर 

हि भी वेतन बृद्धि ओर अन्य सुविधाओं के रूप मे उसऊे भागीदार होंगे । 

(२ ) नये उपायों का ग्रथ सज्नदूर पर कार्य का अनुचित भर डालना 

नहीं होगा । 

(३ ) नथे उपायों को परिणाम मजदूरों की छूटनी और बेकारी भी नहीं होनी 

चाहिये ! 

इसके बाद श्रमिक सघ मजदूरों को राष्ट्रीय उत्पादन में श्रधिकाधिक हार्दिक 
सहयोग देने के लिये समझावेरों | मजदूरों कों सशीर्दों का काम अधिक कुशलता से 
करने की ट्रेनिंग भी देंगे, उनके शिरुण की ब्यरस्या भी करेंगे | श्रमिकों के प्रतिनिधि 
मिल इन्मीनियरों के साथ बैठ कर उत्पादन की कई योजनाओं पर विचार करेंगे भर 


| दर 

इस्वरथा निर्माण में सहयोग हुँगे ! इस तरद अ्रमिर संघ राष्ट्रीय रूशद्धि मे महरवपूर्ण 
भाग से सकते हैं । 

शिक्षा प्रचार देश की उन्नति के लिये अत्यन्त थ्रावश्यक है। आज श्रमिक 
खघ छश% व्यय अपने कार्यकर्ताओं के वेबन पर करते हैं और केवश ७५% शिक्षा प्रसार 
पर व्यय करते है। यह बहुत अ्रश्नतोपजनक स्थित्ति है। शिक्षा दी ओर पिशेष ध्यान 
देने की आश्यक्ता है । 
» ५... निम्नलिफित श्न्त्र दिशाओं मे भी कास करके श्रप्तिक सघ राष्ट्र-तिमोण में 
सहायक दो सकते है :--- 
है (१) भमिक सघ सहकारी सम्रितियाँ बना कर मजदूरों के छिये घर बनवा 

सकते हैं । 

५... (२) मजहूएें में बचत की आदत पेदा की जा सकती है और विभिन्न कार्यों 
४ के किये सहकारी समितियां का संगठन किया जा सकता है | 

(३) मजदूर परिवारों मे त्तथा वयोदृद्ध पुरुषों में ग्रामोद्योग का भार करके 
३ आमदनी बढ़ाई ज्ञा सकती है। 

(४ ) शारीरिक व्यायाम, खेल-कूद शादि का अचार करके मजदूरों को स्वास्थ 

बनाये मे श्रमिक संघ सहयोग दे सकते दैं। 

जब से हमारे देश में स्वतन्त्र सरकार की स्थापना हुई है, सब से अ्रम-नौति में 
भी काफी उदारता भरा गई है। भ्रस्त तथा उद्योग सम्बन्धी सभी नये अ्रधितियमों मे 
श्रप्तिको की स्थिति सुधारने के लिए प्रयत्न झिये ज्ञा रहे हैं । सन्‌ १६३० में भारतीय 
संसद के सम्मुख पुक नया टूंड यूनियन बिल प्रस्तुत किया गया, मिसके झवनुसार सभी 
श्रम-प्र्घों का रजिस्टे शत अनिवाय करने की ध्यवस्था दी गई थी। केपल राजकीय 
कर्मचारियों के श्रसन-स्घों वी व्यवस्था को स्वोकार नहीं क्या गया था, किन्तु भायः 
सभी पहों द्वारा कडी ज्ञल्नोचना के कारण इस बिल पर संसद द्वारा विचार नहीं किया 
गया । इस विक्ष की दूभरी उच्चेख्तीय बात यह थी कि भ्रम संघ की कार्यकारिणी में 
बाहरी व्यक्तियों की श्रधिक से अधिक खस़्पा ४ अथवा कुल सदस्थों की ३ से भधिक 
नहीं होनी चार्दिए । इस्दे विपरीत रूमू ६६२६ के अधिनियम के बाहरी व्यक्तियों के 
लिए ४०% तक की ध्यवस्था की गई थी , इसके अतिरिक्त बिल में भ्रम संघों के लिए 
भ्रुयक्त राजनैतिक कोप को भी च्ययस्था की गई है, जिससे कि राजनेतिक कायों को 
कुद्र श्रश तक आर्थिक काने से शल्य रकक्‍ला जा सके। इसमें श्रम सथों द्वारा अपने 
कोर्षों के दुह्प्रयोग को रोकने का भी ध्यल्क किया गया है । 
उपप्तहार-- 

हमारी द्वितीय दंच दर्षाय ग्रोज़ना का प्रधान उद्देश्य देश दा तोघ गति पे 
ओदध्ोगीकरए' करना है । देश के बोने-कौसे से “अधिक ढल्यदधून करो!' के नारे रूय र्द्दे 
है। अम-सघ इप्त आवाज को डुकरा कर जोवित नहीं रह सऊते | इन्हें भी चाहिए कि 
राष्ट्रीय माँग को पूनि के देह वे अपने स्वामियों के साथ दःदम व कदम मिला फा चहे। 


१८६६ ] 


अम-सघ झान्दोलन के विकास के रथ साथ सचों के श्रान्तरिक शासन की ओर विशेष 
ध्यान देना चाहिए। प्रमिकों का द्वित इसौ में है कि श्रम संघ को लडाकू सगठन से 
यूक देसी सस्था में परिवर्तित किया जाय जो सामूहिक रूप से सौदा करते का एक 
स्थायी साधन द्वो | ऐसा करने के रहिए लड।कू भावना के स्थान पर रचनात्मक तथा 
सइयोगी भ'वना का उत्पन्न होना झावश्यक हैं। 


इस समय भारतीय श्रम-सघ आन्दोलन में कुछ आधारभूत दोप हैं, मिनरा 
निवारण करना भ्रति आवश्यक है| देश में एक ही उद्योग में तथा एक ही क्षेत्र में 
अनेक श्रमिक सघ है, इरूसे श्रमिकों का पक्ष शिथिल पढ जांता हैं, अनएव श्रेष्ठ हो 
यदि एुऊ कुत्र में विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधि के रूप में केत्ल एक ही संघ रहे। 
दूसरे, भारत में भ्रम-सर्घों का कार्यक्रम विस्तृत करमे की श्रावश्यकता है। यद्द काम 
केवल दृश्तालों तक ही सीमित न रहना चाहिए। तीसरे, यहाँ केन्द्रीय सगठन भी 
अनेक हैं जो अपनी शक्ति को साधारणतया एक दूसरे से लडने तथा एक दूसरे की 
सदस्यता छीनने पर ही व्यय करते है। श्रम सघ उत्थान तथा कल्याण कार बहुत कम 
किया जाता है, श्रतएव श्रावश्यक्षता इस बात की है कि केवल एक शक्तिशाली केन्द्रीय 
सगठन बनाया जाय अथवा यदि यह सम्भव न हो सह तो इतना शवश्य किया जाय 
कि कुछ सर्वेसान्य सिद्धान्तों पर विद्यमान सभी केन्द्रीय सघ मिल कर कार्य करें। 


(१६ ) ॥॒ 
____खकनवििन+ में अ्रम-कल्याण-कार्य 


4 न्‍्नन्‍नननमनननननन 


रूप रेखा-- 

५, अस्तावना-- शिमाकल्यएण कार्य! से आशय सरवार, सेवायोजक, श्रम संगठन 
अधवा भ्रन्य संस्थाओं द्वारा क्ये हुये ऐसे ऐच्दिस कार्दों से होता है, नो 
श्रमिकों के वोंदिक, शारोरिक, नैतिक एव आशिक विकास के लिये क्र्यि गये 
१48 कल्याश-कार्य का सुरय उद्देश्य श्रम्िका का सास्‍्कृतिक पुद सामाजिक स्तर 
ऊँचा करना होतो है | कएवाण कार्य की सीन श्रेणियाँ--(१) बैधानिक, (२) 
स्वेच्धापूर्ण पुब (३) पारस्परिक । श्रम सम्बन्धी सरकारी नियमों द्वारा की हुई 
स्यवस्था भी एक भकार से कक्याण-का्ये कही जा सकती है| कक्याएं काये 
ठथा सरकारी निपर्मों में परलर लिर्भरता रहती है। अम कल्पाण-कार्य की 
आबता एक नंबीन स्फूर्वि है, जिसने प्रथम महायुद्ध, के बाद से अधिक 
ज्ञोर पकडा । 

२. कल्याए-कार्यो का महत्व--श्ण्शण कार्य की व्यवस्था से स्वस्थ, कार्यक्षम 

पृ्व॑ सन्तुष्ट भ्रमिक शक्ति प्राप्त होती है, औद्योगिक श्रशान्ति दूर होती है. तथा 

राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ता है। 

गातत में अर कल्याए-सार्थ की आवश्यकता--अन्य पर्चात्य देशों वी 

ऋपेझा भारतबासियों का ज्ञीवन स्तर नीचा है, अधिकांश व्यक्ति अशिकवित, 

श्रज्ञानी तथा अस्वस्य है; डनवी गशह व्यवस्था भी शोचतीय दै। प्रवासी 
प्रहुि के कारण अमिको में सगठन का अभाव है, प्रतः कब्याए कार्यों द्वारा 
कड्िनाइवों को बहुत कुर्द ह। किया जा सकता है। 

४... भारतपर्ष में आयोजित अ्रम-कल्य य॒-कार्य--स॒प्तता तीन सस्थाओं मे 
सक्रिय काये किया है---() सरकार+ (0) उद्योगपति तथा (६) ध्मिक 
संच । अप्पेक का विस्तृत विधेचन । 

५... उपसंहार-देश से कद पाण्य कार्यों का विकास बहुत कम हुआ है। धरम 
सबियर्मों को सच्चे अप में कार्यानिदत क्या जाय तथा मानवीय दृष्टिकोण 
उत्रक्ष किया जाय 


ल्‍्प्ए 


प्रस्तातना -- 
ध्रप्न-इद्याण कार्य! का अर्थ बचा लचीबा दै। देश और समय की परिस्थितियों 
तथा आवश्यकतार्शों के अनुपार हो इसके अर्थ तथा चिस्तार में परिव्तेत किया जा 
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सकता हे। प्रारम्भ मे वल्याण कार्य स ग्राशय सैयायोजस्े द्वारा स्वत दौ हुई ऐसौ 
सुविधाओं से था, जिनसे कि श्रमनीत्रियों व्गी सामाजिक एवं मानसिक उन्नति हो। 
यद्द सुविधायें * मिर्का की मन्दूरी के श्रतिरिक्त उनके आराम के लिये होती ई। ब्त 
मान समय म॑, कल्याण बाय की परिभाषा काफी विस्तृत है। आज इससे हमारा 
आशय यह हे फ्ि कारणखानां के भोत्र और बाहर दोनों ही दकाओं में श्रमिकों के 
आराम और सुविधा का उचित प्रबन्ध होना चाहिए । श्रमिक वल्याण-मर्य के छोत्र की 
व्याण्या बरते हुए श्रम जाँच समिति ने अपची रिपोर्ट में लिखा हे कि श्रम कर्पाणं 
कार्यों के श्रन्तर्गंत थ्रमिकों के बोद्िक, शारीरिक नैतिक एवं आर्थिक विक्रास के क यों 
का समावेरा होना चाहिए । ये काय चहे नियोक्ता, सरकार था श्रन्य स्थाओं द्वारा 
किये जाये तथा साधारण अनुवन्धाव्मर सम्बन्ध अथवा विधान के अ्र्तगंत श्रमिकों को 
जो मिलना चाहिए उसके अलावा किए गए हो | इस प्रकार इस परिभाषा के अ्रन्तर्गत 
हम श्रावाप अवस्था, चिक्त्सा एवं शिक्षा सुविधाएँ, अच्छा भोजन ( कैन्टीन के आयो 
जन सहित ), आराम एवं मनोरजन ही सुतियायें, सहसारी समितियाँ, धाय घर एव 
शिशु प्रह, शोचालग्र वी ब्यवस्था, सवेतन छुट्टियाँ, सामाजिक बीमा, प्रॉविडिंड फरड, 
सेवा निबृत्ति बेतन आदि सुविधाओं का समावेश कर सकते है। 


बल्याण कार्यों का प्रधान उद्देश्य श्रमिक को वेतनव काम के घण्टों की 
सुविधाओं के भ्रतिरिक्त उसे भ्स्पर सारकृतिक व सामाजिक ल्ञाभ पहुँचाना होता है । 
बधास्तव म॑ पुक सन्‍्तुष्ट, ज गरूक कत्तंव्यपरायण व आत्म गौरवपूर्ण श्रमिक ही राष्ट्र की 
आर्थिक प्रगति मे सहायता कर सत्ता दे। रायल श्रम कमीशन ने श्रमिक के लिए किए 
गए कल»ण फार्यों को “विवेकपूर्ण लागत कहा हे, जिसका प्रतिफल श्रमिों की बढ़ी 
हुई कार्यक्रमता के रूप में मिलता है। श्रम कल्याण कार्यों को तीन श्रणियों में विभा 
जित किया जा सकता ह॑ --(१) चैयानिक, (२ स्वेच्छापूर्ण एवं (३) पारस्परिक। 
चैधानिक कल्याण कार्यों से तात्पयय उन सभी कामों से है जो श्रमिको के द्वित के लिए 
सरकार की ओर से विभिन्न कानूनों के रूप में किए जाते हैं । द्वितीय श्रेणी के कार्यों 
में डद्योगपतियों द्वारा किए हुए मयत्न तथा तौसरी श्रणी में श्रमिक सर्धों द्वारा किए 
हुए कार्य सम्मिलित किए जा सकते ह। वैधानिक कल्याण काये स्वेच्द्राएूर्ण क्त्शण 
कार्य मे केवल भावना का भ्रन्तर है, यद्यपि दोनों का उद्देश्य समान है, श्र्थात्‌ श्रमिकों 
के कल्याण में बृद्धि करना । इन दोनों प्रकार के कार्य क्षेत्रों तथा परिणामों में भारी 
अन्तर होता; हे । राज्य द्वारा जो ध्यवस्था की जाती है बह साधारणतया क्रारख़ाने के 
भीतर स्वास्थ्य तथा सुरक्षा से सम्बन्धित हाती हं, परन्तु स्वेच्छ पूर्ण कल्याण कार्य का 
उद्देश्य श्रमियों के साम न्‍्य वल्याण म॑ सम्पत्षता लाना होता हे। पेव्छिक करपाण 
कार्य की परिभाषा + अन्तर्गत कारखाने के भीतर तथा बाहर दोनों प्रकार की सुविधायें 
सम्मिलित ह। इसके अतिरिक्त सरकारी नियम ल्गभग सभी कारखानों पर छागू होते 
हैं ओर समान रूप से प्रत्येक कारखाने के स्यासी को डनका पालन करना पडता ह्दै। 
स्वेच्चापूर्ण कल्याण कारये की दुशा में निश्नेक्ता अपनी इच्छ नुसार (कम श्रथवरा अधिर) 


सुदियायें दे छड्ता है. उप पर किसी का अंकुश अथवा दुवाव नहीं 
यह है कि कल्य(ए-कार्य की कई भी योजना, जो दबाव ढाल कर कराई जाय, कमी 
सफल नहीं हो सकती ) 
ई+, इतला अग्तर (भी सरकारी कानों तथा बह्पाण कार्य में पारस्परिक 
जिररता है। सरकारी जनिपमी दवारए निर्तर देंगे बातों की च्य 
जिन्हें पढिले नियोत्ता के कार्यकेंत्र मे सम्मिलित किया जाता था। इसो प्रकार दे 
झनेक काये, मिन्‍दे करण देशों में तियोक्त की इच्छा पर चोड दिया जाठा हे; दूसरे देशों 
में सरारी नियमों द्वारा झविवाये बनाए न रहे हैं। वस्तय द्वीय 
निषोत्ता वो सहायता देते है, बर्योकि इस नियमों दारा स्ये? 
सर्वध्यापी बना दी ज्ञादी हैं। परिणाम यई होता हे कि अगतिशील सेवा 
आगे झीर भी अधिक संपार बस्‍्ते वा प्रयसत करते है| इस प्रकार राजकीय नियम 
बह्याण काये की डछ्ति करते हैं। छुछ सीमा ठकक राजकीय लित्रय भी ऐच्छिक 
बहयराण कार्यों पर निर्भर करते है । दिवेकी तथा झाहसी सेवायोजक जिन सुविधाओं 
दी व्यवस्था का देते हैं, वे कमश- श्षमिकों के जीवन और स्वा्टय की आवश्यक ंग 


ह्यक्तिगठ नियोक्ताओों के हुच्दिक कारतों का श्रगोगिक अगिनियम पर गहरा प्रभाव 
पहता है तया वे ही क्रमशः आराम के सामान्य स्तर को अचा उठा द्वेते हैं । 


€ 


“कल्याण कोष! की भाववा एक जवीन स्कूति है, जिसने प्रथम माय के 


अमिक अपनी दशा के प्रति उदासीन ये और सेदयोजर्कों 
थी प्रथम मदायुर्द के पद ते बर्यक्ष हुई क्रान्तिमयी परिस्थिति ने श्रमिर्ी की समस्त 
की नया हप दिया । भस्येक विचारशील व्यक्ति इस बात का अलुभत्र करने लगा कि 
श्रमिक वर्ग की दुरदेशा को छुधारता समाज की कर्स्य है । यही नहीं, समाज के उस्सादी 
ब्यक्तियों ले श्रमिकों की दशा सुशरने के लिए कुंड अपन जी किये। समस्त जंगेतां की 
सद्दाजुभूति अ्रभिक वर्ग के साथ थी, अतः ड्योगवियों को भी परिस्थितिवश लाचार 
हो कर अमिकी के भले के लिये ऊँचे करना पड़ी ३ इस पकार कल्याण का्ये की 
आला वा जन्म हुत । 
कुल्याए कारयों को महल 

बतमान युग में भाय- सभी देश यद्द अलुभव करने छगे है कि स्थायी एवं संतुष्ट 
धरमिक दस पाने के लिए डन्‍्हें डचित भीरन स्तर सखस्थी सुविधायें मत का 
निताम्त आवश्यक है। आजयल इस सूस दो सभी जोग बिना विरोध के मानते हे कि 
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श्रौद्योगिक कल्याण की व्यवस्था का अर्थ औद्योगिक कुशलता का बढ़ाना ह्वोता है। 
मनोरक्षक कार्यक्रम, शिक्षा सुविधायें इत्यादि कल्पाण कार्य कारखाने के झान्तरिक 
वातावरण को सुधार देते हैं । इनसे श्रमिक ऐसा अनुभव करने लगता है कि सेवा- 
योजक और राज्य को उसकी चिन्ता है तथा सौतेली माँ का व्यवहार न करते हुए वे 
उसके सुख झौर सम्तोष में दृद्धि करने का प्रयक् कर रहे हैं । इससे उद्योग रूपी चक्की 
के दोनों पाट--श्रम तथा पूँजी--एक दूसरे के निकट थाते हैं तथा पारस्परिक सहयोग 
से औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करते हैं । इस प्रकार बल्याण-कार्य भ्रौद्योगिक शान्ति 
की स्थापना में सहायक होते हैं. । इसके भ्रतिरिक्त सुन्दर मकान, सहकारों समितियाँ, 
द्न्‍्टीन्स, बीमारी तथा प्रसूत लाभ, प्रॉडडेन्ड फरड, पेंशन आदि सुविधायें श्रमिकों में 
ऐसी भावनायें उत्पन्न कर देते हैं कि उद्योग के साथ उनका भी भाग्य सम्बन्धित है। 
इसका सुपरिणाम यह होता है श्रमिकों की अ्रनुपस्थिति, उनको रुचि का अभाव झादि 
कम्र हो जाता है और वे फ़िर अपने घर की ओर नहीं भागते । इस प्रकार भ्रमिक वर्ग 
अधिक स्थायी तथा श्रार्थिक दृष्टि से अधिर कुशल हो जाता है। तौसरे, कैन्टीन्स की 
व्यवस्था, जहाँ पर सस्ते दामों में शुद्ध तथा सन्तुल्ित भोजन मिलता है, श्रमिकों की 
शारीरिक तथा मानसिक शक्ति को बढ़ाता है, मनोरक्षन द्वारा उनकी नैतिक बुराइयाँ 
कम हो जाती हैं, चिक्षित्सा सहायता, प्रसूत लाभ तथा बच्चों की रक्षा द्वारा श्रमिकों 
तथा उनके परिवार के भ्न्य सदस्यों के स्वास्थ्य में सुधार हो जाता है भौर शिक्षा 


सुविधाओं करे द्वारा श्रमिकों की मानसिक कुशल्लता तथा श्रार्थिक उत्पादनशीलता बद 
ज्ञाती है । 


भारत में श्रम-तल्याण-काय वी आवश्यक्ता-- 
अन्य पाश्चात्य देशों की श्रपेश्षा भारतवासियों का जीवन स्तर बहुत नीचा है। 
भ्रधिकॉश व्यक्ति अ्रशिक्षित, अज्ञानी तथा रुढ़िवादी हें। स्वास्थ्य सेवाओं का यहाँ भारी 
अभाव है । ल्लोगों के ( विशेषत श्रमिकों के ) रहने की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। 
ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि उनके शारीरिक, भानमिक तथा 
सांस्हतिक विकास के लिए कुछ किया जाय [ देश में इप समय्र सबसे बडी श्रावश्यकता 
इस बात की है कि मनुष्य की महानता तथा मानव अ्रधिकारों को समुचित मदर 
दिया जाय । हमारी द्वितीय पच वर्षीय योजना का प्रधान उद्देश्य देश का तेजी से झौद्यो- 
गीकरण करना है, जो बिन्य श्रम एवं पूँजी के पारस्परिक सहयोग के सम्भव नहीं है । 
कल्याण-कार्यों द्वारा श्रमिकों को निकट लाया जा सकता है भर उनका विश्वास प्राप्त 
करके शीम्रता से अभीष्ट स्थान तक पहुँचा जा सकता है । वह दिन गये जब हमारे 
उद्योगपति यह सममते थे कि श्रमिक एक मशीन है, जिसते इतना काम लिया जाय 
जितना सम्भव हो । उसके मानवीय पक्ष तथा शारीरिक एवं सानसिक क्ल्प्राण पर 
बहुत कम ध्यान दिया जाता था, किन्तु वर्तमान विचारधारा के अन्तर्गत श्रमिक के 
कदपाण में ही सेवायोजक तथा श्रन्त में समस्त राष्ट्र का कल्पाण तिद्वित है। इमारे 
देश में कल्याण कार्य की विशेष झ्ावश्यकता इस कारण भी है कि भारतीय श्रमिक 


किद्ा के लिए विशेष प्रबरस्ध किया । श्री टाटा ने भी दोस्े सूझ भॉफ इकौनोमिषत 
पुवेँ सोशल साइम्सेज की स्थापना उद्देश्य से ही की है। वाह्तदिकता यई द्ट्कि 
भारतीय सेवायोजक कशपोग्श सुविधायें मदन करके घनेक अम समशाओं फो सुलसा 
खरूता है.। कह्याए-कार्य का प्रसुख उद्देश्य यद्द होता है. कि भ्रम ठथां पूजी दोनों ए४ 
दूसरे को भली प्रकार समझें तथा इसके हारा समी छोटी-बोटी ब्यक्तिगत केडि' 
को दूर करके सदूभावना हैग बाठावरण स्थापित करें. । हमारे देसा कर बेगा 
अत्पम्त घरल है, क्योंकि भारतीय अमिक खहालुभूतिषूण तथा स्नेइ के ब्यवद्दर से 
शौध्रतापूरेक प्रसन्न हो जाता है. | श्रमिकों की भशिवा तथा भज्ञानता की दूर करके 
पेवापोजक न्ातयुक्त तथा झर्गज अत्िक पा संकते हैं । ऐच्दिक कश्पाण काये ही 
की राष्ट्रीय भावना के अविक भनुकून हैं, धतः इसके माध्यम से अमिकेो में कराष्पपरोयर्ण 
की भावना शामत की जा सकी है| 
भारतवर्ष में श्रायोजित अ्रम-कल्याएं कीट: 

भारठवर्ष में अभी तक जितना सी भ्रम-कत्याण कार्य किया गधा है उसका झेय 
झुख्यतः तीन संस्थाओं को है--(१) सका, (२) उद्योगपति एवं (३) श्रमिक संघ! 

का 


८ 


अब हम इन संस्था्ों द्वारा किये हुए काये का विश विवेदन करेंगे: 
केस््वीय सरकार द्वारा आयोजित कल्याण कार्य: 

युद्धोपतन्‍्त ( १४३ ६-४४ ) केखे्रीय सरकार ने श्रमिक की धोर यान दिया। 
इसके पूरे सब, १६६९२ जे बस में पुक अखिल भारतीय भरत दितकारी सम्मेलन बुलाने 
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के अतिरिक्त कोई और महरूपूर्ण प्रयत्न उसने नही क्या था, लेकिन शव उसने छुड सो 
कदम उठाये हैं। सन्‌ १६७२ में एक श्रस हितकारी सलाहकार और उसकी सहायता 
के अन्य श्रम हितकारी नियुक्त किये । सन्‌ १६४४ में कोयला खानों के अमिकों के लिए 
घुक हितकारी कोप खोला, जिम्के द्वारा श्रमिकों के सनोरञ्ञन, चिकित्सा ओर शिक्षा 
का प्रबन्ध किया ग्रया | सन्‌ १६४६ में अश्रक खान श्रमिक दितकारों कोष अधिनियम 
पास कर दिया गया | साथ ही सरकार ने अन्य क'नूनों का निर्माण किया, निसके 
आधार पर वारखानें के श्रमिकों के लिए मकानों की व्यवस्था, काम के घण्टे, रोशन- 
दान, मशीनें को टक कर रखना, चिकित्सा, उपहार सह ओर शिशु शूद्दों की व्यवस्था 
की गई । देखभाल के लिये निरीक्षक रसे गये । ३०० या इससे अधिक ध्रमिक वाले 
क्रारखानों में श्रमिक द्वितकारी श्रफमर की नियुक्ति श्रनिव्राय कर दी गई। सरकार 
झपने कारखानों में भ्रम हितकारी कोप स्थापित करने के साथ साथ व्यक्तिगत भौद्यो< 
गिक चारखानों में भी काप स्थापित कराने के प्रयत्न क्र रही है। यह कोप श्रमिकों के 
लिए हितकारी सेवाएँ जुटाने में व्यय किया जाता है। सन्‌ १६३४ में श्थायी श्रम 
समिति ने भी श्रम हिवकारी कोष की स्थापना पर बल दिया । वह कोए केन्द्रीय सरकार 
हारा स्थापित करना चाहिए । इसके अस्तर्गठ कारखाने, ट्रामवे तथा मोटर बस सेवायें, 
आन्तरिक स्टाम जलयान, कोयला व श्रञ्रक की खानों के अतिरिक्त सत्र खानें, तेल कूप, 
उद्यान, ज्ञन कार्य, जिंचाई तथा विद्युत सम्मिलित क्ये गए हें।बाचनालय, रेलवे 
कर्मचारियों तथा बन्दरगाहों पर काम करने बोले ध्रमिकों के लिये भी विभिन्न प्रकार बी 
हितकारी सुविधायें कर दी गई हैं। 

पश्च वर्षीय योजना में भी इन कार्यों के लिये ६६१ लाख रुपया व्यय करने का 
निश्चय क्या गया है। श्रमिर्मों के लिये घर बनवाने की योजना को भारत सरकार ने 
एक राष्ट्रीय स्तर पर लिया है । सरकार की योजना १ ल्लाख २९ हज़ार मकान बनवाने 
की है । इस योजना पर सितस्वर सन्‌ १६१५ तक ८्टे करोड रुपया खर्च हो चुका है। 
उसने 'सहायता प्राप्त ओद्योगिक गृह निर्माण योजना के अन्तगत्त प्रान्तीय सरकारों, 
सहरारी गृह निर्माण समितियों, उद्योग्रपतियों एवं गई निर्माण बोड़ों को श्रार्धिक 
सहायता ग्रद्वान की है । 
राज्य मरकारों द्वार हिये यये श्रम कल्याण कार्य-- 

स््रतन्त्रता प्राप्ति के पहले सात वर्षों में राज्य सरवारों ने इस दिशा में बडा 
प्रशन्सनीय कार्य किया हे। बग्बई राज्य में श्रम दितकारी केन्द्र खोले गये । यहाँ 
सन्‌ १६११ १२ म॑ ४४ केन्द्र थे । इन केस्दों को कर ख ग' और “घ श्रेणियां में 
बॉटा गया है | बम्बई (१८), शोलापुर (६) शरीर अहमदायाद (६) में प्रधान केस्द्र 
>्खे गये हैं। इन केन्द्रों म॑ नप्तेरी स्कूल, स्त्री शिक्षा विभाग, पुरुषों के लिए सेदानी तथा 
भीतरी खेर्कूद्‌ की ध्यवस्था, स्नानायार, सचल और थ्रचल पुस्तकालयों की व्यवस्था 
है। रेडियो एवं वाध्य यन्त्र भी यहाँ रखे जाते हैं; औौष्यालय भी केन्य्रा में रहता हैं । 
इनके अलावा राज्य में श्रम हित्तकारी कार्यकर्ताओं के छिए पुक प्रशिक्ष७ विद्यालय 
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तथा चार सरकारों ध्रोद्योगिक अशिवएण वकशाप भी हैं।सबू १६४३-२४ में श्रम 
दितकारी कोष की स्थापता के लिए यह कानून बना दिशा गया है । 

सर 82९ हक उत्ारअदेश वाज्य में ४३ श्रम हितजारी केख् स्पावित्त हो 
गये । स्त्रियों में काम काने के लिए एक महिला हितकारी सुस्मटिम्डैन्ट की भी नियुक्ति 
की गई। सद्‌ १६४६ में सरकार ने यू० पी० फैड्टरी हिहकारी श्रधिनियम बनाये। 
१०० था इसमे अधिक श्रमिक वाले कारखाने में एक ह्ितकारी श्रफपर और २,१०० 
से ऊप् चाले कारसखानों में एक भत्िरिक्त हितकारो भ्रफपर नियुक्त किया जाता 
है।। चीनी मिल्ों के प्रमिकों के विशेष लाभ के लिये सन्‌ २६१० में 'चीनी तथा 
मद्यपार उद्योग धम्तिक हितकारी तथा विकाय कोष अवितियम! पास का दिया गया 
है। बम्पई की तरह उत्तर-प्रेश के श्रम दवितकारी केन्द्रों को ४ प्रेणियों में बाँशा गया 
है। एब्‌ १६९३-९४ में कानपुर में श्रमिरों के लिए छा रोग का अ्रध्ताल गोला 
गया है । साथ ही विडित्सकों का एक सचल दल भी औद्योगिक चेम्रों के लिए. विभ्भिव 
किया गया है। ध्रभी तक यद जुताई में उत्तर प्रदेश सामाजिक हितकारी राज्य सक्ष ह- 
कार बोड स्थापित किया गया है। श्रमिकों के लिए गृद निर्माण की एक बडी योजना 
के अन्तर्गत हजादों घर बन सुरे हैं। 

परिदमी बड़ाल में सद्‌ १६४२ में श्रम द्वितकारी केन्द्रों वी खस्या ४१ थी। 
विसाजन के बाद इस राउय में केवसख २४ देन्‍्द्र रहे । लगभग ७, ०५० “शक्ति पति 
दिन इन केस्द्ी पर ज्ञाते हैं। कलकता, हावदा और धन्य श्रोद्योगिक ढेस्द्रों में असर 
के लिए धर बनवाने की योजना चालू हैं। ध्त्य राश्यों में भी इयी प्रकार क्य प्रगति 
पर है। मध्य-आंत में नागपुर में एक भ्रम हितरातो केस्द है। सप्यन्थारत में अ्मर्को 
के क्षिए इन्दरीर व गशालियर में दो हितकारी केन्द्र हैं। उउ्मेन व रतलाम में सी ऐसे 
केन्द्र खोल दिए गये हैं | मद्ञास में घप फर्म चारियों के लिए बहुत सी सुविधयें दी गई 
हैं। नीलगिरो में चाय उद्यानों के भ्रमिकी के लिए केन्द्र खोधा गया है। मेसूर रप़र 
में बड़कौर में दो हितकारों केन्द्र हैं, जहाँ पूर्ण सुतम्तित पुन्तकलय, वायनासय तथा 
क्रीडा कर है , उद्दीप्ता के काला हाँड़ी जिले में श्रम हितकारों केस सन्‌ १६४४ में 
दोफए जज है । रफएडण अ्कार सीशजजए़, ओोषपुए कक उप नणाए में मफ शिलफारी 
केन्द्रों के स्थापन श्रोर प्रसार के लिर प्रय्तशील है। इप प्रकार अद प्रत्येफ् छवय में 
श्रमिकों के हितकारी व्यपों की ओर ध्यान दिया जा रहा है । 
उद्योगएियों द्वारा कल्याण कार्य-- 
+*.. छम्मे अबधि की उद्ासीनता के दल डयोगपतियों ने श्रमिकों के प्रद्ि कब 
6 शेप ज्ञामइक्ता दिखबाई है, लेकिन उनके श्रम हितझारों प्रयश् अधिकांश में 
शामिकों के हित के अति दुया भावना पर आधारित हैं। बे पैसे कार्यों को अपना स्याप- 
सायिक कर्तस्य समझ का नहीं करते । 
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सुविधा, सहकारो समितियाँ, बाल पुव॑ प्रौइ शिक्षात्रय, प्रावीडेन्द फाड की योजना 
आदि सुविधाओं की ब्यवस्था भी देश के लगभग सभी मिल्लों में की गईं है| इस दृष्टि 
से नागपुर के एग्पैल मिल, दिल्‍ली का देहली कलॉय एयड जरनल मिल्प व बिड्ला 
कॉटन मिल्स, स्वाढियर का ज्ञीवाज़ी राव कॉटन मिद्स, मद्रास के वर्किघस पएुणढ कर्नाटक 
मिलप, बंगलौर का बेंगलौर बुलियन कॉटन एएड सिल्क मिल्स तथा म्दुरा मिल्‍्स 
कम्पनी ने अत्यन्त सराहनीय कार्य किये हैं । ु 
जूट उद्योग में श्रम द्वितकारी कार्यों के करने वाली एक मात्र संस्था भारतीय 
जूट मिल संघ है, जिसने हजारी बाग, कनकी नाडा, सौरामपुर, टौद्गढ़ भौर भद्दे श्वर 
में भ्रम हितकारो केन्द्रों की स्थापना की है। इन केन्द्रों! पर बाहरी मीत्तरो खेल-कूदें। की 
व्यवस्था की जाती है | संघ की शोर से पाँच प्राथमिक पाठश,लार्म भी चल्ल रहीं हैं। 
जूट मिलों ने व्यक्तिगत रूप से भी द्वितकारी कार्यों में योग दिया है। सभी जूट मिल्लों 
में एक चिकित्पालय है। सात मिलो में प्रसूताओं के लिये क्लिनिक हैं। ११ मिलो में 
शिश्ु-गृद्द एवं ४५ जूट मिल्नों में जलपान-प्रह खोले गये हैं। ऊनी मिर्लों में बढ़े 
कारखानों में सभी उत्तम व्यवस्थायें उपरब्ध दें भौर छोटी मिलों में न्यूनतम कानूगी 
सुविधाओं का प्रबन्ध है । 
इंजीनियरिंग उद्योग में १,००० था इससे अ्रधिक श्रमिक वाले सभी कार- 
खानों में चिकित्सालय हैं। जहाँ-जहाँ स्री श्रमिक हैं वहाँ शिशु शह भी बने हैं । जलपान- 
गृह तो सभी कारखानों में मिलंगे । १०० से ऊपर श्रमिक वाल्ले कारखातों में प्रावीडेन्ट 
योजना लागू है। टाटा श्रायरन एण्ड स्टील कम्पनी जमशेदपुर विशेष उल्लेखनीय है। 
इसमें ४७०० पलंग वाला भ्रस्पताल, प्रसूता गृद्द एवं ६ प्रसूति व्लिनिक हैं। कम्पनी की 
झोर से ३ हाई-स्कूल, १० मिड्लि स्कूल और २२ प्राथमिक स्कूल खोले गये हैं। २ 
बढ़े जलपान गुद्द हैं। विशाल क्रीड़ा स्थल, मुफ्त सिनेमा, सहकारी उपभोक्ता भण्दार 
व डाक्खाने झ्ादि की आदर्श व्यवस्था है | अन्य कारखानों में भी इसी प्रकार ब्यवध्या 
करने का प्रद्स्न किया जा रहा है। 
कोयुला तथा अभ्रक की खानें में श्रमिक हितकारी कोप कानून द्वारा बनाये 
जा,बुरे हैं, मिनके अन्तगंत अनेक श्रम हितकारी कार्य किये जा रहे है। कोलर की 
सोना खानों में भी श्रम द्वितकारी कार्य हो रहे हैं। आसाम तथा पश्चिमी बगाल के 
अधिकांश बड़े चाय उद्याननों में बड़े-बढ़े श्रस्पताल बने हैं। इनमें श्रमी जो व्यवस्थाएँ 
की गई हैं वे भ्रत्यस्त श्रपर्यास हैं । इसी प्रकार की न्‍्यूनाथिक ब्यवस्थाएँ अस्प उद्योगों 


में भी की गई हैं, परन्तु श्रमिकों की श्रावश्यकताओों को देखते हुये येअयरन 


श्ंपर्याप्त हैं । 


श्रपिक सद्ठों द्वारा कल्याए-कार्य-- 
« . श्रम संघधन की कमी के कारण अधिक काये नहीं कर सके हैं। तथापि कुद 


झंधी ने उराइदीय कार्य किया है, जिनमें अदमदाबाद टैक्सदायल श्रम संघ, सजबूर * 


हि 


| रृष्र 


प्रा कानपुर पुवं मिल मजदूर संघ इस्दौर अमुख हैं। इन्होंने पुस्तकालय, चिझिध्पा- 
छात्र, शिक्षाक्षयों (पड़ एवं बतल), कलतों भादि की व्यवस्था की है । 

कल्याण-कार्य के छोंत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की हुई सेवाध्ों का उस्फेख 
गना अ्रन्वश्यक न होगा । इस संस्था ने सारतीय बालकों के कल्याण कार्य के लिए मार्च 
बज १६६४ तक लगभग ६० लाख ढालर तक व्यय कर दिया है। भारत सएकार की 
थम पच्च-वर्चीय योजना के श्रस्तग्गंत कल्याण कार्यों का संयुक्तराष्ट्र संघ के मात्‌ तथा , 
पल कव्याण कार्यों से सम्बन्धित योजना से समस्दय कर दिया गया है। इस योजना 
५ झस्तर्गत आगामी दो दर्षों में स्वास्थ्य निरीहर्का तथा दाइयों के प्रतिक्षण एवं उन्हें 
शेकित्सा सादस्थी पर्याप्त सक्षा से सुसक्षित्र करने में बीस लाख डालर व्यय किये 
पयेंगे। 'संयुक्त राष्ट्र संघीय अन्तर्राष्ट्रीय बाल संकट कोप' ((घ0९१ 7एधं0ा5 
परध्यााफररश ऐप्िसिाश 6 फधशाहु०ए०ए कीपाव--४., ऐ२, 7, 6. 
8. है.) भारत में माताओं तथा बर्चा को दूध वितरित काने तथा प्रसूत्ति-णुरों भौर 
गछ् दृह्याणकारी कैस्दों की स्थापना के उद्देश्य से प्रारम्भ किया गया था ) इसमें से 
[० कांख डालर भलेरिया विष्त्रश, दूध वितरण भ्रौर दु्भित निवारण में झ्चे किया 
वा छुका है। इस धन का श्रधिकोश भाग भारतीय याँव तथा श्रमिक बस्तियों में ध्यय 
पेश है। 
अपसंदार-- 

उत्त विवरण से यह स्पष्ट है कि भारत में श्रमिहं की कार्यदसता में दृद्धि करने 
तंथा उनके लिए कहयाण-कार्यों की ब्यवस्था के बहुत इुच श्वत्न डिये ज्ञा रहे हैं, किन्तु 
पमस्या की गर्म्भरता एवं मुरुता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस दिशा 
में भ्रभी तक जो कु भो किया गया वह बहुत ही थोड़ा है। सच बात तो यह है कि 
दिशिश्ल श्रमिक संक्षियर्मो में दी गई कल्याण सुविधाओं का न्यूनतम भी झाज अ्रमिकों 
को थ्धिकाँश में नहों मित्र पाता, अतः सर्वे प्रथम तो पूर्व-स्थित सप्नियर्मों को हो 
सच्चे अर्थ में कार्याखवित करने की आवश्यकता है। दूसरे, श्रमिकों की समस्था को 
घुलकाने के लिए यद्द भी नितास्त श्रावश्यक है कि एक सानदीय दृष्टिकोण डक 
किया जाय। तमी भारतीय श्रमिक विश्व के अन्य देशों के श्रमिक के सामान निपुण 
व बलिप्ट दे कर देश का झार्धिक निर्माण कर सकेंगे ! 


[१७]: 
सामाजिक सुरक्षा तथा बीमा 








रूपरेखा-- 


! 


आरम्मिक--सामाजिऊ सुरक्षा से तात्पय यह है कि सरकार अपने समस्त नाग- 
रिकों के लिए न्यूततम्‌ जीवन स्तर स्थापित करे, जिसमें जन्म से लेकर रुत्यु 
तक कियी मनुष्य के जीवन की सभो प्रमुख श्रावश्यकताय सम्मिक्षित हों। 
सामाजिक बौमे की श्रपेशा सामाजिक सुरक्षा का क्षेत्र भ्रधिक व्यापक है । 
सामाजिक बीमा तथा सामाजिक सहायता भी एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं 
हैं। सामाजिक सहायता का सम्पूर्ण अरथ॑-प्रबन्ध सरकार द्वारा किया जाता है। 
सामाजिक बीमे की विशेषतायें--इसके भ्न्तर्गत एक सामूहिक द्वाब्यिक कोप 
की स्थापना की जाती है, लाभों का चन्दे से कोई घनिष्ट सम्बन्ध नहीं होता, 
लार्भो को निश्चित सौमा के भीतर रखा जाता है एवं सीमित ब्यक्तियों वो 
लाभ श्र्िकार के रूप मे श्राप्त होते हैं 

सामाजिक सुरक्षा की प्रयति--इस बिचारधारा का विक्रास सर्वे प्रथम 
जमनी में सन्‌ १८८१ में हुश्रा, तत्पश्चात्‌ इड्ललेण्ड, अमेरिका तथा रूस में भी 
औद्योगिक श्रमिकों के लिए साम'जिक सुरक्षा की योजन/यें बनाई गई । बेवरिन 
योजना सामाजिऊ सुरहा की एक भाद्श योजना है । है 
सामाजिक सुरक्षा का महत््त--इस योजना मे चन्दों के द्वारा श्षमिकों को 

योजना से सम्बन्धित करके उनको भोतिक तथा नेतिक दोनों ही दृष्टियों से 

उनका स्वास्थ्य, कुशलता एवं कार्य क्षमता को बनाये रखने के लिये प्रोत्साहित, 
किया जाता है। भारतवास्ियों की दरिद्रता, उनमें बीभारी की भ्रधिकता, 

चृत्ति-हीनता आदि के कारण इसकी विशेष आवश्यकता है। 

भारत में साम्राजिक सुरक्षा का विक्रात--भारत में स्वास्थ्य बीसे की झाव- 

श्यकता स्व प्रथम सन्‌ १६२७ में अनुभव की गई । तत्पश्चात्‌ सन्‌ १६३०- 

३१ से करौद्योरिक अमिको के व्तिए स्पप्माक्षिक सुरता की व्यवस्था पर श्रम के 

शाही कमीशन ने जोर दिया । सन्‌ १६४२ के श्रम-सम्मेलन ने बीसारी बीमा 

योजना बनाने का निर्माण किया। भोफेपर अदारकर ने अपनी रिपोर्ट सन्‌ १६४४ 

में प्रस्तुत की, जिसके आधार पर क्संचारी राजवीय बीमा संनियम बनाया 

गया । वर्तमान समय से सामाजिक सुरक्षा के लिए निम्न शायोजन हैं:--( १) 

श्रमिक ज्ति-पूर्त अधिनियम, ( २) कोल माइन्स प्रोवीडेन्ट फ़रड पुण्ड 


[ १६७ 


बोनस स्कीम, ( ३ ) मातृ लाभ अधिनियम, (४ ) प्रॉदीडेस्ट फन्‍ड एक्ट 
सन्‌ १६५२, ( ५ ) श्रमिक राज्य बौसा अधिनियस । 

६, . उपसेहार--भामाजिक सुरहा को सम्पूर्ण योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य, असूति, 
भृत्ति हौनता का बसा, अगहीनता, दृद्धावस्था, उत्तराविकारी, लाम श्रादि 
सभी सम्मिलित होने चाहिये । श्षसिकों की ऐसी चोटो एक थार्यो के लिये भी 
खासी की स्थचस्था कौ ज्ञाय, जो उस समय लगते हैं, जबकि श्रमिक अपने 
मालिक के काम पर ने गा हो । 


शम्मिक-- 

सामानिक सुरत्ता वर्तमान युग वो एक नवीन विचारधारा है। आज़ कोई भी 
देश अपनी उन्नति की क्रिप्ती सी योजना भें सामाजिक सुरद्ा वा समात्रेश किए बिना 
नहीं रह सफता, क्योंकि इपके बिना बेकारी, बीमारी एुद रोस का उन्मूलन खग्मच नहीं 
है। वैसे तो सामाजिक सुरहा का धायोजन मूल्त श्रौद्योगिक श्रमज्ीचियों के लिपु 
किया जाता है, पिग्तु अब सर्व मगलकोरी राप्प (ऐ ८976 8006) का निर्माण 
करने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्ष। मे बदल श्रमजोवियों को ही नहीं, वरन्‌ समाज के 
पभी वर्गों को सम्मिलित किया जाता है, जिससे सम्पूर्ण समाम को इससे लाभ 
हो सके। 

स्मरण शब्ई भें सामाजिक सुरहा से श्यशय ऐसी पद्धतियुक्त योजना से है, 
मिपके द्वारा आवश्यकता, बीमारी, भ्ज्ञान्ता, फ़िजूलपर्ची और बेकारी इन पाँचों 
दागवों पर विजय मिले । श्री छी० ढो० एच० कोल के विचारानुसार सामाजिक सुरक्षा 
से तातपये यह है कि सरकार जो सम!ज्ञ क। प्रतीक एवं प्रतिनिधि है, अपने सम्र्त 
नागरिक के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर स्थापित काने के दिये उत्तरदायों हे। यद्ठ 
स्तर इस शाधार पर हो कि उससे जन्म से ले कर रूत्यु त्तक किसो व्यक्ति के जीव की 
स॒त्र झुण्य भ्रावश्यकताएँ सम्सिदित हो | सामाजिक सुरहा की परिभाषा इस प्रकार को 
जा सकती है कि यह वमिफ, सेवायोजक तथ। रूटए की और से मिला करें देती 
व्यवस्था का संगठन काना है, जिसका उद्देश्य यह होता है कि जिन लोगों का बीमा 
किया जाता है, उनको अनियार्य श्राधार पर चुसिहीनता, चोमारी भ्रथदा भ्रम्य विशेष 
यरिस्थितियों में विशेष सुविधायें तथा ताभ अदार किए जायें । सर विल्यिम वेवरिज्ञ 
के थनुसार यह एक ऐसी व्यवस्था है, जिसके अनुसार जीवन निर्दाह स्तर तक चहदी 
के बदले में लाभ मदान किए जाते हैं। ऐसे लाभ श्रघिकार के रूप मे बिग्र व्यक्ति की 
उमा की बॉँच किये दिये जाते है । 

इस सम्बन्ध में यह लिखना अनावश्यक न होगा कि सामाजिक सुरक्षा का हैन्र 
सामाजिक बौमे की अपेक्षा भ्रति विस्तृत है| साम्राजिक बीसे का खाम्न केच्ल उन्हें 
व्यक्तियों को शप्त होकत है जो चन्दा देते है । उदाहरण के लिए हमारे देश मे केवल उस 
औद्योगिक अ्रमिरं के [लए ही जो अपने वेनन वा एक निश्चित भाग चस्दे के खूप में 


श्श्द ] 


देते है, सामाजिक बीमे की योजना लागू होती है। इसके विपरीत पूर्ण सामाजिक 
सुरक्षा के लिए सामाजिक बीमे के साथ साथ सामाजिक सद्दायता का होना भी 
श्रावश्यक है । वाम्तव में ग्रावश्यकता भी है “गर्भ से भरण तकः सुरक्षा की । गर्भ में 
बच्चे को प्रसूति सम्बन्धी सुविधायें और घर से बाहर आने पर उसके पालन पोषण 
एवं भोजन की सुविधा होनी चाहिए । इसझे बाद शिक्षण की सुविधा फिर रोजगार की 
इत्यादि | इसमे इस समय को सुरर्ा भी सम्मिलित होती है, जबकि भनुध्य काम पर 
न लगा हो श्रथवा वह बेऋर या विस्थापित हो । 
कुछ व्यक्ति सामाजिक बीमा तथा सामाजिक सहाग्ता को एक दूसरे का 

पर्याववाची समझते है, किन्तु वास्तव में दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं । सामानिक 
सहायता की योजना एक ऐसी योजना है, जिसके अनुसार राज्य द्वारा राजकीय कोप 
में से वैधानिक अधिकारों के अ्न्तगंत निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले श्रमिकों को 
लाभ प्रदान किये जाते हैं । इस प्रकार सामाजिक सहायता, सामाजिक बीमे का प्रति- 
स्थापन नहीं करती बरन उसकी सहायक होती है। दूसरे, सामाजिक बीमे की वित्त 
अपवस्‍्था राज्य द्वारा केवल्त एक अंश तक ही की जाती है, परन्तु सामाजिक सहायता 
पूर्णतः सरकार द्वारा ही परद्राम की जाती है । तीसरे, सामाजिक बीमे का लाभ केवल 
चन्द। देने वाले व्यक्तिपों तक ही सीमित रहती है, जबकि सामाजिक सहायता की 
ध्यवस्था का चन्दे से कोई सम्बन्ध नहीं होता। चौथे, सामाजिक सहायता केवल उसी 
दशा में प्रदान की जाती है जबकि कुछ निधांरित शर्तें पूरी हो जायें, परन्तु सामाजिक 
बीसे के अस्तर्गत्त किसी प्रकार को कम्तता सम्बन्धी जॉच नहीं की जाती | पाँचवे, 
सामाजिक बीमे में चन्दे भर लाभ के मध्य किसी न किसी प्रकार का श्राजुपातिक 
सम्बन्ध प्रध्यक्ष श्रथवा श्रप्रत्यह् रूप से भ्रवश्य होता हैं, किन्तु सामाजिक सहायता में 
इसका प्रश्न ही नहीं उठता। इस सम्बन्ध में यह भो उल्लेखनीय है कि सामानिक 
बीमा सामान्यतः ऐसे श्रमिकों के लिये श्रधिक उपयुक्त होता है जो भली प्रकार संगठित 
हों तथ! जिनके नियन्त्रण के हेतु समुचित श्रम संनियम हों, किन्तु इसके जिपरीत यदि 
श्रम समुदाय श्रस्यन्त दरिद्र है, श्रम-जीवी इतने श्रशिक्षित हैं कि बीमे की जटिकता 
फो नही समभ सकते एवं विखरे हुये होने के कारण बीये की एक समुचित योजना 
में उनको सम्मिलित करना कठिन है, तो ऐसी परिस्थिति में सामाजिक सहायता ही 
अधिक उपयुक्त होगी । 
सामाजिक बीमे की विशेषतायें-- 

सामाजिक बोमे को सर्वे अमुख विशेषता यह हैं कि इसके अ्रन्तग्रत सेवायो जकी, 
श्रमिकों तथा राज्य के साम्रूदिक चन्दे से एक कोष की व्यवस्था की जा सकती है। 
बोमित व्यक्तियों को इसी कोष में से समस्त ल्लाभ दिये जाते हैं, चाहे वद् नकद रुपयों 
के रूप में हो अथवा अन्य वस्तुओं के रूप में । इस कोष में श्रम-जीवियों का जो भाग 
होता है वह केवल नाम मात्र को ही होता है, अथांत्‌ उनसे लिये जाने वाले चन्दे 
की राशि बहुत थोड़ी होती है। कोप के अधिकाँश भाग की व्यवस्था सेवायोजकों तथा 
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सरकार द्वारा की जाती है । साप्राजिक बोमे की दूसरी विशेषता यह दें कि श्रम-जीवियों 
द्वारा प्राप्त होने वाले लाभों का उनके चन्दों से कोई घनिष्द सम्बन्ध नहीं होता । सीसरे, 
इस योजना के अन्तर्गत ज्ञार्मों को निश्चित सीमा के भीत्तर रखा जाता है, जिससे कि 
यम प्राप्त करने वाले के किये ऐसे काक्ष में, जबकि उसकी आय में पूणतः अथवा 
अशत' कुछ हानि हो गई है, एक न्यूनतम स्तर को बनाये रखा जा सके | चौथी, 
विशेषता यह हे कि जो भी लाभ ध्रमिकों को प्रदान किये जाते है उनके सम्दन्ध में 
किसी भी प्रकार की योगता एवं क्सना सम्बन्धी जाँच नहीं की जाती। इसका 
मुपरिणाम यह होता है कि अप्-जीदी स्वामिमान का अनुभव काते है 
अन्य देशों में सामाजिक सुरक्षा करी श्यति-- 

सामाजिक सुरक्षा की विचारधारा का विकास स्व प्रधम जमेनी से सन्‌ १८८१ 
में हुप्रा, जबकि इस विचार चक्र को विज्रियम प्रथम से प्रारम्म किया ठथा मिस श्राव 
विष्माक ने प्रोत्पादन दिता। फलस्वरूप सत्र्‌ १स३८ में बीमारी के बीमे का सज्षियम 
(ह0्ता8४४ परिषपट७08 3.00) चना तथा क्रमशः धम्जीबो कत्ति पूर्ति इुद्धावश्था 
एवं अ्रप्न आगोए का आयोजन करने के लिए सन्‌ १८८६४, १८८६ ओर सन्‌ १६२१ 
में भ्धिनियम बनाये गये । इसके उपरशन्त इस विचारधारा का विकास अ्रम्य उन्नत 
एवं श्रौद्योगिक र ऐ ( जैसे--इ गलेण्ड, अमेरिका, रूस थरादि ) में भी हुआ। वहाँ 
बौद्योगिक प्रमिऊ के लिये सुविधाओं का पर्याप्त आयोजन है, विशेषकर ह'गलनणड में 
तो बेत्ररिज् योजना के अन्तर्गत मनुष्य के जन्म से रूत्यु तर उसकी सुरहा का 
आर सरकार ने स्वय अपने कम्धी पर से लिया है। घेएरिज्ञ योजना सामजिक सुरक्षा 
की एक पूर्ण तथा आदर्श योजना है। इससे सम्पूर्ण जनता के लिए प्रसूत्ति सुविधा्रो से 
छेकर शव-सस्का की सहायता तक का श्रायोजन क्रिया गया हैं। यह समाज के 
प्रस्पेक मनुष्य, ख्री आर बच्चे के लिए आऊदनी की सुरक्षा के हेतु एक योजना है शोर 
जीवन की सभी घटनाओ--ज्न्म, बचपन, शादी, बुढ़ापा, झृत्य, बेकारी, दु्ेदगा, 
बीमारी आदि से सर्दन्वित € | इस योजना के अनुसार प्रत्येक मनुष्य देता है और 
मत्येक मलुप्य प्राप्त मी करता है । 
सामाजिक सुरक्षा का महव-- 

सामाजिक सुरक्षा की योजना समुचित समाज के लिये वडी कश्पाणकारी पद 
हुई है । इसके कुछ खाम ते ऐसे हैं जो अन्य किसी भी माध्यम द्वारा प्राप्त नहीं किये 
जा सकते । इसके भ्रन्तगंत चन्दों के द्वारा श्रम-जीवियों को योजना से सम्बन्धित करके 
उन्‍हें भोत्तिक तथा नेप्तिक दोनों ही रृष्टियों से उनके स्वास्थ्य, कार्य कुशलता और 
कार्यक्षमता को बवाये रखने के लिये प्रोस्पाहित किया जाता है। सामाजिक सुरक्षा की 
योजना का पमनुख उद्देश्य यद होता है कि कुद सीमाओं के भीतर यह भ्रम्िकों की झोई 
हुई कारयश्ृमता को पुन. क्योंकर प्राप्त करें | इस योजना के श्रन्तर्गत श्रमिक्रों को जो 
भी लाभ मदान किये जाते हैं, वे उन्हें श्रधिकार रूप में दिये जाते हैं, श्रठ उनहझा 
स्वाभिमान बना रहता है, अ्रतः स्पष्ट हे कि ऐसी योजना की व्यवस्था करते से देश की 
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आ्रार्थिक तथा सामाजिक रूस्पन्नता एव शान्ति वो दृइ रखा था सकता हैं। भारत में 
सामाजिक सुरह्षा की महिमा के सम्बन्ध में जो कुछ मो कहा ज्ञाय कम ही होगा। 
भारतीय श्रमिक की दशा अत्यन्त शोचनीय हैं। अंद्योगीकरण के सभी खनर्रों का 
उन्हें सामदय करना पडा रहा है, जेते--बीमारी, वेझारी आदि ! हमारे श्रमत्रीवियों में 
सगठन को भी बहुत कमो हैं, वे श्रशिक्ित, अज्ञानी एवं दरिद्र हैं। अपने पेंरों पर खा 
होना उन्हें नहीं श्राता। इस दृष्टि से अन्य डद्योगशील देशों की अपेहा भारतीय 
अ्रमिकों की तशा अधिक खराब है, श्रतप्व समाजिक सुरक्षा का आयोजन श्रनिवा्य 
हो जाता है । 


भारत में सामाजिक सुरक्षा का विक्रास-- 

भारत में स्शास्थ्य बीमे की आवश्यकता सर्व प्रथम रूमू १६२७ में श्रनुभव की 
गईं, जतकि लगभग २ वर्ष पूर्व सन्‌ १६२९ म अन्तरांष्ट्रीय श्रम्म क्यालय में औद्योगिक 
श्रमिक्रों की सामाजिक सुरक्षा के सम्बन्ध में प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था, किन्तु 
फ़िर भी कोई घास्तविक कार्यवाही उस समय नहीं की गई । तत्पश्चात्‌ सन्‌ १६३०३१ 
में श्रौद्योगिक श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था पर रॉयल कमीशन झा 
लेबर ने जोर दिया एवं स्वास्थ्य बीमे पर एफ योजना की रूप रेखा भी तैयार की। 
दुर्भाग्वश उस समय वह योजना ताक म॑ रखी गई | सत्‌ १६४० मे अ्रनित्राय चन्दे 
द्वारा बोमारी आगोप की योचना बनाने का निश्वप किया गया। तृतीय श्रम मत्री 
सम्मेलन ने इस थोजना के सम्बन्ध में यद्द निश्चय किया कि वस्त्र व्यवपाय तथा 
इन्जी नियरिंग उद्योग के श्रमिकों को बीमारी सम्यघो बीमे की सुविधायें दी जायें 
इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए बी० पी० प्रदारकर की नियुक्ति को गई। 
ओफेसर झदारकर ने अपनी रिपोर्ट सन्‌ १६४४ म॑ अस्तुत की, जिसके आधार पर | 
“कर्मचारी राजकीय बीमा सनिग्रम' बनाया गया, जो सचमुच सामातिक सुरहा प्राप्त 
करने के लिए एक ठोस कदम है। 

सामाज्ञिक सुरक्षा के लिए वर्तेमान समय में निम्नलिखित आयोजन हैं “- 

(१) भ्रमिक क्ति पूति अधिनियम । 

(२ ) कोल माइन्स प्रॉदीडेल्ट फ़ल्ड एएड बोनस स्कीम एक्ट | 
>>. (३ ) मातृ ल्वाभ अधिनियम । 

( ४ ) प्रॉवीडेन्ट फएड एक्ट सन र&<२। 

(२ ) श्रमिक राज्य बीमा अधिनियम ६ 

अ्रमिऊ क्षतिपूर्ति अधिनियम सन्‌ १६२३ जम्सू व काश्मीर राज्य की दोढ 
कर सारे भारत म॑ लागू होता है जिन कमचारियों का वेतन ७००) मासिक से 
अधिक है ग्रथवा ज्ञो क्चत् है, उन पर यह अधिनियम लागू नहों होता। वास्तव में 
रेल, कारखाने, खाने, नाविक व समुद्र पर काम करने वाचे झुझू श्रन्‍्य अ्षमिकाों, डाक 
व तार, नहर, चाय, रबड, कहवा तथा सिनझोना के डद्योगों में काम करने चाले 
अमिको, विद्यत स्टेशनों, गोदामों, वेतन पाने वाले, मोटर ड्राइवरों आदि ठथा ऐसे 
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सभी कारखाने, जद्ाँ १० या इससे अविक श्रमिक काम करते हैं तथा शक्ति का भी 
प्रयोग होता है एवं ऐसे कारखानों में जहाँ शक्ति का भपोग तो नहीं झोहा, किन्तु ९० 
था अधिक श्रमिक काम करते हैं, यह अधिनियम लागू होता है | राज्य सरकारें इसे 
किसी भी केत्र के श्रमिकों पर, यदि वे इनके काम को खतरनाक समझती हैं, लागृ 
कर सकती हैं । मास एवं उत्तर-प्रदेश सरकारों ने इसे मशीव से चलने वाली गाहियों 
माक्त लादने तथा उतारने वाले श्रमिकों भर विद्यूठ प्रयोग करने घाले सभी कारखानों* 
यर खागू कर दिया है । जो श्रम्तिक रज्य बीमा अधिनियस या अ्रमिकों के रह्य बीसा 
क्रारपोरेशन की भोर से मुझाविजा पाने का अधिकारी है वह इस अ्रधिनियम्र का ल्ञाभ 
नहीं उठा सकेगा। 
*. यदि श्रमिकों को काम करते समय किसी दुघटना से कोई चोट लगे तो 
मालिक द्वारा हर्जाना दिया जायरा ! यदि चोट ५ दिन पहले दीक होने थाली हो या 
/ ज़िसमें श्रमिक का दोप हो भ्रौर॒ झ॒त्यु न हो त्तो मालिक फोई हर्जाना देने के लिए 
बाध्य नहों | भ्रधिनिषम की सूची नं० ३ में दिया हुआ कोई व्यावसायिक रोग हो 
काने पर भी हर्जाना विल्लाणा जायगा । हर्माने के मात्रा चोद के भक्कार एवं श्रमिक की 
मासिक मजदूरी पर निर्मेर होती है। 


* यह अ्रधिनियम बढ़े संतोष की वस्तु है। श्रावशरयकता इस बात को है कि उसे 
अधिक से श्रधिक श्रमिकों पर ल/यू क्रिया काय और दर्शाने की रकम नियमित रूपए 
से दिलाई जाय । इध अ्रधिनियम के भ्राघार पर श्रमिकों के हर्जाना संनियम कुछ राज्यों 
में भी पास किये गये हैं । 

कोल माहम्स प्रावीडेस्ट फसड एवं ब्ोकस स्क्रीम एक्ट सत्‌ १६४४४ भारत 


£ सरकार द्वारा बनाया गया है और इस्तका सम्बन्ध कोयले की खानों में काम करने वाले 
श्रमिक्ी से है । 


-.. भारत में एक बड़ी संख्या में स्त्रिशाँ मजदूरी करती हैं| प्रसव काल से पहले 
और बाद में दिश्रप्र एवं पौष्टिक मोजन न मिलने के कारण उनकी बड़ी संख्या में झूयु 
होती है। बच्चों की संख्या का कारण भी यही है। मातृप लाभ की समस्या मानवता 
एवं सामानिक पहलू, से ही नही, अपितु श्रार्थिक पहलू से भी मदरख॒पूर्ण है। इतमे पर 
भी भारत में श्रभो कोई ऐसा ध्धिनियम अखिल भारतीय स्तर पर नहीं बनाया गया. 
है जो मठ लाभ की सुविधायें प्रदान करता हो । भारत में चरमी तक जो अग्त्न हुये, 

, हैं वे व्यत्तिगत राज्यों में ही हुए। सर्व प्रथम बस्ई मातूय लाभ अधिनियम पास 
हुआ । इसके बाद रायल धम कप्तीशन के सुर्दावों पर अन्य प्रान्दों ने भी, जेसे-मद्रास 
( सन्‌ १६३४ ), उत्ता-प्रदेश ( सन्‌ १६३८ ), बहुल (सन्‌ १६३६ ), पंजाब 
( सन्‌ १६४३ ), झासाम ( सन्‌ २६४७ ), विहार ( सब्‌ १४४४ ) ने भो इन झषि-, 
वियर्मा को बनाया | केन्द्रीय सरकार ने सन्‌ १६४१ में खानों में काम करने वाली स्त्रियों 
के किये मादाव लाम अधिनियम बताया । डड़डीसा, सध्य-भारत, द्रावनको र-कोचीन तथा 
विद्वार सें भो इसी श्ाशय के अधिनियम भगति पर हैं। 


३०३ ] 


सातूख लाभ अधिनिय्मों के अन्तर्गत खतियों को प्रसव के पहले और बाद मं 
्ञाभ दिया जाने लगा है , लाभ को दूर शौर समय की श्रवधि भिन्न भिन्न प्रास्तों में * 
श्रलग भरल्तग है । उदाहरण के लिए, थ्रासाम में १९० दिन काम करने पर, बिद्वार भर 
उत्तरप्रदेश में ६ महीने काम करने पर, बस्त्रई, बंगाल, पत्राव और मध्य प्रदेश में ६ 
महीने कास करने पर तथा मद्गवास में २०० दिन काम करने पर ही कोई स्त्री लाभ 
प्राप्त कर सकती है। ल्लाम की दूर भी मिन्‍न मिन्‍न है। झ्रासाम के चाय उद्योगों में 
प्रसव के पहले १) रु० तथा बाद में १/) प्रति सप्तह है, जिवकी कुल धन राशि १४) 
से श्रषिक नहीं होनी चाहिए । बगाल, मद्रास, बिहार तथा उत्तर प्रदेश मैं स्यूगतम 
॥) भति दिन है। पनाव में १२ झाना प्रात दिन या अनुपातिक दैनिक श्राय रकदी 
गई है। रपये तथा विधाम के भलावा बोनस श्र ड कटरी सहायता के रूप में शन्य 
लाभ भी स्त्री श्रमिकों को दिये जाते हैं | काम करते समय शिशुओं को रखने के लिये 
कुशल दाइयों तथा शिशु ग्ुद्दों वी भी व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश का श्रधिनियम स्त्रियों के 
गर्भपात होने पर ३ सप्ताह स्वैतनिक छुट्टी की श्राज्ञा देता है। 

इस अधिनियर्मों का पाक्षन कराने के लिये निरीक्षकों की नियुक्ति की गई है। 
मालिकों को प्रति वर्ष इन लामभों की रिपोटे सरकार को मेजती पढ़ती हे । फिर भी 
यह कहना पडेया कि इन भ्रधिनियमों मे कुछ दोप हे । मालिकों पर ्वी ल्ाम देने का 
उत्तरदायित्ल होने से वे लोग इसमें अभियमितता करते हैं । लाभ का रूप रुपय्रे में होने 
से खिर्याँ दूय, श्रौपषि आदि से चचित रद्द जाती हैं | गर्भवती होने का समाचार मिलने 
पर मालिक स्त्री को अलग कर देते हे या कुमारियों को ही नौकरी पर रखते हैं । बहुत 
सी स्त्रियों के नाम ही रजिस्टर में नही लिखते। इन दोषों को दूर करना स्व॒तन्न भारत 
की चहुँमुखी उम्नति के लिए बहुत प्रावश्यक है। 


प्रॉवीटेन्ट फन्‍ड एक्ट सन्‌ 2६१२-- 

प्रॉवीडेटट फन्‍्ड गुषट ४ मार्च सत्‌ १६९२ को पास क्यि। गया। यह एक्ट 
जामू व काश्मीर को छीड़कर भारत के उन सभी कारखानों प्र लागू होता है, 
जिनमें ० या अधिक श्रमिक हों और जहाँ सीमेट, सिगरेट, विद्युत, मशीन तथा 
सामान्य इ जी नियरी के कार्य, लौह व इस्पात, कागज तथा घुनाई उद्योगों का सचालन 
होता है। सरकारी कारणानों पर तथा नये उद्योगों पर यह श्रध्रिमियम ल गू नहीं होता। 
इस अ्रधिनिय्रम का छेन्न बढाया जा सकता है। 

इसके श्न्तगंत ध्रमिक भौर मालिक दोनो को झविवाय॑ चन्दा देना पहता हैं। 
श्रमिक श्रीर सालिक दोनों को मजदूरी का अलग अलग ६३ देना पडता है। क्षमिक 
चाह तो ८२), तक श्रधिक दे सकता है। ज्ञांच के लिए निरीक्षकों की व्यवस्था की 


गई है) हि 

३ साल नोकरी करने के उपरान्त ही प्रॉबोडेन्ट फन्‍्ड कटना प्रारम्भ होता हैं । 
जिन श्रप्तिकों की आधारभूत मशदूरी ३००) मासिक से अधिक नहीं है उनको दी यह 
लाभ दिया जञा सकता है । झपता ओर अ्रमिर दो नो का चन्द। मालिक हो जमा करता 
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है | £ वर्ष की नौकरों के बाद श्रमिर को मालिक द्वारा जमा किये भाग का आधा 
हथा २० वर्ष बाद पूरा साग लेने का अविझार है । यह योजना समिति के दृष्टी तथा 
राज्यों मैं क्षेत्रीय समितियों द्वारा लागू की जा रही है । 

अ्रमिक्रों करा राज्य बीमा अधिनियम-- 

अ्मिकों कर राज्य बोसा अधिनियम भारत के सभी राज्यों पर लागू होता 
है । यह संनिः मे पुसे स्थायी कारखाने के उन श्रमिकों यु कल्झों पर लागू होता हैं, 
जिनकी भासिक थ्राय ३००) तक है और जो फेक्टरी एक्ट के अन्तगेत आते हैं। इससे 
छग्भग २० लाख ओौद्योगिक श्रमिकों को ल्ञाभ पहुँच रहा है। इसमें राज्य-सरकारों को 
यह अधिकार है कि वे चाह तो इसे श्रपने राज्य मे श्रौद्योगिक, व्यापारिक कृषि एवं 
अन्य संस्थायों पर भो लागू कर सकती है । हाँ, इसऊे लिए उन्हें पहले केन्द्रीय सरकार 
की सान्यता खेमा झनिवायं होग/। इस संगियम के अनुसार हो दिल्‍ली में कर्मचारी 
रज़्य बीमा प्रमण्डल ([गरा905९७४ क908 एडप्राक्माए४ 0०7०४७०७) 
को स्थाउता सन्‌ १६४८ में की गई । 

यह प्रमणडल एक शासकीय प्रमएडल है, जिसमें केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, 
नियोक्ता भौर श्रमिकों के भ्रतिनिधि भी होगे। इसी अकर इसमें केन्द्रीय संप्तद एवं 
डाकटरी पेशे के प्रतिनिधि दोंग्रे। प्रभदइल का शासन म्तन्ध णुक स्थाई समिति 
(8४ा0गएू ९07॥॥६९६) के द्वाप में है । इसमें भी माढियों और श्रमिकों के 
चराबर-बरावर प्रतिनिधि है। अपध्रोपचार सम्बन्धी सुविधाओं के सामले में सलाह 
देने के लिये भी एक डाक्टरी परिषद्‌ (3४१69) फिक्ा५ 00फए707 बनाई शाई 
है। बड़े अधिकारी वर्ग की नियुक्ति, हिसाब एवं उनकी जाँच आदि का अधिकार 
केन्द्रीय सरकार को प्राप्त है । प्रसण्डच की अर्थ व्यवस्था के देतु 'कर्मेंदारी राजर बीमा 
फणड' खोला गया है, जो मालिक ओर श्रप्मर्को के चन्दे से बनेगा तथा इसमे केन्द्रीय 
पुध राज्य संस्कार भी रूहायता के रूप में कुछ घन राशि दुगी । श्रमिकों पु॑ मालिकों 
के चन्दे की दरे उनको आय के अ्नुपार निश्चित की गई है। इस हेतु भमिकों को 
उनकी झाय फ्रे अनुसार ८ श्रेणियों मे बॉठा गया है। 

--.. सामाजिक बीमा की इस योजना के अन्तगंव आगोपित व्यक्तियों को पाँच 
प्रद्धार की सुदिधाये दी ज्ा्वेंगी:--- की 

(१ ) ओपधंपचार सम्बन्धी सुविध्षये--इस कार्य के लिये उन स्थानों मे, 
जहाँ भी यह योजना लागू होगी, अत्योप्र प्रमण्डल्व द्वारा औपशालर्यों का आयोजन होगा 
तथा कुछ चलते-फिरते औपचालय रखे जायेगे, जो आगोएित व्यक्तियों के धर जाकर 
उनकी स्वास्प्प सम्बन्धी देख-माल करेंगे ! 

(२) मालृत्त सस्बन्धों लाये--ये सुदियायें स्त्री-प्रमिको को असूत सम्बन्धी 
बीमारी में दी जायेगी । ऐसी दुशा में स्त्रा श्रमिकों को १२ आना भति दिन की दर से 
अंघवा धोषयोपचार सम्बन्धी सुविधाओं की दर ने ( जो भो दर ऊँची हो ) १३ सप्ताह 
तक भछूति लाम मिछता रहेगा तथा ग्मांदस्था में औप शेपचार सुवियाय दी जायेगी ।, 
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( हें) आफ्रेयता लाभ-कारखाने मे काम करते समय होने बाली 
दुघंटना की चजह से अथवा उस कारखाने से सम्बन्धित किसी रोग का शिकार हो जाने 
से यदि कोई श्रमिक काम्र करने के श्रयोग्प हो जाता है, तो डसे अग्रोप भ्रमणडल द्वारा 
श्रम जीवी छतिपृर्ति समियम के श्रजुधार सुविधाय प्रदान की जायेगी । 

(४) श्रमिकों पर आश्रित व्यक्तिया के लिये ल/भ--यदि किसी कारखाने 
के भागोपित ध्यक्ति की कारखाने म॑ होने वाली किसी दुर्घटना से झयु हो जाती है, तो 
ऐसो दुशा में उसके झ्राश्चितों को ( थर्थात्‌ उसवी विधवा एवं बच्चों को ) वार्षिक बृत्ति 
(5४7पएा ६५) के रूप म॑ कुछ राशि दी जावेगी । 

( ५ ) बीमारी सम्बन्धी लाभ--इसके अ्रनुसतार जिध श्रमिक का बीमा है, 
डसे डावटरी अमाण पन्न के आधार पर समय के अनुसार नगद रुपया मिलता है। 
प्रथम दो दिनों तक कुछ नहीं मिलता और उसके बाद यदि १९ दिन तक रोग चलता 
रहे, तो श्रार्धिक सहायता मिलनी आरम्भ दो जाती है । ३६२५ दिन के निरन्तर काल में 
झ्धिक से भ्रत्रिक ६ दिन तक यह लाभ मिल सझता है । इस लाभ की दर श्रमिक 
के दैनिक वेतन का ई होगी । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि यह झविनियय बडा विस्तृत ६। ३१ दिसग्बर 
सन्‌ १६४२ को कानपुर तथा दिल्ली में इस योजना से खाभान्वित होने वाले अ्रमिकों 
की सस्या क्रमश १,०६,४२२ और २३,४२४ थी । कानपुर को ज्ञन सरया के श्राधार 
पर श्रमिकों के लिये १३ डिस्पेन्सरियाँ इस भ्रकार स्थापित की गई है कि प्रत्येक श्रमिक 
को कोई न कोई डिस्पेसरी पास पडे | इनके अतिरिक्त कानपुर के निम्टवत्तों क्षेत्रों के 
छिये दो चलते फिरते श्रस्पमाल भी है, जहाँ पर कुशल चिकित्सक कार्य करते हैं। ११ 

+ झलाई सन्‌ १६३४ से मागपुर मे भी योजना कार्यान्वित की गई है इससे नागपुर में 
लगभग २५,००० श्रमिक लाभान्वित होगे। ६ अवटूबर सन्‌ १६१४ को भारत के 
प्रधान स्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू मे श्रमिक राज्य बीम। योजना का उद्घादन बखई 
में किया । इससे ४६ लाख श्रौद्योगिक श्रमिक ताभ उठादेंगे। इसी प्रकार मध्य भारत मे 
इन्दौर, ग्वालियर तथा रतलाम बगरों में भी श्रौद्योगिक श्रमिकों के लिये स्वास्थ्य बीमा 
योजना १४ अवूबर सन्‌ १६१४ से लागू की गई है। उत्तर प्रदेश में श्रागरा, लखनऊ 
तथा सहारनपुर नगरों में भी राज्य बीमा योजना जनवरी सन्‌ १६१६ से लागू कर दी 
गई । भारत सरकार इस बान के लिये श्रवरनशील है कि यह योजना शेष भारत पर 
मौ लागू कर दी ज्ञाये | योजना को श्रमिकों के परिवार के श्रन्य स्द॒स्थों पर भी लागू 
करने की बात्त भारत सरकार के विचाराधीन है। वास्तव सें यह योजना एशिया भर मे 
अपने प्रकार की प्रथम है ओर देश में पूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने की दिशा में एक 
शुभ प्रयत्न है। इसके मार्ग में कठिनाइयाँ हैं, लेक्नि उनको अ्रमिकों व सालिकों के सह 
योग से हल किया जा सकता है। 

यद्यपि कर्मचारी राजकीय बीमा अधिनियम सन्‌ १६५० से लागू कर विया 
गया है, किस्तु उसके कार्यवाहन का छेत क्रभी बहुत कछू सीमित रखा यया है । इसके 


दम्तगत सभी ख्रमिकी को सम्मिलित नहीं किंया गया हैं। योगवा के झन्तगद प्रति 
ब्यक्ति व्यय भी बहुत करी रा गया है। यद्यपि यह अधिनियम भारतीय संविधान 
इतिहास में एक सहखपूर्ण घटना है, डिन्‍्तु इससे सामाजिक सुरहा वे सम्पूर्ण भाव- 
इपकताएँ सन्तु्ट नहीं होती । आवश्यकता इस दवाठ की हे कि समाज के सभो संदु्ों 


के लिए सुरदा की धवस्था वी जाय। समाज के मुद्दी भर # को. लाभ पदात 
नहीं रे अधिनियम में पे 


करके हस सर्व महलवारी राज्य की कत्पता नहीं कर सकते ३ हम| 
यह भी दोप हे कि घोमारी की दशा में केगल एम निश्चित अवधि के हिए. ही नंगई 
लाभ दिया जाता है; बीमारी के बाद उसे कोई भी लाभ नहीं मिलता । सम्भव है कि 
बिश्वित अवधि के बाद भी श्रमिक की बीमार बनी रहे ६ इसके झतिस्त्ति 
के काल में खोई हुई शक्ति को प्राप्त करने के लिए वास्तव में बीमारी के बाद दी विशेष 
सुविधाओं की श्रावश्यकता होती है.। इसके अतिरिक्त ध्सताली इलाज क्की सुविधाएं 
मी अस्यन्त अपर्याप, शौचदीय ठया दोपपूण हैं। शाप द्वारा जो चलाये 


समुद्दित रूप पे पूरी नहीं होती । इस सम्दव जु दिशेष शॉँच पड़ताल बी 
है। अच्छा दो यदि योजना के अन्तर्गत श्रमिकों के लिए भरलग अस्पताल खोल 
दिये जाने । 


ब्रावश्यक पूति के कोई सघन सस्मि लत नहीं। जमनी ने १६ दीं शाध्दी के अन्त 


शिक्षा ऋनियाय कर दीथी । ब्ेड्ारी एुव दुद्धावस्था में सबको बीमा वहाँ की बताने 
सामामिक बीमा पद्धति के मह्पूर्ण अग हैं. । हमारी उर्त्त योजता मे इसके लिए कोई 


इसी दूसरी कमी यह है कि यह योजना अमिक बर्गे के उत्यात एवं झायिक 
झुआाए के सामान्य उद्देश्य दो लेकर नहीं चलती । ने तो इसमें श्रमिक बर्ग के जीवन 
स्वर को ऊँचा उठ ने का कार्यक्रम है और से इनकी सकानें की गरभीर समस्या को 
सुलमाते की ही कोई भात । 


हृषि मजदूरों वी समा को जो कि देश की प्रसुल॒ समस्या है, इस योजना रस 


कई स्थान नहीं मिला । इंतते बड़े देश के विभिद्न देर में कार्य करने वाले लगभग 


६० लाख शभम जीरियों हुं से इस योचना के पूर्ण होने पर भी केवल २७ लाख च्यक्ति 
अमावित हो सकेंगे, ज्ञदकि म्रिटेन जमे छोटे देश मे सन, १६३७ में वढोँ के ४ करोड 
अमजीरियों में से २ करोड बीमा करा चुके थे । इस काचत दी 'पाति थरति मन्द गति 


रण्द ] 


से दो रही है । तीन वर्ष में केवल ६ लाख श्रम जीवी इसकी परिधि में झा घुड़े हैं। 
इस गति से इसे पूर्ण होने मे श्रभी कम से कम दस वर्ष भौर लग गायेंगे। 
उपसंहार-- 

सामाजिक सुरक्षा की योजना बे अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा, प्रसूति बीमा, भृति 
कात्न को चोरों और घावों का बौसा, काम करने योग्य न रहने का बोमा, भृत्तिहनता, 
चुद्धावरधा तथा उत्तर-बेतन बीमा तथा उत्तराधिकारी बीमा सम्मिलित होते हैं। कम- 
चारी राजकीय बीमा योजना में इनमें से प्रथम चार शाखाओं को ही वार्यान्वित किया 
गया है भौर शेप के समय ध सें अभी तक बोई सहसपूर्ण कदम नहीं उठाया गया। 
दिसम्बर सन्‌ १६९३ में श्रम मस्‍्त्री मे बताया था कि सामाजिक सुरक्षा के सम्बन्ध में 
कर्मचारियों को राजवीय बीमा योजना ने छुछु उन्नति अ्रवश्य की है, किन्तु भ्रभी बहुत 
कुछ करना बाकी है । हमारा अगला कदम यह होना चाहिए कि ऐसी चोटों भर धार्वो 
के लिए भी लाभों की व्यवस्था कौ जाये जो उस समग्र लगे जबकि श्रमिक अपने 
सेवायोजक का काम न करता हो । इसी अकार अ्वत्तिहीनता बसे थी व्यवस्था करना 
भी जितापत आवश्यक है । रोजगार के दुफ़्तरों घी स्थापना ने देश से ऋ्ति चीमेके 
द्विए उपयुक्त दृश्पर उत्पन्न कर दी हैं, किन्तु भ्ुत्ति बीमा योजना सुसगठित व्यापक 
सथा विस्तृत हो नी चाहिए । भ्वतिह्दीनता लाभ के पश्च त्‌ श्रयोग्यता, ८त्तर बेवन तथा 
उत्तराधिकारी उत्तर बेतनों के बीमे की व्यवस्था की जा सकती है श्ौर धन्त में इुढवा- 
वस्था उत्तर बेसनों बा भी आयोजन क्या जा सकता है। 


दितीय + छत 


जिबन्ध रैफ से * डे 


व्यापार प्रशुर याता 
(९#ण४: 20९: 2 ब&४5१णण ) 
“आज आवश्यक्त है राष्ट्र के को सुधारते की | 
सुधार एवं आर्थिक एुननिमोण दी कार्य अन्य राष्ट्रों के सहयोग 
के बिना असम है अन्तरीष्वीय तम्वन्ध वो 
का सर्वश्रेष्ठ मार्ग ही है, अवद् ब्यापार तथा 
सहयोगी विषयों (अने-यातायात एवं 
सन्देशााहत के सौंप) आशुल्किक 
आदि) वी अत्यन्त आवरतक 
तथा राष्टू के हिंत में है। 22427 
हि आर बट 
हा हा >, 
ओर ता, 
#+ दा न, 
कक ढ। 
पर के 
रे कक का 
मिवस्ध + ८ *+ भारत की विदेशी ब्यापार । नल न्य आओ 
हर १६४ भारत खस्झर की प्शुल्क नीति 
.. ४२०६ आरत में वायु याताशत १ 
हु रेबातथा सके यातायात का समस्वेय ) 
रू हेलो के सामदिकीझरण की समस्या । 
यातायात का राष्ट्रीयरण ) 


ऊ 
हरे आरत में सके 


२ 


[ ९८) 
वि िस०० 2०० लक अलिककि का विदेशी व्यापार 


डिश 


ऑआरम्िकआचीन युग मे हमारा ब्यापारिक स्वस्थ प्रायः प्रत्येक सर्प 
पे पा । मुगल काल में नए व्यापारिक मागे छुले। अभेशी रासन काल में 


हमारे विदेशी ब्यपार का स्वझय बदला । हमारा क््चे 
करने छगा। स्वेड नहर के निर्माण से योरोपीय ब्यापार में इृदि. हुई! 
अधम महँयुदद तथा उसके उपरान्त मे पूत ब्वापार उन्नति पर 
था, किन्तु मन तथा बिर्या दोनों में कमी हुई) युद्ध के बाद 
१६२६ तक निरन्तर प्रगति होती रदी। फिर विर्द-ब्यापी मन्‍्दी के कारण 
थ स्तर गिर गए, दौपद हो गया। सन, स्थिति कब 
री । सन्‌ १६३६ में डन्‍: मर्दी शाई | फिर से ६ ले दूसरी झड 
दी तैयारी शुरू हो 
या आरम्भ होते ही ब्यापार की 


अधिक आयात के कारये हुई । कुछ निर्मात का मुझय १६३ करोड रपया है । 
अब हम विविध प्रतीर कौ परतुर्ओो का निर्यात करने लगे हें। डर चुन्न के 


सुल्तम मुद्रा पत्र में ब्यापार सन्तुलूत ६3 करोड रु० से भ्रतिकन रहा | भारत 
द्वारा आयातित प्रमुख उस्तव । सईनर्यातित प्रछुख चस्तुय ब्यापार की दिशा । 
निषरप--इरेमाव अलावा है बिदेशी व्यापार में दिस्तार करते की 


झ्यापारिक सममोंते किए जा रहे हें । भविष्य इचाल प्रतीत होता है । 


३१० ] 
ब्ररम्पिक-- 


इतिहास इस बात का साही है कि प्राचीन काल में हमारा व्यापारिक सम्बन्ध 
प्राय प्रत्येक सभ्य देश से था । विदेशी व्यापार मुख्यतः मूल्यवान वस्तुओं ( जैवे, महीन 
कपडा, मूल्यवान धातु, हाथी दाँत का सामान, रंग, इच्र, मसले श्रादि ) में ही होता 
था । भारत विदेशों को जितने मूल्य का माल भेजता था, उससे कम मूहप का माल 
बह मेंगाता था और इस प्रकार जो श्रन्तर रह ज्ञाता था घह सोना और चाँदी मेंगाकर_ 
पूरा किया जात था। >> 

झुगल शासन काल में इमारा ब्यापार उन्नति के शिखर पर था ॥ इस काल में 
ब्यापार के नप्‌ थल मार्गों का निर्माण हुआ और काडुल, मध्य एशिया तथा ईरान के 
साथ थल्ष मार्ग द्वारा व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किये गये। श्री मोरलेन्ड ने एक 
स्थान पर लिखा है कि पूं में मैक्सिकों ( अ्रमेरिका ) तक भौर पश्चिम में इड्नलिस्तान 
तक भारत का बना माल भारतीय ज़हाजों में लाद कर भेजा जाता था। वारबोसा 
हिखता है कि सत्रहववीं सदी के प्रारम्भ में गुनरात के बने हुए कपड़े श्रफ्नोका और 
पेगू तक जांते थे | धारथेमा लिखता है कि भारत उन दिनों गुवरात, समस्त ईरान, 
तातार, टर्की, श्याम, बारवरी, अरब, इवियोपिया तथा श्रन्त्र कई देशों को अपने यहाँ के 
बने हुए रेशमी व सूती कपर्डों को मेजा करता था | उस समय के भारत के अन्तर्राष्ट्रीय 
च्यापार के विषय में प्रसिद्ध श्रग्रेज इतिहासकार डा० रावटेसन लिखता हैं---“दर युग 
में सोना और चाँदी दूसरे देशों से हिन्दुस्तान भेजी जाती थी। एथवी का ऐसा कोई 
भाग न था जहाँ के लोग अपने जीयन की श्रावश्यकताओं या झाराम की वस्पुओं के 
लिए दूसरे देशों पर इतने कम निर्भर हों ।_*.. हजरत ईसा के जन्‍म के समय 
से उन्नीसीं सदी के प्रारम्भ तक भारत के साथ श्रन्‍्य देशों का व्यापार बराबर इसी 
ढर्गों का घना रहा । करेरी ने लिखा 'है कि 'सारे ससार का सोना चाँदी घूम फिर कर 
अन्त में भारत में ही पहुँचता है ।” 

मुगल शासन काल के भ्रन्तिम दिनो में भारत तथा अन्य पूर्वी देशों के साथ 
ब्यापार करने का एकाधिकार ईस्ट इण्डिया कम्पनी को श्राप्त हो यया था। ब्रिटिश 
शक्ति के विकास के साथ-साथ झआरस्म में तो ईस्ट इन्डिया कम्पनी ने भारतीय उद्योगों 
को प्रोत्साइन देने का प्रयस्त किया, जिससे कि उनकी उपज्ञ को योस्प के देशों में बेच 
कर, जहाँ इसकी काफी साँग थी, लाभ उठाया जाय, किन्तु घीरे-घीरे जैने जेसे श्८ वीं 
शताब्दी का ग्रग्त द्वोने लगा, ब्रिटिश शासकों की नौति में परिवर्तेत होता गया। 
कत्याचार करके तथा अनेक कूटनीतियों द्वारा भारतीय उद्योगों को नष्ट किय्रा गया। 
इन अत्याचारों के विषय में ही सुप्रसिद्ध अग्रेह तत्वदेत्ता हरवर्ट स्पेस्सतर ने लिखा 
है-..“कह्पना कीजिए कि उन लोगों के कारनामे क्तिने काले रहे होंगे जबकि कम्पनी के 
ढाइरेक्टरों तक ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत के अम्तर्राष्ट्रीय ब्यापार में 
जो श्रहटट धन कमाया गया, वह सब इस चरदह के घोर अन्याय और अस्याचार्रों द्वारा 
प्राप्त क्या गया है कि उनसे बढ़कर अत्याचार और अन्य कमी किसी देश था किसी 


युग में सुनने में भी काये होंगे ४” से, श्दू१ओे मे हो यह बिल्कुल लिश्चित ही कर 
किया गया था कि भारत के 3० द्ोग धन्य की नए कर दिया जे और इ गलेएंड 
च्यापार को हे छ्िए वहाँ का मे स्तवासि सियों। के सिर बल्लात, मई दिया जाय) 
सन्‌ ८९६ पु स्वेज गई: पेय से अत के विदेशी ब्यापार जै एक नदी 
युग का प्राउम हुआ। भारत ठथा पुरोप के मे का! फासला लगभग ५,००० मी 
कम दो गया, मिस वरिषामखरप मौज के अखागमन में वी समम खमने लगा । 


इस नहर के तिर्माण के पर्व भारत को झाने वाले झग्रेज़ी जहाओँ को क्षेप आफ गुड दोए 
होकर धाना पढ़ता था, किन्तु इसके ज्िर्माणु के पश्चात, समय तथा कासले की कमी 
के करण योरेशिया है निपट सरबस्ध स्थापित हो गये । 


अथम महायुद् तथी उमझे उपर्ति- 
जे 


ते 
प्रथम महायुद्ध के पूदे जैस! कि बीरा ऐल्स्टी ने लिखा है--बीसवी शहाख्वी के 
अधम १७ वर्षों मे सारतीय ब्यापार मे बडी उन्नति हुक बद्यपि प्रथम मदास के पूर्व 


भारत वी अधिरेश व्यापार इ गलेण्ड से होता था, किगतु जापान आर सयुक्त रा 
अमेरिदा का मर्द भी यदता जा रहीं, ७ प्रथम मदायुरद के काल में हमारे आायार्तों 
तथा निर्शतों दोनों में ही कर्मी आ गई । इस कमी का कारण कासीन ब्यापारिक 
प्रसिबन्ध तथा वात खरबन्‍्नी दढिनाइयोँ थीं । शत देशों के साथ ब्यापार पूर्णतया 
बन्द था तथा तट! देशों के सा शिधिल्ता आऑ गई। बुक पहन 
देश को क्री शक्ति गिर गई थ्री।म। । मेतने के लिए शा वी 
वी प्राप्ति में भाशे कमी दो गई और भाड़ बीमा के पर्ची में भारी हो गई। 
युद्बोपरातत बाल में भारत के जिदेशी र-घढठ व धा५ 


मन्दी के युग मै ब्यापार की माता चरटवे लगी । स्यूयाके जे बाल स्ट्रीद क्रेश' 
जाम से प्रसिद्ध आर्थिक सकद धथ। । इसके परिणामसतडय ससार की सभी वस्तुओं 
बी छीमते गिर गई | मन्दी का युग आया ६ विश्व के भाषा सभी देशों ने झपनी 
आ्र्तिक देश की सुधारने के लिये विदेशी आापार पर प्रतिबद्ध लगाना शुरू कर 
द्विया। ब्यापारिक सन्‍्दी की अवधि में भारतीय व्यापार मैं शिथिकता भी गई, मिंसरे 


न (९) इस चुग मे सोने दा वितरण बड़ा विषस हो गया था। ससार के ऊुच 
सोसे का ६० भागे सयुक्त राष्ट्र अमैश्छि तथा ऋन्स के पास थक अत सोने की 
कमी के कारण धन्य देशों को विदेश होकर मुद्रा का सकुबन काना पर जिसके 
अश्णिमखरय चीर के दम छिरने छतो घोर मरी चे गई। (ऐ) मसी की घ्क 
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अन्य कारण हि के साधनों का यन्त्रीक्ण किया जाना था | इसके फलस्वरूप कच्चे 
माल और निर्मित वस्तुओं का उत्पादन बढ़ने लगा। भारत कृषि श्रधाव देश था, 
अतएव यहाँ मन्‍्दी का रूप भयकर रद्दा। (३) भारत तथा अफ्रीका में राजनैतिक 
डथल पुथल के कारण भी बस्तुओं के मूल्य गिर गये। (४) विश्व व्यापी मन्‍्दी के 
कारण प्राय प्रत्येक देश में राष्ट्रीयवां की लहर दौद गई और आयात माल पर कर 
लगाये गए । इससे भी व्यापार में शिश्रित्ता झाई। (५) यदि श्रम्प॒ देश समुद्र! का 
सकुचन कर रहे थे, किन्तु भारत में रुपये |का मूल्य १ शि० ६ पं० ही था। इससे 
भारत के विदेशी व्यापार को थौर भी द्वानि हुईं। (६) जापान ने झपने 'येन का 
मूल्य घटा दिया था झौर उसने अपने देश के मूल्य से भी सस्ते मूल्य पर भारत में 
अ्रपनी चीनें बेचना शुरू किया, परिणास यह हुआ कि भारत और जापान के बौच 
व्यापारिक समझौता हूट गया | जापान ने भोरत की कपास भी मेंगाना बन्द कर 
दिया । इससे भारत के विदेशी ब्यापार को भौर भी धक्का पहुँचा। (७) खाद्य पदार्थ 
तथा कच्चे माल का मूज््य निर्भित वस्तुओं के मूहय की अपेदा बहुत कम हो गया 
झ्रार इसका फल यह हुआ कि भारत का निर्यात भ्रायात की श्रपेत्ताः बहुत ही सकुचित 
दो गया। निर्यात तथा श्रायात के श्रन्तर को पूरा करने के लिये भारत को सन्‌ १६३० 

१६४३८ के बीच ३१० करोड रुपए के लगभग का सोना निर्यात करना पड़ा। श्रार्थिक 
मनन्‍्दी के कारण समस्त ससार दु खी था, किन्तु भारत सबसे श्रधिक दुखी था। इस 
विश्व मन्‍्दी का प्रभाव सन्‌ १६३२ तक रहां। सन्‌ १६३३ में लन्दन नगर में सस्तार 
को श्रार्थिक तथा घन सम्न्दी कानफरेन्स सार की मुद्रा्थों को स्थिर करने के लिए 
हुई, किन्तु श्रमेरिका के विरोध के कारण यह सफच न हो सकी । 

सन्‌ १६२३ के “झोटावा पेक्ट! के फलस्वरूप भी भारत का विदेशी व्यापार 
बढने लगा । सन्‌ १६३४ में भारत तथा जापात के बीच एक समभ्दोता हो गया, निसमे 
जापान से हमारे व्यापारिक सम्बन्ध फिर अध्छे हो गये । कच्चे माल के दाम भी बढ 
यग्रे, जिससे भारत का निर्यात आर भी उन्नति कर गया । इस युग में श्रोथोगीकरण 

की दिग्ा में भी भारत ने थोडी प्रगति की | 
ट्विवीय महायुद्ध-युय का व्यापार-- 

३ सितम्बर सन्‌ १३३६ को द्वितीय महायुद्ध घोषित होने के कारण भारतीय 
विदेशी व्यापार की स्थिति बदल गई । चीजों का मूल्य बडने लगा । विदेशों मे भारत 
के कच्चे माल तथा निर्मित बस्तुश्नां की माँग भी बढ़ने लगो, परिणामस्वरूप हमारा 
निर्यात व्यापार बड़ने रूगा ! बढती हुई माग के कारण सन्‌ १६३६ ४० में हमने २०४ 
करोड रुपये का माल निर्यात किया, जत्रकि सन्‌ १४३८ रे& में यह सरपरा केवल १६३ 
करोड रपये थी। युद्ध काल में माल के मूल्य में इद्धि की आशह्ला से श्रधिऊ मात्रा में 

माल खरीदकर इकट्ठ' कर लेने की प्रद्धत्ति से आयात की मात्रा भी सन्‌ श६३८ ३६ में 
११२ करोड़ रपये के स्थान पर सन्‌ १६३६ ४० में १६९ करोड रुपए हो गईं। इस 
वर्ष व्यापाराधिततर श८ ६३ करोड रुपये था । सन्‌ १६४१ ४२ में झायात तथा निर्यात 
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दोनों मे घृढ्धि हुई | इस चृद्धि का कार्य अटलॉटिक महासागर में जमेती आाकमस की 
झुझवट, युद्ध, का चूर्दी देशों में आरम्भ, रूस और जमेन युद्ध का आरस्त आदि होना 


सर सब्‌ श्ए२-४३ में. मर करोड 
80008 छश्नेक्वा00) जमा कर लिया! 
युद्बोत्तर काले की ब्यापा: 

द्ू, के बज भी 'ल्बात की स्थिति मे विशेप परिवर्तन नहीं काया । यद्यवि 

बाल में कीमतें पहुंत ऊपर चली गई थीं और झायात बारे हो गए थे, किस. 

फिर भी देश के भ॑ तर उत्पाइन ज्ेदेश की आवश्यकता के अनुसार बृद्धि ते हो सकी ३ 
इस कारए जैसे ही अधिक जहाजी सेझाये आप होते लगी क्र शबु की कादेव्ाहियों 
का भय दूर दोता गया, शआधातों, में वेद, होते लगी | आस में सइसे अधिक शद्धि 
खनितर तेल में हुई जिसझी खपत सेना हैं होतो थी | युद के उपरान्त इमारे विदेशी 
ब्यापार की उहनेखनीय विशेषता यह रही कि ध्यपार का सन्तुलन देश के प्रतिकूल 
रहा। इसका प्रछुख ब्रारण यह था कि देश में खाद्यान्न की सारी कमी थी, अतः बहुत 
बड़ी मात्रा में विदेश से अनाज का आयात करता पता था । इसके अतिरिक्त 
उपभोक्ता दद्रारथों वा मी देश में ठोटा था, अतणुत्र क्ञोग इनके लिये छाज्षाग्रित थे ३ 
बारखानी के लिए. मर 
मंगवानी चढती थी । 
आयात नीतिं-< 

महायुद्ध के समा हो जाने के पश्चात, जुलाई सन्‌ ३६४९ तक तो भारत सरकार 
दी थ्ायात नीति उदार रही, किन्तु अगस्त ३६४७ में जबकि देश में जनप्रिय सरकार 
का शासन छुआ आयात गीति कड़ी कर दी गई, यहाँ तक कि अपने पड पावने की 
राशि वो भी दस खर्च नहीं कर सके । डालर घत्र सेज्ोमीकुद वस्तुओं का भाग 
था बिहइुल बन्द कर दिया गया और अ्रधिरतर परत यही था कि यू० कैं० से ही 
माल मगाया जाय) डालर केत्रों के सम्बस्थ में इतनो कड़ी आयात नीति वा एंक 
मात उद्देश्य ढालर के संकट दो दल करना या किग्तु कद प्रित्थितियोंवश इस कद्ठी 
नीति का प्रभार हितकर सिद्ध ने हुथा । द्वेश के बंटवारे के दुष्परिणाम मारत वो दुखी 
बर्‌ ही रहे थे । आतायाठ कि बढिगाइयों के आरण उत्पादन दित पर दिल कम होने 
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लगा। श्राथात वी कढी नीति के कारण बच्चा माल सरलता से प्रप्त करना कढ़ित हो 
गया । विवश होकर जुलाई सन्‌ १६४६ से मारत ने थ्रायात की उद्धार नीति पुन. झपनाई 
जिसके परिणाम झस्‍्छे न हुए, सितम्बर सन्‌ १६४६ में सरकार ने जो श्रायात नीति अपनाई 
उसके श्रनुधार भायात को तीन भायें मे बांट गया :--. १) थे वस्तुएँ जिनके श्राबात 
के लिये लाइसेन्स बिल्कुल बन्द इंगि।(२) वे वस्पुर्ये जिनके आयात के लिये पक 
निश्चित परिमाण के थ्राधार पर लाइसेन्स दिये जायग्रेगे तथा (३) वे वस्तुयें निनके 
आयात के लिये समय-प्मय पर श्रावश्यकतानुसार लाइसे-स दिया जा सझेगा, डालर 
क्षेत्र में उपलब्य न होती हो | जनवरो सन्‌ १६४०८ से अ्नाविकृत थ्रावात का चुकारा 
बरने के लिये विदेशों को रुपया भेजने वी जो सुव्घि रिजव बैंक ने दी थी वह भी बापप 
ले ली गईं। सितस्यर सन्‌ १६४६ में रपये का अवमूल्यन (06ए8|ए७॥४07) हो 
गया था, जिसके फ्लस्वरूप हमारे निर्यात में वृद्धि हुई और व्यापार का सन्तुरुन भारत 
के पत्त में होने लगा, परन्तु २९ फरबरी सन्‌ १६३१० को जो नवीन श्रायात नीति 
घोषित की गईं, वह पहले की अपेक्षा कुछ उदार थी। कच्चा कपास, कच्चा रेशम, रेशम 
के तार, अलौद धातु, भारी रस्तायनिक पदार्थ और दवाइयाँ झ्रादि वस्तुओं को स्टर्थ्िग 
छेन्र से मेंगने की सुविधा दी गई। इसके अतिरिक्त दुलंभ मुद्दा प्रदे्श (पाते 
(प्र/शा0) 67888) से भी बच्चो कपास मगाने की स्वीकृति दे दी गई। तत्परचात्‌ 
दिस्लम्घर सन्‌ १६५० तक आयात मीति में कोई उल्नेखनीय परिवतेन न हुआ । 

नवरी जून सन्‌ १६५१ के लिये जो थ्रायात नौति घोषित की गईं डसने आयात को 
विशेष प्रोत्साहन दिया। इपके अनुसार लाइसेन्स ६ माह की अपेक्षा १ घर्ष के लिये 
दिये जाने लगे । १५ जून सन्‌ १६१२ को भारत सरकार ने जुलाई-दिससर १६२२ के 
लिये अपनी भ्रायात॒नीधि की घोषण कर दी । इस नीति का श्राधार तो जनपरी-जून 
रूनू १६९२ की नीति थी, किन्तु कुछ नये परिवरतेन भी हुये । सबसे बडा परिवर्तन तो 
यह हुआ कि श्रायात कत्ताड्रों को अब केवल इसी झ्राघार पर लाइसेन्स नहीं दिया 
जायगा कि वे युद्ध के पूत्र भी उन देशों से श्रायात करते रहे थे, जिमसे कि युद्ध काल 
में व्यापार बन्द्‌ हो गया था। इस आयात मीति के श्रनु पार केवल उन्हीं बारखानी 





सम्क ८ हि! 
“नि्े्त चोति-+ हरि | 
दस पक स्प्रवाईहुनियाह नोति निर्यात को रोकने की थी, डिम्तु जबसे 


कक 8४ ध्क्ि प्रक्षिदीन लगा (विशेषकर सन्‌ १६४८-४३ के थन्त में) 
रत सर' ड् नी लिदर। है में सशोधन किया । इसके परिणामस्वरूप निर्यात 





को बहुत" । जुज्ञाई सन्‌ १६४६ में भारत सरकार ने निर्यात प्रोत्साइक 
सर्मित नियुक्त की | इस समिति ने निर्यात को बढाने के लिए अनेक सुझाव दिये, 
भारत सरकार ने स्वीकार कर छिया। निर्मित वस्तुओं के निर्यात पर से प्रतिबन्ध हटा 





रूम ६६२३ के आरम्म से ही अकमृत्पत ठथा अन्य सरझारी उपायों के लाभ 
समाप्त होते कंगे। भारत सरबार ने भी अपनी निर्यात भोस्साईत नीति में पतिितेन 
क्रिया और निर्यात के स्थान पर देशी माल की, देशी यद्योगों दी माँग परी करने के 
लिए उपयोग करता आरम्भ कर दिया) भारतीय वस्तु! : री 
पहने छगी।॥ कावरी सब ' रहे तक आया निर्यात की दीमदों के अनुपात वा 
सूचक अक गिर कर मरे पर पहुँच गया, परन्तु सूबे १६४९ ४५३ में स्थिति मे कुच 
सुधार हुआ, बर्योंकि सरवारी हीति के परिवततेनों तपा स्टॉक के जमा हो जाते के कारण 


द्वादयाक्ष सथा दूसरी वस्तुओं के आयात कमी हो गई। 
ददिशी व्यापार दी वर्तमार स्थिति- 

सन्‌ १४११-४६ पे भारत के वैदेशिक ब्पापार का कुल मूत्त: ४ करोड 
२० रहा | सन्‌ १६४४ *र कै उनका मूल्य ९९६९ करोड रु० और सगे १६४३-६४ 
में उससे पिधुले दप की झपेशा वैदेशिक ब्यावार में २९ करोड रपये की यृद्धि हुई । 

बीचे की सारिणी में भारत द्वारा गत तीच बे में किया गया कए आयात 
न मारत से हुआ निर्यात एत पुरनिर्यात दिखाया गया है 

(मूल्य लाख 5० भ) 


०-5 
श्ध्शयर सा १६५४-४९ १६५५-२६ 





आयात हि ६१,६४४ ६७८६ है 
मारुवर्सी ब्यापर 4३ 5 59६ हा बुद्द 
शुद्ध, झायाठ 2६,६७६... पर *० ६७,८८३ 
कुद् निर्यात (ुर्ननिर्षात सहित) इसरण१.. सरैव+ श६,७०ह 
सा्गदर्दी व्यापार ] श्र श्र 
0 पद कम (निर्मात तथा एुर्वनियोत इस्छण्ए७ * रैंसिरेर३ 2६,७०३ 
इ्यापार-सन्तुलन -श्शस्‍्रा प्ष्चिणर | मर 
बट कल पक 


. झ्ृछ सारणी से प्रकट होता ६ किन पे व्यापार सन्तुलन को ब्रति- 
हि असते पिछुले दपे तथा रू ब ६४३३-४४ की अपेशा बढ़ी दे | व्यापार सन्तुलब की 


३२१६ | 


प्तिकूलता बढ़ने का मुख्य कारण आयात मे बृद्धि द्वोना दै। उपयुक्त सारिणी से प्रकट है 
कि सन्‌ १६६४-९९ में आयात माल का मूल्य उससे पिछले वर्ष की श्रपेत्ञा कम था। 
सन्‌ १६९५ ९३ में आयात मे वृद्धि हुई और वह सन्‌ १६१३-४४ से भी श्रागे निकल 
गया । सन्‌ १३४४-३२ में सन्‌ १६२३-२४ की श्रपेज्षा निर्यात सात्ष के सूस्य में पर्याप्त 
वृद्धि हुईं थी, किग्तु सन्‌ १६१९-१६ में निर्यात मूल्य में हुईं दृद्धि नगण्य थी। इसका 
परिणाम यह हुआ कि न्यापार-सन्तुलग की भ्तिकूचता बढती गई और वह सन्‌ 
१६२३-२४ में व्यापार-सन्ठुल्लनन जितना प्रतिकूल था, उससे दुगुना प्रतिकूल हो गया। 
पिद्ठले कुछ वर्षों के श्रायात की एक सर्वांबिक महत्वपूर्ण मई--गल्ला, दालें तथा 
झदे के श्रायात मे पर्याप्त कमी हो जाने पर भी झ्ायात में वृद्धि होने का मुख्य कारण 
था सभी प्रकार की मशीनों का अधिक परिमाण में आयात होना । भारत के आयात- 
च्यापोर में दूसरा परिवर्तन था, धातुओं के झ्रायात में(दृद्धि होना । दूसरी पंच-चर्षीव 
योजला में देश का तेजी से श्रौद्योगोक्रण करने का जो निश्चय किया गया है, उसका 
प्रभाव उस धर्ष में आयात ब्याएर के स्वरूप पर पडने खगा है 


भारत द्वारा आयातित 5 मुख कत्वुएं-- 


नीचे की सारणी में भारत द्वारा गत ३ वर्षों में श्रायातित प्रमुख वस्तुओं का 


मूल्य दिया गया है --- 
( मूल्य लाख रु० में ) 


१६१३-५४ १६४२४ २९ १६११-१६ 
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सभी प्रकार की मशीनें (मशीनों के पट्टे सद्रित) ८,१०० र,७०२. १२,०२१ 
कपास शोर रद्दी रई ३,२०४. ४,८७६ २,७३२ 
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कच्चा जूट १,४३२ १,३०० १,६३२ 
वैद्यूतिक सामान तथा यन्त १,३०७ १,१४६ श्र्रर 
अखबारी कागज श्र६ ६३१ ६६६ 
अन्य कागज, गत्ता तथा स्टेशनरी छ्छ्८ छछ१ 8६७ 
रगने तथा चमदया कमाने के वदाये १,७०० ह,ज्यछ शर्द२ 
नकल्ली रेशम का धागा १,२०४ १,२६६ शरे४७ 
घूत तथा उससे बनी चीजें झ्श्रे २१२ ४३६ 


योग (जिसमें भ्रन्य झथात भी सम्मिलित हैं )६६,००१५.. ६९,६४४. दे७,प८६६ 
से ननपनननननननगतनतगणनतननगगा अनन्त लत 3 यततपन रे 


[ ३१० 


आयात में दृद्धि होने का कारण कुड सीमा तक अधिक उदार छ्ाइसेन्स नीति 
है, जो झुक्षाई-द्सिस्व॒र सम्‌ १६१५ तथा जनवरी-जूल सन्‌ १६६६ की अवधियों में 
अपनाई गयी । कच्चे माल तथा प्रेजीगत माल फी बढ़ी हुई माँग के कारण आयात- 
नियम्न्रण को अधिकतम उदार बनाना सम्भव नहीं--जिससे साप्तान्य डपमोक्ताओं का 
लाभ होता, इसल्विए इन भचधियों में सभी दे की वस्तुओं के थ्रायात पर बहुत सी पाव- 
निदुयाँ लगा रखी गयी । छाइसेन्स प्रणाल्ली को उदार बनाते समय उद्योगों के विकास की 
आवश्यक्तार्थों को अमुछ्त रूप से ध्यात् रखा जाता दे और वास्तविक प्रयोक्ताओं फी 
सूची में एफ के बाद एक चस्तु का नाम सम्मिलित किया जाता है | इसके साथ ही उन 
वस्तुओं की सख्या में बृद्धि करला सम्भय हुआ है, जञिनझा ग्रायात नए झायातक कर 
सकते हैं। बारतव में छुलाई दिसम्बर सन्‌ १६४५ की अत्रवि में १६ करोड़ रु० की 
बस्तुएँ श्राधाल करने के लिए रवागन्तुक आयातरनों को लाइसेन्स दिए गए, जबकि 
इससे पिछली धुसादी मे १२ करोड रु० के ही लाइसेन्स दिए गए ये, लेकिन चाम्रान्यतः 
हस शायात्त नीति के भ्रस्तर्गत उन धस्तुओं का श्रायात रोका जाता हे, जो देश में 
दनतो हैं और मशीनी उपकरण तथा श्रौद्ोगिक कस्चे सालों के आयालों के लिपु 
श्रधिक से श्रधिक यैदेशिक मुद्रा रखी जाती हैं। हा, कुछ गैर श्रीद्योगिक बस्तुथो का 
अ्रधिक श्रायात करने देगा भी आवरपक समझता गया है, जिससे उपभोक्ताओं की घी 
हुई सम्भावित सॉग पूरी की ज्ञा सके । 

इमारे कुल निर्यात का सूप सन्‌ १६२६-२६ में बह कर ६,०८२ लाख रू 
हो गया, जबकि यह सभ्‌ १६४४-३४ में ४८,८४७ लाख रु० और सत्‌ १४२३-४४ में 
३२,६१६ साख रु७० था। इस प्रकार हमारे निर्योत्त व्यापार का मूल्य थोदा सा दी 
बढ़ा है। हसारे निर्यातित माल के भावों में थोडी ली गिरायट आई है, इसलिए हमारे 
निर्यात के परिसाण में थोड़ी सी दृद्धि हुई है । इय वर्ष में भारत के निर्यात व्थापार 
की सर्वाधिक मह्वपर्ण ब्रात यह है कि यद पे प्रभुष परापरागत वस्तुओं, उदाइरणार्थ 
सूत्ती माल, जूट था माल तथा चय करे निर्यात मूहुय में पर्याप्त कमी हो गयी हे, 
सथावि कुज निर्यांतित मात का मूल्य गत वर्ष की शपेज्ा कुछ अधिक हो रहा। इसे 
अ्रतीस होता है कि भारत के निर्यात च्यापार के स्वरूप से पर्याप्त मात्र में विजिघता 
आा गई है। यह विविधता लाने के लिए भारत सरकार एक भरते से प्रयत्व कर रही 
थौ । वास्तव में (नर्ांत निग्रन्त्रण की लीति का स्थान धीरे धीरे निर्यात-सम्बर्देन की सीति 
लेती ज्ञो रही है और दस उद्देश्य के लिए, अनेक कदम उसाये. गये. हैं. ॥, 
भारत पै निर्यातित अमुस्त वर्तुएँ-- 


भारत से नियांतिन कुछ ध्मुप अस्तुओ्रों का निर्मात झूल्य नीचे की खारियणी में 








दिया ज्ञाता हैः-- € सूज्य लाख रु० में ) 
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वैदेशिक व्यापार की दशा सन्‌ १६९५-१३ में भारत को माल सेगने वाले तथा 
भारत का माल्ल खरीदने वाले देशों में बिटेन सर्वाधिक भहवपूर्ण देश रहा। ब्रिटेन से 
होने वादों आयात में सद्‌ १६९२-९६ में पर्जप्त शद्धि हुईं, किन्तु वहाँ को हुए निम्नौत 
में कुछ कमी ही हुई है। हालांकि सन्‌ १६५२-२६ में सन्‌ १६६३-९४ की श्रपेज्ञा भारत 
से हुए निय्यांत का मूल्य श्रधिक हो रहा। आयात और निर्यात दोनों की दृष्टि से 
सपुक्त राज्य अमेरिका दूसरा सस्चपूर्ण देश है। ब्रिटेन की ही भांति भ्रमेरिका से 
किये गये भायात का मूल्य कम हुआ है, जबकि वहाँ लगे हुये नियांत का मूल्य घटा है। 
सन १६५१-५६ मे श्मेरिका को हुए निर्यात का मूल्प सन्‌ १६६३-३४ की श्रपेशा 
बहुत कम था। व्यापार की सामान्य स्थिति के सम्बन्ध में एक उरठलेखनीय बात यह 
है कि बर्मा से होने वाले श्रायात के मूल्य में एक दम कमी हुईं है। सन्‌ १६५४-३४ में 
बसा से ९७ करोड रु० का माल आग्रात किया गयाथा और सन्‌ १६१२-२६ में 
घट कर वह &,£ करोड़ रु० का ही रह गया | इस कप्ती का झुझुपष कारण बर्भी चावल 
बा झायात कम होना है। पिछले वर्ष विशेष भारत-वर्मा-चावक्ष-करार के कारण धायात 
की सर्वाबिक महरपूर्ण वस्तु चावल ही थी । पश्चिमी जम नी से होने वाले झायात में 
भी पर्याप्त बुद्धि हो गई है । आहोच्प वर्ष में ६० करोड़ रु० का प्लाज्न प० जमंनी से 
शाय्रा, जितना गत ३ चर्षों में कमी नहीं श्राया था | आयात के लिए तो प० जम॑नी 
वास्तव में तौसरा महत्वपूर्ण देश था। इसी प्रकार जापान से होने वाले झायात में भी 
श्रच्ची वृद्धि हुई है, लेकिन कनाडा, बहरीन द्वीप समूह, श्रास्ट्रेलिया, लिंगापुर तथा 
इटली से हुए आयात के मूल्य में कमी हुई है । मारतीय निर्यात की द्ेष्टि से जापान 
एक महस्वपूरं देश है, क्योंकि उसने कुल मिलाकर ३० करोड रु० की भारतीय वस्तु 
खरीदी । इससे पहिले वर्ष में उसने कुल १६ करोड ४० का भारतीय साल खरीदा था। 
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अन्य देशों को हुए हमारे विर्ात का स्तर हायमंग्र पिड़ले यर्प जैसा ही रहा, हालांकि 
हब देशों मे हुए ध्यापार के मूल्य में थोडी बहुद घटा बडी हुई है। वर्मा, कवाडा, 
सूडान तथा आयरजेंड दे अमुछ देश हैं, शिनको भारतीय नियात कम हुआ ओर लंका 
पिंगापुर, इसकी, हा्केंड, मिस शौर सऊदी अरब को हमारा निरत कद बढ़ा है । 
समग्र व्याग्ा-संतुलन-- 

मारत का सम व्यायार संतुलन (मार्यवती व्यापार के सहित) सब १६१३० 
२६ में ८,११६ लाख २९ से प्रतिकुश्ष रद, जबकि सम्‌ १६१४ ११ में ७,६६४ लाख 
रु० से प्रतिकूल था । डालर तथा सुलम मुद्रा घेन्नों में भारत का सम्रग्न व्यापार नीचे 
दिया गधा है-- 








(मूहय काफ २० में) 
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उक्त सारणी ते प्रकट है कि डाहर ऐव्र के साथ व्याप्ार-संतुलन भारत के 
आपुकूल है शोर सुक्म मुदर छेद के साथ प्रतिकून । पिदले वर्ष को हुवा में दोनो 
पन्नों के समस्थ में हमारी स्थिति छरान ही हुई है । 
पिफर्ष-- 

हमारी वरक्षमान ब्रावश्यक्ता देश के विदेशी बचायार का विस्तार करना ही 
है। देश के शो गीकरण के लिये हमे सशोरनों तथा प्ापरथक कर्चे साढों के बाहर 
पे मंगाने की भारी भ्रावस्‍्यकता है। मूहय में ्थाग्रिस्त रखते के लिए तथा द्वितोय 
पृंचबर्षोए योजदा शो सफ़तता के द्ेतु हमे काफी मात्रा में उपपमोग्य पदार्थ भी मगाने 
पई गे । इन आगा्तों का मूल्य चुकाने तथा अपने विमित माह्यों एवं अर्प्र उपनोंके 
लिए सरिडि्या स्थापित काने के लिप जिम की भी आवश्यकता है ) युद्ोपरार्त 
काले में हमारे व्यापाराषिश्व का काको घाटा रहा है, अततणुव निर्यात हें वृद्धि करे 
हमें यह दृदि पूरी काना है। विदेशी व्यापार का भविष्य उच्जल है। हमारी ब्वया- 
रिके भोति की नई पिशेषता यह है क्लि हसमे अपने सौमित विदेशी दिनिमय के सायं 
का अच्दे से अच्छा उपयोग काने का अग्रल किया है और गत वर्षों में व्यापारिक 
हममौते करके इपने स्थापार कै झाजार को सुधारने का बयल किया है; 
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भारत सरकार कां प्रशुल्क-नीति 





रूपरेसा-- 


! 


आरम्मिक--किसी भी देश के ब्यापार का वहाँ की भ्रशुरुझ नीति से बडा 
घनिष्य सम्बन्ध है। व्यापार का विशास उयोग-घन्यों की उन्नति पर गिर्भर 
करता है भौर श्रौद्योगिक उन्नति त्मी सभत्र है जबकि प्रशुढक नीति अनुकूल 
हो एवं उद्योगों को सरक्षण भाप्त हो । 

भारत में प्राशुल्किक स्वतन्त्रता का विकास--१६ वीं शताब्दी के मध्य से 
प्रथम महादुद्ध के प्रारम्म तक अवाध व्यापार का युग रहा। इस युग में किसी 
भी प्रकार के झ्रायात तथा निर्यात कर नहीं लगाये जाते थे | सन्‌ १६१६ में 
श्रौद्योगिक आ्ायोग की नियुक्ति । प्रथम थुग सन्‌ १६१६ के वैधानिक सुधारों से 
आरम्भ हुआ । सन्‌ १६२१ में प्राशुल्क स्वतम्न्रता का प्रस्ताव पास किया गया, 
अगले वर्ष एक प्रशुक्द थायोगय नियुक्त किया गया, जिसने विवेचन/त्मक उद्योग 
संरदण का सुझाव दिया। 

विवेचनात्मक संरक्षण की नीति-एक हृष्टि--प्रशुक्क थ्रायोग ने एक श्रिप्नुखी 
गुर बनाया--अर्थात्‌ उसी म्रार्थी-उद्योग को संरक्षण दिया जाय: (थ) जिसके 
लिए समस्त मरकृतिक सुविधायें हों, (ब) जो संरक्षण के बिना न रह सके, 
तथा (स) जो छुछ समय बाद अपने पैरों पर खड़ा हो सके। 

विरिचनात्मक संरक्षण कार्य रूप में--सन्‌ १६२३ तथा सन्‌ १६३४ के घोच 
लोहद और स्पात, सूती कपडा, कागज और चोनी उद्योग को रक्षण मिला। 
मारी रासायनिक, सेल, कोयला, सीमेण्ड तथा कॉच उद्योग को संरक्तण नहीं 
दिया गया। रक्षित उद्योर्गों ने अरक्षित उद्योगों की अपेनज्ञा सन्‍्दी का अधिक 
साहम से सामना किया तथा उठे रहे । 

विनेधनात्मक हरक्षण की नीति की आलोचना--यह दीति राष्ट्र य द्वित में 
हू थी । संरत्तण की शर्ते श्रव्यक्ष कदी थी । स्रत्तण प्राप्त काने में भरी बड़ी देर 
ह्वगती थी । 

दिवीय महायुद के चाद की स्थिति--युद्धकाल में सरत्तण की आवश्यकता 
न थी। सन्‌ १६४५ में एक मध्यकालीन प्रशुल्क समिति नियुक्ति की गई भिसने 
४२ उद्योगों को संरदण | मदन किया; सन्‌ १६४७ से अशुल्क बोढे का इन 
सेज्ठन किया गया। 


'पका उद्देश्य भारत को लाम पहुँचना ने था, किन्तु अब राष्ट्रीय सरकार हूँ 
छत्॒ब्ावा गे हमारा नियोगित विकास श हो गया दै। द्िपच्ीय ब्यापारिक 
समभौतों का अधिक मदत ॥ 


आरम्भिक-- 

किसी भी देश के ब्यापार का यहाँ दी प्रशुक्ऋनीति ते बडी चघरिष्ट 
सावस्ध है और सच हो यह है कि व्यापार को उन्नति अग्त्यद् रूप से प्रशुकक भीति 
दर ही निर्भर करती है। व्यापार का विशसत देश के उद्योग ध्यों। पर अवल्ग्बित है 
दोर ये उद्योग धन्वे उसी दशा में पनपते दें, जबकि प्रशेदर दीति अलुकूल हो शरीर 
उद्योगों को उससे सरहण पमलतता हो | किसी देश के श्रौद्योगीकरण को प्रोत्सादित 
करने में सरदार की प्रशुर्मीति का बंदा हृशप रहता है। यही वीरण है कि भारत 
सरकार ने अपनी औद्योगिक मीति की घोषणा करते समय प्शुक्क नोति की भर भी 
प्क्नेत किया है। जिसके असुसार-- सरकार की प्रशुर्क चीति इसे प्रकार रहेगी कि 
अल्ुबित दिदेशी अहियोगिता का धन्स हमर देश के उपलब्ध जोरों का पुणे 
डपभोग हो सके तथा उपभोक्ताओं पर अलजुचित प्रभार भीम रहे) 


भारत में ग्राशुल्कि्क खतरतता का आरम्भ 

१६ वीं शताब्दी के मध्य से प्रथम मदायुदद के प्राप्त तक भारत सरकार 
वी प्रशुलक नीति व्यापार में हस्तक्तप न करने की थी, अर्थाद्‌ व्यापार वे उद्योगों, पर 
बोई प्रतिबन्ध न था। यह घास्तव में अवाय व्यापार का युग था। उन दिन भारत 
कदम व कदम ब्रिटिश गीति का अनुसरण करता था ओर यह ख्िटिश नीति पेसी थी 
हि उससे अग्रेशों का हे सार्थ सिद्ध दोता था। सन्‌ दस २३ में तरिडिश पार्लियामेल् 
है श्री टायने के निग्त भापत से उस समय भारत के प्रति ब्रिटिश चीति का मास 
मिलता है-- इमारी द्रार्थिकर मीति का चह सामान्य सिद्धान्त हो कि इडलैंड का बना 
हुआ माछ भएत में बेचा जाय, क्व्न्ति उसके बदले मे एके भी भप्ततीय वस्तु ने ल्ली 
जाय ९” इस प्रकार भारत में मुक्त व्वागर नीति का ही पूरी तरह अनुकरण किया गया 
जो सत्‌ ऐझूमर से सन्‌ (सहे४ लक रही | इस आदधि में झिखी भी मार के ब्रायात 
था निर्यात दर सह लगाये ज्ञाने थे। मारतवर्ष से इडलैंड को कचा माल भेजा 
क्षठा था और वहाँ से निर्मित माल अखाद किया जाता था। बे नीति को छाडे 
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डलहौजी की यातायात नीति से और भी बढ़ावा मिला, जिसमें विदेशी ग्रायात माल के 
'रेल-यातायात दर श्रधिक सस्ते थे । इस कारण इस अ्त्रधि में भारतीय उद्योग-पन्धे 
अधिक न पनप सके | सन्‌ १६१४-१८ के श्रथम महायुद्ध में सरकार को अपनी 
झायात-निर्यात नीति पर अधिक नियंत्रण रखने की आपयश्यकता श्रतौत हुईं ! दूसरे, 
इन दिनों स्वदेशी थान्दोलन भी जोर पकड़ रहा था, जिसमें त्रिटिश नीति की कड़ी 
भालोचना हो रही थी । इसके भ्तिरिक्त युद्ध काल में श्रौद्योगिक दृष्टि से भारत के 
पिछुदा होने के कारण जो अ्रजुभव शासकों को हुये उनसे विवश द्वोकर भी यह 
आवश्यक समझ गया कि श्रौद्योगिक नीति में कुछ परिवर्तेत किया ज्ञाय, अतः युद्ध 
स्थिति से घब्रद़ा कर ब्रिटिश सरकार ने कुछ भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने का 
निश्चय कर लिया। सन्‌ १६१६ में एक श्रौद्योगिक कमीशन नियुक्त हुआ, जिसने 
अपनी रिपोर्ट में कहा कि “भविष्य में देश के औद्योगिक विक्रास में सरकार को सक्रिय 
भाग लेना चाहिये, जिससे भारत सलुष्य एवं सामग्री की दृष्टि से शष्म निमेर हो 
सके ।' कमीशन ने यह मी सिफारिश की कि “ओौद्योगिक उत्तरदायिरत्र लेने के लिये 
सरकार श्पने पास वैज्ञानिक एव तांत्रिक विशेषज्ञों की पर्याक्त नियुक्ति करे, जो उद्योगों 
को सलाह दे सके ।” परन्तु दुर्भाग से कमीशन की सिफारिशों को ताक में रख 
दिया गया । 


अगस्त सन्‌ १६१७ में माँडेग्यू चेग्सफोर्ड सुधारों की घोषणा हुईं, जिसके अजुसार 
भारतियों को 'सव निर्णय! का अधिकार मिला । भारत की झ्रार्थिक स्वतन्त्रता की दिशा 
में यह पहला कदम था । इन स्व-निर्णय के श्रधिकार के सम्बन्ध में ज्वाइन्ड सिलेक्ट 
कमेदी का यद्द मत था कि “भारत एवं इज्लेंड की सरकार के सम्बन्धों को श्रन्य 


किसी बात से इतना खतरा नहीं है जितना कि इस विश्वास से कि भारत की प्रशुक्क 
नीति का सचालन ग्रेट ब्रिटेन के व्यापारिक हितों के लिये ब्हाइट हाल से द्वोता है 


और आज भी यही विश्वाध है, इसमें सदेह नहीं। इस समस्या का समुचित हल तमी 
संभव है जब भारत सरकार को भ्रिटिश साम्राज्य का श्रविद्धिन्न भाग होने के नाते 
भारत को श्रावश्यकता के श्रनुप्तार प्रशुल्क व्यवस्था करने की स्वतन्त्रता दा। जाय, 
जिसका विश्वास एक प्रतिज्ञा-प्राप्ति से दिया जा सकता है।” इन प्रयसनों के परिणाम- 
स्वरूप सन्‌ १६२१ में व्रिटिश पालियामेन्ट ने 'प्राशल्किक स्वतत्रता का प्रस्ताव! पाव 
किया । इस प्रस्ताव के अनुसार भारत सम्त्रो को प्रशुल्क सम्बन्बी उन मामलों में 
हस्तक्षेप करने का श्रधिका( नहीं रहा, जिन्हे भारत सरकार ने स्वयं अपनी वियान 
सभा की सम्मति से तय कर लिया हो, किन्तु ऐसी स्वतन्त्रता से कोई विशेष ज्ञाभ 
नहीं हुआ, क्योंकि प्रायः सभी प्राशह्किक विषयों पर भारत सरका€ पहले सन्‍्त्री से 
पूछूँ लेती थी और तसपश्चात्‌ ही विधान सभा के सम्मुख रखती थी, श्रतः भारत 
की प्रशुल्क सम्बन्धी नीति की पूर्ण जाँच करने तथा साम्राज्य अधमता के प्रस्ताव पर 
विचार करके सिफारिश देने के लिये एक प्रशुल्क मन्‍्डल नियुक्त किया गया। इस 


मण्डछ ने दिवेदवात्मक संरछण (70 8008 न) के 
सुझाव दिया । 
विवेचनाएं क-संरघ्ाण वी नीति- दृष्टि. 

इस भीठि के अलुल्वार उन डयी शषोगों को दी संरदर्ण 9 उसके 
योख होंगे) योसता लिपयक वि (लिखित तीन रं' ना अनिवार्य 
किया गयाः८ 
्रिछुसी फिदवाति-- कर 

(१) छखए के इच्छुक उद्योग को भाइतिक सुविधा, -_कप्चे मर्ज 
की सुलभता, सस्ती राक्ति का द्वोना, पर्माह मात्रा मूँ श्रमिकों की झ्िलना, विष्टृत 
आन्तरिक बागार क्रादि--दीवा चाहिये | शिस उद्योग को ये सुविवाये माप नी हैं 
बह तो देश के हिये भार-रखूप है, अतः उसे छंप्द॒ण नहीं दिया जा सकता । 

२ ) उद्योग री स्थिति कै हो कि संरदण के बिता डसदी उछ्ति टिखकुल 


हट 
ख्य अपने पैरों पर जद होने वी शक्ति रखता हो। 
अ्त्य रिफारिशि-< 


डसयोश की ही शी संरछण मिलेगा-“ 
(हो) जो अधिकता है साथ बडी मात्र हे कम ध्यय पर उसादत कर सके । 
(आ) जो कुछ समय में ही देश की समस्त आवश्यकताओं के पूरा करने 
ओग्य हो सके। 
(8) जो रा्ट्रीप सुर की दप्टि से झतिवाये हों जैवे--माधारमत 
ड््योग) 
(है) शिसि विदेशी उद्योग की राशि पाठव कारवेबाहियों। (0प0ए708 
(पान) का सामता करना पढ़ता हो। 
(3) जिसने कि अपनी सुद्रा का मूल्य घी दिवा है। 
(ऊ' जिछे इन द्वेशों! की बस्तुओं से अतियोगिता करनी पहुती हो जद की 
सरकारों ते उद्योग की विशेष आर्थिक सहायता दे. रबी है । 


,.. सान्राज्य प्रपमतो के सम्बन्ध में कमीशन जे शर्ते युक्त साम्राज्य प्रधमता' 
की सिफारिश की ! इस जीति के अनुसार ज्रेट मिटेद को तो प्रशुल्क-करों के सम्बन्ध मन 
छुछ्ठ छूट दी जाय, चरन्तु ऐसी छूट की चाशा भारत प्रेट बिदेन से न करे । जी तके 


भ् 


दिघाये परस्र आधार पर हैं, आर्थाव्‌ यदि 


श्र ] 


रिब्रित्र उद्योयों सी एयति 
( सन्‌ १६२२-२३--से १६३६-४० ) 


र्डसससफससफफसफफह सफसस्रॉनसक्‍फस  सससक्‍इञस्‍नाास्‍के्-_.ततत+नतत्+ 


स्टील > शक्कर 


( इनगाटस )( पीसगुड्स शो दियासलाई | कायज 
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विषेचनात्मक सरक्षए कार्य रूप में-- 
कमीशन की प्षिफारिशों के अनुसार फरवरी सन्‌ १६२३ से भारत सरकार ने 
सरफ्षण की रीति भपनाई ),जक्षाई सत्र्‌ १६२३ में भारत में अथम प्शल्क बो्ड की स्थापना 
हुईं | इस बोर्ड ने सबसे पहले इस्पात उद्योग की जाँच की। इसी प्रकार सूती वस्र 
उद्योग, कागज, बॉस, दियासक्ञाई, शक्कर, स्तूल रसायन आदि श्रस्य उच्चोंग धन्धों की 
भो जाँच की गई । जाँच से पता क्षया कि ये उद्योग उक्त सभी शर्तों को पूरा करते थे, 
अत इहें सरक्षण प्रदान करने की सिफ्ारिशें की गई । कोयला, सौमेरट, कॉच भर 
सेल उद्योगों को भी जाँच शुल्क बोर्ड ने की, परन्तु इसको सरहुण नहीं दिया गया। 
इस प्रकार सन्‌ १६२३ से सन्‌ १६३६ तक प्रशुल्क बोर्ड ने कुल ४१ उद्योगों की जाँच 
की । इन विविध जाचों के परिणामस्वरूप ३९ विद्यमान उद्योगों को सरक्षण दिया गया, 
परन्तु १० प्राधियाँ को सरक्षए नहीं दिया गया तथा ६ प्रार्थियोँ को सरक्षण देने से 
इन्कार कर दिया। विवेवनात्मक सरक्षण की नीति से विभिन्न उद्योगों को जो 
लाभ हुए उनसी अ्रज्युमान गत पृ 5 की तालिका से भत्नी प्रसार गाया जा सकता है। 
भन्‍्दी के युग में इन रक्षित उद्योगों के भ्र्धित उद्योगों को अपेक्षा मन्‍्दी का 
अधिक सुन्दुरता से सामना किया शोर डटे रहे। अन्य उद्योग सनन्‍्दी का सासता न कर 
सके और समाप्त हो गये 4 जिन उद्योगों को सरक्षण मिला डनसे सम्बन्धित अनेक 
सद्दायक उद्योग भी उन्नति कर गये | इससे ग्रनेक लोगों को काम मिल्ला तथा बेकारी 
की समस्या हत्न हुई। 
विवेषनात्मक सरक्षए की नीति वी आलोचना-- 
यद्यपि सरणण की विवेचनात्मक नीति से कुछ उद्योगों को विशेष छाम हुआ, 
तथापि उसे व्यापार एय उद्योग के दहवित में नहीं कद सकते, व्योंह्ि प्रथम तो 
सररुण की शर्तें बहुत कडी हैं, विशेषत पढल्ली दो शर्ते । यह विचार बडा हास्यास्पद 
हे कि जब उचोग बो घाकृतिक सुविधायें प्राप्त हों. तव हो उसे सरक्षण दिया जाय। 
यदि प्राह्तिक सुविधायें उद्योग को सुरूम हों तो फिर डसे सरक्षण को श्रावश्यक्ता ही 
क्यों होने लगी | इसी प्रकार दूसरी शत भी बेटगो हे, क्योकि जब कोई उद्योग श्रन्य 
किसी सागे से उस्नत्रि नहीं कर सकता तभो तो वह सरतण के लिये इच्पुक होता है। 
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उद्योग का आ्रान्तरिक बाजार न होने की दशा म॑ सरत्तण से चचित रखता भी अन्याय 
है । वास्तव में ऐसे हो उच्चोग सररुण के प्रथम अधिकारी हैं, पर्योकि वे इसके बल पर 
उच्नत्ति करके वाजार बना सकते हैं | इस प्रकार डयोगों का महत्व देश हित की दृष्टि 
पे कभी भी नहीं श्राँंका गया । जैंथा कि मैम्नेशियम क्लोराइड उद्योग श्रथदा रासायनिक 
डयोग के सम्ब-्ध में अपनाई गई अधिवेर पूर्ण नीति से स्पष्ट है। मैल्नेशियम बलोराइड 
डच्चेग फी जाँच सन १६९४ में को गई, किन्तु. उसे इस आधार पर स्रढण नहीं दिया 
भा कि बह भ्स्तत संरक्षण के अभाव में नही टिक सकता । इसके व्रिएरोठ जब सन्‌ 
१६२८ में इस उद्योग ने सरतण की घुन मंग की, तो प्रशुह्क बोड़ ने यह मत दिया 
कक डब्योग छो सरक्षण की आवश्यकता ही नहीं है | कसी भी देश में उययोग को सरदण 
प्रदान करने से इस पकार की शर्से नहीं लगी हैं | यथार्थ में सन्‌ १६४६३ के आर्थिक 
आयोग को यह कहता पड है कि सम्‌ १६२२ के झ्रार्थिक भ्रायोग ने सरक्ण को नीति 
को आर्थिक विकास के एक सामात्य साथन के रूप में नहीं देखा था । उसने इसे केवल 
ऐसा सदारा समझा, जिप्के द्वारा कुछ उच्चोगो को जब वे सरक्ण के छिये प्रा्थना करें 
सब विदेशी प्रतियोगिता सदने की शक्ति दी जा सके ) इसी का परिणाम एक दिशायी 
विकास है आधार उद्योगों का विकास सम्भव न हो सका ! यह भी सम्भव है 
कि कुचु थोड़े से उद्योगों को, उसी ससप यह प्रगत्न फ़िये बिना कि डउमसे मिलते 
ज़लते ओर उमके सद्वयक उद्योग को भी सुविधा अदात की जाय, संरक्षण देने से 
समाज का सामूहिक भार बढ़ जाता ॥ 
इसी प्रकार कप्रीशन ने यह भी सुकाव दिया था कि प्रार्धी उद्योग के सम्बन्ध 
में जाँच करने के.छिये एक प्रशुत्& घोड़े नियुक्त किया जाय, किन्तु सरकार ते किसी 
स्थायी प्रशुल्क बोर्ड की नियुक्ति नहीं की । प्रत्येक उद्योग की जाँच के लिये शत्नय श्रतग 
अम्गामी प्रशदक बीडें कायम किये यये और उनमे सर्‌्स्पा में बार-बार परिचर्तेव 
किये गये। परिणामस्वरूप प्रशुक्क बोर्ड कोई भी ऐसी दीवकाब्येन चीत 
से अपता सका, जिप्तका स्थाय्री रूप से अनुऋण क्रिया का सक्रे। बोर्ड को 
कुछ कड़े नियमों के दॉँचे के भोतर कास करना पढतर था और उसे कार्य मे 
बहुत कम स्वतन्यवा थी। नये उद्योग के लिये तो व्िद्धान्त को कार्य रुप देना विशेषत 
कठिम हो गया । इस अकार विवेचनात्मक सरक्षण को इस नीति के उद्योगों की 
निषतप्ाहित सहायता से ज्ञो अरुचि तथा अवहेलना पूवेक उद्योगों को थी जाती थी, 
उनके आए पर छोड़ने के अधित्ति अन्य किसी ली परार से उन्तकी रक्ता नहीं की॥ 
पोधारणत अशुल्क अविकारियों शरीर सरकार की विलस्बकारी कार्य प्रणालीसे जो 
स'क्॑ण! मिलता था चह भी बेकार सावित होता था । अत विवेचनाव्मक सरश्ण 
को नर को पूर्ण रूप से बदल डालना चादिये थौर उसके चदले म॑ एक साधारण, 
सीधी झोर सुन्दर नोति अपनानी च हिये ॥ 


द्वितीय महाबुद्ध के वाद की स्थिति--+ 
झपनी झ्रावश्क्ताओं को पूरा करने के तियु युद्ध कार में सरत्ण का कोई प्रश्न 


२२६ ] 


नहीं उठा, क्योंकि विदेशों से माल कम झाता था, झअतएुव प्रतिस्पर्धा की कोई बात नहीं 
थी। हाँ जो उद्योग र्षित ये उनके लिए संरक्षण नारी रहा। युद्ध के परचाद देश के 
सम्मुख अपने झार्थिक नव-निर्माण का प्रश्न झाया। युद्ध युग जन्म लेने वाले उद्योगों 
की पूर्ण जाँच के लिए नवस्वर॒सन्‌ १६४५ में ३२ वर्ष के लिए प्रशुकक बोर्ड की 
स्थापना हुईं। 

अन्तरिम प्रशुल्क बोर्ड सन्‌ ?६४५-- 

सन्‌ १६४२ में नियुक्त हुए अन्तरिम प्रशुल्क बो् ने कुछ उद्योगों को संरक्षण 
देने की स्थिति पर विचार किया | जो उद्योग राजकीय संरक्षण चाहता था उसे निरन- 
लिखित शर्ता का पालन करना पड़ता थाः-- 

(१) कि घह दृढ़ व्यापारिक आधार पर संचालित होता है । 

(२) (क) कि उद्योग द्वारा नैसर्गिक व्‌ श्रार्थिक सुविधायें प्राप्त करने तथा 
उसके व/स्तविक व संभावित ब्यय को ध्यान में रखते हुए उद्योग उचित समय के 
अन्तर भली प्रकार विकसित द्वो जाथगा और फिर उसे रामकौय संरक्षण था सहायता 
की शझ्रावश्यकता नहीं होगी ) 

(ख) कि बह एक ऐसा उद्योग है. जिसे संरक्षण या सद्ायता प्रदान करना 
राष्ट्र के दित में है और इस संरत्तण भ्रयवा सद्दायता का सम्भावित ब्यय जनता के 
ऊपर अधिक नहीं पढ़ेगा । 


इस दो वर्ष के जीवन काल में श्रन्तरिम प्रशुल्क्त बोड़ के पास संरक्षण प्रदान 
करने के लिए ४६ मामले आये, जिनमे से ४२ को संरत्तण दिया गया। इनमें 
३८ उद्योग युद्ध कालीन तथा ४ उद्योग ( सूती वस्त्र उद्योग, इस्पात, कागज तथा 
चीनी पूर्व स्थित थे ) वास्तव मे इसका प्रमुख कार्य उद्योगों की स्थिति जाँच करके 
उनके लिए संरक्षण सिफारिश करना था, किन्तु पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में धन्त- 
रिम प्रशुक्क बोड अपने कत्त ब्य का भली भाँति पालन न कर सका । 
सन्‌ १६४७ में प्रशुल्क बोड का पुनसंड्बन किया गया। इसके सभापति श्री 
ज्ञी० पुल्ष० मेहता थे और डाक्टर एच० एल० डे तथा डाक्टर बी० बी० नाता 
स्वामी इसके सदस्य थे अन्य कार्यों के अतिरिक्त इस प्रशुलक बोर्ड के दो विशेष काये 
येः--प्रथम, सरकार को उन बातों की सूचना देना कि मिनके कारण भारत निर्मित 
वस्तुओं का उत्पादन च्यय विदेशों से श्रायात को हुई वस्तुओं की अपेज्ञा अधिक होता 
है झौर दूसरे न्यूनतम व्यय पर देश के अन्दर उत्पादन बढ़ाने के लिए सुझाव देना। 
बाद में सन्‌ १३४८ में इस बोर्ड को निम्नलिखित काय भी सौंग दिए ग्रयेः-- 
( १) देश में निर्मित वस्तुओं के उत्पादन व्यय की जाँच करना तथा बस्तर 
के थोक और खेरीज़ मूल्य निश्चित करना । 
(३२ ) राशिपातन के विदद्धू भारतीय उद्योगों के संरक्षण के लिए सरकार को 
सुरूाव देना । 


[सर 


(३) विभिन्न दस्तुर्थों पर गशुल्क, विशिष्ट कर, श्यज्ा विदेशों झो दी हुए 
सुदिघाओं के प्रभाव का अ्र्ययन करता । 

(४) संयुक्तीकरण, प्र्यास्त तथा. एकाधिकृत संस्थाओं के विएय में सरकार 
को सूचित कयणा और उनके दोपों को दूर करने के लिप सुझाव 
भी देगा । 

(३) संरदित उद्योगों के छार सदैव निगाह रखना भौर आवश्यकतानुसार 
उनके लिए. समय-समप पर संरक्षण तथा अशुरद्ध नीति में परिदतेन 
करना। 


उपभोक्ताओं के द्वित को ध्यान में रखते हुए इस प्रशु््न बोड़ थे भ्नेड पुराने 
वे गए उयोयों की जाँच की श्रौर उसकी सिफारिशों के परिणमस्तरूप २४ युद्धंडनित 
उद्योगों को ग्रंरदश प्रदान किया गण । निररद्धिणित ६ पुराने उद्योगों से संसद हटा 
ल्िपा गया--सूत्ती कपास का उद्योग, छोड़े व इसात का उद्योग, कागज, मैगनेशियम 
कल्षोराइड, सिल्वर ग्रे तथा वापर पुव॑ शकर-उच्योग | शक्कर डच्योग को पुनः २ दर्षे के 
लिए संस्तृण दिया गया, जो अप्रैल सन्‌ १६३० में यापिस लो लिपा गया । 


मारत की मावी गशुह्क नीति-+ 


सन्‌ १२४६-१० मे एक नये अ्शुरूद घोड को वियुक्ति हुई, जियने भागत के 
रत्ात्मक संरहण की जाँच की और उसका गम्मौर भ्रध्ययत किया। भारत मे यह 
कमीशन बी० यो ५ छृप्णामाधारी की भ्रध्यहता में स्थाश्ति किया या।। दुप् बोड़े के 
मुझए कत्त ब्य यह थे :--- 

(१) सभी सम्बन्धित दिरों ही सबाइ से सन्‌ १६२२ के प्रशुक्क बोड़ेंकी 
तिधुक्त से लेकर थद सके भारत सरकार इवःश उयोगों को संरदण देने की मौति की 
जांच करना । 

( ३) जिन सिफारिश करनाः-- कै 

( क ) संरद्ण वे सदायता देने के सम्बद्ध में सरकार को भावी नीति कण 

शोदी चाहिए श्रौर संरक्तित व सहायता प्राप्त उद्योगों के साथ कैपा 
ध्यवहार हो बे उनके कत्त मो का निपोरण किस अव्रत करता 
चाहिये । 

( घ ) इस रीति को कार्पान्िविठ काने के दिए मशीन का निम्मांण । 

(ग) इस नीति से प्रत्यह छम्इत्थ रतने वाली कोई अन्य बात ) 


(३ ) इन विषपों पर विचार कोने में कम्रौशन को समस्या के अराकलीत 
व दपेफालीन पढ़ी पर दिदार झाने की पूर्ण स्वतत्थता होगी तथा देश की आवश्यकता 
को देखते हुए पड सलाइ देना कि अन्तर्राद्रीय प्रशुक्क व च्यपार के सामास्य 
सिद्धान्त या अन्तरोप्ट्रीय प्शुर्क व ध्यागार संगठव के चार के अतु्ार कार्य करण 
कहाँ छऊ बादुनीप होगा । 


श्श्ष ] 


बोड ने श्रपनी रिपोर्ट में पहले अपना कार्य-क्षेत्र तथा झ्रावारभूव उद्देश्यों का 
वर्णन करते हुए यह बतल्ाया ऊरि हमें निम्न उद्देश्यों की भाप्ति करनी है;--(?) 
बेकारी अथवा श्रध॑-बेकारी से दचना भर उत्पादन व साँग को बढ़ाना 4.(२) प्राकृतिक 
साधनों का पूर्ण उपयोग करना, (३) उत्पादन शक्ति में उत्तरोत्तर बृद्धि तथा श्रमिकों 
की अवस्था में सुधार करना । (४) कृषि तथा पशु विज्ञान का आधुनिक आझगवार पर 
विवास्त करना तथा साद्य पदार्थों एवं उद्योगों के लिए पर्याप्त कच्चा माल;उत्पन्न करना। 
(९) सहकारी श्रथवा व्यक्तिगत आवार पर छुटौर-उद्योगों व लघु-उद्योगों के लिए 
विशेष प्रबन्ध करना । (६) बृहद्स्‍स्तरीय श्रौद्योगीकरण कौ गति बढ्ाना और इसके 
लिए मिश्रित श्रथ व्यवस्था की नीति श्रपनाना। £(७) सभी प्रकार के लोगों के 
नेंसर्सिक गुणों का उपयोग करने के लिए एक बहुमुखी अथ ब्ययस्था लागू करना। 

इसके बाद अ्रपनी रिपोर्ट में भारत की प्राचीन अर्थ-ष्यवस्था की भरंकी देते 
हुए प्रशुल्क कमीशन ने एक स्थायी प्रशुल्क बोर्ड की स्थापना के लिए विफारिश की। 
हपे का विषय है कि इस स्थायी प्रशुक्क बोर्ड की नियुक्ति भौहो गई है। यह बोर्ड 
एक वैधानिक संस्था है इसमें पाँच सदस्य हैं, जिनमें से एक चेयरमैन है। शेप 
मामलों के लिए बोर्ड थरन्प्र सलाहकार भी नियुक्त कर सकता है। इस बोर्ड के भ्रवि- 
कार पिछल्ले बोर्डो की श्रपेशा श्रयिक व्यापक हैं। 

प्रशुरक बोर्ड के प्रधान कार्थ निम्नांक्षित हैं :-- 

( १) भारत के किसी भी उद्योग को संरक्षण प्रदान करना । 

(२ ) सरक्षणात्मक-करों में परिवतेन करना । 

5 (३ ) विदेशों से पदार्थों के सस्ते मूल्यों पर भ्रायात को रोकने के लिये उचित 
कायवाही करना । 

(४ ) यदि कोई उद्योग सरक्षण से श्रनुवित त्वाभ उठा रहा हो, जे वे--पह 
अनावश्यक ही श्रथिक मूल्य वसूल करता है अथवा इस प्रकार व्यवहार कर रहा हो 
कि जिससे बस्तुग्रों के मुक्य बढ़ जायें श्रथवा किसी अन्य प्रकार जन-द्वित के प्रतिकूल 
कार्य कर रहा हो, तो बोर्ड उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही कर सक्रेगा । 

( ९ ) मूल्य-प्रणाली, रहन-सहन के व्यय सथा राष्ट्रीय अ्रथे व्यवस्था के अन्य 
भागों पर संरक्षण के प्रभाव की जांच करना । 

(६ ) व्यायारिक समस्यतों के श्रस्त्गंत प्रशल्क सुविधाओं का उद्योगों के 
विकास पर पडने वाले प्रभाव की जाँच करना । 

(७) कर्तव्य पालन के मार्ग में श्राने दाली अडचनों को दूर करने के 
उपायों पर विचार करना। 

५ किसी भी उद्योग के संरक्षण का विचार करते समथ्र आयोग को निम्न बार्तो 
की श्रोर ध्यात देना चाहिये ः--६१) भारत पुव॑ प्रतियोगी देशा में उस वस्तु का 


| १२६ 


डधादन व्यय (२) प्रतियोगी वस्तुओं का आयात मूल्य। (३) मतिनिष्कि उचित 
बिक्री मूल्य ] (७) साग, स्थानीय डल्पादुन तथा आवात का स्तर। (४) डुंदीर, लघु 
तथा भ्न्य उच्योर्गों पर छिस्री उद्योग के सरत खा का प्रमाव 

अश्ुल्क बोर्ड की प्रिफ्रारिशिं-- 

सविष्य मे सरहुण के लिये सम्‌ १६४२-२० के प्रशत्क कमीशन ने छुचछ 
सिद्धरन्त बनाये हें ॥ सत्‌ १६२३ की छुरानी नीति को लगभग पूर्णत- स्थाग दिया 
गया है । ये सिद्धास्त भारत के नये संविधान के अनुसार बनाये गये हैं, जिकमें श्रादेश 
दिया गया हे कि “देश मे बृक्ति हौनता अथवा बृत्ति का अभाव "नहीं होना चाहिये 
प्राकृतिक सावनों कर पूर्ण उपयोग होना चाहिये, उत्राइकता निएन्‍्पर बढुती रहती 
आहिये, कृषि, घरेलू ड्योग तथा सहकारों झाशर पर छोटे पैमाने के उद्योगों के 
विकास के किए विशेष उपाय करने चाहिये ओर बडे ऐसने का श्रोद्योगिक 
विकास इस प्रकार होना चाहिये, जिसमें उद्योगों का विकेस्ट्रीयकरण हो ।” इन 
सिद्धन्तों के शनुसार प्रशुक्क बोर्ड ने निम्नलिखित सिफारिशे की हैं --- 

(१ ) राष्ट्रीय दित में भतिरदा तथा भ्रन्प प्रमुख ड्योगों को सरक्षण वश्य 
मिलना चाहिये। 

(२) आायार उद्योगों को भी सरह्ण दिया जाय । 

(३ ) अन्य डद्योगों के सरतण मे इस बात का ध्यान रखा जावे क्रि उनके 
लिये प्राकृत्तक साथनों को खुविधायें किवनी चथा कैसी हैं, उत्ताइन का व्पय कितना 
होगा तथा कितनी अवधि के पश्चात्‌ दे सरक्षण के बिना भी अपने पैरों पर खड़े होने 
धोस्य श्र सकते है । 


( ४ ) उन उद्योगी व्ये, जो किसी रक्षित उद्योग की वस्तुओं का अयोग करते 
हैं, हतिप्रक सरक्षण दिया जा सकता है! 


(९१) राप्ट्र हत में कृषि उद्योगों को भो संरक्षण झवरश्य प्रदाव करना 
चाहिये। 

(६ ) रक्षित उद्याग प्रशुल्क बोर्ड को इन बात का विश्वास दिलाये कि बह 
सरदण से कोई भरनुचित लाभ न डसप्पेया । 

प्रशुरुक बोडे ने यह भी फिरिश को थी कि एक पृथक विकास कोप हो, जिसमें 
म्शुर्क करों का पुक निश्चित सारा भति वर्ष डालना चाहिये और इस कोए में से उद्योगों 
को न्म्तिलिखित परिग्पितिरें में उचित आर्थिक सहाग्रता दो जावे --(अ) जबकि 
देश के झच्दर का उच्पादन देश की माँग के केवल कुद भश को ही पूरा करता हो | 
(आ) जबकि उद्योग को बरलु्ये प्रमुख क्च माल को हों भौर (इ) जबकि उद्योग 
को झनेक विशिष्द श्रेयी हो, जोकि एक दूसरे से भ्लगण नहीं को जा सकनीं और 
केवल उन्हीं के सरहण की आवश्यकता हो । 

उपभोक्ताओं के हि्ता की रहा के लिए चोर ने यह भी अतिवार्य कर दिव्य है 
कि रत उच्च ग॒ के उत्यदन की मात्रा तथा उसकी वस्त॒श्नों की किस्म को पूर्ण ज्ञॉच 
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इ्ोनी चाहिए। रक्षित उद्योग कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते, जोकि समाज के द्वित 
में बाधक हो। 

सन्‌ १६६३-३४ में प्रशुल्क बोड ने २८ जाँच कार्य किये, जिनमे २२ शजुदान 
था सरत्ण सम्बन्धी तथा ६ मूल्य निर्धारण सम्बन्धी थे। उच्चोग सरक्तण के जिन नये 
सामझों पर बोर्ड ने इस वर्ष विचार किया वे रंग उद्योग, बास्टिक सोडा और 
ड््ले थिग पाउडर, ट्टिनिग्म डाइ-आराक्थाइड और मोटरों में काम आने दाली लीफ़ 
स्प्रिंग उद्योग आदि के सम्बन्ध में थे । मूलप न्थिरिण के मामलों में इस्पात, टोन की 
चादरं और सीमेंट के मामले भी ये । 

उद्योग सरक्षण और मूल्य निर्धारण के जिन मामलों के बारे में सन्‌ १६१३- 
२४ में रिपोर्ट उपस्थित की गई थी उनके सम्बन्ध में बोर्ड की सिफारिशों को सरकार ने 
सासान्यतः स्वीकार कर लिया । जाँच के फलस्वरूप बेड को पता रूगा था कि निन 
उद्योगों को पहले से संरक्षण मिला हुआ था उनका उत्पादन तो अवश्य बढ़ा, परन्तु 
उत्पादन ब्यय में भौर कम्मी करने की अभी श्रावश्यकता है। मड़ियों में विदेशी प्रति- 
योगिता बढ जाने से यह आवश्यऊ द्वो गया है कि उद्योग अपने उत्पादन की उत्तमता 
को बढ़ावें भ्रोर उत्पादन व्यय कम करें, तभी उनकी स्थिति सुदृह बन सकती है। 
कुछ रज्षित उद्योग ऐसे पाये गये, जिनमें पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो रद्दा था । 
कुछ लोगो ने सस्ती वस्तुओं के श्रायात का तक उपस्थित कर उद्योगों को झधिक 
संरक्षण अदान करने पर जोर दिया। देश के श्रन्द्र भी भारतीय कारखानों को विदे- 
शियों के कारखानों से प्रतियोगिता का भय प्रगट किया गया। 

बोर्ड ने यह बताया कि सरद्ण का प्रश्न विदेशी प्रतियोगिता से सम्बन्धित है। 

देश के भ्रन्द्र होने वाली विदेशी प्रतियोगिता के बारे में तो प्रघान-मन्त्री श्रपने ६ 
अग्रेल सन्‌ १६४६ के उस वक्तव्य से स्थिति स्पष्ट कर छुके हैं, जो उन्होंने भारत में 
विद्देशी पूँजी के विनियोग के सम्बन्ध में दिया था। 

किस उद्योग को कितना संरक्षण दिया जाप्र, इध बारे से बोड के निर्णय का 
आधार स्मधारणतः पघन्‌ १६९१ के प्रशुल्क बोर्ड अधिनियम में स्पीह्ुत पिद्धान्त ही 
रहे हैं। बोर्ड ने पंसिल, फाउन्टेनपेन, स्थाही और बटन ( प्लास्टिक के बटनो को छोड़- 
कर ) उद्योग को संरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की । पीतल के बने विश्ली के 
होल्डरों और सुरक्षित फलों के उद्योग के बारे मे मी बोर्ड के सुझाव मान लिये गये हैं। 
संरक्षण जारी रफने की बात तो मान ली गई, परन्तु वर्तमान शुद्क घटाना स्वीक्‍ार 
नहीं किया गया । 


उपसेहार-- 

प्रशुल्क नीति के इस सहित इतिहास से स्पष्ट है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत 
के हितो की लेशमात्र भी चिन्ता नहीं की ।वे करने भी क्यों लगे ? जो भी संरक्षण 
भारतीय उद्योगों को प्रदान किया गया, वह राजनेतिक परिस्थितियों से विवश होकर 
ही उन्होंने किया । उन्होंने अपने स्वार्थों को सदैव आगे रखा। साम्राज्य प्रथमता की 
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नीति भी अपने स्वार्थ को पूर्ति के लिए दी उन्होंने बनाई और इससे उन्हीं को विशेष 
छाम हुए, किन्तु थब सरकार हमारी है। वर्तमान जनभ्रिय सरकार ने राष्ट्र के हित में 
प्रव पु स्वायों प्रशुरक बोर्ड नियुक्त कर दिया है भर उसके अब तक के कार्यों से यह 
प्रगट होतः है द्लि भारत की प्रशुल्क नोति देश-हित में बरती जायगो, अतः अत्र हमारे 
उच्चोग दिद धूनी व रात चौगुनी उद्ञति कर सकेंगे | भारत ने भ्रव अन्य देशों से सल्त- 
ऋते काने शुरू कर दिये हैं| इस प्रकार उन्नति की ओर हमारा कदम बढ़ गया है। 
हम पूरे भराशा है कि सफलता के भभीष्ट स्थान पर भी हम शीघ्र ही पहुँच सकेंगे । 
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भारत मे वायु यातायात ? 








रूप रेखा-- 
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ग्राररिभिक्--व्यता पत के रूमस्त साधनों म॑ शीघ्र गति वाला साधन वायुरान 
ही है। दायु बाताबात बा विकास विश्व का एक नवीन घटना है, यद्यपि 
भारत तथा यूनान वी प्राचीन कथाओं में उडान व वर्णन मिलता है। 
गुब्दारों की सहायता से उडान तथा आधुनिक वायुयान का आविष्कार 
भारत में वायु याताशत का विकास वास्तव में विदेशी दवाव, साहस तथा 
हपक्रमों का परिणाम है । 

द्विवीय महायुद्ध से पर्व भारत में यातायात--भारत में वायु डडान सबब 
प्रथम सन्‌ १६११ में आरम्भ हुईं। वास्तविक प्रगति सन्‌ १६१४ की लड़ाई 
के बाद हुईं। सन्‌ १६१६ मे भारत सरकार ने श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मति स्त्रीकार 
की । सन्‌ १६२६ में हचाई बोर्ड का निर्भाण किया गया, जिससे विकास के 
हेतु अनेक सुझाव दिए । सन्‌ १६२७ में नागरिक वायु याणायात विभाग की 
स्थापना की गईं । सन्‌ १६३२ में भारत के सभी प्रम्मुख नगरों में वायु याता 
यात प्रारस्भ हो यया। 

डवीय महायुद्ध मे वायु यातायात का विफास--युद्धकाल में वायु बातावात 
को बडा प्रोत्साहन मिला । सन्‌ १६४४३ तक १७ नई सेवायें स्थापित की 
गई , उड़ान क्लब खाले गये तथा शिक्षण सुविधाएँ प्रदान की गई । 
हिन्दुस्तान एयर ऋषट फैक्टरी की रथापना हुई | युद्धोपरान्‍्त काह्म के लिए 
एक योजना बनाई गई | नीति समिति के सुकाय। ११ ५ करोड रुपये की वायु 
अड्डा निर्माण योजना घापित को गई तथा एक अनुस"पानशाला की भी 
व्यवस्था की गई। 

युव्ोपयन्त काल में प्रयति--युद्ध के बाद स्थिति सतोपज्ञनक रही। सन्‌ 
१६४७ के विभाजन ने व यु यातायात के विकाध्ष को और भी ओ साइन दिया । 
बहरी वायु मार्गों के निर्माण की एुक नई योजना बनाईगई ! प्रमुख 
तथा सहायक मार्गों का निर्माण, हवाई अड्डों तथा हवाई सम्बादवादहन सेवाश्रों 
दा विस्तार । वदमान रिथति। 

बाथु यातायात की राष्ट्रीयकर ण--वायु यातायात जाँच समिति सब १६९० 
की सिफारिश । १ अगस्त सन्‌ १६४३ को वायु यातायात का राष्ट्रीयकरण। 


९! 
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दौ कॉएपोरैशनी की स्थापना, राष्ट्रीयकर्य के पश्दात्‌ उछत्ति॥ पच वर्षीय 
योजना में बायु यातायात का विकाक्षा 


६... विप५--मरविष्य उम्ल हं, सोज की भारी ध्रावृश्यक्ता है । 


आदमिक-- 

यातायात के याघनों सें सक्से अविक शोघ्र गति बाला स्राधत वायुयान ही हे, 
जिसकी घौसत गति २१५-२०५५ मोल प्रति बण्य द्ोती है! वायु यातायात दी 
महिमा इस विद्यापन से रपष्र है--“क्छकत्त में प्राय चाय छौजिए धोर उसी दिन 
भोजन दोपहर को श्री नगर मे कोजिए। बह दिल दूर नहीं जब “शरिसम आय 
साश्ता करे उप्ती दिन बादई मे माजन काता सस्तत्र हो ज्ञाएगा [7 


बायु यातायात का इतिहाश विश्व की एक नवीन घटना ऐै) इसे हारा 
सचप्नुच में यातायात के इतिहास में एक नये युग का प्रारग्भ होता हे । प्राचीन काल 
में मनुभ्यों को यह कामया थी ऊि मे पहियों को भाँति बायु में उडे । यूनाव की पुरानी 
कहानियों में ऐसा बृतान्त पाया जाता है, जिसके अनुवार मोम के पख लगारर जेच से 
डब़ जाने का प्रयात दिया ग्रया था। रामचरिति सानस में भी धुष्पक विमान को 
उच्चेस है । ऐसा कहा जाता दे कि भगवान रामचस्द पुष्यक विमान के द्वारा दी सट्ढा से 
अयोध्या पहुँचे थे। महाभारत के युद्ध मं शदुपरो को सेनः पर सोत बरपाने का काम 
इन बायुानें दशा ही किए गय था । छुछ् भी हो, इत घटनाओं से यह स्प४ सिद्ध 
दीता है कि गरम से ही मलुष्य के हृदय में उडने की लाक्षसा रही है । इस दिशा में 
सर्वप्रथम महांवपूर्ण कार्य उच्चीलवी शताब्रो $ घन्त में किया गया ॥ आ्रसमम में 
गुम्वारों की सद्ायता से उड़ने का प्रयश्ण किए गया झोर कुछ ऐेदी गसों का पता 
छगाया गया, जे यायु से भी हएको थीं। यह रो घनुभव किया गया कि यदि युब्बार्रो 
में हाइड्रोजन गेस भर दी जाबे तो कुद बोर लेकर मो वायु में 2८ सकते हैं। 
गुर्बारों के से थ उठने के भो अने# प्रयस्न किये गये। निरन्तर रथोग के उपरा्त कुछ 
ऐसी मशोनरी का आविष्कार किणा गया, जो उड़ सकती थीं। सोम गोलकशयर 
(१00६ 6000 धाइसे ने हाइड्रोजन गैस के स्थान पर दैज्ियम गैस का उपयोग 
किया, जो वायु से भी हठ्की होती है। फ्रास॒ में लेगले ([/000)0) ने और श्रमेरिका 
में राइट (१६ चह।)) न खतर्प प्रयोग हिये और इन्त में पुसी मशीनों का झावि- 
प्कार किया, जो दिला गुब्यारों के सी वायु में उड समझती थीं। वायुयान बनाने के 
किये एक्यूम्रीनिएम घाह का भयरेण किया गया है, जो सश्से इल्की होती है । 


भआरतद्ष में पायु यातायात को ऋएस्म हुये श्रमौ श्रत्रिक स्प्तय नहीं डुधा 
है। गोरोषोय देशों ने इस दिशा मे वड़ी शीक्र उन्नति की, किस नारत सरकार ड््स 
समखन्ध मे साथारणत उदासीन हो रही। सच बात तो यह दे कि अधिश सरकार 
को भारत मे इस्त व्ययपूएं यादायाद के विकास में विशेष रुचि ने थी | भारत मे 
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विशेषत शिल्पकारी शिक्ष ण जा अमाव था शौर वायुयान वाहफों की भी कमी थी, 
जिसके कारण वायु यात्ायांत के विकास से शिथिलता रही । 

सौभाग्य से भारत की भौयोलिक स्थिति वायु यातायात का त्रिक्लस के लिए 
श्रत्यन्त अजुकूच् है। यही कारण दे कि ब्रिटिश सरकार के उदासीन होते हुए भी वादु 
यातायात का विकास हो ही यय्रा। भारतवर्ष, योरोप, श्रास्ट्रेलिया तथा सुदूरपूवे के 
देशों में स्थिति है, अतएव इ गलेंड तथा योरोप के व्ययसाइयों ने भारतवर्ष में हवाई 
श्रष्ों का निर्माण करने का जोर दिया । इसी काल में एशिया महाद्वीप में जायान का 
प्रमु्न बढ़ा और चौन कौ हार के बाद झ्ाय देशों को भी घबराहट होने छगी। इस 
प्रफार राचनैनिक परिस्थितियों से विवश होकर वायु यातायात का विकास तथा श्रहढों 
का निर्माण श्रावश्यक हो गया । हमारे देश में वायु यातायात को जो भी उन्नति हुई 
बह वास्तव में विदेशी दवा, साहस तथा उपक्रमों का परिणाम थी । 


द्विंतीय महायुद्ध से पर्व भारत में वायु यातायात--- 

भारतवर्ष में हवाई उडान सर्व प्रथम सन्‌ १६११ से प्रारस्म हुई । धम्पई के 
गबरनेर सर ज़ार्ज सायड ने बम्बई झोर कराँची के मध्य परीक्षण की दृष्टि से हवाई उद्ान 
की व्यवस्था की । छुद् श्राय स्थानों में भी परीहुण की ही दृष्टि से वायु यातायात की 
ब्यवस्थ' की गई, किन्तु वायु यातायात की वास्तविक प्रगति सन्‌ १६१४ को बडी 
लडाई के पश्चात्‌ हुईं, जवकि भारत सरकार ने कुड्ड लैंडिंग आउन्डप की व्यवस्था की 
थीं। सन्‌ १६१६ में ३० अ्रन्य राज्यों की भाँति भारत सरकार ने वायु यातायात निय 
न्भ्रण की श्रन्तरां्ट्रीय सम्मति स्वीकार कर ली । इसके अनुसार भारत सरकार को 
अन्य देशों के वायुयानों को कुछ सुविधाएं देनी पर्डी तथा यातायात और श्रजुज्ञापन 
के सम्बन्ध में अन्य देशों का अनुकरण करना पडा । 

सन्‌ १६२६ में हवाई बोडों का निर्माण किया गया, जिसने मई सन्‌ १६२६ 
मे भारत सरकार के सम्मुख एफ मैमोरेन्डम प्रस्तुत किया, जिसमें नागरिक वायु 
यातायात के इतिहास के साध-साथ भविष्य के लिए उसके इतिहास की योजता भी 
रक्‍खी गई थी | वायु यातायात के विकास के लिए इस बोड ने निम्नलिखित सुभाव 
दियि --- 

(१) हवाई जहाों के उतरने के मैदान तथा उनसे सम्बन्धित सभी सामान 
भारत में सरकार की सम्पत्ति होना चाहिए और बेतार सेवाश्रों त्था 
मौए'मी एिपोर्टों की व्यवस्था भी सरकार को हां करनी चाहिए। 

(२) भविष्य में भारत से ग़ुतरने बाली कसी भी विदेशी वायु लाइन के 
निर्माण में भारत सरक्तार की स्वीकृत अ्रनिवाये होनी चाहिए और 
ऐसे उपक्रमों में भारत सरकार की साम्ेदारी भी होनी चाहिए। 

(३) जहाँ तक भ्रान्तरिक सेवाश्रो का सम्बन्ध है, भारत सरकार को श्ररम्भ 
में इन्हें श्रार्थिक सहायता देवी चाहिए । 

(४) भारत मे एक स्थायी नागरिक वायु यातायात विभाग खोलना चा्िए | 


[_ १३३ 


बोर्ड की सिफारिश के अजुसार सन १६२७ मे नागरिक वायु यातायात विभाग 
की स्थापना की गई अर उसके बाद बडी तेजी से हवाई अड्डी का निर्माण हुआ दथा 
पत्चाइ'क बलवों वी स्थापता हुईं। सत्‌ १६२३ में इम्पीरियल ऐयरव जल है द्वारा भारत 
तथा स्नन्‍्दुन के बीच नियसित रूप से वायु यातायात का श्री गणेश हुआ और खबू 
१६३२ में भारत में ही अमुख स्थानों के बीच बादु यातायात आरस्म हो गया ! सन्‌ 
१६३२ में भारतीय पूजीपतियों ने भी चायु यातायात उद्योग में भाग लिया। उनके 
हारा आरस्म की हुईं + सुख कम्पनी टाय ऐयरलाइन्स दें | दूसरी मुक्य कम्पनो इन्डियन 
नेशनल लिमिटेड है, जो देदली मे सन्‌ १६३३ में आउूभ हुई। सच १६३६ में ऐयर 
सर्विसेज श्रॉफ इल्डिय्ा हि मिटेड शुरू हुईं । 


द्विवीय महायुद्ध में वायु याताशत वा विक्राध्त-- 


द्वितीय महायुद्ध, के काल में वायु यातायात को बड़ा प्रोत्नादन मिला । युद्ध 
का ततकालिक अभ्राव त्तो यह डुश्रा कि देश की विदेशी वायु सेवाओं में भारों कमी की 
गई । ऐथर मेक सेदाओों में भी कसी हुईं । श्रान्तरिक वायु-पेशओं का उपयोग नाग- 
रिक अनन्‍्सर भ के लिये घदा दिया गया और निरन्तर यही भपत्त किपा गया कि वायु 
सेवाओं का युद्ध के देतु उपयोग किया जाय । युद्ध के ही दश्फोण से वायु मार्सो 
में भी कुछ महखपूर्ण परिषतेन किये गये । अनेक नई सेवाये भी आरस्भ को गई और 
सन्‌ १६४३ के शत तक १७ नई सेवायें स्थापित की राई । इसी समय भारत का 
सभपके डरवन, काहिरा सथा चुन्किग से स्थांपत क्या शया। इस थुग से व्यत्तिगत 
उपक्रम भी पं छे न रद । रायल इन्डियन ऐयरफोसे ने निर्माण तथा विकास की अनेक 
योज्वार्य पूर्ण कीं। सच १६४० में दुस फ्न्ताइग कक्ब स्पापित किये गये, जिनका 
उद्देश्य उदान की शिक्षा देना था। उच्चतम शिक्षा के हेतु वायुयान चाक्षकों को इड्नलेंड 
भेजा गया। इसी काल में ([७।४०८००ह४४७ 26]08760970) का भी पुनर्रठत 
किया गया) इस विभाग ने वायु यातायात को अधिकतम सुविधाये देने का पूर्ण 
अयप्त क्या । 

युद्ध युग में वायु सेना का भी थच्छा निर्माएं किया गया । स्कृच्ों तथा कॉलिजों 
में उपयुक्त योग्यता बाले छात्रों को ऐयरफोसस मे सरती होने के लिये ओत्माहित किया 
गया | जन साधारण मे रुचि उत्पन्न करने के लिए नागरिकों के लिए रडानों का प्रबन्ध 
किया गया । श्रमेरिकन बायु सेना ने देश मे उच्च कोटि के सैनिक हयाई अड्डे बनाये। अ्रमे- 
रिका के साथ एुक लिन्ड क्लीज' समम्ौता भी करियर गया, जिसके श्राघ र पर आवश्यक 
मशीनरी के आयात का भवन्य किया ग्या। सत्‌ १६७३ में लार्ड ज्लिनलिथगो ने 
पक भारतीय दायु सेना तेज्ो के साथ एक शब्तिशाल्री अस्न्न के रूप में विस्तृत 
हो रही है । 

युद्ध थुय की सरते सदजपूर्ण बात यद है कि इस काल में हमारे देश में हवाई 
जहाजों के बनाने का काम भी शुरू किया गया । इस दिशा में पथ निर्देशन का श्रेय 
श्रो बालचस्द् होगचन्त् को है, जिन्होंने सत्‌ १६७० में मैसूर राज्य के सहगोय प्ले 


३६ ] 


बंगलौर में हिन्दुस्तान एयरक्रापट कम्पनी स्थापित कौ। यह कम्पनी एक अ्रमैरिकन 
विशेषज्ञ की सरक्षता में चार करोड रुपये की स्वीकृत पूँजो से आरम्भ की गई। शुरू 
में दो इस कम्पनी का काम पुरजों का इकट्ठा करना त्था वायुयान को जोडना था, 
किन्तु इसका उद्देश्य वायुयान निर्माण करना भी था । सन्‌ १६४१ में भारत सरकार 
भी इस करपनी सें एक साझ्ेदार वन गई | हिन्दुस्ताव एयरक्राफ़्ट कापरी का सबसे 
पहला हवाई जहाज जुलाई सन्‌ १६४१ में बनाया गया । दूसरा इसके दीक एक महीने 
बाद । सन्‌ १६४२ तक कम्पनी ने अपना कार्यक्षेत्र काफी बदा किया, किन्तु इस समय 
भारत सरवार ने कम्पनी को पूर्णतः अपने अधिकार में लेना निश्चित क्या । राष्ट्रीय- 
करण का प्रधान कारण यह बताया गया कि इसके द्वारा अ्थे सम्बन्धी जोखिम तथा 
शासन बी जटिलता कम हो जायगी | इसके श्रतिरिक्त भेदों को भी गुप्त रखा जा 
सकेगा । परिणामस्वरूस भ्रप्रेल सत्‌ १६४२ में बालचन्द्र हरीचस्द्र के हितों को खरीद 
लिया गया। मैसूर सरकार ने अपने आ्राथिक द्वित तो बनाये रखे, किस्तु प्रबन्ध में भाग 
न लेने वा भ्राश्वासन दिया । सन्‌ १६४२ में भारत सरकार ने इस फैक्टरी को उद्योग 
तथा पूर्ति विभाग के अ्रन्तयेत्त पुनेसयठित किया । ऐशी योजना है कि यह फैक्टरी बादु 
सेना के लिये शिक्षक वायुयानों का निर्माण करे । 
युद्बोफान्त योजना-- 

द्वितीय महायुद्ध के बाद भारत सरकार ने नागरिक वायु यातायात के विकास 
के लिए एक योजना बनाई । सर मुहस्मद की अध्यक्षता से एक नीति सम्तिति का 
निर्माण क्या गया। इस समिति को तीन बातों पर ध्यान देना था--(१) भारत 
सरकार के लिए एक युद्धीपरान्त न्यर रिक वायु यातायात योजनः, (२) हवाई अड्डों 
तथा हवाई मार्गों का निर्माण, (३) हवाई अड्डों तथा हवाई साणणों का संगठन । 

इस सप्तिति ने भारत में नागरिग वायु यातायात के इतिहास की जाँच की 
और अन्त में नये हवाई अट्ड तथा नये हवाई मार्गों के सम्बन्ध में बहुत से नये नियमों 
का सुझाव दिया तथा भ्रए्वरिक सेवा््ों के विकास को सिफरिश की । विदेशी 
सेवाओं के सम्बन्य में इस समिति का यह विचार था कि भारत को श्रन्तर्राष्ट्रीय 
सेवाओं के रथापन और सचालन मे श्नन्‍्य देशों के साथ मिल कर काम करना घाहिए। 
समिति के मतामुसार वायु सेवाय व्यक्तिगत कम्पनी द्वारा ही चलाना उचित समझता 
गया, किन्तु उच पर राजकीय नियन्त्रण आवश्यक बताया गया। यह भी पिफ़ारिश 
की गद्दे कि आरम्म में राज्य बी सहायता आवश्यक है । समिति ने १५*५ करोड रुपये 
की हवाई अइई तथा हवाई मार्गों के निर्माण की एक अखिल भारतीय योजना बनाई; 
यह सिफारिश की गई कि हवाई जहाजों के उत्तने के लिए काफ़ी विस्ट्त मैदान 
होने चाहिए और रेडियो, हवाई अड्डों तथा मौसम के सम्बन्ध में अधिक सूचनाओं प्रप् 
होनी चाहिए । नागरिक वायु यातायात द्वारा तेयार कौ गई योजना मे अनुसन्यान की 
भी व्ययस्था की गई । अप्रेल सन्‌ १६४६ में एक छोटी सी किन्तु स्वतन्त्र श्रजु मन्धान- 
शाला दिल्ली में सफद्रजग हवाई अडडु के पास खोली गईं। 


चायु यातायात के विकास को भी और श्रधिक शीघ्रगामी करता था। भारत 
में नागरिक याझु यातायात के विकास के लिये एक न" योजना का झ्लर्मोण किया; 
लिप वायु सेवाओं को तो भागों में बॉटने का अस्त रखा गर्ग (डर) झन्तर्राष््रीय 


छाइनें, (आ) सुप्प छीई0 (३) सह लाइनें। धन्वर्ाह्टीय समिति के अरभार 
अन्तर्र््रीय सेवायें भरत का विदेशों ले सम्बन्। स्थापित करेंगी और भारत 3' 

सम्मिक्षित रहेगा विदेशों सेवायें सवा है प्रथम पा सन, १६४९ डढामा 
गया, जपेकि भारत ब्रिटेन वायु सेवा कीं डद्घाटव किया गया। हैता ॥0 0५] 
पुफक्ए कवर नाम की एं: कम्पनी खोली गई, जिसके 8६% शेयर भारत 


ब्ायु सैश्पे भार की राई ॥३० ज्ञगबरी सत, रैह४६ से रात दी डाक सेब्राय कुच 
मार्गों परच लू की गई ६ कस्पश्चात प्रस्येक प्रकार की द्क को सेंथा खजब वाउ 
पेताओं द्वारा ले जाने का अपत्त किया गया ] 

सहायक छाई के सप्वस्थ में यह सिदधात स्वीकार किया गया था कि उनकों 
पूर्णत निनी उपक्रम पर छोड दिया जाय जागरिक वायु चातायात योजना में हवाई 


प्रलाव स्िया गया था। छर हवाई अइं के जिये सत्रि उड़ान की ब्यवस्धा उपलइय 

करने की योजना थी । योजवा में ६६ छोडे बडे नगरों के लिये दवाई अडइडो की ड्यव॒स्था 
की गई थी । 

इस समय हमारे देश मै ३ वायु सम्दाइवाइन के स्टेशन हैं, जिनमें शश तो 

संचालन नागरिक वायु विमाग द्वारा किया जाता हैं ओर शेष ४ का राज्य सो द्वारा । 

इनके चलाया ५ जुबराट्पमण्णर्श प्‌ 6 और हैः छ-०पणवे 0एए0ण7 

छ्फीाणा (फ़्मापणेड हैं ( ईल सुविधाओं क विस्तार वी भी योजना है ॥ आपके 


श्श्प 3े 


सहारनपुर दा नागरिक चायु शिक्षण केन्द्र सचालर्ी तथा कारीगरों को शिक्षण 
सुविधायें प्रदान करता है। सन्‌ १६४७ के श्रन्त तक इस केन्द्र मे ७,१२० लोगों ने 
शिक्षा पाई। सन्‌ १६४८ मे वायुयान चालक के अभाव को दूर करने के लिये नागरिक 
वायु यातायात विभाग ने तीन वर्ष में ३०० चालऊों को शिरुए प्रदान करने की योजना 
बनाई थी, जिसका कुल व्यय एक करोड रुपया था। सितम्बर सन्‌ १६४८ में इलाहाबाद 
में एक उडान स्कूल भी स्थापित कर दिया गया | इसके अ्रतिरिक्त सरकार ने तिजी 
उडान कल्बों को भी झ्रार्थिछ सहायता प्रदान वी | एक भारतीय वायुयान विद्या सभा 
की स्थापना हो धुक्री है, जो वायुयान विद्यः में परीह्ा लेने का कार्य करेगी । 

सन्‌ १६६३ के प्रारम्भ में भारतवर्ष में € वायु यातायात कम्पनियाँ थीं -- 
(१) एयर इण्डिया, बस्बई, (२) इण्डिया नेशनल एयरवेम, नई दिल्‍ली, (३) एयर 
सर्विसेज श्रॉफ ( दुणिडिया ), बस्बई, (४) छेकन एथ्रवेज, बेगमपेठ, (५) ऐयरवेज 
इण्डिया, कलकत्ता, (६) भारत एयर वेज, कलकत्ता, (७) एयर इणिहया हटरनेशनल, 
बम्बई (८) हिमालय एवियेशन, कलकत्ता, (६) कलिंगा एयर लाइन्स, कलकत्ता 
इनके श्रतिरिक्त बी ० शो ० ए० सौ०, के० एल० एम०, टी० डब्लू० एू० तथा पेन 
अमेरिकन एयरवेज आदि अर तर्राष्ट्रीय महत्व की वाथु यातायात की कम्पनियों द्वारा चायु 
यातायात की व्यवस्था भारत में होकर है । 

भारतीय क्र्पनियों की अधिकृत पूजी २९ करोड ४० लाख रुपया थी । हवाई 
मार्गों की कुछ लम्बाई २८,००० मील से अधिक है | रजिप्री श॒द्र वायुयानों की सरया 
३० जून सन्‌ १६१२ को ६७० थी। 
कायु यातायात का राष्ट्रीसरण-- 

चायु के विकास के हेतु सन्‌ १६९० में बाथु यातायात जाँच समिति नियुक्त 
को गईं, जिसने भारतीय वायु मार्ग कम्पनियों की स्थिति तथा उनकी समस्याओं का 
अध्ययन करके यह निष्कपे निकाला कि भारतवर्ष में वर्तमान मार्ग की दृष्टि से 
वायु यातायात कम्पनियों को सप्या कहीं अधिक है, जिसके फ्लस्वरूप अनावश्यक 
और अ्रधिक व्यय होता है, धनुचित पारस्परिक स्पा को प्रोत्साहन मिलता है भ्रौर 
कम्पनियों की आमदनी सें कमी आती है । इस असन्‍्तोपजनक स्थिति के लिए लाई 
सेन्सिग बोर्ड भी उत्तरदायी है, जिसने श्रावश्यकता से श्रधिक कम्पनी खोलने के लिए 
शराज्ञा दे दी | वायु यातायात जाँच समिति की भ्रमुख शिफारिशें इस भ्रकार हैं -- 

(२) भारत की बर्तेसान परिस्थितियों से यहाँ देवल चार कम्पनियाँ ही होनी 
चाहिए--बरबई, वलकत्ता, हद्शाबाद भौर दिल्‍ली में ॥ ऐसा करने के लिए वर्तमान 
बसम्पनियों को मिला देना चाहिए। समिति ने अपनी रिपोर्ट में डेफन ऐयरवेन और ऐयर 
सर्वितेज को मिला देने की सिफारिश की । 

(२) किराये के विपत्र में समिति ने यह तो नहीं कमा कि वर्तमान किराये 
अजुबित हैं, किन्तु यह कहा कि स्थाई सम्पत्ति पर. १०% की झ्य होनी चाहिए और 
इसी श्राधार पर किराये भी निश्चित होने चाहिए । 


(३) समिति ने यद भी सिफारिश की हि भारत सरकार वायु यातायात 
कस्पतियों को वो धार्थिक सद्ायता देती जा रही है, वह दम 
थि ने 


१६४२ तक लारी रहे । धार्थिके सहायता पेट्रोल पर छगने वा 


के रुप में दी जाती दै। 
(३) वायु यातायात कसपनियाँ के लाभ पर सरकार वा पूर्ण नियन्द्रण रदगा 
चादिएु ३ 
(२) समिति ने इस बात पर भी जोर दिया कि कम से कम घगले पाँच वर्ष 
तक बैयत्तिक व्यवसाय को समाप्त नहीं करता चाहिए झौर यदि राष्ट्रीयकरण किया 
जाय तो स्टैय्टरी क्ारपरेशन के ढ्वारा ही वाई यातायाव का संचालन हो। 
बायु यातायात ज्ञाँद समिति ने श्ट्रीक्रण का विरोध करते हुं: यह सिफा- 
रिश की कि विभिन्न बर्तमान वायुपान क्पतियों का एुशीकरण किया जाय) उठाते के 
घबम्टे बम किये जाए, स्टाफ की छुटनी की जाय, किराये घढ़ाये जायें और प्रमारीझृत 
व्यय के था गर पर ऊर्चे कम्पनियों वो आयिक सहायता अदान 
यातायात कम्पनियाँ स्वेच्चा से 
कम्परियाँ सुकसात पर चते रही थीं. भौर वायु यातायात 


9 
मे बायु यातायात का राष्ट्रीयकरण करने का निश्चय किया भोर अपने इस निर्णय के 


(९) चस्यु मातायात कम्पनियों दी. आर्थिक स्थिति बहुत विंगड गई, भतः 


(२) देश रहा की दप्टि से भी इप सेवा का राष्ट्रीपऋरण जही है। 
६) नागरिक चाय योवापात की कार्य प्रणाली मे सपे-नयें परिचरतेत हो रहे 
हैं, जिनका पूछ बा बोई सरकारी सस्या ही उठा सती ह्वे। 
राष्ट्रीकरए वी योजना-- 

सन्‌ 'ध्शई में वा यातायात कारपोरेशन अधिनियम पस किया गंगा, 
जिस्म निम्नलिखित सुप्य बातों वी व्यवस्था की राई +८5 

१) वैशनिक और ख्वतत्र दो कारपोरेंगन एक आस्तरिक वायु सेवाओं 

के चलाने के लिए और दूसरे, वायु सेवाओं को चलाने के लिये स्थापित करने की 
ब्यवस्था दी गई! भयेक के लिए कम से कम रू दर अधिक से अधिक £ संद 
केस्द्रीप सरकार द्वारा मनोनीत क्यि जायेगे) इन कारपोरेशनों को वर्तमान कम्पनियों 
के लेने का अरविकार अर वस्यु यातायात वा अविकार दिया जादगा। ये कापोरेशन 
लाभकारी, सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में चायु सेवा उपलब्ध करेंगे । 
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(२) ले ली ज्ञाने पाली वायु कम्पनियों के कमंचारी गर्णों को कारपोरेशन 
“द्वारा नौकर रख लिया जायगा और इनके साथ श्रच्छा सम्बन्ध बनाये रखने के दिये 
अत्येक कारपोरेशन में श्रम सम्यन्ध समिति स्थापित की ज्ञायगी । 

(३ ) वर्तमान कम्पनियों को उनकी सम्पत्ति की लागत में से आय-कर अधि 
नियम के अनुसार ह्ास को काटरर हज्जाने की रकम निर्धारित की जायगी 4 मतभेद की 
दशा में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त होने वाले ट्रिब्यूलल का निर्णय सान्‍्त्र होगा। 
हजाने की रक्म १०% नगद और शेप ३२% ब्याज वाले पच वर्षीय बाड़ों में दी 
जायगी। 

(४ 9 वायु यातायात से सम्बन्धित जाँच पठताल करने के लिये केन्द्रीय सर- 
कार वाथु यातायात काडन्सिल नियुक्त करेगी, किसने ११५ सदस्य होंगे । 

( ४ ) केन्द्रीय सरकार को इन कारपोरेशर्नों के ऊपर नियत्रण रखने का श्रधि 
कार होगा। सरकार को श्रधिकार होगा कि वह कारऐोरेशनों के निर्णयों को ठुकरा दे 
या स्वीकार करले | 

यक्त व्यवस्था के अन्तर्गत दी कारपोरेशनों की स्थापना की गई है-- 

(१) इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन, एुयर इन्डिया इन्दरनेशनन लिं० के 
अतिरिक्त धन्य सब क्स्पनियों वो ले लेने के लिये और थ्रान्तरिक वायु सेवार्ये तथा 
पढ़ोसी देशों, जेपे--वर्मा, लका, पाकिस्तान, श्रकुगानिस्तान थ्रादि के लिये वायु सेवायें 
चलाने के लिये । (२) एयर इश्डिया इण्टरमेशन्ल वारपरोरेशन---एयर इन्डिया इन्टर 
नेशनत्र लि० को लेने के लिए श्लौर वाद्य एुव अन्तर्राष्ट्रीय सेवाओं को चलाने के लिये। 

१४ नम्म्बर सन्‌ २६५३ को प्रेस सम्मेलन में बोलते हुए भारत के सखाद 
वाहन के उपभन्‍्त्री ने वम्बई सें कहा कि हयाई यातायात द्वारा राष्ट्रीयरण के पश्चात्‌ 
सतोपचनक प्रगति की गई हैं। सेवाओं में युशात्मक उन्नति के साथ साथ यात्रियों की 
सुविधायें भी बढ गई हैं। एयर इस्डिया इन्टरनेशनन्द यात्रियों की सुविधायें सुपर 
कान्सीटलेशन जोडक्र भर बढा देयी। उन्होंने यह भी बताया कि हवाई जह्ार्जों पर 
थात्री श्रेणी बहुत सफल रही है । श्रम भी वहुत सतुष्ट है। भारत के विदेशी स्वाद 
चाइनीय साधनों का विक्रास पच-वर्षोय योजना क अनुसार प्रगति कर रहा है । 
योजना पी आलोचना-- 

वेयक्तिक उपकस दूए इतिहास पिछुले २० वर्षों सें बडा सतोपप्रद था। इसने 
आर सुरक्षित सेवार्ये प्रदान की शोर झ्रावश्यक्ता वे समय्र सरकार को पूरा सहयोग 
दिया, अतएव इस सेवा का राष्ट्रीयकरण उनझे कार्यों का निरादर है । फिर इघर जो 
द स्पनियों की स्थिति बिगडी, उसका भी कारण स्व सरकार हो थी, क्योंकि उसने 
जाँच समितियों के निर्देशालुखार नियन्त्रण नहीं रखा । लाइसेन्स देने में लापरवाही रखी 
गईं, मिससे स्पर्धा तीर हो गई और कम्पनियों की आर्थिक दशा विगडने लगी, भ्रतः 
कम्पनियों को श्रार्थिक सहायता देनी चाहिये थी न कि उनका राष्ट्रीयकरण करना। 
दूसरे, ले कली जाने वाली कम्पनियों का हर्जाता वर्तमान बीमत के आधार पर दोना 


स्थातित करने से श्ाम्तरिक और वहा सेवाओं में समान नति का अनुकरण सम्भव 

ते उत्तर में सरकार 
का यह कहना हे कि दोनो कारपोरेशर्तो के अधिकाँश सदस्य एक दी हें श्रौर दोनों कार" 
पीरेशनों के भर्ती अकार स्थावित हो जाने पर पुकीकरण पर विचार किया आयगा । 


जो मी हो, राष्ट्रीकरण ही गया है | अब चह है कि राष्ट्रीय- 
कण सस्ती ओर सुरदित सेवायें द्दों ठक उपलब्त कराता है । 
निणप-- 

वायु परिवहत की राष्ट्रीययरण सन श्ध्श्ड में डेँ' ॥ इस्डियत एयर 


द्याधा 
ज्ञाइन्स बॉपोरेशन दाए संचालित सेवा देश के सभी सागो को मिलाती हैं। इनके वायु 


मार्गों की कुल हाम्ब है ११२१६ मील है। एयर इण्डिया इण्टरनेशनद् द्वारा सचा्लित 
की कुछ लंबाई १६,६०३ 


है तथा विकास की भी सम्भावता काफ़ी अधिक है । हाँ, वियोजित तथा शीघ्रतम 


[२१ ] 
रेल तथां सड़क यातायात का समन्वय 





₹ परेखा-- 


रे 


गरम्सिसू--श्रास्तरिक्त यातायात के तीन मुरय साधन हैं--रेल, सईक तथा 
चायु। वायु यातायात का क्षेत्र अत्यन्व सकुचित है और यह रेल श्रथवा 
सइक का श्रतिस्पर्धी नहीं बन सकता | हाँ, रेल तथा सइ॒रू यातायात के मध्य 
प्रतिस्पर्धां की समस्या पैदा होती है। दीधशाव न दृष्टि से रेल यातायात 
सस्ता है, किन्तु अ्रल्यकालोन इष्टि से सड़क यातायात लाभदायक हे। 

रेल तथा सडक यातायात की प्रतियोगिता--प्रतिस्पधों का प्रचान काएए 
रेल त्था सडक यातायात का आयोतित विकास है। रेल तथा सडक यातावात 
की प्रतिस्पर्धा महान अवसाद के परिणामस्ररूप धारस्म हुईं। पतिस्पर्वा का 
दूसरा मुस्य कारण रेज्लों तथा मोटरों द्वारा च जे किय्रा जने वाला किशए का 
तरीका है ! 

अतिस्पर्धा के घातक प्ररिणाम--प्रतिस्पर्धा से राष्ट्र का बड़ा भ्रद्वित होता है। 
रेलो को झार्थिक दवानि होती है तथा विपम प्रतिस्पर्धा के कारण मोटर याता 
पात की कार्यक्षमता गिरती है। सन्‌ १६३२ में मिचल कियोनेल रिपोर्ट के 
श्रजुमानानुसार भारतीय रेलों को सडक यातायप्त की प्रतियोगिता के कारण 
१६० लाख स्पए का वारपिक घाटा हुआ | सन्‌ १६३७ में वेजुड कमेटी ने 
बार्षिक घादे का भ्रनुमान ४९० लाख रपए लगाया था । 

रेलों ने प्रतियोगिता का सामना क्योंक़र स्यि। ?--रेल्वे कम्पनियों ने भी 
प्रतियागिता का सामना करने के लिए अपनी मोटर सेवायें आरम्भ की। 
कुछ कम्पनियों ने किराये मे कमी की। यात्री सुविधाओं का भी विस्तार 
किया गया। 

रेल तथा सडक यातायात के समन्वय हीं एकमात उपाय--ब्ास्तविकता यह 
है कि प्रतिस्पर्धा का उन्मूलन करने के लिए यातायात के दोनों सधर्नों में 
समन्वय अनिवाय हे। दो उपाय--( भ्र > समस्त यातायात अणाली का 
र प्लीयकरण और ( आ ) विधान ड्वारा क्षेत्रिक विभाजन ) 

समन्वय की दिशा में प्रथल--समन्द्य का श्रयक्ष सन्‌ १६३ २-३३ से श्रासम्म 
हुआ | निचेज तथा किफ्रेनेस समिति की नियुक्ति एवं इसके सुकाव। रेल 
सडक सम्मेलन, रेलवे एक्ट में सशोधन। सन १६३२ में केन्द्रीय यातायात 
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परामर्शदा/ता परिषद्‌ की नियुक्ति संत १६३६ में वेग्बुड कमेटी की न्युक्ति, 
बेटी की सिफारिरों । समत्तय के चेत्रर्ता 


७... पर्तमान दशा“ रेहों तथा सदकों की पारसरिक प्रतिस्पधों छगमग 
समाप्त हो चुकी है। पदन्‍्वर्षीय योजना के अन्वगेत यातायात के दोनों साधने 
का नियोजित विकास होगा । 


3 रस्मिकन- 


बातायाठ के विभिक साधनों का कार्य-ऐेव अलग-अलग होता है, इसलिए 


किया जा सकता, अतः स्प९ के वायु चादायात से प्रतिसधां की कोई गभीर 
समस्या उत्पन्न नहीं होती | श्रघिक से अधिक यह गोण अथवा सहायक यातायात के 
झूप में रह सरता है, किन्तु रेल तथा मोटर यातायात के मध्य इस भर का पस्बस्ध 
नहीं होता है। इन दोनों चादाधाठ प्रणालियों में से यद्यपि दीधेकालीन इप्टिकोश से 
रेल यातायात प्रधिक सस्ता बैठता है, किन्तु अत्पशालीन दष्टिरोण से मोटर यातायात 
को कुछ विशेष ज्ञाभ परप्त हैं । विश्व के लगभग सभी देशों में २० थी शताब्दी में रेल 
और मोटर यादायाव की प्रतियोगिता की नवीन समस्या उठ जड़ी हुई है। झनेफ 
कारणों से संढक यातायात रेक यातायात से सस्ता पह्ठा है। रेन की लाईन बनाने 
का च्यय, स्टेशन, ध्लेटफार्म श्र 

ध्यय पढ़ता है कि रेलों की 'धदेदा सडकों का निर्माण श्रधिऊ सस्ता होता है। रेलों को 
खय ही रेलवे लाइनों के बिद्ाने का पूजी व्यय करना पढ़ता है, सडकी का पूनी अप 
करदाताओ्ों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त सढकों मैं रास्तों की रा और 
मरम्मत पर बहुत कम ढर्च होता है और वद्द भी यातायात सेवाओं को नहीं करता 
पुड़ठा | सइक यातायोत सेवाशों को स्टेशन, घिगनल, लाइन्स मैन शरादि का ध्यय नं 
करना पडता, जबकि रेलवे कम्पनी उनके बिता काम रहीं चला सकती। पर दस क्कै 
मालिक को मोटर खरीदने के लिए. रुपया आहिए. और उसे चलाने के किए एक 
ड्राइवर, बलीनर तथा एक आपरेटर | इसका परिणाम यई होता है कि मोटर ह्लारी 
कम झिराया लेकर सफलतापूर्वक रेशों की ठुंडना पु प्रतिस्पर्धा कर सकती है। विशेषतः 
थोद़े फासले के यातायात में । सस्तेपन में रेलें किसी मंवार भी सदृझ यातायात /7 
मुशदिला नहीं कर सकते । 22 
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रेल तथा घटक यातायात की प्रतियोगिता-- 


भारत में रेल मोटर प्रतिस्पर्धा का श्रीयणेश भरभी थोडे ही समय से हुआ है। 
यदि इस प्रतिस्पधों के कारण पर विचार किया जाय, तो ज्ञात होता है कि रेलों ग्रार 
सहकों के श्रद्माथोजित निर्माण का हो यह परिणाम है कि दोनों यातायात प्रणालियों के 
बीच समन्वय न रह सक्ता। रेल अथव्रा सडक कसी के भी विपय में कोई आयोजित 
नीति नहीं भ्रपनाई गई । रेलों का विकास प्रारम्भ में श्रनियमित रूप से हुआ । उन्होंने 
व्यापार पुव्र वाणिज्य के प्राचीन केस्दों को तोड कर एक असमचवयुक्त आधार पर 
“नए नगरों शोर केन्द्रों का निर्माण किया । रेलों ने केदल भारत में विदेशी माल के 
वितरण केन्द्र स्थापित करने में सफलता पाई। काफी लम्पे समय के उपरान्त उनके 
द्वारा नए्‌ व्यापारिक केन्द्र स्थापित हो सझे । इसी प्रकार सइकों का भी निर्माण 
आरायोजित हुआ्ना । प्रारस्भ में उनके निर्माण का सुरपर उद्देश्य यह था कि कच्चे माल 
को देश से खींचा जाय शौर विदेशी माच का देश में वितरण किया जाय। साधारण- 
तद रेलों की कमी को पूरा करने के लिए तथा उनके सहायक के रूप में सडकों का 
निर्माण किया गया। रेलों से प्रतियोगिता करना उनका उद्देश्य न था, किन्नु हुआ 
ऐसा ही। रेल निर्माण जो स्वय ऋयोजित था, सडक निर्माण योजना से प्रयक हो 
गया। सन्‌ १६३७ मे वेजबुड समिति ने श्रपनरी रिपोर्ट में बताया था कि भरत में 
३०% पक्की सडके रेलवे लाइनों के समानान्तर थीं, जबकि ४८५ रेल्त्रे लाइनें ऐसी 
थीं कि उनसे दस मील की दूरी के भीतर ही समानान्तर सडक मोजूद थीं। 


प्रतिस्पर्धा का दूसरा मुएप कारण रेलों और मोटरों द्वारा चाजे किया ज ने 
बाला किराए का तरीका है। मोटरें अधिक मूस्यवान वस्तुओं के लिए रेलों की अपेदा 
कम भाडा लेती ह और इसलिए अविऊ भारी तथा निम्न श्रेणी की ऐसी बस्तुय, जो 
कम मूल्यवान होती हैं, रेलों के द्वारा ढोए जाने के लिए छोड देती हें। मोटर ऐसे 
खसाभान के ले ज्ञाने के लिए कम भाडा लेती हैं, अत रेलों की भ्रपेज्षा इन्हें ग्रधिक 
व्याप'र मिल जाता हं। परिणामस्वरूप रेलों को अधिक भारी सामान टोने में कोई 
विशेष लाभ नहीं होता । रेल मोटर प्रतिस्पर्धा का यही मुय्य कारण है । 


प्रतिस्पर्धा के घातक परिणाम-- 


रेल मोटर प्रतिस्पर्धा को किसी भी इप्टि से लाभदायक नहीं कहा जा सकता । 
चास्तव में तो इससे रोप्ट्र का बडा अहित ही होता है । मोटर वाले श्रधिक मूल्परवान 
माल (जो अधिक भाडा दे सकते हैं) छ्ले जाते हैं तथा थोडी दूर वाले यात्रियों को भी 
ले जाते हें। रेल को भारी और कम मृल्यवान माल तथा रूम्बी यात्रा के मुसाफिर (जो 
अधिक भाडा नहीं दे सकते) उन्हें ले जाना पडता है। परिणामस्वरूप रेलों को घादा 
डठोना पडता है। रेलों से प्रतिस्पर्धा के ही [कारण सोटर चाले किराया तो श्रविक 
हीं लेते, किंतु आवश्यकता से अधिक सवारियाँ भर कर रही मोटरों को चला कर तथा 
ड्राइवरों से श्रधिक घण्दे काम लेस्र प्रतिस्पधों करते हैं। इससे मोटर यात्रियों को 


करती 
समिचल किस्नेस सिर (3फैशी पुतह्रि0९5 छलु०ओ में अमान छगाषा 
गया था कि भे रततीय रेहों को सईऋ यातायात की प्रतियोगिता के करए १६० लाख 


३५० लाख रूपये का छगाया था । ईते समिति के मतप्लुमार यह चांदा लगातार बढ 
| न (| ऋ 
रहा थौ, क्योकि सदकों दी छम्बाद वई रही थी, सबके सुधर रही थीं और मोदर 
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टिकट, बरातों के लिए विशेष भाडे, यात्रियों को अधिक सुविधायें, रियाप्तती भाड़ों पर 
विशेष गाड़ियाँ चल्माना भौर शटल गाडियाँ चल्दाना आदि अनेक उपाय भारतीय रेजों 
मे अपनाये। 
रेत तथा पडक यातायात में समन्वय ही एकमात्र उपाय-- 

रेल मोटर प्रतिस्पधों को दूर फरने के लिए एवं चातायात के आरोग्य विकास 
के हेतु इन दोनों प्राण लियों में समन्वय की अत्यन्त आवश्यकता है। विश्व के अन्य 
देशों में भी, जहाँ यह समस्या पैदा हुई, बैयानिर रीतियों द्वारा समन्‍्यय का प्रयत्न किया 
भया | समन्वय का वास्तविक आशय यातायात सेवा्ों का जनसाधारण की श्ाव* 
श्यक्ताओं को पूरा करने के लिये विचारयुक्त एकीकरण से होता है। इसका अथान 
उद्देश्य थ्रनावश्यक दोहराब को समाप्त करना, भाड़ों की कटौती को रोकना भौर उनसे 
सम्बन्धित राष्ट्रीय साधनों, समय श्ौर शक्ति के अ्रपच्यय को समाप्त बरना होता हैं। 
इस प्रतिरपर्धा को समाप्त करने के दो दी साधन हैं.-- 

(१) समस्त यातायात अणाली का रा्ट्रीयकरण कर दिया जपये ! 

(२ ) ब्रैधानिक प्रतिबन्धों द्वारा विभिन्न यातायात प्रणालियों के क्षेत्र अलग 
अलग निश्चित कर दिए जाये, जिध्से कि पतिस्पर्थों का प्रश्न 
ही न उठे । 

समन्वय की दिशा में गयत्ष-- 
इस समस्या का भ्रष्ययन काने के लिए सर्वे ग्रथम सन्‌ १६३२-३३ में श्री 

से० जी० मिचेल ठथा श्री एल० एच० किकनेस दो सरकारी भ्रणसरों की नियुक्ति की 

।ई। मिचेल-क्किनैस समिति ने रेल-मोटर अतिस्पर्धा को दूर करने के लिए विस 

> व दिपुर-- 

(१ ) यदि रेलों को होने वाली श्रार्थिक हानि से बचाना हे तो शीघ्र ही 
मोटरों को नियन्त्रण करने के लिए नियम ब्रनाये जाने चाहिए । प्रति 
मोटर के लिए ३० मील का क्तंत्र नियत किया जाये, जिसमें वे अवाध 
जय से अपनी सर्विस चला सके । जो सइके रेलो के समानान्तर हैं, उन 

पर जनतः की व्यापारिक मोटर नहीं चलाने दी जायें। 

(२ ) भोटरों पर प्रकार द्वारा एक निश्चित कर संग या जाय तथा रेलों की 
तरह ही उन पर यह नियम लागू किया ज्ञाय कि थे श्रपने समय 
विभाग तथा दूरो की सूची बना कर सरकार से स्वीकृत कराये । मिल 
कंत्रों मे रेल माः . बनाये जा सकते, वहाँ मोटरों को सामान लाने 
तथा ले जाने का ऐक्लाबिकार दे दिया ज्ञाय ॥ 

( ३ ) साधारण शासन सम्बेन्धी व्यवस्था के लिए एक केन्द्रीय रेल, सडक, 
जल-मार्ग, डाक तथा तेशर विभाग की स्थापना की जाय । 

इस समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए सत्र्‌ १६३३६ में शिमला में 

पक सम्मेलन घुलाया गया । सस्मेज्नन ने णह ऐसे प्रस्वाय को स्वीकार किया, जिपमें 
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झमाधिक प्रतिधोगिता वो समाप्त करने के छिए सभी प्रशार के यातायात के विक्वस से 
सम्बन्धित आविकारियों के बीच समन्वय स्थापित करते पर और दिया गया थी। इस 
सम्मेलन मे दो सुझाव दिवे--(भ) रे द्वारा मोदर हेबाओं के चलाते पर लगाये गये 
प्रतिबनन्ध ध्टा. दिये ज्ञॉय । (आ) हैदर उथा प्रास्तों में रेड सड़क समत्वय 
पुंक सत्ता का लिमाण किया जाये । 

इस सम्मेलन दी सिफास्शिं के परिण्शमस्वरूप सितम्बर सन्‌ १६४३३ में. रेलवे 
एुडट में संशोधन किये गये और रेलों घो छडक यातायात सेवाएँ चलाने की अधिकार 
दे दिया गया । सगे, ३६३५ में एक क्रेस्द्रीय यातायात सलाहकार परिषद्‌ दी स्थापना 
की गई । इस समिति का सुख्य काये प्रारतों हरा मोदर यातायात के विकास सम्बन्ध 
में एुक ऐसी विदास्पुर्त जीति बनाता था, जिससे कि रेलों, खडइकों तथा अन्य प्रकार की 


दीमा बराना आवश्यक सप्तम गया । ड्रायवर्रो का डावटरी सुआ्रायना भी आवश्यक 
पमभा गया । ऊँचे सम+ के पश्चात संडक दिवास समिति की फिफारिशों पर यावा* 
यात तथा सन्देशवाहन के एुक सये विभाग का निर्माए किया गया, जिसका अधिकार 
छोड रेजों, ढाक तार विभाग, नागरिक इताई यादायात, सके, बन्दरगाहों आदि 
सभी प्रकार के यातायात तक बिस्दृत था । एक ही विभाग के निर्माण द्वारा अधिक 
समचपयुक्त एकावीकरण की आशा की गई थी । 
सत्‌ (६ $ में बेजबुड़ क्मेंटी वी नियुक्तन- 

किन्तु फिर भी रेहनमोदर अतिस्पधधों घटने के स्पा पर बढ़ती ही गई, जिसमे 
रेलों। की बडी हानि हुं से १६२६ मे स्थिति की जाँच काने के लिए. सरदार ने 
चेजयुड कमेटी वो [न्युक्ति बी । इस कमेटी ने झपनी सन्‌ १६३४ बी रिपोर्ट में कहा 
था कि प्र न्तीय ससवारों द्वारा सके चाठायात वी रूमुचित विपन्‍्तरण नहीं द्वो रद्दा 
था, शिंसके वारण अघगख्ति था श्रकुशल सइक यातायात का विकास हो गया था। 

(वे प्रथम बमेटी ते इस बात पर जोर दिया कि मोटर यातायात को रोकने के लिए 

दीई प्रतिबन्ध न लगाया ज्ञाय तथा जनता के दिला दोनों ही साधने--रेछ एवं सइके 
का विकास किया जाये । समिति ने फिफारिश की कि रेलों को संदक यातायात में 
भा लेना चाहिए । अद्यवि बेबानिक समस्व॒प-निभन्त्रए की भारी भ्रावश्यक्ता थी, किन्‍्तु 
झुच्धिक समन्‍दय को द्रोत्साहित किया जाप; यही समिति का मत भा) 

कप्ेदी के विचाराजुसतार रेलो की व्यद॒त्था सन्तोपबन् थी, किन्तु सइर्कों की 
व्यवस्था में खुबार के हेतु कमेटी ने निम्न सुम्ाव दिए 
( ३) मोदर चाठलात दर बढोर निवन्वेर स्थापित करना चाहिए। निश्चित सख्या 

से अधिर सदारियाँ भए्कर हे जाने पर प्रतिबन्ध लगाना चादिए । मोटर 

ड्राइवरों के काम के घण्टे निश्चित होने चाहिये। उनकी स्वास्थ्य छात्रन्धीं 
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जाँच सी समय-समय पर होनी चाहिए। सभी मोटर ग/डियों में गति खुचऋ 
यन्त्र होने चाहिए और विभिन्न प्रकार की गाड़ियों की प्रति घण्ा रफ़्तार 
निश्चित की ज्ञानी चाहिए । 

( २ ) पूर्ण समन्वय के हेतु कमेटो ने यह भी सिफारिश की कि मोदर गाड़ियों आदि 

की ज्ञितनी माँग हो, उससे अधिक गाड़ियाँ न होनी चाहिए अन्यथा राष्ट्र 

को श्रार्थिक हानि उठानी पड़ेगी, इसलिए मोटरों को चलाने के लिए लाईसेंस 
लेना श्रनिवा् कर देना चाहिए । विभिन्न मार्गों के लिए कमेटी ने भाइः तय 
करने का भी सुझाव दिया। 

( ३ ) सभी प्रान्तों में सोटरों झौर बसों पर कर समान रूयाया ज्ञाय और यदि करों 
में भिन्नता हो, तो उसे शीघ्रातिशीघ्र समाप्त कर दिया जाय । 

( ४ ) खडको के विक्तास॒ के लिए कमेटी का सुराव था कि केन्द्रीय तथा शऑऑन्तीच 
दोर्ना सरकारें इस कार्य में सहयोग दें, जिससे जो क्षेत्र ग्रमी तक याताग्रात 
की दृष्टि से पिछुडे हैं, उनकी भी उन्नति हो सके । 

( & ) कमेटी ने यह भी सिफारिश को कि रेलवे भी सहकों पर अपनी सोटरें चलाबे। 
रेल्बे ब्यवस्था के सम्बन्ध मे यह सुझाव दिया कि जकशर्नों पर रेडों के मिलने 
का समय इस प्रकार रक्खा जाय कि यात्रियों का न्यूनतम समय नष्ट दो। 
तीसरे दर्ज के यात्रियों के लिए सो सुरक्षित ऊराने, बिजली के पखे लगाने 
तथा अच्छी सौदे बनाने के लिए सुधार किया जाना भी श्रायश्यक्र समझा 
गया ) अद्शनियों, मेलों भ्रादि के लिए भी रियायत्ती दर से टिकट जारी किए 
जायें । 
चैजबुड कमेटी की घ्विफारिशों के अनुसार सन्‌ १६३६ मे मोटर यातायात के 

बेगपूर्ण विक्रास को रोकने के लिए १[00070 ५(€०छं४€5 &०॥ पास किया गया। 
इस अधिनियम ने मोटर यातायात को नियन्त्रित करने के लिए पान्‍्त के विभिन्न 
याताग्रात कैजों में क्षेत्रधिकारी नियुक्त किए तथा समस्त प्रान्त के लिए एक यात्तापातत 
सत्ता की स्थापना की गई। लाइसेंस की प्रथा अनिवार्य कर दी गई | ल/इसेंस प्रदान 
करके ही नियन्त्रण रकखा ज्ञाता है तथा श्नार्थिक प्रतियोगिता को सप्षाप्त किया जता 
है । इस लाइसल में इस बात का भी उल्लेख रहता है कि मोटर में कितनी सवारी 
तथा माल से जाया जा सकता है। 

समनन्‍्त्रय की क्षेत्रवर्ती प्रराली-- 
नागपुर योजना के अनुसार अब भारत सरकार सडककों के निर्माण में अत्यक्ष 

भाग लेती है। भारत सरकार ने एक रेल-सडक यातायात ध्रमन्‍्वय योजना लागू की 

है, जिसका उद्देश्य यातायात का एक ही आधार पर नियन्त्रण करना तथा उनका इस 

प्रकार विकास करना है कि अनियन्त्रित विषय भतिस्पर्धा समाप्त हो जाय | सन्‌ १६४८ 

में. ए0३१ पछा5इएण+ (ए0फए2ंप०0ा 0 पास किया गया, जिसके 

फल्लस्वरूप भान्तीय सरवारों को इस बात का अधिकार दे दिया गया हि वे चाहें तो 


१४६ 


अपनी यातायात क्पतनियाँ स्थापित कर ठकती हैं. अरधवा ऐसी दरस्पनियों स्थापित कई 
सकती हैं मिस आन्तोय सरकार: बलें ठथा सकी पर अरे चलाने वाले सामेदार 
हों, तभी से उत्तरजदेश, ब्बई तथा दिल्ली को सरकारों ने मोटर यातायात की 
राष्ट्रीयकरण कर लिया है । 

पैसे मोटर बात उपक्रम, मिनमे रेहे भी सामोद्ार हैं, इस समय बस्बई, 
मध्यखदैश, पराव तथा उड़ीसा राज्से में चले रहे हैं। पखई राज्य सडक यातायात 
कारपोरेशन सन्‌ १६६ & में आरम्म किया गया ) इसमे ७१% सश राजव सरकार के 
पास हैं और २४९० रेलों के पास 


वर्तमाव दशानण 

बर्देमान काल में रेल तथा मोटर यातायात में हीव्र प्रतिस्पाँ नहीं है। भारत 
में समी प्रकार के बातप्यात साधनों दी कमी है और सभी सावन के केयर खगमग 
झहूग हो गए हैं। साथ ही प्रग्रेक के दिकास के लिए पर्याप्त रेत्र है। किराये 
विवरण में भी ऐसी नीति क्पनाई गई है जिपसे मरतिस्वर्धा न हो सके। द्वितीय पच- 
वर्षीय योजना के अन्त यातायात के ईते दोनों साउनों वी नियोजित विकास दोगा। 
३९ चबस्बर सन १६६३ को झारतीय 'सडक तथा दातामात विकाप्त सं के पदक 
जयन्‍ती समारोह में भागा देते हुए भारत सरबाए के रेल ओर यातायात मन्त्री श्री 
लाहबहादुर जी शास्त्री ने रेल-सडक यातायात के समसवि दी प्रगति की विवेवना 
की और इस बात पर और दिया कि सम दोनों ही सेवार्थों के लिए, हितकारी है 
सडक यावायात के रएट्रीसररण के सम्दस्ध में उन्होंने सरकारों नीति को स्पष्ट ऋण्ते 
हुए कहा कि राजकीय नीति धीरें धीरे राष्ट्रीोकरण करने दी है. और मल का याता- 
यात खूाधधारण्त्या लिज्जी बस्पनियों द्वारा ही किया जायगा। रे सइक पातायात 
समन्वय के देख शप्ट्रीयकरण तथा जातण (्‌क्लाणे७ 07 दी. प्रतिब्रस्धक 
ब्यवस्थाओं के बनाए रखना आवश्यक है। अन्त ने; यह कटना अवतावश्यक ने होगा 
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भारतीय रेलों के सामूहीकरण की समस्या 





रूपरेखा-- 
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ग्रारम्मिक--यातायात के प्िभिन्न साधनों से रेलों का सबसे अधिक महत्त् है। 
ग्राथिक, सामाजिऊ तथा राजनैतिक तीनो क्षेत्रों में रेल यातायात से ल्लाभ 
पहुँचा है। द्वितीय पच-वर्षीय योजना में रेल याताय्रात पर १,१२५ करोड 
रुपया ब्यय होगा । 

भारतीय रेलों के विक्रास का सत्तित्त इतिहात--भारतीय रेलें ब्रिटिश उप+ 
क्रम का परिणाम हैं। सवे प्रथम सन्‌ १६४६ में रेलवे लाइन बिदछई गई, 
गारन्टी प्रणात्री द्वारा इसे प्रोत्साहित क्या गया। सन्‌ १८६६ में सरकार 
ने स्वय॑ निर्माण काये धारस्भ किया | दूसरी ग्रारम्दी प्रणाली के श्रन्त्गंत 
विकास, श्रकवर्थ कमेटी की नियुक्ति तथा इसके मुमावाजुसार रेक् यातायात 
का राष्ट्रीकरण । सन्‌ १६३१० तक सभी रेत्ों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। 
रेलों के सामूहीऊरण की आवश्यक्ता--हम रे देश में रेलो का विकास बड़ा 
थ्रनियमित तथा भ-अयोजित दक्ष से हुआ हे । रेल तथा सडक यातायात की 
भ्रतियोगिता रही है। रेलवे प्रणाली के विभिन्न श्रगों का प्रबन्य अलग चलग 
कम्पनियों के हाथ में रद्दा है। रेलवे शासन वी जटिल्लता दूर करनी है एव 
विभाजन के दुष्परिणार्मों पर घिजय पाना है। विभिन्न रेलों के भाड़ों तथा 
सुविधा स्तर वी श्रसमानताशओ्रो को दूर करने, साधनों का भ्रपव्यय कम करने 
थ्रादि का एकमात्र उपाय सामृहीकरण हो है। सामूहीकरण राष्ट्रीयकरण के 
बाद आवश्यक कदम था। 

रैलों का सामूहीकरए--सन्‌ १६९० में रेल्ये बो्ड ने एक समिति नियुक्त 
की, जिसने & प्रदेशों के निर्माण का सुझाव दिया--( क ) पूर्वी रेलवे, 
(ख ) पश्चिमी रेलवे, ( ग ) उत्तरी रेलवे, ( घ ) दुष्षिणी रेण्वे, ( छू ) सध्य- 
बहन, रखे. तथा ( च. ) उत्तर-पूर्वी रेल्ते।। सन १६५२ तक इन. ६, चेओं मे, 
रेल्ों का वर्गीकरण द्वो गया। 

सामूहीकरण पर एक रिवेचनात्मक दृष्टि--पहिले रेकों के प्रबन्ध तथा 
सगदन की रौतियों में विभिन्न छेत्रो में भारी विभिन्नताय थीं तथा असमान 

तायें थीं। सामूहीकरण से यह दोष दूर हुआ तथा भाड़ों में सम्रानता था गई, 

शासन की दोवारगी समाप्त हो गई, नियन्त्रण अधिक एफाकौहृत हो गया है, 


६ रहेर 


कैदमता बढ बाई तथा बढ़े पेमाने के डत्पादत के जीभ सिलने छोगे हैं । 

हान्याँ भी हैं; जैंवे--अर्मचारियों की थे ही. था ट्वान्सफर आदि, 
किल्‍्तु दोष अपेशाइत कम ह् 

हू निष्फ--सामहीकरय हमारे देश के लिए श्रावश्यक या । इससे कोई महसखपूर्ण 
ऋ्ि नहीं हुई है। अविष्य प्रगतिशील तथा डस्खल है । 


प्रारम्भिक 

यातायात का विकास प्रत्येक देश के किए उद्भति का भतीक होता है। योता* 
प्रात के विभिन्न साधनों में दलों का सबसे झधिक मदद है। श्रार्विक, साम ज्िक तथा 
राशनैंतिक तीर हेह्नं' मे रेल यातायात से लाभ पहुँचा है। देश के औोने-दीने मे फैलकर 
शक ने राष्ट्रीय ज्ञोवत वी एक पैसे सूत्र मे बाँध दिया है कि देश में सभी भाग एक 
दूसरे से सम्पस्वित तथा एक दुप्तरे पर निर्भर हो चले हैं। आर्थिक दृष्टि से रेछ पाता 
यात सबमे सस्ता पता है, न्‍िशेषरर हम्बे फासजों के लिये । रेश भावायात 
परिणामस्वरूप छूपओं को मैलों, अदर्शिनियों आदि में जाते का सौभाग्य मिंजा है। 


उनका बाहरी अनुभव सी बहुत बढ़ गया है, गठिशीलता मे वृद्धि हुई है तथा रददन 


मशीनों का लाना) कैंचा द निर्मित माल ढोनो, इमारत वे मवात के सामान काना, 
भ्रति दिन अमिकी को लाना व लो जाना झादि सभी कार्य रेलों द्वारा ही कम सूर्य पर 
तथा कम सम में क्यि जाते है। यही कारण है कि हमएी ह्ितीय परच-वर्षय योजना 
मै, जिसका उई देश का शीघ्रदम ओऔद्योगीकरण करना है, रेलों के विकास पर 


छमी हुई. पूंजी की दूनी दे ६ आरतोय रेल उद्योग ह सध्खों 
डद्योग में लकडी, कोयला, लोहा आदि कच्चा माल छाएें। सन प्रति वर्ष सप जाता है। 
गाष्ट्रीयकरणए होने के काएए इस ब्यवसाय में इन्ा करोड़ रुपयों का लाभ राजकीय कोप में 
जाता है। देश का आसखरिक था, विदेशी व्यापार भी रेखें पर ही भवलग्बित है । 

रह यातायात के परिणामखरूप देश की अनेक सामाजिक कीतियाँ भी दूर 
होती जा रही हैं । चुआाई५ रूदियोँ, आति-पांति पया दो छुराइसाँ, प्रास्तीयता को 
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भावनायें थ्रादि कम होती जा रही है । गायों का नगरों से निकट संम्सन्ध स्थापित हो 
गया है। सरकार का हृवि विभाग, स्वास्थ्य विभाग थ्रादि रेलों द्वारा प्रचार विशेषज्ञों 
को देश के भिन्न भिन्न स्थानों पर भेज कर नई नई बातों का प्रचार करते हे, मिससे देश 
में सुख तथा शान्ति की स्थापना द्वोती हे एवं धनोत्पत्ति में भी घृद्धि होती हैं| भारत 
जैसे पिछुडे हुए देश में रेलों का श्रीर भी अधिक महत्त्व हे, विशेकर इसलिए कि देश में 
भाषा, वेश भूसा तथा रीति रिवज्ञ सर्बस्धी महान विभिन्नताय हैं। वास्तव में पुर 
पजाबी तथा एक बगाली मे लगमग कियी प्रकार की समानता नहीं होती हे | यह मुस्य- 
तया रेलों का ही श्रताप है कि थे दोनों श्रपने अपने ह्वितों में समानता का अनुभव काते हें 
और साथ मिलकर शागे बढने का अवत्न करते हैं, श्रतः सॉस्कृतिक तथा सामातिक 
इृष्टिकोणों से रेजों का महत्व स्पष्ट है। राजनेतिक दृष्टि से रेलें विशेष उपयोगी है । इन्होंने 
देश की विभिन्न जातियों वो एक सूर म॑ बॉयने का प्रयत्न क्या है तथा देश को सग- 
दित भी कर दिया है। रेलों की सहायता से देश में शान्ति तथा सुरक्षा की स्थापना 
में भी बडी मदद मिलती हे | देश के किसी कोने में ज़रा सी भी अ्रशाति या उपद्ृव 
होने पर वहाँ पुलिस पहुँच ई जा रूकती है । युद्ध युग में भी रेलों ने महत्तपूर्ण सेवायें 
की हैं। बेन्द्र में पक शक्तिशाल्ली तथा सुव्ययस्थित सरकार इन्दी के कारण सम्भव हो 
रुकी हैं । रेल यातायात से राजकीय आय में भी वृद्धि होती है, जिससे कि वह ज्ञन 
साधारण की सेया करने में समर्थ होती है । 


भारतीय रेलों के प्रिक्रास का सत्तिप्त इतिद्ास-- 

हमारे देश मे रेल ब्रातायात वास्तव में ब्रिटिश उपक्रम का परिणाम है। 
औद्योगिक क्रान्ति के उपरान्त्र इ्नलैंढ में उद्योगों का विकास बडी तेजी ले होने छगा। 
बडी मात्रा में वस्तुओं का उत्पोदन होने लगा । फचत इड्ललेंड को अपने उद्योगों के 
लिए कब्चः माल प्राप्त करने एव तेयार माल को बेचने के लिए पिस्तृत भन्डियों की 
अावश्यक्ता झनुभव हुईं। इस आवश्यकता दी पूर्ति के लिए भारत ही एक उपयुक्त 
देश था, लेकिन इन्नलेंड को भारत से वास्तविक लाभ उसी दुशा में हो सकता था 
जबकि देश में यातायात की सेवाओं का जान विद्धा दिया जाय, जिससे देश के सभी 
भागों तक माल पहुँचान! सभव हो सके । इन परिस्थितियों में रेच मार्य बनाने का 
विचार उदय हुआ | सर्य प्रथम रेलवे लाइन सन्‌ १८४६ में बनाई गई जो वम्बद और 
थाना के बीच थी | इसके बाद दो और रेलचे लाइनों का निर्माण किय्रा गया, जिनमें से 
पक. ९२० सील. लग्बी लाइन कलकत्ता तथा रानोगज़. के बीच. खोली. गई तथा दूसरी 
३२ मील लग्बी लाइन मद्रास तथा अ्रज्नॉनाम के बीच बिछाई गई । फिर मैसे जैसे 
सफलता सिलती गई, रेलों का जाल निरन्तर बढ़ता गया | सन्‌ १८१० के अ्रन्च तक 
८ रेलवे कम्पनियाँ चालू हो गई । रेलों के विकास के लिए श्रिटिश सरकार ने गारस्टी 
प्रथा चालू की, जिपके श्रस्तगंत उसने निज्नी कम्पनियों को निशुल्क भूमि दी तथा 
कशनियों द्वारा लगाई हुई पूँजी पर £ % ब्याज की गरिन्‍्टी दी, विन्तु निजी 
कम्पनियों की भ्रकुशलता तथा अत्यन्त महगी होने के कारण सन्‌ १८६८ में गारन्दी 


ब्रणली समात्त कर दी गई २ ने रेड के लिर्माण का दीगे झपने दावे जले 
हित्रा । धगले बषों शली चलती रही । सब पल 
एच कमीशन ने चह सुझाव दिया कि दूर करने का 
पत्र ढपाय रेख पाताधात की ना है। रेणों। वी छिकास करने के लिए 
सरकार के पास थ का अभाय थीं होकर सरकार पुनः ब्यं 
डपक्रम आर । गाएल्‍दी की ए' पी झपनाई गई । ई चार 
सरझर ने जिंगी करमनियों द्वारा छूगाई काने वाली बूँजी पर ३४ हु की गारल्दी 
दी तथा यह हिश्चय हु! यदि किसी चर ह्वोता है त्तो 
अतिरित्त लाम ग सरकार लेगी | हो लं पे ही राज्य 
हापत्ति साथी गई 'न्‍्हें २५ वर्ष या स्व १० वर्ष के झिसी र पर छागत 
मुहय देकर खरीदा भा था। इस नवोन प्रणाली अन्तर्गत ४४९९९ मील खर्बी 
रेलवे लाईने ओर विद्दी 
सब ६६०० में ए थे नीति में पुनः परियतेन हुआ नमीण ये किए 
सरकार ने धरम कर दिया। सेन १६ ७ तक सरकार के १८ करोड हुपया इस 
कार्य पर व्यय किया तैथ श८)९० मरी रेतने लाईन और विद्या) मधम 
झदायुद्ध, के समन दी स्थिति बहुत [बिगड़ गईं.। ये सरहार ने उनके लिमोण 
मेँ बद्दी उत्यरता दिलाई थी, की आवश्यकता दो की पूर्ति लिए, कलपुओ 
गादियाँ, लाइन उद्योग-धम्धे खापित न वि युद्ध: 
ड्ट्न वस्तुओं जञायाव के अर्भीव ज॑ रेल को बड़ी कठिनाई प्रों। का सामना ऋरना पढ़ी । 
प्रथम मदायुद्, के चाय भी अधस्तोपनर्यक रही, अत इस प्र 
ह्लँच करने किये नवस्थर सर्व. ० में भा! सचिव ने विखियम 
सभापति में पक रेहवे जाँच स' जियुक्त वी । इस स' ने भी सरकारों नीति 
है बढ़ी पलों दा की ६ रेल को (जव्हीय नि पे छेने की माँग इतनी 
सार उसे सवी १ % समिति के सझुरूवातुप्तार सन्‌ १६४२४ ऐे पश्चात 
कझगभग सभी रहो को रकारी प्रबन्ध के अन्तगंत ले लिया गया। ९ क्रमश 
ब्यक्तिगत दः्पस्यिं का अन्त होठा गया और सरकार उन्हे दिलों की छरीदवी गई। 
दाकिस्तान के जलिर्माण तथा द्वेशी रा के बिलीनीकरण सन्‌ १६४० तक 
सभी रेलें, किसकी छम्माई बेरैक९ मीछ थी; सरकारी बने गई । 
रेहों के सामूहीकरण आवश्यर्कती-ण 
दारतीय रेलों के इतिहास द्ेहने से पह स्पटट पता छगत है कि रेजों वा 
विकास बडा अनियमित ठथा ज्िठ रूप से हुआ है। इसी कारण सके याता+ 
पत के साथ रेल दी आझतार्धिक डानिदारक पधिवोगिता अर्थ हो। गई। 
ड््स अतियोगिता की अन्त करने गत छुर्थ वषा झनेक उपाय किए ॥ 


दो घातायाद देवाओं के बीच समस्वय स्थापित करने के लिए. दोनों सेवाओं का 
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वारतव में एक झावश्यक तथा अनिवाय पग था। बहुत समय से भारतीय रेलों को 
ब्यवस्था श्र॒लग झलग कर्पनियों के हार्थो में रही है, जिसके परिणामस्वरूप शासन, 
प्रबन्ध तथा सुविधाश्रों के दृष्टिकोशों से विभिन्न रेलों में भारी भिन्नता थी । यदि रेलवे 
यातायात पूर्य की भांति निजी कस्पनियों के हाथ में रहता तो सामूहीकरण का प्रश्न ही 
नहीं उठता। इस प्र्गर रेलों के राष्ट्रीयकरण ने हो यथार्थ मे उनके सम्मुहीकरण की 
आवश्यकता उत्पन्न की है। 

स्वतन्त्रता मिल जाने के उपरान्त देशी राज्यों का शर्त हो गया शौर सन्‌ 
१६४६ में तो भारतीय राज्यों का शार्थिक एकाझीकरण भी हो गया । देसी राज्यों के 
विल्लीनीकरण की परिस्थितियों ने रेलों के सामूहीसरण की समस्या भी उत्पन्न कर दी, 
भरयोकि ऐसा अनुभव फिया गया कि अनेक कठिनाइयों के दूर हो जाने के कारण अत्र 
रेलों के श्रचालन को सुटढ़ स्तर पर खाना केवल आवश्यक ही न था, फ्रिठु इससे लाभ 
की भी शाशा श्रधिक थी । 

तीसरे, रेलवे शासन की जटिलता को दूर करने एवं शासन सर्बन्धी व्यय में 
कसी करने के लिये भी रेज्ञों का स/मूहीस्रण एक झावश्यक पग था। पहले रेक्षों की 
अधिक खड्यो होने के कारण डनस्‍्ता शासन काफी श्रपच्यपी था, क्योंकि बहुत सी 
दशाओों में तो दीहरा शासन था । इसके भलावा सम्रुचित नियन्त्रण बनाये रखने में 
भी कठिनाई होती थी, क्योंकि प्रत्येक रेलवे श्रपने अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र थी। कभी- 
कभी तो एक ही छत की दो रेलो में अनावश्यक प्रतियोगिता होने लगती थी। 


चौथे, भारत के बँटवारे के परिणामस्त्ररुप देश में रेलों का पुराना सगठन कुछ 
दश्णाओं में दूट गया था। नार्थ दैस्टने रेखवे तथा चड्ठाल की कुछ रेलों का शअधिकाँश 
भाग पाकिस्तान में चले जाने के कारण इनका क्षेत्र काफी सीमित रह गया था और 
संगठन इतना छोटा रह गया था कि आ्रार्थिक श्राधार पर उसका सचालन सम्भव न था। 


पाँचवे, विभिन्‍न रेत्तों में मप्त तथा सवारी के भाडों सें बडी मिन्‍नता थी; 
विभिन्न रेलें एक राष्ट्र की रेलों का आभास नहीं देती थीं और ऐसा लगता था 
मानें वे झलग अलग देशों वी रेलें हो, अतएव उनका सामूहीकरण अनिवाय था । 


छृठये, विभिन्‍न साधनों के अपब्यय को रोकने तथा सेवा सचालन व्यय में 
कमी करने के लिये भी यह श्राप्श्यक था कि रेलों की सख्या में कमी की ज्ञाय। 
नियन्नण के हेतु अधिक बड़े तथा चैज्ञानिक समयनों का निर्माण किया ज्ञाय और 
यथासम्भव शासन की दोबारगी को रोका जाय । 


अतएव जून सन १६२० में उक्त आवश्यकता पर विचार करने के हेतु एक 
उपसमितति की नियुक्ति की गई। इस कमेटी ने जाँच के उपरांत इस बात की सिफारिश 
की कि देश की रेलों को प्रदेशिक आधार पर बाँदा जाय । इस कमेटी की सिफारिश 
स्त्रीकार करने के पहले राज्य-परकार्े, श्रमिक सघों, पुछीपतियों तथा ब्याप्रिक 
संस्थाओं और डद्योगपतियों की राय भी जान छी गई। प्रत्येक वर्ग ने कमेटी की 


कमेटी वी पिफारिशें“ 

() ब्रदेशिक हेहों का इस हीकरए किया कि 
सभी रेले एक ६: से हो आये हरवेक रे के प्रधाव कार्पोलय के कमेंचार्गं 
को पूरा काम दर रेखें कायबाइत अैलतम तेधों सर हे घाधुनिक 
रीतियों को ६ हो सऊे । 

(रो) हक दे दूहगा बढा हो कि इस के दैदसवादेस स्थि ज्ञा 
सह, मिलमें डच्च तथा अधिदारी दें+ ज्िमसे कि रेढबे बालन भौर 
आावेद्मता तथी लिए. उपयुर्त कारण और छुविधाये 
रकता से मिद्न सके 

३) बर्तमान शा ज्॑ नये सामृहीररण के कारण स्यूगतम परिवदेत 
पे, खिससे रे दी कार्येइमता पर प्रभाव से पई 

() ऐत्र बनाते समा इस जान खा जाय बुक मे, 
आर्थिक समानता दूहः है हि गे फिए की है। 


(१) ए् रेले- 

का लिव किया गया है । इसकी छम्दाई लगभग रैं+१ मौल दै ६ 

(२) पश्चिमी रेल दरदा केस्ट्रेत $ , सौर ३, 

हुथा जयपुर रेहवे एप रेलवे का आग शामि' किया गया है । 
इसकी झम्शाई संगभग रेफर ५२ मील दै 


ईस्ट पंजाब रेस, हेह्ले का दे भा 
बंकामेर राश्य रेस इण्डिया लखनऊ भर मुणदबाई 


मध्यवर्ती रेलवे 'द्सकी खस्दाई लगभग ई श्श्रे मील इसमें ग्रे 
रेखे तथा घौयुर 
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(5) उत्तर (र्वी रेल्वे--इसकी लम्बाई लगभग ६,३३६ मील दै। इसमें श्रन्‍्थ 
ब्रिहुत रेल्ये, आसाम रेलवे, ईस्ट इन्डियन रेलवे का कुछ भाग त्तथा बी० बी० एरणड० 
स्री० आाई० रेलवे का फतेहगढ़ जे त्र शामिल किया गया है। 

सामूहीकरण का यह कार्यक्म सन्‌ १६३ १३ में प्रारम्भ हुआ और स्व प्रधम 
१४ अग्रेल सन्‌ १६९१ को दक्षिणी रेलवे का उद्ध/टन किया गया । फिर ६ नवस्थर सन्‌ 
१६९१ वो मध्यवर्ती तथा पश्चिमी रेत्ों की स्थापना की गईं | शेष तीन रेलों की स्था- 
पना १४ अग्रैल सन्‌ १६१२ को हुई । 

प्रस्येक क्षेत्र के प्रधान कार्यालयों के स्थापित करने में दो बातों पर ध्यान दिया 
गया है | पक तो यह प्रयत्न क्या गया है हि प्रधान कार्यालय क्षेत्र के एक केस्वरीय 
भाग में स्थापित किया जाय । दूसरे, किसी ऐसे स्थान को देखा जाय जहाँ पर प्रधान 
कार्यालय की सुविधायें पदले से ही उपलब्ध हों अथवा सुविधा से प्राप्त की जा सके। 
दक्षिणी रेलवे का प्रधान कार्यालय मद्रास में है, केन्द्रीय रेलवे का बम्बई में, उत्तरी 
रेलवे का दिल्‍ली में, पूर्व रेलवे का क्लकत्ते में भौर उत्तर पूर्वी रेलवे का यो रखपुर में हे । 


सामूही कण पर एक विवेचनात्वक हृष्टि-- 

इमारे देश में पहले रेलों के प्रबन्ध तथा सगठन की रीतियों में विभिन्न छात्रों 
में भारी विभिन्नतायें तथा असमानतायें थीं, जिनके परिणामस्वरूप कार्यह्रमता में भी 
बहुत अन्तर रहता था। कार्यज्षमता वा सामान्य स्तर भी बहुत गिरा हुआ था। रेलों 
का सामूहीकरण वास्तव में हम सम्बन्ध मे श्रुरूपता लाने का ही एक प्रयत्न था। 
रेलों के राष्ट्रीक्रण ने ही यथार्थ मे उनके सामूद्ीकरण को झ्रावश्यक्ता उत्पन्न की । 
झाशा है कि इस साम्ूहीकरण से राष्ट्रीय हितों की रक्षा होगी तथा निम्नाकित 
लाभ होंगे -- 


सामूहीकरण के लाभ-- 

( १ ) सामूदीकरण के परिणामस्वरस्प प्रत्येक प्रदेश अथवा क्षेत्र में सवारी तथा माल 
के भाई की दर समान रहेंगी । साम्रहीकरण के बाद देश को यह लाभ हुआ 
भी है। 

( २ ) शासन सम्बन्धी कार्यो की दोवारयी दूर हो जायेगी, जिसके परिणामखस्या 
शासन सम्बन्धी व्यय म॑ भी कमी होगी और काम अधिक कुशलता तथा 
शोघ्रता से किग्रा जा सकेगा | 

( ३ ) रेलवे जद्शशर्नों तथा प्रमुख यातायात केन्द्रों पर अधिक एकाकीकृत नियन्त्रण 
रहेगा, जिसके परिणामस्वरूप रेल ग्राडियों के सचालन में सुविधा रहेगी और 
झसावधानी तथा खतरों का भय कम हो जायेगा । 

( 9 ) इसके परिणामस्वरूप रेलवे उद्योग को सामूहिक रूथ में तथा प्रत्येक श्रदेश को 
अलग-झलग भी बड़े पेमाने के उत्पादन की भॉति बाह्य बचत श्राप्त हीगी। 


(५) रह की के ॥ भी ब्देगी, क्योंकि समान, तथा वकशाप 
मु (विधाओं का झचिक गर्दन उपयोग समसेंे हो सकेगा । रेहन्से मै समा 
है पावन्‍्दी बढ़ ज्ञायेगी ६ सुर के सरबन्ध में डपायों को शीघ्रता- 
पूरक हामू किया जा घडेगा, लेखों को अधि अ्ब्ची रीति से बताया भी 
सकेगा धोर ' [पूर्ति सम्बन्धी पँगो पर जरदी निर्णय दिया जी सरेगा ६ 
व वो भी प्रोप्साईन मिलेगा भी पचारियों के शिकण की 
कुब 


इग्रवध्थां बंढाई, 
क्ाैवाइन में ऐ ? 


हथा ०0फेएफ छए को 
क जटिल ससस्थाओं को जसमे 
हयथा लेबदेत 


उनके विभाजन 
का स्थानान्वरग+ 
(६) इसे 


सामान खरोदने 
सार सामान याताबात 


ज्जभी 


विशेष की आवश्यकताठसार है 


ड् 


पर छा विभाजन इत्यादि है 


अठिरिक्त रेखे 
दी रेहे की कोई अधिक विफायट न 
त॑ मम्वरालय के अन्तर्गत ही खरीदी जाट दे 


तीन रेचों, अत 9,]. छि ? 9.& 
रया दै। मय दोगों रेल बहुत घडी 


उसे खोर, रोजिंग, सटे तथा अन्य 
होगी. बर्चोकि धभी भी 


श्र | 


(४) कुजरू कमेटी ने इस बात पर जोर दिया था कि सामहीकरण करने 
से कार्यत्षमता में हानि होगी, अतः जब तक देश की झार्थिक दशा पूर्णतः स्वस्थ न 
हो जाय एवं रेलों की वर्तमान कार्यपद्धुति में उन्नति न हो जाय, तब तक सामूहीकरण 
की योजना कार्यान्वित न की जाय + 

(६) सामूहीकरण से उद्योग तथा ब्यापार के जेत्र में अनेक असुविधाये 
उत्पन्न हो गई हैं, विशेष रूप से उन लोगों को मिनके लेन-देन के मामले रेलों से 
चल रहे थे | झनेक बार दो उर्न्हें एक पूर्णतया मये संगठन तथा नये अधिकारियों से 
भुगतना पड़ा है, जो सम्पूर्ण मामले को भल्ीभांति नहीं समझते थे ) 

(६ ) उत्तर-पूर्वी रेलवे का प्रधान कार्यालय ग्रोरखपुर में रकख्ा गया है, 
यद्यपि इसका ज्ेत्र पूर्व की ओर ही श्रधिक फैला हुआ है। इससे मुख्यतः क्लकरत में 
काम करने वाले कमचारियों को बडी अ्रसुविधा हो गई है। 


निष्क्प -- 

भ्रन्त में यह कद्दमा अनावश्यक न होगा कि सामूद्ीकरण के लाभों तथा द्वानियों 
के सतुलन से यह स्पष्ट पता लगता है कि लाभ हातियों की भ्पेक्षा चहुत अधिक है। 
सामूहीकरण का कार्य सचमुच एक जटिल समस्या थी, जिसके फलरवेरूप कुछ कर्म- 
चारियों को असुविधाय होना स्वाभाविक द्वीथा। दूसरे शासन सम्बन्धी दोबारगी 
दूर हो ज्ञाने के कारण कुछ छुटनी करना भी स्वाभाविक था। इसी प्रकार किन्चित 
व्यापारिग्रों की श्रसुविधा के कारण सामूहीकरण को श्रनुचित कहना न्‍्यायोचित न 
होगा, श्रतः सामूहोकरण एक श्रनिवार्य ऐतिहासिक तथ्य था, मिससे राष्ट्रीय हितों 
की रक्षा ही होती है। 
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भी विद्यमान थे ) खूद चौडी सइकी का अनुसन्पान द्वारा पता लगा है। श्री कौटिल्य के 
अवलोकन से भी प्राचीन भारत की कलक मिलती है, जिसके अ्रनुपार म॑रय्य काल में 
शाही सबक तथा प्रान्तीय सडक २४ फीट चौडी थीं। ग्राम शमशान तथा मिलिटरी 
स्टेशन को जाने वाली सढकें ७ह्टै फीट चौडी थीं और अन्य सइऊँ भी लगभग ३ फीट 
चौड़ी थीं। चन्द्रयुप्त तथा भ्रशोक के युग में तो सडक यातायात काफी प्रगति पर था। 
श्रशोक ने तो अनेक सडकों का निर्माण कराया तथा यात्रियों की सुविधा के विचार से 
सड़कों के किनारे धर्मशालायें बनदाई' ॥ सडकों के दोनों शोर नालियाँ भी होती थीं 
जिससे कि गन्दा पानी वह जाय । विदेशी यात्रियों के लेखों से ऐसा स्पष्ट हे कि ग्रशोक- 
काल के बाद भी हिन्दू राजाओं ने अनेक सडक बनवाई जो राजयानियों को भारत के 
सीमान्त नगरों से जोडती थी । 
मुगल युग में सरक यातायात ने कोई विशेष प्रगति नहीं की | नई सडक भी 
कम निर्माण हुई । सडकों के निर्माण में मुहम्मर तुगलक, शेरशाद सूरी, श्रक्बर तथा 
थरौरड्जेब ने विशेष चाव दिखलाया । मुहम्मद छुयलऊ ने देहली से दौल़्ताबाद तक 
सडक बनवाई । शेरशाह सूरी ने आगरा से ऋन्‍्टीयर तक सडक का निर्माण कराया 
और अ्रकबर तथा औरगजेत ने श्रागरा से ध्रास्तीय राजधानियों को मिला दिया। 
ब्रिटिश युग में सडफ़ यातायात की विशेष प्रगति हुईं, किन्तु भ्रधिक्रांश सडकों 
का निर्माण राजनैतिक दृष्टिकोण से किया गया, न कि व्यापारिक श्रथवा श्रार्धिक दृष्ठि- 
कोण से | सन्‌ १८४४ में लाहौर से पेशावर तक झआन्डट्रन्क रोड का निर्माण हुआ और 
रेल यातायात के विकास के कारण सडकों का निर्माण थोडा ढीला पड गया ' प्रथम 
महायुद्ध युग तक भारत में व्यापारिक इष्टिकोश से पर्याप्त सडक नहीं थी, किन्तु 
उसके बाद जब मोटर यातायांत बढा तो सडकों का महर्त्र भो बढ़ने लगा। सन्‌ १६२७ 
में डाक्टर एम० भ्रार० जयकर के सभापतिर्व में “सडक विकास समिति” की नियुक्ति 
हुई, मिसकी सिफ रिश पर मार्च सन्‌ १६२६ में भारत सरकार ने केन्द्रीय सदक विकास 
कोण निर्माण किया $ इस कोप से झाज्यों के सडर्कों के निर्माण के लिये झ्रार्धिक सद्ायत्ता 
दी जाती है | सडऊ कोप के निर्माण से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ । राज्य और प्राम्त 
की सरकारें अपनी आमदनी में से जो रुपया सइकों पर खचे करना चाहती थो और 
करती थी, उसमे उन्हें कमी करनी पढी ! पहिल्ले कोप का रुपय्रा भ्रस्तर राज्य और 
न्तर जिला महत्व॒ की सडकों पर ही व्यय हो सकता था, किन्तु भारत सरकार ने 
यह स्वीकार क्यि। कि कोष से प्राप्त घन का २९% सहायक सडर्कों पर ब्यय किया जाब। 
रेलों से प्रतिद्विन्दूता थाली सडकों पर भी झपने हिस्से के २९४ से अधिक रंप्रया राज्य 
की सरपारें व्यय नहों कर सकती थीं । इन आधिक वठिनाइय्ों से सडसें का विकास 
रुक गया । सन्‌ १६०० से सन्‌ १६४५ तक भारत में जितनी मील सइके बर्नीं, 
डतनी मील सके सयुक्त राज्य अमेरिका ने १३ वर्ष में ही बनाली थीं। इन ४९ वर्षों में 
केवल ६०,१३५ मील लम्बी सडक बनी यदि हम केयल पक्की सडकों को ही लें तो 
३१,६६० मील ल्ग्दी सडकों का महत्व विशेष रूप से अनुभव किया गया पृव॑ उनके 
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इस्तत्तेप करने के पहले ऐसे अनेक अत्यन्त आवश्यक कार्य हैं भिन्‍्हें राष्ट्र हित के 
इष्टिकोण से भारत सरकार को पढहिले सम्पन्न करना है।! स्वर्याय पटेल एवं हमारे 
प्रधान सन्‍्प्रो परिडित नेहरू ने भी सारत सरकार की श्रार्थिक छठिनाइयों को सामने 
रखते हुए अनेक बार पूर्ण राष्ट्रीयरण के प्रस्ताव को अ्रस्वीकार किया। केन्द्रीय 
सरकार के वतमान च्यापार सचिव श्री टी० टी० क्ृष्णामचारी ने मद्गास प्रान्त के 
मोटर सघ के सम्मुख बोलते हुये चेतावनी दी थी कि मद्रास राज्य की यातायात 
नीति जन साथारण के हित के विरुद्ध है। सडक यातायात के राष्ट्रीययरण की नीति 
से मोटर यातायाव को बडा धक्षा पहुँचा है और उसके विशास में बहुत बड़ी बाघा 
आ गई हे। प्राइवेट रूप से जो लोग मोटरें चलाते अथवा चलवाते थे उनको बड़ी 
ज्ञति उठानी पडी । कॉग्रेस के एक श्रन्य सुप्रसिद्ध नेता श्री एम० बे ० मसानी ने भी 
सड़क यातायात के पूर्ण राष्ट्रीयरण की योजना को श्रस्वीकार किया । मसानी जी का 
सुझाव यह है सडक यातायात पर राज्य सरकार का केवल नियन्त्रण रहना चाहिये 
और वास्तव में यही उचित भी है । 

ऐसे थोडे ही छोय हैं जो कि सडक यातायात के पूर्ण राष्ट्रीयकरण के पह में हैं । 
उनके बिचार से पूर्ण राष्ट्रीयकरण इसलिए, आवश्यक है-- 
राष्ट्रीयकर ण के पत्त में विच्चार-- 

(? ) सत्ता यातायात--यदि सडक यातायात पर राज्य सरकार का पूर्ण 
स्वामिज्ड, भ्रध्िकार एव नियन्त्रण हो जाय तो यातायात सस्ता हो जावेगा, कर्षोकि 
राज्य की अपेत्ता ग्रन्य लोगों का ध्येय सेवा भाव नहीं, किन्त पैसा कमाना होता है। 
जनता की सुविधा एय सुख का चे ध्यान नहीं रखते, वे तो सदेव इसी धुन में रहते 
हैं कि किसी रीति से घन की वृद्धि हो । 

(२) सुविधायें तथा दरों में स्थिता--सडक यातायात के राष्ट्रीयकरण से 
यह निश्चित है कि जन साधारण को सुविधाओं में बृद्धि होगी। यातायात की दरों में भी 
स्थिरता रहेगी, क्योंकि श्रन्य लोगों की भाँति ऐसी दशा में अतिद्विन्दता की भावना 
नहीं रद्दती । 

( है ) सटक यातायात का विकास--सइक यातायात के राष्ट्रीयकरण से 
यातायात के साधन में विशेष बृद्धि होगी । श्रन्य लोग तो मोटर इत्यादि केवल उन्हीं 
स्थानों में चलाने के लिये प्रो्शादिित होते है, जहाँ उनको अधिक लाभ की श्राशा है, 
किस्तु जहाँ हानि की शका भी होती है उघर दे कभी सुख भी नहीं करते, जैसे--थोद़ो 
जन-सख्या के गाँवों में अथवा ऐसे स्थानों में जहाँ आने जाने के लिये पुल शादि की 
आवेश्यकता पड़े । ऐसे स्थलों पर सडक यातायात की सुत्रिधा क्रेवल राज्य सरकार 
हवएरा ही सुलभ की ज्ञा सकती दे 

(४ ) कार्य कुशलता--यह भी सम्भव है कि अन्य लोगों की अपेत्ता यदि 
राज्य सरकार द्वारा कोई कार्य सचाद्चित होता है ती काम अधिक श्रच्छा होगा। 
जन साधारण के कल्याण की अ्रधिक्‌ सम्भावना रहती है। राज्य द्वारा सारे कार्य 


तिपमित ढह पते कुशलता! होते रहते है) * अतिरिक्त संस बयान 
रखती है कि सर्वर पे बाल्ली गए ' की ही वहीं बी भी देश 
डीक रहे । सडक की समय समय पर मए्मंत होती रहती है। हथा पथा समय 
विकास भी होता है। यह विशेष वे कि सडक पर 
गादियों तथा सर्र्क द्वोनी का झ्वामी एक ही है, राज्य सककार! 
) र नै मोटर गाडियाँ इच्यादिकें 
दल्वाने वाले अपने नौकरों के सच न्यायों। हीं. करते । उनके खाये 
उनकी कीयेशमता पर रा भी चने नहीं देसे दो अपने लाभ वी ही चिन्ता 
4 छेने का प्रयत कर 


विचार 

ओ कछोग राष्ट्रीकूएय क्की वि के विरुद्ध है, दे राज्य की हस्त जप 

करने फे किए (सिम्नलिखित कारण दें ड् 
१) प्रतिट्विन्दता वी भ आअ् के यातायात के 4. राष्ट्रीय 
द्शएए से सबसे बंदी हा नि यह होगी वि ञ्जो आबता रहती है उसका 
अन्त हो भवेगा बैमे तो प्रतिदवन्दंता की भावना ही सहों कही सकती, किये 
खस््य परतिद्विल्ती ही पे अधि! ॥र तथा ही होती है। प्रति* 
ट्विन्दता से अनुमत्यान ठया विकास के प्रोत्साहन मिलता के स्पे नये 
तालिक आविषार हो कायेदमता नई दी हे। राष्ट्रीय दे से ये लाभ 
सम्भव से हो जाते है 

(२) सेतरायुक्तो पे सम्बन्ध शु से दूसरी हानि यह होती दे. कि 
यदि राग्य सर पर झिस्ती वस्तु का स्वामित्र ज्यिाण अपने हाथ में कर हो 
सरकार ठथा सेपायुक्ती के पारखरिक सम्बस्य अच्छे नहीं रहते । हल के समय 
छरकार की कठिन दरिस्थिति का सामने करता पड़ता है 
+ र्‌ 3 सेवा में कमी है रा्ट्रीफकरण इस उचित नहीं कहा भा 


ट्रीयकर: लि 
सकता हि उसमे छोकझसेदा अधिक नहीं हो सझती । सरकारी मोय्र अपनी बस केवल 
विश्दित स्थानों पर ही सकती है; किन्तु अन्य प्राइवेट शादियों को इच्चाजुसार किपी 
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सीमा तक शीघ्र पहुँच सके | यह कार्य तो अन्य लोगों के सहयोग दास ही सम्भव है, 
क्योंकि जब अन्य लोग भी इस उद्योग्र में माग लेंगे तो श्रतिद्वन्दिता का शकुर फूद 
निकलेगा और यदि वह स्पस्थ्य हुआ तो प्रिसस भो बहुत शौघ्र होगा। 

(५) क्ञतिपूर्ति वी समस्या--राष्ट्रीयकरण की एक बहुत बडी कठिनाई यह 
भी है कि राज्य की सरकार को सडक यातायात उद्योग का स्वामित्व लेने के लिए 
ज्ञतिपूर्ति करनी होगी एव अनेक लोग जो बेरेजगार हो जायगे, उन्हें काम देना होगा ) 
क्षतिपूर्ति का घन करोड़ों को सस्या में होगा, जिससे मावत सरकार की आर्थिक स्थिति 
भर भी सकटपक्न हो जावेगी । 

(६ ) राष्ट्रीयकरण की अनावश्यकृता--कुछ छोगें की यह विचारधरा है 
कि सडक यातायात के राष्ट्रीयररण की तो थ्रावश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वर्तमान 
मोटर गाड़ियों के सब्निय्म में ऐसी श्रनेऊ धाराय हैं, जिनके द्वारा अन्य लोगों पर भी 
सचालन एव निय्रन्त्रण ही हो सकेगा | इस अश्रधिनिय्म के द्वारा मोटर चलाने वाले 
अपनी एक सम्मिल्षित सहकारी सस्था बना सकते हें | जन सुविधा शद्ान करने के लिए 
तथा व्यंज्रमता की वृद्धि के हेतु उस अधिनियम में अनेक घारा। हैं। दूसरे शब्दों में, 
श्रहद कह सकते दे कि राष्ट्रीयकरण द्वारा जो ल्वास होंगे थे अर रूप में इस अधिनियम 
द्वारा भी सम्भव है । 

(७ ) केन्द्रीय एव राज्य एरकारों री नीति मे अन्तृत--राष्ट्रीयकरण की 
दशा में केन्द्रीय पृथ राज्य सरकारों की नीति में अन्तर होने की शरह््ा रहती है भौर 
मतभेद की परिस्थिति में रेल तथा सडक यातायात मे सामजस्प दोना भी कठिन हो 
जाता है। केस्त्ीय सरकार को आर्थिक हानि होने का भी भय रद्दतता है, क्‍योंकि मोटर 
गाड़ियों के स्वामियों से फिर श्राय-कर मिलने की सम्भावना नहीं रहती । इसके श्रति- 
रिक्त राज्य की सरकारें यह भी माग कर सकती है कि पेट्रोल, मोटर गाड़ियों, ययस 
तथा मोटर के भार्यो पर आयात कर कस से कम हो जाँय श्रौर झ्रायात कर के कम 
होने से केन्द्रीय सरकार को झार्थिक हानि उठानी पड़ेगी ) 

(८) च्यय में अरधिक्रवा--राष्ट्रीयरण करने से सरकार के क््धों पर 
आर्थिक भार बहुत झधिऊक हो ज्ञाता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए भारम्म में ह्वी बहुत 
पूँजी लगानी पड़ती है एवं सुन्दर से सुन्दर व्यवस्था के लिये दुछ्, वुशत्त पुव अनुभवी 
व्यक्तियों की ग्रावश्यक्ता पडती है | सडक यातायात के राष्ट्रीयकरण का भारत सरकार 
को अनुभव भी बहुत कम है। 


दोनों पक्ष की विचारधाराओं पर गम्भीरता से मनन करके हम इस विष्कर्प पर 
पहुँचते हैं कि सड़क यातायात का पूर्ण राष्ट्रीयकरण तो किसी दशा में मो न्‍्यायोचित 
नहीं है । भारत सरकार को मिश्रित मार्ग का अजुघरण करना चाहिए। श्रामकल 
भारत में अनेक ऐसे स्थल हैं जहाँ मोटर गाडियाँ तो दूर रहीं अच्छी सइे भी नहीं हैं। 
शेसे स्थानों पर भारत सरकार को चाहिये कि झगुग्या बनकर सड़क यातायात का 
प्रबन्ध एुव डसमें वृद्धि करे | 


जागो में सरकार की प्रतिनिषिरत है ९० झोर चिजी मोटर बा का ४६% उप 
झा, इनमें रहो की कोई प्रतिनिचिस्त नहीं मित्र । जिन मार्गों में प्रम्डद की मोर 
नही चलेगी, दहाँ मोटर चलाने के लिये तिनी मोटर झामिय्रों को और विशेषकर उन 


कु 


होगे को जो इस दोजना के पहला काम से अलग हो जायेंगे, प्रोत्साहित किया 
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भाग लेने से इन्कार कर दिया। सरवार के पिरद्ध उन्होंने न्यायालय मे बाद भौ प्रस्तुत 
किए । न्यायात्रय से यद्यवि उनकी विजय भी हुई, किन्तु फिर भरी सरकार ने अपना हड 
न छोडा । हर एक नो मार्गों में बस सबिस प्रारम्भ करने के लिए उत्तर-प्रदेश की 
सरकार ने इृढ़ निश्चय किया । 


उत्तर-प्रदैश के नौ साग ये दैं--गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, 
आगरा, बरेली, मेरठ, क्मायू और गढ़वाल | सर्व प्रथम राजकीय चस सर्विप्त २१ मई 
सन्‌ १६४२ को आरम्स हुईं 4 सितम्बर सन्‌ १६४६ तऊ उत्तर भ्रदेश में १६० विभिन्न 
मार्णों का राष्ट्रीयररण हुआ एवं १,१६२ बरसे, ५५६ टू और ४६ टेवि्सयाँ बाय 
सलग्न थी। झ्ाज तो परिस्थिति काफी सतोपननक है शौर इन श्ॉकड्ों में भी काफी 
बूद्धि दो गई है । यदि ऐसा कहे कि उत्तर प्रदेश श्रन्य राज्यों के लिए पुक आदुश है, 
तो इसमें कोई श्रतिशयोक्ति नहीं । आलोचना की बात केवल यही है कि श्रधिकाश 
मोटर रेलवे लाइन के समानान्तर ही चलती हैं, जिससे कोई विशेष लाभ नहीं हो रद्द 
है । फिर रेसे अनेक स्थत्ष भी शेप हैं, जहाँ यातायात का कोई साधन नहीं। अत्र 
जबकि इस राज्य में सडक यातायात का राष्ट्रीयीरण हो चुका है, इस समस्या पर 
विशेष रूप से विचार करना चाहिए श्रौर ऐसे भागों में सइक यातायात की सुविधा 
प्रदान करनी चाहिए | आरममों को तहसील तथा जिला केन्द्रों से मिलाने का प्रथत्न किया 
जाय | सरकारी बस की मरस्मत एवं उनमे सुधार करने के लिए इस राज्य में कानपुर 
की केन्द्रीय धर्कशाप अभी सबसे श्रच्छी कही जा सकती हे । यह वर्कशाप उप यातायात 
कमिरनर द्वारा सचाहित होती है, ज्ञिनका मुरय कार्यात्वय कानपुर में ही है। 


जनता की हर प्रकार की सुविवा के लिए रोडवेज विभाग पूर्ण प्रयत्म करता 
है। इस विभाग के प्रत्येक कमंचारी को *म्नता से व्यवहार करने के लिए विशेष झादेश 
दे दिये गये हैं। इस पर भी जिन लोगों को कुछ शिकायत हो, वे शिकायत की पुस्तक 
में अपनी सुविधाश्रों तथा विकास के लिए सुझाव भी दे सकते है। पूर्व निश्चित टाइम- 
टेबिल के अनुसार सरकारी बसे नियत समय पर अपना कार्य करती हैं। बस स्टेशनों 
पर यात्रियों के लिए आराम करने एवं पानी आदि की पूर्ण सुनिधा होती है। पुरुष 
तथा स्थ्रियों के टिकट लेने की श्रलग-धलग व्यवस्था होती हे | अधिकतर स्टेशनों पर 
सामान ढोने के लिये कुली भी रहते हैं । एक निश्चित सरया से अधिक लोग बस में 
सफर नहीं कर सकते । बस में बैठने की व्यवस्था भी बडे आराम की होती है। श्रौरततों 
के बेठने के लिये श्रलग अन्‍न्‍्ध रहता है । बस की डिजाइन सें सुधार करने के लिए 
एक जमन विशेषज्ञ भी नियत हुआ है । सन्‌ १६९० के अन्त से उत्तर प्रदेश के अन्य 
नगरों में सिंदी बस सर्विसेज भी श्रारस्भ हो गई हैं। अ्रभी हाल में कुछ पुलमैन की 
मी बसे प्रारम्म हुईं हैं, जो जनता की काफी सेवा कर रही हैं। ये बसे साधारण भाडे 
से दुगना चार्ज करती हैं। देहली से देहरादून तथा मसूरी जाने वाली कुछ ब्मों में सोने 
का भी सुप्रयन्ध है। मेला तथा नुमाइश के समग्र यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल 
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द्रसीमी चलने छगती हैं। ४ आता अहिस्कि भा देकर सीट का रिहवेंशन भी 


सम्भव है। एप रे 
अन्य राज्यों में सर्क यातायात की राष्ट्रीकरय- कु 

डत्तर प्रदेश के श्रतिरिक्त भारत में हे क्षम्य राज्यों में भी से चावएयात 
का राष्ट्रीयकरए हो सुका है बल्ब 'क यातायात स्थापता 
।दिपस्घर सन्‌ १६४६ हुई थी। इसका रेखा कलश राग्य मर फे को 
छापने हाथ में ले लेन! ॥ इसमें भरत सरकार की चूँजी ९ ३ के 
अनुपात में छूगाई गई है । यह कब्मनी बम्बई के पैसे प्रदेशों की सेवा करती दै। इसे 
जो लाभ होता कै जाग बनाने तथा वार्कियों के सुख और 


॥ मदूदी पजाद और जे भी सरकार विभागों हारा ही मोदर सर्विस हवा 
सचालन ऐोता है । डडीसा राज्य 000 प्दकश्णा 6णएणशाणा की स्पा 
पना हो गई है, किएने राज्य हाणं सचादित मोयर यातायाठ की अपने हाथ में 


संबिसेज़ लिं० भर प्रादिस्छियल ट्रान्सपार्े 

करपनी लि० ' द्वारा मोटरें चलाई जा रही हैं भीर इसी 7कार के तीन अत्य प्रमणइल 
बनाने क। भी विचार है। देहली में भी सर याठायाठ का राष्ट्रीयफरय हो घुका है 
स्वालियर एव नॉन इन्डिया ट्रास्सपोट कम्पनी को भी सरकार ने ले लिया दै। देहणी 
राज्य में 'दिदली ट्रान्सपोर् सिस्टम के नाम से एक नई राजकीय छुल गई है, मिंसका 
सस्पूर्ण नियन्त्रण पु सबालन देदली राज्य के बाताबात विधाग द्वारा होता है। 
+ थी 3 शी के रा््यें हू कृघनकोर, कोचीन, मेंसर+ सोराष्ट आदि में मी मोथ्र याताप्रात 


का राष्ट्रीयकरश हो गया है । के राष्ट्रीयकरण का चुँजीपतियों 
विरोध किया, रत की सरकार ने बता से काम हिया है। दिप्तलर सच 
१६१० में आरती संततद ने रोड ट्रान्स' 5 क्वारपोरेशन बिल पास कर दिला है, जिसके 
राज्य की को सडक यातायार्त के रा्रीयकरण का भे 
गया है भौर साथ ही साध राज्य को छ सर्दितों की स्रैटूटरी कारपोरेशन दवा 
पते मी आप हो गया है। रष्ट्रीपकरण सफछता 
लिए यह निवान्त आवश्यक है कि जहाँ काये' थी हो और अपब्यय हो, वों 


५ बराबर सुवार काने का प्रधल किया जाये । इसके अतिरिक्त वह मी अलश्यक ह्टेकि 
| मोटर गाड़ियों का अम्रापीकरण दो बाय और पुरानी गायों के स्थान पर नई घब्वी 
गादियों की सस्या बढ़ाई जाय । मोटर गाड़ियों के सुधारने के कारफानों की सर्थारना 
करने भर तक शिदा की स्यवस्था करने डी ओर भी विशेष ध्यान देला चाहिए । 
हमको पणिद्त शोदिन्द वच्झभ पत के इन शब्दों को न गुना जाहिए, जो उर्दोने 
उत्तर प्रदेश की वाताया6 सम्दस्थी प्रदर्शनी के उद्धादन के समय कहे. ये --/ रोडवेज 
जन सेवा करने की एह साधन है; उसेडी इश्कोय शोषण दर अनुचित लाम 


ड्द्ष्द् ] 


कमाना नहीं होना चाहिए। जनता की रोडरैन जनता के ही द्वारा स्व साचारण कौ 
सेवा करने का एक साथन दै।? 
निष्कर्ष-- 

पच वर्षीय योजना में राज्य द्वारा चलने वाली मोटर सर्विसेज के लिए 'झ श्रेणी 
के राज्यों के लिए £ ६ करोड़ रुपया, 'ब! श्रेणी के राज्यों के लिए १६ करोड रुपया 
और 'स' श्रेणी के राज्यों के लिए. २० लाख रुपया, इस भकारं कुल ७ ४ करोड रपद्रा। 
रखा यया था | द्वितीय योजना के भी सदर्को के विकास पर पर्याप्त बल दिया गया। 
इससे यह स्पप्ट है कि सइक यातायात का भविष्य काफी उस्उल दे। पच वर्षीय योजना 
की रूपरेखा में योजना के निर्माताओं ने इस बात पर ॒ भी जोर दिया है कि जहाँ भी 
रोडवेज चलाई जावें, वग्बई राज्य का झादर्श सामने रखा जावे। बम्बई राज्य की ही 
आँति व्यवस्था के सतिपु प्रमन्‍दल स्थावित करने चाहिए, जिल्ससे कि सारा कार्य कुशनता 
पूवंक दो । 


चतुर्य। पु उविबन्ध रेष से “हे 


कृषि एवं सहकोरिता 


| ६ #एशएएश/एए दर ०-०शछफ्रगाणेर ) 


«यह एक साधारण की है कि प्रति मे उदारतापूर्तक भरत 
को अपये उपर प्रदान किये हैं? परन्तु. भारतीय उससे 
द्त लाभ नहीं, उठा सके | आर्टतिक विपुल्नता 


सर्मुी 
कर मारवनिर्षकता की यह विषम कौप्ती 
विडम्बता है। रे कथन की यही करण 
है जो एक “सी घन चुकी 
है कि भारत निर्धनों से वा 
हुआ एक समृद् 
देश हे ॥ क्र 


४ कपि के दीप- 3 ञ्॒) भूमि व्थी--अ्ति पुकई 
उत्पादन कग है, | के पे मे कचाई 


असुविधा, वित्तीय दिनाइयाँ ६ ( $ 3 पज्जी के दोफ-र्द (वि के साधन 

शध्यस्त धर्नवलित चुराने हैं । पथ सम दुषेह है 

प्‌ वैज्ञानिक साधनों के प्रयोग अधिक पूल के विलियोग दारां 
समस्याओं को हल ज्ञा सकता दै प्िक क्रान्ति की झावश्यकता है। 


र्वसेसे खेती में लगे हद हैं देश को पटेर ऋरोड काम करने वाली जकता ज्नंसे 
श०छरे करोई कृषि के इ१ा अत्यए झप में अपनी जीविशा चंढी रहे हैं) इस प्रकार 
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हमारे देश की जन-ससया का एक वहुत बढा भाग अपगी आजीविका के लिए केवल 
कृषि पर ही निर्मर करता है । हमारे देश को स्थिति विश्व के श्रममुप देशों से दिल्कुत्त 
ही भिन्न है। सस्तार के मुय्य भ्रौद्योगिक देश, जैमे-सयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जम॑नी, क्रास 
इच्यादि उद्योगों पर ही निर्भर हैं। हमारी कुल राष्ट्रीय भ्राय का लगभग आधा भाग 
कृषि तथा उससे सम्बन्धित ध्वों से ही प्राप्त किया जाता है | कृषि द्वारा हमारे देश 
के असरय लोगों को न केवल भोजन ही मिलत्ता है, परन्तु देश के अनेक उद्योगों को 
कच्चा माल, जैसे--कपा स, पटसन, गन्ना, तिलहन, तम्बाख्‌ , चाय इत्यादि भी प्राप्त होता 
है । भ्रावरथकता से अधिक उत्पादत तथा निर्माण किये गये माल का विदेशों में निर्यात 
करके कषपि हमको इस योग्य बनाती है कि हम दूसरे देशों से अपने कारखानों के लिए 
आवश्यक यस्त एय सामिप्री तथा जनता के लिए आवश्यक उपभोग्य वध्तुएँ भी खरीद 
सके । हृपि से ही देश के करोडों जानवर्रों को डनका भोजन मिलता है। हमारे देश के 
बढे-पढ़े उद्योग, जिनमें लाखों मजदूर श्रम करके भ्रपना तथा अपने कुटुस्र के ज्लोगों का 
जीवन निर्वाह करते हें, कृषि पर ही निर्भर रहते है। भ्रनाज तथा कच्चे एवं पत्रके माल 
को एक स्थान से दूसरे स्थान को यातायात करने वाली रेलें, मोटरें एवं अन्य 
एजेन्पियाँ भी श्रपनी आय के लिये कृषि-उत्पादत पर ही निर्भर रहती है । हमारे देश 
पर निर्यात की जाने वाह्यी अनेरू बस्तुओं में तिलदन, चाय, लाख, तम्बाखू काफी इस्पादि 
का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि कृपि से ही प्राप्त की जाती है । कहने का तात्प्य 
यह है कि हमारे देश के लोगों की श्राजीविका, व्यापार, कल फारखाने इत्यादि कृपि पर 
दी विशेष रूप से निर्भर हैं| कृषि की समृद्धि हं! देश की समृद्धि हे, क्योंकि भारत का 
श्राथिक सगठन खेती पर ही श्राश्रित है । न केवल देश की जनता, डिन्तु केन्द्रीय एव 
राज्य सरकारों को भी भिन्न भिन्न दिशाओं से प्राप्त होने चाली आय का अधिकाँश 
भाग कृषि पर ही निर्भर रहता है । जिप्त वर्ष किपी बड़े क्षेत्र में किन्ही कारणों से 
फ्सल नप्ट हो जाती है तो देश का आर्थिक ढाँचा हिल उठता है, जिस प्रभाव न 
केवल देश के ध्रसरय ब्यक्तिषों के जीवन पर, किन्तु केन्द्रीय पर राज्य सरकारों के झाप 

व्यय पर भी पढता है। फसलों के नप्ट हो जाने से ग्रामीण जनता की कप शक्ति 
बहुत घट जाती है, फलत विदेशों से आयात क्या गया तथा देश के कारखानों में 
निर्माण क्यि गया माल पूरी तरह से खप नहीं पाता और बातार में मन्दी का डर मूर्ति- 
मान हो उठता है । कभी कभी कुछ कारखाने बन्द भी करने पड़ते हूँ, फलत न केवल 
डनके स्वामिग्रों को, बलिह डपमोक्ता, सरकार एवं अपनी आजीविका के लिये उन 
छारखानों पर निर्भर रहने वाले श्रमियों को भी आर्थिक कठिताइयाँ डठानी पडती हैं। 
देश मे बेकारी बढती हे । माल का यातायात कम हो जाने तथा ग्रामीण जनता की तीर्थ 
यात्रा में कम्ती हो जाने के कारण रेहों को प्राप्त होने वाली श्राय म॑ भी काफी क॒म्ती हो 
जाती हे ॥ कृषि उत्पादन कम होने के कारण कारखानों में निर्माण होने वाले माल का 
छत्पादन भी गिर जाता हैं, फतत विदेशों को मेत्रे जाने वाले माल का विर्शात भो कम 
हो जाता हे, थायात पर भी घक्ा लगता है। परिशामस््रस्य न केवल न्यापारी वर्ग 


रण४छ ै। 


धन्धे में लगी हुई है। दूसरी भौर सखार के अन्य देशों में भूसि पर इतना अधिक भर 
नहीं है । बगाल प्रात्त की भूमि से ६४६ व्यक्ति प्रद्ति वर्ग मौख निर्वाह दोता है, जमनी 
की भूमि से ३११ व्यक्ति भर फ्रास्प में १८६६ व्यक्ति प्रति वर्ग मौल का निर्वाह 
होता है । 

हमारे देश के खेतों में पैदा की जाने वाली फसलों को दो भागों में विभामित 
किया जा सकता है। उनमें से पहली खाद्य फसलें हैं--जैसे गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा, 
सबका, रागी, दालें (चना, उडद, मसूर, मौंठ, मटर, भअरहर, चैंवला श्रादि), गन्ना 
इत्यादि। दूसरे भाग में चाय, कहवा, रुईं, जूट, तम्बाकू, रबड, तिलहन इत्यादि अखाय 
फसलें सम्मिलित को जा सकतो हैं | पहले भफार की फसले विशेषतः प्रत्यक्ष उपभोग 
के लिये भौर दूध्तरे प्रकार की फसलें बाज़ार में बेचकर रुपया भाप्त करने की दृष्टि से 
पैदा की जाती है। सन्‌ १६४८ में कुल १,६२० लाख एकड़ भूमि मे खाद्य पदार्थ एव 
केवल ३६६ करोड पुकड भूमि में सपत्य फसलें तथा मसाले बोये गये हैं। अथवा 
यों कहा जा सकता है कि देश में खेदी की जाने बाली भूमि के भाग (७८%) 
में केवल खाद्य पदार्थों की और बाकी है भांग में अखाद्य पदार्थों की खेती की 
जाती है । 

पॉचवे, भारतीय कृषि में इस विज्ञान के युग में भी खेती पुराने ढग पर ही 
की जा रही हे । कहीं कहीं भले ही पूजीवादी या सामूहिक खेती का विकास हुश्रा हो, 
किन्तु श्रधिकतर खेती वैयक्तिक श्राधार पर भर एक पुराने रूढ़िवादी ढल्न से की जाती 
है। भ्राधुनिक यन्‍न, वैज्ञानिक खाद आदि की सद्दायता से वैज्ञानिक खेती भारत में 

+ आ्रारम्भ हुई कही जा सकती है । 

ग छुटवें, भारत में खेतों का छोटे छोटे टुक्ढों में बंटा श्रोर उनका बिखरा होना 
भी एक विशेषता है। देश की आज यह एक बडी समस्या है, जिसके कारण खेती लाम- 
द्वायक नहीं रही और खेतों का कोई आर्थिक महत्व भी नही रह गया है। 

सातवें, देश मे एक यह भी विशेषता है कि खाद्य पदार्थों के उत्पादन में पर्याप्त 
मात्रा न होने पर भी कृषि योग्य भूमि का उपयोग खेती के लिये नहीं किया जा रहा 
है । सन्‌ १६४१ में कृषि सत्ता्तय द्वारा प्रकाशित अड्डों से मालूम दोता है कि देश 
की समस्त भूमि का क्षेत्रफल ७८'१ करोढ़ एक्ड भूमि है, उसमें से ३-- 
(९) जद्गल्ों से दकी हुई भूमि १० ६ करोड़ जो सारी भूमि का १४% है 
(२) छृषि के लिये श्रप्राप्त भूमि श्श९ ,, +» छ.. हैरेज% 
38. (३) कृषियोस्थ ब्यय भूमि. रू » 9 ० ५ - ११४ 





(५) ऊपर भूमि श्छ ४ ५१) छू 
/।7 (२४) बोड हुई भूमि रण 9. कक ४ हे 
हक * कुल योग ७८१ ,, थक » लगभग १००% 


१. इन ऑकड़ों से सषट है कि सन्‌ १६११ में ८६० ला पुकड भूमि कृषि योस्य 


रण्द ] 


कारण भूमि की उत्ादन शक्ति में कमजोरी आना है। इस शक्ति को गिराने में किसान 
की लापरवाही भी है | भूमि की शक्ति को स्थाई रखने तथा उसमें घृद्धि करने के लिये 
डचित णुव॑ं पर्याप्ष माग में खाद देना अत्यन्त ही अपश्यक है। यह खाद प्राकृतिक 
श॒वे कृत्रिम दोनों ही प्रकार से प्राप्त किया जा सकता हे | प्राकृतिक साधनों मे जानवरों 
का गोबर मुख्य ऐै। बड़े दुख की बात है कि ग्रोवर का पूर्ण उपयोग साद के लिये न 
किया जाकर उसका एक बहुत बडा भाग जलाने के लिए कण्डों के रूप में किया जा 
रहा है । कृपक की अज्ञानता, उसकी भ्रार्थिक कमजोरी एवं भ्न्‍्य कुछ कारणों से दूसरे 
प्रकार के खादों, जेंते--हरी पत्तियों का खाद, खली का खाद, हड्डियों का खाद तथा 
रासायनिक खादों के उपयोग की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। 


छुलनात्मक दृष्टि से देखा जाय तो हमें ज्ञात होता है कि भारतीय भूमि सूखी 
है और इसलिए सिचाई की विशेष आवश्यकता रहती है ! सिंचाई के साधनों की कमी 
के कारण उिसानों को वर्षा पर निर्भर रहना पडता है। यह वर्षो भी समय एवं मात्रा 
में ग्रनिश्चित रहती है । कहीं श्रावश्वकता से अविक और कहीं झ्रावश्यक्ता से बहुत 
दी कम । कभी-झभी समय के पदले और कभी-कभी समय के बाद वर्षा गिरती है, इस 
स्थिति को देखते हुए वर्षा पर पूर्ण रूप से निर्भर रहना एक बडी भारी भूल है। वर्षा 
बाय पानी नदियों में बेकार बहता रहता है, जिसका उपयोग खेतों के सिंचाई के लिए 
किग्रा जा सकता है। 


भूमि में दरारें पडने, दानिप्रद क्ञारों के भूमि की सतह पर प्रयट होने, जमीन 
में पानी के जमाव तथा भूमि के विल्लीनीफरण या क्टाव के कारण भी हमारी भूमि को 
काफी क्षति हुई हे । भूमि के बिलीनीकरण से हमारा श्रमिप्राय सतह की मिट्टी का 
पानी श्रथवा वायु वेग से बह जाना है । छूक्षों को काट देने, भूमि की हरियाली शरीर 
डगी हुई घास को पशुयों के चरने के लिए मनमाना उपयोग करने से भूमि को शक्ति 
को रोकने वाली सतह नह्ी हो जाती है | पहाढों की श्रोर से आने वाले पानी का तेज 
बहाव, मूसलाधार पानी तथा बाढ़ों के कारण भी भूमि फ्दाव बढ जाता है। भूमि- 
क्टाव के कारण बढे-बदे च्षेत्र खेती के अयोग्य हो जाते हैं। हमारे देश के कई भागों में 
ओर भुख्यत, मध्य-प्रदेश, उत्तर उदेश, पजाब, बड़ाल, राजस्थान, दिल्‍ली तथा घम्बई के 
कुध भागों में यह दोप श्रति वर्ष बढता जा रहा हैं । इस दोप के कारण न फेवल अति वर्ष 
क्षषि योग्य भूमि के क्षेत्र में कमी द्वी पडती है, बल्कि उसकी प्रति एकड उत्पादन शक्ति 
में भी गिरावट आती हैं | ग्रासाम, बल्नाल, बिह(र तथा मध्य-प्रदेश में भूमि पर पानी 
रूफने से बडी हानि हुईं है। भूमि की इस अ्रवनति के कारण उत्तर-प्रदेश एव बगाल में 
बड्डी-बडी नदियों के किनारे-किनारे बहुत सी भूमि रेगिस्तान में बदल गई है। केचल 
उत्तर-परदेश में ही इन कारणों से ६८ करोड एकड भूमि में से ११६ करोड भूमि या 
छगमंग २०१, भूमि अर्थ रेगिस्तान हो चुकी है। चल गा कर तथा बाढों को रोक 

कर सिट्ठी की इस अवनति वो रोका जा सकता है। 


भारत के शो क़िवान के पा खेद बेटे श्ार्थिक दे ई. ही नही, 
दे खेत बिखर की हैं। किसान के प५ इतनी भूमि सह द्दे उससे ईतेओ 
उत्पादन कर ५६ दि जिपसे ये अपने परिवार की हरढ से पॉ्ली कर के । 
डा० मैन की कै छोटे खेतों में वश! क्का नहीं. कि 
ज्ञा सकता ओर च्च्‌ँ व छोटे थोरे खेत णुक काफी दूरी पर होते है? 
पहिये ड्ते शीरिकि परिध्म झरो गहन खेती भी असमव है 
श्रम के दोप-० 
कृषि उत्पाद वान के सर्किसे सने के कारण उसका धरध्यत्त 
पूरे स्थान हे) ये दल के पीछे क्किम है 
और उसमें कौन बौन सी कऋतियाँ है। छा्ययन बरितों आवश्यक है। दि से 
सम्बन्धित ध्यक्तियों वो चार वर्गों से विभाजित ज्ञा सकता हे। पहले वंगे 
बड़े जुभीदार जो झतय खेती ज्दी करते, दूछरे (मपति जो स्वत [दी करते ४५ 
हीछरे बे जो सम क जे होने के कीरए दे दी भूमि प पंटाददारी' 
के प्राचार पर हैं और चोपे गे में ये आते हैं, नि दी सवथ की भूमि 
नहीं होती, के खेतों पर मरद हूं। मेंद की 
म्ाण हो भूगि जोत' ले फ्सिए और छरी पश्रोर मूमिपति से 
सम्बन्ध रदती हैं । खेती का बह साधत भर एव उसकी पूर्ति मे बल्ले किंतान 
की म्पिति असम्तो पल है, लिविंशाद रू ह। डा० वोगेल्कर मे 
आरतीप कैंपई छ्ुय पर कर्मी दी बडी शश्सा किन्तु ईम 
बात से भी ६ कर नहीं कि बह विदेशों म दर पियो। की भर 
सिशेष्फर यूरोप एव है शक के कैप क्को में शिक्षा, खासा, छुढ्षि, साइंस 
जब मत में कसपोर ही है। इच्का छ्िक पुव स्सिक भी उक् 
ही है के वास मे ते जलवायु एव सामा्मिक 
ज्यपस्पा से सरबन्धित है ओर कुछ शेतिदानिक पल राजरैंतिक हैं । इन ऋतिक 
उसके वातावरण प्लह्टी घर कर थे है ओर दे उसके ्धच्ि हो सम्बन्धित है 
इन दो को धीरे-धीरे दूर ही क्या जा से है कृषि से सम्बन्धित इस 
घः 


हर भ ह ः् भी उठाता पड़ 

धर ।] हे देश के बढेन्वरई अमीदारों ने, इज के एक वीं शताब्दी के प्रगतिशीक 
गे तरह, अपने देश दी हृपि में उन्नति करने में कोई परपर्ण नहीं किय्रा । 
उन्होंने पिदयले वर मे छ्िटिश सखाए वो ही चापलूधी की, मे हमारे देश को उन्नति 


श्ष्द ] 


में घातक सिद्ध हुई । इन जरमीदारों ने हमारे क्सिनो को चूसा थौर लूटा तथा 
शहरों में रहकर अपनी साहूगुन्ञारी बसूल करके सोस विलास मे॑ झपने क॒तब्य की 
इतिश्रो समभ्दी | श्रीमती नोइछ्स के शब्दों में--भारत की स्थिर दशा का बहुत बड़ा 
कारण १६ थीं शताब्दी की अर जकता के समय जीवन और सम्पत्ति की सुरढा का 
अभाव तथा वर्षा न होने से सुसा पड जाया है। १७वीं और १८ वी शताब्दी के 
भारत बी ब्ाधिक व्यवस्था केवल दरिद्व किसाना से रुपया निचोड़ कर श्र लूट मार 
हारा घन अर्जन करके द्र॒गारों में जिलासिता वा जीवन व्यत्तीत करने तक ही सरिपित 
थी। इसझे झतिरिक्त हमारे किसान की गरोबी, उसको आहार ब्थवस्था, उसके 
वातावरण एव रहने वी घा की दुशायें तथा मलेरिया, काला ज्व॒र, हुऊवर्म, मोतीररा 
जैसे रोयो ने उसे दुर्ब& और शरक्तिहीन बना दिया है अपनी रूढ़िवादिता के ही कारण 
बह बाबा श्रादम के सम से श्रचलित खेती के भ्रौजारों का प्रयोग छोडकर नशे ढ्गों 
का उपयोग नहीं करता । वह भाग्यवादी और सत्तीपी प्रकृति का होता है भौर अपने 
जीयन स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयत्न नहीं करता | ऐसी स्थिति मे कृषि का उत्पादन 
बढ़ाने के अन्य उपाय भी थोडे पड़ जाते हें । 
सन्नेठन के दोप-- 
भारतीय कृषि ठीक प्रकार से संगठित नहीं है। प्रथम तो, खेत आर्थिक जोत के 
नहीं श्रौर उन पर स्थायी सुधारों का अभाव हे | दूसरे, किसानों को सहायक घन्वों की 
सुविधा अभी तक भ्राप्त नही है, जिसमें वे अपने श्रयक्राश का समय्र उपयोग कर सके 
और अपनी झार्थिक स्थिति सुयार लें। तीसरे, सन्डियाँ में पाये जाने वाले थ्रनेक दोर्पो 
कारण उसे झरनी पैदावार का उचित सूल्य नही मिल पाता । अपनी पैंदाचार के 
का २० २१% भी उसे कठिनाई से मिल पाता है । इसका मुए्प्र कारण हमारे 
+ मै अनाज के विषय के लिए अच्छी व्यवस्था का न होना, ओवागमन के साधनों में 
कमी, ऋण प्राप्त करने की सुविधाओं की भ्रपर्याध्तता, किसानों की डदासीनता, विक्रय 
प्रणाली के वियर्मा की प्रनभिज्ञता, मन्डियों में दोष पूर्ण तौछ बॉट, मण्डार यूहों की 
कमा तथा श्रनेक भ्रकार की जाने वाली कटौतियों का द्वोना है । इन दोषों को दूर 
करने के लिये यह आवश्यक है कि किसान सहकारी सिद्धान्तों पर श्रपने आपको सय 
ठित करें भौर कृषि उत्पादन का विक्रय सहकारी समितियों की सदायर से करें। 
कृषि उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र मु सहकारिता द्वारा सयठन सम्बन्धी अनेक दोपांकों दूर 
किया जा सकता है। 
पूँजी क दोष-- 
पूँजी से हमारा त/्पये न केवल मुद्रा से ही है, किन्तु कृषि में काम भाने वाले 
सारे ही सतपर्नों एव सामिग्रियों से है । हमारे देश में खेती के ये सायन साथारण, 
पुराने ढग के तथा अपर्याध्त हैं । एक जोड़ी बैल, लोहे की नोक बाला छोटा इल, 
खकड़ी की बनी और श्रायश्यक वस्तुयें, थोड़ा खाद ओर साधारणत बीज, ये ही 
भारतीय कृपऊ की पूँजी हैं । हमारे देश में मिद्दी बडी उपजाऊ होते हुए भ कृषि विज्ञान 
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युव उपयुक्त साधनों के उपयोग की कमी वे कारए कृषि उलादत अत्यन्त ही कम 
होता है। इन पुराने साधनों में स्थाप्यो सुधार तो दूर रहर, अस्थायी सुधारों की भी 
कमी हे । किसान अपने पाल पाई जाने बाली काम चलाऊ पूँजी का ही उपयोग करके 
सन्तुष्ट रहता है । पेशाब और मल की खाद व हड्डी तथा सछुली के खाददों का प्रयोग 
किपाम की घामिकता मे वाधा उत्पन्न करता हे ) इस प्रकार मारतीय किसान के पास 
खेती के पर्यात साधन नहीं जुट पाते और दुर््िता उसको उन्नति में सदेव बाधा उत्य्न 
करती रही है। हमारे देश में पशु धन की कमी नहीं है। देश में गाय एव मैंसों की सख्या 
सम १६३६ में ५६ ६३ करोड झॉकी गई है, जिनमे से केश्ल ७ करोड दूय देने वाली हें । 
हमारे देश से गाय औसतन ४१३ पौंड दूध प्रति वर्ष देती हें, जो छुनियाँ में सबसे कम 
है नीदरसेंड में म,००० पौड, आस्ट्रेलिया में ७,०० ०, स्वीडद में ६,०००, अमेरिका में 
हागमग २,००० पौंड प्रति वर्ष । इस ग्रकार दूब देने वाले जानवरों की सरप्रा श्रधिक 
होते हुए भी वे आर्थिफ नहीं हैं और न उनसे विशेष धामदनी होती है। ये अत्यन्त ही 
दुर्वक्ष होते हें, जो अधिक काम नहीं कर सकते। 'हाव किपार्नो को आवश्यकता से 
झ्रविक पशुग्रों कॉ पालत करना पड़ता है, जितके लिए घास इत्यादि का पूरा पुरा भ्रवन्ध 
करना उनकी शक्ति के बादर होता है । मरने के बाद पशुओं की खाल, दृड्डिशाँ तथा 
उनके बालों का भी उपयोग होता है । दुख की बात तो यह है कि इन पशुओं का 
इतसा डपयोग होते हुए भी इनकी तस्व को सुधारने, इनके रोगों को दूर बरतने तथा 
इनका पेठ माने के जिये घाम इत्यादि का प्रत्नन्घ नहीं हो पाता श्रोर वे केवल खाल की 
घैलियों के समान बने रहते हैं! 


कृषि शौजाएों के सम्बन्ध से कृषि कमीशन ने लिखा हैं कि भारत में कृषे के 
ओजार सब सिल्ला कर स्थानीय परिस्थिति के अ्रजुपार विल्टुल दौक ह। ये आजार 
सूजे बलों वी योगवता के भमुकुशञ कम मूल्य वाले, कम वजन वाले, चाहे जहाँ ले जाने 
योग्य तथा सुगमता से बन जाने दाले हैं । इनका सबसे बडा सह है कि थे सुगमता 
से प्राप्त दो जाते हैं ( फिर भी थाज्ञ है वेज्ञानिक युग मे इन औतारों से इमारे देश की 
भ्रावेश्यक्ता के अजुसार सुधार की बडी गुज्ाइश हैं । भारतीय हृषि विभाग ने शोहे के 
तल, गन्ना पेरे के छोहे के कोल्ड, पानी निकाजने के छोटे यन्त्र, मोटर के दो पहियो 
चाल्ी गाडियाँ, कुदादी, बीज बोने को मशीन, ढोरों के लिये कुट्ढो कारने को मशौन 
धादि अनेझ् ग्रम्यों को चत्मा कर समय समय पर कृषि प्रदर्शनी तथा सरकारों फार्मो वर 
डनका प्रयोग करके जनता का उनका उपयोग कराने के किये भोस्पाहित किया है, 
कित्तु जैदा कि ऊपर बन्मात्रा गया हे भारतोध किप्रान उनकी उपश्रोगिता को 
समझते हुए भी अपनी दरिद्तत्त के कारण खरीद नहीं पाता | यदि ये किपान श्पने 
झापको सहकारिता के सिद्धात एर सम्रठित बरलें, तो सहकारी सदायता से इन 
चौजारों को खरीद कर दे अवश्य ही लाभ इुटा सकते हे । 


हैये उल्यादन की मात्रा एुय उनके गुर में बृद्धि करने में अच्छे चुने हुए एव 
उम्रत बीजों का मद भी कम नहां हैं । यह अनुमान ल्यपवा गया हे कि उन्नत ओरों 
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द्वारा कृषि उत्पादन में १० से २० प्रतिशत वृद्धि की जा सकती है। दुर्गाग्यवश हमारे 
किसान अ्रपनी पुरानी परिपाटी के हो घलुसार उन्नत बीज के चुनाव की और विशेष 
ध्यान नहीं देते | कभी-कभी तो ऐसा होता है कि खाने के लिये अ्रनाज की कमी के 
कारण बज़ के लिए रखे हुए भ्रच्छे श्रनाज वो थोने के समग्र के श्राने के पूर्य ही 
खाकर समाप्त कर देते हैं। बीज को सेभालकर न रखने के क रण भी खराब हो जाता 
है। फलत समय आने पर किपान बीज के लिए इघर-उघर दोड कर घह जेसा भी 
मिल्त पाता हे, वैसा लाकर खेतों मे ड/ल देता हे । भारतीय कृषि विभाग ने इस झोर 
अवश्य ध्यान दिया है थ्रौर किसानों को अति वर्ष श्रच्छे प्रकार के बीच देकर श्रच्चा 
काम कर रहा हैं। 

उन्नत वीज्ञों की पूर्ति के साथ ही सप्थ फप्तर्ों को हाति पहुँचाने वाले सामान्य 
तथा सक्रामक रोगों का नियन्त्रण एव कीडों तथा जगली जानवरों से उनका बचाव 
करना भी कम झावश्यर नहीं। इन रोगों, कीडों तथा जानवरों € जिनमें चूहे, टिड्ढी भी 
सम्मिलित हैं ) के कारण प्रति वर्ष कुल उतलादन का ७ से लेकर ३७ भाग, जो कि 
करोर्टा रुपयों का होता है, नष्ट हो जाता है | भारत सरकार के कृषि सचियातय द्वारा 
सन्‌ १६४६ में प्रकाशित प्चो से पता लगता है कि सन्‌ १३३७ में बिहार के शक्कर 
कारखानों को जो गन्ना दिया गया था, उसका ३७ से २३% भाग रोगयुक्त था, जब्रकि 
सन्‌ १६३६ में यह केवल २० से ३९% ही था, शत हमें पता चलता है कि ऐसे 
रोगों में श्रत्ति वर्ष वृद्धि होती जा रही है। इन रोगों कर एुक ही स्थान पर नियन्तण 
करके उन्हें फैलने से रोकना भ्रव्यन्त ही झ्रावश्यक है । इथी प्रकार कीडों तथा पशुओं 
से फसलों को बचाने के लिये भी कठोर प्रयज्ञो की आवश्यकता हैं। इस समस्या का 
निवारण डी० डी० टी०, वी० एस० सी० इत्यादि रासायनिक दवाइयों का डपग्रोग 
करके तथा खेती के तरीका में परिदर्तत करके, फपलो को अद॒क बदुल कर बोकर, 
बोने के समय को आगे पीछे करके, गहरा हल लगा कर तथा घिचाई की माता को 
कम था अधिऊ करके भी किया जा सकता ह॑। केन्द्रीय सरकार फे अन्तर्गत एक सस्था 
“0]87॥ 706७707 078७॥78067077 इस कार्य को कर रही हे । 


उपचा[र--- 

भारतीय कृषि एवं कृपक से सम्बन्यित अनेक दोपों का बर्शान ऊपर किया है। 
इन दोषों को दूर करने के लिये हमें किसान की परिस्थितियों का पूर्ण श्रध्ययन करना 
अत्यन्त ही ग्रावश्यक है। वैज्ञानिक साधनों के प्रयोग तथा श्रधिक पूँज्ी के उिनियोजन 
द्वारा कृषि को मुस्य समस्या याने “कम उत्पादन! को हल किया जा सक्‍्ता हे। कृपक 
की इस समस्प्रा को फसलों को अच्छी तरह बार बार अदुलल बदलकर भूमि के गुणों के 
श्रजुसार फसलों को बोकर, बढ़िया तथा उन्नत बीज तथा अच्छा खाद देकर, श्रधिक 
अच्छी खेती करके आ्रवश्यकताजुसार, पर्ब्ात्त पुव नियमित सिंचाई देकर, सकामक रोग, 
क्ीर्डों, पशुओं, चूहों तथा टिट्टियों से होने वाली हानि को रोक कर प्रति एुकड उच्या- 
दुन में बृद्धि की जा सस्ती है। प्रोफ़ेपर नोडल्स के अ्रनुसार-/'भोरतीय कृषि की प्रगति 
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में सबसे घड़ी अडचन यह है कि खेत छोटे-छोटे होते एं, पूंजी, अ्रच्ये ओजारों, खाई 
झौर बीज को अत्यपिक कमी झौर किस्वानों में वैज्ञानिक शिक्षा का अमाव है। वर्तमान 
परिस्थितियाँ मे इस दशा थो सुधारने का केवल एक उपाय है ओर बह यह कि देश में 
शहन म्ोेसी को वैज्ञानिक दक्क से अपनाया जाय? 


चाहे जो हो, भारतीय कृषि कौ समस्याओं को दूर करने के छिये पर्याप्त परी 
तथा धार्थिक क्रान्ति की आवश्यकता है | इस कार्य को करने में हमारे देश को व्तेमन 
सरकार पूर्स रुप से सरूग्त है। प्रधम प्र बर्षीय योजना में कृषि से सम्बन्धित सारे ही 
दोर्षों को घूर्णा रूप से अध्ययन करके उ हैं दूर करने, कृषि उद्पादन में शद्धि करने तथा 
किसानों की स्थित्ति में परिवतेन करने के लिये पाँच वर्षों में खेती तथा सामुदायिक 
विकास, सिंचाई, बहुउद्देशीय खिचाई तथा विद्युत योगनाओं पर लगभग ७६४ करोड 
रुपया खर्च करने की योजता बनाई है । इन उद्देश्यों में काफी सफलता मिल चुको है 
ओर द्ाशा है कि अगले वर्यों में देश की आर्थिक परिस्थिति में आश्ययजनक परिवर्तन 
हो जावेगा । 
निफर्ष-- 


भारत म॑ जन ससया वो देखते हुये भूमि की बहुत कप्ती है। देश में जो डपजाऊ 
और श्रच्छी। भूमि थी, वह सब प्रयोग में आ गई दे | खेपी के योग्य जो बचर भूमि 
पड़ी है, उस पर खेती तव हो हो सकेगी, जब राजर उसे छुडया कर एवं सिंचाई घी 
ज्यवस्था करके किसान को दे, किन्तु इतने पर भी भूमि के थमाव की समस्या हल न 
होगी । भारत को झपनी अ्रपार जन स्पा के भोजन की समुचित व्यवस्था करने क्र 
लिये गहरी खेती के अतिरिक्त श्रोर कोई चारा नहीं है। इस समय भी ज्ोती जाने 
चाली भूमि की म० भ्तिशत सूमरि पर खद्य उत्पक्ष करने दाल्ली फपलें पैदा की जा 
रही हें | केदल शेप २० प्रतिशत भूमि व्यापारिक फलों के लिये उपयोग हो (हों हे । 
यदि विदेशी बाजारों मे का औद्योगिक माल देने वाली भूमि को कुल जोती जाने 
वाली भूमि मे से घरा दिया बच्वे तो श्त्ति मारतीय दो तिहाई एकड भूमि बच रहती 
है, भ्रतए॒व हमे दो तिद्वाई एकड से एक व्यक्ति झा भोपन झार कपड़ा प्राप्त दोता है। 
सथाए मे ऐसा कोई भी देश नहीं हे, जदाँ विस्तृत खेती से इतनी झाशा की जाती हो 4 
किन्तु हम कह रहे हैं, अत इम भारतीय भूत और नगे दिखाई पडत हैं ! इस निर्धतता 
के दूए करने का उपाय दश में श्राद्योगीक्रण एव गहरी सेती की व्यत्रस्थों ६.। गहरी 
खेती के लाभ की करपणो दम जापन के दृश्शान्व से कर सझते ई। ज॑ एन अ्रपती 
औ६,०००,०५० जन सयया का १७,०००,००० पुकड भूमि लोत कर भलौ प्रकार 


निर्षाद कर लेता है, भर्थात्‌ वहाँ एक आदमी का निर्वाह एक तिदाई पुकड से मज़े में 
दो जाता है। 


[२५ | 


भूमि का छोटे ठुकड़ों में विभाजन एवं विखरा होना 








रूप रैसा-- 


१ 


५. 
हु 


छ 


ग्रारग्पिक--उच्नत्ति कृषि के रिए अधिसम्पत्ति वी झआधिक इकाई का होना 
अति भ्रावश्यक है। इसी पर कृषि का रूप एप श्रन्य रूामप्री का परिमाण 
निर्मर करता है। भारत में अधिसम्पत्ति अनार्थिक है । 

मारत में भूमि की इक्ाई--मारत के विभिन्न रज्यों में भूमि की इकाई 
श्रगार्थिक है। छुछु उदाहरण ॥ 

भूमि का छोटे छोटे टुक्टों में वटे एवं बिसरे हाने का कारए--(अ) जन 
सस्या में बृद्धि, (आ) उत्तराधिकार के कानून, (३) सम्मिलित परिवार प्रणाली 
में कमजोरी, (३) दर्तकारी का पतन, (उ) भू-सम्पत्ति से प्रेम, (ऊ) त्रिथिश 
शासन, (ए) अन्य कारण ॥ 

भूमि के छोटे-छोटे ठुक्टों में बटे एवं बिसरे होने के परिणास--अच्छे परि 
खाम---उत्तराबिकारियों को छुछु सीमा तक आ्राथिक समानता मिलती है, जलवायु 
सम्बन्धी चुुटियों से सरहण मिलता हे । बुरे परिणएएम--हपि का उत्पादन व्यय 
अ्रधिक होता है। भति एकड उपज्न कम, श्राधुनिक यन्त्रों आदि दा ग्रेथीगे”” 
असम्भव, समय नष्ट होना, सुकइमेबाजी आदि। 

आयिक अधिसम्पत्ति क्या हो 7--विभिन्न इष्टिक्रोणों का विवेचन । 

समस्या करा हल--श्रार्थिफ सू खडो का पुलनिर्माण | सन्रियम बनाये जाँथ। 
सहकारी हृषि का प्रयोग । चकबन्‍्दी । सहकारी चकवन्दी । 

निष्कप--भारत में चक्रवन्दी के मार्ग में बाधाये कानून चवाकर एक निर्धारित 
आर्थिक जोत के परे भूमि का विभाजन रोक दिया जावे ) 


आरग्सिक-- 


उन्नतिशील खेती ,के लिए जिन-जिन बातों की आवश्यकता होती हैं. उनमें . 


अधिसम्पत्ति की आ्राथिक इकाई का होना भी श्रत्यन्त मदस्पूर्ण है। हमारे देश में 
अधिसम्पत्ति श्रार्थिक रूप से लाभप्रद आऊर के न होने से कई अन्य समस्‍यायें, जेसे-- 
झाग्य ऋषणप्रस्तता, हृपि उत्पादन को दोपपूर्ण बिक्री इत्यादि भी घर कर लेती हैं। 
ब'स्तव में सोचा जाय तो हमें पता ढ्गता है कि अविसस्पत्ति हो! इन दोषों को उत्पन्न 


[ रप% 


करने वाला मु कै? है। अधिसशर्ति के आर्थिक रो में ते होने से भूमि पर 
खामिल दा ब्चिकार भी सबसे उत्तम अयस्तों को ओर्सादन नहीं दे सकता । कुपि की 
अविसम्पत्ति पर ही उप्तका झूप एवं अर सामिद्री का परिमाय निर्भर करता है। 
ज्ञब भवित्तापत्ति अनाधिक होठी है हो उससे प्रा आ4 जी थोदी होने से किसान 


उप्त सारी भूमि से है जिम पर पई छेही करता हो चाहे वह स्वर की हो श्रथवा दूसरे 
से खेती करने के लिए ली गई हो । इस अकार अधिससत्ति का हरे अपनी भूमि से 
नहीं वरण्‌ उस सारी भूमि से है जिस पर किसान खेती करता है। वर्तमान समय मं 
न केवल अधिसस्पत्ति ही लामप्रद नहीं है; किन्ते इससे भी बडा दोप यह है कि अल्ये* 
पीदी के व'द लगातार आूमि का विमजन होने से खेत पिखरते जा रहे हैं, फहतः 
झधिसस्पतति और भी भ्रथिक अनािक होती जाती है। 

भूमि के विभाजन से सुप्य अम्िप्राय यह है वह एक ही पूर्वन के अनेक 
उत्तरायिकारियों में वितरित हो जाती है। इस प्रकार भूमि के स्वामी की झाओु के बाद 
उसके उत्तराधिकारियो मे भूपि का विभाजन हो जाता है। इसके श्रतिरिक्त जब मूमि- 
पति धपनी मृत को बेच देता है या डसमे से कुठे भाग दान में दे देता मु श्रयवा जब 
साहुकार किसान को दिये गये ऋण की अवायगी के बदले में भूमि का कर्थे भाग छीन 
छेता है, तो इत अवस्थाओं में भी भूमि का विभाजन हो जाता है इन सबका परिणाम 
यह होता है कि किसान की अधिससपत्तियाँ असर पीदी के बाद क्राकार में द्वोटी होती 
ज्ञाती हैं। खेतों वा दिखरा होना इस बात की ओर संकेत करता है क्लि किसान के 
पास जितनी भूमि दोती है बह सब पुक दी चके में न होकर वई टुकईों में जहाँ-तहाँ 
दूर-दूर स्थित होती है शरीर इत दुकुडों के ब्ोच-बीच में अन्य क्रिसानों के खेत होते दैं 
इस श्नक्षर यविं किसी किसान के पास १० पुकड भूसि हो हो वह सारी एक ही चके 
में न होकर दूर-दूर के स्थान में छोटे दोडे छेतों में. बिखरी रहती है 
भारत में भूमि की इकई-- 

बंगाल लेख्ड खेल्पू कमीशन ( सन्‌ १४४० ) का यह अनुमान था कि उस 
आ्रॉन्त के लगभग एके, किसानो है से भत्येक के पास रे एकर् से भी कम भूमि थी, 
३७६% के पास हे ए[कई से भी कम और वेदल १५% किसान ही ऐसे भागशाल्री 
मे कि जिनसे प्रत्येक के पास १० पक भूमि थी। इसी प्रकार पम्नब ( संयुक्त ) 


२८७ ] 


तथा बन्बई के क्रमश २८३६ और ४२% किसानों के पास € एकड से भी कम सूसि 
थी | मि० कालवर्ट ने पन्मात्र के किस्तानें के खेतो का आकार तथा उनके बंटवारे के 
सम्बन्ध में जानसारी देते हुए बताया हे कि ४० ४ किसानों के पास १ एकड से ९ 
एक्द तक खेती योग्य भूमि हे जो समस्त भूमि का ११४ था। लगमग २६ २% 
मालिकों के रास € एकड़ से लेकर १३ पूकद तक भूमि थी, जिसमें समस्त क्षेत्रफल 
का २६ ६% भाग झाता था। ल्गभग ११ ८ प्रतिशत मालिकों के पास १४ से ९० 
एकड तक म्मि थी, उसमें समस्त हत्रफ्ल का ३५ ६% भाग था। लगभग ३०% 
मालिकों के पास ९० एकड अथया उसस अधिक भूमि थी और उसमें समस्त क्षेत्रफल 
का लगनग १५७७ भूमि थाती थी । यदि हम १५ एकड़ भूमि को एक प्रार्विक 
भूमि मानें तो झ८% मालिकों के पास सन्‌ १६३६ में इससे कम श्राफार की भूमियाँ 
थीं। इस समस्या की गसभीरता स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न है। बच्स्‍ाल, ग्रासाम, उत्तर- 
अरदेश, विहार तथा उडीसा जैसे घने बसे हुप्‌ राज्यों म॑ यह समस्या अत्यन्त ही ग्रग्भीर 
है । देश में कहीं कहीं ७० वर्ग गज के झाकांर के सेत भी पाये जाते हैं। विदेशों में प्रति 
क्खिान के पास झौसत भूमि को देखने से पता लगता है कि उनकी स्थिति हमारे देश 
से कापी अच्छी है । सयुक्त राज्य अमेरिका के किसान के पास औसत भूमि १४६ एक्ड, 
इ गलैंड ६२, डेन्मा्क ४२, ऋस २१ तथा चीन में € एकड़ भूमि है। हमारे देश के 
विभिन्न भागों का ब्यौरा इस प्रकार है -- 
प्रति क्सिन थ्ौस्त भूमि 
( खेती का औसत ) 


बखई १२ २ एकड 
मध्य भदेश रार ,॥, 
पूर्वी प्ाब 53. 3६ 
मद्रास ४७ ,; 
बड्जाल ३०६३३ ० 
आसाम ] 
उत्तर प्रदेश 38. ८५४ 
बिहार उडीसा श्इ + 


यह तो हुई किसानें। के प्रस भूमि के श्राकार की बात । खेतों के हुकडों के 
आकार की स्थिति शोर भी अधिक सोचनीय है। डा० मान ने बताया है कि ६०७० 
वर्षो में पूना जिने के एक गाँव में किस प्रकार भूमि का श्रोसत आकार ६ १० एकड से € 
एकंड से भी कमर रह गया | डा० मुकर्जी के भ्रजुसार उत्तर प्रदेश के पूर्वों जिलो में खेतों के 
बहुत छोदे छोटे टुकडे हो गये हैं । गोरखपुर जिले के एक गाँव में श्रोसत भूमि केवल 
० २१ एकड ही थी। यू० एन० तिवारी के अनुसार बड्षिया जिले के तीन गाँवों में 
१६ ७ टुकड़े आकार में १ एक्कड से भी कम थे और ९५ ६% टुकडे १ से ४ एकड 
तक के ये । उन्होंने लिखा है कि एुक क्सिान के पास झ युकड भूमि २४ टुक्डों में 


डेंटी हुई थी ! डसकी मास के बाद बह भूमि उसके बाँदी गझ पा 
सारी भूमि के भप हुकदें किये गये | |म' नो मे, को सम्पसि ज्ञ॑ नी दिस्सा 
पिक्वठा है; अत समा ञञौ पी छराव हो जाती है। थी न. पी० न मे सहारवछुर 
जिले के गाव सुस्विम अमीदार वी ड' ह४4 उसकी ०३ 
वीधे भूपि ४३ देकी हे देंदी हुई थी + उसकी मुयु के बाद व भूमि उसकी सी, 
खडके) पर दी तथा ए। बीद बाँटी गई हैं। डसके १० डुकदे किये 
गये । ही कमीशत ज्ञेमी दिया है प्रकार पुछ किसान के खेत 
७ हुकईों मे हुपे थे ४ इन छोटे-छोटे ४ की सख्या में दि, के साथ ही 
साथ यह दोप भी ख्ामाविक हे वि ये दूर दूर घिरे हुए होते हैं। 
भरी की्िंग ने वाई के एक उद॒हरण देंते है कि 
हैसा खेत, मिं सेएफल हे एड से भी कम थीं सी धविक झल्ग धनरग 
कई में विभाजित क्रिया गया । रक्षागिरी में के हीं खेतों का था ००६२४ 
एकड़ भी पाया गया है) पीण्ला सोदागर लामझ गाँव में ५ रेस जेतों। में 
कम से कम ४६३ ] अत्येक का फेश्रफर्स ५ ही क्रम था 
२११ छेत ऐसे थे जिनका बा चेजडल | पुछद से भी है | भूमि के कय 
दुफुदे तो इत ते हें पर श्रासावी केखेती नहीं की जा मा 
6. भूमि बेकार ही पढ़ी जाती है।. यईं समखा द्वेश की द्दी 
नहीं, किन्तु उन सारे दी देशों की हे, जझयँ इंपि नर ज्दाँ जग संपश 
बहुत ही तेजी से बढ रही है । स्वीढन, नाव; जांगी, दल, मी के 
फ्रान्स, संदेश लैरड, रूस) जापान हैं। विशेषता यह है हि इन गो में इस 
समस्या को अदत छुब अरशों मे कर जिया गया है ओर दंगे थम तक इस ओर 


मृमि वीं छोटे-छोटे टुकटों में बट आर बिसरे होगे के कारण 

(?) जन सज्या में बृद्धि-बब वो जिशश्थिद सत्य हे कि औैये जैसे हमारे 
देश की जत सपा में वृद्धि होती ना रही है, पं दो भूमि का दाचिकाबिक खरे मे 
जिमाजन बढ़ता जा रदी है। इसका पॉप्शाम यह हो रद्या हे कि खेतों को आकाए पट 
गया । दूसरी ओर उसच्ची अलुपात में रोहगारी के अन्य साधनों में इैछि. ने 
कारण भूमि के पिभावले की गति में भार भी झविर सीधता आने छगी है, पंच 
भूत पर बोर बहता जा रदों है) 

(२) उत्तराधिक्ार के कानून-- भूमि खिमाज्न का दूसरा सुए्य कारण दिन्दू, 
हथा मुस्खिम दोमें काननों ह.। ये के बीच भूमि दिसाजन के विधान की 
होना है। इस विशन के अलुलार प्रत्येक उत्तराधिकारी चादता है. कि उसे अपने पूर्ण 
को प्रत्येक प्रदार की मूप्ति में हिस्पा मिले । इसका परिणाम यह होता हे कि प्रयेक 
डचराधिकारी के ऐेत दूर दूर स्थानों पर दिखे रहते दें। डा झुक लिजवेदें कि 'स्दो 
के धरत्ूचिक विलरे होने का दोष इुप्प उत्तराबिकारियों के बीच उत्तराविवार विधान 


श्य६ ] 


के अनुसार भूमि के विभाजन तथा उनमें समानता की भावना होना है, मिसके श्रनु 

सार विभाजन के समय प्रयेक भागौदार का याँव में प्रत्येक गुण बाली भूमि में दिस्सा 
लैने को श्राग्रह करता है ।” श्रत यह साफ है कि उत्तराधिकार कानून के कारण भूमि 
का विभाजन बढ़ता जा रहा है और खेतों के त्रिखरे होने कां कारण उत्तराधिकार 
कानून का गलत ढय से भरयोग में लाना है | हमें यद समर लेना चाहिये कि उत्तरो 

दिकार कानून पिछुले हजारों वर्षो से पाया जाता है, विन्तु भूमि वी उपयुक्त समस्या 
कुछ बर्षों की दे, श्रत केवल इस कानून को हो दोप देता उचित नहीं हे । यह तो 
अनेक कारणों में से एक है। 


( है ) सम्मिलित परिवार ग्णाली में कमजोरी--सम्मिक्षित परिवार 
प्रणाली में कमजोरी आने तथा व्यक्तिताद्‌ कौ भावना के विकास ने भी इस समस्या 
को जटिल बचाने में साथ दिया है। हमारे देश में जब॒ तक यह प्रणाली पूर्स रूप से 
चलती रही, भू सम्पत्ति के विभाजन का प्श्न इस रूप मे नहीं उठा । परिवार के लोगों 
में परस्पर प्रेम थोर एक दूधरे के,लिए अपार सद्दाजुभूति रहती थी, थस्तु वे उत्तर 
विकार के विधान को व्यवद्वार में न लाते हुए भूमि का विभाजन किये ब्रिना ही उस पर 
सम्मिलित खेती करते थे, परन्तु पिछले वर्षों के व्यक्तिचाद की भावना के विकास तथा 
व्यक्तिगत अधिकारों के पश्चिमीय विचारों के प्रभाव ने सम्मिलित परिवार प्रणाली को 
जजर कर दिया, जिसने पारस्परिक प्रेम भौर सदुभावना के मूल पर कुठाशाधात किया, 
अत परिणाम यह हुश्रा कि प्राय प्रस्येक भागीदार अपना अपना हिस्सा शक्षण माँगने 
को श्यामादा हो जाता है भौर यहाँ तक दि वह सपत्ति की वस्तु में, जेसे--प्रथ्येक प्रकार 
को मिट्टी, कुएं, त्तालाब, घर, चरागाह, पगडडियों और यहाँ तक कि हर घृक्ष में 
अपनो अपना भाग भ्रत्ग लेने के लिये जोर देने लगता है। “बृप की डाल पर उसपन्न 
होने वाले मधु के विभाजन के लिए भी भाई भाई भ्रापप्त में लडते है, यहाँ तक कि 
बे काड के फलों भ्रथवा डसकी डालियों के लिये ही महीं, किन्तु उसकी ( काड ) 
धवाया के विभाजन के लिये लडते हुए भी पाये गए हें 7 भारत में कानून का प्रबस्प 
करने वाले थरार्त न्यायाधीशों के निन्नी सम्पत्ति एवं व्यक्तिगत श्रथ्रिकारों पर जोर देने 
के कारण सम्पत्ति विभाजन को न केयल सुदिधा ही मिली अपितु उसको धौर श्रविक 
बल भी मिल्या [ 

(४ ) दस्तकारियों का पतन--हमारे देश की वृस्तकारियों के पवन के 
कारण भी सास पर दुवाव बढ़ता गया है। देश में बढती हुईंजन सटवा के जीवन 
निर्वाह के लिए श्रावश्यक थ्रौद्योगिक विकास का कार्य भी उचित मात्रा में नहीं हुआ । 
देश की प्राचीन दस्तकारी श्राधुनिक काल्न के बढ़ते हुए कारयानें में यों से बने सस्ते 
माल की प्रतियोगिता में न ठहर सकी, अत रोजगार के वेकल्पिक साधनों के न होने 
पर भूमि पर अधिक बोरू आ पड़ा । 

(५ ) बृ-सम्रति से औम--नाएतियों में भू सम्पत्ति से प्रेम की भावना र 
भी इस समस्या को गदन बनाते से सहयोग दिया हे । भारतोव किसान अपने अधिकार 


समभाव 
डे से 
खराब दोती हो । वह [५ पद द्वेढ्व रहता है 
घप्ाम से ज्ञीवन-निर्वाद करता पसन्द गहीं 
(६६) ब्रिटिश राज्य ने हमारे देश जल शासित स्था' (पित करके रे, मै अधिकार 
के मुक्य की अधिक बंदीवा+ जिसका गताओं को भूमि 
रुपया लगाने के छिये प्रोत्साहन 
(७) अन्य कारण: ही सामानिक स्थिति भध प्रथा 
ज्ोवन-स्तर था कृषि पूँजी के साधन भी मू-अविसपर्दि के को निर्धारित करते 
है। गाँव के दस्त पुजारी, नाक मेक चअम्तार इध्पाविं ऐसे होते हैं, शिन्‍्दें संत 
मे क्मीन मिल है श्र जिसके पास कई का आकार बहुत दी दो होता है 
खेती के साथत भी * दी के बर , खेती पुक सहायक पर्चा मात्र ही होता है । 
के छोटे-थोटे टुकटों में बटे और होते के परिणाम: 
अच्छे परिशाम-7 
झूमि के विभाजन से उत्तराधिका रियो वो कर्ण अरशों तक समजठा 
का अव्रस छछता दै और मि से चि खततन्न खे' स्वामिओों 
के दर का ऋन्‍्म होता दै। ॥ द्ो ॥माजिक स्थिरता मेँ बुद्धि 


भुत्ति-विभाजन के करण उत्तराधिकारियों को मिन्न-मित्त परर की उर्वेरा 
भूमि के छुकदे भिक्न-मिक् चेतन में बिखरे हुए मिलते हैं, इससे छझल्वायु सम्बन्धी 
चुटियों। से इन्हें स्यूवाधिक सरइण पिलठा दे और विभित्र प्रकार की सिध्टियाँ किसान 
दी विभिन्न प्रकार की दमकें बोने का. और उनके हेर-फेंए के लिए अवर्धर परवान करती 
हं। इन सुविधाओं के होने से किसान आप्म-निर्मेर हो आता हे। यह भी देखा गया 
है. कि नहा खेत बढ़े पढ़े होते हैं, वहाँ सामान्यतः भारतीय किसान गहने खेतो नहीं 
कऋषता | उसे ठो अपने छोटे छोदे खेत ही. अच्चे लगते है, जिन पर गन खेती की 
आाधिक झावश्यकता रहते 


पददा दे कि इस प्रथा से लाम चइशप होते हैं, किन्तु इमारे देश को जअन-संख्या 
जे सीघ्र गठि से इडि होते के कारण और दूसरी ओर अन्य उद्योग धस्धों में चाँदित 
पूर्व आरावश्यक विश न होने से भूमि विमजन घुर्वे बिखरे खेलों की समत्या इस सीमा 


श्म८ ) 


तक पहुँच गई है कि प्राप्त होने वाले लाभ इनसे होने वाली अगनित घुराइयों एव 
हानियों की तुलना मे नहों के बराबर दें। 


बुरे परिणाम-- 

यह देखा गया है कि खेत जितने छोटे होंगे गहन सेती उतनी श्धिकर सरभव 
होती है, किन्तु उद्यादन खर्च बढ़ता जाता है । और जेसे जेसे भूमि पर निर्वाद्द करने 
वालों कौ जन-सरया में वृद्धि होती है भ्रौर खेतों के ज्षेत्र छोटे होने लगते है, वैसे वेते 
प्रति पुकड उत्पादन भी घटता जाता है. फ्लत इन छोटे छोटे खेतों में प्राप्त प्राथ 
इत्तनी वम होती है कि एक परिवार व्त अच्छी तरह ले जीवन निर्वाह असम्भव हो 
जाता है। ऐसी अवस्था से सानत्री शक्ति और कृषि के सग्घर्नों की भी बरबादी होती है, 
जिससे कृषि की उनति में भी बाधा पहुँचती है | जब्र थ्रविसपत्ति बहुत ही छोटे परि- 
माण में रद्द जाती है तो सम्पूर्ण व्यय की तुलना में स्थाई खर्च का श्रनुपात भी बढ़ 
जाता है, क्योकि किसान के पास चाद्दे श्धिसपत्ति कम हों, उसे कम से कम श्रावश्यक 
सामिग्री, दो बेल इत्यादि तो रखना ही पड़ता है और दूसरी शोर परिवार के जीवन 
निर्वाह का आवश्यक व्यय भी कमर नहीं होता, च हे खेतों से प्राप्त आय भने ही कप्त हो 
जाये । भूत्ति विभानन के कारण प्रति एकड़ वाड छूगाने, खाद तथा बीज देने इत्यादि 
खर्च भी विस्वत सेदी के खर्चे के अनुशत में बढ़ जाते हैं। इस दोप के कारण 
कृषि सुधार में भी रुफावर्ट आती हैं । जब किसान के पास भ्रधिसम्पत्ति छोदी होती है, 
तब वह न तो कृषि के अष्युनिक थन्त्रों एव साधनों को उपयोग कर सकता है श्रौर न 
भूमि के स्थाई सुधारने के लिए प्रयत्त हो, जैवे--कु्५ँ खुदवाना, जमीन में पानी न भरे 
ऐसी व्यवस्था करना, पक्की नालियाँ घनाना, भूमि क्टब्र को रोकना, मजबूत बाड 
सगाना इप्पादि सफ्लतापूर्यूक कर सकता है। यह भी देखा गया हेफ़ि चह 
अपने खराद से खराब सास्ार का भी पूर्ण छुब कुशल उपयोग एच्छी 
तरह से नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए, किपी किसी स्थान में 
सो सेत इतने घोटे पाये जाते हैं कि उन पर आसानी से हल भौर 
बैल भी नहीं घुमाये जा सकते, फलत वह भूमि बिना उुबी ही रह जाती 
है। वह बडी मात्रा में उत्पादन नहीं कर पाता और न श्रमिर्श की 
सरया कम करने की ओर ही ध्यान थे सच्ता है | खेतों की सरप्रा अधिक और 
छोदे छुए' होने से बाडों के बनाने में तथा एक खेत से दूसरे खेत के जाने के लिये 
पगइडियों के निःशोण, में, भी काफी. जीन, छिए क. दी. है.। एज/व घान्त में, यह शुसान, 
लगाया गया है कि खेतों के छोटे होने के कारण ६% भूमि का उपय्रोग बिहकुच नहों 
हो पाता और १०% भूमि केवल बाडों में ही काम में आती है। खेतों के बिखरे होने 
के क्रारण क्सान को अपने एक खेत से दूसरे खेत पर जाने के लिये काफी समय नष्ट 
करना पडता हे । उसे अधिक औजार एवं जानवर्रो की श्रावश्वज़त्ता पच्ती है भर 
फसलों की देख रेल के लिए भा अधिक चौकीदार रफने पदते हें, किन्तु एक छुटे एव 
गरीब झिसान के लिये ये सत्र स्वप्त की बातें हें | इतना सब्र हांते हुए भी आश्चर्य 


स्थिति में उस पर लगातार कषेदी भी नहीं को भा सझती, क्योंकि ऐप होने पर डसकी 
उर्बृरा शक्ति कम हो जाती है | खेतों के दूर दूर होगे पर उनकी सिचाई करते में 
बढिनाइयाँ आरती हैं, क्योंकि प्रस्पेक के दिये कुएँ खुदवागा आधिक चष्ट से क्गमग 


जाती है; वह गरीब हो जाता ऐ; उसे महासनों के चंगुल में फैपकर प्ररनी छोटी भें, 
सम्पत्ति के दुकूढों से मी हाय घोना पढ़ता है झोर इस भकार भूमि गर क्रिप्तानों के 
पाप पहुँच जाती है। हमारे देश में अनाज दी दी समखा को दूर 

लिए भी यह भायश्यक है कि वैज्ञानिक परे गह। खेती को प्रोत्साहन दिया जाय, जो कि 


किपानों की उपबु्ती समस्या के वाए।े कपामर मालूम देती दे। 


आवक अधिप्तपचि क्या हो (- 

इन उपयु क बातों पर दिचार करने के बाद इमारे सन में स्वाभाविक ही यह 
अश्न उठता है कि फिर क्सान के लिये आर्थिक अ्रधिल्पत्त दी परिगापा करगा 
सरल नहीं हे । अधिसपत्ति का आकार भिन्न भिन्न परिष्थितियों में भि प््ञ हो 
सकता है, डित्ते यह सिदयाँत सो निश्चय है कि वह धारार हुवा दोना चाहिये कि 
किसान परिशर के सदस्यों वो बराबर काम स़था उचित भाव मिलती रहे | डा 
कीदिंग के विचारों में अ विंक इक हे वह है जो किसी किसान एव उप्के कुद्म्नर की 
पर्याप्त उत्पादन देते हुए आवश्यक बागत खर्च विक्ापने के बाद उधित रूप से रहने 
का अवसर प्रदान कर सझे | डा० मात के अलजुसार कैम से काम उतनी भूमि होनी 
च हिये निससे कि पुर कुदुम्बर का न्यूनतम स्‍तर पर जीवन भ्ांह ही सरऊक । इन 
प्रिभायाग्रों को देखने से यह पता लगठा है कि भूमि को आर्मिक इकाई का एक 
िश्चित भर दार निर्धारित वरती किन है। वास्तव में भूमि दी आधिक इकाई की 
मग्या किसी भी स्थात की कृषि प्रणालियों, भूमि पर उल्यादन की जाने वाली कर्पक्षो, 
मूम की उपलाऊ शक्ति तथा कषि खूगब्न पर लिरमेर हे । यदि आधुनिक यन्‍्तों की 
सहायता छै लेती वे आय हो सूमि का आकार दम से कम्त २०० एकड होना 
अं हिये। इमारे देश कं प्रदक्षित पुरानी अणाली क अनुपतार खेती करने के लिये २० २१ 
चुकई अूमि पर्याप्त है। शाक मात्री तथा करों की खेतों के हिये कम आकार की 
अूमि की भावश्कता झोदी हे, कि छ. गेहूँ की पर के हिये बड़े खेतों वी द्चोना 
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भावश्यक हे | जब भूमि अच्छी उपनाऊ होती दे तब एक छोटे आवार से भी साधारण 
परिवार का जीवन निवोह हो सकता है, किन्तु हल्‍्की भुमि के टोने पर बड़े आकार की 
भूमि चाहिये। इसी प्रक्नार यदि खेती सहकारिता के झ्राधार पर की नावे तो बड़े छोत्र 
चाली अधिसपत्ति श्रधिक उत्तम उपन् दे सकती है, किन्तु ध्यक्तिगत रूप से की जाने 
वाली खेती के लिये छोटे भ्राकार की भूधि द्वी उत्तम रहती दै। इसके अतिरिक्त परिवार 
के सदस्यों की सख्या एवं उनके साधन भी भूमि के आकार को निर्धारित करने में 
चावश्यक होते हैं। भूमि के प्रकार, वर्षा, सिंचाई के साधन एवं बाजार की सुविधाशं 
के प्रनुवार भूमि का आकार भिन्‍न मिन्‍न होता है | इस प्रकार भूमि की भार्थिक इकाई 
का परिमाण प्रच्येक देश में और एक ही (देश के भितर मिन् भार्गों में अलग-प्रलग हो 
सकता है । इतता ही नहीं किसु एक ही देश के एक ही भाग में भिन्न भिन्न ऋतुशों 
में फसलों के शनुसार भी भिन्न भिन्न द्वो सझता हैं! इ दो विपमताओों के कारण श्रथे- 
शाघ्ली इस सम्बन्ध में एक मत नहीं हैं। डॉ० मान के अ्रजुसार दक्षिण भारत में २० 
एकड भूमि एक झौसत परिवार के किये न्यूनतम स्तर देने के लिये पर्याप्त है । श्री 
की टिंग के भ्रनुसार एक परिवार के पास झाराम से जीवन निवांद के जिये ७० ३० 
पकड़ भूमि का होना आवश्यक है। श्री विजयराघव्ाचार्य के मताचुसार एुक परिवार 
के पास कम से कम ४ से ६ एकड भूमि का होना आवश्यक है। किपान सुधार 
समप्तिति की सम्मति में झार्थिकत श्रधिसपत्ति जीवन पता उचित स्तर रखने योग्य होनी 
चाहिये । समिति की सम्पति के अ्रनुसार सामाजिक न्याय एवं ्राथिक दृष्टि के खेती 
के ध्राकार की अनुकूनतम सीमा निर्धारित कर देना चाहिये । बह आकार की अशुकूच 
तम्‌ सीमा निर्धारित कर देना चाहिये | वह भाकार ऐसा हो कि साधारण झाकार के 
पुक पसार के सब खद॒स्यों को पूरा काम मिल जाय और वह उसच्षेत्र की क्विपान 

भर ध्यवस्था के भ्रट्टों से सम्बन्ध रखती हो) समिति ने सामाजिक भ्राधार पर छोटी 
अधिसपत्ति रखने की सिफारिश भी की है श्रौर उसे आधारमूलक अधिसपत्ति का नाम 
दिया है। समिति के विचारों में खेती के ऋकार की उच्चतर सीमा भी निश्चित होना 
आवश्यक है । यान्त्रिक पूँज़ीवादी कृषि से होने वाली सामाजिक दुराइयों को ध्यान में 
रखते हुए यह भी सुझाव दिया यया है कि खेती का भादी परिणाम श्राथिक खेती के 
परिमाण से तीन गुने से श्रधिक न हो, किन्तु इसमें सम्मिलित परिवारों एवं परमार्थिक 
सस्थाओों के लिये छूट दी जा सकती है | इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह जिचार 
किया गया कि उत्तर प्रदेश में किसी किप्तान के पाप्त ३० एकड से अधिक भूमि नहीं 
द्वोनी चाहिये । 


चमस्या का हंल-- 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि भूमि का बेंटना और खेतों का छोटे चोटे 
डकड़ों में दूर-दूर बिखरे होना हमारी खेती की उन्नति में बढ़ी बाघा है । इस बुराई के 
दूर करने के लिए दो अकार के उपचारों का प्रस्ताव किया जा सकता हे | उनमें से 
प्रथम तो यह कि भ्रार्थिक मू-खंडों का निर्माण किया जाय, ताकि हमारे देश में स्थित 
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चोरे दोरे खेतों से होने वाली छुराई दूर की जा सके, किन्तु जब तक इस थुराई के 
अविष्य में दोने वाले विस्तार को नहों रोका जाता, तब्र तक यह समस्या बनी ही 
रहेगी, भत, इसका दूसधा उपचार यद है कि भविष्य मे यह डुराई न हो, ऐसी व्यवस्था 
करनी चाहिये । 


अथम उश्चार--+ 

श्राधिक भू-खण्डों का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना आ्रावर्यक है कि 
अत्येक राज्य या छेत्र की स्थानीय स्थिति का पूरी तरद से अध्ययन किया झ्ञाय और 
ऐसा होने के बाद ऐसी व्यवस्था की जाय कि एक निश्चित स्यूनतम देच के आकार 
का भविष्य में विभाजन नहों सक्े। भ्रार्थिक भू-खण्डों का निर्माण भी कई तरद से 
किया जा सकता है । पहिला तरौका रूप के द्वारा अपनाई गई प्रणाली का हो सकता 
है क्र्ाँ समस्त भूति का सामाजीकरण फरके सम्मिलित कृषि के आधार पर खेती को 
ज'ती है। दूसस तरीका ऐसा हो समझता है कि फिपती गाँव या छेत्र के सारे किसानों 
की ब्यक्तिगत भूमि को एकत्र करके उसमें सदृकारिता अथवों सम्मिलित भप्रत्नन्थ के 
ग्राघार पर खेती की नाथ। इस प्रणाली में एक विशेषता यह है कि किपानें की 
भूसियों पर उनका प्रत्येक का व्यक्तिगत अधिकार बना रहेगा। एक तीसरा त्तरौका 
इटली से सीपा जा सकता है जहाँ राजा द्वारा धन देकर पुरानी बंघर्कों को खरीद 
लिया गया है, ताकि राम्प द्वारा आर्थिक भू-खण्डों का निर्माण किया जा सके । हमारे 
देश में छोटे-छोटे खेतों की सप्या बहुत ही अविक है, अतः राज्य फी शोर से किसानों 
को देने के लिये काफी घन की झावश्यकता होगी, जो एक कठित समस्या है। दूपरे, 
हमारे देश के किसान अपनी-अपनी भू-सम्पत्ति पर अपने व्यक्तिगत अविकार को बहुत 
ही शधिक मदर देते हैं, झतः राज्य को उनझी भू-सरपत्ति खरीदने मे भी काफी विरोध 
पृष आन्योलन का सामना करना होगा, अतः इन दोनों ऋरणों से यह उपाय 
व्यावहारिक नहीं कहा जा सकता ! 
द्वितीय उपचार-- 


इस उपाय के द्वारा यह प्रयत्व किया जा रहा हे कि जो भ्रूमियाँ वर्तमान समय 
में ग्रर्थिक इप्टि से इढ़ दें उसझा भविष्य में रिभाजन रोका जाय, ताकि थे अमुत्पादक 
न हो सके । इस उद्देश्य की श्राहि के लिए भी कई तरीहें द्वारा काम किया जा सकता 
है। छुच लोगों का मत है कि उत्तराबिकार के कानूड में परिवर्तन क्या। जाय शौर 
ऐसा कानूत बताया जाय जिपसे केवल सबसे बड़े उत्तराधिषारी को ही भू:सम्पत्ति 
मिल सके, किन्तु इस दो कठिनाइयों प्रत्यह् दिखाई देती हैं। पदली तो यद् कि पदि 
क्रेश्त सबसे बड़े खडके को भू सम्पत्ति दे दी जाय सो उससे छोटे लड़कों के बीरन 
निर्जाइ की कया व्यवस्था हो और दूसरी यह कि ऐसा होने पर ब्रिता भूमि कल्ते क्लो्गों 
की सेरया झाज की सुलना में कहे गुदी बद जायगी । इसझे अतिरिक्त आर्थिक भावना 
तथा सामाजिक रूदियाँ भी रोडे ऋटकाये बिना नहीं रह सऊतों॥) इस कहठिश्ना्यों के 
दूर करने के लिए अजय उद्योगों में विज्वल तथा लोगों में भचार के द्वारा उनका अजार 


रशर ] 


दूर करना श्रावश्यक है। जब कोई भूमि थ्रार्थिक घरा या निर्माण योग्य आकार की हो 
जाय तो उसे भविष्य के लिए अ्रविभाज्य घोषित कर देना चाहिए । मिस्र ने इस कार्य 
के लिए पाच कानून पास किए हैं। मिस्टर कीटिग मे एक सुकाव दिया है कि किसी 
आशिक क्षेज के स्वामी को यह भ्रघिकार दिया ज्ञाय कि वह उस भूमि को अविभाज्य 
भूमि के रूप में रजिस्ट्री करा सके । इस श्रांशय से विधेयक, मद्रास, बस्बई सथा 
हैदराबाद में रवखे गये, किन्तु केवल हैदराबाद को छोड़कर भौर कहीं प्फलता थ मिल 
सकी । हैद्राबादु के काश्वकारी सथा कृषि भूमि अधिनियम सन्‌ १६२० में एुक ऐसी 
व्यवस्था रक्खी है, जिसमें श्रार्थिक भूमि भ्रविभाज्य के रूप में रन्षिस्ट्री करने की श्रनुमति 
दी जाती है । 

तीसरे, भूमि के वर्तमान छोटे छोटे इुक्डो को एक “में मिला कर भी इघ 
समस्या को सुलमाया जा सकता है | इस प्रकार के प्रयरव्नों का पजाब सरकार ने पहले 
सहकारिता विभाग द्वारा और बाद में कानून की सहायता से श्री गणेश किया, किन्तु 
विशेष सफक्षता नही मिक्ती | इस कानून की चुटियों को बम्बई के एक अधिनियम 
फाशएशाप्रणम त॑ फफाहुणशाकवाणा गाते (0750व॥007 रण िंग- 
0ए8 8०६ तथा बाद्‌ में पास हुए पजाब तथा पेप्सू के मुतातीस मुतानदीस द्वारा 
दूर कर दिया गया हे । 

चौथा उपाय सहकारिता एव सम्मित्तित प्रणाली से कृपि करने का है। इस 
उपाय प्ले विदेशों में भी भूमियों का एक्रीकरण करना भत्यन्त हो भ्रावश्यक है | हमारे 
देश को सम्मिल्नित कृषि वाली सोस्राइटियों को यह कार्य विशेष उत्साह से करना 
चाहिए ओर इसके लिए देश में बहुत ही लम्बा चौडा कार्यत्षत्र है। उत्तर प्रदेश की नई 
सुधारी हुई भूमियों में इस तरीके का सूरपात हो चुका है | सम्मिलित कृपि के होने 
पर सबसे बडा लाभ यह होगा कि श्रम तथा पूँजी की बरबादी कम हो जायगी। 
सम्मिलित कृषि के लिए सम्पूर्ण भूमि का राष्ट्रीयरण भी किग्रा जा सकता है, जो 
वास्तव में एक क्रातिकारी कदम है। भूमियों का राष्ट्रीयनरण करने के बाद डन पर 
चैज्ञानिक दर से खेती की जा सऊती है श्रौर उन खेतों पर धास करने वाल्षों को 
मजदूरी मिल्गी, किन्तु हमारे देश के वतंस्तान सामाजिस सयठन को देखते हुए इस 
कदम में सफलता मिलना कठिन है, क्योंकि इसके अपनाते ही भूमियों पर व्यक्तिगत 
अधिकार एकदम समाप्त हो जायेंगे। 

सहकारी कृषि प्रणाली सम्मिलित कृषि तथा भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्र के 
बीच का एक मार्य है। इस प्रणाली के अपनाये जाने पर झूमि पर व्यक्तिगत 
अधिकार भी समाप्त ऋहों होगा और भूसि का आजार भी विशान्न 
हो जावेगा | बड़े बडे खेतों पर राज्य (अथवा सहकारी समितियों द्वारा दिये 
जाने वाले वैज्ञानिक यन्त्रों की सहायता से खेती करना भी रारल होगां। खेतों पर 
काम करने वाले मजदूरों को उनके काम के अनुसार मजदूरी दी जाती है और भूमि 
पर उनके ब्यकिगत श्रॉयिकार के बदले में खेती से होने वाले लाभ मसे भण मिल्त 


६ स्ध्रे 


जाता हे । वास्तव में हमारे देश की सामाजिक, घार्मिक एत्र आपिक बॉर्तों का ध्यान 
रखते हुये सहकारी हुवि प्रणणली देश डी कृषि व्यवस्था के छिये बहुत दी आवश्यक 
है और इसके दारा सफलता भी भिंछ सकती दे । इसे प्रद्यली की सफवता के लिए. 
लोगों में परसपर सदूभावता ठघा सदकारिता की भावना दैश्ञ करता उनका झज्ञान 
दूर करण मी आवश्यक है। कांग्रेस सुर कमेटी ने सत्‌ १७४६ में इसी शाशव की 
एक प्रसाद पास किया था, जिसने यह बताया गया कि ऊिसानें में सहकारी ईपि 
सच्यायें बनाने सस्तल्थी बढ़े पेमने पर अचार किया जावे और राज्य को भी चाहिये 
अच्छे धीज, खाद खेती के पन्‍्त्र तथा कस दवाज् पर आवश्यक पूँज्जी देवर उनकी 
सहायता करे । यदि यह काय फ़िसान अपनी इंच्दा से न करें, तो समिति का मत है 


बेव| 
है कि कुछ समय बाद निर्देशन, निरीएण था सार्ग अदशेन से इस कीर्य मे अवश्य ही 
सबायता मिलेगी । हमारे देश की बहुमुखी सदकारों कृषि समितियों का भी इस पुनीत 
काये में सहायता करना आवश्यक माता गयीं हे । 


अहास्त ही आरवरपर्क दै । चअस्वन्दी से अमिप्राय यह है कि किसान को डसके 
हुए खेतों के दुकड़ों के बदले में एक स्थान पर ही सारी भूम दे दी जावे, ताकि उसकी 
सके | चकबन्‍्दी वी प्रणाली सबे प्रथम स्व पह मन 
सर चार्क्य घ्ि्लीट (िए हाश्ते०्ठ जि) पा सर एुढ़वर्ड बक (थाए 
वक्त फिएे दवाए आए की गई। इनरे बाद के पे सुर डी दृष्टि से कई 
ब्यत्तियों तथा समितियों द्वारा इसका समर्थन किया । कृषि शाद्दी कमीशन ने सो इस 
अण्णली को बिखरे लेतों की समस्या के इल करने का एुकसान्र उपाय बतापा । चई 
बन्दी का काये तील कार से क्रिया जा सकता इ--(१९) भूमि स्वामियों की सच्चा 
से, (९) रूद्ारो समितियों दवए्श ठथा (३) बानूल दाए । 

आइबेड एलेनिसरयो आपनी समझोते दवा भूमि स्वामिय्रों के दूर ४ तथा जिखरे 
हुणु टुक्डों के एकन्न करने का कार्य बर सकती है । अनुभव ने दह बंता दिया है कि 
स्वेच्चू! से यह का होने में बडी कठिना रुप आती हे ठपा ख्चे भी श्रधिक होता दे । 
भू चारणाविकार की दिमिश्वदाएँ , लगाते दी अस्थिरता, किसानों की पज्ञावता णु्घं 
निरचएता की सफवता पु रोडे बय्काती हैं (वीर ने यह बताया हैं. कि क्री) 
जसेनी, स्विटमरलेण्ड, डेगसाओ तथा जापान से भी स्वेच्चा से चक्बन्दी करने में विशेष 
सफलता नहीं मिल प्‌ 
सहतारी चरंबन्दी-- 

शाँव में चकवस्दी समिति स्थापित की जाती दे। यह सप्तिति गरमि के नये बटन 
दारे को योजगा तैयार करती है और ऐसा करते समय गाँव में क्टिने शिर की जमीन 
है इस बात का ध्यान रखती है, के ओर सिंचाई दें अन्य सपनों में किसानों का 
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भय नियत करती है श्र नवौज बटवारे के अन्तर्गत यदि किसी सदस्य के पास से 
बोई कुश्नाँ श्रथवा वृत्त निकल जाता हो तो उसे उसऊा मूल्य दिलाती है। जब २/३ 
सदस्य ( बैसे तो प्रायः सबकी ही स्वीकृति देखी ज्ञाती है 9) इस योजना को मान लें, 
तब उसे प्रत्येक सदस्य पर लागू कर दिया जातः है। उन्हें नये सेत मिल्ल जाते हैं झोर 
उन सेतों की रजिस्ट्री करा दी जाती है. सहकारिका द्वारा चक्बन्दी करने का मुख्यतः 
पंजाब, उत्तर-प्रदेश, सीमा-प्रान्त, बडौदा तथा काश्मीर में हुआ है। यद्यपि कतिपय 
प्रान्तों में इस प्रकार के प्रयत्नों को सफलता मिल्ली है, परन्तु कुल पर उनकी प्रगति बडी 
हर इसक्िये कानून हरा चकबन्दी करने का अयास कुद्ध आ्न्तों से प्रारस्म हो 
गया हैं । 


काबून द्वार चकवन्दी-- 


सरकारी द्वारा एक चक्बन्दी पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। चकबन्दी 
कानून के श्रस्तर्गत यह व्यवस्था है कि दो या भ्रधिक गाँवों की भूमि के स्पामी श्रयत्रा 
स्थाई रूप से जोतने वाले ( जिनके पास भूमि एक निर्धारित मात्रा मे हो) चकबन्दी 
के लिए उक्त पदाधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। वद्द परदाधिवारी चक- 
बन्दी की योजना लैयार करता है । यदि इस योजना को गाँव की २/३ भूमि के रखने 
बाले कम से कम आधे जोतने वाले व्यक्ति स्पीकार कर लें, तो वह प्रन्य लोगों पर 
अनिवार्य रूप से लागू हो ज्ाचेगी। यह स्मरणीय है कि चकूबन्दी का काम जहाँ तक 
हो सके सहकारी आधार पर किया जाय । फेवश उस दशा में, जबकि थोड़े से ब्ोर्गो 
की हउ के कारण योजना असफल होती हो तो कानून का दुबाव डालना उचित होगा । 
सन्‌ १६३८ में सहकारी विभागों के रजिस्ट्रार सम्मेलन मे इस ग्राशय का श्रस्ताव भी 
पास किया गया था | 


निष्षषे-- 


भारत में वक्‍बस्दी के मार्ग में रिन्न कठिनाइयाँ आई हैं :-- 

( १ ) भारतीय किसान फसल की सुरत्ता पर उत्पति की मात्रा से अधिक 
ध्यान देता है । एक चर पर सेती करने मे अधिक उत्पत्ति होने की सम्भावना से वह 
उतना प्रभावित नहीं होता, जितना कि इप्त बात से कि भिन्न-भिन्न खेतों मे भिन्न-भिन्न 
फसलें करने में फसल के समूल नष्ट होने का भय नही होगा । 

(३२ ) जल सम्बन्धी कठिनाई। अनेक चकब्रन्दी योजनाएँ केवल इस कारण 
सफल ने हो सकी कि किसान यह समझता था कि उसे मिलने वाली भूमि में पानी की 
तड्जी रहेगी । 

(३ ) किसानों की भूमि के प्रति एक पैतृक भावना है। ये उसे पवित्र धरोहर 

_ मानते हैं, इस कारण उसे देना पसन्द नहीं करते | 

(४ ) जिन किसानों के पास १-२ बीघा जमीन का टुकड़ा होता है, वे चक- 

बन्दी योज्ञना में अपना कोई लाभ नहीं देखते श्रौर इस कारण इस योजना से शअत्षग 


( रघर 


रहने पर हठ करते हैं, परन्त उन्कों सम्मिलित किये बिना चकबन्दी दो योजना सफल 
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भारत में सिंचाई 





रूफेखा-- 
९. ग्राराम्सक्ू--भारतीय कृषि मानसून में एक जुआ हे, अत यहाँ खेती की 
उन्नति के लिये मिचाई के कृत्रिम साधनों का सद्वारा लेना श्रावश्यक हों जाता 
है | झ्रखणड भारत में केवल २४% भूमि पर ही सिंचाई द्ोती थो। देश के 
विभाजन के बाद भारतीय सथ मे केवल १६% सचित हनन रह ग्या। 
२ पिचाई की आपरश्यक्रता--(थ) हमारे देश में वर्ण झसमान, श्रनियमित झोर 
श्रपर्याप् है । (आए वह वर्षा मोससी भी है।(इ) चावल, गन्ता। इत्यादि 
फप्त्ों के लिये यधेष्ट एव नियभित पावी की आवश्यकता हैं। (६) गहन 
खेसी के लिये भी स्िचाई की श्रावश्यकता है। 
धिचाड़े सै लाभ--(अ) फसलों की उपन में बृद्धि । (आ) कृषि में स्थिरता । 
(३) भ्रकालों से रचा । (६) रेलों की अधिक आय | (उ) राज्य को श्रार्थिक 
लाम | 
४... सिंचाई के साधन--(ञअ) कपें (साधारण शोर व्यूद्यैल)। (आ) तालाब । 
(३) गहरे 

धू,. देश में विभाजन थे पूर्व सिचयाई--ग्रैंमेजों के शासनकाल के पूर्र भी सिंचाई 
का ध्यान था, किन्तु इ जीनियरिंग निपुणता और राजनैतिक अशाति ने बाबा 
पहुँचाईं। ईस्ट इन्डिया कपनी ने अपने श।सन काल में पुरानी नहरों की मरस्सत 
करने तथा कुछ नई नहरों के निर्माण मं काफी खचे किया ! इसके वाद ध्यक्ति- 
रात करपनियाँ को कार्य सौदा गया, किन्तु यह श्रसफल रही। सव्‌ १८६६ 
में सेक्रेररी आफ स्टेट ने खुले बाजारो से ऋण लेऊर लाभदायक कार्यों के 
निर्माण से कगाने के सिद्धात को स्यीकार किय। | सन्‌ १८८० के अ्रक्राक्ष कमी- 
शन के बाद नहरों के कार्य में काफी विक्रास किया। सन्‌ १६१६ के सुधारों 
के बाद सिंचाई प्राव्तीय विषय बन गग्रा । सन्‌ १६३३ में केन्द्रीय सिंचाई बोर्ड 
बनाया गया | सन्‌ १६४४४ में सिंचाई योजनाओं को बहुद्ेशीय बना दिया 
शारदा भ्रौर एुक केन्द्रीय जलमार्ग तथा नौका त्तण कमीशन स्थावित्त किया 
गया 

६. विवायन के बाद धिचाइ--अ्रविभाजित देश वी अविभाजित जन सरवा को 
दर जत सख्या भारत से ही रही, किन्तु केवल ६६% चावत्न तथा ६६% 


नप्ण 


२६७ 


गेहूँ छा उयादन चोन ओर ६३% सिचित देत भारत से रह गया । इस कसी 
को पूरा करने के लिये केक्क्वीए तथा आरतिय बोजनाय को हाघ में लिया। 

७, उथध पत्र वर्षीय याजन! काल मे सिंचाई की एगति--इस काछ में मचाई 
के अनेक चोरे मेटे दा ही नहीं, श्रपित. अनेऊ विशाल योजनारयों पर भी 
बड़ी उजी से कार्य किय्रा गया)! फंरसस्प सन्‌ १६११ तक सग्रमण ३१ 
लाख एकड भृप्ति में मिचाई का प्रस््य हो यया। 

-, द्वितीय योजना में पिंचाई के लक्म--पद खच्य रक्खा गया ह॑ कि इस सेजना 
के अन्त तक २१० लाए एकड भूमि की धषिक सिंचाई होने लगेगी 
छगमंग १८१ नह योज्ननायें बनाई गई हें। नह योजताओों का ख्दे लगभग 
शय० बरोड़ रुएण! आयेगा । 

£  रिकरप--यौजना को सफछता के छिये जन सहयोग वी बहुत भ्रावश्यकता है। 


जतमिक-- 


बे दिसाग के पास अच्छी भूसि, अप्छे बौज, ऋच्दा साद तथा खेती के 
लिए योग्य एवं आवश्यक एश त्था खेती ऊे औचार हों, किन्तु यदि उचित एये 
शावश्यकत जुस्तार नियमित पानी च हो, तो खेती ध्निरिचत दी रहती दे, श्रत तहाँ 
वर्षा उच्चित संमव पर एप भावर्यक्तालुसर पर्षा्त मात्रा में नहों होती यहाँ खेती की 
उन्नति के हिये सिंचाई के इत्निस साधनें! का सहारा लेगा भ्रावश्यक दो जाता है। 
वाल्लब में पशुभों के शरीर मे जितना सर रक्त का होता हे, पौधों के किये उतना ही 
महस्त पानी दा हे । हमारे देश में कइने को हो प्रति बए श्रासतग ४२ इंच थ्षों होती 
है, हिस्तु भिक्ष मिक्ष रपानों को पिसित्ताओं को देखने से वास्उविक्ता का पता लगता 
हे । उद हस्थार्थ जहाँ थूक ओर उत्तर प्रदेश के पर्वतों के नीचे वाले इलाको में १०० 
इ च वर्षों होती है यहाँ दूसरी और पश्चिमी राजस्पान मे प्रत्ति वे आखतन्‌ केवल १० 
इ थे ही वर्षा होती हे । इसी प्यार पवाद रुथा दृहिण के कद भागों से भो! वर्षा की 
कमी ही रहती है । इन्हीं कारणों से हमारे देश के कई भार्गा मे सिघाई के कृत्रिम 
साथहों की झावश्यकता पता ह । ग्रदि खेती के अत्येक हरीडों के उपयोग से £ से 
खेकर ११ अठिशत तऊ फपलों में वृद्धि होदी है, सो ऊैयल सिचाई से हो ३० से ३५ 
प्रतिशत तक इद्धि की जा सकती है । कहा गगा है कि “अति एक्ड ३० सम घान, 
जिसकी कीमत खगभय ३००) हो, सम्दोषद्ण माना जा सझता हे । दूसरी ओर १६०) 
के मूल्य का ३६ मन भालू सी विशेष असस्भव नहीं हे) इसी प्रछार गन्ने से भी काएी 
हाभ मिक्षवा है, डिन्तु इन खच्चों दी प्राप्ति के क्विए सिंचाई झत्यन्त ही भ्रायश्यक है।” 
इप किचाई का पानी दो साधनों से मिदतता है--प्रततद्त प्रदृत्ि द्वादा वर्षो के पानी 
के रुप में भोर भप्रत्यतत प्रकृतिक सायं से 'सिचाई दवरा' । प्राकृतिक पानी (वर्षा) 
की पूर्ति के अपर्योक्ठ तया झसमान वितरण के परिणामखहप छिंचाई किपी न द्िसी 
हम साधन पा जिरर रहते को विदेश दोल एच्ता हे । देश के विमान के पूर्द 


श्ध्द ] 


अखणएड भारत में ७ करोड २० लाख एक्ड भूमि पर सिचाई होती थी, व्यय खैती 
२६ करोड र० लाख एकट भूमिपर की जाती थी । दूसरे शब्दों मे, यह कहा जा 
सकता हे कि केयल २४% खेर्ता में ही सिंचाई होती थी । देश के पिभाजन के बाद 
भारतीय-सच सें सिंचाई वाला कोत्र २६ प्रतिशत याने २९ करोड १० लाख एकड में 
से ४ करोड ८० लाख एक्ड ही रह गया, किन्तु बाद में इस ओर बहुत ही प्रगति 
हुई है। सन्‌ १६५१ के थॉक्‍्डों को देखने से ज्ञात होता है कि २७०७४ करोड एकड 
भूमि में से ४५६६ करोड एकड भूमि पर सिंचाई होती थी। हमारा देश बडा ही भगप- 
शाली है कि सोरे छेत्रों में ( थार रेगिस्तान को छोडकर ) कई बडी बडी नदियाँ य.तती 
हैं, किन्तु बडे दु ख़ की बात है कि वे लाभ के बजाय जीत्र एवं सफ्त्ति का नुफपान बाढ़ 

-के द्वारा अधिक करती हैं । हम नदियों के पानी का केवल ६ प्रतिशत उपयोग सो 
छविचाई एवं बिजली के लिए कर रहे हैं और बाफी का ६४% पानी व्यर्थ समुत्र में 
मिल जाता है । हस इन नदियों के पानी से न केवल देश मे सेती योग्य भूमि पर सिचाई 
कर सकते हैं, किन्तु ४ से लेजर ८ करोड़ क्लोवाड बिजली भी तैयार कर सकते है 


पिंचाई वी आवश्यक्ता-- 


हमारे देश में सिंचाई वी झावश्यक्ता मुस्यत पेप्सू, ब्रावनको र-को चीन, 
पजाब, मद्रास, उत्तर प्रद्श, उढीसा, ब्रिद्दार इत्यादि में शधिक है । पत्ञ ब मे वर्षा 
इतनी पर्याप्त मातः में नहों होती कि फसलें पूरी तरह से पक सके। मध्य-प्रदेश, उत्तर- 
प्रदेश, बिहार एवं उडीसा में अकाल से बचने के लिये सिचाई की आवश्यकता रहती 
है । भारतीय सेती के लिये सिंचाई की आउश्यक्ता निम्नलिखित कारण से होती है-- 

( १ ) हमारे <श मे वर्षा सानखून पर निर्भर रहती है, जिसकी मुरप विशेषता 
देश में श्ख्ममान एवं अनियमित वितरण तथा कभी-कभी बिल्कुल ही सूसा श्रथवा 
यर्षा बी अपर्भाप्तता है । यद मानसून भी मुख्यत वर्ष के कुछ ही महीनों में ( जून से 
श्रक्द्ूवर ) चलता है, शेष महीने प्राय सूखे ही रहते हें, श्रत फ़सलों को लगातार 
ब्ष भर पानी मिलने के लिये लिंचाईं वी ग्रावश्यक्ता रहती हे। 

(२ ) वर्षा मौसमी होने के साथ ही साथ अधिकाश रेत्रों में निश्चित समय 
पर भी नहीं होती और डसकी साम्ा भी निश्चित नही है। 

(३ ) चावल, गन्ना इत्य दि फरले ऐपी भी होती हें, जिनके लिये बे भर 
यथेष्ठ एव नियमित पानी को श्रावश्यक्ता रहती हैं । हमारे देश की प्राकृतिक मौसमी 
चर्षा इस आवश्यकता को पूरी नहीं कर सकती | 

(४ ) देश भ्रधिक घता बसा होने के क्षारण तथा तीब्र गति से बढती हुईं 
जन सख्या को देखते हुए देश के श्रन्न उत्पादन को तौन् गति से बढ़ाना अत्यन्त ही 
आपश्यक है। यह उसी अवस्था में सम्भय हो सकता हे, जबकि हमारे किसान गहन 
खेती करने छगें तथा जोतने योग्य भूमि को, जो श्री तक नही जोती गई है, उसे हल 
के नीचे लावें | इसके साथ ही साथ वर्ष में दो-दो तो क्या तीन-तीन फसलें लेने के 
डिये भी सिंचाई की आवश्यक्ता है । 
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वासव में सारतीय किसान का सर्जस्व शर्वे उसकी साही श्राशाएं वर्षा पर ही 
निर्मर हैं, श्तः समय को देखते हुए उसझ् पूर्ण रूप से चपों पर निर्भर रहना एक 
धोखे की चीज हो सदती हे । इस अ्रविश्चितता से रक्चा करने के लिए सिंचई का 
सहारा भ्रावश्यक हैं! देश के शिसाजन के बाद तो प्विंचाई की भ्रावश्यकता भौर 
अधिक बद गई है। परिचमी पडाद के, जहाँ नहरों का एक ज्ञाल सा डिद्ठा हुआ था, 
पाकिस्तान में चल्े ज्ञाने के कारण इमारे देश को काफ़ी कृति पहुँची है। कपास एवं 
परमन को उपल्ष के बदाते के लिये भी सिचाई के साधनों से यूद्धि करमा झावयर्क दै । 

इन्हीं सब कारण से हमारे देश के योजना कमीशन ने खेती णुत्र सिंचाई के 
साधनों को प्राधमिझ्ता दे! है । 
विच्ाईं से लाग-- 

(४ ) फसलों की उपज में ट्ृद्धि--फसलों के क्षिए पाती अत्यन्त ही आब- 
श्यक है। यदि फेसकों को नियमित समग्र पर पर्याप्त साया में पाती मिछता रहे तो 
कयक्षों वो पपज में श्रच्दी इुद्धि दोती है। इस सम्बन्ध में नहरों की श्रपेत्षा कुआओँ की 
छिचाई अच्छी मानी गई है। कुओं द्वारा ध्िचाई करने दालों को दूसरों पर हिभे, नहीं 
रहना पडता । कृषि उत्पादन में वृद्धि होने से उपभोग्य बाजारों में वस्तुग्रों की दृल-चल्त 
बढ़ती है, जिममे देश के यातायात के साधनों, जैपे-रेल दृत्यादि की आमदनी बदली है। 
लिचाई के उत्पादक कार्य ज्ञोकि सरकारी हैं, कृषि के लिय्े तो! सहायक हैं ही, साथ ही 
साथ राज्य को भी काफी भ्राय कराते है। इस्त तरह सिचाई जझन-क्हगराण में बुद्धि 
करती है । इसके कारण ऐसे स्थानों में, ज्ञो निर्दत हैं, थातादी पनयती है. और बहती 
हुई नई श्राव्ादी की श्रनाज समस्या को भी *वह हल करती है । हमारे देश मे अन्न की 
व्लेसान कमी को बहुत कुच्च सिंचाई के साधनों मे बृद्धि करके पूरा किया ज्ञा सकता है । 

(२) #प्रि में स्थिरता--जब का को दर्षा के प्रानी पर सिर रहना 
पता है तो उनझा कार्य अनिरिचत ही रहता है। कृषि का घन्धा तो बैंप हो श्ररद्धित 
एुवं अगिश्चित है, किन्तु दर्पा पर निर्भर रहने ले यह और मो अ्रश्निकत श्रनिश्चित हो 
जाता है। यदि कियी वर्ष पानी जिल्कुल नहीं गिरण,, कम गरिरदा है या दे मौके 
गिरता दे तो कृष्पे उपादुन में काफी कर्मी हो जाती है श्रोर किसानों को काफी क्ष्त्ति 
पहुँचती है, अतः जिन स्थानों पर मिंचाई के कृत्रिम खापनों का प्रबन्ध नहीं है, चहाँ 
सूमि के डुकरों पर जियमित रूप मे खेठी नहीं की जा सकती, क्रिल्दु जर शाबी मिलने 
का विश्वास हो जाता है हो हपि पक न्यिमित काये हो जत्ता है। 

(३ ) अकालों से रक्ञा--इमारे देश में भूतकाल में वर्षा के न होने से 
प्रकाल पड़ते रहे हैं । पानी का पर्या8 मात्रा में प्रबन्‍्च दोने पर, चर्षा के न होने से 
चाहे फसलों पर खर्चे बदता हो, झिन्तु फलों की उपडे विहशुस नष्ट नहीं हो जाती । 
इस तरह सिंचाई द्वारा भ्रकालों से रचा होती हे + 

( ४ ) रेलों की अधिक आय--#पि उद्यादव मे इृद्धि डोने से जर अधिक 
अनाज इत्पारि एक स्थान से दूसरे स्थान दो रेल द्वार भेडा जाता है. दो रेलों वही 
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आय में चृद्धि होती हे। इसका ध्वज उदाहरण पजात्र कै नहरी ज्षेज़ों से मिस्रता है, 
जहाँ नहरों में वृद्धि होने से कृषि उत्पादन बढ! और रेला की श्र य मे काफी वृद्धि, होने 
लगी । पजाब गेहूँ उत्पादन का बडा छषेत्र हो गया, जहाँ से देश के विभिन्न भागों को 
गेहूँ का निर्यात किया जाने छगा ओर इस प्रसयर ओ प्रान्त एक कमी का था, वद रेक्ों 
की श्राय में वृद्धि होने से वेस्द्रीय सरकार को अतिरिक्त लाभ देने लगा । 

(५ ) राज्य करो आर्थिक लाभ--जत्र किश्ली प्रान्त के किसानों की आर्थिक 
स्थिति में सुधार होता है तो उनसे सम्पन्धित अन्य लोगों को भी, जो उनसे व्ययद्ार 
करते हैं, झार्थिक लाभ होता है। उद्योगपतियों को भी ल्वाम होता है आर देश में 
ब्यापार तथा अन्य कार्यों में भी सामान्य चृद्धि होती है। लगात, श्राय कर, रुटरप 
फीस से भी राज्य की थराय बढती है, जिससे प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकार को लाभ 
मिलता है | यह लाभ विशेषहर भारत जैप्ते कृषि श्रघान देश को मिलता है । 
पिंचाई के साधन-- 

भातत में सिंचाई के मुप्य चार साधन दै--ऊुर, तालाब, नहरें तथा अन्य 
साधन । सन्‌ १६९० के ऑकडो को देखने से यह पता खगता है कि इन साधनों का 
नचे लिखे भ्रनुसतार उपयोग होता था -- 

( सिचित क्षेत्र करोड एकडों में ) 
पसेती का नहरों.. ताताबो.. बुआ अन्य साधनों... एुल क्षेत्र 


कुल कोन. द्वारा द्वारा द्वारा द्वारा 
२७०२ सर्प ढ़ १४३ हि श्र 
हुओं द्वारा उिचाई-- 


कु्ए भी दो प्रकार के ह--पदले ऊपरी भाग के साधारण कुए और दूसरे 
नालीदार था व्यूब बेल । हमारे देश मे साधारण कुओं वी सपया लगभग २६ लाख 
हैं आर उनमें करीब १०० करोड रुपयां की पूँजी लगी हुईं है । यह श्रनुमान लगाया 
जाता है कि देश की कुच भूमि के २% भाग की छुझ्रों द्वारा सिंचाई की जाती है। 
भारत में पज्ञाब, उत्तर प्रदेश, मद्रास तथा बस्बई राज्य कुप्नों की मिंचाई के ढिए विशेष 
भसिद्धू है । वैसे तो सामान्यत कुएं क्सिर्नों की व्यक्तिगत सम्पत्ति है, किन्तु सरकार 
ने भी सन्‌ १८८३ के भू मे सुधार ऋण अधिनियम के आधीन तकाबी बग्ण के द्वारा 
झाधिक सहायता देरर छुओ्ों वो सरप्रा में वृद्धि की हे | इसके साथ ही साथ इस 
प्रकार सुधारी हुईं भूमि पर माल्गुजारी की बृद्धि को अस्थायी रूप से स्थगित करके 
भी सरकार ने किसानों की सहायता की हे। हमारे देश के 'श्रधिक श्रत्च उपभाओ! 
आदोलन के श्र वीत सन्‌ १६४४-४७ तक करीब ७२,९०० आर सन्‌ १६४७-४६ 
के बीच ९,६०० नये कुए बनयाये गये । कुआओं द्वारा की जाने वाली लिंचाई का झोन 
डनकी बनावट पर निमंर रहता दे । ऐसे कुएं ज्ञो नदी के पास खड्डा करके बनाये जात 
हैं, वे १ एकड भूमि पर सिंचाई करने के योग्य होते हैं, किन्तु ऐसे कुएं जो गहरे और 
पबड़े बेंधे द्ोते हें, वे * से लेकर १६ एुस्द भूमि की सिंचाई कर सकते हैं, मिनका 


होता पु सु 


एज ५०० सपयोसे रह ुपरयों तक होता है । इनकी बोच की फ्रेशी के करे * 
पुकड भूमि की िचाई करते के चोध दोते हैं। इस शरीर कुएँ बदाने में. यई सुविधा 
होती है कि किसान अपनी शावश्यरठा एवं झार्थिक [वति के भलुसार गये में उपलब्ध 


उत्तर-पदेश में ही इनछी सप्या मे अच्ची बृद्धि हुई देश में इनकी सरपा में. आशा: 
तीठ एवं भावश्यक बृद्धि ने होने के कारएँ में सुपतः किसानों की आर्थिक स्थिति का 
कमर दोता ही है। साहकार क्लोग भी ऊँचे ब्याज पर ऋ< देते हैं। भूमि विभाग 
एुवं विपरी खेती ने भी इस दिशा में स्‍ोप्साइन नहीं दिया; वर्योकि आाधिक घरा 
(76०0०06 घछण6छटो के न होने ते छुपा का छर्चे अविक प्रतीत होता है । 
इसके अतिरिक्त क्लिसाव एवं उसके चैढों को कुएं से पानी निकालने में जो भारी श्रम 
पदता है, इस कारण भी कई किसान कुओं का लाभ नहीं उठा पाते यदि सरकार कम 
ड्याज पर आवश्यक मात्र में और दिये ऋण की भदृप्पग पं 
से करने की सुविधा देते हुये, किसानों को झ बनाने के ढिये अध्य दे तो अवश्य ही 
देश में मचाई के इस उपयुक्त एवं कम खर्चीले साधत की सपय में अच्छी शढ्ि. हो 
सकती है। इसके अतिरिक्त सरकार सवा ही बुद्ध कु उचित दार्मों पर क्िपानों 
को सिंचाई करने का लाभ दे सकती है सहकारिता सिदान्त के आधार पर कुझ्नो 
निर्माण काये को प्रोस्पाइन देना भी समग्रोचित दे 

सिंचाई की किसी भी योजना में आधुनिक प्रणाली के नक्तीदार कुओं का एक 
बहुत ही महतपपू स्थान है। इब कु से विज्ञल्ली के पार द्वारा बहुत ही भ्रश्िक 
मात्रा में ( १ ऊँ से ६ चय्दे में करीद रे३े४०९०० गैलन ) वषे मर लगातार पानी 
सींचा जा सकता है। पुक के ए वी सहायता से करीब ६००-६०० १$४ भूमि पर 
ईपचाई की जा सकती है। इनकी गहराई ६० कीट से १०० फीट तक हो सकती है, 
ओ केइल यंत्रों को सहायता पे ही खोदा ज्ञा सकता है। सन्‌ १६४८ में भारत सरकार 
ने गिचाई के इस सावत की उपयुक्तता के सम्बन् म राय लेंने के लिए दो अमेरिकन 
फरेपओं को निमयण द्विया था। उन्होंने यह बताया कि इमारे देश मे पञ्ञाव, उतर 
प्रदेश एवं बिहार में इन छुआ के लिए ऐेत्र हैं, परत देश में ६,००९ कप बनाने की 
योजना बनाई गई, किन्‍्त दिजली की कमी के कारण तदय की पूर्ण सफलता न ही सकी । 
उत्तस्देश में रज्ञा घादी व्यबवैल योजना मे इप सम्बन्ध में चडी डक्नति को है। इस 
सोना के झस्वगेत करीब 00७०० डर ६ हमें से २३६०० है सत श्शइषक मे 
यार किये गये ) हैं; जो करीब ७०,००० एक सूमि पर ( ग्रोप्तत वर्षों के दिनों में ) 


घचाई कर सकते हैं। इसो प्रदार मास, बस्य॥ु, मध्य-अदेश, बवनकोर-वोचीन 


इण्२ ] 


इत्यादि से भी योजनाएँ बनाई गई । यह कार्य सद्रास में उद्योग विभाग को, मध्य 
अदेश में जन कार्य विभाग सथा अन्य प्रान्तों में कृपि विभाग को सौंपा सया है। बग्बई 
तथा ब्रावनकोर कोचीन मे कुछ योजनाएँ सहकारी सस्थाओं द्वारा चलाई गई हैं, जिनकी 
भार्धिक सहायतः सरकार ने भी की हे, किन्तु हमे यद्द न भूलना चाहिए कि यह 
साधन बहुत खर्चोला दे, इसलिये केवल गदरो खेती में ही विशेष लाभदायक हो सकता 
है और वह भी उस अवस्था में जबकि श्रालू , गन्ना, तम्बाखू, फ्पास इत्यादि कीमती 
व्यापारिक फसलों की खेदी की जाय । सर विलियम स्टेस्प, भारत खरकार के भूतपूवें 
सिंचाई सल्माहकार, के भ्रनुसार सिचाई के इस साधन की योजना के लिए चार्रो बार्तो 
का होना आवश्यक है--( १) भूमि की सतह के नीचे पर्याप्त मात्रा में पारी बहता 
हो ।(२) वर्ष में कम से कम श्रौसतन ३,००० धर्टों तक के लिये विस्दृत खेतों के 
लिए स्िचाई की माँग हो । ( ३ ) जमीन की सतह से पानी की गहराई ४० फीट से 
अधिए न हो ।( ७ ) बाधित छोत्रों मे बिजली का खर्च २ पैसा प्रति यूनिट से अधिक 
ने हो। हमारे देश में बिजली तथा किसानों के पास ऐजी की कमी होने से इन ऊर्श्नो 
की सख्या में विशेष छृद्धि नहों हो सकी है। कृषि कमीशन ने सिफारिश की थी कि 
धकावी ऋण, देकचीकल्य सद्याह, छुश्न( खोदने के यन्त्र तथर उचित सजदूरी पर होशि- 
यार वार गर देकर सरकार कुएँ बनाने में किसानो की सद्यायता करे । जहाँ किसानों के 
पास भूमि क्र हो और जिनकी व्यक्तिगत योग्यता ऐसी व ही कि थे स्व॒श्न कुएँ बना 
सके, वहाँ छोटी छोटी सहकारी समितियाँ बनाकर भी इन छुओ्रों के निर्माण में भोत्सा- 
इन देता चाहिए । उत्तरी शुजरात में सरकार ने ४०० नालीदार कुएँ बनाने की योजना 
* है, जिनके निर्माण का ठेका नेशनल व्यू जवैज्ञ करपसी को दियाः गया । यह कार्य 
चें३१ सन्‌ १६५३ तक पूरा होना चाहिए था, किम्तु कारणवश इस श्रवधि के 
का न हो सका। धब इस अवधि को ३१ मार्च सत्र्‌ १६४५ तक बढ़ा दिया 
गया है। 
तालाबों द्वारा 4चाई--- 


अ्रत भ्राचीनकाल से पझ्लिचाई के साधनों में ताल्मागरा का भी बहुत महरपूणो 
स्थान रह है | इसका उसयोग डनत क्षेत्रों म॑ विशेष होता है, जहाँ छुआ अथवा नहरों 
से विचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है | दक्षिण भारत में और विशपकूर 
मद्रास में भूमि पथरीली दोने के कारण इनकी अधिकता पाई जाती है। वहाँ नदियों 
या नाल्ों के वर्षा के पारी को रोक कर, सप्रह्‌ करके तालाब. बनाये जाते हें | कुत्नो के 
ही समान ताल्लाबों के शावार में भी मिन्नताएँ पाई जाती हे। मद्रास के चिह्नवपुट 
( 09#ह0कए। ) जिले की बडी सील से लेकर (जो २ से ४ हआर एकई तक 
भूमि की धिच ई करती है ) गाँवों से पाये जाने वाले छोटे छोटे तलैथा तक ( जो कि 
२-४ एकड़ भूमि से अग्रिक सिंचाई नहीं कर सकते ) पाये जाते हैं। इन तालाओं में 
से कई त्तो १०० वर्षों से भी अधिक पुराने हैं ओर कई पुराने ताक य पठ यए हें। 
वैसे तो पजाब वो छोडकर हमारे देश के सभी भागों में छोटे बडे तालाब विद्यमान 
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त रे अविकता है | वहाँ कटीब ३३५०९ तोजान हद और जिनकी 
सहायता से लगभग ३० लाख एकड भूसि पर दविचाई होती दे । बम्बई, मैसूर तथा 
हैदराबाद में भी इनकी अधिकता है। राजस्थान, सध्य-भारत, हैदराबाद, मैसूर, विध्य- 
अदेश के राज्य मे उनकी सरकारों ने तालाबों के निर्माण जै काफी घन ध्यय किया है| 
बाई तथा मद्रास के रैयतवारी हें में तथा देश के अन्य भार से घड़े-बदे तालाबों 
पर सरकार का ही अधिरार है। धाजकल ने -तथे तालावों के निर्माण में केरददीय तथा 
प्रास्तीय सरकारें धार्थिक सहायता देकर इस काने में काफी प्रोत्वाइन दे रही हर 
बम्बई, जावनकोर वां क्रोचदीन में सहकारी समितियों सरकार से ऋण लेकर इस 
कार्य में हाथ बेटा रही दैं। 'हिंचाई. की चोदी-घोटी दोजनाएँ. ( जकि गतोह# 
६ण॥ उणैेश॥९8 ) इतनी ध्यय साध्य नहीं द्वोतीं हर उसका फल भी शीघ्र 
मिछता है। इसमें से छहगाएों योजताएँ ( ताह्ावों सहित ) देश भर में पूरी की 
जा चुड़ी हैं और अनेक को हृस्‍्ध पे लिया हुआ है। इस उद्देश की प्राप्ति के ल्यि 
भारत सरकार व्यय के अखाभकारी भांग मं से राज्य सरकारों के साथ आावा खर्च 


बौँड लेती है ।” 


महरों द्वारा पिंचाई-- 

लहरें वर्तमाव समय में देश में खिचाई का एक महर्वपूर्ण एवं सुझय 
साधन हैं, जो अन्य सद साधमें के द्वारा की ज्ञाने वाली [धवाई से सबसे अधिक उतर 
पर सिंचाई करती है। नहदरों के निर्माण में बहुत झचिक ध्यय होता है, श्तः डनके 
विकास का कार्य वहुष! सरकार की नीति एवं झार्षिक सीमा पाए हो मिर्मर रहा दै। 
जो भी दो, दिसानों के लिये लिचाई का यह साथन कम खर्चीला सिद, हुमा है श्रौर 
दे फसलों की पैदावार में अधिक शृड्धि, करके लाभ उठे हैं ६ सन, १६०९ के खिचाई 
कमीशन वी पिफारिशों पर भारत सरबार ने अधिक उदार जीति अपना कर दरों 
की लम्बाई में विशेष चृद्धि की है। 

नहर सीन प्रशार की होती दें“ १) बारहमासी (५ एककशाएे ) 

(२) बढ़ की नहरें ( [0008 ७) (३) बाँध की नदरें ( 07489: 
एएाए उकाबी8 )१ बारदमासी नहरों के खहये नदियों के पानी को बाँध द्वारा रोका 
जाता है और आरवश्यक्ताइुसार नहरों में पानी छोडा जता है। इस तरह पानी 
पर्याप्त मात्रा में समह होने के कारण खेतों वो बचे सर पानी मिलता रहता है | बाढ 
को नहरों के छिये नदी के पानी को बाँध दारा नहीं रोका जाता, अतः जब बहती 
नदियों में पानी की सतई ऊँची रदती है, तभी नहरों में पानी धाता है। फलतः इन 
जदरों का उपयोग बाद के दिनों में ही विशेष रहता है, जबकि सदियों में काफी पादी 
बहता रहता है। तौसरे प्रछार की जहरों के लिये धादी के दोनों और बाँध बगाकर 
बर्षों के दिनों मे बरसात वानी को इकद्धा ऋरके सूले दिनों में नहरों के हारा खेतों पर 
वानी पहुँचाया जाता है। वाहतवे मे देखा जाय तो इन नहरों में. भौर तालावों में कोई 
विशेष मिन्‍कता नहीं है। मध्य प्रदेश, सध्य-भारत दर्थो दुद्धिण भारत में, जहाँ सूखे 
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क्षेत्र हैं योर जहाँ नदियां द्वारा सिंचाई करने मे वढिनाई होती है, बहुधा इस भकार 
की नहरों की अधिरुता है । 
या तो हमारे देश में पुराने काल में भी नहरें थीं, किन्तु श्रेप्रेजो के शासन 
काल में इनफा महत्त अधि बढ़ा हैं । कावेरी पर ग्रान्ड श्रनीक्ट (9787वें हैआाठा) 
१,६०० वर्ष से भी भ्रधिक पुरानी है। फीरोजशाइ ने ई३ वीं शताब्दी में पश्चिमी 
ज्मुना नहर तथा शाहजहाँ ने १७ वीं शत्तादी में पूर्वी जमुता नहर का निर्माण किया। 
अंग्रेजी शासन-काल में बडी बड़ी बारहमासी नहरों का अधिक निर्माण हुआ । उचरी 
भारत में नहरों की प्रयानता है, क्योंकि उस छेत्र में भूमि चौरस शौर मिद॒टी नरम है। 
एक विशेष बात यह है कि इस च्ष; में बहने वालो रुदियाँ हिमालय से निकलती 
हैं, मिनमें दप भर पर्याप्त पानी बहता रहता है, इसोकिये पत्ाव, सिन्ध तथा 
उत्ता-प्रदेश को बदरें ससार भर में भ्सिद्ध है ! सद्ास, सध्य प्रदेश तथा बुन्देलखंड में 
भी नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है | 
सिंचाई के इन साधनों का आर्थिक भ्रतिफच की दृष्टि से भी वर्गीकरण किया 
ज्ञा सकता है| सन्‌ १६२९ के पूर्व नहरों फो निम्नलिफ़ित तीनों दर्गों में रा गया -« 
(१) डब्यादन कार्य (२) कम डरयादन कार्य तथा (३) छोटे कार्य | उत्पादक कार्य वह 
थे, जिनमे उनकी पूर्णता के दूस वर्ष के अन्दर ही तगाई हुई पूँजी पर ब्याज का ख्चै 
निरकने योग्य शुद्ध झ्रामदनी हो जाती थी। इस भ्रक्नार नहरें उत्तरी भारत तथा 
मंदास में श्रथिक है। कम उत्पादक कार्य (0700800४७ ह०गो०७) वे थे, जिनसे 
अत्यक्ष आय रहीं होती, किन्तु जो अ्रकाज्ष के विरद् बीमे का कार्य करती हें । इनका 
खर्चों सरकार की सामान्य भरामदती तथा श्रकाल रहा चीमा सहायता (फरार 
सिशार् फप्05) फड से क्रिया जाता है, जो सब्‌ १८७७ ७८ के अकाल के बाद 
कायस किया गया । छोटे कार्यो में तालाब, कुएँ इस्पादि मिल्रित वर्भ सम्मिलित हैं, 
जिनका खर्च चालू राजस्त्र से चसता है । 
सन्‌ १६२१ के दाद उपयुक्त वर्गीकरण को समाप्त करके उत्पादक तथा 
अजुद्यादक नामक दो दी वर्ग रखे रये । डत्यादक कार वे हैं जो दत्य लाभ पहुँचाते 
(छ९7पाशय४ ४७) हैं और अनुत्पाद कार्य ये हैं जो अत्य् रूप से द्व॒ब्य का लाभ 
नहीं देते, किन्तु देश में भ्रकाल से बचने के लिये अत्यन्त आवश्यक है । 
नहरों के कारण इमारे देश के क्सिनों को काफी ल्लाभ हुआ है, किन्तु इनमें 
चौन' दोष है--नहरों मे काप्पी बाल बहता है, जिसके वास्या सजानुवेधन एिडटटाा 
१,08987प6) हो जाता है और उसके भाप बनकर उड़ने सेलवरण पदार्थ भूमि के ऊपर 
थ्रा जाते हैं, इससे भूमि की उ्यरा शक्ति निरश्न पड जाती है । इस तरह भत्येक्र प्रान्त 
में अलकाली ल्ोना पा रेह के कारण वहुत सा क्षेत्रफ्ल ऊपर भूमि में चइल गया है। 
उत्तर प्रदेश, पजाब तथा बस्बई के कुछ भार्गों में यह समस्या बदी विक्ट हो गई है, 
हाँ भूमि अनुत्यादक हो गई है ।थय प्रान्तीय सरकारों ने इस झोर विशेष ध्यान 
दिया है। इस कारण बेकार परी हुईं भूमि को खेतो के योग्य बनाने के लिये उन्होंने 
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कमेदियाँ नियुक्त की हैं, मो इस सम्बन्ध में योजनाएं बना रहो हैं। दूसरा दोष यह मी 
है हि नहरों के कारण काफी पानी ब्यर् बदता है | यह कहा गया है कि नहरों के 
प्रारम्भ होने के सम्रप जितना पानी निरुलता है प्रायः डसका आया ही पानी खेलों में 
पहुँचता है । यदि सिंचाई विभाग समय पर और आझावश्यक्ताजुसार पाती दिया करे 
चथवा यानी का मीटर छया दे तो यह दोप बहुत अशों में दूर दो सकता है। तोसरा 
दोप यह भी है कि नहरों द्वारा सिंचाई कराने की को फीस या खर्चा लिया जाता है, वह 
नियमाजुमार निश्चित नहीं है। उसकी दूर स्थान स्थात, फसल तथा समय समय्र पर 
पिश्व-मिन्न है। झ्रावश्यकवा इस बाठ की है कि किसान से पावी के उपयोग की मात्रा 
के अजुपतार निश्चित दुररों से दाम लिये ताँव, मिसमरे वह पानी बा स्पर्थ व्यय नहीं 
करें । इन द्ोपों का श्रों अठवारायण ने अपनी पुस्तक 'ईन्डियन इकोनोमिक लाइफ 
में सुल्दर वर्णत किया है । 


देश के विभाजन हे पूर्व पिचाईं-- 

आरत में जल की अविकता होने से सिचाई के विक्िक्त साथनें का उपयोग 
प्राचीन काल से दी होता चच्चा था रहा है, किन्तु जहाँ तक नदियों के पानी के उपयोग 
का प्रश्न है, समुद्र को बह कर जाने वाले पानी में से कुछ का केवश ६ अतिशत हो 
पयिचाई के लिये उपयोग किया जा रहा है । कहने का तात्थय पद दैं कि प्रभी सिंचाई 
के विकास की काफ़ी सम्मावता है। अंग्रेजों के शासनशाज्ञ के पूरे भी इस ओर पान 
था, डिन्‍्तु “उन दिलों में पूंजी तथा इ'नीवियारिंग लिएुएता के अमाव, भूधारण की 
अनिश्चितता, स्थायी सुधार के कायों में पूंजी न लगाने की इच्छा, आये दिन होने 
वाले झकमर्णों दया आन्तरिर राजनैतिक अशान्वि ने विदाई के विकास कार्यों में 
वधा पहुँचाई ” ईस्ट इुणिडया कम्यनी ने अपने शासनकाल में पुरानी महरों की 
मरम्मत करने तथा कुच् नई नहरों के निर्माण में काफी घब खर्च किया | सब १८२९ 
में परिचमी जमुझ नहर तथा १६३७ में पूर्यी तप्रता नहर की मरंस्मत की गई। 
सब्‌ १८३६-४९ के बीच कावेरी सिस्टम का घुनः निर्मोण किया। सन्‌ एछ्धश३ में 
ऊपरी गगा नहर बताई गई त्तथा रुमू १८२६ में घरानी हमली नहर की ज्ञगह ऊपरी 
बेशे दोऋाब नहर का निर्माण किया गया। सन्‌ १८४६ में दक्षिण भारत में गोदाबरी 
जइर जो करीद १० रख एकइ भूमि पर आज़ सी सिंचाई करती है, दनाई गई। कृष्णा 
दर्द के छेंद्रों की सिचाई के लिए सन्‌ १६२९ में नहरों का निर्माण पूर्ण किया गया ( 
चेगारी तथा फुबली नामक नहरें भी उस समय में बनाई गई (जो भ्राजकल पाकिस्तान के 
अगिज्रर में है) खब्‌ १८६४६ में वम्बई ज्रान्त का मु्कदी तालाब दक्षिण एढर के 
सूसे छेओ की सिंचाई के लिए बनाया गया [ 

इसझे बाद॑ व्यक्तिगत कम्पनियों द्वारा बनाई जाने वाली पिचाई योजना का काल 
झाया ) सन्‌ १८६१७ सथा सन्‌ १८६३ में ईस्ट इण्डिया केग्पनी के डायरेकटर्रो ने दो 
धयत्तिगत कर्सान्यों को पिचाई तथा नौसरणए की एुक बंदी योजना का काये सौवा, 
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किन्तु इन कम्पनियों के लालच, ज्ञान तथा अनुभव के श्रमाव (भारतीय परिस्थिति से) 
के कारण ये श्ल्फल रहीं और उन्होंने सरकार के लिए मैदान छोड़ दिया। 


व्यक्तित कसनियों की भ्रसफ्लता के कारण सिंचाई कार्य सम्बन्धी आर्थिक 
नीति में परिवर्तन करना पडा और सन्‌ १८६६ में सेक्र टरी शॉफ स्टेड ने खुले बाजारों 
से ऋण लेकर लामदायक ([रे8एप्त९८७पए०) कार्यो के निर्माण से लगाने के 
सिद्धान्त को स्त्रीकार किया | फलतः इस नीति के अ्रजुसार उत्तर-प्रदेश, पजाब तथा 
बम्बई में विशाल आकार की पॉच सिंचाई की नहर बनाई गई, जिनमें पंजाब की सर- 
दिंद नहर, उत्तर-प्रदेश में गंगा की नीची नहर त्तथा आगरा नहर, सवाल नहर (नीची) 
बस्त्रई की मुथां नहर तथा डेसटे नहर इत्यादि मी शामिल थीं। सन्‌ १८८० के शढाल 
कमीशन के बाद नहरों के कार्ये में काफी विकास हुो्रा । उत्तर-प्रदेश, सिन्‍्ध तथा दक्षिय 
के कम उत्पादक-कार्यों के भ्रतिरिक्त पजाब में कई उपभनिवेशिक नहरों का निर्माण 
किया गया । सन्‌ १८७७-७८ श्रकाल के बाद देश की श्रक्राल से रचा करने के लिए 
धक्ााल रहा घीमा फ़एड कायम किया गया, जिसमे प्रति वर्ष (॥ करोड रुपया जमा होता 
था, किन्दु इसझडी धाधी रकम रेल तथा नदरों के विकास कार्य में खर्च करनी थी, किन्तु 
यह पूरी रकम कभी खर्च नही दी गई। इस योजना के आधीन उत्तर प्रदेश में चेतवा 
नदर, मद्रास में ऋषिकुद्य योजना, बस्बई तथर दक्षिण में नौर भर परियार तथा 
सिन्ध में जामराब एवं तारा नहर प्रणालियों जैसे महत्वपूर्ण काये पूरे किये गये। 
सन्‌ १६०३ के भीतर सिंचाई कमीशन की सिफारिशों के अनुसार भ्नेरु कई योज- 
माश्ों को बनाकर पूण किया, जिनमें पआव की तीन नहरें, जी श्राज् प/किस्तान में हैं 
( ऊपरी केलम, ऊपरी चिनाव तथा नीचो बारी दोझाब ) भौर विद्वार की ब्रिवेशी नहरें 
अनाई गई । इनके अतिरिक्त मध्य-प्रदेश, बस्बई तथा दक्तिण में कई कम उत्पादक 
ज्षल/शर्यों का निर्माण किया गया | बसत्रई में सर १६०७ ८ में भडाराडेरा तथा भटगर 
बाँधों का न्मिण किया गया । सन्‌ १६१४ में ऊपरी स्वात्न तथा त्रिवेणी नहरें खोली 
गई । सन्‌ १६०३ के बाद उत्तर प्रदेश में भी बहुत महत्तपूर्ण नहरें बनाई गई । 

सन्‌ १६२९ के सुधारों के बाद सिचाई श्राश्तीय बिपथ्र बन गया, जिसका परि- 
खाम शच्चा ही हुआ । प्रान्तीय सरकारों ने सिचाई सम्बन्धी फा्यों में वाफी प्रगति की ६ 
उनके लिए एक बन्धन श्रवस्य रकखा कि ख्िचाई के कायों पर श्रनुमानित ब्यय ९० 
लाख रुपये से भ्रधिक होने की दशा में भारत सरकार की स्व्रीकृति झ्रावश्यक थी। 
उन्हें रकम उचार लेने की भी भनुमति थी ॥ फ़लत। अनेक नई योजनाएँ, जैसे--सिन्ध 
में ससखर बाँध, पंजाव में सतलज घाटी योजना, अवध में शारदा नहर, बंगाल 
में दामोदर नहर, मास में कावेरी, सेन्टर-बॉघ, सोलापुर प्रान्त में निशा राइट बेंक नहर 
तथा बहांबलपुर एवं बीकानेर रिय्रासतों में कई योजनाओं को पूरा किया यय्रा इन 
ऋहरों में सन्‌ १६२८ में चालू की यई शारदा नहर ससार में अ्रेली सबसे लम्बी नहर 
है, मिसक्री लम्बाई ४,१७७ मोल है | 

कृषि तथा मिचाई विभागों में घनिद्ट ता लाने तथा लिंचाई सम्बन्धी शिकायतों 


पु 


दी सुनवाई करने के देत स्थानीय समितियों के िमोण के लिए कृषि कमीशन ने मस्ताव 


((शाएगे गुजाहुएंणा 80970) बताया गया । 

सन्‌ १६४४४ में द्िचाई योजनाएं के उद्देश्य जे दु् परिदतेन हो गया और 
यह तय किया गा कि उनकी उद्देश्य न केवल खिचाई का ही रहे, किन्द बे बहुस्देशीय 
रहें। इस प्रकार योजनाओं को बनाने तथा डनमें आपस में सहायता करने के उद्देश्य से 
अमल सन्‌ १६४ में वेस्तीय बहमार्ग, सिंचाई, तथा ह्लौकातरण कमीशन (0. 
पए.0) की स्थावना की गई | इस कमीशन ने यह हिश्दय किया कि जले को एंकम्ित 
करने का उद्देश्य केवल ईधचाई ही नहीं होगा, परन डप्नप्ते बिजली-उत्पादिगे। 
संचाण, मलेरिया सियन्त्रण, वाद जियन्द्रण, भूमि-विदास्ण प्रतिबन्ध, पानी मेरे को 
रोकने, मदुलियाँ पालना तथा मनोरंजन इस्पादि के काये भी लेना चाहिए ३ फवतः इसके 
दाद जो भी घोजनायें बनाई गई उत्तें ऐसे ही उपयुक्त उद्देश्य खखे गये | इस कमीशन 
का यह भी काये यर कि वह राज्य सरकारों के साथ पोजनाओं के सम्बन्ध मे विचार-विमश 
करके काये करें। कमीशन एक टेस्रीइल संगठन है, जिसमें एक धरध्यत्त, पूरे पम्प 


हैयार कीं । 
विभाजन के बाद सिंचाई-- 

के विभाजव के वाद सरकार जे अधिक भन् उचादन के लिए. विंचाई के 
तरीकों एवं साधनों में विछास की प्रधिक आवश्यकता की अलुभव किया है | विभाजन 
के कारण पंजाद की गेहूँ की तथा वैगाल की पटसन एवं चावल की उर्घरा भूमि 


योजनाओं की कुछ संए्या १७० है ) घपने हाथ में लिया है, जिनके पुर्ण हो ज्ञानि पर 
ओर भी २६ करोई एकड़ भूमि की हिंचाई हो सकेगी | 

सर्व प्रथम मद्गास ने [8चाई योजनाओं का आशातीत कार्यक्रम प्रारम्त क्रिया । 
ड्न योजताओं को अत्यकालीन, मध्य आकार ठथा चढ़ी योजनाओं का नाम देकर 
क्रमशः ४३० तथा ७८ करोद रू० ब्यय करके लगभग इष लाख (क्रमशः ४, हैं ह्पा 
३० लाख) एकड भूमि पर हिचाई करने का कार्यक्रम ध्रासस्म किया। इनमें तुद्मद्रा तथा 
इामपदुखागर पोजनायें भी समिमिकित हैं, जो वाद में पंचवर्षीय योजना मैं शामिल कर 


इ्ण्य ] 


दी गईं । इसके बाद उत्ता-अदेश ने भी ग्रास्स में विचाई के महत्व को ध्यान में रखकर 
कई योजनाश्रों को हाथ में लिया । वहाँ विजली पेदा करने तथा सिंचाई के लिए कई 
बाँध, बिजलीघर तथा नदियाँ बनाई जायंगी। न'ल्लीदार कुश्नों को चलाने के लिए भी 
बिजली की सद्दायता ली ज्ायगी । इन्देलखय॒ड क्षेत्र में कई बाँध तैयार करने का कार्य 
प्रारम्भ कर दिया गया। इनमें पीपरी बाँध और विजलीयर श्रत्यन्त ही महांवएण है.। 
रिहन्द नही से आर-पार एक २८० फीट ऊँचा बाँध १६ करोड़ रुपयों की लागत से 
तैयार किया जा रहा है, जो ३० लाख एकड़ भूमि पर खिंचाई कर सकेगा। यह 
योजना बहु डद शीय है । इसके भ्रतिरिक्त नायर नदी पर नायर बाँध तथा रामगंगा 
योजना भी महरतपूर्ण है। इन दोनों से सगभग १० लाख एक भूमि पर सिचाई की 
जायगी शौर रामगंगा योजना से बिजली भी पैदा की जावेगी । 

परिचमी बंगाल में दामोद्र घाटी बाँध योजना एक अत्यन्त विशाल योजना 
,है, जो श्रमेरिका की दौ० बौ० ए० के श्राघार पर बनाई गई है। संसद के अधिनियम 
द्वारा एक दामोदर घाटी कार्पेरेशन बनाकर उसके सुपुर्द काम दे दिया है। इस योजना 
से बिद्वार तथा पश्चिमी बंगाल को लाभ होगा। दामोदर नदी में स्थान-स्थान पर 
प्रानी की वाह को कम करने का अयत्न करते हुए सिंचाई के लिए नहरें तथा बिजली 
उत्पादन के केन्द्र निर्माण किये जायेंगे ।इस योजना को भी पंच-बर्षोग्न योजना में ले 
किया गया है। सर्वे प्रथम चार बॉथ बनाने कौ योजना है, जिनमें से दो बाँध फरीब- 
करीब परे हो घुके हैं । 

इनके भ्रतिरिक्त विद्वार में कॉसी बहुडद्देशीय योजना, गरडकघादी योजना, 
बम्बई के पाप्त मेशावा नद्दी सथा माही नदी योजनायें तथा बरदला तालाब योजना, 
गड्ढापुर बाँध थोजना, अ्रशोक ताल योजनायें भी हैं। मध्य-प्रदेश में चार करोड़ रुपयों 
के ल्वागत की ११ योजनायों को हाथ मे लिया है। पंजाब की भाकरा-माँंगल तथा हे 
डडीसा की सहानदी घाटी योजनाओं पर भी काम चालू है। इस सम्बन्ध में हैदराबाद, 
मेघूर, सौराष्ट्र, सप्य-भारत, द्रावनकोर-कोचीन, भोपाल तथा राजए्थान राज्य भी 
अपने-अपने छषेत्रों में मिंचाई के कार्यों का विकास करने में पीछे नहीं हैं । 
अपम पंच-वर्षीय योजना काल में प्िंचाई की प्रयति-- 

पंच-वर्वीय योजना कमीशन ने भारत सरकार को झोर्थिक नीति के अनुसार 
खाद्य उत्रावन में बृद्धि करने के लिये नदी घटी की योजना को प्राथमिकता दी है। 
अधम पंच-वर्षीय येजना में विशेषकर उन्हीं येजनाओं को हाथ में छिया गया, जो कि 
पहले से चालू थीं। हाँ, श्रन्तिम दो वर्षो में नई योजनाओं पर काये किया गया शौर 
द्वितीय योजना काल में भी उनका काय चालू है। योजना निर्माताओं ने प्िचाई भौर 
बिजली के लिए ६५३ करोड रुपयों की राशि निर्धारित की थी। स्वतन्त्रता से पूर्व 
समूचे देश के लिए लिंचाई और बिजली पर जितनी रकम ख्च की गई थी यह रकम 
उससे अ्रघिक्न है । इस क्षेत्र मे सिचाई के अनेरू छोटे मोटे केवल काम ही नहीं किये 
#गये, जैसे--नये कुएँ खोदना, पुराने कुओं की मरस्मत करना, व्यूबबैल्स खोदना, कुट्ों 


दर पैग्य लगाता; पलाब और नहरें बताता आदि, वविक सास ही मालडा नांगल, 


हैयार होने छगी है 


द्वितीय योजना में पिंचाई फे लक्ष- 
प्रस्ताव यह है कि दूमरी पृंच-वर्षीय योजवा के अन्तर्गत २९० फल णुकई 
भुमि की अतिरिक सिंचाई ने लगे । इसमें ते १९० बार पुकड भूमि को इिचाई. 
सो दिशालर तथा मध्यम योजनाओं से दोगी । विशाल तथा मंचन फ्रेणी की लिचाई 
पोन्‍जञगाओ्रो से जिय १५० द्वाख छाप पुकई भूमि की (वाई होगी, उसमें से ६० ले ले 
एकड़ की जिचाईती उन दोजबा्शों से होगी, सिते पर इस समग्र कस हो रहा है शरीर 
३७ लाख एड भूमि उन योजनाओं से सींदी जायेगी, जिन्हें दूसरी पच-वर्षीव पोजना 
| च्ये पिरे से शर किया ज्ञायगा । इन नई योजनाओं से अन्ततर श्द करोड़ एुकड 
भूमि तक वी खष्याई हो सकेगी । दूभरे परद-रर्षीव योजना के प्रथम तीन पर्षो में इन 
पोजनाओं से प्रति बपे २० बाव एस्ड भूम की रक्‍्याई. श्रविक हो सकेगी ओर 
अन्तिम २ वर्षो में रेप लाख एस्ड प्रति वर्ष की बृद्धि होगी । 
दूसरी गोशना मे सम्मिलित की मई नई स्िचाई योजनायों पर हागमग देर 
करोड २० पर्च करता होगा, लिप से १७२ करोड रपये बूनरी सोज्ञना मे फ्च किया 
ज्ञायेगा और शेष तीसरी ठथा बाद की योजनाओं में उर्च होगा। दूयरी योज्ञवाशों में 
प्लु तपा मध्यम श्रेणी की सिंचाई योजना * हिए कुच इेसर करोड रुपये को ब्यवरस्था 
डी गई है। रेई करोड रपये की अतिरि अवस्था से वे योजनाएं छू करने के लिए 
दी गई है, नो लिन्‍्च नर अप्णली तथा अन्य योजवाओं से भाप्त होने वाले भारत क्कै 
भाग के पानी की अधोग करने कै किये शुरू दी जायेगी । 
दूसरी योजना के कायम के अन्तर्गत सिंचाई की नई रेप बोजनाएँ सम्मि- 
लिठ हैं। इनमें से १० यऔजरार्थो का खर्च १० तथा ३० करोड सपये के बीच मै होगा, 
७ योजनाओं का £ तथा १७ करोड शुपये के बीच से और शेष ओजनाओं पर £ करोड 
रपये से कम शरद आयेगा। दस अकार इसरी योजरा में मध्यम वर्ग की सिंचाई 
योजताशों पर विशेष रूप से बल दिग गया | 


३१० ] 


नल्लकूप सम्बन्धी इन्जीनियरों मे विज्ञान-कला की प्रगति के फल्तस्वरूप एथ्वी 
के नीचे के पानी को छाम में लाने की सम्भावनाओं में पर्याप्त वृद्धि हो गई है ॥ सिंचाई 
के लिए भूगर्भ स्थिति पानो प्रयोग करने की सम्भावनाओ्ों का आकल्लन करने के लिए 
परीक्षण के तौर पर बहुत गहरे ३९४० नलकूप खोदने का कार्यक्रम प्रथम योजना में 
च लू किया गया था । अ्रभी तक २२ स्थार्नों पर पानी की यह खोज की गई है। 
दूसरी योजना में भी यह खोज जारी रहेयी । दूसरी योजना के लिए बनाये गये कार्य- 
हम के अनुसार ३५८१ नह कप बनाये जायेगे । इन न्‍लकूपों पर ल्वगभग २० करोड़ 
र० खर्चे होगा । हृपि क्षेत्र के छोटी सिंचाई योजनाश्रों छे रारीन इस घन की व्यवस्था 
की गई ६ और आशा है कि इससे ६,१६,००० एकड़ भूमि की सिचाई होगी । 
निष्कर्प-- 


हमारे देश के सामने सिंचाई सम्बन्धी योजना का पक बड़ा काये है, श्रताः 
सफलता के लिए ज़न-सहयोग बडा आवश्यक है। नहरों'की खुदाई का वार प्रत्येक गाँव 
के न्तिएसियों को सहकएरितए वी सीति के अलुसपर करनए चाहिए न कि बह टेकेदर 
को दिया ज्ञाय । ऐसा करने से सध्यजन का मुनाफा बच जायेगा झौर कार्य भी शीघ्र 
एवं अधिक फलदायक होगा । 


[२७ ) 
भारत में कृपि मजदूर 
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प्रारम्भिक--कृषि मजदूर से आशय आमीण छेत्रों में काम्र करने वाले उन 
व्यक्तियों से है, ज्ञो कि खेती के धन्वे में मजबूरी पर काम करते हैं । हमारी 
अपमीण जनता को एक बहुत बडा भाग कृषि भब्दूरों का है, किन्तु उनकी 
सामाजिक ओर ध्रार्थिक दशा अत्यन्त शोचनीय है) 

इपि मजदरों की संख्या--सन्‌ १६११ को जनगणना के अमुधषार गाँव में 
रहने पाली २६ करोड २० लाख जवता में से २४ करोड़ ६० खाख व्यक्ति 
हृषि में छगे हुये है और इन व्यक्तियों का १६% भाग कृषि करने वाले श्रमिकों 
का है। कृषि श्रमिकों को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है---खेतों में काम करने 
चाले, कुँझा आदि खोदने वाले और कुशल श्रमिक | भारत में कृषि श्रमिकों की 
संस्या में निरन्तर बृद्धि हो रही है । 

मजदूरी दरें एवं उसके चुकाने की विधिया--हसारे कृषि अ्मिकों को मजदूरी 
क्रेवल नगद रुपयों में हो नहों वरन्‌ श्न्य सुविधाओं के रूप में भी दी जा 
सफ्ती है । कुछ उदाहरण । न्यूनतम झुत्ति श्धिनियम १६४८। 

कृषि अग्रिऊ की बुछ विशेषतायें--मुख्य विशेषवार्ें ये हें--(स, श्मिरं में 
मोध्तमी बेकारी, (भा) छाम के घाटों में अधिकता, (३) मकानों की दयनीय 
दशा, (ई) कृषि श्रमिकों की दासता। केन्द्रीय धम सचिवालय छूुशा की 
गई जांच सत्‌ सन्‌ १६१०-४१ १ 

हृपि अजदूरों वी स्थिति को सुधारे के उपाय- (अं) हुषि मजदूरों में 
संगठन को आवश्यकता, (भा) श्रमिकों में सहकारिता की आवश्यकत्ता, () 
भूमि रहित कृषि श्रम्तिकों को खेती के छिये भूमि देना, (६) सूद्वान यश, 
(3) कृषि मजदूरों कौ व्ेझ्रान दासता वो पृक दुप् दूर किया जाय, (ऊ) 
मजदूरी में वृद्धि की जाय, (ए) वेकारी को दूर काने के लिये र्घु एवं 
कुटीर धर्खों को प्रोत्साहन दिया जाप तथा कृषि व्यवसाय में भी उच्नरति की 
ज्ञाय । (पे) भूमि प्रणाली का सहकारी झाम्य अबन्ध के आधार एर पुनमज्ञगव 
डिया जाय | (ओ) सामुदायिक योजना तथा रण्ट्रीय विए्तार सेवा 

'कर्म--पदि उपरोक्त सुकायं पर कार्य किया ज्ञाय, तो आशा है कि हमारे 

झृषि अमिरों दी अधिक दशा अवश्य सुपरेगी। 
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“कृषि मज्दूर' शब्द से हमारा ताप्पये गांवों से काम करने वाले उन व्यक्तियों से 
है, जोकि खेती के धन्धे में मजदूरी पर वाम करते हैं । हमारी ग्रास्य जनता का एक 
बड़ा भाग इन कृषि मजदूरों का हे । जैसा कि श्री बवेसने महोदय ने एक बार कहा 
था--गरीब किसान, यरीब राजा, गरीब देश'--यह कथन श्रन्य देशों के बारे मे भले 
ही सत्य न हो, क्न्तु हमारे भारत के बारे में, जहाँ लगभग ६७% लोग खेती में 
लगे हुए हों, जो कि गरीब हों और जिनका देश भी गरीब हो, श्रवश्य ही स्व है। 
जहाँ के फिसान स्वय ही गरीब हों, वहाँ दूसरे के खेतों पर काम करके श्रपनी जीविका 
चलाने वाले भूमिरहित किसार्या को क्या स्थिति हो सकती है, इसका अनुमान लगाना 
सरल नहीं। इन भूमि-रद्दित कृषि मजदूरों को दिन में दो बार भर-पेट भोजन नहीं 
मिल पाता और न पहनने के लिये पूरा कपडा ही | सामराजिऊ सुविधायें क्या होती हैं, 
इनका उन्हें ज्ञान तक नहीं है । कहने का तात्यय यह हे कि इनकी आध्िक स्थिति 
अत्यन्त ही पिरी हुईं है। 'सामाजिक श्रथ॑ व्यवस्थ? के इस युग में इन मजदूरों के रहने 
के लिए घर, दवाइयों की मुफ्त सहायता, न्यूनतम मजदूरी इत्यादि का महत्त श्रौद्योगिक 
क्षेत्रो मे काम करने व ले मजदूरों ले किसी भी तरह से कम नही होना च हिए, किन्तु 
बडे दु ख की बात है कि हमारे देश के स्पततन्त होने तक इनको दशा को सुवारने का 
पयक्ष न तो ब्रिटिश सरकार ते हा किया ओर न श्रस्य समाज सुधारकों, राजनैतिक 
कार्यकर्ताओं तथा खोज करने वाले व्यक्तियों ने ही इस ओर ध्याम दिया । 
झपे मजदूयों की सर्पा-- 

सन्‌ १६११ की जनगणना के अ्नुक्षार गाँवों मे रहने वाली २९ करोड ९०लाख 
जनता में से २४ करोड ६० ल्लाख व्यक्ति केयल खेती में छगे हुए हैं । खेती मे लगे हुए 
इन व्यक्तियों का १८३ भाद सेवी करने वाले मजदूर एवं उन पर निर्भर रहने वाले 
क़्टुम्बियों का था। खेती करने वाले मजदूरों को किसानो के नौजर! कहा जा सकता 
है। देश में पाये ज/ने वाले कृषि मजदूरों का देश को कृपकऊ जनता से श्रजुपात भिन्न 
भिन्न चेजो में एक सा नहीं है। सन्‌ १६५१ को जनगणना के अमुसार बऋनकोर- 
कोचीन में उनका अनुपात ३७%, भोपाल ३१% मद्रास २८%, मध्य-प्रदेश २५%, 
बिहार तथा देदरावाद २६% और पश्चिम बगल मे २ १% हें । बस्चई, उठीसः, पजाब, 
मध्य-भारत सथा पेष्सू में इनका भ्रचुपात १२% से लेकर १५% तक है । 


कृषि मजदूरों को विस्तार रूप से दो भागों से विभाजित किया जा सकता है। 
अथम श्रेणी के मजदूरों में वे हैं जिन्हें किसानों के खेतों पर लगातार एक माह या इससे 
श्रधिक दिनों तक काम मिल जाता है। इसके प्िपरीत जिन मजदूरों को लगातार 
एक साह भी छाम नही मिल्ल पाता उन्हे हम द्वितीय श्रेणी के सजदूर कह सकते हैं। 
भारत सरकार द्वारा की गई जाँच से पता लगता है कि कृषि मजदूरों का ४४% भाग 
मजदूरों की गिनती में आता है। पञ्ञाब, बिद्वार तथा उत्तर-प्रदेश में मजदूरों का श्रज्पात 
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अन्य रास्यी दी अपैधा अधिक हैं, लदों व ऋमश, २४९, २२१ उथा २०% हैं, 
किन्तु पश्चिमी बगाल में केदल ६९८ मजदूर ही पाये जाते हैं 
हृषि मजदूरों के मेद-- 

हपि मजदूरों को न्म्निविछित बर्गों में विभ्तत किया था सकता दै;-- 
(१) खेतों पर काम करने दाले, जैये---इल चछाने वाले, मिचाई करने वाले, निदाई 
यूव खेत खोदने दबाले, फपल काटने वाले इत्यादि। ( २ ) साधारण मजदूर, जैमे-झु शा 
खोदने वाले, खेत के भा्प-पास प्ध्यर या मिट्टी की बाइ लगाने चाले, पत्थर खोदने एवं 
डोने बाल्े इत्यादि) ( ३ ) निपुण मनहूर, जेपे--सुनार, राज, लुड्वर, इद्यादि। इनके 
अतिरिक्त कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास अपनी स्वयं की भूमि कस होती 
है श्र वे उस भूमि पर पूर्ण रूप से विर्भर नहीं रह सकते, अतः अपने जोदन मिर्याद 
के लिए दूसरे किसानों के खेतों पर कमी-कझमी मिचने वाले चोटे-मोदे काम काने के 
लिये जाना पडता है। भूमि रहित मजदूर ऐसे भी होते हैं जो किसी दूसरे फरिसान को 
भूमि को धस्थादे रूप से किराये पर लेकर उस पर स्वयं खेद! करते झौर फसल के 
कट ज्ञाने पर भूमि के स्वामी वो छल्ले का निर्धारित भाग € झ्राधा तिहाई या अन्य 
आग ) दे देते है। पेसे व्यक्तियों को हम “वरदाईदार' बसे है। पेसे दोनों प्रक्रार के 
च्यक्तियों की दशा उपरोक्त तौनों भ्रकार के कृषि मजदूरों से दिशेष अच्छी नहीं कही जा 
सकती । जत-सरफ्म में वृद्धि के साथ-साथ ऐसे भूमि रद्धित वराईदाएे' की पर्दा में 
मी हगातार इृद्धि होते के कारए उसमें श्रापल में प्रतियोगिया होने छगी है, जिमका 
ल्षाम भूमिपति उदते है । ये मूमिरतति ऐसे हो व्यक्ति को धरनी भूमि देते हैं लो भ्रधिरछ 
किराया और दे३! की जाये शात्यी एचत में से अधिकाधिक द्विस्स इन्हें देने का देवार 
हो । इस प्रतियोगिता के कारए इन भूप्रि रहित ब्यक्तियों की झआामइनी अन्य कृषि 
मरदूएों की आमदनी से भी कम होती है। डपरोक्त दताये गये कृषि मनदूएों में न 
केवल्ल पुरुप ही सम्मिलित ह, डिन्‍्सु पियाँ एवं दच्चे भी बडी सप्या में पायें जाने है | 
विशेषकर चोटेदयों की छियों अधिक पाई जाती है। छुद् कार्य ऐसे होते है हो 
स्त्रि्ोँ एवं बच्चे भ्रघिक्र तेजी से ऋर सकते हे, अत. उन्हें मह्दूए भी ऋचद़ी दी जाठी 
है । साधारएत' संदसे श्रप्रिक मज्दूधी पुरुषें को, उनसे कमर स्त्रियों को भ्रौर सबसे 
कम बच्चों को दी ज'ने की प्रधा सी पड़ गई हैं ) 
अप मजदूरों की संरय। में छद्धि -- 

पिछले वर्षों में यह देखा गया है कि कृषि मजदूरों की सेंस्या में प्रति वर्ष बड़ी 
ही तेनो से बृद्धि होती जा रही है, जो इमारे देश की एक महत्व बेझारो की समस्या 
दो और भी जटिल बनाने से रहापक दो रही है। देश के उन चेत्रे में, लहोंँ जन-सरपा 
की भद्धि इतनी अधिक हुई है कि जिसका सार सूमि सहन नहीं कर रूकती थीर जहाँ 
जीवन लिया के इन्‍्य श्ग्सवो में पर्याप्त विकास नढ्ढीं हुआ है, रुपि मजदूरों को 
हे भी विशेष पाई ज्चवी ड्ंप त््ी आर के० सुकज्ीं के अचुसार सद्‌ १६११ 
ओर १६२१ के दीच इनको सप्दार्म ररा७ पतिश्त इसधि हुईं। सन्‌ १६११ झौर 
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सच्‌ १६३७ के बीच लगमग ११६ लाख, अधात्‌ €३ ४% चूद्धि हुई। यदद पाया गया है 
कि इस देश मे ब्रिटिश राज्य के ठीऊ तरह से जमने और पित्त मिन्‍न भागों का एकत्री- 
करण होने के वद्‌ से ही छूस्या में वृद्धि होने का अवसर मिल्ला | श्रन्तराष्ट्रीय श्षम- 
संगठन ( १६४४ ) के अजुमान के प्रनुसार हमारे देश मे काम करने वाली १६ करोड 
जनता में से हपि मजदूरों की सयया ६ ८ करोड से कम नहीं है । इस सरय्रा में बृद्धि 
के कारणों में जन सरपा में निःन्‍्तर तीच्रता से वृद्धि और उसका खूमि पर सार बढ़ना, 
ग्राम उद्योगों का विनास तथा श्राधुनिक उद्योगों का ग्रावश्यक एवं ठीक रूप से व्रिकप्तित 
न क्या जाना, सामूद्िक उप क्रम का दुस्पयोय, लगान पाने वले भूमिपतियों की 
संख्या में वृद्धि, बडे बडे जमीदारों की लापरवाही एवं उनरी अदूरदर्शिता, उत्पादन की 
प्राचीन «ला एवं साधन, भूमि बेचने एवं रहन रखने की स्वतन्जवा, भूमि-कर नीति, 
भूमि का उपविभाजन एवं खेतों का बिखरे होना तथा भूमि रहित कृषि मजदूरों की 
कमजोर श्रार्थिक स्थिति इत्यावि मुख्य है । 


मजदूरी की दरें एवं उसके डुकाने की विधिया--- 

कृषि मजदूरों को मजदूरी न केयल रोकड में बल्कि अनाज, कपड़ा तथा प्रस्य 
सुविधाओं के रूप में भी चुराने की प्रथा हमारे देश मे प्रचलित है। इन प्रथाओं के 
प्रग्रेफ स्थान में भिन्न मिन्न होने के कारण मनदूरी को नगदी रुपयों में श्रौकना श्रत्सस्त 
ही कठिन है । इन्हें दी जाने वाली श्रन्प सुविधाओं में ख ने के लिये दिन मे एक या दो 
बार न'स्ता या रोटी, पहिनने के लिये कड़े, पीने या खाने के लिए तम्ब्राक्‌ रहने के 
लिए भोपडी तथा सामाजिक कार्यों के समय पेशगी <पए देना भी शामिल्ल हैं। कहीं 
कह्दीं फल के पक कर घर झाने पर एक निर्धारित द्विस्प और दूसरे ल्ाभ ( जा जन्म, 
विवाह, झत्यु इत्यादि श्रवसरों पर मिलते हें ) प्रत्येक क्षेत्र मं वहाँ की परिपादी 
के अनुसार निर्धारित किए जाकर दिये जाते हें। छुरपा, स्त्रियों तथा बच्चों को 
अलग अलग मजदूरी मिलती हे। पत्राब के जालन्वर जिले में प्रत्येक पुरुष को 
३२२७० २ थाने श्रति दिन मिद्धता था। डा० एम० एन० देशाई ने लिखा है कि गुजरात 
में बिना सिचाई किए जाने वाले खेतों पर कम बरने वाले प्रति मजदूरों को २ ६) 
वापिक तथा सिंचाई किए जाने वाले खेतों पर काम करने बाले मजदूर को प्रति वर्ष 
३१) दिया जाता था। अ्रखित्र भारतीय जाँच से पता लगता ह क्लि आजकल 
पजाब के स्थायी भज्दूरों को २१०) प्रति वए या ४६) श्रति माह मजदूरी दी जाती हे 
ज्ञो देश में सयसे अधिक ऊँचो दर हे | पश्चिमी बगाल में केवन्त २ २) प्रति भा प्रति 
व्यक्ति मजदूरी दी जाती है । कृषि मजदूरों को इतनी कम मजदूरी मिलने के मुए्य 
कारण निम्न हैं --(१) बच्चों को मजदूरी न करने सम्बन्धी कानून वा असाव। (२) 
जमींदार, जागीरदार, माल्णुजार इत्यादि भूमिपतियों द्वारा ऋण का देश और उनको 
जीवन भर दंबाये रखना । कम मजदूरी का कारण कृषि मजदूरों का ऋण में दबे रहना । 
(३) कृषि मजदूरों में सगठन का अभाव और उनझा अलग अलय गाँवों में दिखरा 
होना । (३) उनको केवल खेती मौसम में ही मजदूरों मिज्ञना । (९) छोटे द्गों मे 
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अम्म होने के कारण सामाजिक दवाब । (६) कृपि मजदूरों मे भरिक्षा एवं अज्ञान तथा 
उनकी मजहूये की दरों में बृद्धि करने और डनके काम करने की स्थितियों को सुधारने 
के लिए भ्रमऊ सधो की कमी । 


देश के सिक्ष मिन्न क्षेश्नों मे भी मजदूरी की एव विधियों में काफ़ी असमानता 
एई बाती हे। अनाज या मश्दूरी विशेषकर या प्रति दिन य। प्रति माह से हिसाब से 
दी जाती है ) जहाँ केवल अनान ही देना होता है, वहाँ फपल के दिनों का भी ध्यान 
रक्‍्खा जाता है । ऐसी मज्दू। वर्ष में केवल दो या तीन बार, जब्र फसल तैयार हो, 
देने की प्रथा हे । श्रचाज की मात्रा निश्चित करते समय कृषि मजदूर के छुट्म्बियों 
की संरता पुय उसकी अनाज को आवश्यकता का भी ध्यान रकक्‍खा जाता है। ममदूरी 
की दरें काम के विभिन्न पक्ारों, जैसे--सेतों में हल लगाना, सिंचाई करना, फसल 
काटा, टोर चराना इत्यादि के अनुसार झलूग अलग रहती हैं। कहीं-कहीं देनिक मज- 
दूरी के साथ ही साथ सुबह का क्लेवा तथा दोनों समपर का भोजन देने की मथा चली 
आ रही है । राजस्थान के मेदाड क्षेत्र में लुहारो, सुनारी तथा चिनाई का काम करने 
बालों को रोदी के साथ साथ खाने के लिये पार या झाधा पावर घी धयत्रा देख भी 
दिया जाता है । छुं ठे-छोटे कामो के लिए सनदूरी बहुत कम दी जाती है। भ्रस्थायी 
मजदूरों को मजदूरी विशेषकर रोकड में ही दी जाती है, किन्तु जब ये लोग किसाओं 
से बुछ रुपया डथर ले लेते दें तो उसकी अदायगी मजदूरी के रूप में भी पूरी की 
जाती है। 

बंगाक्ष मे फसल काटने वाले मजदूरों को १० घइल काटने पर पुका यइल के 
हिसाब से मजदूरी चुकाई जाने की भथा है ६ ऐसे मजदूर जो वापिक अनुयन्‍्य पर होते 
है, वे प्रति वर्ष ८-१० मन चावल, दो जोड़ी कपडे तथा अन्य आवश्यक द्दोटी-मोटी 
चीजें पऐे हैं। विरभाम नामक जिसे में ८) से २०) तक चापिक तथा ६ या ८ सने 
धान म्रिल्ता है | कई गाँवों में छान या चावल के अतिरिक्त तम्बाखू , जलपान, नदाने 
के समग्र उपश्येग के लिये तेल तथा एक समय का भोजन देने की प्रथा चलती श्रातो 
है ५ जब से फसलों के भात्र अधिक ऊँचे होने लगे, सब से मजदूर रोकड मे देने की 
अद्भुत्ति पाई जाती हे । राजस्थान में दोटे-दुतदे बालकों को ४ आना प्रतिदिन ऊपल काटने 
वर्त्षों को ६ श्राना और कऊुँग्रा खोदने दात्ों को १२ झाना प्रति दिन दिया 
ज्ञाता है १० से १६ यर्ष त्क के बालक को जो खेती में स्थायी रूप से मनडूरी 
करते हैं, छगमभंग € ) मासिक तथा दोनों समय का भोजन एवं शारीर टकने 
योग्य क्‍्यदा दिया ज्ञाठा है। भूमि पर भार भ्रधिक बढ़ने के कारण बेंटाईदारी 
प्रथा का भी अधिक अचलन है। बेंटाईदार भूमिपत्ति के खेतों को खाद देवा 
हे, बीज डाहता है, सिंचाई करता है शोर सारे कार्यों को स्वथ ही करता है सथर आस 
हुई फसल का $ भाग भूमेपति को देता है। यदि भूमपति ही खाद दे तो (बा 
हे चर में एक दार) उसे फसदा का है भाण सिचता है। गन्ना एवं कपास जैसी स्यापा- 
शिक फपडों में मूम्िपति को अन्य फसलें की भ्रपेष्ठा कम दिस्पा मिलता ह्दै 
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कुछु वर्षो पहले चाय के खेतों पर काम करने वाले मनदूरों को मिलने वाली 
वास्तविक सजवूरी प्रन्य कृषि मजदूरों से भो कम थी। आसाम के चाय के खेतों पर 
। काम करने याले मजदूरों की स्थिति सम्पन्धी जानकारी देने के लिये नियुक्त की गई 
समिति ने बताया है कि इख प्रान्त के समदूर परिवारों की थ्राय में सन्‌ १६१४ से 
१६२२ के बीच केवल १६ २ प्रतिशत बंध हुई, जबकि जीयन निर्वाह की आवश्यक 
वस्तुओं के मूल्य में ३४% दि हुईं। यह परिस्थिति न केवल द्वितीय मद्दायुद्ध, के 
समय कितु इसके बाद भी रही, जोकि और भी गिर गई। केस्द्रीय श्रम सचिवालय ने 
मद्रास, मैसूर एवं बिशर के कृषि मजदूरों की स्थिति के सम्बन्ध म॑ जो तीच रिपरोर्द 
प्रकाशित वी हैं उनसे पता लगता है कि मश्दूर परिवारों की कुल आय से खर्च तो 
अधिक होता है। इनकी आय का अ्धिकाश भाग ऐसी भोजन सामग्री पर खर्चे होता है 
जोकि गुण एय परिमाण में भी घटिया होती है। फलत न केपल वे ऋणप्ररत ही रहते 
हैं, किन्तु उनका स्वास्थ्य भी जैसा होना चाहिये बैसा नहीं होता । 


न्यूनतम एति अधिनियम र व्‌ &४८-- 

हमारे देश के कृषि मजदूरों को देश के विभित छर्जों भ्ौर फ्सलो के अनुसार 
इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वह श्रपत्ती तथा अपने झुद्ठग्व की भ्र यन्त महावषूर्ण 
आवश्कतायों को भी पूरी करने में श्रसमर्थ रहता है। इसी दोष को दूर करने के 
डरेश्य से भारत सरकार ने सन्‌ १६४८ में यूनतम पगार अधिनियम पास करके प्रत्येक 
राज्यीय सरफारो को झ्रादेशा दिया कि वे इस श्रधिनियम के पास होने के तान वर्ष के 
अ दर, भ्र्थाव्‌ रूनू १६११ के अन्त तक ( बाद में यह अवधि दो बर्ष ओर बढ़ाकर 
३१ दिसम्पर सच १६४३ तक कर दी गई) अपने भपने राउय में कृषि सजदूरों की 
न्यूनतम मत्रदूरी निश्चित करदें। मजदूरी निश्चित करते समय स्पानीय रहन सहन 
की कीमत एवं सामान्य मजदूरों के सामान्य भवन स्तर का पूरा पूरा बिचार रखा 
जवे । इसी प्रकार क्रिसान सुधार समिति ने भी देश के भिन्‍न भिन्न क्षेत्रों के लिये 
मजदूरी की दरें निश्चित करने के लिये पगार बोर्ड काथम करने का सुझव दिया 
इन बोर्डो में भूमिपति तथा मजदूर दोनो क ही प्रतिनिधि हाने चाहिये, इस बात पर 
भी जोर दिग्रा। यह उल्लेखनीय ह॑ कि न्यूनतम मत्रदूरी निश्चित करने के पहले 
वर्तमान मजदूरी वी दर से सम्बन्धित तथ्यों को एकत्र करना भर फ़िर अधिनियम के 
लागू हो जाने पर उसझे निरीक्षण एव जाँच की भी पूरी आपश्यझृत् है। हमारे देश 
के कृषि मजदूर लाखों गाँवों में फैले हुए भर पूर्णंतदा ऋसगठित हैं, श्रत जब तक 
राज्य की ओर से अधिनियम का पालन कराने के सम्बन्ध में कडी जाँच नहीं की 
ज्ञावेगी ठब तक अधिनियम बनाने और छागू करने मात से ही विशेष लाभ होने वी 
श्राशा नहीं है। इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुये कुछ अरेशास्त्रियों का मत है कि 
इस अधिनियम वो लागू करने के बदले कृषि को एफ लामऊर न्यवसाय बनाया जाय 
ओर कृषि मनदूरों का संगठव क्यिा। जाय, ताकि वे अपने स्वामियों से स'मृहिक सौदा 
कर सर्वे, जो न केपल उन्हें बल्कि भूमिपतियों तथा साधारण जनता के किये मी 
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छामदायक सिद्धू हो सके । चाहे जो हो हमारे देश में इल अधिनियम का अनाव अच्चा 
ही पढा है और देश के ६ राज्यों में, जितमें पंजाव तथा उत्ता्मदेश भी सम्मिलित हैं, 
विभिक्ष छत्रों के मिन्न भिन्न कायों के अजुसार न्‍्यूनतस मजदूरी निश्चित करदी गई 
हे। उत्तर प्रदेश के १२ जिलों में ९० एकड से भधिर सेतों पर काम करने वालों के 
लिये न्‍्यूबतम मगदूरी निर्धारित की जा छुडी है। धन्य राशयों में भी यह कार्य प्रगति 
कर रहा हे । योजना घायोग ने यह आवश्यक बताया है कि ऐसे क्षेत्र में जहाँ बहुत 
ही कम मजबूरी दी जाती हो तथा बड़े-बड़े खेतों और गहन विकास के लिये खुने गये 
कंत्रों में न्यूवतम भज़दूरी अधिनियम को पूर्ण रूप से प्रयोग में छाया जाबे, 
लाकि ढृषि सज़दूरों कौ स्थिति को सुधारा जा सके भर इस म्रन को प्राथमिकता 
दी ज्ञाबे | इस सम्पन्त में पु सुझाव झौर दिया गाय, है कि इस भविनियम की प्रगति 
कैसी दो रदी हे, इस वात वी माँद एवं जानकारी के लिये समय-पम्मप्र पर भन्तर्भान्तीय 
ससाये की जवें, साकि उनके सामने शाने वाली सामान्य समस्पाशों का इल तिकाला 
जा सके और इन कठिताइयों करे दूर करने सम्बन्धी अबुभव का शाम सारे ही रा््यों 
को मिल सके तथा अधिनियम पूण रूप से सारे ही देश में अत्दी ही प्रयोग में लाया 
जा सके । 
कृषि श्रमिक की कुछ रिशेषतायें-- 
कृषि मजदूरों में मौसमी बेकारी--- 

कृषि मशदूरों की भाधिक स्थिति कमजोर बनाने में उनको दर्ष भर लगातार 
काम न मिलना भी एक कारण है । केवल खेती के दिनों में, जब मजदूरों की माँग 
भ्रधिक रहती है, अधिक लोगों को समदूरी मिल ज्ञाती झौर वह भो लगातार नहीं, 
किन्तु दीच बीच में छोडकर । यदि वर्ष भर के बेकारो के दिनों को जोदए ज्ञाय तो 
कदाचित्‌ ४० से १८० दिन दो सकते दें । इन पेकारी के दिलों में था तो उ हैं श्रपने घर 
फालतू बैठा रहता पदता है या भ्रास-पास के ग्रांवों में किसी काम की तलाश में सटकता 
पडता है | कुछ लोग काम के लिये निरुख्ती प्रौद्योगिक नयरों में भी चले जाते हैं। 
जब याँदों से काम की कमी हो ओर मजदूर श्रविक होते हैं तो मजदूरों फी दूर में 
गिरावट आय जाना भी स्वाभाविक ही है। जिन मजदूरों को काम नहीं प्रिल पाता 
या पूरा काम नहीं मिर्ता, उन्हें अपनी आवश्यकताओं के पूछ करने के लिये साहूकाएों 
से ऋण लखेवे के लिये वाध्य होना पडता है । यह उनकी शार्थिक परिस्थिति वो ओर मी 
भीचे गिरा देने में सहायक होता है ॥ 
काम के घणटे-- 

५. काम के घण्टे भिन्न जिल्‍्त स्थान, ऋतु तथा फपक्ोों द्वे लिये एक से नहीं 
हैं। वैसे तो कृषि-मजदूरों को वर्ष भर काम नहीं मित्रता, किन्तु जश बह सेतों पर काम 
करता है तो उसके प्रति दिन के काम का समग्र काफी लम्बा दोता है। औद्योगिक 
मजदूरों वी तरइ इनके काम के घण्दे निश्चित नहीं किये गये हें । साघारणतया मजबूर 
चुर्थ डे पर खेनों पर जाते हैं शोर केवल दोपहर के समय रोटी खाने और थोड़ा 


श्श्म | 


आराम करने के १-२ घटे को छोड़कर सम्ध्या होने तक काम करते रहते हैं। देश के 
सारे ही भागों में लगमग १ या २ घण्टे छुट्टी दे दी जाती है, किन्तु काम का समय 
मौसम के अनुसार ही बदलता रद्दता है। कभी-कभी तो हृषि भजदूर को, जबकि 
उन्हें रात को चौकीदारी करनी पड़ती है, प्रे २४ घण्टे ही काम पर रहना पडता है। 
कृषि मजदूरों के सम्बन्ध में यह एक विशेष बात है कि जिव दिनों खेतों में अधिक 
काम रहता है उन दिनों काम के धण्टे और भी श्रविक बढ़ जाते हैं । इस सम्बन्ध में 
कृषि सुधार समित्ति का प्रस्ताव है कि घाम के घएटे मलुप्यों के लिये १२ और स्ट्रियों 
के लिये १० से अधिक न हों। जब काम के घण्टे रु से अधिक हों, तो मजदूरों को 
अतिरिक्त मजदूरी दी जानी चाहिये। 
इपि मजदूरों के मकानों की दशा-- 

क्योंकि कृषि मजदूरों की स्वयं की भूमि नहीं होती, श्रतः बिरले ही ऐसे हैं, 
जिसके पास कुदु भूमि का टुक्डा हो जिस पर वे सपना सकान बना सकें, अतः उन्हें 
या तो भूमिपतियों की या गोंव की संस्थाओं के स्थामित्र की भूमि पर उनऊी सरपीकृति 
ले कर मकान या भोपडियाँ दना कर रहना पडता है। ये रहने की ोपडियाँ बहुत ही 
चोटी होती हैं। गोरखपुर के हत्वा मामक याँव में श्री माथुर ने देखा कि एक झोपड़ी 
जो ७ फीट ३ १२ फीट २ £ फीट की थी, पाँच व्यक्ति एक बकरे के साथ रहते थे। 
इसी ध्रकार शेखवीर नामक योंव के एक मस्‍्तान मे, जो कि १४३९ १४३८७ फीद था, 
दो बेल, मधुलियों के शिफ्षार का सामान तथा श्ोरीया ज्ञाति के मजदूर छुट्ठम्ब॒ के चार 
व्यक्ति अधेरे कपरे में रहते थे। इनकी कोपडियों का छतत्र इतना कम होता है कि पुएषों 
को वर्ष में दः म'द खुले मे सोना पडता है । केयत्ञ वर्षा और ठण्ड के दिनों में जबकि 
खुले में सोना ध्सम्भव हो जाता है, किसी तरह अपने मकान में ठुये रहना पहता है। 
डा० आर० के० मुर्कर्शी ने भी इनझे रहने के स्थानों के सम्बन्ध में लिखा है कि ये सोप- 
डियाँ केवल ऐसे स्थान में हैं अहाँ कि मजदूर केवल अपनी टॉगे लम्बी करके रात'को सो 
सकता है भर अनेक उदाहरण ऐसे हैं जहाँ पुक ही झोपदी में भ्रनेऊ ध्यक्तियों के सोने 
से आपस में पद न होने के कारण मयांदा मी समाप्त हो जाती है। ठण्ड के मौसम में 
एक ही कमरे में खी और पुरुष, युवक एवं वृद्धि श्रौर कभी कभी ज्ञाववर तथा बकरे 
साथ-साथ 5 से रहते हैं। इन मकानों में शुद्ध हरा तथा प्रकाश आने के लिए खिड़कियों 
का परधा नहीं, दीवालें तथा आंगन शीत के कारण गीले, व्यक्ति बुखार से पीड़ित भौर 
तय भी, सन्युएर्ती एसी प्यततय एछती। है तक पत्थु का रूर चगा हो। शहता। कै १च्यर के 
आस-पास गन्दगी के कारण मच्छरों इत्यादि का जोर भी कम नहीं रहता । 

जथम योजना आयोग ने सुझाव दिया है कि जिन याँबों मे कृषि मजदूर किसी 
दूसरे की भूमि पर अस्थायी श्रधिकार पाकर मकान बना कर रह रहे हैं तो बह उन्हें 
स्थायी ऋधिकार दे दिये जावें | यदि इन लोगों के सझान गाँव की सामान्य भूमि पर 
बने हुए हों तो झाम्य पंचायतों को चाहिए हि वे उन्हें भूमि मुफ्त मे ही सौर दें। ऐसे 
स्थान, जो कि कसी भूमिपति के व्यक्तिगत अधिकार में हों, शूमिपतियों को मना कर 
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( राजी या खुश करके ) या अ्वश्यकता पड़ने पर भ्रधिनिषरम्त द्वारा ऐसे भूमि रहित 
कृषि मजदूरों को सौंप दिये जायें, जो उन स्थानों पर रह रहे हों। श्ावश्यकतानुसार 
भूम्रिएतियों को एत्ति पूर्ति देकर या सुफ्त सें जमीन लेकर। आम्य पचायतों को चाहिए 
कि वे कृषि मजदूरों को मुफ्त में उनके मकानों के किए स्थान दे । यदि गाँव में भरमि 
की तज्ञी हो तो गाँद के बाहर स्थान दिया जाथ भौर विशेषकर हरिजनों तथा दिछुडी 
जातियों के रहने के क्षिए भी स्थानों का प्रबन्ध किया जावे। 


कृषि मजदूरों में दासता-- 

इमारे देश के कई भाँधों में हृपि मजदूरों को स्थिति, उनफो अत्यधिक गरीबी 
के कारण दारसों जैसी हो गई है । इन स्थानों के जमांदार, जागीरदार, माक्ष-युज्ञार, 
मदाजन तथा सुपम्पत्न किसान इन मजदूरों को उनकी शावश्यकता के समय छच ऋण 
देकर उन्हें वश परम्परा के हिये दास बना लेते हैं। पह प्रथा देश के उन स्थानों में 
शधिक पाई जएती हैं, जदाँ निम्न एवं दलित वर्ग के छोगों की अधिकता है। ऐसे जेत्रों 
में बत्रई, मद्रास, भालावार, कोचीन, मध्य प्रदेश, बरार, मध्य भारत इृष्पादि सुए्व हैं 
ड० झुरर्डो ने उस श्रेणी के कृषि मजदूरों का वर्णन किया है, जिन्हें कभी नयेद मजदूरी 
नहीं मिलती और जिनकी दशा दासों के समान है। बम्बई पान्त में छुबका 
(]00088) तथा कली (एप)9) कदलाने वाले ऐसे क्षोग हैं, जिनमें से अनेक परि- 
चार बह पीढियों से अपने स्वामियों के यहाँ दासों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर 
रहे हैं। इन मजदूरों को विव्राह के अवसर पर इुदे र॒फ्या बिना ब्याज ऋण दे विया 
जान है और जब तक यह ऋण वापिस नहीं घुडाया जाता तब तक उन साहूकारों के 
यहां दास वी तरह सेवा करनी पढ़ती है ॥ खाने के लिए भोजन ओर पहिनने का कपडा 
भाक्षि+३ को ओर से दी मिलता है। मद्रास आान्त के दक्षिण पश्चिम भाग के इसाहा- 
चास (9089४89), चिर्मस (09७&80705), पइलेया (?प्ा४५७७) चथा द्वोलिया 
(घ्रणाए8५) इ्यादि की स्थिति दासों जैसी है । 
केम्द्रीय श्रम सचिवालय द्वारा की गईं जॉच सन्‌ 2६५ ०-५१-- 

केन्द्रीय भम सचिवालय के द्वारा हृपि मजदूरों के सम्बन्ध में की गई जाँच तीन 
भागों में प्रकाशित की गई है। उनके कुटम्व॒ सम्बन्धी आर्थिक स्थिति सथा रोजगार 
इत्पावि के सम्बन्ध मे जो जाँच की गई वह नमूने के आधार पर ही की गई है, क्योंकि 
सऐ देश के कृषि मजदूरों छो पूरी-पूरो जाँच करना बडा हो कठिन और एक छम्बा चौडा 
काम हो जाता है। नमूने की जाँच म१२ गाँवों में रहने याले केदल १,०३,४७८ 
इडुरिवियों वी है । इन गांवों में ७४"८% परिवार खेती पर निर्भर रहते हैं और ३०४, 
हंपि सजदूरों के परिवार हैं। कृषि मजदूरों के परिवारों का शाघा भाग, भर्भाव्‌ १५ २१ 
पैसा दे जिनके पास स्वर की कुछ खेती योग्य सृसि है ओर बास्ये के १ श्र्कू 
परिवार भूसि रहित कृषि मजदूरों के परिवार हे। दूसरे शब्दों में यों कट्ा जा सकसा है 
कि हमारे देश के गाँवों में रहने वाले परिवारों की सस्‍्या सायलरा *ै८० लाख है, जिनमें 
से १७६ साख परिवार कृषि मजदूरों के हैं| 


३२० ] 
क्ृषपि मजदूरों की स्थिति को बुघारने के उप्य-- 

(९ ) शषि मजदूरों में सपटन की आकश्यक्तता--इन मन्तदूरों की आर्धिक 
स्थिति के कमजोर होने के कारणों में सुर उनकी स्वयं की कमजोरी है। ये लोग 
शज्षग अक्षण याँवों में द्विखरे रहते हैं, अत.व्यापप मे सगठन नहीं हो पापा फरत 
अपनी स्थिति को सुधारने के लिये दे अपने स्वामियों से सम्ित रूप में कोई सौदा 
नहीं कर सकते । किपान सुधार समिति ने सुम्ताव दिया है कि एक सुयोजनाउद्ध ईपि 
अधिनियम बनाथा जाय श्रौर खेती के मजदूरों का देश-ब्यापी सगठन छिया जावे, 
जियका उद्देश्य आावादी के इस विशाल भाग को जीवन निवाह की वर्तमान श्रमानवीय 
औ्रेडी से ऊपर उठाया द्वो। इन मज्दूरों का धव अधिक शोपण विद्रोह पैदा कर के 
झापस में मारकाद कर सकता हे, श्र. सहकारिता के छिद्धान्तों के प्रमुसार सगठन 
किया जाय, जिससे वे अपने ही लाम के लिये सहकारिता की भावना से काम 
करता सौखें और घनवान किसानों तथा अन्य सूमिपरतियों की टक्ऋर मजबूत संगठनों 
द्वारा की जाय 

साथ ही साथ हमे यह भी मानना होगा कवि हपि मजदूरों में समठन उनकी 
विशाल सरपा, उसके प्रिखरे होने, उनकी अ्शित्रा एवं अज्ञानता तथा उनते से अधि. 
कांश का दुल्षित वर्ग में होने के कारण इतना सरल नहीं है । जिस प्रकार झौद्योगिक 
मजदूरों को सगठिस करने में राजनैतिक कार्यकर्ता गे हुए है, उसी प्रकार गाँविनाँव 


में जाऊर इनके हितों का ध्यान कराते हुए इस कार्यकर्ताओं को चाहियेकि थे इनर्म 
संगठन बनायें 


(२ ) श्रमिद्ध सइक्मरिता--योजना आयोग ने सुरूाव दिया है कि पिंचाई, 
सहकारिता, कृषि एव बन विभाग तथा राज्य के अन्य सरकार एजेंसियों की सहायता से 
हृए ममदूरों के लिये सहकारी समितियों का सरायन फ्लिया ज्ञा॥ ऐसा करने से न 
कैवल वेकारी की समस्या इल होगी वल्कि सामानिक कल्याण सस्सन्धित योजनाएँ भी 
सफल होंगी। 

(१ ) गूमि रहित हपि मक्‍्दूरों की सेवी के लिये भूमि देवा--प्ोजना 
आयोग का सुमाव है कि जहाँ भी सम्मव हो वहाँ पुन सुपारी गई भूमि के सण्डों 
तथा खेती योग्य वेहार भूमि को भूमि-रद्दित तथा अनार्थिक्न भूसि सण्ड वाले कृषि 
मजदूरों के समुदायों को सहकारिता के थ्राघार पर वसाने के लिये अलग रसे जायें। 
ही सकता है कि प्रत्येक रोज्य में ऐसे भूमि सरड स'रेही कृपि मजदूरों के लिये 
अ्रपर्याप्त हों, फ़िन्तु इप ब्रीज़ना से उनमें विश्वास तथा साइस बढेगा। इस योजना के 
बनाने के लिये एक बडी रकम खर्च करने की व्यवस्था भी योजवा में वी गईं है। 
सहयारिता के छिद्धान्त पर बनाये गये हृपि मचदूरों के समुदायों को मकान बनने, 
चैल तथा खेती ऊे लिये अन्य घ्रायश्यक सामप्रो खरीदने रुया छु टे-वडे सहायक चर्च 
को चलाने छ्ले लिये ( जो वे पसन्द करें भौर सरह्वार के अन्तगेत शिक्षा ग्राप्त करने के 
बाद प्रारम्भ करें ) राज्य सरढारें आर्थिक सहायता दें ) 
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(४ ) भ्ृद्ान यद्च--भूमि रहित कृषि सजदूरों की भूमि सम्बन्धी समस्या को 
दूर करने के लिये गरान्थी जी का राम्ता थपनाने दाले सन्त विनोवा भावे द्वारा प्रास्स्त 
किये गये भूदान यज्ञ से भो झुद अशों में इस समस्या को दूर किया जा सकता हे। 
ममिपतियां से आरथेना करके उनके अ्रधिकार की श्रावश्यरुता से अधिक भूमि को दाव में 
लेकर भूमि रहित कृषि मजदूरों में वितरण करके सामाजिक घुराई को दूर करने का 
यह पु प्रयक्ष है। इन सजदूरों को भूमि के साप ही साथ खेनी करने के धन्य साधन 
तथा आवश्यक सहायता भी दी जाये, ताकि दे खेती आरम्भ कर सके | दान मैं न केवल 
भूमि ही, विस्तु घन ( रुपया ), बैल, कुएं योर खेती के लिये अन्य आवश्यक सामग्री 
भी दान में भाप्त कर के कृषि मजदूरों को वाँदी जा रही हे यह आन्दोलन हैदराबाद 
के सेलगामा जिले में सन्‌ १६२१ से प्रारम्भ किया गया। सन्‌ १६५७ तक £ करोड 
पुकड भूमि एकत्रित करने का छचप बनाया गया हे, ताकि प्रच्येक भुमि रहित परिवार 
को ४ एकड भूमि मिल सके । जनता एवं ऊई राजनेत्तिक एवं सामाजिक सस्थाओं का 
ध्याग इस ओर अ्राकर्पित हुआ और पत्पेक राज्य म भूदात समितियाँ भूमि इक्ट्ठी 
करने का कार्य वर रही हैं। केन्द्रीय एव राजकीय सरकारों ने भी इस थानदोलन मो 
सान्यता णुव सक्रिय सहयोग दिया है। छुद्ध प्रारस्तों में तो भूदान श्रधिनियम बनाये भी 
गये हैं, जिससे भूमि प्राप्त करने एवं भ्रुमि रहित कृषि मज्दूरों में उसका वितरण करने 
में सुविधा हो । मध्य देश में भूमि के वितरण के किये एफ सरकारी बोर्ड नियुक्त डिया 
गया है। लस केवल मूमिपति व्यक्तियों ने हो, छिम्तु राज्य सरकारों ने भी सुधारी गईं 
भूमि तथा फालसू पडी भूमि का दान दिया है। मध्य भारत सरकार ने २ साख एकड 
भूमि दान में दी है। विहार के रान्को के राजा ने अपनी ओर से ३,०२,००१ पुकड 
भूमि दान में दे दी। यह अनुमान हे कि भ्रसो तक लगभग ४० लाख एकड भूमि 
पुकब्नित की जा चुकों है और उसका वित्तरण किया चा रहा है। 

भूमि रहित कृपि पनदूरों को तो खेती के लिये भूमि प्राप्त होगी दी, कि 
इसके साथ ही साथ इस पक्ष का ने तक मूढय भो है । जबरद॒स्तो एवं दिसा के स्थान 
पर यद्द आन्दोलन अर्दिश्ात्मक एुददे स्वेच्दा पर आबारित है। इसमे व्याय की मततना 
हैं धार इसके द्वारा भारतीय समान में समानता, सदुभावना एवं सदकारिता की श्मूलय 
भावना युव बातारण उल्न्न दोगा । इसके साथ दी साथ अमदान, घुद्धिमान, सम्पति- 
दान तथा ग्रामदान इत्यादि ओर भी दु'न लिये जा रहे दें। देश म॑ भूमि सुदर के लिए 
भी इस यज्ञ द्वारा एक भच्छा वातावरण तेयार दो रहा हे, किन्तु यह आन्रोखन 
भूमि रहित हृषि मददूरों के सारे ही दोषों या कठिनाइयों को हल नहीं कर सक्षेगा, 
फिर भी काफ़ी सहायता होगी इसम कुछ शझ्ा नहीं हे 


इस दान्दोललन की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए हो योजना आयोग ने 
भी अपना सुझाव दिया दै कि इस आन्दोलन को पूरी तरह से सहयोग दिया जाये , 
सर्पके भूमि रहित कृषि मजदूरों को एक मदरवपूरं समस्या का कुछ हज् हो सके । 

( £ ) हृषि मददूरों को वर्तमान दुससता को एक्दस दूर करना अत्यन्त भाव 


श्श्र ] 


श्यक है। भारतीय सविधान में दासता एक दुरइतीय अपराध घोषित कर दिया गया 
है । काइसकारी कानून भी वन गये हैं, जिनमें उनके ह्वितों की रक्षा करने की व्यवस्था 
की गईं है । फ्लतः यह श्राशा की जाती है कि घीरेच्चीरे लाय और वेहझारी की प्रया 
विर्कुल ही समाप्त हो जायगी । इन लोगों की अज्ञ'नता फो दूर करने के लिए 
इन्हें शिक्षित करना भी झावश्यक है। इन मजदूरों में प्रचलित सामामिक नियम, उनका 
पिछुद्ापन तथा उनकी थ्रार्थिक परवशता को दूर करने से भी दासता की प्रथा समाप्त 
की जा सती है । 

( $ ) हृषि मजदूरों को वतंमान समय में मिलने वाली बहुत ही कम मजदूरी 
की दरों को एक डचित सीमा तक बढ़ाना आ्रावश्यक है । प्रत्येक्त राज्य में पाप्त किये 
गये न्यूनतम पगार भ्रधिनियम जोरों से लागू किए जायें और निरीक्षकों की सहायता 
से देश जाय कि नियर्मो का खशयर पालन क्या जाता है या नहीं। 


( ७ ) बेकारी को दूर करने के लिये :--- मै 

( श्र ) देश के उद्योग धन्वों का प्रादेशिक स्वाचलस्वन के आधार पर विरस 
हो, ताकि खेती पर निर्भर रहने वाली बेकार जनता को काम मिल सझे ॥ 

( थ्रा ) सेती के योग्य वजर भूमि वो राज्प के ट्रंक्टरो की सद्दायता से पुत 
खेती के योग्य बनाकर भूमि रहित कृपि मजदूरों वो सहकारिता के झ्राघार पर बसावा 
जाय। प्रथम पच-वर्षीय योजना में बसाने की ऐसी योजना पर २ करोड रुपये खर्च 
करने की ह्यवस्थ! की गई थी। 

(६ ) कृषि से सम्बन्ध रखने बाले उद्योगों ( दुग्पशालाग्रों, तेल निकालने के 
कारखानों इत्यादि ) को गाँवों में सोला जाय । 

(ई ) हृषि मजदूरों को लगातार काम देने के लिये फलों को अइल बदल 
करने तथा मिश्रित खेती की प्रणाली को अपनाया जाय ताकि वर्ष में एक से भ्रधिक 
फसल खड़ी कर सके। 

( ड ) कृषि सजदूरों को काम की जानकारी देने के लिये श्रम नियोजन सगरठर्नों 
(रोज्ञगार दफ्तर ) की स्थापना की जावे । 

(ऊ ) महित्ता श्रमिहों को घरेलू कार्यों के लिये सुरद्चित रक़्ला ज्ञाय तथा 
उनझे उपयुक्त दरका कार्य दिया जावे। 

(ए ) सिंचाई में विकास, गहरी खेती तथा सेती के तरीकों में सुधार करने 
से भी मजदूरों को काम मिलेगा । दूसरी शोर भूमिपत्तियों के खेतों में भी उत्पादन में 
चूद्धि होने से वे भी अधिक मजदूरी देने के योग्य हो सकेंगे ३ 

( ऐ ) राज्य का जन-कार्य विभाग तथा वत विभाग भी अपने कार्यों की ठीऊ 
प्रकार से योजना वनाकर कृषि मजदूरों को काम देकर उनऊी बेहारी को कुद्ध अश्यों में 
दूर कर सकता है । जंगठा लगानो, सडक वनाना, नहरें तथ कु सोदना इत्यादि 
कार्य ऐसे समय में प्रारम्भ किए जाये, जयकि कृषि मजदूरों में मौसमी बेकारी फैली रहती 
है श्रीर उन्हें खेतों में काम नहीं मिल्तता । 
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( थ्रो ) जैसा कि कई राज्यों में हो रह? है, इन लोगों को साधारण शिक्षा 
तथा आ्यावसायिक एवं औद्योगिक शिद्षा के प्रदान करने के लिए विशेष व्यवस्था पुवं 
सहायता दी जावे। 

(८ ) भूमि-प्रणाली का सहकारी आश्य अबन्ध के धाघार पर पुनः संगढन 
किया बावे, जिससे गाँव के अन्य वर्गों के समाव कृषि मजदूरों का स्वर भी बढ़े शरौर 
उनमें अन्य योग्यताएँ भी आा जाये । 


(६ ) सामुदायिक क्कित्त गेजनाएँ तथा राष्ट्रीय विस्तार पेश--२ भक्दू-. 
बर सन्‌ १६४२ से आरस्म की गई २५ सामुदायिक विकास योजनाएँ तथा २ अक्टूबर 
सन्‌ १६५३ से प्रारम्भ की गई राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कार्य से भी कृषि मजदूरों की 
स्थिति सुधारने में सहयोग प्राप्त होगा। प्रथम पंच-वर्षीय योजना में यह बतल्ताया गया 
है कि पिछले वर्षो में साकार की ओर से कृपि-मजदूरों की सामाजिक एवं श्रार्थिक 
समस्याओं को दत्त करने के लिए कोई संस्थाये नहीं थों, अतः उपरोक्त योजवाये, ज्नो 
भव्येक जिले एवं गाँव में फैल जावेगी और जो आमीण जीवन के सब पहलुओं पर ध्यान 
देती हैं, इन कृषि-मनदूरों का कल्याण करने तथा उनको काम देने में किसो भी तरह 
पीछे नहीं रहेंगी | प्रधम पच-वपीय योजना काल से देश के १,२०,००० याँत्रों में 
( जिनमें छगभल ७ करोड़ जन सख्या है ) लगभग १,२०० विश्लस खण्डों में का्ये 
प्रारम्भ हो गया है । द्वितीय पंच-वर्षीव योजना के समाप्त होने तक यह योजना देश के 
सारे ही गाँवों मे लागू हो जावेगी, जिसका लाभ सारी ग्रामीण जनता को, जिनमें कृपि 
भजदूर भी सम्मिलित हैं, अपनी सर्वाह्टीण उन्नति करने में भराप्त होगा । 
निषर्ष-- 

यदि उपरोक्त सुकावों के अनुसार कार्य किया जाय तो निश्चय ही हमारे कृषि 
मजदूरों की दशा में भवश्य सुधार दोगा। द्वितीय पंच-वर्षीद योजना की भ्रवधि के पूर्ण 
होने तक ऐसी आशा है कि हमारा कृषि ध्रमिक्र काफी स्वस्थ्य, कुसल और विकत्वित 


[ रण नै 
भारत में सहकारी आन्दोलन 





रूप रेखा-- 


आरग्पिक--सहकारिता एक ऐसी च्यवस्था है, जिसके घन्तगंत निर्मल स्पक्ति 
भ्रथवा वर्ग अपने द्वितों को रक्षा करने श्रथवा उन्नति करने के लिए मिल- 
जुलकर काये करते हैं । इसका धाधार है--'एक सबके लिये और सब पुक 
के लिये । 

भारत में सहकारित! की आवश्यस्ता--भारत एक क्ृपि भ्रधान देश है, 
ग्रामीण जनता ऋण अस्त है, खेतों की चकवन्दी की भ्रावश्यकता है, इमारे 
कृपक के पास भूमि के बिखरे हुए भर छोटे छोटे डुक्ढ़े हें, विक्रय सुविषाश्ं 
का भ्रभाव है--इन समस्याओं का एक मात्र हेल सहकारिता के अवलम्बन 
में ही है। 

भारत में राहकारी आन्दोलन क्र इंतिहास--श्रानदोलन का भरी गणेश 
करने का श्रेय फ्रेडरिक निकह्सन को है, जिसने ग्रामीणों की ऋण ग्रत्तता 
को दूर करने के लिए अनेक सुझाव दिये | सहकारी समिति श्रधिनियम खन्‌ 
१६०४, १६१२ और सन्‌ १६१६ के पश्चात्‌ सहकारिता भ्राम्तीय विपय 
बन गया। सन्‌ १६३० के पूर्त काफी प्रगति हुईं। विश्व ब्यापी श्रार्थिक 
सन्‍दी ने भरान्दोलन की प्रगति को धीमा कर दिया, किन्तु ह्वितीय महायुद्ध के 
उपरान्त घुन झ्रान्दोलन तीघरता से बढ़ने लगा। सन्‌ १६४७ में जन प्रिय 
सरकार की स्थापना से आन्दोलन को विशेष प्रोः्ताइन मिला। 

भारत में सहकारी आन्दोलन का आलोचनात्मक सूल्याक्रन--इसले कृपकों 
एव कारीगरों की दशा में विशेष रूप से सुधार हुआ है । मिल मजदूरों, दलित 
जातियों तथा हर प्रकार के कमंचारियों की दशा में काफी सुधार हुआ है। 
आन्दोलन के अग्ुुस दोष--कृपि सहकारिता ध्रभी तक केवल झण देने तक 
ही सीमित है। भान्दोलन में राजरीय हस्तक्षेप अधिक है । ग्रामीण क्षेजों में 
आवश्यक योग्यता, अनुभव तथा चरित्र के व्यक्तियों का अभाव दे। समिति 
के पास पूजी की भी भारी कमी है । 

सहकारी गन्दालन मी नीनी सणु--समितियों के सगठन, विच् तथा श्रान्त 
रिक प्रबन्ध में सुधार होना चाहिए। सहकारिता के छ्षोच्र का भी विस्तार हो। 
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रि &ः हि 
डन राज्यों में सहका/रता हे विस्तार का विशेष प्रयत्न होना चाहिए जहाँ 


हक 


उसका विश्प्त पीछे है। भूमि बन्धक डक की स्थापना होनी चाहिये । 
७. पश्च वर्षीय योजना र सहझारिता--सदकारी विद का कार्य मुख्यत- 
सामुदायिक विकास यजनाश्रों के अन्तर्गत रखा गया है। यहु-उद्देशीय सहकारी 
समितियाँ स्थापित व जा रही डे 
द् उपसहार--सहर्शति आन्दोलन का भविष्य काफी उज्रल है । सहकारी 
कृषि की ओर विशेषय़्यरत्ञा की श्रावश्यकता है | तभी रृपकों की झ्रार्यिक दशा 
उन्नत हो सकती है। 


प्राराग्भिक-- 
सेलिग्मेन के शब्दों पं-'सहकारिता का पारिमापिक अ्र्थ उत्पादन भ्रौर 

वितरण में प्रतिस्पर्धा का परित्यापतथा समी प्रकार के मध्यस्थों की जखरत खतम 
कर देनी है।” सर्वे श्री एल० एसवा/्डन और सौ० शथो० ब्रियेन के अनुसार सह- 
कारिता आविक संगठन का एक लिए रूप है, जिसमें लोग सुनिश्चित व्यावलायिक 
लियर्मों के ग्रजुसार निश्चित व्यायस्थक उह्देश्यों के लिए. मिलकर काम करते हैं। 
सहकारिता शब्द सच्चे सा यर्गें से ए सामान्य भ्रार्थिक लच्य की प्राप्ति के ब्यि 
व्यक्तियों, के सगठन का कोतक है।  सत्तेप मे सहकारिता का सिद्धान्त यह है कि 
कोई शक्तिद्वीन व्यक्ति दूसरों के योग नैतिक विकास तथा पारस्परिक सहयोग से 
ऐसे भोतिक लञाम एयर सुल धराप्त कर २, जो घनाठ्य या सशक्त लोगों को 'डपलदय 
हैं श्रीर अपने सहज सुर्णों वा बूरूँ रूप दिस्तार कर सके । सहकारिता की योजना 
के झस्तगेत निर्येल व्यक्ति अधन वर्ग अ्द्वितां की रक्षा करने श्रथवा उन्नति करने 
के लिये मिल उतर कर बार्य दरते हें । ६ प्रकार यह एक भिला जुधा प्रयत्न है, 
जिसका उद्देश्य प रस्परिक सहायता द्वारापसूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना 
अथवा सामूहिक कठिवाइयों को दूर फ्रनाता है। इसका आयार यह होता हे कि 

अस्मेक सबके लिए हो ओर सब अ्त्येक के ।। 

भारत में सहवारितां वी आवश्यक्ता-- 


मारत में इम लोगों के लिये सहकाकका एक विशेष सदेश है। हमारे देश 
की जन सपा की अधिक भाग चोटे छोटेयानों और कारीगरों का है। यहाँ 
ओदचोगीकरण का अविक बोलबाला होते हुये भव ही ग्रविज्भाश लोगों का जीवन 
आधार है| हमारे रहन सहन का दर्जा बहुत है। यह भी एक सर्वमान्य सत्य 
है कि देश में साख सुविधाओं का भ्रभाव है। झ॒छेत्रो में महाजन तथा साहूकार 
घुरो तरह बिचारे कृपरों एव कारीगरों का शोकरते हे।कृपक की ऋज्षानता, 
अशिक्षा पु रूडिवादिता का पूरा पूसा ल्ञाभ उठावेता है। उसझी दुयनीय दशा हे 
कारण देश के चार्िक विकास को गते भा अल्चोमी है । सहकारी प्रयत्न द्वारा 
इस दिशा में कापी सुशार किया जा सकता है) 


३२६ | 














भारतीय कृषि की सुस्य ः निम्त हैं --तूमि का अनाथिक हुक्डों मे 
व्रिभाजन एव बिखरा होना, चकबन्दी का अभाव, राख तुविधाश्रों को कसी, पारस्परिक 
प्रतिदृन्द मुक्दमेबाच्ी, विक्रय सुविधाओं दा श्रभाव इत् दि। इन समस्याओं को इस 
करने के छिये रूहकारिता का सिद्धा त रामबाण का का कर सकता है। इसी प्रकार 
कृपक को साहुकार के पजे ले छुडाने तथा आर्मीण ऋण भार को कम करने के लिये 
सहकारिता का विशेष महत्व है । सहकारी साख समिति कर की भ्रजुत्पादक कार्यों के 
डिये ऋण लेने दी प्रवृत्ति को कम कर देती है तथा उरू| लिये उचित ब्याज की दर्रो 
पर ऋण का पबन्ध करती है । साथ ही सहकारी विज्ना संगठन द्वारा कृपक अनेक 
मध्यस्थों, मैसे--महाजन, आादतिया आदि के फन्‍्दे से/ मुक्त हो जाता है भौर इस 
प्रकार अनेक प्रकार की क्टोतियों एवं घोखेऊजियों से वि जाता है। इसी भ्रकार उप 
भोक्ता सहकारी भरडारों की स्थापना से ग्रामीण व की आवश्यकता समाप्त हो 
ज ती है। सबसे श्रधिक्र महपूर्ण बात तो यह हे विंलहकारी समितियों की स्थ पता 
से शिक्ता, ज्ञान, उन्नति और सम्पन्नता के एक नये;ग का प्रारम्भ होगा, जिसमें 
सहकारी श्राधार पर ग्रामीण तथा कुटीर घन्वों को रस्म करके आामीण क्षेत्रों में 
बेरोजग री को समाप्त कर दिया जायगरा। 
देश क बडे बद्ले नगरों में भी रहकारित 
उठाया जा सकता है। उदाहरणाथ, समुचित 
* के लिये समुचित दरों पर बढिया आ्रावश्यक घरेलू वस्तुश्रों की 
उपलब्धि। कुटीर पुव॑ लघु उद्योगों की प्र लिये भी सहकारिता निताम्त 
श्रावश्यक है । बहुउद्देशीय सहकारी सस्थायें दुर्ग कारीगरों के लिए एक ऐसे गुरु का 
कार्य कर सकती हैं, जहाँ उनकी समस्त कठिना हल हो सकती हैं। सहकारिता के 
विकास से रोजगार के अनेर साधन उसन्न होगे, जिफसे देश की बेरोमगारी की 
समस्या काफी सीमा तक हल हो सकती है (रे कारखानों में काम करने वाले 
अमज्ीबी भी ग्रामोण जनता की भाति ही ऋण अस्त होते हें, उनके लिये 
सहकोरिता हितक री सिद्ध होगी । इसके हरि केयल कम व्याज्ञ पर ऋण ही प्राप्त 
न कर लेंगे, वर्मू डनके बीच पारस्परिक युगि की भावना तथा एक दूसरे के प्रति 
सदूभावना उसन्न हो जायेगी । वास्तविव दि है कि भारत से सहकारी सह्तितियों 
का भारी विकास करके सम्पूर्ण श्राधिक को द्वी गया रूप दिया जा सझता हे । 


भारत में सहकारी आन्दोलन का विः 

सर्व प्रथम क्रो डरिक निकरूप न|मिद्रासी नागरिक द्वारा ग्रामीणों की ऋण 
प्रस्तता को दूर करने तथा उन्हें कम पर ऋण देने के लिए सहकारिता का 
विचार प्रस्तुन किया गया। सन्‌ १८३ मकाशित अपनी रिपोर्ट में श्री निकल्सन ने 
सहकारी साख समितियों के प्रवर्तन ईरदार सिफारिश की। उन्होंने कह्दा कि भारत 
जैसे देश में किसानों को सदेव ड्न/वश्यक्तालुसार श्रार्थिक सहायता देने का 
पुक मात्र सतोषजनक साधन सदका समितियाँ ही हो सकती हैं। इस रिपोर्ट 


सिद्धान्तों का पालन करके ल्ञाम 
प्यवस्था अथवा मजदूरों तथा 


भर 


[ इे३० 


पर कोई कार्यवाही नहीं की ग।। सहकारी ऋण समितियों को स्थापित करने के लिए 
उत्तर प्रदेश में मि० डूकर मे रा पंजाब और दगाल में जिला अधिदारियों द्वारा 
जहाँ तहों असयठित और ब्यक्तित मयत्व किये गये | सन्‌ १६०९ में छाडे करन ने सर 
एडवर्ड डॉ की प्रधानता मे एकशल््शिलली समिति की स्थापता की जिसकी सिफारिशों 
के परिणाम खरूप सन्‌ ६४०४ का सहके री ऋण सम्तिति अधिन्यिम बनोवा 
गया। इस अधिनियम में केल ऋण समितियों की स्थारना के लिए ही च्यवस्था 
की गई थी। शहरी ऋण क़ीतियों की अपेज्ा प्रार्मेंख ऋण समितियों पर विशेष 
बल दिया गया, क्योंकि वें अष्हतः झधिक आवश्यक और मह्खपूर्ण थीं। प्रत्येक प्रान्‍्त 
में एक सहकारी समितियों व रजिद्वार न्यिक्त किया गया एव निरीक्षण तथा 
अंक्ेज्णण की भी ब्यवस्था की ग | सहकारिता आन्दोहन को श्रोत्माइन देने के लिए 
कुछ छूटे भी दी गई, झँसे--छ-फर से छूट, मुद्रांक कर से छूट थ्रावि, विन्ति इुछ 
दिशाओं में यह अधिनियम दोपपू७्था :-प्रथम, गैर साजसमि ति्यों की स्थापना के क्षिण 
इसमें कोई ब्ययस्था न थी । दूसरे;सका उद्देश्य केवल प्रारम्मिक समितियों दी स्थापना 
करने का था। इसमें निरीक्षण तथनियन्त्रण के लिए केन्द्रीय समितियों के विकास 
और संगठन की व्यवस्था नं की * थी। प्रासीण सथा शहरी समितियों का भेद 
भी कृत्रिम था, अठएुव इन दोपों कदूर करने के लिए सन्‌ १६१३ में कया अधिनियम 
बनाया गया ३ 


सब १६१३ के अधिनियम अभी प्रकार की सहकारी समितियों को स्वीकृति 
प्रदान की गई । प्रथमिक सहकारी बवियों से विभिन्न तीन प्रकार की केन्द्रीय 
समितियाँ को भी स्वीकृति मिल्ली-- पारस्परिक नियन्तण आर देखा परीक्षण के 
दिए प्राथमिक समितियों के सघ, (३)द्रीय बैंक और (३) प्रान्तीय बेंक । नये 
अधिनियम द्वारा ग्रामीण एव शहरी ऋष्मरितियों के भेद को सीमित झोर असीमित 
दाग्रित्य वाली समितियों का रूप देकर उश्नधिक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया गया । 


सन्‌ १६१४ १८ के प्रथम डिश्व सक्के बाद श्राधिक मन्दी भ्राने तक आन्दोलन 

का रिस्तार तेजी से हुआ | उल्तन्न की हुईओं के विक्र7, पशु बीमा, दूध वितरण, 
सूत, सिएक और खाद का क्रय तथा कृषि 'न्रौ और सामान्य आवश्यक चस्तुर्ों दा 
फुटकर विक्रय करने वाली नये प्रकार की अचहकारी सस्थायें खोली गई | केन्द्रीय 
समितियों को सस्या भी तेजी से बदने लछगर श्रान्दोलन में जनता का विश्वास 
भी इड होता अर सन्‌ पे ६१६ के वैधानिक सु के उपरान्त सहकारिता छुक प्रास्तीय 
चिपय यन गया और विभिन्न प्रान्तीय सरकारंद्सड्े सम्बन्ध में अपने-झपने नियम 
बनाने झारमस्म कर दिये। सन्‌ १६२० और 'के बीच में समितियों की सस्या 
२,८०० से बढकर ६४,००० ही गई और काद पूँज़ी की मात्रा भी १४ करोड 

से बदुकर ७४ करोड हो गई । यद्यपि सन्‌ २१ पत में समितियों की सपा मे 

काफी बृढ्धि हुई, किन्तु बद में, विशेषतः चौथी थी के सहकारी आर्थिक सकट के 

बाद समितियों के दिस्‍्तार के बजाय तत्कालीन सर की स्थिति सुधारने तथा उनके 


श्र | 


पुन गठन की दशा में अधिक अयत्न किये गये । सहकरिता के द्वाल के इतिहास की 
रिजय बेंक दी कृषि साख विभाग की स्थापना, के अत के ग्राप् सुधार आन्दोलन 
और सन्‌ १६३७ में भारत के आठ राज्यों में कांग्रेस #न्ध्रिमन्डलों के बनने आदि 
महत्वपूर्ण घटनाओं ने छाफी प्रमावित स्या है । 

द्वितीय महायुद्ध के काल में कृषि दस्तुओं के म्कूप रतर मे युद्धि से सहकारी 
समितियों की भ्रार्थिक स्थिति में कार्फी सुधार हुआ | इकी सख्या, पूँजी तथा उनके 
काये ज्षंत्र में तेजी से वृद्धि हुईं। सदस्यों ने ऋण का आरम्भ किया, निक्तेप 
बढ़े और नये ऋणों को माँग कम हो गई | युद्ध-झाल है एवं उसके बाद उपभोक्ता 
सहकारी भण्डारों तथा सहकारी विक्रय समित्तियों में विशेष रूप से बृद्धि हुई। 


। श्रान्दोलन को भ्रनेक महव- 








सन्‌ १६४७ में भारत-विभाजन के बाद सहका। 
पूर्ण घटनाओं ने प्रभावित किया। लाखों व्यक्तियों ह पुनर्वाप्त की समस्या का भार 
सहकारिता भ्रान्दोल्लन पर पडा युद्ध के श्रनन्‍्तर सभी देशों में सेना से निकाले गये 
च्यक्तियों की पुर्नस्थापना का प्रश्न भी सामने था । इस्त कार्य के लिये भारत के विभिन्न 
राज्यों में सहकारी सम्रितियों का सगठन किया गया | इन समितियों ने साधारणतः 
सहकारी उद्योग शालाझों का रूप लिया। श्रन्य कार की समितियों का भी संगठन 
हुआ्ना, जिनमें उपनिवेशन समितियाँ मुख्य थीं। खाद्य उत्पत्ति बढाने में भी सहकारिता 
ने काफी हाथ बढाया। अनेऊ राज्पों मे बहु उद्देशीय सदकारी समितिपों का विझस 
हुआ । सरेया समिति ने सिफारिश की थी हि १० वर्ष के अन्दर <०% गाँग भर 
8०% जन सख्या बहुडह्ेशीय समितियों के श्रन्तर्गत भ्रा जाती चाहिये। सन्‌ १६४८० 
$० में मत्रास और बम्बई ने क्रमश. ६१% तथा २३% गाव! में वहुउद्देशीय सहकारी 
समितियाँ स्थित को । उत्तर प्रदेश में भी सन्‌ १६४६-४० मे २२,७८६ बहु उद्देशीय 
समितियों कार्य कर रही थों। सब्‌ १६४७-४८ में भारत में ११ प्रान्तीय बेक थे, 
जिनकी कुल क्तयशील पूँज्जी-१४ करोड रुपया थी। वेंकों की सख्या सन्‌ १६२३ में 
४९४ छोमई ओ ।-. +- घर 
£_ खतश्नता के परचात्र संहवारिता श्रान्दोलन की प्रमुस विशेषता यह रही है कि 
फेन्द्रीस तुबा)॥४य सरकारों ले इसकी प्रगति में विशेष रचि छी | समय खभप पर सह- 
पक टी सुमिद्रिय-के रनिपर्ररी के स्ममेलन होते रहे हैं भौर कितने हो नये श्रोप्रामों भर 
पर, हे योश्पेओ: हुआ हैं । जहाँ कहीं भी नद्ीन भूमि पर शरणार्वियों 
जक. बुसाया, सिद्धान्त के रूप में वहाँ सहकारी कृषि अणाली को ही श्रपनाया 
गया है; राजकीय सहायता द्वारा स्थाएत कुटौर उद्योगों में भी ऐसा ही किया गया । 
कुछ राज्य सरकारों ने उपभोक्ता सहकारी भशारों द्वारा मियन्त्रित वस्तुओं के वितरण की 
व्यवस्था भारम्भ की। विगत वर्षों में दो महस्वपूर्ण घटनायें हुई दँ--एक तो ग्राम 
पंचायतों की स्थापना और दूसरे सामुदायिक विकास योजवाये । इन दोनों के द्वारा 
सहकारिता आन्दोलन वो काफ़ी !प्रोत्साहन मिलने की धाशा है। वतमान काह्न में 
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प्रामौण जनों में बहु उद्देशीय सहवारी योजनाओं की एवं नागरिक छेत्ों मे उपभोक्ता 
सहकारी भडारों की ल्लोक ग्रियता बढती जा रही है । 

भारत में सहत्रारी आन्दोलन का आलोचवल़क मूल्यकिन-- 

आरत में सहकारी शआ्रान्दौल्न ने उन समस्त आशिक और सामाजिक घुराइयों 
को, जिनसे रारत आज पीडित है, दूर करने मे सफलता नहीं पाई। इसे विपरीत 
बह निताम्त निष्प्रोक्नन भी नहीं है। सर प्रथम, सहकारी सस्थाओं द्वारा सुलम सरते ऋण 
के कारण विसान ओर कारीगर ब्य मे लगभग १ करोड स्पये की बचत की है । 
सहकारिता ने महाजनों की प्रदल स्थिति को नष्ट कर दिया है ओर उन्हें ब्राज की 
दर कम करने के हिये विरश कर दिया है। भूमि बन्यक देंको की स्थापत! से भी इमारे 
कपड़ों की ऋण ग्रस्तता बहुत छुछ कम हो गई हे » सामूहिक ज्ीवत का प्राचीन रूप, 
जो कृपक का शोपण होने से बचाता थ०, के स्थान पर सहकारिता किसानों की घर से 
बाहर भर भीतर रक्षा करने के लिये सामूहिक जीदन का नया रूप है। सहकारिता 
की उन्नति के साथ बेंक ध्यप्रह्ार की श्रादत धीरे घौरे, परन्तु तपरता से ग्रामीण शोर 
शहरी दोनों छषेत्रों मर बढ रहो हे । कृषि, ज्ञो भारत का प्रधान उद्योग है, सदकारिता से 
कई प्रकार छामानिदित हुई है।प्रामीण सफ़ाई ओर ग्रामीण केन्ों में उचित भ्रौषधि 
की सुद्धिव के सम्बन्ध में सहकारिता वे महर्वपूर्ण कार्य किया है। मिल मजदूरों, 
दलित ज्ञातियों और हर भ्रकार के कर्मचारियों की दशा, सहकारिता के प्रभाव से 
मुधर रही हे । कुद्ीर डच्योंगों, विशेषकर हाथ करधा उद्योगों को सहकारिता का सहयोग 
प्राप्त है। एम०एल० डार्विद्ञ ने एक स्थान पर लिखा है कि मुकइमेबामो, फिनूलसर्ी, 
शराब और जूएुवानी सबके सब दोष सहकारी रूमाज़ में कस हो रहे हे और उनका 
स्पान उद्योग, आत्म विश्वास, स्पष्ट व्यवहार, मितब्ययिता और पारस्परिक सहयोग 
आदि ने ले लिया हे । इसने नेतिक्ता के सामान्य स्वर को सुधारा हे घोर आ्रामोण जनता 
में 'एक सबके लिये श्रौर सब एक के लिये! को भावनां का विकास किया है । 
आन्दीलन के अमुस दाप-- 

विस्तु हम स्त्रीकार करना पढेगा कि नैतिक, शैक्षणिक और पूर्णत 'आधिक 
आदि सभी लाभ उहुत छोटे पमाने पर प्राप्त हुएु ह। उदाहरणाय, कृषि सहकारिता 
असी कवल ऋण दने तक हो सीमित हं शोर इस चे में, जैसा कि सर एम० विश्वेश्वरैया 
ने न्यग पूवेंक कहा ईै--/“जो कुच भो किया यया है ज्द सतह खरोंचने के समात हे | * 
जहाँ सामान्य बर्षो होती है सहरारिता वहीं उच्चद हो पोई हे | श्रनिश्चित दर्पा वाले 
घेत्रों में कालातीत ऋण और अदायगी की असफरता साधारण बाते ह । केन्द्रीय बैक 
च्यवद्वार जांच समिति ने निर्देश किया है कि छुछ राज्यों में सहकारिता संगम द्वारा 
दिया गया ऋण कृपकों के लिये बहुत महगा दे। पदाधिझारी और आन्दोलन के नेता 
बहुधा सदस्पों के दोपों और दुष्येवहारों के प्रति अनुचित शिष्टाचार और नैतिक शक्ति 
का अभाव दिखाते हैं ? अनेफ सदस्यों का यद विस्वास है दि सहकारिता भ्रानदोलन 
केवल्न राज्य द्वारा प्रबन्धित है शोर समिति से जो स्पया उधार लिया जाता हे हद 
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सरकार का हे। सहकारिता के उद्देश्यों द्वारा उचित ढद्ठ से न सममे जाने के कारण 
थे इसके प्रति उदाप्तीन हो जाते हैं, मो आन्दोलन के लिये घातक हैं । आज भी घान्दो- 
लग की बागडोर का सरकारी हार्थों में होना बहुत बडा दोप है, क्योंकि सहकारिता का 
अर्थ अपनी सहायता अपने आप करना है । संकष प में, आन्दोलन के मुरप्र दोप ये हैंए-- 
(१) सहकारी आन्दोलन साधारणतः बडे अश तक साख समस्याओं तक ही सीमित 
रहा है।(२) साख के क्षेत्र में भी कार्य बहुत ऊँची कोटि का नहीं है। (३) लेखे 
सम्मुच्षित रूप में नहीं रखे जाते हैं। निरीक्षण कर्मचारी अजुभवद्दीन तथा श्रयोग्य 
होते हैं । (४) विभिन्न अकार के दूपित व्ययहार, बेनामी ब्यवयायों तया सौंपे हुये 
धर्मों को हृ॒इप लेने के रूप में प्रचलित हैं, जिनके कारण कालातीत शोधन तथा भ्रशोष्य 
ऋण बराबर बढ़ रहे हैं। (९) आमीण छेनों म॑ श्रावश्यक योग्गता, अनुभव तथा 
चरित्र के व्यक्तियों की बहुत कमी है। (६, क्योंक्रि आन्दोलन का श्रो गणेश सरकर 
की तरफ से हुआ है, इसलिये इसके प्रति जनता का समुचित उत्साह बडा उत्पन्न हो 
सझा है। (७) समितियों के पास प्री की अत्यधिक कमी है। (८) सप्रितियों का 
सगठन बहुधा इतना शीघ्र हुआ है कि वह शआलारोग्य नहीं रह सका । (६) देश के 
विभिन्न राज्यों में थान्दोज्नन के विकास में मारी धन्तर हैं, जिसका यह भ्र्थ है कि छुछ 
सषन्नों में विकास बहुत अधिक हुआ है भौर कुछ छत्रों में बहुत हो कम । 


सहकारी आन्र लन का नप्रीनीकरणु-- 

डपरोक्त दोपे को दूर करने के लिए विभिन्न दिशाओं में सुगर की आवश्यकता 
है ; प्रथम, एप्रितियों के सगठन, विच तथा श्रान्तरिक अ्रतन्च में खुयार होना चाहिये । 
विभिन्न समितियों के कार्यो ऊे बीच समुचित समन्वय होना नितास्त आवश्यक है। 
दूसरे, सदकारिता के क्षेत्र का विस्तार होना चाहिये, जिससे कि विभिन्न प्रकार के कार्य 
डसमें सम्मिलित किये जा सके | कृषि में सहकारिता के विस्तार के लिए काफी छत्र 
है । प्रयत्न यह होना चाहिये कि अ्रधिऊ से भ्रविक व्यक्ति सहकारी सेवा्शों का लाभ 
डटठा सके | तौसरे, डन राज्यों में सइक्मत्ति। के डिस्तार का विशेष प्रयक्ष होना 
चाहिये, जहाँ इसका विकास बहुत पांदे हे। हॉ, यह ध्यान रहे कि सहकारिता कहीं 
भी लोगों पर बरबस न थोपो जाये । छोगों को स्त्रयं सहकारिता की भ्रावश्यकता का 
अनुभव होना चाहिये । प्रामीण जनता ऐसे प्रत्येक कार्य को राऊ़ा की इच्टि से देखती 
है जो सरकार फो झोर से आरस्म किया जाता दे । सरकार को उचित अचार द्वारा 
इस भावना के दूर करने का प्रथल करना चाहिए। चौथे, सहकारी तिपणन का विकास 
नीचे से करना चाहिये । इस्न उद्देश्य के लिए भ्रारम्मिक समितियों को डनके सदस्यों 
द्वारा पुकत्रित कृषि उत्पत्ति के सयुक्त विपणन के लिये ्रोत्सादित करना चाहिए। उन्हें 
बडी केख्द्रीय विक्रय सर्मितर्यों से सम्बन्यित करना चाहिए ॥ पाँचवे, वर्तमान केन्द्रीय 
और राज्य देंकों को पुनसंगठित करना चाहिये । केस्द्रीय बेंझों को अपनी सदस्य समि- 
तियों के कार्य में अधिक रुचि लेनी चाहिये। सदस्यों के नेतिक श्रौर भौतिक स्तर को 
कचा करने के लिये केन्द्रीय बेंझों को समितियों के काययों का पथ प्रदर्शन, पर्यवेहण, 
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सदस्यों को सहकारो घिद्धास्तों की शिद्दा देंने मे सहयोग तथा सामान्यतः सहकारिता 
की कार्ये-प्रणाल्री के सुयार में सहायता देदी चाहिए । सम्पूर्ण राज्य में श्रानदोलन के 


क 


पथ-पदर्शन और सचालत के कार्य में राज्य बैंक को कहीं अधिक भाग लेना चाहिये। 
सहकारी बैंड को उत्तम श्रेणी के ब्यपारी बैंकों से घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करना 
चाहिये श्रौर ब्यापार के चुनर्॑गठन में उनसे राय लेनी चाहिये तथा देंकिंग ब्यवेसाय 
के व्यक्तियों को भी परिषद्‌ कै स्थान देना चाहिये। उन्हें अपने झविकारी वें की 
समुचित ट्रेनिंग का भी मपर्ध करता चाहिये । अन्त में, सहकारी अधिकारियों को 
डकिंग के सिद्धान्त भौर भ्यवहार, प्रामौण अर्थशात्र तथा सइकारिता के नियर्मों की 
विशेष द्रेमिंग का शवन्ध करना चाहिये राजिस्ट्रार की ट्रेनिंग को विरोप मद देना 
झआहिए, क्योंकि वह सम्पूर्ण आन्दोलन का आावार है। 


भूमि बन्धक बैंकों की आवश्यक्रता-- 
किसानों की ऋणों से स्थायी मुक्ति के लिये दीवेकालोन ऋण पश्रावर्यक हें। 
सहकारी समितियाँ करों का केवच झह्य भौर सध्य-क्रा्लीन आवश्यकताओं की ही 
पूर्ति करती है, अतः दीवेशालीन ऋण प्रदान करने के लिए विशेष प्रकार की ऋण 
संस्था की अ्रावश्यकता है, गिसे हम सूत्ति बन्वक् बैंक कह सकते है। इन वेंकोंका 
उद्देश्य केवल्न महाजतें को हराना ही नहीं है। वरन्‌ राज्य-्ऋर्णो की श्रसन्‍्तो पतनक 
पद्धति को भी दूर करना है। साथ ही इसका कार्य ब्याज़ की दूर को कम करके उल्बा- 
दुक सुबारों को किसानों के लिए सरल बनाना है। 
पंच-पर्षीय योजना में सहकारिता-- 
योजना कमीशन का विचार है कि देश में पूँजो के निर्माण मे सइकारी समि- 
> लिपाँ महस्वपूर्ण काम करेंगी। साथ ही यह भी आशा प्रगट की गई है कि क्रृप की 
वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने में सहकारी झान्दोलन बहुत छामदाथक होगा। 
योजना कमीशन के अनुसार योजना काल में कृषि साख शीर्षक पर प्रति वर्ष १३० 
करोड रुपया लगाया जायगा, जिससे २०० करोड रुपया अल्यकानीन ऋरणों पर, २९ 
करोड रुपया मध्यकालीव ऋण पर तथा है करोड रुपया दी्घकालीन ऋण पर लगाया 
ज्ञायगा । सहकारी विक्ान का कारये मुख्यतः सामुदायिक विकास योतनाओआ के अन्तर्गत 
रुखा गया है। प्रत्येक विकास क्षेत्र में बहु डद्देश्यी सहकारी समितियाँ स्थापित की 
का रही हैं और इस प्रकार झान्दोलन में तेजी से इद्धि हो रही है 
उपसंहार-- 
भारत में सहकारिता अ्ल्दोहन का भविष्य काफी उज्ज्वज है। कैन्द् एवं 
रफ़्यों में अन-प्रिय सरकार की स्थापना से आन्दोलन को विशेष प्रोस्साइन मिल्ा है। 
शाँव पचायतों की स्थापता, शिक्षा के विकास तथा सभी को मतदाव अधिकार मिल 
जाने से झान्दोलन की जडे दृद हो गई हैं। झावश्यकता इस बाद को है कि डेल्माक 
की हो भाँति हम भो सहकारी कृषि की झोर ही प्रयत्व करें । यदि इस दिशा में हमे 
सफलता मिलती है तो निश्चय ही कृष्को की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। 





लिबन्ध २६ से ४. 


बीमी, बैंकिंग एं 


(ए5एए-४ए९ छत जञा5 ए7.#प्र£009) 


रपिद्वडा हुआ देरा विशुद्ध राजनैतिक तमसयात्रों में उत्तम रहे है तथा 
ब॑ आर्थिक सम पर अधिक ध्यान देंते हैं पंच- 
यें बनाने को राष्ट्रीय बव्यवस्थां और राष्द के असंख्य 
या में अविरानिक मह्वपर जाता है । एक 
के प्रार्म होगे और एफ पंच-वर्षी के समाप्त होगे की तिथियाँ 
राष्ट्र के इति तिह्वा( में महंत पूर्ण होती हैं उनते अगठ हीता 
है कि हम क्या रहे हैं, हमने क्या लक 
रखा था, उसे दा पहुँच सके या नहीं उसके बाद 
अगला कदम उठाने की सोची जाती है । इस अकार यह 
बराबर चंलगे वालों सिलतिला 


मिबन्ध्‌ + ९६ ज्ञीवन बीमा कापनियों का राष्ट्रीयकाण [ 
रे रत में मुद्रा का (हवीयकरण 


क्र आरतौय रुपए का अवसुहय+ ॥ 
कि झट बैंक ऑफ इन्डिया 
» * ३३ पं बेरोजगारी की समस्या । 


मै लराधिका की समस्या १. 
भरे भारत में प्जदादी को झर्थ-व्यवस्षा 
57 भरत के राष्ट्रीय (निर्माणय में सॉस्यिक का मह्त ) 
कक नस खाम्रुद्ापिक विकास योजना एंव राष्ट्रीय विस्तार सेवा । 
इ्न्रै८ चादे का अर्थ अवल्यन। 
रा रे भुददान- 
४४० पृंच-बर्षाय योजना । 
9. *+ घु्षे विक्रम कला । 
आरठवाततियों का जीवन स्तर) 





[१६ | 
जीवन वीमी कम्पनियों का राष्ट्रीयरण 








ख्वरेखा-- 


। 


आरम्पिक्--३९० जनवरी सत््‌ १६१६ को जीवन बीमा श्रार्डिनेन्स द्वारा भारत 
में क्रिया जाने बाला सम्पूर्ण जीवन दीमा च्यापार के प्रत्न्थ एवं नियन्त्रण मे 
शा गया। 

आडिनेन्स की मुख्य वार्ते--यद भ्रार्डिनेन्स केवल जियन्त्रण ध्यापार को लायू 
होता है, जिसका श्राशय सम्पूर्ण जौवन बीमा व्यापार से है। कस्टोडियन को 
नियुक्त होने तक वर्तमान थ्धिकारी ही पूर्व॑वत्‌ कार्य करते रहेंगे। इस सम्बन्ध 
में आउडिलेन्स मे कुछ अतिदन्व लगाये हैं, जिनका ये श्रधिफारी पालन करेंगे। 
साष्ट्रीयकरण के पक्ष में--आशावादी हृष्टिक्रोए--देश की राजनैतिक भौर 
आाथिक परिस्थितियों ने सरकार को यह क्दुम उठाने के क्षिये विवश किया | 
निरीक्षण थ्रधिफ़ारी की रिपोर्ट से यह पता छूगा कि कुछ बीमा कापनियों में 
गम्भीर अनियमिततायें की गईं हैं । यह श्रमुभव किया गया कि कितना भी 
कानूनी निपत्थए बौसा ससतार से प्राइवेट क्षेत्र के एक भाग की भवाद्दीय 
क्रियाओं को रोकने में असमर्थ दो रहेगा, श्रत राष्ट्रीयकरण ही एकमात्र हल 
है। इसके अतिरिक्त द्वितीय पच वर्षेप योजवा की सफलता के लिये भी जनता 
की बचत को श्थिक गतिशोत्त बनाना आवश्यक था। 

गष्ट्रीयकरण के विपक्ष में-निशशावादी इृष्टिकोएु--राष्ट्रीयरण का निश्चय 
सहसा ही किया गया । इसक्े द्वारा एक राष्ट्रीय सेवा को राष््रधिकृत सेथ्ा में 
परिणत कर छिया गया है भौर प्राइवेट क्षेत्र के सराइनीय प्रयक्ञों को एकुद्स 
ही भुला दिया । घरकारी विभाग से कार्य में शीक्रतो, लचकुता श्रोर व्यक्तियत 
सम्पर्क रखने की घाशः नहीं हो सकती । जनता की सेवा के दष्टिकोश से बीमे 
के राष्ट्रीयकरण को न्यायसगत नहीं दहराया जा सकता। 

उज्जल मंविष्य--प परिवर्तन इमारे ग्रधिक भल्ते के लिए हे और वह समाज 
चांदी कल्याए राज्य के लिए में सहला कहेगा ? 

उपसहार--राष्ट्रीयकरण के पश्चात्‌ कम चारियों एवं एज़ेन्गें के हिलों को रजा 
दी जादेगी । खेच्छापू् बीमा के साथ-साथ अनिवाये बीमे का भी आयोजन 


होना चाहिए । ्विलीय योजना के अ्रयक्षों से जोबन बोसा की उमता बहुत बढ़ू 
जावेगी । 


३३६ ] 


प्रारग्भिक-- 


२० जनवरी सन्‌ १६१६ भारत के झाथिक विकास का एक स्मरणीय दिवस 
है । इस दिन भारतीय कम्पनियों द्वारा भारत से और विदेशों में भो तथा विदेशी 
करपनियों द्वारा भारत में क्या जाने वाला सम्पूर्ण जीवन बीमा-ब्यापार सरकार के एक 
शार्डिनेन्स--//जीवन बीसा (श्ाकस्मिक झ्रायोजन ) आर्डिनेन्स सन्‌ १६५६” के 
परिणामस्वरूप भारत सरकार के अबन्ध और निषस्त्रण में भरा गया । 
आहडिवेन्स के मुल्य आ्रदेश-- 


आडिनेस्स दी प्रस्तावना में उन प्ारणें पर प्रदाश डाला गया है, जिन्होंने 
सरकार धो यह कदम उठाने के लिये प्रेरित किपा । इसमें लिखा है :--क्रषोंकि यह 
जनता के द्वित में है कि जीवन व्यापार का राष्ट्रीयरण किया जाय भर जब तक ऐसा 
राष्ट्रीयकरण नहीं हो ज्ञाता तब तक पालिसी होल्डरों के द्वितों की रक्षा के लिये पर्याप्त 
उपाय करना श्ावश्यक है और क्ग्रोंकि पार्लियामेण्ट की बैठक नहीं हो रही है तथा 
प्रेसीडेन्ट इस बात से सतुष्ट हैं कि परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनको देखते हुए ताला- 
लिक कार्येवाही करना आवश्यक है, अतः सविधान के भ्रन्तनियम १२३ वाक्य १ के 
द्वारा प्रदान किये गए श्रधिकार के अन्तर्गत निम्न आार्डिनेन्स अस/रित करते हुये उन्‍हें 
प्रसन्नता है । यह आउ्ििनेग्स “जीवन बीसो ( झराकरिमक श्रायो जन ) भ्रार्दिनेन्स सन्‌ 
१६५६ कहा जायेगा ।” 

सच्चीप में उक्त श्रार्डिनेन्स केवल “नियम्स्रित व्यापार! में लागू होता है, जिसका 
अभिप्राय एक शुड़, जीवन बीमा कार्यालय के अथवा एक सिश्रत कार्यालय के ( धाहे 
घह्द भारतीय कार्यातय द्वो या विदेशी, जो कि भारत में काये करता है ) सापूर्ण जीवन 
बीमा व्यापार से है श्रोर इसमें भारतीय दीमक्नों द्वारा विदेशों में किया जाने वाला ऐसा 
व्यापार भी शामिल है । समस्त बीमा कम्पनियों के नियन्क्रित ध्यापार का प्रचन्ध एक 
नियत दिन (पर्थात्‌ २० जनवरो सन्‌ १६९६) से केन्द्रीय सरकार के हाथों में था गया 
है श्रौर कस्टोडियन की न्युक्ति होने तक वे ही व्यक्ति, जोकि इस नियत दिन के 
तत्काल एहले ऐसे व्यापार का प्रबन्ध करते थे, केन्द्रीय सरफार के लिए एव उघ्तकी 
ओर से भी कार्य करते रहेगे । आडिनेन्स की दृतीय धारा वाक्य (३) उन सतिबनधों 
की अछृति पर प्रकाश डालते हुये, जिनके आ्राधीन बी मिकों वो कार्य करना है, यह आदेश 
देती है +-- 

“कोई भी बीमक, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस श्राशय के हेतु निर्देशित व्यक्ति 
घर [जिसे अब से वाद मे अधिकारी ब्यक्ति (0 पर7077860 7287800) कहां जायगा] 
पूत्रे सहमति के बिना : (ञ्र) जीवन बीमा पालिसी के सम्य्ध में, वियत दिन के तत्काल 
पहले तक जिस सामाल्य प्रथा का उसने पालन किया है उत्तके श्रतिरिक्त भ्रन्य किसी 
रोति से ऋण या सुगतान नहीं दे सकेगा, (झा) नियत्रित व्यापार की सम्पत्तियों में 
से कर्मचारियों, वीमा एजेस्टों, विशेष श्रधवा प्रधान पजेन्टों के वेतन अथवा कमीशन के 
साधारण आुगताओं श्रथत्रा दिन प्रति दिन के साधारण भुगतानों के श्रतिरिक्त अन्य 


[ ३३७ 


किसी भी आशय के हिये व्यय नहीं कर सकेगा, (६) ऐ;सी सम्पत्तियों को ट्रॉन्सफर 
या विक्रय नहीं कर सडैगा और न उन पर कोई चोजे ही उदय कर सकता है, (६) 
ऐसी सम्पत्तियों के किसी घन का विनियोग सी नहीं कर सकेगा, (उ) नियप्रित व्यापार 
सै पूर्णत या अंशत सम्बन्धित डहं श्यों के किये एज्ेन्सी सेवा के अखगुअन्‍्धी में भगटत 
या ध्वनित्र रूप से प्रविष्ट नहीं हो सकेगा धथदा। निम्रत दिन पर विद्यमान पेसे किसी 
अपुरन्‍्व की रातों मे परिवर्तन नहीं कर सकेगा, (ऊ) जीवन दोमे को नई पालिसी 
इश्यू करने के व्यवहारों में प्रविष्ट नहीं हो सकेगा अ्रधवा दूस आर्डनेन्स के प्रारम्म पर 
विद्यपान ऐसे किसी व्यवहार ददराव की शर्तों में परिवर्तन भी नहीं कर सकेगा । 

(४) “अधिकारी ध्यक्ति की स्वीकृत या तो बीमक के ब्यवहारों की कद श्रेणियों 
के लिये साधारण रूप से भ्रथव! उसके किसी एक व्यवहार के लिये विशेष रूप से दी 
जा सकती है।! 


“तृतीय घारा वाक्य £ के अदुसार प्रस्येक बीमक के लिये यह प्रावश्यक है 
कि बह तिग्रजित व्यापार स सम्बन्धित सापत्तियों के अ्रधिकार पत्नें व सर प्रतिभूत्तियों 
को किसी श्रजुसूचित बैंक या रटेट बैंक में जमा करदे और ऐसी प्रतिभृति या श्रधिकार 
पत्रों को अधिरारी व्यक्ति (५ पो07880 20700) की श्राज्ञा के बिना बैंक से 
न निकासे। घाकय ६ का धदिश है कि बीमक को चाहिये कि लियप़ित स्यापार से 
सम्बन्धित मिनट घुझ, चालू चैक बुक और वह सब्र रजिस्टर एव पुस्तकें, जिनमें निर्यत्रित 
स्पापार फे घन को विनियोग करने फी (इसमें बचकर, ऋण एवं पेशगी शामिल्ष हैं) 
पूर्ण बिवरण दिखाया गया हो, अधिकारी ब्यक्ति के पास रखदे। यवि ऐसा कोई 
कागज पत् किसी अन्य व्यापार से भी सम्बन्ध रखता है तो थविकारी व्यक्ति इसे 
लोटाने के लिये वाध्य है । हाँ, वह इस पर पहचान का चिन्द्र डाल सकता हे था 
दूसरी नकल ले सकता है." 


*घारा ४ (१) के श्रन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि 
बह कियी बीमक के नियत्रित व्यापार का प्रबन्ध समदालने के किये कस्टोडिप्रम नियुक्त 
कर सकती है। इस कस्टोडियन को बोमक हिस्लाव की समस्त पुस्तकों रजिस्टर एवं 
भ्रन्य कागजात (जो कि नियत्रित व्यापार से सवन्ध रखते हैं) सौंप देगा। घारा ३ 
फ्री उपयारा ३, € और ६ में उल्नेखित प्रतिवस्थ उन बीमकों को लगू नहीं होते 
जिनके लिये कस्टोडियन नियुक्त किया गया है | हाँ, केन्द्रीय सरकार कस्टोडियन को 
शैसे श्रादेश जी कर सकती है जो सम्बन्धित परिस्थितियों में वह आवश्यक सममभे) 
कस्टोडियन उन सब अधिकारों का प्रयोग कर सकता है जिन्हें बीमा प्रविनियमर की 
घारा ३२ थ के अन्तर्गत नियुक्त बीमा क्‍न्‍ट्रोलर या प्रशासक ग्रयोग कर सकता है।* 

घारा ६ एुव ७ में दत निय्र्णों का वर्णन हे, मिनके आउार पर कानों को 
सरकारी नियन्त्रण की भ्रवृधि में हर्शने का भुगतान क्या ज्ञायगा | किसी चीमरू के 
नियन्तण ब्यापार का प्रबन॒ा कैन्द्रीय सरकार को मिचने के बदले इ्जाने की जो रख्य 
चुकाई जादेगो, वह सरवारी विवन्द्रणु के श्रयेक माह के लिए पक ऐेसी रकम होगी 


इ्३े८ ] 


जो १ जनवरी सन्‌ १६१६ से पूर्व की तिथियों को नियन्त्रण ध्यापार से सम्बन्धित 
पिड्ले दो एक्चूरियल बेल्यूएशन (8०६79 ७७४०7) के सम्बन्ध में बीमा 
श्रधिनियम की चतुर्थ अजुघूची के दूसरे भाग के अनुसार तैयार किए गए साराशों 
(8४8॥730[9) में प्रगटित आधिक्य अशधारियों में वितरित किये गये भाग के घार्पिक 
औसत का घारहवें भाग के बराबर है। 

यदि किसी बीमक के तियन्त्रित व्यापार के (सरवन्ध में ऐसा कोई आधिक्य 
अशधारियों को नहीं बाँदा गया है (या तो इसलिये कि उसमें श्रशवारी नहीं हैं 
अथवा कसी भ्रन्य कारण से ) तो इर्जाना सत्‌ १६५४ के वर्ष के दौरान में नियन्त्रण 
व्यापार से सम्बन्धित बीमक को प्रीमियम आय पर प्रत्येक २,०००) या उसके भाग के 
लिए १) प्रति माह की दर से चुकाया ज्ञावेगा। 

“७ (१) धारा ६ के भ्रन्तगंत हर्जाने की जो रकम चुकानी है वह पहले तो 
७ ९% के उस आधिकय में से चुकाई जावेगी, जिसका उल्लेख बीमा अधिनियम की 
धारा ४६ (१) में किया गया है और यदि इस प्रकार पूरा दर्जावा नहीं घुकाया जा 
सकता, तो केन्द्रीय सरकार इसके देने का उचित प्रबन्ध करेगी (! 

“(२) धारा ६ के श्रन्दगत चुकाया जाने वाला हजांना सम्बन्धित व्यक्तियों 
में केन्द्रीय सरकार द्वारा इस ढड्ढ से बॉटा जावेगा, भिसका निर्देश इस सम्बन्ध में घनाये 
गये नियम करें ।7 

यदि बीमक एक कम्पनी है ठो केन्द्रीय सरकार सदस्यों की उस इच्छा का जो 
वे इस श्राशय के लिए घुलाई गई सामान्य समा में प्रगट करें, उचित ध्यान रखेगी। 


राष्ट्रीयकरण के पत्त में आश/कादी हृष्टिकोणु-- 
>-+++.. ययथपि राष्ट्रीयकरण के सिद्धान्तों के अनुसार बीमा ब्यापार का राष्ट्रीयफरण नहीं 
होना चाहिए था, तथापि देश की राजनेतिक एवं श्रार्थिक परिस्थितियों ने सरकार को 
यह कदम उठाने के दिये विवश कर दिया। सामरान्यत राष्ट्रीयकरण के ग्रश्व पर त्तौन 
दृष्टिकोशां से विचार किया जा सकता है। किसी उद्योग का राष्ट्रीयरण के उपयुक्त सब 
समझा जाता है, जबकि वह एक सुरक्षा उद्योग हो धवा उसके विकास्न के लिये पर्याप्त 
पूँजी झागे नहीं था रही हो या उसे इस प्रकार प्रवन्धित किया जा रहा है कि जनता 
के द्वितों को ठेस पहुँचती है। बीमा कसी भी रूप में एक सुरज्ञा उद्योग (3078॥680 
गु॥0ए४४79) नहीं है और इस क्षेत्र में पूँजी क्थवा साहस का भी कोई अभाव नहीं। 
हाँ, दुर्भाग्य ते भारतीय बीसे के सफल इतिहास पर यलत विकास के कुछु कत्षक 
श्रवश्य छगे हुए हैं । कुछ समय पहले सरकार ने अपने एक अधिकारी को सभी बीमा 
कम्पनियों का अचानक निरीक्षण करने का थादेश दिया ! इस अधिकारी की रिपोर्ट ने 
सरकार को बढ़े झ्राश्वर्य में डाल दिया, क्योंकि इससे यह प्रग हुआ कि कुछ कम्पनियों 
में बडी गम्भीर अनियमिततायें की गई हैं। यह कद्दा गया कि भारत बीमा के प्रबन्धर्को 
द्वारा कोएों के अुदित अयोग के अल्लावा अन्य दो तीन कम्पनियों में भी देसी गम्भीर 
शतियमिनायें पाई गई , जिसका मूल्य ३ करोड रुपया था। इन घटनाओं ने अधि- 
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कारियों को यह निर्णय करने के लिए प्रेरित किया कि क्िदना भी कानूनी निभन्‍्त्रण 
बीमा ससार में भाइवेट क्षेत्र के एक भाग कौ अवाछुनीय क्रियाओं को रोकने में धसम्थ 
ही रहेगा भरत केवल्न यही एक मात्र हल है कि इस छेत्र से सूपूर्ण प्राइवेट उपक्रम 
को ही निकाल्न दिया ज्ञाय | जित्तना जढ़दी यह हो ज्ायगा डतता ही अच्छा होगा, 
नहीं तो जनता के धन को अधिक द्वानि पहुँचेगी । 
इस बात का थी टी० टी० कृष्णामाचारी ने भी २० जनवरी सन्‌ १६५१६ को 

मद्ाप्त में दिये गये अपने एक सार्वज्ञनिक भाषण में समर्थन किया था। दृद्धिण भारत 
चैम्बर ऑफ कॉमसे के नये भवन का उद्घाटन करते समय श्रतिष्ठित व्यापारियों के एक 
विशाल समुदाय को सम्बोधित करते हुये, उन्होंने यद्ध॑ प्रगट क्या कि सरकार 
यह अनुभव करती है कि वद ऐसी कोई कानूती वाड नहीं लगा सकती, मिले कोर्पों का 
दुरुपयोग करने वाली कम्पनियाँ पार न कर सके | श्राज सरकार समाज को जो महर्त- 
पूर्ण सुविधा देना चाहती हैं वह ध्यक्ति के लिये उसके भविष्य को सुरदा है। इसके 
लिए सामाजिक कल्याण की योज्ञता में दीमा मदरवपूण छेन्न प्रदान करता हे। अपना 
आशय श्रधिक स्पष्ट करने के दिये श्री क८णामाचारी ने कहा--“हप्तारे पास बीमा का 
नियन्त्रण करने के लिए कानूनी उपार्यो की कमी नहीं है, कितु हमने यह भ्न्तिमत 

अजुभव किया है कि कानूनी नियन्त्रण निष्प्रभाव हो गया है। आपको भी पता है कि 
दाल में कुछ बडी गम्भीर घटनाएं ऐसी हुई हैं, जिनमें ज्रवता के कोपों का दुरुपयोग 
किया गया। ब्रस्त में हम इस हिप्फ्प पर दो कारणों से पहुँचे--एक, पालिसी 
होलइरों के कोपों का दुरुपयोग और दूसरे, हम कोई ऐसी कावरी चाट खडी नहीं कर 
सकते, जिसे पर न किया ज्ञा सकता हो । 

जीवन बीमे छा राष्ट्रीयकरण इसलिए आवश्यक हो गया था कि दवितौय पच- 
वर्षीय योजना की शीघ्र पूति के लिए जनता की बचत को भ्रविक्र गतिशौल बनाना हे । 
आज लगभग १० लाख पॉलिसीज़ चल्न रही हैं, ज्ित पर ४५ करोड़ रुपया वार्षिक 
प्रोमियम छुआया ज्ञाता है। लोवन बीमा की सम्पत्तियाँ लगभग ३८० करोड स्पर्षो 
दो हैं, जिदस बीमा कम्पनियों को लगभग ११ करोड़ वार्षिक आय होती है। कुल 
चालू बीमा क्षगभंग १,००० करोड़ रुपया है, जो प्रति च्यक्ति २१) से कुछ हो अधिक 
है। भी हाल ही में प्राइवेट कसमियों की भोर से यह दावा किया ग्रया था कि 
च लू च्यापार को ८,००० करोड रुपये तरू और भति च्यक्ति बीमा २०० रुपया तह 
बदाया जा सकता है! भ्री देशमुख इस भविष्य याणी ले मतेक्य रखते हें। उन्होंने 
कहा--भापत के बीमा व्यापार की समावनाओं के सम्बन्ध में कोई भो सनदेह नहीं 
हो सकता भर में इन श्रक्ों को केवल यद् दिखाने के लिए प्रस्तुत करता हूँ. कि बीमा 
द्वारा हम अपनी बचत कितती अधिक बडा सकते हैं” 
१६ जनवरी सन्‌ १६५६ को राष्ट्र के लिए रेडियों पर एक विशेष संदेश प्सा- 
रित करते हुए श्री देशमुख ने एक ओर सम्पूर्ण बोझ उद्योग के वाष्ट्रीयकरण की 
सामान्य साँग' और दूसरी शोर वीमा कसनिय्ों के चेतरमैव द्वारा इसके विस्द्ध दिये 
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गये तकोा की ओर सकेत किया | उहोंने कहा कि इस पर विस्तृत बइश्न के लिए 
पालियामेन्ट में यथेष्ठ श्रवसर दिया ज्ञायगा । उन्होंने केवल दो तकों पर विचार किया, 
जिनमें से एक तो राज्य सचालित जीवन बौमे की लचक श्र निपुणता से सम्बन्धित 
है भर दूसरा भ्रन्‍्य देशों में राज्य सचाह्षित वीमा योजनाञों की असफलता से। 
उन्होंने बताया कि वे पहले तक को नहीं समक पाते भौर उस पर थ्ालोचना नहीं 
करगे । हाँ, दूसरे तक का जहाँ तक सम्बन्ध है, उन्होंने बताया कि श्न्य देशों में 
अलुभव के झ्रध्ययन से यह प्रगढ होता है कि जहाँ कहों भी राज्य ने पूर्ण हृदय से 
प्रयास किया वहाँ राष्ट्रीयकरण ने प्राइवेट क्षेत्र से तीमर प्रतिस्पर्धा होते हुए भी श्रद्धितीय 
सफलता प्राप्त की और जहाँ कहीं भी भ्रसफलता हुईं कि वह बेमन से किये गये प्रयासों 
के कारण ही हुई । उन्होंने आगे कहा--/'कोई कारण नहीं कि एफ राष्ट्रधिकृत उद्योग 
निषुणता से सचालित फ्यों नहीं किया जा सकता | हमारी यह दुण इच्छा है कि जिन 
लोगों को राष्ट्रधिकृत उद्योगों के चलाने का भार दिया जावे उन्हें श्रधिकतम निपुणता 
की दृष्टि से पर्यात्र स्वतन्त्रता दी जाये | कुछ लोगों ने तो यह कहना अपना पेशा ही 
बना लिया है कि राज्य उपक्रम अ्रवश्य ही भ्रनिषुण होगा और फिर प्राइवेट उपक्रम 
की निषुशता बहुत बढा कर बताई जाती है । इस प्रकार बीमे में भी ( जो कि इस 
अकार का व्यापार, जिसे कभी श्रसफल्त नहीं होना चाहिए, यदि उचित प्रसार से सवालित 
किया जाय ) हम यद्द देखते हैं कि बिछुले वर्षो में लगभग २९५ जीवन बीमा कम्पनियॉ 
लिफ्वीढेट हो गई और २५ करपनियों ने अपने साधन इस प्रकार मरबाद 
कर दिये कि डनका ब्यापार अन्य कस्पनियों को हस्तातरित करना पडा । इस ट्रान्सफर 
से पॉलिसी होर्डरों को भांरी नुकसान पहुँचा | इसके भ्रतिरिक्त वई बीमा कम्पनियों ने 
कोपों का विनियोग करने में बडी अस्वास्थ्यप्रद प्रवृत्ति अपनाई | थ्रभो हल ही में भारत 
घोमा कम्पनी का उदाहरण सामने हे, जिसमें लगभग २ करोड रुपयों का गलत तरीके 
से प्रयोग क्या गया और भी कई घटनायें हुईं हैं। एक बीमा कम्पनी को श्रारस्प 
करने या चल्लाने में ग्रावश्यक पूँजी की माणा उस घन से बहुत कम है जिस पर 
कम्पनी अपने ज्ञीयत बीमा फड के रूप में नियन्त्रण प्राप्त कर लेती है। एक बार जब 
ऐसा नियन्‍्नण प्राप्त हो जाता है तो इन कोर्षो का प्रमोग उस सस्थाओं की पूँणी 
विषपप्रक आपश्यकृताओं का पूरा करने में किया गया, जिनमे उसके प्रबन्यकर्त्ता रचि 
रखते थे । इसमे पॉलिसी होल्डरों के द्वित का बहुत कम ध्यान रखा जाता था|" 
इस सम्दन्ध मे यह बताना अनावश्थक न होगा (हि तरकार ने साधारण वि 
की अपेक्षा जीवन बीमे को ही हाथ में लेने का निश्चय किया, क्योंकि साधारण बीमा तो 
व्यापार पुव॑ उद्योग के प्राइवेट क्षेत्र का प्रमुख अय हे और वर्ष प्रतिवर्ष किया जाता है, 
इसकी भूलें भौर तुटियाँ व्यक्तिगत रूप से नागरिकों को श्रभावित नहीं करतीं, डिन्‍्तु 
इसके विपरीत जीवन वोमा व्यापार ध्रत्यक्षत व्यक्तिवत नागरिक से सम्बन्ध रखता है, 
क्योंकि डसकी जिन्दगी भर की बचत, जो कि देश के झ्राथिक विकास के लिये बहुत 
आवश्यक है, भवन्व कर्ाओ्ं की चुटियों से म्रभावित दोती ऐ। 
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राष्ट्रीय+रण के विपक्ष में निधशावादी इष्टिकोण-- 

१६ अवबरी सन्‌ १६४६ को श्री देशमुख द्वारा रेडियो पर को गई राष्ट्रीयकरण 
सम्बन्धी घोषणा के लिए व्यॉमर्स लिखता है कि वह राज्य श्रधिक्ृत बीमे के जन्म की 
उल्लासमयी घोषणा न होकर आइवेट बसे की ऋृण्यु का अन्तिम सरकार हे। यद्यवि 
बीमे के राष्ट्रीयकरण को चर्चा गत कुछ वर्षों से हो रही थी, तथापि यह भरा क्की 
जाती थी कि क्षनता, पॉलिसी होल्डर एव उद्योगों को अपना पच्च प्रस्तुत करने का 
अवसर दिए बिया कोई साहसिक कदुम नहीं उठाया ज्ञायगा। सरकार रवय ही 
प्रोक्सौक्यू>र और जज दोनों बन गई तथा दोषी की ओर से भ्रपीत्न भो सुनने के लिणु 
तैयार नहीं । यद्द विश्वास करते हुए कि राष्ट्रीयररण समस्या के केवल्ल दो ही पक्ष हं-- 
एक ढीक पच्ष भौर एक गल्लत पक्ष सरकार न एकदम ही इध देश के आदविक मानचित्र 
हे प्राइवेट जीवन बीमा के सम्पूर्ण क्षेत्र को ही हटाने का निश्चय कर लिए ॥ 

भारतीय बीमक के लिए सरकार के व्यवह्दार पर नितश होने का पर्याप्त 
कारण है । बहुत से बीमा व्यक्ति तो देश की सेवा करते हुए उतने ही घूट्टे हो चुझे है 
जितने कि अपने ब्यवक्ताय मे भारतौय बीमा व्यवप्ताय के निर्माण को भारम्पिक 
अवस्था! में और उसके विकास तथा उन्नति वी अवस्था मे भी उन्होंने लोगों को 
राष्ट्रीय भाजता वही ही प्रेरणा दो है बीमा एक राष्ट्रय सेवा थी और राष्ट्रीय भावना 
के नाम पर ही उन्होंने बौमे का विस्तार विया। अब यह देखपर उन्हें छु्म होता है 
कि एक राष्ट्रीय सेवा को राष्ट्राधिक्ृत स्ेशा मे परिशित कर लिया गया है। वित्त सन्नी 
के भापण में कहीं भी भारतीय बोमे को प्रशमदीय उन्नति का डल्वेख नहीं मिल्नता, 
यह शमाव यदढा खटयसा हे । न्‍यू इम्डिया के चेयरमैन श्री पु० डौ० श्रॉफ का 
कहन्त है कि यह सपण अ्रन्शय भावना पगट करता हे, स्थोंकि इसमें दन कम्पनियों 
के प्रबन्धर्कों के लिए प्रशसा का युक भी शब्द नहीं हे भिन्‍्होंने अपने साइस, डच्च- 
स्तरीय बुद्धिसता ओर कोपों के दिवेकपूर्ण व्रिनियोथ से देश को ऐसी सस्था प्रदान 
की जिप्तके लिए बोई मी न्थायजिय भारतीय श्रसिमान कर सकता है। निससन्देह यह 
सब ढक है, किन्तु पता नहीं कि वर्तमान समस्याओं के श्री श्रॉफ जैये स्र्ज्ञ ज्ञाता 
कब से सरकारी अधिकारियों से प्राइवेट लेत्र के लिए. सदाहुमूति एवं दयापूर्ण शब्द 
कइने की आशा करने कंग्रे । तथ्य तो यद है कि भीक दर्शन के नारसिशस की भाँति 
सरकार अपयी छा के साथ ही प्रेस करने छगो है । वास्तव में यह भाइवेट के से. 
डघार लिए गये पर्जो के सहारे चमझते का एक प्रयास हे //* हर 

फिर, झागीण झत्रों में रहने बाले लोगों तक बीमे की सुविधायें विस्तृत करने 
का सरकार सा इर दा दद्यपि पशसतीय हे, सथापि साथ तो यह है कि यदि श्रभी तक 
आमीण हें म बीमा नहीं फ्ेला ह॑ तो इसका कारण गामीए ज्ञन पस्या के गविकाशा 
भाग की आय का बहुत कम होगा हे । देलिक आयश्यकताओं को बुरा करने के 

परचाद्‌ बदुठ कम उनके पाप्त बचत है। साथ दी आसीण जने ने अभी बोमे का महा 
+ देखिये बॉमले?-- २८ ३ ४६। 
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नहीं समका है। ये दुशाये केवल शिक्षा के द्वारा और झामौण आय से सुधार करके 
ही बदली जा सफ्ती है| यह स्मरण रखना मी लामप्रद होगा कि ग्रामीण चेन्न एक 
शेखा भ्विकृसित प्रदेश है जिसमें बीमा-विमान, जन्म, रूत्यु, झ्राथु एवं बीमारी से 
सम्बन्धित भ्रपर्याप्त थरॉँकर्ड की सांरबक्रीय चट्धान से टकरा कर हट सकता है | 
इस सम्बन्ध मे यह उठलेख करना श्रनावश्यक न होगा कि राजर-भ्रधिकृत बीमें 
में कु खतरे हैं। बीमा व्यवसाय में सफलता के लिये निम्न मुख्य ग़ुर्णों की श्रावरय- 
कता है +--शीज्रता, छचकता और च्यक्तितत सापक्र। पुक राजकीय विभाग से हद 
गुणों की आशा रखने व्यर्थ है। सच तो यह है कि ज्ञय क्री यह तक श्रस्तुत किया 
जाता हैं, तो हमारी केन्द्रीय धौर राज्यन्परकरें दुविधा में पड जाती हैं, किन्तु तथ्य 
सही है कि हर जगह सरवारें श्रण्नी क्रियाओं में धीमे-धोमे बढती है। भारत सरकार 
इसका कोई श्रपवाद नहों है । यदि दावों का निपटारा करने में शीघ्रता का अभाव सिद्ध 
करना है, तो इसको साक्षी इंजीनियर ठेकेदारों और करदाताओं ते प्राप्त की जा सकती 
है। जो व्यक्ति राज्य-सेवा से रिटायर हो गये हैं, वे भी इस बात थो जानते हैं कि 
उनकी पेंशर्नों के निपट(रे मे झितनी दु्द॒त्यी देर लगती हे। उनमे से श्रधिकांश तो 
यह अनुभव करते हैं उन्होंने जितने उत्साढ से राज्य की सेय्रा की है, यवरि उसके झाधे 
उत्साह से भी बीसा क्म्पी को अपने प्रीमियम चुकाने होते, तो बीमर्डो मे उनके दावों 
को सरकार की अपेज्ञा कहीं ग्रधिक शीघ्रता से निपठा दिया होता। जर्बाक सरकार 
जीलित सलुध्य के दावों का निपयरा करने में भी देर रूगा देती है, तो इस बात की 
( गारन्दी है कि सृत्यु से उदय होने वाले दार्वा का तिपदारा श्रध्रिक शीघ्र हो पकेगा। 
साम्राज्थवादी ब्यवस्था की एक कमी यह है कि उसमे मुत्नक्किनों को आवश्यक- 
ताओरं के श्रति जानकारी श्रौर सहाजुभूति का श्रमाव होता है। बीस की माँग श्रलोचदार 
नहीं है और चीमे वी बिक्री अनेक ग्रुवी बढ़ाने तथा भीमियर्भों के निरत्तर भुगतान के 
लिये सतत्त प्रयासों वी आवश्यकता है । भारत सरकार के चीमा सुपिन्टेम्डेन्ट ने इंणिडन 
यन इन्श्योरेन्स दर बुक सन्‌ १६४४ म॑ यह लिखा है कि “राज्य द्वारा संचालित बीमा 
विभाग वर्तमान प्रगति से हो सततुष्ट हो जाती है भौर रपधां के अमभात्र में बढ एक चले 
अनाये सार्ग पर ही कार्य जारी रखता है।” यही वास्तव में उन राज्यों मे, जदाँ कि 
बीमा विभाग है, हो भी रहा है, अतएवं जनता की सेवा के दृष्टिफ्रोएः से बीमे के 
राष्ट्रीयकरए को न्याय सात नहीं बढराया जा सकता | शायद्‌ ही कभी परसी अ्रतस्था 
प्रोदे जर्बीक एजेल्सी ब्यधस्था को पूणे रूप से अत्तग कर दिया ज्याय शोर म्रस्तावक 
लाइव लगाकर सरझारी कार्यालयों के घामने अपने भस्तावों की स्त्रोकृति का इन्त- 
ज्ञार करें। 
उज्जल भविष्य वी आशा-- 
जब हम श्री सो० ढी० देशमु्च के विस्‍्न आश्वासन को पढ़ते हैं तो उक्त 
विराशामप चित्र घुधला पड जाता है*--'आइवेट क्षेत्र के वेताओओं को सैं यह विश्वास 
दिलाना चाहता हैँ कि यह सरकार का इरादा नहीं है कि वह उपलब्ध घन-कोर्षोंको 
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सरकारी क्षेत्र में चर्ग्रमान व्यवस्था कौ अपेहा अधिक सात्रा मे लूगाये । न्सिदेद मेरा 
यह प्रयस्न होगा कि आ्रावक्ल प्राइवेट कंत्र में जितना धन विभियोग के लिये उपलब्य 
है कम से बस उतना तो भविष्य में भी उपलब्ध होता रहे, अतः यवि चोई परिचर्तन 
होता है, तो वह इसलिये होगा कि प्राइवेट क्न्र का कोई विशेष भाग (अयबा 
प्राथमिकता की इृष्टि से पूर्वाधिकार ) अबसे श्रागे योजना के अन्तगेद प्राइवेट छोत्र के 
लिये निर्धारित उद्देश्यों पर विभर नहीं रहे । शान्ति स्थिति और विशेष श्िकारों 
का जो दुरुखयोग दविद्यमाव परिस्यित्तियों! में हो रहा है पढ़ सबसे बडी विवशत्ता है, 
जलियके बस होकर हमने जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण का निशचय किया हे ।” अ्रतः हमें 
आशा करनी चाहिये कि यह परिचतेन हम रे अधिर भले के किये हे श्रोर यह 'समा- 
जवादी कलाण राज्य! के विर्माए में सहायता करेगा 7 
स्टेदुटही इन्शोरेन्स कॉरपोरेशव-- 
रह आराशा की जाती हे कि जीवन बोमा कम्पनियों की सम्पत्ति योर दायिखों 
के लेने के लिये एक वेशानिर बौमा निगम (80&606079 उाहप्राष्याए४ 0000 
78009) का निर्माण क्या ज्ाथगा । 
_उपपहार-- 
राष्ट्रीयरण के पश्चात यह झाशा की जाती है कि पजेण्टों एव फीजड व 
कार्यात्षय कर्मचारियों के हितों को रहा की जावेगी तथा उनरी दशा को सुधारा 
जबबेगा। व्यापार की बुद्धि के साथ यह कहा जाता है कि रोजगार के झनेक ध्वसर 
भी उदय हो जायेंगे । एक ओर साक्वरता का दीचा प्रतिशत और लोगों की साधा<ण 
भाग्य निर्भर प्रकृति और दूसरी ओर बचत को गतिशील बनाकर पूजी के निर्माण को 
बड़ावा देने बी आवश्यकता है । यह श्रगवश्यक है कि राष्ट्रीय५ रण के परचाघ्‌ भी काफी 
लम्बे समय तक जीवन बीसा विक्रम करते रहना चाहिए । 
स्वेच्छापूर्ण ब्रीमा के साथ-साथ, जो हि बेचा जावेणा, अनिश्मर्थ घोमे का भी 
सामाजिक बल्गण विष्यक उपायों वसा ( जैसे कि ब्रेतेजधारी का बसा, बीमारी के 
लाभ, बुढ़ापे को पेन्शव, विधवाओं और अनाथ्थों के लिये लाभ तथा प्रसूति-सम्बन्धी 
लाभ ) विकास होगा । 
द्विनीग्र योजना के अन्तर्गत होने वाले नददीन प्रयक्नों से जीवन बीमा को इसता 
बहुत बद आदेगी | द्वितीय प्रच-वर्षीय योजवा का उद्देश्य १० से १२ मिलियन व्यक्तियों 
के लिये शेजगार देने श्रीर वतेम्ान राष्ट्रीय आय ( लगमग ६,४०० करोड रुपया में 
भत्ति चपे ६५०० करोड़ रुस्यों की बृद्धि का आध्ोजव करना है ! यदि केवल इतना एी 
मानें कि नये छाम पर गे व्यक्तियों का २०% शोर वरंसान काम पर लगे ब्यत्तियों 
में से केदव २९ व्यक्तियों से हो ससके किया जा सकेगा तो नया जऔवत बौमा व्यापार 
भएतत सें समस्त बीम! कम्पनियों के विद्यमान व्यापार के बराबर हो जायगा) 


हि 
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>आरत में मुद्रो का दशमजवीयकरण 








रूपरेखा-- 

2... प्ररम्भिक--भारत में सौ तरह के मन प्रचलित हैं, कहीं २८० तोले का मन है 
ओर कहीं ८,३२० तोले का। यह विभिनक्षता हो नहीं वरन्‌ भारत में 
नाप भर तोल के अनेक पैमाने तथा बाँट चलते हैं। मुद्दा भी रुपयों, शार्नों 
तथा पाइयों में है, जिसका हिसाब-किताब ह्ष्याना बहुत टेदी खीर है । इन 
कठिनाइयों के निवारण का एकमात्र साय है नाप-तौल की दृशमिक प्रणाली । 
नई प्रणाली १ अग्नेल सन्‌ १६२७ से लागू होगी । 

२. दशमिऊ प्रणाली क्या है १--नई प्रणाली के अन्तर्गत १ रुपये मे ६४ पेसे न 
दोकर १०० पैसे होंगे । इन पैधों का नाम “नया पेसए! रक्वा गया है 

है. मारत की वर्तमाव अणाली ही चुटियाँ--माप की वेम्तान इकाइयों का 
कोई आधार नहीं है। सुधार की दिशा में किए गए प्रयत्न 

४... नह अणाली के लाथ--द्शमिक प्रणाली प्रप्यन्त सरल तथा उपयोगी है। 
दिसताब-क्िताव में बडी सुविधो होगी। यह अम्तरट्रिय व्यवहार में प्रयोग 
करिए ज्ञागे योग्य है। एक उदाहरण । 

५. निफर्ष--दशमिक प्रणाली से देश के व्यापार की अति होगी। शिक्षा का 
भी शीम्म प्रसार होगा । प्रणाली चालू करने के लिए. यह उपयुक्त अवसर है। 


आरम्मिक-- 

यह प्रांग्ः सवेविदित है कि सारे देश[में एक स्थान के नाप के पमाने और 
तोल के वॉट दूसरे स्थान के पेमाने झोर बॉटो से नहीं मिलते | यही नहीं कि एक स्थान 
के पैमाने और बॉट दूसरे स्थान से रहीं मिलते, वस्न्‌ पुछ ही चेन्र में अलग-अलग 
बस्तुओं के लिए अलग गलग पैमाने और बॉर्टो का प्रयोग होता है। यहाँ तक कि एक 
ही नाम के वाट और पैमाने का परिमाण भी प्रायः भिन्‍न होता है । नमूने के राष्ट्रीय 
सर्वेक्षण से नो ज्ञानझ्रारी एकत्र हुई हे, उससे छुद्धे को चकराने वाली इस विभिन्नता 
का चुछू पता चकता हे। देश के विभिन्न भार्यो के ३,६०० गाँवों में सामाजिक तथा 
आर्थिक सहंद के विभिन्‍न प्रश्नों पर साल में दो या तीन बार यद्द पडताल की गयी। 
इससे विदित हुआ कि वहाँ १४३ अकार के बार्टा और नाए का अयोग किया जाता 
है । घनाकार नाप तया भूमि की नाए की स्थिति तो और मी भीषण दतायी जाती है। 
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यदि किसी घॉद या लाप का सास जिमिन्न छोंब्रों मैं एक ही दे दो बास्तव मे डसका 
परिप्ताण एक्सा नहीं होता है । उदाहरण के दौर पर देश भर में १०० पर्धर के मच 
हैं। यदि कहीं २८० तोले दा मन होता है तो कहीं ८,३२० तोले का । स्टैयडडे मन 
3,२५७ लोले का माना जाता है। इलो श्रडार वद्यपि स्टैशडडे सेर ८० तोले का साना 
जाता है, तथापि देश में ८ तोले से लेर्र १६० तोछे तक के सेर चलते हैं। 

दैनिक जे वन के सामान्य व्यवहार में कदम-फदम पर चाप और त्तोल का काम 
पइता हे थोर उतमे इसरी भीषण विभिन्नता होने से बहुत परेशानी श्रौर गडबढ होती 
है | एक स्थप्त के बाँटों और दूपपरे स्थान के बाँटों में मिन्नता होने के कारण किसान 
को अपने राज्य और दूसरे रज्यों में माल का उचित मूल्य न मिलने की आाशका रहती 
है। देश के दर भाग में अपने यदाँ के बाँटों के हिसाब से ही वस्तु का भाव बताया 
जाता है | अत्तभ-अलग स्थानों पर बाँद के नाए अलग अलग है और उनका परिमाण 
भी अ्रलग होता है, इसलिए वस्तुश्नों के जो भार बताये जाते है, उनको सम्बन्धित 
बाजार में वास करने वाले क्ोग ही दोक तरह से समझ पाते हैं थरौर चालक व्यापारियों 
के हृथ साल बेचते समय किलान की गाढ कटे त्रिना नहीं रहती | यही नहीं उसके 
माज्त के खरोदार माले परीदते सप्तय हलके के स्थान पर भारी बाँट प्रयोग करते है। 
प्रपना माल का बिना दाम उसे मिलेगा, यद् हिसाव रूगाना तो उसके लिए कठिन 
कार्य होत। हो है, लगाया हुआ दिसाब रूमकता भी उसके किए कठिन होता है | यदि 
विभिन्न प्रजार के थॉँट भ्रौर नाप के ऐमाने देश में चलने दिए गए तो छुड भ्राधार पर 
बिक्री-ब्पवस्था करने, वस्तुओं के वर्गीकरण तथा अतिमान लागू करने और देहाती 
तषेतों को भाव पहुँचाने की व्यवस्था करने का भी कोई लाभ नहीं हो पाएगा। वतेसान 
स्थिति से करितदी हानियाँ होती है, स्थानाभत के कारण वे यहाँ नही गिनायी जा 
सकती, कितु एक बात सुस्षष्ट देकिबॉर्यो और नापों का मतिमानीकरण न होने से 
जो अपुविधा श्र हानियाँ होती हे, उनका कुप्रभाव किसान पर ही नहीं घरनू सये 
साधारण पर भी पडता हे और इस स्थिति से दूसरों को चकमा देकर सुनाफा कमाने 
चाले बुद्ध ब्यापारियों के अतिरिक्त किसी और को लाभ नहीं पहुँल्‍ता । इस सब का एक 
ही उपाय है नाप के पैमानों! शोर बाँदा की यह स्थानीय तथा प्र:शीय विविधता 
सम्राप्त कर दी ज्ञाय और उसके स्थान पर एक ऐसी प्रणाली सारे देश में चलापी जाए, 
जिसे समझना तथा प्रयोग करना सरख हो ॥ 


बहुत सप्तय से इस गइश्ड को दूर कर देश भर में एक सी नाप तोल जारी 
करने की बडी आवश्यकता अछुमव की जा रही है। सब्‌ श्य७१२ में भारत सरकार ने 
मीटर प्रणाली के भ्रनुसार एक से बाँट चलाने के लिए एक अधिनियम बनाया था, परन्तु 
इसके थ्रागे कुछ नहीं ड्िया गया और यह समस्या जहाँ की तहाँ रहो । अप भारत 
सरकार ले इसे सुलभ्ताने का पका निश्चय कर लिया हे । 

मुद्र! का दशमलवीयकरण करने के सम्बन्ध में भारत सरकार ने झपनी निश्चित 
नीति घोषित कर दी हे और पुक विश्लप्ति द्वार भारत सरकर ने यह घोषणा को है 
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कि १ प्प्रैल सन्‌ १६५७ से देश में इस रई मुद्रा प्रणाली का चलन आारस्स हौग।। 
पिछले सौ वर्षों मे यह प्रश्न अनेरु बार उठ(पर कमो> भी इंप पर ग्रस्भीरतापूर्चक 
विचार नहीं किया गया। सन्‌ १६४६ में एक बार पुत सिक्कों का दशमलवीयकरण 
करने का प्रयास किया गया, किन्तु उस समय भी वह योज्ञना विफल रही । त्त्साखीन 
बिटिश सरकार के “रुपया” का विभाजन दशमलद के आधार पर करने की योजना 
का विरोध करते हुए भारतीय अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि भार और दूरी की माप 
का दशमहवीयरूरण किये बिना सिक्के का दशमलवीयकरण करना न केवल हास्यास्‍्पद 
होगा अपितु भ्रष्यावद्वारिक भी होगा, इसीलिये अग्र रपये के साथ भार तथा दूरी के 
मापों का भी दशम्लवीयकरण कहते का निश्चय किया गया है ) 


दशमिक 5रणाली क्या है !-- 
एक रपये में १६ झाने या ६४ पेसे द्वाते हैं | श्रत्र रपये वो ६७ 
की श्रपेत्ा १०० बराबर भागों में विभाजित कया गया है। दूसरे शब्दों 
में, अब १ रुपये में ६४ पैसे न होकर १०० पैसे होंगे । सरकार ने नई पणाक्षी में इन 
पैसों का नाम "नया पैसा” (७७७ 29089) रक्‍्खा है। इसी प्रकार वर्तमान 
भरठन्‍्नी, चवन्नी, दुअन्दी के स्थान पर क्रमश ९०,२९१ भर १० नए पैत्षों के सिक्के 
बनाए जायेंगे । इस मकार नई प्रणाली मे सिक्झे इस तरह होग्रे--१०० नथा पैसा, 
२४ नया पैसा, १० नया पैसा, £ नया पैसा, २ नया पेसा तथा १ नया पैसा। यह 
स्मरण ९हे फि दपि वर्तमान दुअस्नी, इकन्‍्ती, आदध प्राना तथा २ पैसा का नई 
मुद्दा प्रणाली में कोई बिलकुल ठीक व बराबर सिक्‍ड्रा नहीं होगा, फिर भी १० नया 
पैसा, € नया पैशा, र नया पैसा तथा १ नया पैसा क्रमश इनके बराबर ही माने 
जायेंगे। यह भी तय कर दिया यया है कि वर्तमान रुपया, श्रठन्नी तथा चबन्‍्नी के 
छिक्‍्के इस नई मुद्रा प्रणाली मे भो साथ ही साथ चलन में माने जायगे ताकि जनता 
को थद्द पता रहे कि प्रत्येक नये सित्रकों की कितनी सख्या एक रुपये के बराबर है, 
इसलिये यह तय कर दिया गया है कि प्रत्यक नये सिकझे पर यह लिव दिया जागगा 
कि उसकी कितनी सख्या एक र+ये के बराबर हे । यह भी तय कर दिया गया है कि 
१०० नया पैसा, ९० नया पेसा, २९ नया पैसा के सिक्के सो शुद्ध निश्निल के होंगे 
ओर १०, € तथा २ नया पैसा के सिक्के ताँचा तथा निकिल को मिलाकर ( ७५% 
ताँबा तथा २१% निक्लि ) बनाए जॉयगे आर १ नया पेप्ता आज ( 70728 ) का 
होगा । 
जिन देशों में यह प्रणाली प्रचलित है वहाँ प्रमुख मुद्रा ७ सोचे माग को 

सेन" (0070) कहते हैं। सेन्ट खैटिन शज्द सेटसू का अपश्रश है, जिसका श्रर्थ 
शताश होता है। लका में इसे सेन्ट कहते हें, जिसका अर्थ होता है "सोबा भाग?) 
श्याम में इसे घिताग कहते है, जो वास्तव में सस्कृत शब्द के शत्ताग शब्द वा अपन्रश 

है। पर भारत सरकार ने रपये के सौदे भाग का चाम “सिया पेसा” रकखा है। यद 

स्मरण रहे कि जहाँ तक झुद्रा का सम्बन्ध है, भारत का प्रमुख सिक्का रुपया ही रहेगा 
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और उसे १०० मांगी मे विभाजित करके सुद्रा वा दशमलबीयकरण किया गया है। 
इसी प्रकार भार ओर दूरी नापने की इकाइयों का भी दशमलवोयकरण होगा । सौल में 
पेर में म० तोले या मन मं ४० सेर होते ह। एक लेर को १०० भागों में विभाजित 
कर और १ मन को १०० सेर मान कर भार नापने को इकाई का दशमववीयकरण हो 
जायगा । दूरी नापने की इकाई मे १०० इ च का गन १०० गज का कल्लोंड़ तथा १० 
फ््लांड्र का मील मान कर दशमलदीग्रकश किया ज्ञायया | 
भारत की वत्तग्रान प्रणाली की तटियाँ-- 

माप की सभी परत॑मान इकाइयों का कोई भी आधार नदी है। एक रपये मे 
१६ आने या ६४ पैसे भौर १ आने में १२ पाइयाँ होती हें । ४० सैर का मन और 
१६ छुणक या ८० तोले का सेर चलता है। इस्ली तरह ३६ इ च का गज, १७६० गे 
का सील साना ज्ञाता है। स्पष्ट है कि इन सब पैसों का कोई आबार नहीं है। अभी 
बहुत से पैमाने याद रखने पद्ते हैं और मिश्र राशि को उसी भेणी की मिश्र राशि में 
परिवर्तित फरने में या उसकी विलोम क्रिया करने स॑ क्तिनी कडिनाई पढ़ती है, पह 
रूब ही ज्ञानत हें । स्कूल में गशित की पढाई मे दात्रों तथा अध्यापकों दोनों को ही 
हस सम्बन्ध में बहुत दिक्षत उठानी पढत्ती है । 

इन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए ऋन्‍्स के बेज्ञानिक ने एक उपाय 
निकाला । उन्होंने उत्तरी भूब से पेरिस होकर भूमध्य रखा तक को पृध्वी की लस्बाई 
को भार देना आरम्भ किया और श्रस्त में जब भजनफल दो हाथ के करीब रहे गया 
सो उसे ही छाक्दाई की इराई मान लिया ओर उसका नाम मौटर रपखा। (फर १० 
मोशर का एुक्ठ डेक्ाम्रीटर, १०० का एक हैस्टोमीटर और १,००० मीटर का एक किलो- 
मीटर तथ्य मोटर का दशवा, सौवा झोर इजारवा भाग देसीमाटर, मेम्टीमीटर और 
मिचीमीटर फे रूप सें ध्ोटी बडी छूम्बाई नापने की इकाइयों बनाई ॥। इस अकार किसी 
भी इकाई को दूसरी राशि में परिवर्तित करना अत्यन्त सुगम हो गया। कव्ल दश 
मलवे चिन्द को दाहिने या याये दव ने से ही यह क्रिया सम्पत्न हो जाती ह और गुणा 
भोय के रूमटों से छुटकारा मिल ज ता है । इसी प्रकार एक घन सेन्टीमीटर पानी से 
बेजन को ( एक डिओ्री से ट ग्रेड ताएमान पर ) श्ञम मात्र लिया गया और इस 
प्रकार भार नापने की इकाई सी ग्रास, सेन्ट्रीम्ाम के रूप से सिल्ी। इसी को हमे 
भीदर प्रणाली बहते है। दच्य व व्तेमान मोटर प्रणलो का प्रचक्तन फ्रान्प देश से हुआ 
है, पर दशमलव पद्धति पर आधारित द्ोने के कारण सारत के लिए यह नवीन नहीं 
है, क्योकि दशमलव का आविष्कार तो भारत म॑ ही हुआ था । 


इस तरह यह स्पष्ट है कि भारत में दशमलव अखणाला के प्रादुर्माध स॑ बड्दे बे 
शुणा तथा भाग को क्रिया केवल दुशमलव बिन्दु को दाहिने वाब्रे हदा कर ही हो 
ज्ञादगी । सपये श्राने पाई को पाइयोँ या रुपये बनाग एकदम सरल हो जायगा। यह 
सो ठीर है कि ऋरभ में इसमें कुछ कठिनाई पड़ेगी, पर कुछ दी समय के अतुमव के 
पश्चात्‌ पह छा झत्यन्त सुर्म हो जायगा। इस अकार हिसाब किताब रप्ने का 
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काये भी बहुत श्रासान हो जायगा । दशमत्वीयकरण से एक लाभ शौर भी होगा । इस 
समय देश में भार के माप की १४२ पद्धतियों का प्रयोग विद्या जाता है । इसी प्रकार 
दूरी के भी १८० विभिन्न तरीऊे प्रचलित हैं। ब्यावहारिक रूप से इसम «डी गइबडी 
होती है थौर हिसाब किताब का काम थ्नायास ही जटिल हो उठता है। श्रसली ' मन 
तो ४० सेर या ३,२०० तोले का होता है, पर देश के विपिन्न भागों में २८६० तोल्ले 
से खेऊर 5,३२० तोले तक के १०० प्रकार के * मन पाये नाते हैं। “बीघा प्राय 
देश के अत्येक राज्य में विभिन्न चषेत्फ्ल वतलाता है । नरीन प्रणाली से सबसे बडा 
लाभ यहद्द होगा कि देश में स्थान स्थान पर जो विभिन्न पद्धतियाँ प्रचलित हैं उनके स्थान 
पर एक मान अचलित हो जायगा । यह स्मरण रहे कि ससार में १४० प्रकार के 
भुद्ठामान हें, जिनमे से १०१ दशमलप पद्धति पर श्राधारित हैं। अभी तर जिन देशों 
ने मैट्रिक सिस्टम श्रथवा दुशमलव प्रणाली नहीं अपनाई है, उनमें विरेन तथा राष्ट्र 
मण्डल के कुच् देश प्रमुख हैं। 
नई प्रणाली के लाभ-- 

हमारे देश को नाप तोल की दृशमिक अणाली लागू किए जाने से बहुत लाभ 
होगा। इससे नाप और सोल के बॉर्टो मे जो ।वमिय्ता इस समर पायी जाती है 
वह उसके तमाम हुगु णों रहित समाप्त हो जाएगी आर व्यापार की बुद्धि, वाणिज्य 
की सुविधा तथा राष्ट्रीय एकता को दंड करने के लिए श्रावश्यऊ शोर नाप-तोल के 
बाटों का चिर भ्रपश्षित प्रतिमानी करण भी हो जाएगा! यह प्रतिमानीकरण राष्ट्रीय 
अधार पर ही नहीं श्रपितु अ्रन्तराष्ट्रीय आधार पर भी होगा, इसलिए यह वैदेशिक 
व्यापार तथा वाणिज्य म॑ भी देश के क्षिए उपयोगी होगा। नाए के पैमानों और तोल 
के बॉों की वृशमिक प्रणाली लगभग सारे ससार में लागू है | केवल सपुक्त राज्य 
अ्रमेरिका, प्रिटेन तथा राष्ट्र मडलीय देशा में ही दशमिक प्रणाली लागू नहीं है । इन 
देशों में नाप तोब्न की ब्रिटिश भ्रणाणी (जिसे फुट प्राउण्ड प्रणाली भी कहते हैं) लागू 
होते हुए भी दशमिक प्रणाली को कानूनी स्थान प्राप्त हं और वास्तव में यह भरब 
अधिकाधिक प्रयोग की जाने ज्गी है। 

त्ोल के बादों ओर नाप के पैमानों के प्तिमानीकरण से इन लाभा से भी 
श्रधिक महृर्प की बात यह है कि दशमिक प्रणाली से टेरे हिसाब किताब भी बहुत ही 
सरलता से लगाये जा सकते ह। चैज्ञ निरु दृष्टि से नाप-तोल की यही प्रणाली ऐसी 
सुगम, सपमान्य सथा एकीकृत है ज्ो अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार मे प्रयोग किए जाने के 
योग्य हैं । इसमें वह अ्रपूर्णता नहीं है जो हमारी स्टैशड्ड मन सेर छुटाक प्रणाली में या 
छुट पाउण्ड गैलन की ब्रिटिश प्रणाली में हे। दुशमिक प्रणाली की सरलता तथा 
श्रेष्ठता का रहस्य यह हे कि यह अणाली नाप या तोल के सभी क्षेत्रों में एक सी है और 
सर्वत्र दशमिक श्रलुपात से चलती है जो दशमलब प्रणाली में भरक के स्थानीय मूल्य 


से मिलती-छुलती है। 
भारत की यह गणना प्रण ली अब समस्त विश्व ने अपना ली है। जैसा कि 
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हम जानते हें, हमारी प्रणाक्षी दुदवाई प्रणाली? है । इकाई, दहाई, सेकड़े भर हजार की 
अणाल्री कितनी सरल है कि पक से शुरू हो कर वाई और का दर भरक्ष दृस्य बाले से 
दस गुना हो जाता है। इस मार ७७७ का मतलब है ५०० धन७० घन ७॥ 
सन्‌ १४८९ में साइमन स्टीवेपन ने इस प्रणाली को दायों शोर लिख कर उसी प्रकार 
दस-इदूस गुना घटाते जाने का आविप्कार किया । उसी को दुशमलब प्रणार्शर नाम दिया 
गया। इस प्रणाल्री से सही बरतें को आवश्यकता महीं रही । 


दशमिक ( मैट्रिक ) प्रशरी भी, राप तोल में दशमलय रीति का प्रयोग 
भागा है। इसमें लम्बाई, क्षेत्र, परिमाण, चमता और बजन प्ीदर को इकाई मान कर 
नापा तोता जाता है। मीटर, प्ले टिनम चोर इरीडियिम को एक छुद पर दो रेखाओं के 
बीच का वह न्यित अन्तर है जो पैरिस के निकट सेवरे में अन्तर्राष्ट्रीय भीदर आयोग में 
रखी हुई है । इसी अन्तर को अन्तर्राष्ट्रीय स्टेएडड मीदर मान लिया गया है। इसके 
गुणितों में प्रीक भ पा कै 'डेकए ( दुस गुना ) 'दिवदो! ( सौ शुना ) घलौर किलो ( हमार 
गुना ) और इसऊे हिस्से में 'डेसी” ( दसयों दिस्‍्था ), 'लैंदी! ( सौ वा हिस्सा ) और 
“मेली! ( इजारवाँ द्विस्सा ) उपसगे लगा लिए जाते हैं | 'मीटर', 'लिदर', ग्राम! भौर 
“श्र! ( सेत्रफपल ) इन चार मापों में उक्त छदों उपसर्ग जोड़ लेगे से लम्बाई, परिमाण, 
बजन और क्षेत्र की साए हो सकती है। मीटर के खौयें दिस्से के बराबर लग्पे, चौढ़े 
भर ऊँचे तथा शुद्ध जल की मात्रा का वजन एक राम” सान लिया गया है। चूंकि 
ग्राम बहुद थोडा वजन है, इसलिए वजन को किलोग्राम! में मनाया जाता है। पुर 
किलोग्राम शुद्ध जल्ल का परिमाण एक 'लिटर' होता है। 


अगेजी और सीटर प्रणाली में से किसमें दिसाव दागाना सरल है, इसका 
अनुमान निम्न उदाइरण से लग सकता है+- 
अग्नेश्नी ,, १४७ इचच < १३३ फुट स्म्श्डेई शज 
मीटर ........ १५७ सेंटीमीटर. ८ १३४७ डेयोमीदर._ +६१"९७ सीटर 


झग्नेज़ी भ्रणाली में इज्यों को १२ से भाग देझर फुट झौर फु्टों को तीन से 
भाग देकर गज बजाने पछते हैं। पर सीदर प्रणाली में केपल दशमलव दो एक स्थान 
दायीं और बाते जाने से ही काम चल जायगा। घन थौर वर्य इश्च, फुट या गज 
बनाने में तो भौर भी दिक्कत उठादी पइती है। अग्नेजी प्रणाली में : ( १) परिमाण 
गैलनों में, ( २) रमता घन कुझों में और ( ३) वजन पौण्डों में नापा जाता है और 
मीटर प्रणाली में (१) परिमाण “लिटरो' में ( २) दमता घन सीटरों में भौर बजन 
किल्लोग्राममों में चापा जाता है, ज्ञो स्पष्टनः बहुत सरल है ॥ 


क्ागत या मूल्य का हिसाद सगाना जो आजकल पक अच्छा घिर दर्द समम्य 
जाता है, नाप त्तोक्ष की मीटर प्रणाली थोर सिक्तोी की दुशमलव अणाली से कितना 
सरल हो जयगा, इसका पुर श्रोर उदाहरण ल्ोजिये-- 
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यदि १ मीट्रिक टन (मान लीजिए चाँदी) का दाम है. ०,००० ०० २० 
हो १ किल्लोप्राम का ८०,०० रू० 
और एक आराम का व्यर० 

(सा आड नये पेसे) 


इसके भुकाबले घग्मेज्नी श्रणाली का द्विसाव देखिए -- 


यदि एक लॉग टन का मूल्य रू०,००० रु० 
तो एक ऐौण्ड का इस रण ११ आ० २ पा० 
और १ शौंस का २२० हद झा० मपा० 


नाप तोल की दुशमिक प्रणाली और दुशमलब सुद्रा में भाव निरालते समय 
केवल दृशमलव को इधर उधर करना होता है । यदि प्रति में ट्रिक टन में भाव दिया 
हो त्ती प्रति किलोग्राम क भाव निकालने के लिए दुशमलव को तीन भह्ञ बायें करना 
दोता है और यदि साद प्रति किलोगाम दिया हुआ हो ती प्रति मीड़िक टन का भाव 
निकालने के लिए द्शमलब् तोन भ्रड् दाढिनी शोर चला जाएगा। विदेश प्रणाल्वी के 
अल्जुस्तार अति टन भाव दिए होने पर थदि प्रति पोण्ड मात्र निकालना द्वो तो दन के 
भाव की राशि को २२४० से भाग दीजिए | किर रुपयो के आने और पाइयाँ दना 
कर भाग देने की क्रिया जारी रसिप्‌। पौर्ड के बाद प्रति शंस भाव निकालने 
के लिए पौण्ड के आने शोर पाइयों में थाने वाह्ली राशि को किर १६ से भाग दीनिए। 
इस प्रकर एक बस्तु का भाव निफालने के लिए योग, बाकी, गुशा तथा भाग सभी 
करने होते हैं। 

सेर में ८० सोले हैं तो गज में १६ गिरह थोौर रुपये में ६४ पैसे | मामूली 
थादमी तो क्या अच्छे पढे लिखे श्रादमी भी वाजर में सब्जी या मिठाई के पेसों का 
हिसाब नहीं लगा सक्‍त। जो दुकानदार ने राग लिया वह चुपके से देकर चले श्राना 
पश्ता है, घरगा बायज पैसिल के ब्रिता द्विलाव लगाना किसी के कायू की बात नहीं । 
कल्पना कीजिए फ्ि यदि हर दीच दूध सौ या इनके गुश्तों में नापी तोली जाने छगे 
और सिक्‍कों की दशमल्व प्रणाली हो तो द्िसाव लगाना क्विना सरल द्वो जाए, 
अपड़ शादमी को भी कोई घोखा नहीं दे सरेगा। 

हमारे बच्चों को बाप तोल्ल की एक प्रणाला ही नहीं बरन्‌ अनेक प्रणालियों, 
कई तो स्थानीय, फिर भारतीय, फिर ब्रिटिश और फिर दशसिेझ अणाली सौखनी 
पड़ती है। इससे हमारे बच्चों को रूस, फ्राछ, जम दी या चीनी बच्चों की अपेज्ञा श्रधिक 
परिश्रम करना पडता है भौर अधिक समय में क्लात प्राप्त हो पाता दे | 

इस प्रकार रप्ट है कि दुशमिक अणाली से श्रधिक सुगप्नता से सौखी जाने 
चाली कोई और प्रशाली निकाक्षना श्रांत्र अखम्भर ही हे इस प्रणाली के अपनाने 
से शिवा के ज्ञेत्र में जो कार्य कुशलता बढेयी, वही नाप तोल के प्रतिमानित ब्दों के 
कारण जीवन के प्रयेक चैत्र मे झा सक्तगी। 

दृशमिक प्रणाली अ्रपनाने की इस तमंश्ट सत्ता में भौगोलिफता, जाति या 
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भाषा का कोई बन्धत नहीं है । चीन, रूप, कांप, अमेरिका, जमेनी, अफगानिस्तान, 
इणडोनेशिया या इद्लैंड समी पर यह समान रूप से क्षायू होती है। यदि अमेरिका 
और इज्लैंड अपनी छुरानी अवैश्ञानिक तथा कठिनाईपूर्श प्रणात्ली से चुप हैं वो केवल 
इसीलिए कि वहाँ नाप तौल की चिटिश प्रणाली की जड गदराई के साथ जमी हुई है, 
उसे स्थागना उनके क्षिए भ्रपेक्ञाकृत भ्रविक कठिन है । दृशमिर प्रणाली के लाभ इतने 
अधिक भर इतने स्पष्ट हैं कि तिन देशों में हुनका चलन नहीं है, उनमें मी इसका 
सर्वाधिक पह लिया जाता है! 

विश्व के वड़े-बढ़े वैज्ञानिकों ने भी इस प्रणाक्षी की बहुत ग्र्शधा की है. थौर 
डसको अपनाने का मयर्न समर्थव किया है। 

संत्रद में मुद्रा! के दमलवीयकरण के सम्बन्ध में विधेयक उपस्थित किये जाने के 
अवप्तर पर हमारे प्रधानमन्त्री मे कहा था कि दशमताव भणाली का थराविषक्वार भारत- 
यपे में ही हुआए था, भ्रतएवं इस सस्वन्ध में कोई विशेष परेशानी नहीं होनी चाहिए। 
हप प्रणाली के विरुद्ध मितमे तक उपस्थित किये गए दें उनमें सबसे बडा तक यह है 
कि देश में कमी भी दशमल्तव प्रणाली नहीं चली है थौर प्रायः ठाई हमार वर्षों से 
चौका प्रणाली ही भ्चलित है, प्रतएुद चौका प्रणाल्ली के रथान पर दृशमत्तव भणाणरी पर 
बने सिप्के श्रार्थिक छेत्र में क्रांति मचा देंगे, परन्तु इस कठिताई को दूर करने के 
लिए यह घोषित कर दिया गया है कि दशमलव प्रणाली के साथ ही साथ रूपया-झआना- 
बेला की वर्तमान व्यचस्था भी तीच बर्ष तक बनी रहेगी, भ्र्थात्‌ मई प्रणाली के सिर्खों 
के चालू हो जाने के बाद भी तौन वर्ष तक वर्तमान सिक्‍के भी साथ ही साथ चालू 
रहेंगे भौर यदि तौन वर्ष के बाद भी यदि आवश्यकता हुई तो वर्तमान सिक्कों को चलते 
रहने दिया जायगा और फिर उन्हें धीरे-धीरे हटाया जायगा, जिसले कि जनता यो 
परिवर्तेव काल में कम से कम एरेशानी उठानी पडे। इसमें कोई सन्देद नहीं कि सुदा 
के दशमहावीयक्रण का यह बहुत ही उपयुक्त समय है, क्योंकि इस समय हमारे श्रौद्यो- 
सिक्र असिष्ट नो का सूह्यांसत तरामग २०० करोड रुपये है। अगले दो दूस वर्षों से यह 
१,२०० करोड रुपये का हो जञायगरा और इल भर्ार मितवा अधिक रुपया उद्योगों 
पर लगता जायगा, उतनी ही अधिक असुविधा नये मुद्रामावर के प्रसार में होगी, 
अतः उचित यही दे कि यह परिवर्तन जितना शीघ्र सम्भव हो, इसे कर लिया जाय । 
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भारतीय रुपये का अवमूल्यन 





रूप रेखा-+ 


ै, 


५४. 


ड़ 


गरस्मिक--प्रवमूल्यन से थाशय सूह्य को कम करने से होता है। यह चह 
साथन है जिसके द्वारा अवस्ूरियत देश की मुद्रा भ्र-अवसूल्यित देश की मुद्रा! के 
रूप में सस्ती बनाई जाती है । 

अवमूल्यन के रूप तथा प्रभाव--अवमूह्पन किसी देश की प्रमाए झुद्रा के 
बाह्य भ्रथवा अस्तरोष्ट्रीय श्रष्ये को कम करने का चतुर प्रयास हैं। शोधक 
प्रमूल्यन । संरक्षक शयमूल्यन | अवसूत्पन का तुरन्‍्त प्रभाव यह पडता है 
फि अवसूल्यित देश की समष्त पस्तुर्भो के मूहप अर-अपछृज्यित देशों की सुद्रा 
के रूप मे गिर जाते हैं । 

रुपये का अवमूल्यव--श्रन्तरांट्रीय बाजार में डालर के श्रमाव के कारण सर्वे- 
प्रथम १६ सिंतस्वर सन्‌ १६४६ को विदेन ने स्टलिग का डालर में ३०४% 
से अवमूल्यन किया) भारत, वर्मा, ढड्ढा, दक्षिणी अफ्रीका, थरास्ट्रेलिया तथा 
कनाड(। से भी अपनी-अपनी सुद्रा्भों का अ्रवमृह्यन किया । पाकिस्तान ने 
अवमृत््यन नही किया | 

अवमूल्यन की चॉडनीयता--अवशूदपन एड रक्षक उपाय था, रुपये के अति- 
मूल्यन का भय, स्टर्लिंग छ्षेत्र की सदस्यता, सूल्य बृद्धि रोकने श्रादि कारणों 
से अवमूल्पन किया गया। निर्यात घृद्धि के लिए बह उचित कदम या । 
अपमूल्यन के परिणएा|म--पराकिस्तान के साथ ब्यापार करने से कडिनाइयाँ 
सथा छति। व्यापाराधिक्द की रिथति मे सुधार । 

क्या रुपये का पुत्र मल्यन बॉहनीय है ?--अवशूलपन की हानियों के कारण 
पुनः मूल्यन का सुझाव दियर जाता है, कित्तु यह उचित न द्वोगा । 


आसस्थिक-- 


प्रस्येक देश की झपनी चालू सुदा दोती है, जिसे 'प्रमाप सुद्ए/ कदते हैं, जैपे-- 


भारत में रुपया, अमेरिका में डालर, इ'गर्लेड में स्टलिय इत्यादि किसी देश की 
माप झुद्ा वहाँ की समस्त वस्तुओं, सेवाशों बथा सा्खों के अध्य माप दणद का कार्य 
चरती है। प्रायः प्रत्येक देश के मुद्दा ऋधिकारी इस प्रमाप सुद्रा को प्रत्यद्द अथवा 
प्रध्यष्ु रुप से खवग्ण की एुरु निश्चित मात्रा में परिउतेत करने का चचन देते दें । इसका 
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सद से बड़ा लाभ यद्द होता है कि इस सुद्रा में गुरु निश्चित सीमा तक ब्रन्तर्राष्ट्रीय 
चमारों मे भी ध्यवद्वार करने के एक स्वसान्य क्रम-शक्ति उत्तन्न हो जाती है। प्रत्येक 
देश को प्रधाप मुद्दा की सर्व्रान्य क्रय-शक्ति अथवा विनिमय धर््य के दो रूप होते हैं- 
प्रथम तो, श्रान्तरिक क्रय-शक्ति और दूसरे, बाहरी ऋ्य-शक्ति । ये दोनों प्रकार की क्रय- 
शक्तियाँ प्रकृत्ति की विभिन्न वस्तुओं त्था सेवाओं के अन्तर एव वाद्य मूल्य के परस्पर 
सरवन्ध के अनुसार कार्य करती हैं।किसी भी देश की कसी भी समय में विदेशी 
विनिमय दर अथवा मुद्रा भ्रमाप धन्तर और वाह्म अध्यों के परस्पर सम्बन्ध दा निम्न 
तोन रूपों में सो, कोई भी एक रूद हो सकता है, अर्थात्‌ समामता, बाह्य श्रवमूहयन 
और बाह्य सूल्याध्िक्य । किसी भी देश की प्रमाए सुद्रा के अन्तर और बाह्य मूल्यों 
में परस्पर समानता का सम्बन्ध वह अनुपात है जो एक समुचित श्रदधि तक न केवल 
देश के व्यापार और मुगताम सन्तुलम में-- देश के अन्वर्राध्रीय सुद्रा स्थायी कोप या 
स्वण में बिना किसी विशेष परिवर्तेन के--पमानता को स्थिर रखता हे, वरत्र्‌ सपुचित 
खागत और मूल्यों के कलेवर द्वारा देश के अन्दर श्रधिकतम सम्भव रोजगार दिलाने 
वा झ्राश्वासन देता है और इस प्रकार देश के आथिक साथनों के अनुसार राष्ट्रीय ल्ाभांश 
में वृद्धि ओर उच्चतम सम्भव रहन-सहन के स्तर सुविधा देता ऐ। अत्य समय के किये 
यह सम्भव दै कि किसी देश के मुद्दा प्रमाए की अन्तर थोर वाह्य क्रय-शक्तियों का 
सम्बन्ध अथवा विदेशी विनिमय दर अ्रपनी ओसत स्थिति या समानता से इधर-उधर 
हट जाये और अन्तर अ्र्य की तुलना में इसका चाह्म अ्रध्य निरन्तर या उच्चतर हो 
जाये, अथांत्‌ वाह्य रूप में मुद्रा प्रमाप का अय्मूल्पन या मूल्याथिक्ा हो बाये। यदि 
किसी समय में देश की साधारण मूह्य अदर्शक सरया के धनु धार प्रन्तर अर््य की 
घुलना में संप्तार के अन्य देशों की साधारण मूढय भद्शेक सरया के अजुघार देश की 
मुद्रा प्रमाप का वाह्य अध्ये कम है या इसका अवमूल्यन हो यया है, तो इसका यह श्राशव 
है कि देश की मुद्गा देश के झन्दर विदेशों की अ्पेह्ा अधिक वस्तुएं और सेशएं क्रय 
कर सती है। यदि स्थिति ध्रायात को निदंत्याहित ठथा निर्यात को उत्पाहित करती 
है, सो देश के ध्यापार और शुगताच सम्तुल्नन को पर्त में करने की ओर म्ुहती है, देश का 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा स्थायी कोष अथवा स्वर्ण वृद्धि को ओर! कुछ्ता है, अन्तर मूलप, 
ऋषियों तथा भ्न्य उत्पादक लागतों की भ्रपेषा अधिक तेजी से बढ़ने लगते हैं, उत्पादक 
साधनों को अधिक प्रयोग में लाने वी शोर अयास होता है और चारों ओर ध्रार्थिक 
समृद्धि के लत्तण इष्टियोचर होने लगते हैं। यदि यह रोकी न गई थो स्थति तब तक 
चलती रहती है जब तक कि देश के भ्रन्दर मुद्रा की बाहुएुपता भीर चस्तुओं की कमी 
के कारण, भ्रन्तर सुद्य इतने ऊँचे हो जाते हैं या देश की खुदा प्रमाप का झस्तर प्र्ध्य 
इतना कम दो जाता है कि बद वण्ला अध्ये के स्ागभग दराबर हो जाता है और खोई 
हुई समावता फिर से चापस था जाती दे । 


इसके विपरीद अल्पझाल के लिये यह भी सम्भव हे कि किसो देश की अन्दर 
क्रम शक्ति या विन्मिय भ्रध्ये की तुरूया में उसके मुद्दा अमाप की याद्ष क्रय शक्ति या 


बरैछ 


विनिमय थरध्ये का मूक्याधिक्य हो जाय! इसके आशय हैं कि देश की सुद्ठा देश के 
अन्दर की भ्पेज्ञा विदेशी वस्तुएं और सेवाय अधिक क्रय करती हैं। यह स्थिति निर््त 
को निरुष्साहित और झायात हो उत्साहित करती है। देश का व्यापार भौर भुगतान सतु- 
छत अपत्त में होने लगता है, देश का ध्न्तर्राष्ट्रीय मुद्रा स्थायी कोष अथवा स्वर्ण कम 
होने लगता है, अन्तर मूह॒य, भत्तियों तथा अन्य उत्पादक लायतों की अपेज्षा, श्रधिक 
तेनी से गिरने लगते हैं, श्रमिकों का श्रमपतन होने के साथ-साथ उत्पादन श्रौर 
आर्थिक साधनों का उत्पादक अयोग निरुत्साहित होने लगता है। यहाँ यह ध्यान रखना 
चाहिये कि उपलिखित किसी देश के मुद्रा प्रमाप की अन्तर और चाह्य क्रय शक्तियों का 
परस्पर सम्बन्ध अभ्रथवा विदेशी विनिमय दर की साधारण फ्रिया केयल्ल स्वतन्त्र व्यापार 
की द्शाओं ही में सम्भव हैं। 
अवमूल्यन के है १-- 
अवसूल्यन वैधानिक रूप से स्वर्ण की सात्रा या स्वर्ण से अ्रप्रत्यत्ष रूप से ससव- 
न्धित विदेशी मुद्दा की राशि घठाकर और यहाँ तक कि उसका वह श्रध्यें निश्चित 
करके जिसमें वह सुद्रा विदेशी विभिमय बाजार में परिवत्य है, किसी देश की प्रमाप 
मुद्रा का वाह्य विनिमय अर्ध्व या वाह्य क्रप शक्ति गिराने का एक चतुर प्रयाप्त है। 
उदाहरण के लिये रुपये का अर्ध्य ४*१४२१४२२८९५७ ओन शुद्ध सोने से घटाकर 
२प्रघध०्म०४२ ग्रेन शुद्ध सोना: निश्चित करना या रुपये का श्रष्ये डालर के रूप में 
३०२९ सेन्ट से घटाकर २१ सेन्‍्ट श्रति रुपया निश्चित करना, गैसा कि मारत ने 
३० सितम्बर सन्‌ १६७२ को किया था । इस प्रकार अवमूह्यन किसी देश की प्रमाए मुद्दा 
के बाह्य अथवा ध्रन्तराप्ट्रीय अष्ये को कम करने का चतुर प्रयास है | जेसा कि सित्तरबर 
१३४६ में इ'गर्लेंड, भारतवर्ष, धास्ट्रे लिया, मिश्र, स्वीडन, वर्मा, पुर्तेशाल और दुत्तिणी 
अफ्रीका इत्यादि ने किया था । 
किसी देश के सुद्रा प्रभाप का श्रवमूल्यन निरन दो में से किसो भी एक झवस्था 
में हो सकता है। कभी-कभी किसी राष्ट्रीय संकट, जैसे--युद्ध अथवा कुछ श्रन्य उत्पादक 
या घलुत्पादुक, ध्रत्यावश्यक विकास योजनायें शा पड़ती हैं, जिन्‍्हें चालू करों में इृद्धि 
करके नहीं पूरा दिया जा सकता। देश की कायजी मुद्रा इतनी अ्रधिक प्रसारित हो 
ही जाती है कि उस देश के मुद्रा अधिकारियों के लिए यह अमस्थत्र हो जाता है कि 
बे झुद्षा प्रमाप की पिदुली वैधानिक प्रत्वत्ष या अप्रत्यक्ष समानता को स्थिर रख सके 
और मुद्दा प्रमाप के स्वर्ण अध्ये के वैधानिक तथा च्यावहारिक अध््यों मे अन्तर भरा 
ज्ञाता है। इस स्थिति में देश स्व भ्रमाए से इट जाता है | जेसा कि इड्न्‍लेंड ने प्रथम 
बार सन्‌ १६२० में और दूसरी वार सत्‌ १६३१ में किया था | यदि देश को यह 
श्राशा होती है कि समय व्यतीत होने पर' कर वृद्धि और राज्य व्यय में मितन्ययिता 
करके देश के लिए कागज़ी सुद्र का फालतू परिचल्तन कम कर देगा संभव होगा! श्रथवा 
अधिक निर्यात और स्वपद में शन्वरोष्ट्रीय व्यापार भर भुगतान संतुलन द्वारा इसके 
कागज मुद्रा स्थायी कोप में क्रधिक स्वर्ण संचय सम्भव होगा, तब देश एक अल्प 
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समय के लिए स्वर्ण प्रसाप से हद ज्ञाता है और लौट कर फिर अपने मुद्रा प्रमाप की 
दिद्वुलली रहें समानता पर वापस आ ज्ञाता है ; जैया कि इद्लेंड ने सन्‌ १६२४ से 
किया । यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि कर दृद्धि, मितब्ययी, राज्यःपय और साथा- 
रण मुद्रा संकोच नीति को अपना कर पिचली समानता वापस लाने की उक्त क्रिया के 
साथ ही यदि बढी हुई श्रम छमठा द्वारा अधिक डसयादत न हुआ, तो इसका परिणाम 
औद्योगिक अवनति, बेरोजगारी, भ्रम हडतालें त्था देश के आ्िक संगठन की छिंद्व 
फिद्वता में दोता है। 
इसके विपरीत यदि उस देश के मुद्रा अधिकारी, को स्वर्ण प्माष से हट यथा 
है, दह अनुभव करते हैं कि देश को आर्थिक स्थिति और साधनों को दृष्टि में रखते हुए 
उनके लिए पिछलौ स्वर्ण समानता पर वापस आना असम्भव या श्नावश्यक दे, तो वे 
अपने मुद्रा श्रमाप का पुक नवीन निम्नचर स्वर्ण अष्यें निषतत कर सकते हैं जो उनके 
मुद्गा प्रमाप के वाह्य विनिमय अर्ध्य को समान रखे सके ) ऊपर से काफी मिलती जुलती 
परिस्थितियां में ही इहलंढ २१ सितम्बर सन्‌ १६३१ को स्वर्ण प्रमापर से हट गया था 
और तत्परचात्‌ ह्वगमम ४० अतिशत निमनतर स्वर्ण समावता से कार्य करने छगा 
था । चूँहि इस प्रकार से किमी देश के झुद्टा भाप को वाद्य क्रय शक्ति या विनिमय 
श्रध्ये में कमी इस उद्देश्य|से को जाती है । इसके वैधानिक विनिमय थष्दे का व्यावहारिक 
विनिमय अध्ये से खत्मस्बन्ध स्थापित हो जाय या देश की दुर्वल आर्थिक स्थिति को 
चैधानिक मास्यता दी ज्ञा सके या अनावश्यक वाह्य मूल्याधिक्य को कम करके डोक 
किया जा सडै, इसे किसी देश की मुद्रा ब्माप का शोधक अवमूह्यन कइते हैं। 
कभी कभी एक देश यह देखता है कि उसके मुद्रा प्रमाप का बाह्य विनिमय 
अरध्य या क्रप शक्ति उत अन्य देशों के झुद्गा प्रमापों के रूउ में अधिरू था ऊँची हो गयी 
है, झिनसे इस देश के घरिष्ट व्यापारिक सम्बन्ध हैं, इसलिये नहीं कि मुदा शसार या 
उत्पादकता अथदय उत्पादन उमता में कमी के कारण इसझे मुद्धा प्रमाप का भ्न्तर 
विनिमय अघ्वे गिर गया है, वरत्‌ इस कारण कि उन अन्य देशों ने मोकिक अ्न्तर्राट्रीय 
झध्ये माए-दन्डों, शर्थाव्‌ स्वर के रूप में अपदो सुद्ाओों का, अवयूररन कर दिया है घोर 
एरिणामस्वरूर उस देश के लिर्यात निरत्सादित तया व्यापार संतुरूत विपद में होने 
लगता है श्रौर मवीव तथा बढ़े हुये आयात कर लगाने पर भी मूह्याधित्व बाह्य अध्ये 
या रपढ में विनिमय दरों के देश के ड्योग-धर्न्यों पर पडे कुपभाद कस नहीं हो वाले 
घोर देश को औद्योगिक अवरूति, देशों में कमी शोर श्रम अशांति जैवी विकट सम- 
स्पा्नों कर सामना करना पहता है। ऐसी स्थिति में उस देश को, जिसे मुद्रा प्रमाए 
का वाह्य रूपए से इतना मूल्याधिक्य दो जाता है, अपनी सुद्रा प्रमाप को अवमूल्पित 
करने का यूक प्रतिकारी कदम, चाहे देश के अधिकार में समुचित या यहाँ तक कि 
फालवू अन्तर्राष्ट्रीय मुडा स्थायी कोप या स्वर हो, निर्भप होइर उठाना पहता है| 
इस अकार कियी देश की मुद्दा शम्तात के अवमूृज्यन को संरदक अवखूतरन कड़ते हैं ॥ 
संयुक्त राष्ट्र श्मरेका ने ऊरर से मिच्ती हुलतो परिस्थितियों तथा साथ ही प्रोध्योगिक 
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भबनति की थराशंका से मार्च सन्‌ १६३३ में सेरत्तक अवमूल्यन का द्राश्रय लिया था। 
फ्रांस ने भी संसार के थौर विशेषफर योरोप के अ्वधूल्थित देशों के प्रति प्रतिस्पर्धा से 
रज्ता श्राप्त करने के लिये सन्‌ १६३४ में अपनी झुदा प्रमाप का श्रवमूल्यन किया था। 
यहाँ यह ध्याव रखना चाहिये कि संरह्क अवमुह॒यन उन देशों के लिये शरत्यावश्यक 
दो जाता है जिनके उद्योग-घन्धे हैं भर नो अ्रधिक निर्यात के लिये उत्पादन करते हैं 
श्रौर केचल तभी जब देश की व्यापारिक श्र्थ व्यवस्था स्वतन्त्र है, सुबढ, भौर 
नियन्त्रित नहीं । 

ध्रवः किसी देश के मुह इखमूल्यन का तुरन्त प्रष्व यह पदलए है कि श्रव- 
मूल्यित देश की समस्त वस्तुओ्रों के मूढय अ्व्यवमूल्यित देशों की झुद्मा के रूप में गिर 
जाते हैं भौर श्र-श्रवमूल्पित देशों कौ समस्त वस्तुओं के मूल्य धरमूल्यित देश की मुद्रा 
के रूप में अवमूल्यन की सीमा तक ऊँचे हो जाते है। अनियंत्रित व्यापारिक अथे< 
व्यवस्था में यह घ-भवमूल्यित देश से निर्यात को उत्साहित करता, उनसे झरायात को 
निरत्साहित और थ-अ्रवमूल्यित देशों के भति न्यापार-सन्तुलन को स्वपत्ष में करने की 
शोर प्रयास करता है । श्रन्य बातें समान रदने पर अवसूल्पित देश के निर्यात झौर 
थायात पर अ्व्तूत्गन का तुरन्त प्रभाव यह पडता है कि प्रवमूक्पन दवा निर्धारित 
सीमा के श्रजुपार निय्ात वस्तुओं का मूल्य धट जाता हैं और शायात वस्तुओं का 
मूक्ष्य बढ़ जाता है। 


रुपये का अपयमूल्यव-- 

युद्ोत्तर काल में १९ सिताब्र सन्‌ १६४६ को इडनलैण्ड ने स्टर्लिद्न का मूल्य 
४*०३ हा्तर प्रति पौंड से घटाकर २८० डाक्षर घोषित कर दिया, धर्थात्‌ ३०३ प्रति- 
शात झवमूल्यत घोषित कर दिया । २० सितम्बर सन्‌ १६४६ को भारतीय सरकार ने 
भी उसी का अनुकरण किया श्रौर अपने मुठ प्रमाण रुपए का डाक्षर के रूप में ३०३ 
प्रतिशत भ्रवमूल्यन घोषित कर दिया, भर्थाव्‌ रपए का सूल्य ३३२३३ रुपया प्रति १०० 
डालर से घटाकर ४७६ रुपया प्रति १०० डालर ही गया श्रथवा ३०“२० सेन्ट रुपया से 
घटकर २३ सेम्ट प्रति रुपया हो गया । पाकिस्तान को छोडकर इज्नलेणड और भारतीय 
सरकार की भांति कामनवेल्थ के भ्रम्थ सदस्यों तथा दूसरे देशों ने भी, जो स्टलिंग क्षेत्र 
के सदस्य थे, अपने मुद्रा श्रमाणों का डालर के रूप से अवमृरुथन कर दिया, कुछ थे 
इ'गलेंड ्रोर भारत के ही प्रतिशत के भ्रनुसार और शेष ने भ्रन्य अतिशर्तों के भवु- 
सार । अ्वरुल्यत का पूलभूत कारण यह था कि श्रन्तराप्ट्रीय मुद्रा बाजार में डालर का 
अभाव हो गया था शोर डालर की ही कमी के कारण विभिन्न देशों को श्रन्तर्राप्ट्रीय 
ब्यापार में सुगमता से भाग लेने में कठिनाई होती थी। डालर की कमी के कुछ प्रधान 
कारण निम्नलिखित ये ३-- 

(१) द्वितीय महायुद्ध में अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों को युद्ध सामिप्री प्रदान करके 
पर्याप्त सहायता पहुँ चाई, जिसकी खरीद डालर द्वारा ही सम्भव थी, किन्तु अमेरिका का 
झायात इन देशों ले केवल नाम सात्र को ही था। युद्ध के उपरान्त भी पुननिमाश तथा 
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अ्रन्‍्य भारयणों से विभिन्न देशों मे निर्मित वस्तुओं तथा मशोनरी आदि की विशेष मॉँग 
थी, जिसकी पूर्ति भी डालर द्वारा ही हो सकतो थी, श्रवएव गेहूँ और डालर की झाव- 
श्यकता अजुभव हुई । 

(२) युद्ध के पूर्व तथा युद्ध युग में मी अमेरिका अन्य देशों से वच्चे माल 
का आय्रात् किया करता था, किन्तु युद्ध के पश्चात वह आत्म-निर्भेर हो गया, उसने 
रपये कच्चा मात वत्पक् करना भी शुरू कर दिया ॥ परिणामस्वरूप भन्य देशों से श्रमे- 
रिका में होने वाले नियौत की मात्रा वहुत बढ़ गई ओर इस मरार उन्हें डालर मिलना 
भो बन्द हो गया । 

(३ ) द्वितीग महायुद्धू के कारण आयः अत्येर देश को क्षत्ति पहुँची ओर फल 
स्वरूप श्रौद्योगिक उस्पादन में भी घोर कम्ती आ गई है, श्रतः अमेरिका ने जो समर्थ था, 
स्थिति का लाभ उठाया । अमेरिकन बस्तुओं की माँग बढती गई और अन्य श्रौद्योगिक 
देशों हारा निर्मित बस्तुओं की माँग घटती रई, जिसके परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय 
बाजार में डाक्षर का अभाव बढत्ता रथा । इधर डालर का रवित कोप भी समाप्त दो 
राया था। 

(४) युद्ध थुग में इद्लेंड की आर के प्रधान रोज ( अर्था्‌ बीमा, मन्नादी, 
जिदेशी धिनियोग दृत्यादि ) भी घट गये, श्रतः स्टर्लिज्र की माँग में कमी आ गई । 

(९ ) इहलैंड मे निर्मित वस्तुओं की माँग भी पढ़िले की अपेक्ता गिर गई थी। 
पद ब्रिटेक की स्थिति को सम्मनने के स्िएु यह जानना भी भवश्यऊ है कि बह युद्ध 
से, एक ऋणी देश के रूप में निकरूत था । भारी माता में स्टलिग ऋण जमा हो गया 
था, जिसके भुगतान में इद्नलेंड का नेतिक उत्तरदयित्ष था । इस ऋण के खुकाने के लिये 

इक़लेंड के निर्यात का बडा माय व्यय हुआ, जिधके बदले मे उसे कुछ मो विदेशों 
विजिमग्र प्राप्त न हो सका । ऋण के एक बडे भग का भुगतान डालर में भी किया 
गया | इस प्रजार बिडेन के डावर घाटे की छूद्धि का कारण केवल उपके दालर देशों से 
आयात ही न थे, वरन्‌ उसे ऋण लेता देशों को डत्लर की खतेर भी थी। 

मात में भी डालर की स्गी-- 


द्वितीय महायुद्ध के पश्चाव्‌ मारत की भी निर्यात क्षमता काडी घट गई थी, 
जबकि भुखमरी को दूर करने, मुद्धा-स्फोति को रोबने तथा उद्योगों के पुर्रर्निमॉण एव 
विकास के लिए आयात की आायश्यकता बढुत्त पढ़ गई थी, इसलिए प्रिदेव की माँति 
भारत ने भी डालर की कसी वा अनुमय किया । सन्‌ १६४८ मे श्रमेरिका को हमने 
केवल २५ करोड पेंड कौमत का साल सेजा, जबकि उस देश से हमारे भ्रायात की 
कीमस २७ करोड पौंड के ल्गभय थी । सन्‌ १६४६ के प्रथम सीन महीनों में इमारे 
जियोत सें कोई बूद्धि नहीं हुईं शौर आपात की माता बढ़ गई। 

डक्त स्थिनि पर चिचार करने । क्षिए जुलाई सन्‌ १३४३ में क्लम्दुन में संविधान 
((०7०४४४०४ ऐ९८ ४६४) देशों के डिच सन्त्रियों का एुक सम्मेव्नल घुल्मया गया। 
प्राव, अत्येक देश ने श्रपने डालर की खरोदारी में २९ प्रतिशत छी कमी कर लेना 


डैश्य | 


स्तव्रीकार कर लिया, किन्तु इससे स्थिति में कोई विशेष सुधार न्ों हुआ । इस सम्मे- 
लगन ऊे एकदम बाद ही बिटेन, कनाडा तथा सयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रतिनिधियों की 
पुक चेक वाशिंगटन में हुई, जिसमे सन्‌ १४६४२ तक डालर के घाटे को दूर करने को 
एक १० धाराई योजना बनाई गई । इस योजनानुवार अमेरिका ने प्रशुल्क दौति में 
डवारता बर्तने, देश में सूएप स्तर को उड़ाने तथा रबड झोर टीन जैसी बस्तुओं को 
सचित करने के प्रश्वाव को स्वीकार कर लिया, जिससे कि रटलिंग ज्ञेत्र के देश उस 
देश फो भ्रधिक माल भेज सके, किन्तु इस योजता के कार्चान्दित दोने के पूई ही 
ब्रिटेन ने अवमूल्यन करना निश्चय कर लिया था और सम्मेलन के तुरन्त बाद ही १८ 
सितस्थर॒सस्‌ १६४६ को थ्रवमूल्यन घोषित भी कर दिया यया । 

स्पये के अवगुल्यन की वदिनीयता-- 

& भ्रवहूबर सन्‌ १६४६ को भारतीय सरकार के ठस समय के श्रर्थ-मन्त्री ढ।० 
जान मथाई ने भारतोय ससद में श्वमून्यन से उत्पन्न परिस्थितियों पर व्िवार विमर्श 
करने का प्रस्ताद रखते हुए रुपए के अवमूल्यन के पक्ष में निग्न चार बरतों पर विशेष 
जोर विया-- 

(१) चूँकि भारत के श्रविकतर निर्यात सुलभ मुद्रा वाले देशों को है भौर 
इडलैंड ने अचमूल्यन कर दिया है, इसलिए रक्षणीप्र उपाय के रूप में भारत को भी 
अवश्य अवध्षुल्यन करना चाहिए । 

(२) चूँकि भारत का मूल्य स्तर उँचा है और व्यापार-संतुलन भी प्रतिकूल 
है, भ्रव रपये की वाद्य आर्ध्य ऊँची दर से नहीं रकक्‍्ब्ली जा सस्ती । 

(३) चूंकि रखर्लिंग च्ञेत्र का उद्द रथ कुछ भरशों म॑ निर्यातों की उन्नति झोर 
विस्तार द्वारा तथा कुछ अशो में यदि समानता चापिप्त लाने के लिए झावश्यक हो, तो 
आयात में कभी द्वारा भी उच्चतम सभत्र स्तर पर ब्यापार सन्तुसन श्राप्त करना है, शत, 
श्रवमूल्थत अवश्य करना चाहिए | 

(५) चूँकि भारत रटलिंड छो त्र का एक सदस्य है, उसका यह करत न्य हो जाता 
है कि यह जो कद भी करे, स्टर्लिड्न क्षेत्र के सभी डद्देभ्यों को दृष्टि में रखते हुए करे 
ओर क्योंकि स्टर्कषिज्ञ शत के नायक देश इड्नजेंड ने अवमूल्यन किया हे, भारत को भी 
अवश्य अवमुल्यन करना चाहिए | 


रपपे के अवम्रल्यन के ठीक पश्चात ही उत्क़े द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों 
का सामना करने के क्षिपु भारत सरकार ने निम्नलिखित रक्षणीय कदस डछाए--- 

सरकार ने तिलहन, वनस्पति, वनस्पति तेल, चसड्ा, फौलाद, तम्बाकू और 
सन के कपडे पर एस उद्देश्य से निर्यात कर कर दिए कि डनके अन्तर मूह्॒ोंर्मे 
वृद्धि न हो सझे ओर अवमूल्यन से उनका बाह्य सूल्य गिर जाने के कारण विद्देशी 
विनिमय में कमी का घाटा पूरा हो जाव | धरकार ने कोयले के निर्यात मूल्य को 
नियमित रखने के लिए उनका व्यापार अपने हाथ में ले ल्षिप्रा। सरकार ने हमारी 
मिलो वो सुविधा देने दे लिए ऐसे भी कदम उठाए दि उन्हें कच्ची रुई और कच्चा सन 
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डचित्र मूहयी पर मिल सके । उसमे प्राकिस्तान से विशिन्न वस्तुओं के आयात को 
अबद अछुमति को इथ दिया भ्रोर सयुक्त राष्ट्र अमेरिका से भागे वाली कुछ आवश्यक 
ओषधियों पर उनकी अलुदित सूल्प बुद्धि और उपलब्यता मे कही रोकने के उद्देश्य 
से उनके आयात की राशियाँ बढ़ा दीं | इसके अतिरिक्त अ्थ भन्‍्त्री ने निम्नलिखित 
उिस्दृत भ्ठ सूची कार्यक्रम भी घोषित किया +-- 

(१) जीवत कौ आवश्यक वस्तुओं तथा अवाज के विक्रम मूरुप में १०% 
कसी करना । 


(२) राजकीय व्यय में सन्‌ १६४६-२० तथा सब १६४०-२१ में क्रमालुसार 
४० करोड झौर ८० करोड़ की बचत की योजना ! 

(३ ) विदेशी व्यापार पर नियन्त्रण तथा विदेशी विनिमग्र पर न्यूनतम व्यव 
किया जाना । 

(४ ) शेष झाय-कर को मिल-सुल कर तय किया ज्ञाय । 

( ४) गा्मों में बेकिंग की सुब्यवस्था की जाय | बचत करने के लिए लोगों को 
प्रेरित हथा धोल्‍्सादहित किया जाय, विनिमय योग में प्रोत्थाहन दिया जाय | 

(६ ) मूल्य वृद्धि रोकने के लिए शासन सम्बन्धी उपाय तथा साख व्यवस्था 
को लियन्त्रित करना 

(७ ) जिन देशों की सुद्राओं के सूल्‍्य में रकये की अपेक्षा षृद्धि हो गई है, 
डनसे आ्रांचोगिक कच्चे माल के क्रय करते समय सूल्य में कमे। करने के लिये पूर्ण 
प्रसत्नशीक्त होना ? 

(८ ) देश करे अधिक सात्रा में विदेशी विनिमय प्रश्न कराने के लिए दुर्लभ 
सुद्र। चेत्र को सेजी जाने वाली वस्तुओं पर ॒निश्वंत-कर लगाना तथा अ्रवप्तूलरन द्वारा 
ला मे विदेशी विक्रेता तथा भारतीय विक्रेदा के साथ भारत सरकार को भी कुछ 
भाग मिल सके ! 
अवमूल्यव के परिणाम-- 

रुपये के भवमूल्यन के उपरान्त भारत के विदेशी विनिमय, मूल्य तथा व्यापार 
की क्या दशा रद्दी, यद पस्ध मदस्वपूर्ण अश्न हे । अन्‍्तरोंष््रीय सुद्रा कोष ने अपनी ३० 
भ्रप्रैद्ष सप्‌ १६६० शी रिप्नोद में इस दिपय एह अचार हलके हुए शिखा हैं. कि सदू 
१६४८ के भवहूवर, नवम्बर तथा दिसिस्वर के महीनों मे और सन्‌ १६४६ जमवरो, 
फरवरी तथा मार्च के महीनों सें अमेरिका से प्राप्त सेवाओं तथा अन्य सासिम्री के ब्यरण 
६'झ मिलियन डाहूर के हिसात्र से अमेरिका के अजुकूछ सन्ठुबन प्रति वर्ष रहता था । 
सन १६४६ अकटूयर, नवम्बर लथा दिप्तस्त्र के महीनों से हिसाब भति वर्ष ७४ 
समिल्विन डालर रदा | स्टर्लिय क्षेत्र की रिपोर्ट के अनुसार इ'गरेंढ के रहित कोष सथाः 
सोने में भी सन्‌ १४५६ छे अन्त में १६८८ मिलियन डालर से सूचू १६५० के आखीर में 
३७१३२ मिहियन डाह्यर तर की वृद्धि हो गई | इस मझर अम्तराट्रीय कोष के अनुसार 
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अवमृल्यन के परिण/मस्वरूप सलिग ज्ञत्र के देशों की डालर सम्बन्धी स्थिति में खुघार 
हो रुया। 

अचमूल्यन का भारत के विदेशी व्यापार पर श्रच्छा तथा भारत के अनुकूल 
अभाव पड़ा। अगले वर्षो में व्यापाराविस्त की अतिकूझता कुछ कम हो गई। जैसा कि 
निरन वालिसा से स्पष्ट हैः-- 








(करोड़ रुपयों: में) 
बर्ष जिर्षंत आयशत ब्यापाराधितय 
१६४८-३६ ध्२३३१२ २४२६२ >१९६६१ 
१६४६-६० श्पराइ्३े ६४३९ _श०्घा६६ 
१६२०-९१ रैे८६ माप रेए्शथञा४६ । क+ रेए ४र 
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कुछ धस्तुओं के मूहय में वृद्धि होने के कारण तथा कुछ चस्तुओं की मात्रा मे 
पृद्धि होने के कारण निर्यात में वृद्धि हुई । सूती वस्त्र, चसड्ा, तस्बाखू तथा अरभ्रक 
श्रादि का निर्यात भी पर्याप्त मात्रा में बढ़ा । सन्‌ १६१०-४१ की रिजर्य बैंक की चित्त 
सम्बन्धी रिऐ्ट से यह स्पष्ट पता चलता है कि चालू दविसार में कुल भुगतान का 
सन्तुरून भारत के पछ में १६६ ३ करोड रपये था, अतः इस दृष्टि से भी भारत को 
ल्लाम हुआ । सन्‌ १६४६ में भारत वो ९६ करोड का घाटा था, किन्तु सन्‌ १६९७ में 
%&*७ करोद रु० की दचत हुईं। इश्ली प्कार उन स्थातों में जहाँ मुद्दा दुलभ थी, 
सन्‌ १६४६ में €३ बरोढ के घादे के स्थान पर सन्‌ १६६० में ३६ करोड की बचत 
हुई ॥ अन्य क्षेत्रों के दिपप्र मे भी घाटे की मन्ना ७०४ करोड के स्थान पर फेवल 
२७१ करोड रह गई । 
जब भारत भोर इ गलेण्ड ने सितम्बर सन्‌ १६३० में अपनी मझुत्रा प्रमापों का 
अ्रवापुल्यत क्या तो उनको पूर्ण विश्वास था कि स्ट्लिद् चषेन्न के अन्य देशों को भॉति 
पाकिस्तान भी श्रयने रुपये का अवसूल्यन करेगा, किन्तु इस चाशा के प्रतिकूल एाकि- 
स्तान ने श्रयमूल्यन नहीं किया, अतः भारतोय रुपये का सूल्य पराक्स्तामी रुपये के 
रूप में ३०% घट गया, श्रर्थाव्‌ पाकिस्तान से १००) मूल्य की बस्तुयें क्रय करने के 
छिप अब भारत को लगमग १४४) देने पड़ते है और अपनी १००) की वस्तु विकय 
करने के लिए उसे लगभग ६४३ पाऊिस्तानी रुपये श्राप्त हीते हैं। पाकिस्तानी 
निर्णय ने भारत और पाजिस्वान के फारस्परिक व्यापार मे बाघा ढाल दी। बटवारे के 
बूवव भारत उस प्रदेश से, जो अब पश्चिमी पाकिस्तान मे है, बडी मात्रा में श्र्न, चमड़े 
ओर खाल, सेंचा नमक, सेवा इत्यादि आयात करता था । इसी प्रकार रई के माल, 
शक्कर, कोयला कागन, दवाइयाँ, चम्डा और झूत़े, रस एव वार्निश, रेल्दे का सामान 
और पौलाद को भ्रावश्यकताओं के किए पाकिस्तान भारत पर निर्भर है। थवमूल्यन 


| ३६३ 


के परिणासस्वरूप भारत को पटसन, कपास सेधा श्रक्ञ के आयात में भारी कठिनाई 
हुई । पाकिस्तान के दढ निश्चय ने भारत की कठिनाई को और भी बढ़ा दिया । 

आरत के वित्त मम्त्री श्री चिन्तामणि देशमुख के सलानुसार हमारी ब्याफरा- 
विक्‍य को स्थिति में हांल के वर्षों में जो सुधार हुझआा है, उसका एकसाज कारण 
अवमूल्यन ही है | सितम्बर सन्‌ १६४६ से जून सन्‌ १६२० तक सुधार १७२ करोड़ 
रुपये वी कीमत का था, किन्तु यह राजझ्रीय मत पूर्णतया सत्य नहीं है । उक्त काल में 
हमने गत घर्ष की छुल्ना में ७६६ करोड रुपये की कमो कर दी दै। निर्या्तों के 
बढ्ने पे भी जो सुधार हुआ ( ७४ करोड रुपया ) डखका भी अधिकांश साग स्टर्किन्न 
क्षेत्र को पहले से अधिक माल भेज कर भ्राप्त किया ग्रया था। इस प्रकार डाक्षर प्राप्त 
में कोई विशेष सुधार न दो सका ) 

*  हूहाँ तक पूरे स्ट्िंद्ग क्षेत्र का प्रश्न हे अवमृह्यन का उद्देश्य पूरा ही हो गयी । 
इसने काफी माद्मा में डालर कमाया ) अवशूर्पन के परचात्‌ दो वर्षो मे डालर कोष में 
क्रमशः १६४"८ और २४२२ करोड दालर की दृद्धि हुईं। स्वर्य मारत का डालर 
जेप्र से व्यापार में घाटा सन्‌ १२४३ मे २३ करोड रपये का या, किन्तु सन्‌ १६२० में 
उसको शुद्ध श्राधिक्य २६ करोड रुपये का था । 

दिखी दूसरी झोर देश सें झुद्मा असार का और शझ्रविक विस्तार हो गया। 
सन १६४८ में भारत सरकार ने जो मुद्रा प्रसार विसेधी उपाय किए थे, वे प्रवमूल्यन 
के परिणामस्वरूप ब्यथे हो गये । भारत में मूल्य सूचक अड्ड और ऊपर चढ़ गए हैं। 
अवसूल्यन का सामान्य प्रभाव यह हुआ है कि वस्तुओं को कभी और भी चढ़ गई है भौर 
भारत का व्यापार ढाल्वर छोत्र से म्टर्लिड्र चेन्न को परिवर्तित हो गया है। अव्रमक्यत ने 
मूल्य स्तर में बढ़ने को प्रशुत्ति को और भी बलशाली कर दिया है। थोक कीमतों का 
सूचक शक्क, जो सितम्बर सन्‌ २६४६ में ३६० था, अबहवर में ३६३३ हो गया । 
फ़िर द्सिसबर में सह ग्रिर कर १८१३ रह गया, किन्तु यह फिर ऊपर चढ़ने क्वगा। 
अप्रेल सन्‌ १६२० में यह ३६१ हो गया श्रोर श्रप्नेल सन्‌ १६३११ में 9५४८ तक पहुँ: 

गया । विपतम्बर खन्‌ १६२२ में यह ३५६ था और सत्‌ १६५३ अप्रैल में ३४: 
कया रुपये का पुन: मूल्यन वांडनीय हैं-- 

अवमूल्यन होने के एक वर्ष परवाव्‌ इशलैंढ मे पौंड के घुनः मूल्यन की 
भावाज उठी। देखा देखी भारत मे भी! रुपये के पुनः मुल्यत को च्चो शुरू हो गई। 
लोगों का यह विचार था कि पुन. मूल्यन अवश्य होना चादिए, क्योंकि :-.. 
(१) छुनः खुल्य के ह्वारा देश में वस्तुओं का सूल्य सुगसता से कम हो 
जायगा । इससे कोरिया युद्ध का मम्शव भी सरलता से दूर क्रिया जा सकता है | 
(६२) अस्तरोष्ट्रीय व्यापार छेद्री में व्यापार का आधार भारत के पक में 
हो ज्ञाएगा] 


(३) इससे डस्तर तथा रपये के मूतत की असप्रानता भी दर की जा 
सस्ती हे? 
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, किन्तु इस मत के विपरीत दूसरी विचारधारा यह है. कि भ्रवमृल्यन बाँछुनीय 
है, क्योंकि--- 
(१) पुनः मूह्यन का प्रभाव अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर अच्छा रहीं पढ़ेगा | 
(२) पुनः मूल्यन का अभाव सरकार के आय-प्यय बजट पर भी झच्चा 
न पढ़ेगा। 
(३) पुर मूल्यन को श्रजुछूल परिस्थित, वर्तमान डांवाडोल श्रन्तराँट्ट्रीय 
स्थिति को देखते हुए तत्काल भतिकूल हो सकती है। 
-. (७) चौथा महस़्पूर्ण प्रश्न यह है कि पुनः मूल्यन से हमारे आयात में वृद्ध 
होगी भौर भुगठान करने के लिए विदेशी विनिमय की पूर्ति करदी चाहिए । 


सारांश में यह कह सकते हैं कि यक्मपि रूपये का भ्रवमृस्पन भारत के लिए 
विशेष हितफारी रिद्धू नहीं हुआ है और जो लाभ मिले भी हैं थे अमात्मक हैं, किन्तु 
पुन! सूल्यन भी वॉछिनीय नहीं कहा जा सकता । पुनः मूह्यन का परिणाम यह होगा 
कि हमें पुनः देश की हथ ब्यवस्था में आवश्यक परिवतेन करने पढ़े गे, जो सस्मत्रतः 
कष्टदायक ही होंगे । इसके अतिरिक्त पाकिस्तान की भाँति हमें भी कुछ समय के लिए 
घोर ध्यपपारिक कठिनाइयों का सामना करना पडेगा। मनोवैज्ञानिक कारणों से भी 
श्र पुनः मूह्यन करना उचित नहीं कहा ज्ञा सकता | कोरिया युद्ध, के धनन्‍्त के कारण 
तथा रिजर्द बेंक की साख सकुचन नीति के श्रन्तगंत श्रव रिथति बदल चुकी है! 
विश्य में कच्चे भाल के मूल्य में नीचे गिरने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई है भर 
परिणामस्वरूप पुनः मूल्यन का प्रश्न भ्रसाम्यिक हो गया है। 
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आरस्तिक--सन्‌ १६३१ में अखिल भारतीय ग्रामीण सर्वे का संचालन करने 
के लिए नियुक्त निर्देशन समिति ने यह सिफारिश की यी कि देश में बंकिंग 
के विकास के लिप राज्य की खामेदारी में एक इढ व्यापारिक फेंक स्थापित 
किया जाय । इस सम्बन्ध में १६ अग्रेल रून्‌ १६५५ को स्टेट बेक ऑफ 
डुणिडियो बिले एस किया गया । 

बैंक की स्थापया--रटेट बैंक को स्थापना १ जुलाई सन्‌ १६९४५ को हो गई। 
इस्पीरियल बेंक की सम्पत्ति और दायित्व इसे हस्तान्तरित दो गये दे । शेयर 
होहडरों को हर्जोना दे दिया गयय है । देंक को अधिकृत प्रँजी २० करोड स्पया 
और निर्भमित पजी €*६२५ करोड़ रुपया है, जिसे इस्पीरियल बैंक के शेयरों- 
के स्थान पर रिजव बेंक को आषन्टित कर दिया गया है ! स्टेट बेंक के शेयर 
होढइर अपने शेयरों का स्व॒तन्द्रताप्र॑ंक हस्तान्तरण कर सकते हैं, लेकिन 
रिजिवे देंक नहीं! 

स्टेट बैंक के कार्य--(अ) रिजर्व बेंक के एजेस्ट का कार्य करना, (आ) प्रस्य 
काये--निर्दिष्ट प्रतिभूतियों पर कृब्य उधार देना ओर उनका घन वसूल नकद 
साख खोलवा, प्रत्तिभृतियाँ बेचना और करता, प्रतिभूत्तियों का लेखए, स्वीकरण, 
क्रय पुव॑ विक्रय, कोर्षो का बद्ध, विनियोग, घन स्थानान्तर निर्गेमित करना 
और खरीदना, स्वर्ण और चाँदी का खरीदना और बेचना, डिपराजिद छैना और 
रोकद खाते रखना, कीरती वस्तुएँ धुरत्ता के लिए लेना, सरकारी देंकों के 
पज्ेन्ड का कार्य करता, पुजेन्सी च्यापार करना, जायदाद का अधिशासक, 
प्रन्यासी अथवा प्रबन्धकृर्ता या लिक्दीडेटर का काये करता, भारत के बाइर 
चाले बिल लिखना और खरीदना, चुकने अपने ब्यापार के लिए हुब्य उदार 
लेना, पेन्शन फण्डों का भुगतान, (इ) अन्य देंकों का च्यापार द्वाथ में लेना। 
स्टेट बैंक वी क्रियाओं पर अतिवन्ध--स्डेड बेंक पर अपने कार्यों के निष्पादन 
में छुछ प्रतिबन्ध भी लगाये गये हैं । 

बेंक का प्रबन्ध एवं संगटव--स्टेड बेंक का हेन्द्रीय कार्यालय दिल्ली में है। 
दस्बई, कलकत्ता और मद्रास में स्थानीय कार्यालय हैं । इस्पीरिपल बेंक की सब 
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शाखाएं और एजेन्सियाँ स्टेट बेंक ने ले त्री है । स्टेट बक के कार्यों वा सचा- 
तन सेन्‍्ट्रल बोर्ड के सुपुदे है। 

६, . क्ोप एवं साते--स्टेड बंक एक विशेष कोष सगठन एव'विऊास बीष रखेगा, 
जिसे विशेष हानियों को पूरा करने में लगाया जयगा। वार्पिक लाभों से एक 
रिजव फणड भी बनाया जायेगा । वेघानिक उद्देश्यों के लिए उपयुक्त आयोजन 
करने के परच।त्‌ वह शुद्ध लाभ में से लाभांश घोषित कर सकत्ता है। 

७. स्पीरियल बैंक की विदेशी शासाएं--विदेशी शास्राओं के इस्तान्तरण के 
सम्बन्ध में कानूनी कठिनाइयाँ थ्रनुभव की जा रही हैं, झतः उ हें ज्यो का रख 
रखा गया है और उनके साथ विशेष अजुबन्ध कर लिए गये है । 

८. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना पर आलीचना--दर्जाना बचा भ्रपर्यापत 
बताया गय्या है। इस ब्रात का डर है कि स्टेट बैंक साख देने के मामलों में 
प्राइवेट घ पब्लिक सस्थाओं में भेद करेगा। शाखाएं खोलने के चक्कर में 
सम्भव है कि वह व्यापारिक बैंकिंग के विकास पर अ्रधिक ध्यान न दे सके। 
व्यापारियों के रहस्य खुलने का भी डर रहेगा। सिद्धान्तत. स्टेट बँक का 
निर्माण स्याय सम्सत है। ग्रामीण साख इसके द्वारा सरलता से उपलब्ध की 
जा सकेगी । इस्पीरियल बैंक की सरकार ने बडी सहायता की है, श्रतः इसका 
राष्ट्रीयकरण सरकार का नेतिक अ्रधिकार है। सरकार ने आरवासन दिया हे कि 
नया स्टेट थेंक व्यापारिक बैंकों की इम्पीरियल बेंक की भाति सहायता क्रेगा। 
स्टेट बैंक छोटे व श्नार्थिक बेंकों को अपने में सविलीन कर सकता है । 

&६ उपसहार-स्टेट बैंक की स्थापना ग्रामोण श्रथे-ब्यवस्था के विकास के लिए 
एक अत्यन्त आवश्यक कदम है) 


शरस्पिस- 

सन्‌ १६५१ में एक श्रत्िल् भारतीय ग्राप्नौण सर्ये का सचालन करने के लिये 
रिजिवं बेंक ने एक निर्देशन समिति ((00777906९8 04 ॥)60007) नियुक्त की । 
इस समिति की एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि देश मे बेकिंग के विसास को 
प्रोत्साहित करने के लिये राज्य को सामेदारों में एक दृढ़ व्यापारिक बेंऊ स्थापित किया 
ज्ञाथ, जिसकी शाण्ये सारे देश में फैली हों । यह बेंक सरकारी बेक और धन बेंकों 
को घन के स्थानास्तरण की विस्तृत सुविधाय प्रदाल करेया और एक पेली नीति श्रप- 
लयेगा, जो कि एक ओर तो व्यापारिक तिद्धान्तों के भ्रजुकूब हो झोर दूसरी झोर 
सरकार द्वारा श्पनाई गईं राष्ट्रीय नीतियों के विरुद्ध भी न दहो। सरकार के इस 
सिफारिश को स्वीकार कर लेने पर वित्त मन्त्री ने इस दिशा में प्रथम कदम के रूप 
में २० दिपग्बर सन्‌ १६१४ को पालियामेण्ट में इस्पीरियल् बक भ्राफ इण्डिया का 
नियन्त्रण शपने हथथ में लेने की घोषणा की । तदूनुसार उन्होंने १६ अप्रेल लग १३४९९ को 
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लोक समा में स्टेट बेंक ऑफ इण्डिया बिल अस्तुत किया, जिसे भरत पालियामेण्ट के 
दोनों सद॒झों ने पास कर दिया है और अ्रेसौडेण्ट को स्वीहटति भो प्राप्त हो गई है 
बैंक की स्थापना-- 
छोट बैंक भाफ इण्डिया पुक्ट की घारा ६ के अलुसार इस्पीरियल बैंक का 
व्यापार स्टेट बैंक को हस्तावरित करके सटे? बैंक स्थापित कर दिया ग्रया है! हस्तातरण 
कि तिथि (अर्थात्‌ १ जुलाई सन्‌ १६४६५) के पदले जो थलुबन्य एव प्रलषेख प्रभावरयुक्त 
ये थे सभी पूर्ण रूप से स्टेट बैंक के पक्ष अथवा विपक्ष में लागू हंगि और उनको उतने 
ही प्रभाव के साथ प्रदर्तित कराया जा सत्ता है जितना तब भव कि इस्पीरियल बैंक 
की बजाय स्टेट शेंक ही उनका पदकार दोता। घारा ७ के अजुसार इम्पीरियक्त के 
समस्त भ्रथिकारी एव क्मेचारी (केवल मेनेजिंग डाइरेपटर, डिप्टी मैनेजिंग डाइरेक्टर 
सुद थन्‍्य डाइरेक्टरों को छोड कर) स्टेट द्वेंक के अधिकारी एवं क्मचारी हो गये हैं । 
इनके आविक्ार एव कततेव्य तथा सेवा सम्बन्धी शर्ते वही रहेंगी जो कि हस्तावरण की 
विथि पर थीं ; इस्पे/रियलू देंक के शेयर होल्डरों को एक्ट की प्रथम भजुसूची में दिये 
गये निर्देशों! के ग्रजुसार हजाना दे दिया गया है। 
देंक की श्रधिद्वत पूजी २० करोद रुपया थोर निर्मित पूँजी &,६२४ करोड 
रुपया है, जिसे इस्पीरियल्त देंक के शोयरो के स्थान मे रिचर्य बक को आबरटित /6]]00) 
कर दिया गया है। हाँ, भारत सरकार को यह अधिकार है कि वह आवश्यकता के 
श्जुस्ार भ्रपिकृत पूंजी की रकम को बढ़ा दे या घटा दे | इसी भ्रकार सेण्ट्रल बो्ड को 
भी लियमित पूँमी में शृद्धि करने का श्रधिकार है, बिन्तु ऐसी शस्धि ज की जा सरेगी 
कि क्सो भौ समय जब बेंक के पास बैंक की १९% निर्मित पूँजी से कम रहे। 
यही नहीं, न्गिमित एुजी में १९३ करोड रपये से अधिक वृद्धि, केन्द्रीय सरकार कौ 
पू्द सहमति से ही की जा सकती हे । 
उटेट बैंक के शेवर प्ोहडर अपने शेयरों का स्व॒तन्द्रतापूर्वरू हस्तान्तरख कर 
सकते हें, किन्तु रिज॒दे बेंक अपने शेयर ट्रास्सफ्र न कर सकेगा, यदि ऐसे ट्रान्सफर के 
एरिणामछवस्प उसका घारण ([9000:0) स्टेट बेंक की निर्गमित पूंजी २४% से कम 
हो जाय । क्विसी ःयक्ति को अपने अकेले नाम में या अन्य लोगों के साथ २०० शेयरों 
से भ्रषिक के लिए शेयर हाछ्डर के रूप में रजिस्टर्ड नहीं किया पा सकता शोर मे 
अक्षक्ो 2०७ शो शक होपओ पएए -हिफ्ीके जा पप्ते-क्र अपशिप्तए हे € उप आधिप्ताशण से 
सम्बंध में केवल बेचने काः अधिकोर च्ोडकर, वह शेयर होल्डर के किसी अधिकार का 
मगोण भी नहीं कर सकता। उक्त बन्चन निम्नलिखित संस्थाओं दो लागू न होगा“-- 
(१) रिजर्व बैंक, 


57:77 
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(६ ) एक पब्लिक या प्राइवेट धार्मिक या दान पुन्य सम्यन्यी संस्था के 
प्रन्यासी । 

उत्त संस्थायें ( केवल रिजद बेंक को छोडकर ) अपने वोट सम्बन्धी भ्रधिकारों 
का प्रयोग केवल १% निर्गेमित पूँजी के झंशों के रिये कर सकते हैं । इन्डियन टूस्ट एक्ट 
सन्‌ १८८३, इन्डियन इन्श्योरेन्स एक्ट रूनू १६३८ भौर तैंविंग करपनी एक्ट सन्‌ 
१६४६ की धाराओं के आधीन स्टेट बेंक के शेयर 'स्वीकृत प्रतिभूतियाँ" (8 9970ए60- 
8607ए॥68) घोषित कर दी गई है। 
स्टेट बैंक के कार्थ-- 

(अर) रिजिब बैंक के एजेन्ट का कार्य वरया--स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया उन 
सब स्थानों मे रिजब बेंक के एजेल्ट का झायय करता है जहाँ कि उसकी शाखायें हैं यौर 
जहाँ रिजव चैंक के बेकिंग विभाग की कोई शाखा नहीं है, वहाँ वह निम्न के लिए 
पजेन्ट का कार्य करता है--(१) भारत में किसी भी सरकार के लिए द्रब्य, घातु 
शरीर अतिभूतियाँ चुडाना, पाना, सप्रह करमा और एक स्थान से दूसरे स्थान को 
भेजना, तथा (२) कोई ध्रन्य व्यापार करना, जो कि रिजर्व बेंक उसे समय-समय पर 
सौंपे । इसके श्रतिरिक्त स्टेट बेंक वह व्यापार या कत्तेव्य भी कर सकता है जो कि 
रिजिये बैंक उसे बतावे । इस आशय के लिए स्टेट बैंक और रिजवे बेंक के मध्य एक 
झहराव होगा, जिसमें ऐजेन्सी की शर्तें' निश्चित वी जावेंगी। यदि किसी बात पर 
मतैक्य न हो, तो केस्त्रीय सरकार का निर्णय सान्‍य द्ोगा। 

(था) झन्य कार्य--रिजव बेंक के पज्नेम्ट का कार्य करने के अलावा स्टेट 
बंक नीचे लिखे काये भी कर सकता हैः-- 

(१) निम्न की अ्तिभूति पर द्वब्य उधार देने भर नगद साख खोल्लताः-- 

(क ) स्टॉक, फरड एवं प्रतिभूतियाँ ( झ्चल सम्पत्ति के अतिरिक्त ), जिनमें 
एक अन्यासी तत्कालीन किसी सनियम के भ्रन्तगंत, जोकि भारत में 
या किसी अन्य देश में ( जहाँ कि स्टेट बेक की शाखा हो ) चलन 
में है, ट्रस्ट धन का विनिय्रोय कर सकता है | 

(ख्र ) ऋण पत्र या अन्य अतिभूतियाँ जो किसी जिला बोडे, स्यूनिस्पल 
बोड समिति श्रथवा अन्य स्थानीय सत्ता किसी केन्द्रीय या प्रान्तीय 
श्रधिनिषम या किसी श्रन्य देश के तत्काल्लीन संनियम के श्रन्तर्गत, 
जहाँ कि स्टेट बेंक की शाखा है, जादे किये जायें । 

(ग ) भारत में अथवा ऐसे किसी अन्य देश में जिसे केन्द्रीय सरकार स्वीकार 
करे, रजिस्टड हुई सीमित दायिच्व वाली कम्पनियों के ऋण पत्र । 

(घ ) भारत में स्थापित कोरपोरेशनों के शेयर एवं डिवेन्चर। 

(७) स्टेट बैंक के पास ऋण की श्रतिभूति के लिये जमा किये गये था 
अ्रभिहस्तांकित माल या माल के श्रधित्ार पत्र। 

(च) (यदि सेन्ट्रल बोर्ड के विशेष निर्देशों द्वारा अचुमति हो तो) स्टेट 
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झैंक को ऐसे ऋण, पेशगी या साख के लिये बधक रखे गये 
(घ899०४०८४/०९०१) माल | 
(६8 ) प्राप्तकर्तांन्रों (095228) द्वारा बेचान किये गये स्वीकृत बिल भाफ 
पएुश्प्रचे्ज और परमिजरी नोट एवं दो या अधिक च्यक्तियों के भ्धवा 
सामान्य सामेदारी में पुक दूसरे से असग्बन्धित फर्मो के संयुक्त एव 
पृथक प्रामिजरी योद | 
(ज्ञ ) सीमित दायित्व वाली कम्पनियों के पूर्णतोदत शेयर या श्चचल सम्पत्ति 
अथवा शालुपगिक भतिभूति के रूप में इसके अधिकार पत्र, जबकि 
मूल प्रतिमूति वह है जिसका कि वर्शन (क) से (ड) के अन्तर्गत 
किया गया है । यदि मूल प्रतिभूति उस प्रकार की है जिसका परण्णेन 
(च) से (छ) तर किया गया है, तो उक्त वस्तुओं १२ ऋण, पेशगी 
अथवा साख सेन्द्रल बोड़ के निर्देशों के आधीन ही दी ज्ञा सकेगी । 
इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है फि सेन्ट्रूल बोर्ड, यदि वह डपयुक्त सममे, 
बिना विशेष भतिभूति लिये हो किसी विदेशो सरकार को यए भारत से बाहर किसी 
भी सत्ता को ऋण पेशगी एवं साख दे सकती है । हाँ, इसके लिये केन्द्रीय सरकार की 
स्वोकृति सेना आवश्यक होगए। 

(३) किसो प्रामिन्नरी नोट, डिवेन्चर, स्नेक रसीद, बान्ड, एनुड्टीज़, स्टाक 
शेयर, प्रतिभूति श्रथवरा माल को बेवने झौर विश्यय धन पसूल करना, 
जो कि ऐसे ऋण, पेशगी या साख के सम्बन्ध में ग्रतिभूति को भाँति 
स्टेट वेंक के पास जमा करा दी गई है या ट्रान्पफर कर दी गई है और 
देसे डिपशिद या ट्रान्सकर की शर्तों के अनुसार उचित समय के 
अन्दर उनका शोधन न किया गया हो १ 

(३) बिल ऑफ एक्सचेन्ज और अन्य विनेमय साध्य भ्रविभूतियों का लेखण 
स्वीकरण, बट्दा करना, परीदृना और देचना ! 

(४) स्टेट बेंक के कोपों का (थ) के (क) से (थे) तक वर्शित प्रतिभूतियों 
में विनियोग करता और जब आवश्यक हो, तो उनको दृश्य में 
परिवर्तित करवा । 

(२) माग-ड्रापट, टेलोप्राफिक ट्रान्सफर और धन्य श्रकोर के धन स्थानाम्तर 
(जो इसके अपने कार्यालर्यो, शाखाओं अथवा एजेन्सियों पर देय हों), 
निर्गेमित करना, ड्राफ्ट, टेलीआफिक ट्रान्सफर व अम्यधन स्थानान्तर 
खरीदना झोर साख पत्र जाही करना ! 

(६ ) स्वर्ण और दादी का (जो सिक्कों के रूप में हो या सिक्ों के रूए मैं न 
हो) खरीदुना ओर बेचना ॥ 

(७) डिपाजिट लेना और रोकड खाते रखना, ऐसी बातों पर, जो कि 
इइर जाय । 
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(5) सब अकार के _बॉप्ड, स्क्िव टाइटिल डीड अथवा अन्य कीमती 
बस्तुय जमा के लिये या सुरक्ष: के द्ेतु रखने के जिये लेना | 
( ६ ) उस सब जायदाद को बेचडा और वसूल करना, जोकि अपने दावों 
; की पूर्ति में स्टेट बैंक को प्राप्त हो जाय। 
(१० ) सहकारी बैंकों (सहदाती सस्था अविनियम सन्‌ १६१२ के श्रन्तगंत 
रजिस्टर्ड) के एजेन्ट का कार्य करना | 

(११) किसी स्टॉऊ, शेयर, डिवेन्चर एुवं अन्य अतिभूतियाँ के निर्गमन का, 
जिनमे स्टेट वेक ( ई ) वाक्य के श्न्तगेत अपने फो्पों का विनियोग 
कर सकता है, अमियोएन करना । 

(१२ ) ऐजेन्सी व्यापार कमीशन के बदले करना श्रौर हानि रक्षा, प्रतिभूति 

एवं प्रत्याभूति के प्रमुबन्धों में विशेष प्रतिभूति सहित या इसके बिना 

ही भ्रविष्ट होना । 

(१३) किसी भी भ्राशय के लिए भरकेले या थ्रन्य व्यक्तियों के साथ जायदाद 
का अधिशासक (7ग5607007), प्यासी (पप्रा868) श्रथतरा 
कसी श्रन्य रूप में प्रबन्ध करना, भ्रक्केल्ले या अ्रन्य व्यक्तियों के साथ 
मिलकर किसी निपदारे (800080070) या डिबेन्चर टूस्ट डीड के 
श्रन्तगत प्रन्यासी का काये करना अथवा किप्ती बेकिंग सत्था के 
ही लिक्वीडेटर का क्राम करना या निम्नलिखित प्रवार के ध्यघहारों में 
कमीशन के बदले एजैए्ट वा कार्य करना “-- 

(क ) किसी पब्लिक वम्पनी में किसी प्रतिभूति या शेयर को खरीदना, 
बेचना, हस्तांतरण करना या झहण करना । 

(सर) किसी प्रतिभूति या शेयरों के लिए धन प्राप्त करना। 

( थे ) ऐसे धन को बिल ग्रॉफ एक्सचेज द्वारा ( ज्ञो कि भारत में या ब्रन्यत्र 
देय हो ) स्थानान्तरित करना । 

(१४ ) भारत के बाहर घुक्ने वले दिल श्रॉफ एक्चेन्ज दिखना और साख- 
पत्र स्वीकार करना । 

(१९ ) भारत के बाहर देय ( क्रविक से अधिक १६ माह की श्रयधरि के, 
जबकि बिल्ल मौसमी कृषि कार्यों के अर्थ प्रबन्ध के लिग्रे हों और अन्य 
दुशाओं में ६ साह के ) बिलों को खरीदना | 

(१६ ) स्टेट वेंक के व्यापार के र्ि द्रव्य उधार लेना और इस प्रकार उघार 
हिये गये घन के लिये सम्रत्ति बन्धक रस करया पश्रन्य सरूपसे 
प्रतिभूति देना । 

(१७ ) शेयर पूँजी वाली कस्पनी या किसी सहकारी सरथा के पक्ष में, करपनी 
या ससथा का समापन रोबने या समापन वी सुविधा के हेतु द्वच्य 
डघार देना अथवा नगद साख प्रदात करना । 
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( १८) राज्य सरकार की सहमति से को ऑफ़ दाडेख को उनके झाधीन 
जायदाद की प्रतिभूति पर दृच्य डघार देना ॥ 

(२६) रित्तई बैंक की अजुमति से किसी बेकिंग सस्‍्था की पूंजी या पूंजी 
के भंशों को खरीदना, भाप्त करना, देवना या रखना और ऐसी दर्किंग 
सस्था को स्टेट बेंझ की सहायक के रूप ( या अन्यथा ) निर्माण 
करवा अथवा सचाहित करना ॥ 

(२० ) घारा ८रमें उल्लेखित पेंसन फ़णडों का समय-समय पर भुगतान करना। 

(२१ ) पेझा कोई अन्य वार्य करना, जिसके लिए केन्द्रीय सरकार रिनर्ब बक 
कौ राय से भौर हैन्‍्ट्ूतल दोड की सिफारिश पर अलुमति दे 

(२२) इस एुर्ट या किपी अन्य सम्नियम द्वारा स्टेट बैंक को सौंपे गये 
कार्यों को करना; 

( २३) ऐसे सब कार्य करणा जो दिमिन्‍न प्रकार के व्यपहारों को ( जिम 
विदेशी विनिमय व्यापार भी शामिल है ) करने में सहायक हो या 
सम्बन्धित हो )॥ 

(४६) अन्य दैंड़ों का व्यापार हाथ में लेगा २-- 

इस झधिनियम की धारा ३२ के अन्तर्गत स्टेट देह, केन्द्रीय सरकार की 
स्व्रीकृति से, किसी वेंक्रिय सस्या के व्यायार को ( समत्तियाँ एड दायिद्र सम्मिलित 
करते हुए ) मद करने फे लिए वार्ता में प्रदिष्ट ह्टो सकता है। यदि इसको शर्तों 
को सेन्ट्रज़ बोड घोर सम्बन्धित बेंक्रिंग सस्था का सचालक दोड़ स्वीकार करले भौर 
रिजव बंक भी घजुमति दे दे, तो उन्हें केस्द्रीय सरकार के सामने प्रस्तुत किया जायथा 
झोर यदि केस्द्रीय सरकार स्वीकृत दे दे, तो थे स्टेट वैंक भर सम्बन्धित बेकिंग 
संध्यात्रों व अंशध'रियों एवं खेनरार्रों पर बाधित हो जध्येंगी। किसी बेकिंग सस्या 
को प्राप्त करने का प्रतिफल्ल या तो नगदी में अथदा स्टेट बेंक को पूंजी में शेयर के 
आवस्टव द्वारा भ्रयया अंशताः नगदु ओर अंशतः शेयरों में खुकाया ज्ञा सहुता है? 
स्टेंट बेंकर की. क्रियाओं पर प्रतिन्‍्ध-- 

(९१) स्टेट बैंक कोई ऋण या अग्नि (अर) छः महीने से बिक अवधि के 
छिये या (आ) स्टेट बक के शेयर अथवा स्टॉक हो प्रत्तिभूति पर या (३) किसी चचक 
जायदाद की अ्रतिभूति पर नहीं देया । 

(२) धारा हे३ के वादय (3) के उपवाश्य (७) से (७) तक में निर्दिष्ट की 
गई प्रतिभूतियों पर ही स्टेट बैंक किसी ध्यक्ति या फर्म के छिये दिल्लों को, ऐपो रकस 
के लिये जो व्यक्ति या फरे के लिये स्व्रीकृत की गई सोमा से अधिक म हो, बडे पर 
नहीं भुना सकता | 

(३ ) स्टेट चेंक्र कियो व्यक्ति या फसे के विनिमय साध्य रुके वे बतिमूलि 
पर, जो कि एक ऐसे स्थान पर देय हो जहाँ कि उसे हिस्झाउट करने के छिपे अस्तुत 
किया जाय और किस पर कम से कम दो व्यक्तियों या हम का| जो प्लामान्य सामे- 


३७० | 


दारी में एक दूसरे से असम्बन्धित हों, दायित्व न हो, ऋण, अग्रिम, उघार या नगद 
साख नहीं दे सकृती। 

ः (४ ) स्टेट बैंक किसी ऐसी विनिमय साध्य प्रतिभूति की प्रतिमूति पर ( वह 
अतिभूत्ति - नहीं, जिसमें कि ट्रस्टी अपने ट्रस्ट घन का विनियोग कर सकता है ) ऋण, 
अग्रिम, उधार या नगद साख नहीं दे सझता, जो :-- 

(ध्न) प्रस्तावित लेनदेन की तिथि पर १५ महाने (यदि प्रतिभूति वह बिल 
है जो कि मौसमी कृषि शावश्यक्रताओं की पूर्ति के लिये लिखा गया 
है ) और अन्य दशाओं में छः महीने से अधिक की श्रवधि के लिये 
चल्बती रहती है। 

(थ्रा ) नवकि प्रतिभूति एक बिल है, तो वह मौसमी कृषि कार्यों के लिये 
झथे का अब्रन्ध करने के डह्देश्य से लिखे गये दिल की दशा में १५ 
0 अथवा अन्य दशाओं में छः महीने से अधिक के लिये लिखा 
गया हैं। 

(३ ) धारा ३३ में दी हुईं दरप के भ्रतिरिक्त स्टेट बेंक भी घचल जायवाद 
में कोई हित्त प्राप्त नहीं कर सस्ता। हाँ, स्टेट देंक का व्यापार चलाने 
या अपने अधिकारियों एवं कमचारियों के लिये भवन प्रदान करने के 
लिये बह अचल जायदाद ले सकता है। । 

बैंक का पवन्ध एवं संगठन-- 

(ञ्र ) कार्यालय एवं एजेन्सियाँ--स्टेट बैंक का केन्द्रीय कार्यालय बम्बई में है 
श्रौर डथके स्थानीय कार्यालय वस्बई, कल्लकत्ता धौर मद्रास में स्थापित हैं। उसके 
स्थानीय कार्यालय ऐसे भ्रम्य स्थानों पर भी खोले जा सऊते हैं जहाँ केन्द्रीय सरकार सेन्टूल 
बोर्ड को सलाइ से उनका सोलना उपयुक्त समझे। १ जुलाई सन्‌ १६६९ से इस्पीरियल 
बंक फी समस्त शाखायें, उसके कार्यालय एवं उसकी भ्न्‍्य एजेन्सियाँ स्टेट प्रेंक ने अहुण 
करती हैं और उर््हें रिजर्व वेंक वी अनुमति के बिना बन्द नहीं किया जा सकता। स्टेट 
बेंक को यह श्रधिकार है कि वह भारत में दा बाहर किसी एक स्थान पर भ्रत्तिरिक्त 
शाखायें या एजेन्सियाँ खोले । इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि स्टेट डेंक 
अपनी स्थापना के पाँच वर्षों के भीतर या केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित अधिक 
विस्तृत श्रवधि में भ्रपनी विद्यमान शाज्राओं के अतिरिक्त कम से कम ४०० शाखायें भोर 
खोदेगा । 

(आए) ग्रवन्ध--स्टेट बेंक के कार्यों और ब्यापार का संचालन और देखरेख 
'सै.डूल बोर्ड को सुपुदे किया गया है, जो वह सब अधिकार प्रयोग में ला सकता है भौर 
डन सब कार्यों को कर सकता है, मिन्‍्हें स्टेट बेंक प्रयोग में ला सकता है या कर सकता 

है भ्रीर जिन्हें ग्रधिनियस स्पष्ट रूप से केवल स्टेट बैंक द्वारा जनरल मीटिंग में ही 
'करने का न्दिंश नहीं करता। अपने कत्तब्यों का पालन करने में स्टेट बेंक व्यापारिक 
नीति पर चलेगा, किन्तु साथ ही सावंजनिक द्वित का भी ध्यान रखेगा । सा्ननिक द्ित 
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को प्रभावित करने वाले नीति सम्बन्धी मामलों में स्टेट बेंक उन निरदेर्रों को भी ध्यान 
में रबेगा भ्ो कि केख्द्रीय सरकार रिजर्दे बैंक के गवंनर और स्टेट बेंक के चेयरमैन के 
परामर्श से उसे दे । केल्ट्रीय सरकार शपने निर्देश रिजव बैंक दारा देगी शौर जब यह 
विवाद उठे कि अमुक निर्देश किसी नीति विययक मासले से सम्बन्धित है या गहीं, 
केन्द्रीय सरकार का निर्णय ही झम्तिम होगा ) 

(8) है"ट्ल बोर्ड की सदस्पता--सेन्ट्र्न बोड़े में एनेग्नलिखित होंगे -- 
(शो) एक चेपरमैन* और पुक उप चेवरमैन, जिन्हें केन्द्रीय सरकार रिजर्ं देंक के पार 
मश से नियुक्त करेगा । (आ) अधिक से अधिक २ प्रपन्‍्य सचालर, जिन्हें सेन्ट्रल बोर्ड 
के-द्रीय सरकार की सहमति से नियुक्त करेगा । (३) ६ सचालक, जो निर्धारित विधि 
से अंशधारियों द्वारा ( रिजय बैंक के अतिरिक्त ) चुने जायेगे । (ई) ८ सचालक, जो 
केन्द्रीय सरकार रिजय बैंक की सलाह से प्रादेशिक शोर श्रार्थिक द्वितों का भतिनिधिरल 
करने के लिए नियुक्त करेगी । कम से कमर ऐसे दो सवालकों को सहकारी सस्याओं 
की कार्य प्रणाली पूर्व आमोण अर्थ व्यवस्था का विशेष ज्ञान होना चाहिये ओर धन्य 
संचालक भी ध्यापार, वाणिश्य एवं उद्योग, बेकिंग भथव्रा शर्थ प्रबस्यन में थनुभवी हों । 
(3) एक सचाज्षक, केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीति ओर (ऊ) रिजर्व बैंक द्वारा संतों 
नीति एक सचालक | यह रमरण रहे कि प्रथम विमित सेन्द्रन बोडे के सभी सचालक 
केवल चेयरमैन, उप चेयरमैन ओर पअबन्ध संचालकों को छोद कर, नियुक्ति तिथि से 
दो चर्ष समाप्त होने पर रिटायर हो लायेंगे) 

(३ ) स्थानीय बोर्ड एवं कर्मेटियॉ--प्रत्येफ़ स्थान पर, जहाँ स्टेट देंक का 
घुक स्थानीय प्रधान कार्यत्षय है, युक स्थानीय बोर्ड (,00%) 20470) पगठित किया 
जाषगा, जिसमे निम्नलिखित सद्स्प होंगे -- 

( १) ऊपर (३) भर (६) के भ्रस्तंत केख्रीय सरकार द्वारा छुने गये या 
मनोनीति समस्त सचालक, जो ७ स्थानीय प्रशान कार्यालय के शाखा 
रजिस्टर से सम्बन्धित छोत्र के साधारण निवासी हैं । 

(३) अप्रिक से अधिक चार ऐसे व्यक्ति, जिन्हें वे श्रशवारी, जिनके नाम 
शाखा रजिस्टर में दिये हुए हैं, घुनें या जो केन्द्रीय सरकार दूर 
रिजतरे बैंक के परामर्श से मनोनीति किये जायें। 

केन्द्रीय सरकार किसी क्षेत्र के लिए स्थानीय कमेटी भी सग्रठित कर सकती है, 
जिममें इतने सदस्य होंगे जोडि केन्द्रीय सरकार निर्धारित करे । ये स्थानोय बोर एव 
कमेटियाँ ऐसे अधिकार प्रयोग करेंगी और ऐसे कर्तेंब्यें को निवाहेंगी, जोकि केन्द्रीय 
बोड (00७ए० 00550) उन्हे सुषुर्द करे । 

(9 ) सेन्टल बोर्ड की एक्लीक्यूटिव एप अन्य कमेटियाँ--केल्‍्द्रीथ सरकार 
येसी झौर इतनी कमेटिपाँ ( जिसमें उसकी अपनी एक्जीक्यूटिय कमेटी सी शामिल है । 





* ड्रा७ जान भ्थाई स्टेट बैंक से प्रथम चेयरमैन हैं। 
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न्युक्त कर सकती है, जो वह ठीक समझे । ये क्मेटियाँ ऐसे कर्तव्यों का पालन किया 
करेंगी, जोकि सेम्दूल बोर्ड उन्हें दौपे । 

(ऊ) सेन्टल बोर्ड की सभायें--सेन्ट्रल बोर्ड ऐसे समय और स्थान पर सभा 
करेगा तथा वह ऐसे नियमों का पतन करेगा, जोकि उसकी समायें निर्वारित करें। 
सभाओं में सभी प्रश्नों को उपस्थिति सचालकों के बहुमत द्वारा निर्णय किया जावेगा 
ओर बराबर वोटे होने पर चेयरमैन श्रथवा उसकी अलुपर्थिति में वायस चेयरमैन को 
निर्णय बोट देने का अधिकार होगा । यदि बोई सच'लक अत्यक्षः या अ्रप्त्यत्ष रूप से 
किसी श्रुवन्‍्ध, ऋण या समझौते में द्वित रखता है तो उसके लिये यह धावश्यक 
कि वह्ठ उसकी अक्वति शीघ्र से शीघ्र सेन्टून बोर्ड पर प्रक्ट कर दे | बह ऐसी समा्रों में 
न जा सफेगा बिनमे ऐसा अनुवन्ध रखा गया हो ! हाँ, यदि उससे कुछ सूचना 
लेनी हो, तो वह सभा में आा सकता है | 
कोप एवं खात्े-- 

(अर) सज्लठन एवं विकास कोष--स्टेट भरेंक को एक विशेष कोप रखना 
पडेगा, जिसे सदन एवं विकास फोपष (ए068/8907 घाते 700ए0]0:ए७7४॥ 

पर) कहते हैं। इसमें रिजये बेंक को चुझाये जाने वाले लाभांश और पेसा अ्रमि 
दान (000777600) सम्मिलित होगा जो केन्द्रीय सरकार या रिजवे बेंक समय 
समय पर दे । इस कोप की रकम केवल रिजवं बैंक और स्टेट बेंक के मध्य ठहरी हुई 
चापिक खम से हुईं भ्रधिक हानियों श्रौर ऐसी श्रन्य हानियों को पूरा करने के काम में 
पअयोग की जायेंगी, जिनके लिए केस्द्रीय सरकार रिजय बैंक के परामर्श से स्वीकृति 
दे। यह उल्लेखनीय है कि उक्त कोष रिजर्व वेंक की सम्पत्ति होगा और स्टेट ब्रेंक का 
कार्य कोई भ्रशधारी अथवा ध्रन्य व्यक्ति इस रकम पर दावा न रख सडेगा। 

(आ ) रिजर्व फरुड--स्टेट बेंक एक रिजवबे फण्ड भी स्थापित करेगा, 
जिसमें इस्पीरियक् बैंक का रिजर्व फएड भर कोई श्रम्य फगड, जो स्टेट बेंक श्रपने 
वार्षिक लाभों में से उपलब्ध करे, ट्रान्सफर किया जायेगा । 

€ हू ) लागों का निपटारा--डूबे व सदिख ऋणगों, दास एवं कोषों, छ्ार्माशों 
के ए्हुर्लिन, स्टाफ फन्‍ड श्रादि अन्य वैधानिऊ उद्देश्यों के लिये श्रायोजन करने के पश्चात्‌ 
स्टेंट बैंऊ श्रपने शुद्ध लाभ में से लाभांश घोषित कर सकता है। लाभांश की दर सैन्ट्व 
बोड़े द्वारा नि्शरित की आयेगी ! स्टेट बेंक की इस्तरें अत्येक वर ३१ दितम्वर के 
दिन बन्द की जायेंगी और शेष निकाले जावेंगे। 


इ्पीरियल बैंक की विदेशी शाखायें-- 

स्टेट बेंक ऑफ इन्डिया एक्ट सन्‌ १६१५ ने भारतीय शाखाओं की सम्पत्तियाँ 
और दायिद्व तो स्टेट बैंऊ श्रॉफ इन्डिया को इस्तान्तरित करा दिये, लेकिन विदेशी 
शाखाओं के प्रवस्ध में कानूनी कठिनाइयाँ अनुमव की जा रही हैं। यह सम्भव था कि 
विदेशी न्यायालय उक्त अधिनियम के प्रभाव को स्त्रीकार न करें, क्योंकि स्टेट चैक ऑ्ॉक 
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शैनडया ( उन शाखाओं के लिये ) एक विदेशी देश में संगठित हुआ था। इस कठिनाई 
को दूर करने का एफ उपाय यह हो सकता था कवि विदेश! देशों बी वियान सभाये 
तुरत ही ग्रावश्यक सक्नियस परश्त करें, जिससे ऐसा हस्तान्तरण सम्भव हो जाय 
अथवा स्टेट बैंक और इस्पीरियल वेंक परस्पर विदेशी देशों के निश्रमाचुसार ऐसे अज्ुु- 
बन्ध करें, जिगर द्वारा इस्पीरियल् बेंक की सत्पत्तियाँ एव दाविर्व रटेड देंकको 
हस्तान्तरित हो जाये । 

यह विचार किश्य गया कि ऐसे अधिनियम २ जुलाई सब श्श्श्श से पहले 
नहीं बनाये जा सकते ये भौर यदि पास हो भी जायें, तो भी स्टेट बेड इतनी जहदी 
विदेशों में कार्य शारस्म नहीं वर सकता था, भ्रतः इस्पीरियल बैंक वो विदेशी शालाओं 
को २ जुलाई सन्‌ १६५४ के पश्चात्‌ भी जीवित रखना आवश्यक हो गया, ताकि वें 
झावश्यक अमुबस्धों मे सरलता से म्रविष्ट हो सकें, झतः २३ जूत सन्‌ १६४४ को 
एुक अध्यादेश पास किया गया, जिसके द्वारा रदेद बैंक ऑफ इन्डिया एक्ट को इस 
प्रकार संशीध्ित किया गया क्रि विदेशों शाखायें पूर्ययत्‌ कार्य करती रहें । 


स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया की स्थापना पर आलोचना--- 

अनेक व्यापारियों ने देखो, बीमा करपनियों और भ्रोद्ोगिक संस्थाओं के चेयरमेन 
होने के जाते सरकार हारए इस्पीरियर् बेंक का राष्ट्रीयकरण बर लेने की श्रालोचना की। 
इस्पीरियल घऊ के कई अशधारियों ने बढा शोर मचाया शोर यह कहा कि सरकार 
द्वारा दिया जाने वाक्षा हर्शाना बडा अपपांत और अ्नुच्चित है, लेकिन इनकी किसे 
परवाह थी । पार्क्ियामेन्ट में पुक भी सदस्य ने उनका समर्थन नहीं किया। इसके 
विपरीत ऐले श्रनेक व्यक्ति थे जिन्होंने यह कद कि ह्जाने की रकम बड़ी डदार थी। 
यहां तक कि इस सम्पन्ध में श्री ए० सी० गुप्ता की, जिन्होंने श्री देशमुख (विच मन्त्री) 
की श्रनुरस्थिति में बिल प्रस्तुत किया था, खेद श्रगट करता पडा था। उन्‍होंने जो 
त्माके किय्रा उससे जो यह लगता हैं कि इम्पीरियल बैंक के अशधारियों को हर्जाने 
की डदार रकम के लिये सरकार के अति अनुप्रद्दित होना चाहिये। व्यापररोगण और 
अशवारियों को, जिन्होंने सरकार को विश्येच भस्तृत किय्रा था, यह ब्रात भूल गई थी 
कि पारसियामेन्ट कप बहुमत उनके अजु सार ही नहीं सोचता । 

जहाँ तक स्टेट बैंक के निर्माण का परन हे, सिद्धान्तः तो बह पूर्णतः स्थाय- 
सम्मत है। आमीण अरधे-व्ययस्था से ऋात्ति तभी सम्भव है जबकि प्रमीण छेत्रों में साख 
सुवियाओं का विस्तार हो ) यह समस्या अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि देश के अनेक 
भार्गा मे कृषि साख बडी कठिनता से उप<्ब्य होती है, क्व्ोंकि परूपरागत शत) 
जिनमे अब तक साख मिलती रही थी, या ठो सूख गये हैं झथवा पयक हो यये हैं। 
कृषक देगदाएँं को लेनदारों के दावों से बचाने के लिये बनाये गये विभिन्न संनियम 
और भूत सुदारों ने साख की सागत क्त्यधिक कर दी है और उपलब्ध साख को 
सीमित बर दि है। इस प्रकार जो स्थान रिक्त हो रहा हैं, उसे शौघ्र भर देने की 
आवर्पकता है । इस वर्ष कृषि पदायों के मूहय में जो तेज गिरावट आई है उसका एक 
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कारण आमीण जेत्रों में अपर्याप्त साख पूर्ति होना है। च्यक्तिगत साख को जौयित करने 
का प्रयत्न व्यथ हैं। ऐसा न तो सस्भव है और न वाछुनीय दी । सध्धात्मक साल 
(780 /परथरणादं 070070) का विकास ही एकमात्र विकर्प है। व्यापारिक बैंक तो 
कई कारणों से इस अरवस्तर का लाभ नहीं दे सके हैं, ग्रतः इस क्षेत्र में राज्य का 
इस्तर्प अनिवाये द्वो गया है । 


गौरवाढा कमेटी, जिसने इस प्रश्न पर विस्तार से जाँच की, इस निर्णय पर 
पहुँची है कि अनेक दोप होते हुये भी सहकारिता एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा 
साख गआ्ामीण कत्रों तक पहुँचाई जा सकती है। इपने एक समन्वित योजना भी अस्तुत 
की है, जिसके अन्तर्गत आन्दोलन में राज्य के सहयोग भर देश व्यापी शाप्राओं वाले 
एक दृढ़ व्यापारिक बेंक की सहायता से सहकारी बंकिग का विझास करना है। इस बंक 
का प्रधात कत्तं व्य श्रत्प बकों के साथ सहकारी बेंक़ीं को भी स्थानान्‍्तर और विनिमय 
सुविधायें प्रदान करना है। इस थ्राशय के लिये कमेटी ने इम्पीरियल बैंक श्रन्य राज्य 
बंकों को चुना और इस चुनाव का औवचित्य यह था कि इन सबको राज्य ने आरस्म 
किया था और घहुत समय तक इन सब को सद्दायता की थी, प्रत सरकार को 
निस्‍्सन्देह इस बात का नैठिक अधिकार है कि वह इन बेंको को एक विशेष दिशा में 
देश की बतंमान आपश्यक्ताओं के अनुसार का करने के लिये कहे । 


अन्य दृष्टियों से भी एक सुधमन्त्रित एवं दृढ व्यापारिक बैंक की स्थापना, 
जिमे अधिक साधन हों भर जिसकी शाखायें देश भर में फैली हो, अच्छी सिद्ध हो 
सकती है । ऐसा बेंक अपर व्यापारिक बेंफ़ों के लिए भी बडा सहायक तिद्ध हो सक्तता 
है। श्री गुद्दा ने यह भ्राश्वासन दिया कि नथा स्टेट बेंक व्यापारिक बैंकों को उसी प्रकार 
सहायता कश्ता रहेगा जिस तरह इम्पीरियल् बेंक ने अब तक की है। श्रधिक शाखाय 
होने के कारण वह अब विस्तृत स्थानान्तरण सुविधायें दे सकता है। इसे द्वारा रिजर्व 
बैंक भी देश भर में साख पूर्ति एुवर ब्याज्ञ दूरों पर प्रभाव पूर्ण नियन्त्रण रख सकता 
है । सरकार थी शोर से अधिकार मिले होने के कारण यह श्राशा की जाती है कि 
काल्ान्तर में ्टेट बेंक उन नये छात्रों मे, जहाँ डसके कायये करने'डी अपेक्षा की जा रही है, 
लोगों मे ऐसा विश्वास उत्पन्न कर सकेगा कि वे अपनी बचतें जमा के रूप में उसके 
पास जा करादें | इस प्रकार श्रधिक डिपाजिट घन बैंकिंग ब्ययस्था के अन्यर्मत लाया 
जा सकेगा | स्टेट बेंक के चादर में एक विशेष आयोजन यह है कि स्टेट बेंक स्वेच्छा के 
आधार पर अन्य च्यापारिक बैंकों को सविल्लीन कर सकता है। इस प्रकार वह छोटे और 
अनाधिक बैंकों को समाप्त कर सकेगा, जिससे बेंक असफलतायें कमर हो जावेंगी, जो 
कि श्रव तक बैंकिंग प्रवृत्ति के विस्तार में बडी बाधक पिद्ध हुई हैं। फिर यदि स्टेट 
बैंक की स्थापना से ये सब लाभ होते हैं श्रौर ग्रामीण साख बलवती होती है, तो 
प्राइवेट छोत्र भी इससे लामान्वित होगा, क्योकि व्यापार एवं उद्योग की सम्पन्नता 
स्वस्थ ग्रामीण अथ-ब्यवस्था और सुदृदद बैंकिंग व्यवस्था पर निर्भर है। इसी कारण 
श्री जी ० डी० बिडला ने, जो कि देश के एक बड़े व्याएरी है, योरवाल्रा कमेटी की 
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सिक्ारिसों का स्वायत किया और इनके तात्कालिक प्रयोग पर जोर दिया, किन्तु ये 
सब लाभ तब ही उठाये ज्ञा सकते हैं जबकि स्टेट बेंक का कुशलतापूर्वक सचाक्षन 
किया जाये और ग्रामीण कत्रों में सहकारो विधि सफलतापूर्वक अपनाई जाये । 

टेट बैंक चलॉफ इण्डिया को लाभ पहुँचाने की जो शरक्तियाँ प्राप्त हैं उनका चद्द 
प्राववेट क्षेत्र पर कठोर नियन्त्रण रखने में काम छा सकता है | यह उत्चेखवीप है कि 
कुदु राज्य सहभागी बैंकों सहित देश के सबसे बडे व्यापारिक बंक का राष्ट्रीयकरणए 
क्यसग आये बेंशिंग कारोबार को सरकार के अधिकार में रख देता है, अतः यह 
स्पष्ट है कि भविष्य में बेकिंग के क्षेत्र में सरकारी भाग प्राइब्रेड माय पर वलक्शन रहेगा ) 
स्टेट बैंक के द्वारा सरकार ध्याज्न दरों को प्रभावपूर्ण रीति से निश्चित कर सकती है भौर 
रूख देने के मामलों में पब्लिक एप भाइवेट संस्थाओं में अथवा दो प्राइडेट संस्थार्थो 
में सेद भाव कर सकती हे, क्योंकि बोर्ड में भ्रषिकतर सरकार के मनोनीत सा 
हॉगे, इसलिए राजनैतिक आधार पर पछ्यात की बडी सम्भावना रहेगी । एुक व्यापारी, 
जो सरकारी दुलू का समर्थ न नहीं करता, उसे साख सुविधाएँ कम मिलेंगी या ब्रिजकुल 
ही नहीं मिलेगी । 


यह भी डर है कि जब स्टेट बेक आमीण छात्रों में ग्रधिक शाखाये खोलने 
मे तवगा हो तब वह इस्पोरियल दैंक के समान अपना ध्यान व्यापारिक वेंफिंग की ओर 
न दे सके | यद्यपि यह डर बेहुनियाद नहीं है, तध(पि इसकी आशका तीन कारणों से 
घट जाती है :--प्रथम, स्टेट बेंक का मुस्य वतव्य कोषों के स्थानान्तर के लिये म गे का 
कार्य करना है) यह सच दै कि उसे सहकारी बैंक को ऋण देना होगा, किन्तु आसानी 
से ऐसे ऋण! के विरुद्ध रिजत्र बैंक से सुवियायें प्राप्त कर सकता है । दूसरे, म्रमीण 
साख के छतत्र मे यह तभी सफ्ल हो सवेगा नबकि सहकारो आन्दोलन को इंढ बनाने 
की भोरवाला सप्तिति की अन्य सिफारिशों को भी कार्यान्दित क्या जाये । इसके 
लिए आशा से कुछ अधिक समय रुगेगा) तौसरे, यदि वह देश में अपने कार्य-जुन्न 
का द्रिस्तार करता है, तो उसके डिशाजिट भी अ्रवश्य बढ़े गे, शिशेषत, आन्तरिक भागों 
में अब्य श्राय जैसे-जैसे बढ़ेगी दैसे देसे डिपाजिट बढ़े गे, अत. यदि स्टेट बैंक का 
कुशलता से स्चाज्ञन क्या आये, तो स्टेट बेंक अपने नये कत्तेव्यों को भी व्यापरिक 
बेकिंग कार्यों को ठेख पहुँचाये बिका प्रभावपूर्ण ढक्न से पूरा कर सकता है । 

गह भी झन्देह किया ज्यादा है कि. शेष ज्याफटीयण इस जींड से आारोचार 
करेगे, क्योंकि यह डर है कि सरकरर को उनके रहस्य का पता खग ज्ञायेंगे ग्थवा उनके 
सामक्षों पर पालियामेन्ट में आलोचना होगी | यह डर इन्डसिट्यल फाइसेन्स कार्पोरेशन 
के साथ हुये व्ययह्ार से पैदा हुआ है । यह अशंशा की बात दे कि बेंक के चरेंए में 
गोपदीयता की धारा जोड कर इस डर को दूर करने का प्रयक्ष किया गया है। अधि- 
नियस की धारा की ओ्रोर श्री गुदा ने पार्लियामेन्ट का ध्यान विशेष रूप से आऊर्पित 
किया कि सदन को इस घारा का सम्मान करना होगा, ताकि देंक़ का व्यापारिक स्वरूप 
बना रहे । कहीं एलियासेस्ट बेंक के व्यापारिक रइस्पों को ज्ञानने के लिये उत्सुक न हो 


३७०६ | 


भर सरकार झ्यधिर हस्तक्ष प न करे, इसके हेतु बेंक का स्वामित्व रिज़ब॑ बैंक को 
सौंरा गया है।बेंक का आ्िट प्राइवेट अकेशकों द्वारा कराया जायेगा सरकार के 
आार्द टर जनरल द्वारा नहीं | यह आ्राडीटर जनरल ऐसा करता, तो उसकी रिपोर्ट सदन 
के समझ जाती श्ौर फिर उस पर बहस भी होती, अतः यह एक सुन्दर आयोजन है [ 
उपसंहार-- 

स्टेट बेंक की स्थापना नव भारत के श्रार्थिक निर्माण और विकाप्त मे बड़ी 
सहायक होगी । सहकारी बेंक और व्यापारिक बेंकों को अपनी अमूल्य सहायता प्रदान 
करते हुए देश की पूँजी को अधिऊ गतिशील बनावेगः, जिसकी श्राज़ हर्मे श्रत्यन्त 
आवश्यकता है। 


[8३१॥ 
मारत में वेरोजगारी की समस्या 





रूप रेसा-- 


ऐ 


४. 


प्र 


ग्रारम्मिक्ष--दमारे देश मै प्राहतिक साधनों की प्रचुरता होते हुए भी बेकारौ 
है। भारत में बेरोजगारी छी समस्या के दो रूप हें--बेरोजगारी और आशिक 
रोज्गारी । समुचित आऑकर्डो के अभाव में यह बताना तो कठिन हे कि देश में 
कितनी बेरोजगार हे, परन्तु इस सम्बन्ध में कुछ छोदे मोटे अजुमाव अवश्य 
ग्राप्त हैं। 

मध्यत्रगीय लोगों की वेतेजगाटी--यह भभी हाल में विजसित हुई है। 
भद्गास समिति के झनुस्ार रोमी खोजने वाके शिक्षित ब्यक्तिपों ओर रोजगार 
का अनुपात २ १ दे । इस प्रकार के अखन्तुए८ नव॒युवर् का भधिक्त सय्या में 
बेकार होना देश की राजनेतिक स्थिरत, के लिए अत्पस्त घातक है| 
बेरोजगारी के क्रणए--(भ) बुद्घोचर भ्रार्थिक सन्‍्दी और इदनी, (ब्रा) शिक्षा 
पद्धति के दोप, (३) सामाजिक कारए--जैं पे--जाति अथा, बाल विवाह श्ादि, 
(३) धार्थिक दृष्टि पिदुदापन, (उ) जन-सरपा में छद्धि 

समस्या को सुलसाने के उपाय--छुछ सामान्य उपाय निम्नलिखित हें--(श्र) 
चढती हुई जन-परया पर नियन्‍्धण, (आ) लघु और कुदीर-धन्पों का तेजी से 
विकाछ, (३) शौप्रद्रम थ्रोद्योगीकरण, (६) भ्रातायात सेवाओं तथा जन- 
करयाण योजवार्ओं का विकास, (उ) शिचाई की दखति व्यवस्था और बजर 
भूमि का उपयोग (ऊ) रोजगार कार्यालर्यों की स्थापगा, (ऐ) बेरोजगारी का 
साउपंकीय सर्वेद्रण । 

सपरू समिति के सुकाव--इन्हें रूप्पूएें भारत पर लागू किया जा सकता 
दे। ये निगन है--(अ) नगरपालिकाओं एव मिला सस्थाओं की सेवाओं में ." 
(आए) ह्वाईस्क्ल परी में दो प्रकर के प्रमाण पत्र देना--एक शिक्ता 

का और दूसरए सहाविद्यालर्पों में मदेश पाने का, (३) व्यावहारिक 

सुविधा । 

द्वितीय पच-वर्षीय योजना में बेहारी के दर स्प रने वा थि. 
अपम, शहरों तथा गाँदों में इस समग्र जी बेझार व्यक्ति डर 
कौ व्यवस्था करनी होगी | दूसरे, प्रति वर्ष रोज़गार च 
सर्प से बुद्धि कर उपाय करुणा होया ओह सीस्फ 








लिए काम 
करने झलों की 
वो व्‌ शहरों में जिन 


इ०्८ | 


लोगो को पूरा काम नहीं मिलता उनके लिये पूरे समय के काम की व्यवस्था 
करनी पडेगी । राज्यों के आँकड़ों और निजी छोंत्रों में उत्पादन बढ़ने से नये 
रोजगार सम्बन्धी स्थानों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लगभग 
८० कख लोगों को काम मिल सकेगा, जबकि काम चाइने वालों की सरया 
( नये व पुराने रोजगार चादने वाले ) कुल १४३ लाख दैं। 

७... निष्फर्ष--प्राप्त साधनों का भरपूर प्रयोग करने के बाद भी समस्या का पूरा 
हल नहीं हो सद्चेगा | लोगों को काम दिलाने वाले लद॒पों की पूर्ति के लिए 
शवश्यकतामुसार उपाय कोस में छोतो चादिणु 


ओआरस्िक-- 


भारतवप में बेरोजगारी की €रमस्या बहुत पुरानी है, किन्तु कुछु समय से इसकी 
गम्भीरता बहुत घढ़ गई है। हमार देश में प्राकृतिक प्रसाथरनों की प्रघुरता होते हुए 
भी बेकारी हे, जो हमारे कम उन्नत होने वा चिन्ह है।भारत को बेरोजगारी की 
समस्या के दो रूप हैं --बेरोजगारी एव दाशिक रोजगारी | वास्तविकता यह है कि 
आपिक रोजगारी की समस्या अ्विरु भीषण एव अ्रिक विस्तृत है। समुचित ऑक्डों 
के क्रभाव में यह बताना तो कडिद है कि देश में कितनी बेरोजगारी दे, परन्तु इस 
सम्बन्ध में कुछ छोटे मोटे श्रनुमान श्रवश्य प्राप्त हें । श्राशिक रोजगार के सम्बन्ध में 
डाक्टर राधाकमल मुकर्जी ने अनुमान लगाया है कि उत्तरी भारत में एक कृपक को 
साल में २०० दिन से अधिक समय के लिए रोजगार नहीं मिलता । डाय्टर साह्टर के 
अजुसार दक्षिणी भारत का कृपक वर्ष में केदल * महीने के लिए ही न्यप््त रहता है। 
जैक का विचार है कि बगाल मे जू? तथा चावल की कृषि करने वालों बो साल में ८ 
से लेकर & महोने तक बेकार बेठना पडता है। इसो प्रसार कृपि के शाही फ्रमीशन के 
अलुभानाजुसार साल में कम से कम २ से ४ महीने तक क्ृपर्ों में बेरोजगारी रहती 
है। श्रखिल भारतीय कामग्रेस समिति की एक अशुसस्धाव समिति ने यह पता लगाया 
है कि दिल्‍ची राज्य के आमोण रंगों में क्सित $ घन्टे प्रति दिन की दर से साल में 
६ से ८ महीने तक व्यस्त रहता है, जबकि शेप काक्ष के लिए लगभग कुछ भी बरने 
को नहीं रहता है | इस समिति के श्रजुसार भूमि रहित कृषि श्रमिक की दशा तो भ्रौर 
सी खराब है| यद्यपि उनकी सरप्रा कुछ आामीण शत सरया की लगासग २०% है, परन्तु 
उन्हे वषष मे कंबल € ६ माह के लिए हो काम मिलता हैं । 

उद्योगों तथा भन्य पैशों की झोर इष्टियात करने से दम यह पता लगना है 
कि श्रमिकों के प्राय दो वर्स हैं--(१) शारीरिक कार्य करने वाले भ्रम्तिक शौर (२) 
मानसिक क्य॑ करने वाले श्रमिक ! जहाँ तक प्रवप्त वर्ग का प्रश्न है, टमारी समस्या 
इतकी जटिल नहीं है जितनी कि द्वितोय वर्ग वाले श्रमिकों को | कारण यह है कि 
हमारा झौयोगिक विकास अभी पाश्चात्य स्तर पर नहीं पहुँच सका है, डिन्तु इसका 
ताएपर्य यह नहीं है कि प्रथम बर्ये में समस्या है ही नहीं | इसमें सस्देह नहीं कि हमारे 


[ शण्ड 


देश में जो भी संयदित उद्योग थे, वे सच १६२६-३० की विश्व-ब्यापी थार्थिक मन्‍्दी 
के चंगुल में आ गये ये और धन्य देशों की भाँति यहाँ मी काफी औद्योगिक वेरोजगारी 
कैद हो गई। कारणानों के बन्द होने श्रथदा उनमें अमिकों की छूटनी के परिणामस्वरूप 
अनेरू कुशल सथा अकुशल श्रमजीवी बेकार हो गये ये, किन्तु साधारण परिस्थितियों 
में यहाँ कुशल धरमिकों की अ्विकता और बेकारी न होकर श्ौद्योगिक श्रम्म की कमी 
का ही अनुभव किया जाता है ] इसके अतिरिक्त यदि यद्दाँ बेरोजगारी आती सी ह्वै तो 
छस्तकां रूप उतना भयड्र नहीं होता जितना कि पाश्चात्य देशों में | इसका प्रधान 
कारण यह है कि इमारे झविकांश श्रौद्योगिक क्षमिकर कृषि से भी सख्बन्धित हैं । थे 
पआयः कारखाने में सहायक रोजगार के रूप में कार्य फरते हैं, विशेष: उस अवधि में 
जबकि गाँव में कृषि सम्बन्धी कोई काम नहीं होता , अतएवं भारत को बेरोजगारी 
पाश्चात्य देशों को बेरोजगारी से मित्र है। हमारे देश में पाश्चात्य देशों की भाँति 
काम की खोज में लगे बेकार लोगों के समूह सड़कों पर नहों घूमते | संयदित उद्योगों 
की बेरोजगारी से भिन्न य्िंचित बेहारी कुटीर श्रमिकों में भी पाई जाती है । 
सध्यवर्यीय लोगों की बेरोजगारी-- 

हमारे देश में एक विशेष प्रकार की बेरोजगारी श्वमी हस्त में विकसित होने 
खगी दे । यह है मध्यवर्गीय रोगों की देसेजगारी । मध्यवर्गीय बेरोजगारी ने छुछ समय 
से बड़ा भयंकर रूप धारण कर छिया है । सपरू कमेटी के मतानुसार भध्यवर्गीय 
बेरोजगारी अ्रखिल भारतीय प्रकार की है। मद्रास समित्ति ने बताया है कि रोजी सोनने 
वाले शिक्षित व्यक्तियों और रोजगार का अनुपात २५१ है। सन्‌ १६२७ की पंजाब 
सम्रिति भी इसी निष्कर्ष पर पहुँची | इस प्रकार की बेरोजगारी से अमुक व्यक्ति को 
तो कष्ट पहुँचवा ही है साथ ही उसका एक प्रकार से नेतिक पतन होता है जो साथा- 
रण रूप मे समाज को ग्रस्‍्त कर लेता है थ्रीर पीढ़ी दर पढ़ी बढ़ता ही जाता है । इस 
प्रकार के असस्तुष्ट नवयुदर्कों का ्रधिक संस्था में बेहार होना देश की राजनैतिक 
स्थिरता के लिए अत्यन्त हानिकारक है । इस बात को एडलर कमीशन ने निम्न शब्दों 
में व्यक्त किया है--इस प्रकार के शिक्षित बेरोजगार वर्ग की उपस्थिति और 
क्रसिक वृद्धि किसी भी देश में भ्ौर विशेषझर ऐसे देश में, सदोँ पर थोडे ही ब्यक्ति 
शिहित हों, किसी भी भ्रक्गर को सुत्यवस्थित सरकार के लिए भयंकर है । जब तक देश 
को बुद्धिमान सजुश्यदा का एक विशाल भाग उच्रोत्तर बढती हुई सग्या में इस प्रकार 
के ब्रध्ययन में संलगन है, जिससे कि ऐसी उद्चाशार्थे धेच जाती हैं जो पूरी नहीं हो 
पांती और जो अध्ययन कर्तताओं को देश थौर अपने हित के लिए किये जाने वाले कितने 
हं। ऐशों के लिए बेकार बना देता है, तब तक कोई भी सरकार चाहे चंद कितनी ही 
अच्छी प्रकार से संगठित हो, अपना मार्ग आकोचना-अत्यालोचना से रोक पायेगी। 
सहायता की एक ऐसी माय हमेशा बढ़ती जायेगी, जिसका किसी भी प्रदार निराकरण 
हहीं क्या! जा सकेगा ?” दखदईँ की जाँच से यह पता लगा है कि इल बर्ग में मुप्यत्त 
६० वर्ष से नीचे के न्युवक हैं | इनमें विशेषकर उनकी संण्या अधिक है जितका 


डे८० ] 


प्रशिक्षण श्रधानत साहिलिक है और जो उच्चतर शिक्षा के लिए ए ग्लो वर्नाछूकर से 
शये बड़े है । वेशरी उस बर्य में श्रधिक है, जोकि मैट्रिक या इसझे समझर परीकर्स 
पगस न कर सक्े हें। शिल्ा के हें में प्रशिक्षितों में अप्रशिकितों की भ्रपेष्ा कम येशारी 
है। कानूनी पेशे के सम्बन्ध में बहुमत इस पढ़ में था कि यह श्ावश्यस्ता से थ्धिक 
बढ़ घुका है। इसो प्रकार औषधि पेशे के लोग वाजारों, विशेषकर बड़े शहरों में तो 
भरे पढे हैं, किन्तु आमीण जोयों में इनकी सरया बहुत कम है, क्योंकि यहाँ जीवन की 
सुविधायें धपेक्ञाशत बहुत कम हैं थौर लोग ध्रौषधियों के लिए नियमित रूप से नगद 
फीस देने की सामथ्य नहीं रखते। इ जीनियरों की दशा कुछ ही भ्रच्ची है। रेलवे में 
रोजगार खोजने वाले लोगों की सयया बहुत भ्रधिक थी, किन्तु प्रशिक्षित न होने के 
कारण उन्हें नौकरी न मिल्र सकी | अधिकोषण के चेन्नें में जो लोग शिक्ता प्राप्त कर 
घुके थे, वे बेकार न रहे, परन्तु शिहे प्रशिर् प्राप्त न थी, वे नौकरी न पा सके 
बेरेजयारी के कारणए-- 

(४ ) झुब्योचर आर्थिक गन्दी और छुटनी--अन्द देशों की भाँति भारतवर्ष 
में भी युद्धोत्तर शाथिरु मन्‍्दी का गहरा प्रभाव पडा । लडाई के बाद अनेक व्यक्ति 
नौकरी से बाहर निसाल दिये गये । छंटनी की कुल्हाडी के श्रद्ाार सब दिशाओं में हुए । 
सध्य वर्ग बडी ही कठोर श्रग्नि परीक्षा से होकर निकला ॥ 

(२) शिक्षा पद्धति के दोप--सध्यवर्गीय बेरो ऋगारी का दूसए कारण देश 
की श्रौद्योग्कि प्रगति और देश की प्रचलित शिक्ता में सन्‍्तुलन वा श्रभ्ाव है। पेसा 
कहा ज्ञाता है कि वत्तमान शिक्षा प्रणाली केवल क्‍्लर्वी करने योग्य नय्युवक जैयार कर 
रही है और यह सरकारी नौकरी पाने का एक द्वार मात है। सर एन्डरसन मे एक 
स्थान पर छिखा है कि प्रारम्भ से ही ( वर्तमान शिक्षा पद्धति ) लडकों को विदेशी 
परीक्षाओं के लिये तैयार करने के लिए बनाई गई थी । इसका उद्देश्य लड़कों वो बाबू 
गिरी की शिक्षा देना था । भारत का साधारण शिक्षित व्यक्ति सर्वश्रथम जोविका के 
लिए सरकारी भोक्‍री की ओर झुछता है । उसके न मिलने पर श्रथे सरबारी प्रकार 
की क्‍्चर्कों जैपे--रेलवे, ग्यूनिस्पल बोर्ड अथवा धन्य स्थानीय सस्धाश्रों की क्लर्का 
दुढता है। शिक्षा पद्धति का एक यह भी दोष है कि यह लडकों को अपने पेढ़क पेशों 
के लिये भी वेकार बना देती है, क्योंकि वे पुक दण के लिए हाथ से काम करके श्रपवी 
जीविका कमाने की बात नहीं सोच सकते। वे कृषि को भी गिरी हुईं दृष्टि से देखते हं। 
छृपकों, हस्तकार्य करने वाले तथा अन्य पिछड़े वर्ग के छोग भी अपने बच्चों को सरकारी 
नौकरी के लालच में पढ कर स्कूल भर कलेजञं में भेजने रे हें ॥ इस सम्बन्ध में यह 
कहना अ्रनावश्यक न होया कि यद्यपि बिता अपने बच्चों को ठीक प्रकार का पेशा घुनने की 
हुशछूता और दूरदर्शिता प्रदर्शित नहीं करते, किन्तु इसका कारण शअंशत व्यावहारिक 
शिफक्ता--हृपि प्रशिक्षण, भ्रौद्योगिव तथा व्यावसायिक प्रशिद्त छ का अभाव भी हे। 

( ३ ) सामाजिक करणए--कुछ सामाजिस कारण, जैसे--जाति प्रथा ंर्व 
वाल वियाह, संयुक्त परिषार एवं सामुद्राविक क्रसमानताएँ भी चेरोजगासी के लिए 
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उत्तदायी है । उदाहरण।र्थ, जाति भ्रथा लोगों को कितने ही ऐसे घन्धे करने से रोक 
देती है, जो कि दाभदायक है, किन्तु जो सामाजिक दृष्टि से निम्न स्तर के साने जाते 
हैं। इसने प्रकार बाल-विवाह के परिणामस्वरूप भी हमारे नवयुवकों पर झील हो जिस्से- 
दारी श्रा ज्ञाती है । संयुक्त परिवार प्रथा इस भकार के उत्तदायित्र को हल्का कर देती 
है और कमजोर एवं असहाय को सद्यायता तथा सुरक्षा देकर आशिक पराधीनता को 
जन्म देती है और वैयक्तिक महच्वार्कात्ा तथा प्रतिमा वो समाप्त कर देती है। शिक्ित 
चर्ग में बेतेशगारी का एड मूल कारण हमारे न्वयुद्कों में श्रपते घर-बार से दूर जा 
कर अपने भाग्य निर्माण की झनिच्दा भी है, झो कि संयुक्त परिवार सथा की देन है। 


( ४ ) आर्थिक दृष्टि से पिडुड़ा होना--देश की झरार्थिक अरप्रगति का मुझ्य 
क्रारण औद्योगीकरण का अभाव है, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षित नवशुत॒र्कों को 
रोजगार के लिए मार्ग नहीं मिल्तता | विल्ायत में सेना, नौसेना श्र सिविल सर्विसेज 
को छोड' कर इस समय देश में कुल १६ हजार पेशे है, किन्तु भारत में कुक मिलाकर 
४० से भी कम पेरो हैं | देश की दरिद्रता का मुरप कारण आ्थिक साधनों का श्रपर्यापत 
विक्राप्त ही हैं और यही अन्तिम विश्लेषण में बेऐेजगारी के सब कारणों में शोप॑ , स्थान 
का अधिकारी है । के 


(५ ) जत छंख्या में वद्धि--हमारे देश में बेरोजगारी का एक कारण 
भी है कि यहाँ क्षत-सस्या के बदने की गति श्रति तीघ्र है, जत्रक्ि धत उत्पादन के 
साधनों की गति घौमी है। 


इस सम्बन्ध में यह दोहराना अवायश्यक न होगा कि कृषि हे क्षेत्र में बेरोजगारी 
का मूल कारण कृषि उद्योग की विशेषता है। हमारे कृपक साल में केवल ३-४ महीने 
कार्ये करते हैं और शेप अवधि मे दे प्रायः बेकार रहते हैं | भ्रति वृष्ठि श्रथवा श्रनारृष्टि 
की परिस्थितियाँ या दु्िज की दशाएँ बेरोजगारी को समस्या को और भी गम्भीर 
बन देती हैं । 
सम्रस्या को सुलझाने के उपाय-- 


बेरोजगारी के श्रवेक कारण है, इसलिये इसकी कोई एक रामबाण ओषधि महीं 
हो सकती | फिर भी घमस्या के निदारण के क्लिप छुड्ल सामान्य डपाय नितन हैं :-... 

(१) देश को बड़तो हुई ज़न-संज्या पर नियन्त्रण रखने की शावश्यकता है । 
सन्‌ १६११ को जनगणना रिपोर्ट को भ्रस्तुत करते समय भारत के जनगणना कमिश्नर 
शो गोपालास्व सी ने बडे कदे शब्दों में यह चेतावनी दी थी कि देश की बढ़ती हुई 
जन्संरया के अजुपाद में इमारे निर्धारित उत्पादन लच्च बहुत ही अपयाप्त हैं। यदि 
इस वर्तमान गति से बढ़ते गये तो सत्‌ १६८४१ तक जन-संख्या छगमय २६ करोड 
हो जायेगी | निस्पन्देद यदि हम दस वृद्धि पर समुचित अंकुा नहीं रूगते तो इसारी 
फिसी भो आर्थिक योजना द्वारा जीवन-स्तर में उन्नति नहों हो सकती | अरुपकाज्षीन 
दृष्टि से जन-सर्या की समस्या के दो ही उपाय हो सकते हैं-...पछ तो विवाह को कम से 
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कम झ्ायु का नियमों द्वारा निर्धारण तथा दूसरे, सन्‍्तान निरोधी उपायों का उपयोग, 
परन्तु भारत का अनुभव यही है कि ये दोनों उपाय सफल नहीं हो पाये हैं । 

(३२) दूसरे, देश में छघु और कुटीर घन्धों का तेजी के साथ विकास होना 
चाहिए | इन उधोगों में कुछ ऐसे विशेष गुण हैं, जो उन्हें बेरोजयारी की समस्या के 
निवारण के लिए बहुत उपयुक्त बना देते हैं । 

(३ ) देश के शीघ्रतम श्रौद्योगीकरण की विशेष थ्रावश्यकता है, यद्यपि बड़ी 
मात्रा के उद्योगों के विकास से पूर्ण रोजगार की समस्या को पूर्णतः हल नहीं क्विया 
जा सकता, किन्तु फिर भी इससे बेरोजगारी की समप्या की गस्भीरता बहुत कुड हल 
की जा सकती है । 

(४ ) चौथे, देश में यातायात सेवार्धो। तथा जन-कल्याण की लेवाओं के 
विकास की भी भावश्यकता है ) सड़कों, रेलों, वायु सेवार्यों को किसी भी प्रफार पर्याप्त 
नहीं कद्दा जा सकता ) रोजगार की दशा में सुधार करने के लिए उन्नति यातायात 
की विशेष झ्रावश्यक्ता है | इसी अकार हमारे देश में सामाजिक तथा लोक-द्वितकारी 
सेवाश्रों, जेसे--शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा थ्रादि का भी घोर श्रभाव है । इन सेवाओं 
के विकास से देश के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्तर को भी काफी ऊँचा 
डठाया जा सकता है श्रीर जन-साधारण के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था भी की 
ज्ञा सकती है । 

(९ ) कृषि के क्षेत्र मे भी रोजगार की वृद्धि के लिए पर्याप्त क्षेत्र है। हमारे 
देश में लाखों एकढ भूमि बजर तथा बेकार पी हुई है, जिसे थोड़े ही प्रयत्नों से कृषि 
योग्य बराया जा सकता है । सिंचाई को व्यवस्था द्वारा भो काफी उन्नति की जा 
सकती है | सहवारी कृषि के द्वारा भी बेरोजगारी का भय बहुत कम किया जा सकता 
है । खाली समय का सदुपयोग करने के लिए मिश्रित कृपि की प्रणाली भी अपनाई जा 
सकती है । 

(६ ) मध्यवर्भात्न बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्रत्येक नगर में रोजगार 
कार्यालय की स्थापना करनी चाहिये । 

+ (७ ) श्रन्त मे यह कहना झावश्यक न होगा कि समस्या का पर्याप्त श्रध्ययन 
करने के लिए बेरोजगारी का सांख्यक्रीय सर्वेत्षण होना चाहिए । इस प्रकार के सवेहण 
से विभिन्न रोग के श्रम की मांग की समीक्षा भी हो जागगी और उनके सिपु 
झावश्यक योग्यता का भी एक आधार प्राप्त हो जायेगा । इस प्रकार के ऑँकड़ों से 
«विभिन्न उद्योगों और ब्यवसायों द्वारा नवयुवर्को को मिलने वाली नौकरियों का भी पता 


लग जायेगा । 
संबरू समिति के सुझांग-- 

7“. यह समिति उत्तर-प्रदेश की बेरोजयारी की जाँच के दिये नियुक्ति की गईं थी, 
किन्तु इसके सुझावों को समस्त भारत पर लागू किया जा सकता है! समिति के 
'सुरादाजुपार झिला पर्व नगर पाक्षिकाओं को वाध्य करना चाहिए कि वे सइकों और 


ञ 


[ ६८३ 


इमारतों को झपनी स्थिति में रखने के लिए कुशल तथा योग्य इजीनियररों एवं निरी- 
क्को को नियुक्ति करे | यदि सरकार चाहे तो जन-ओपधि-सहायत्ता के द्वारा सुवोग्य 
.व्यक्तियों को रोजी दे सकती है। जनता के स्वास्थ्य और स्वच्छुता की देखरेख के लिये 
भऔ योग्य व्यक्तियों वी नियुक्ति करती चाहिए। १£ दर्ष पर सेवा से विरत करने के 
लियम का कदोरता से पाक्षन कराना चाहिए, जिसले कि भवयुषर्कों को तुरन्त अदरखर 
मिल्ल सके । बडे छीर छोटे ऐमाने के उद्योगों को साथ हो साथ प्रेरणा देनी चाहिए, 
जिससे थे वडी सख्या म॑ ववयुवकों को रूपा सके । झनिवाये प्रारम्भिक शिक्षा प्रचलित 
करने का प्रयास जोर शोर से करना चाहिए । दूसरे, हाई स्कूल परीक्षा मे दो अकार के 
अमाण पत्र होने चाहिये--एक तो शिक्षा की समाध्ति का भौर दूसरा प्रम ण पत्र कला, 
विज्ञान व वाणिज्य के महाविद्याक्षयों में प्रवेश पाने के लिये होना चाहिए। इस प्रकार 
कितने ही क्षान्न जो विश्वविद्यालय की शिक्षा के अयोग्प होंगे, भपती उच्च माध्यमिक 
शिक्षा सम्राप्त करते ही लाभदायक कार्मो में लय जावेंगे। इंस प्रकार रोजगार के लिये 
अजञपयुक्त स्नातर्की की सख्या घट जावेगी ) तीसरे, व्यावद्ारिक शिक्षा के लिये मिलने 
वाल्ली सुविधायें भी बढानी चाहिये।दुवा दारू की शिएा प्राप्त 'करने और डाफंटरी 
देशा अपनाने वाक्ों को चाहिए कि सरझार उन्हें प्रमीण छोत्रों में बपने की सुविधा 
हथा सह्दायत! दे। फार्मेसी, डेन्टिस्ट्री, हिसाब-किताब, निर्माण कला, पुस्तकाष्यक्ष की 
शिक्षा, घीमा-झार्य, पत्रकारिता जैसे पेशों का विफास करना चाहिए | ऐसा प्रवक्ष करना 
चाहिए कि डिप्ल्रोम्ता प्राप्त व्यक्ति तथा कृषि स्नातक वैज्ञानिक कृषि को जीपिका के 
साधन के रूप में अपनाये 
द्विदीय पंच-बर्षीय योजना में देकारी दूर करने के लिये जिमुसी आयोजन-- 
द्वितीय पच्-वर्षय योजना मे बेकारी दूर करने के लिये विशेष प्रयत्त किये ज्ञाने 
की व्यवस्था है | इसके लिये त्रिमुज्ी काये किया जायेगा--प्रधम, शहरों सथा गावों में 
इस समग्र जो बेकार लोग दें, उनके लिये काम की व्यवस्था करनी दोगी। बूसरा, 
रोजगार की तलाश करने वाले व्यक्तियों को सख्या में प्रति ब्ष २० लाख कौ नो 
वृद्धि दोती है, जिसके लिये समुचित उपाय करना होगा। तीमरा, देहातों में लिन 
होगें को पूरा काम नहीं मित्रा है तथा शहरों मे जो लोग घरेलू कार्मों में छगे हैं, 
उनके लिये ्रधिक तथा पूरे समग्र के काम की व्यवस्था करनी होगी। इश्च बिमुखी 
समस्या के समाधान के लिये केवल कुन मिज्ञाकर रोजयार को स्थिति का अनुमान 


ज्षयाना पर्याप्त न होगा, वरन्‌ शाइरों तथा गावें को रोजगार की स्थितियों को शअरूरा 
भांकवा होगा | 


हाल में राष्ट्रीय स्यादर्श सर्वेक्तण विभाग ने शद्दरी इलार्को में जो प्रारम्मिक 
सर्वेदण क्ये हैं, उनसे तथा काम दिल्लाऊ बेन्‍्द्रों (ता ससब-समय पर दिये जाने वाले 
आंकर्डो से यह ज्ञात होता है कि शहरों मे लगभग २५ छाख व्यक्ति बेकार हैं। इस 
संप्षा में शहरों में काम तलाशने वाले नये व्यक्तियों की सख्या और बढानी होगी ! 
अलुमान है कि अ्रगले पच दर्षों में रोजगार की तलाश बरतने वाले व्यक्तियों की संण्या 


श्य् | 


में क्ममग ३८ लाख की वृद्धि हो जायेगी । देहातों में यह पता ल्‍ल्शाना कठिन है कि 
कौन बेकार भौर किसडे पास धावश्यकता से कम काम है। इन कत्रों में मुख्यतः लोगों 
की आमदनी की वृद्धि द्वारा रोजगार को स्थिति का अनुमान लगाना होगा। देद्नातों में 
पेतिहर मजदूरों तथा विशेषकर भूमि हीन गैर काश्तकारों कौ बेकारी की समस्या भी 
उतनी ही महात्रपू्ण है जितनी शादरी येकारों फो। उपत्तत्ध झांकड्ों के श्राधार पर 
यह धजुमान लगाया गया है कि देहातों में लगभग २८ लाख व्यक्ति ऐसे हैं, जिम्हें 
बेकार कट्दा गया है । जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दूसरी योजना को श्वधि में 
मनदूरी चाहने वाले नये व्यक्तियों की सस्या १ करोड मानी गई है। इपमें से शहरी 
क्षेत्र में ममदूरो चाहने चालों की ३८ लाख धनुमान सस्‍्या घटा दें, तो प्राम छोत्नों 
में मजदूरी चाइने वाले नये व्यक्तियों की संरया सच १६४६-६१ में सम्भवत+ ६३ 
लाख होगी। 

राज्यों तथा केन्द्र सन्नालयों ने जो श्रॉक्डे भेजे हैं तथा निजी छेत्रों में उत्पांदर 
बढ़ने से जो न्ये रोजगार मिलने का अधुभान है, उनके श्राधार पर यह हिसाब कयाना 
सभव हो गया है कि दूसरी योजना के कार्यादित होने पर नौकरी के कितने अतिरिक्त 
स्थान सुलभ हो जाओगे | इसका सारांश मीचे सारिणी में दिया जाता हैः-- 





संख्या लाखों में 
३. निर्माण कार्य २१.०० 
२. सिंचाई तथा ब्रिजली डर 
३, रेलवे २.९३ 
४. अन्य परिवहन तथा सचार श,घ० 
<, उद्योग तथा सनिज द.०्० 
६, छुठर तथा छोटे उद्योग ३० 
७, बन-विज्ञान, मतस्य पालन, राष्ट्रीय छ.श३ 
विस्तार सेवा लथा अन्य योजना 
८, शिक्षा २,६० 
2, स्वास्थ्य १,१९६ 
१५७ श्न्य सामाजिक सेब 2शर 
११. सरकारी सेवसये ४.३७ 
(१ से ११ तक का योग ) ३१,६६६ 
३२, ध्यापार भर उद्योग समेत अन्य २७.०४ 
रोजगारों में 
कुल योग ७६.१३. 


अर्थात्‌ ८० लाख के आस-पास 


[ शेमरे 


इस प्रकार दूधरी योजना ञ रोजगार काफी बढेगा, पर फिए भी बेरोजगारी 
की समस्या पर काफी ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी | 
बेकारी की थाम छिदा के अलावा शिक्षित बेशारों की समस्या विशेष रूप से 
दिचारणीय है। योजना क्ायोग की एक समिति ने अपने अतिवेदन मैं बताया है कि सत, 
१६६६-६१ की ऋ॑ मैट्रिक से ऊपर की योग्यता रखने चाले ९४ लाख ४० हजार 
व्यक्तियों को काम की जरूरत दोगी | राज्य सरकारों ने जो. विवरण ज्ेज्ा है, उसके 
आचार पर यह लिप्कर्ष निकाला गया कि रोजगार बढ़ाने दर्ेमान कार्यक्रमों 
झतुस्तार १४ लाख ४० जार लोगों को काम मिल सकेगा । रोजगार बढ़ाने के लिपे 
चोदे उद्योगों और परिवद्न की सहकारी समितियाँ खड़ी करने पर ३ अरब ३२० करोड 
हपये खर्च करने की (सिफारिश को गई है और भी कई योजनाओं की सिफारिश दे । 
मात छेंने पर रे लाख ४० हजार लोगों की रोजगार मिलने की भागा है। यद्द 
सो रहा बेरोज्ञगारी की सरमध्या का सौमृहिक रूप। पर देश के अलग-अलग भागों 
कुछ कार्मो के विशेष प्रोत्साहन से वहाँ की चलेझारी दूर दो सकती है, पर 
रुचि और योग्यता का काम ज मिलने की समध्या शिक्षा प्रणाली में परिवर्तेत 
करने से और कारझी समय बाद जाकर इल हो सकती है । 
निष्कर्प-- 
प्राप्त साधनों के भरपुए उपयोग करने के बाद भी बेकारों और कम रोजगार 
वाले लोगों की समस्या का पूरा इल नहीं हो सकेगा | योजना के बाये-क्रम से रोगगार 
के जो साधन पैदा दंगे उनको पूरक नियोजन इारा बढ़ाया जा सकेगा! डर्यो-्ज्यों 
योजना का कार्यक्रम झांगे बढ़े गा, उसके साथ-साथ इस बात की भी जाँच दोती रहनी 
<> चाहिये कि उसकी प्रगति से कितने अ्रतिरिक्त लोगों को रोजगार मिल रहा दै। इस 
पकार छोगों को काम दिल्लाने वाले ल्च्यों की पूर्ति के लिये झावश्यक्रवाजुधार उपाय 
काम में लाना चाहिये । 


[३४ ॥) 
भारत में जनांधिक्य की समस्या 











रूपीसा-- 
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ओरम्मिक-गत ८० वर्षों से भारत की जन-संरपा में निरन्तर वृद्धि हुईं है। 
यह ज्ञात करने के लिए कि किसी देश में जनाधिक्य है था नहों, प्रायः दो 
कसौरियों का उपयोग किया जाता है-माल्यस्त का सिद्धान्त भर कैनन का 
सिद्धान्त | माल्थस के सिद्धान्तालुसार भारत में जनाधिक्य है, किन्तु कैनन के 
सिद्धान्ताजुसार ऐसी बात नहीं है। दोनों सिद्धान्तों के सन्तुलन से यह स्पष्ट 
है कि भारत में जनाधिक्ष्य की दशाय हैं । 


सारत में जन-संख्या की वेयप्र्ण बृद्धि के कारएा--जव सख्या की वृद्धि के 
अधान कारण ये हैं :---अति श्रधिक दरिद्ता, खियों की आर्थिक परतन्त्रता, 
निम्न शिक्षा तर, बाल विवाह की प्रथा, साम्रान्िक कुप्रयायें, ग्रह-सवास्थ्य, 
सन्तान निरोध तथा गर्भाविरोधी शित्ता का अ्रभाव आदि | 


जन-संख्या की वृद्धि को रोकने की आवश्यक्ता--भारतवालियों का जीवने- 
स्तर ऊँचा करने एव राष्ट्रीय भ्राय मे वृद्धि करने के लिये जन सख्या की वृद्धि 
को रोकना नितान्त आवश्यक है| 


जन-प॑स्या की वृद्धि को कैसे रोका जाय !--छुछ् उपाय “६ झ ) देश का 
पर्याप्त श्रौद्योगीकरण, ( भरा ) सयम तथा ब्रह्मचये, (इ ) कृत्रिम उद्योगों का 
प्रयोग, ( ई ) बाल विवाह की प्रथा पर नियन्त्रण, ( उ ) प्रवास की व्यवत्वा, 
( ऊ ) पारिवारिक नियोजन, ( ए ) शिक्षा का प्रचार आदि । 
निष्कर्प--अल्पकालीन उपाय उपलब्ध नहीं हें ॥ वास्तव में आवश्यकता है घन 
उत्पत्ति एवं थ्रौद्योगीकरण की, जिमसे कि प्राकृतिक प्रसाधनों का पूर्णतः 
सदुपयोग हो सके । 


आउम्पिक-- 


भारतवर्ष की गणना विश्व के श्रत्यन्त घने देशों में की जाती हे | जन-संख्या 


की दृष्टि से चीन के बाद भारत का विश्व में दूपरा नम्बर है | जैसा कि निम्न तालिका 
से स्पष्ट है, भैरतवप की जन-सरूपा गत रू७ च्षों से निरस्तर बढ़ती छा रही है-- 


| रेप७ 








बे जन-संख्या (करोड़) प्रतिशव-चुद्धि 
शृ८७२ रु डक 
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अपरोक्त श्रौकर्ड से स्पष्ट है कि भारतवर्ष में जन सम्यः वराघर बढ़ती चली 
जा रही है, ध्रतणुव कभी कमी घारणए पैदा होती है कि क्या भारत में जनाप्रिक्य हे ! 
अधशारियों के किए सचमुच ही यद गुर विवाद का अशन है ) यह ज्ञात करने के लिए. 
कि किसी देश में जरुविव्य है या नहीं, प्राय दो कसौडियों का उपयोग किया जाता 
दे “-( भर ) माल्यस का सिद्धान्त भर (था ) कैनन का सिद्धान्त ) 
ग।ल्थत का सिद्धान्त--- 

धर्येशास्र में जन सरया का सर्वप्रथम मम सिद्धान्त मातयस का जद संख्या 
सिद्धान्त दै झोर भारत की जन सयण का झष्ययन करते समय बहुधा इसी सिद्धान्त 
की शरण जी बातो है ! माल्यस के सिद्धान्त के भ्रतुसार कसी देश मे नवाधिक्य फी 
छिति उस समय होती है, जबकि उस देश में उपलब्ध खाद्य साममी उस देश की कुल 
जब संस्या के जीवनयाएन के लिए श्रपर्याश्ष होती है । साह्यस क॑ जन सख्या सिद्धान्त 
मं बठाया गया है कि धाधारभूतर समस्या यह है कि जन सरपा तथा जीवन निर्धाद के 
साधनों के बच घातर होता दे । कुछ कारणों से किसी पुक देश में जन-ससया खाद्य 
उतादन की भ्रपेश श्रधिक तेजी से बढ़ती हे । अपने सिद्धान्त के पम्बन्ध भे ग्राह्यस्त 
का कहना है कि यदि खाद्य उसादन जन-सख्या के लिए पर्याक्ष नहों होता है, तो उसमें 
रुत्यु दर बढ़ती जायेगी । प्रकृति ज़न सब्या तथा खाद्य उत्पादन के बीच सयुवर को 
चढ़ा कर सन्तुकृनन स्थापित करने का प्रयक्ञ करती है| सभी प्रशार की प्राकृत्तिक आप- 
तियों जैसे--भकाल,युद्ध, मदमारी चादि जन सब्या पर टूट पड़ती हैं. और उसके 
धाकाएं करे बढ; देती हैं । इस विदेचना के फलस्वरूप माव्यस अन्त में इस निध्कर्ष 
पर पहुँचते हैं कि नेसर्िक निरोधन की उपस्थिति हो भ्रत्ति ्षर संख्या की खूचऊ है । 

साहथस के उपरोक्त इष्टिडो् से तो भारत में जम्रातिक्य की स्थिति हे ड््स 
मत के एज में अनेफ तक दिये जतते हैं --प्रधम, देश में खाच सामग्री की अपर्यात्त 
उपलब्ध है। मारतबर्ष में खाद्य सामग्रो की पूढ्धि देशवासियों की माँग के बराबर नहीं 
है अनेक दिद्वानों ने इय मत रा समर्धन किया है । डा५ राघाकमल मुझी ने सच 
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श्ध्श्८ में कूड प्लार्निय फॉर फोर हन्ड्रेड मिलियन्स' शोप॑क पुस्तक में छिखा है कि 
सामान्य वर्षो तक में भारत में खाद्य सामग्री की पूर्ति कुल जन-सय्या के क्रेवल झपफ 
व्यक्तियों के लिए दी हो सकी है । इसी प्रकार ढा० ह्यनचन्द्र ने 'इन्डियाज टीजिंग 
मिलियस्स! शौप॑क पुस्तक में लिखा हे कि सन्‌ १६०० से सन्‌ १६३४ तऊ के काल में 
भारत की जन सरया में वृद्धि तो २१% हुईं, किन्तु हपि सूमि में वृद्धि केवल ११% 
हुईं। सन्‌ १६४८ में भारत साकार के डस समय के खाद्य सन्‍्त्रो ने विधान प्रभा में 
कहा था कि यदि हम २ पोंड श्रति घक्ति प्रति सप्ताह का भ्ाधार मानें, तो राष्ट्र की 
खाद्य सामग्री की कुल माँग लगभग ४८० लाख टन होती है, परन्तु सन्‌ १६४७ के 
अनुमानाजुसार देश में खाद्य पदार्थों की कुन्न उत्तत्ति केबल ४२० लाख टन ही हुईं थी, 
जिसमें से यदि वौज़ और शअ्रन्य प्रकार से अन्न की वर्वादी को निश्ाल दिया जाय, तब 
तो खाद सामग्री की कु पूति और भी कम हो जावेगी | इस प्रकार सन्‌ १६४८ में 
खाद्य सामग्री में लयभग ६० छास टन का घोर्टां रहा | राष्ट्रीय योजना कमीशन ने भी 
प्रथम पच-वर्षीय योजना की अन्तिम रिपोर्ट में यह मत प्रगट किया है कि देश की 
खाद्य सामग्री में लगभग ६ ७% का घाटा होता है। इन बातों से स्पष्ट है कि देश में 
खाद्य सामग्री की पूर्ति सदैद माँग की तुलना में ढक यैठती है । 

दूसरे, हमारे देश में प्रतिबन्‍्वक रोक के साधनों का भी ग्रभाव है | प्राय समी 
च्यक्ति विवाहित हो जाते हैं, विवाह भी कम श्रायु में हो जाता है तथा जन सपप्रा में 
बृद्धि के रोक के हृत्रिम साधनों का रूगभण पूर्ण थरभाव है, मिससे देश की जन संस्पा 
में निरन्तर बद्धि हो रही है। सन्‌ १४३१-५१ के काल में यह बृद्धि १२ २% हुई 
थी, जो अपेराह्त बहुत अधिक है। तीसरे, देश में नेसगिक प्रवन्धों का भी प्रयोग 
होता रहता है, मैसे--महामारी, लडाई-कगडे, श्रझाल श्रादि॥ चौथे, हमारे देश- 
वासियों का जीवन स्वर भी बहुत नीचा है | कुछ लोगों का मत है कि हमारे देश में 
लगभग ६०% व्यक्ति भूख की सीमा के पास ही जीवन व्यतीत करते हैं | इन तकों के 
आधार पर यह का जा सकता है कि भारतवर्ष में माल्यस का सिद्धान्त लागू होता 
है एव यहाँ जनाधिक्य है ! 
कैनन का मिद्धान्त-- 


भ्रतुकूहतम जन-सरया का सिद्धान्त (09 प्रा 7805 ४ 7०फप- 
|700) का विकास माल्थस के सिद्धान्त के दोर्षा को दूर करने के लिये हुआ | इस सिद्धा- 
नत के समर्थकों का मत है कि जन सख्या को देश मे उपलब्ध खाद्य सामग्री से सम्बन्धित 
नहीं करना चाहिये, क्योंकि वास्तव में जद सस्या का सम्वन्ध तो देश की कुल उत्पत्ति से 
है। क्िसी देश में किसी समय पर एक आदर्श जन सख्या हो सकती हे, जो उस देश के 
प्राकृतिक प्रसाधर्नों के पर्याप्त शोपण के लिये अनुकूल होती है । इतनी जन सरपरा को ही 
आ्राद्श भ्रथवा सर्वोत्तम जन सरया कहते हैं | यदि किसी देश में जत सरया इस अनु 
कूलतम बिन्दु से कम होगी, त्तो चहाँ के प्राहृत्तिक प्रसाचनों का अ्रपर्यापत शोपण होने से 
पति च्यक्ति आय कम हो जायेगी ] जन सस्या की इस दृशा को न्‍्यून जन सरप्रा कहते 
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हैं। इसके विपरीत यदि किसी देश की जन-संख्या इस आदर्श बिन्दु से अधिक है, फिर 
भी आक्तिक साथनों का पर्याप्त शोरण न हो सकेगा और फलतः प्रति प्यक्ति घाय कम 
हो जायेगी | देश मे जन-संख्या की इस दशा को जनाधिक्य कहते हैं | 
जब हम कैवन की कसौटी भारत पर लागू करते हैं, तो हमें पता लगता दे कि 
भारत में लन्‍-संप्या का आविकच्य नहीं है | इस मत की उुच्टि के दिये भी क्नेक उ्थी 
दिये जाते हैं :-प्रथम, देश को सम्पत्ति में जन-सख्या की श्रपेदा भ्रधिक वृद्धि हुई है। डा० 
पी० के ० थामस ने सन्‌ १६२६ से सन्‌ १६३२ के कात्त के सम्बन्ध में भमुमान लगाया हट 
कि इस काल मैं जन-सपया में वृद्धि हो १०४% हुई है, परन्तु कृषि उपज में वृद्धि 
१६% भर श्रौद्योगिक उत्पादन में वृद्धि ११% हुई है, भरतः स्पष्ट है कि हमारे यहाँ जन- 
संस्था का श्राधिक्य नहीं है । दूसरे, प्रति व्यक्ति को आय भी निरस्त बढ़ती जा रही है। 
दादाभाई नौरोजी के अलुमातामुस्तार सन्‌ १८६६-५० में देश की प्रति व्यक्ति श्राय २०) 
थी, परन्तु सन्‌ १६३२-३३ में डावटर वी० के० शर० वो राव के अनुसार यह ६२) थी 
ब्रौर सत्‌ १६७८ ४६ में उनका धछुमान २९४ र० था, धतः स्पष्ट है कि अ्रमी सक दमारे 
देश में भ्रधिक्तम उत्पत्ति की सीमा नही आई, अतः जनाधिक्ष भी नहीं है । 
माह्यस तथा केनन दोरगों के सिद्धास्तों के संतुलित अध्ययन से हम यही 
निष्कपे निकालते हैं कि भारत में बतमान परिस्थितियों में तो लनाधिक्य की दशाये 
है, परन्तु साथ-साथ भारतीय कृषि तथा उययोगों में उन्तति को भी विशाल संभावनाओं हैं । 
उनझे श्रधिकत्तम उत्पत्ति की सीमा नहीं भाई है। यदि वर्तमान वैज्ञानिक श्राविष्कारों 
तथा शिल्प ज्ञान करा प्रयोग भारतीय कृषि, उद्योग, जनिज्ञ व बने सम्पत्ति में किया 
जाब, तो निस्‍्यदेह हम भ्रपनी बढ़ती हुई जन-संख्या का सुविवा से भरंण पोषण कर 
सकेंगे, श्रत; भारत में वास्तविक सम्तस्पा जन-संख्या को कम करने की नहीं है, वरन 
भारत की विशाल प्राकृतिक के समुचित एुवं पर्याप्त शोषण की है। 
भारत में जन-संस्या की वेगपूर्णा चृद्धि के कारणु-- 
हमारे देश में अनेक भ्रार्थिक, सामामिक तथा राजनैतिक कारणों ने जग-संख्या 
की दृद्धि को प्रोत्साहन दिया है, जिनमे से कुछ महत्वपूर्ण कारण निम्नद्धिखित हैं। 
सबसे महउपूर्ण कारण देश की शरोबी है। इसके दो भौपण प्रभाव होते हैं। गरीबी 
एक व्यक्ति को घृष्ट श्रथवा प्रमत्त घना देदो है। जब जोवन स्तर नीचे गिर जाता है, 
तो व्यक्ति इस बात की दिन्दा बोड देठर है कि उसके कितने बच्चे हैं। दूसरे, निर्धन 
बर्ग के व्यक्तियों को समोर॑जत के साथन भी उपलब्र नहीं होते | उन्हें केवल विधाहित 
आतवन्द हो सरलतापूर्वक प्राप्त हो सऊृता है और पश प्ररृत्ति के कारण इनर्मे सतत्ति 
उत्पत्ति अधिर होती है । वेशानिकों का यह भो सत है कि कमज़ोर व्यक्ति में सम्तान 
डत्यादन प्रवृत्ति अधिक दोती है। 
दूसरे, भारत में स्त्रियों को आर्थिक स्वतन्त्रता नहीं के बराबर है। घर की 
चढ्धारदीवारों के बाहर उनके लिए बहुत कम रोजगार उपलब्ध है | यदि कहाँ रोजगार 
मिक्षता भी है तो सामाजिरू अचा्ये उनके माय में बाथायें उपस्थित करती हैं। हमारे 
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देश में प्रायः प्रत्येह स््री के शिर॒रिकह अनितार है। अविवाहित एवं निस्सस्तान 
झौर श्रपनी जीविका के हेतु कमाने वाली स्त्रियों को झाज भी समाज आदर की दृष्टि 
से नहीं देखता | 

दीपरे, हमारा शिक्षा-स्तर भी बहुत नीचा है। केवल १७% व्यक्ति पढ़े लिखे 
हैं भौर इनमें ऐसे व्यक्ति भी सम्मिलत हैं जो केवल नाम लिखना ही जानते हैं। स्त्रियों 
में तो शिक्षा का घोर अभाव है। अधिकांश व्यक्तियों की अज्ञानता तो इतनी अधिक 
है कि वे न तो ऊँचे जीवन स्तर के महत्व को ही समझते है भौर न परिवार के झल- 
धिक विस्तार के दोप को ही जानते हैं । 


चौथे, हमारे देश में बाल-विवाह की कुप्रघा भी प्रचलित है। सन्‌ १६५१ की 
जन-गणना के ध्नुसार ४% से श्रधिक विवादित लोग ४ से १४ वर्ष की झआायु के हैं। 
शर्म जछवायु के कारए सन्तान पैदा करने की झायु योरोपीय देशों की अपेत्ा शीघ्र 
श्रारम्म हो जाती है। प्रायः सभी माँ-बाप यह चाहते हैं कि उनके सभी बच्चों का 
विवाह उनके जीवन काल में ही हो जाय। 

पाँचबे, देश की सामाजिक प्रथायें जन-संख्या की वृद्धि को प्रोत्साहन देती हैं। 
ऐसी कहावत है कि भारत में भिखमर्गों का भी विवाह हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति 
के पुत्र नही होता, सो उसे झब्यु के उपरान्त छुद लाभों से चचित रहना पडता है। 
झामीण क्षेत्रों में तो श्राज भी एक मनुष्य की सम्पन्नता उस्झे पुत्रों की संख्या से ही 

जा सकती है । 

छठे, गृह, स्वास्थ्य, सन्तान-विरोध तथा गर्भाविरोधी शिक्षा की भी बहुत 
कमी है। सन्तान-विरोदी उपायों के विषय में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाश्रों तथा 
परामश-दाताओं का भारी झभाव है । 


जब-सरया की वृद्धि को रोकने की आवश्यक्ता-- 
उपरोक्त विचेचन से स्पष्ट है कि भारत में जन-सख्या की वृद्धि को रोकने की 
बहुत अधिक आवश्यकता है । जब तक दस इस अनावश्यक बुद्धि को न रोकंगे तब तक 
हमारी श्रति ध्यक्ति झ्ाय नहीं बढ सकती । परिणामस्वरूप रहन सहन के स्तर में भी 
बूद्धि की आशा नहीं कर सकते । बढ़ती हुई जन संख्या को रोकने की आवश्यकता 
इसलिए उत्न्न होती है कि हमारा उपभोग स्तर बहुत नीचा है भौर ऊपर उठने की 
विशेष आवश्यकता है। यदि दम इस बृद्धि को रोक सकते हैं तथा जन संय्पा में कुद 
कम्ती कर सकते हैं तो मिस्सन्देह हमारा जीवन-स्तर ऊँचा उठेगा। हमारा वर्तमान 
आपराम-स्तर इतना कम है कि उससे देश में स्वास्थ्य एवं कुशलता में भारी हानि हो 
रही है। यही कारण है कि भारतीय उद्योगपति अच्छे उत्पादक नहीं हैं। ऐसी 
सन्तान उत्चन्न करने से क्या लाभ, जिम्के लिए समाज जोवन निर्वाह के लिए 
भो पर्याप्त व्यवस्था न क्र सके, अतः आवश्यकता है जनाधिक्य पर नियन्तणु की । 
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जन्संत्या की वृद्धि को कैसे येक्षा जाय 
7. बहती हुई जन-सरया की ससस्या को हल करने के लिये निम्न उपाय प्रस्तुत 
किये जा सकते हैं : प्रथम, देश का पर्याप्ष औद्योगीकरण किया जाय, जिससे हम 
अपने प्राकृतिक प्रपाधनों का पूर्ण एवं समुचित सदोपयोग कर सके । औद्योगीकरण 
राष्ट्रीय आ्राय में वृद्धि होगी, कृपि पर जनसंख्या का मार कम होगा पूर्व हमारा 
ओवन-स्तर ऊँचा जडेगा। दूसरे, देश में जन-संस्था की श्रवाधित वृद्धि पर निर्यत्रण 
किया जाय । इसके अलेर उपाय हैं--मनुष्य संयम तथा मद्मवर्ष का जीवन व्यतीत 
करके भी जन-संस्या की बुद्धि पर रोक लगा सझता है, किन्तु इस उपाय का प्रयोग 
सर्वे साधारण की शक्ति के परे है, अतः इर्मे कृत्रिम उपायों का प्रयोग करना चाहिए, 
परन्तु इन क्त्रिम साथनों के उपयोग का विरोध नैतिक आधार पर किया जाता है, 
क्योंकि ये भ्रप्माकृतिक हैं श्रौर इतसे समान में व्यप्तिचार की बुद्धि की भी आशका रहती 
है । स्वास्थ्य पर भी इनका छुए प्रभाव पडता है। फिर दुछ शिक्षित व्यक्ति ही इनका 
उपयोग कर सकते हैं, रिग्तु ऐसी घारणाओं को चिन्ता नहीं करनी घादिये। जहाँ तक 
हो, संगम का जीवन व्यतीत किया जाय भन्यधा हृप्रिम साधनों का उपयोग किया 
जाप । तीसरे, जन-सख्या की समस्या को हल करने के लिये बाल-विवाह प्रथा पर भी 
रोक छगानी चाहिये, क्योंकि इस प्रथा का जन्म तथ। झत्यु दोनों ही दरों पर बुर 
अभाव पहला है। चौथे, हमारी सरकार क्रो देशवासियों के प्रशास् की भी उचित 
इपवस्था करती चाहिये और यह तब ही सम्भव है जबकि हम विदेशों में विदेशियों के 
ही समान सुविधायें प्राप्त कर ले | पाँचवे, कृषि और उद्योग दोनों में उत्पत्ति की चृद्धि 
से वर्तमान झन संस्था के आ्रधिक्य का लोप तो हो लहतः है, परन्तु इस समस्या का 
पूर्णत, हल नहीं हो सरेशा। हमारे देश में शति दस वर्ष से जन-ससया में ४३ करोड़ 
की वृद्धि हो जाती है, श्रतः यह आवश्यक है कि हमारे देश में पारिवारिक नियोशन, 
श्र्थाद्‌ परिवाएँ के ग्राकार को सीमित किया जाप सथा डबके सदृध्यों को उचित 
शिह्-दीक्षा दी जाए।| सौसगर का वियः है कि प्रारिवारिक तियोजन के महध को 
रोकार करके योगता कमोशन ने पाँच वर को अ्ररधि में पारिशरिक विग्ोज्जन के पक 
में प्रचार करने तथा सहज व सस्ते उसय दूड निसालने तब उन्हें प्रबलिर करने के 
हेतु ६६ लाख रुपये ख्चे काने की सिफारिश की है। छठे, शिक्षा का अचार मो जन- 
संख्या की समस्या को बहुत कुड हुव का सफ़वा है। इसी प्रकार सादेजनिक स्वास्थ्य 
उपाए उपाए जे जए्जल ३ए नरी जफिक उ्तोर ५ियए उ्तना' चातिे । 
निष्कर्ष -- 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत में जन-पंए्परा के दिश्वार को रोकने 
तथा वतेधान जने संए्वा के शाह! को कम्त करने को विशोर ब्ावश्यकरता है, किन्सु 
इप दिशा में कोई मी अध्रकझ'क्लोन उदाय डपलब्य नहीं है। फरिसी भी उपाय की 
सलाह देते समप्र अत्येक्त व्यक्ति को भारत के थार्थिक और साप्तानिक्त कलेबर का 
विशेष ध्यान रखठा चाहिये। साथ हो, यदि कुड अत्यक्ाल्ीन उपाय छिये गये तो 
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शनका दीघेकालीन उपायों से समन्वय रखना चाहिये | इससे भी श्रधिक आवश्यकता 
हस बात की है. कि इसें एक निश्चित योजना द्वारा राष्ट्रीय उत्पादद में बृद्धि करें चौर 
यदि हम इस उद्देश्य में सफल हो जाते हैं तो निस्संदेह इम अपनी जन-संख्या की 
समस्या को सुलमा लेंगे । हस सबकी आँखें द्वितीय पंच-वर्षीय योजवा की ओर लगी हैं, 
जिसका झुख्य उद्देश्य भारत का शीघ्र से शीघ्र ्रौद्योगीकरण करना है | ईश्वर इमारी 
वोजना को सफलीभूत करे, जिसले कि अन्य सम्बन्धित समस्‍यायें स्वतः हल हो जायें। 


[३२५ ] 
भारत में समाजवादी ढंग की अर्थ-व्यवस्था 


सूअफफ+फफ>9> 999 >> 3 सन नम 9 पर ८न3 नम लपतअनन+++न>»न सनक कक ने सन कस नस मन 9 नस सम पर तप न नम म++«+«_+५+र बन्द + 
स्फ्रेपा 

(१) आरम्पिक--आशुनिक युग में पुँजीवादी व्यवस्था श्रनावश्यक है। योजना 
का लक्ष्य---सुरक्षा, स्वतन्त्रता झर अवकाश--होना चाहिये । 

(२) समाजवाद एवं समाजवादी ढय की अर्थ व्यवस्था का अर्थ--समाजवाद 
पूज़ोवाद के विरद मोर्चा रखता है | इपके दो पक्रार दै--क्रान्तिकारी सप्राज- 
बाद और विकाप्तात्मक समाजवाद | भारत में विफासास्मक ढेग की समाज- 
बरादी व्यवस्था काना श्रेयस्कर है। भारत जैसे पिछड़े हुये देश में समाजवाद 
का पर्ध केवल सवोदिय समाज हो सकता है, जहाँ राजनैतिक पूव॑ आर्धिक 
सत्ता के व्यापक जिेन्द्ीयकरण हुए्पा व्यक्ति युव॑ समाज दोनों को अपनी 
उन्नति और ससृद्धि का पूर्ण अवसर मिल सके ! 

(३) भारत में सम्राजवादी ठग की आर्थिक व्यवस्था की आवपश्यक्रता--निम्न 
कारण से यह भारत के किये श्रावश्यक हैः--(स) आय का श्रसमान जितरण, 
(आ) प्राकृतिक साधनों का श्रपर्याप्त उपयोग, (६) भारतीय पूँली का सजीली 
प्रकृति, (ई) पेलिद्वासिक आवश्यकता । 

(७) ग़माजबाद का आर्थिक विकासत--चा्णश्य के अयंशास में भारत के प्रशवीत 
सामाजिक जीवन का प्रतिबिस्त्र म्रिल्ता है | उस युग में हमारे ग्रामीण जंत्रों 
की अर्थ व्यचस्था समाजवाद के ही सिद्धास्तों पर आधारित थी। सन्‌ १६३७ से 
बोजना समिति से को आर्थिक योजना बनाई उलका सुराय मुख्यतः समाज- 
वादी व्यवस्था की और था । सन्‌ १६१४ में चीन यात्रा से लौटने पर प्रधानमत्नी 
मेहरू ने समाजबोदी समाज का नारा घुलम्द किया। कांग्रेस के श्राउदी 
अधिवेशन में भो प्रश्ताव पास किये गये ! 

(५) प्म्ाजवादी व्यवस्था के मूल छिद्धान्त निम्न हैं--पूर्ण रोजगार एवं काम्र पाने 
का अधिकार, राष्ट्रीय घन का अधिकतम उत्पादन, अधिकतम राष्ट्रीय आत्म 
निर्भरता, सामामिक एवं झर्थिक न्याय, शांतिपूर्ण पुत जनतम्त्र प्मक तरौकों 
का अयोग, आम पचायर्तों एवं सहकारी समितियों की स्थापना | श्रन्टू दी 
लास्ट व 

(६) हमारी योजना का आधार सम्राजयादी समाज---हसारी अपस एप ह्वितीय 


प्रध-वर्षोय योजना के उद्देश्य से यह भ्गट है कि योजना का आ गर समाजवादी 
समाज है। 
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(७) प्रमाजवादी समाज में निजी क्षेत्र का स्थान--समाजवादी ढंग की श्रार्थिक 
व्यवस्था में निज्नी केत्र का अन्व नहीं होगा। हाँ, उसका सार्वजनिक और 
सहकारी क्षेत्र से मेल बिठाना होगा । 

(८) निष्कर्प--मारत ने समाजत्रादी समाज व्यवस्था अपनाती है समाजवादी ढांचा 
बनाने के लिये समाज में परिवर्तन करना होया। भारतीय संविधान के 
निर्देशक तर्खों में समानदादी सिद्धान्तों पर ही बल दिया गया हैं। 


अरम्बिक-- 


वर्तमान युग में ग्रायः सभी विवेकशील व्यक्ति इस बात से सहमत हैं कि 
पूँजीवादी श्र्थ॑-व्यवस्था ज्ञन साधारण का शोएण करने वाली व्यवस्था है भौर- इसके 
अ्रन्तगंत हम सुख एवं समृद्धि की आशा नहीं कर सकते | यही कारण है क्रि किसी 
-भी देश की श्रार्थिक समृद्धि की योजना बनाते समय इस बात पर विशेष ध्यान दिया 
*जाठा है कि डसमें कहीं पूँजीवादी शोषण का घुट व हो | अत्येक योजगा का लष्य 
अत्येक व्यक्ति झ्रथवा समाज के लिये निम्न तौन बातों का पूरा करना होना चाहियेः-- 
4घुरवा, स्वतंत्रता और अ्रवकारा । 'सुरद्ध' से हमारा तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति 
को झाधुनिक सम्य समाज के अ्रनुरूप साथारण रहन सहन का दा श्राप्त होना चाहिये। 
इसके लिये यय्रे्ट मात्रा में उत्पादन एवं न्यायपूर्ण वितरण की आवश्यकता होगी । 
>... पँसरे, मनुष्य के व्यक्तिव के विकास के हेतु झआर्थिक सुरता के अतिरिक्त 
राजनैतिक, नैतिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता भी नितान्त झ्ावश्यक है। तीसरे, उसके 
पास धोडा अवकाश भी होना चाहिये, जिसका उपयोग बह जीवन की उच्चतर 
प्रदृतियों, जैसे--क्ला, विज्ञान एवं साहित्य झ्रादि में कर सके। सारांश यह है)कि 
मतुष्य के व्यक्तिद के विकाश् की इप्टि से उसी सामाजिक स्यवस्था को शेष्ड कहा जा 
सकता है, जिसमे प्रत्येक व्यक्ति को उत्पादक की दृष्टि से सुरत्ता, नागरिक की दृष्टि से 
स्वतंत्रता भौर उपभोक्ता की दृष्टि से प्रवकाश श्राप्त हो । 
यह सवंमान्य निश्चित हो चुका है कि उपरोक्त आदर को प्राप्त करने बाली 
अर्धव्यवस्था पूजीवादी नहीं हो सकती और न उसका स्वरूप मिल्ली जुली अर्थ- 
व्यवस्था का ही हो सकृता है, जैसा कि विभाजन के बाद सोचा गया था, शब्रतः 
हमारे सरकार ने अपनी आर्थिक योजना गाँधीवादी एवं समाजवादी विचार्रों) के 
“समन्वय के आधार पर प्रस्तुत की ! 
'संम्राजवाद एवं समाजवादी ढंय की व्यवस्था का अर्थ-- 
न भारतीय समाजवादी समाज की व्यवस्था का अ्रथ॑ समममे के लिये पहले 
समाजवाद का झर्थ समझना श्रावश्यक हो जाता है। कुछ वर्षों से समाजवादी-सासानिक 
7 व्यवस्था पर प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान श्राकर्षित हो उठा है। प्रायः सभी लोग भावी 
* सामाजिक संगठन के लिये समाजवादी समाज को मान्यता प्रदान करते हैं । वास्तविकता 
यह है कि समाजवाद अपने ढंग का एक श्रनूठा शब्द है, जो पूँजीवाद के विरुद्ध मोर्चा 
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रखता है । इसझे अध्ययन के लिये हम इसे दो भागों में विभक्त कर सकते है. 
धअधम, कास्तिकारी समाजवाद और द्वितीय, विकासा मर समाजवाद । आजकल 
क्रान्तिकारी समाजवाद, साम्यवाद अथदा कस्यूनिज्स के नाम से प्रसिद्ध है। क्रान्तिकारी 
समाजवाद बह स्वामाविक रूप है जो समाजवादी ढग को अपनाने के लिये एक 
क्रान्तिकोरी परिवर्तन चाहता है, जिसम युद्ध, जीवन का सघप एुवं ससत्तियों की हानि 
निहित हे । इसके विपरीत विक्रासबादी समाजवाद, समाजवाद का आधुनिक इष्टिकोण 
है । यह धीरे धीरे घार्थिक एवं सामाजिक उन्नति को ध्यान में रख कर समाजवादी 
व्यवस्था स्थापित फरने का पुक्र श्रेष्ठ लाघन है। इसके अन्तर्गत राज्य को सुव्यवस्था 
करने वाल्य धरस्र मानते हैं, जो देश को आर्थिक, राजनैतिक, सामामिक और चेतिक 
इष्टिकोण से उच्चतम, स्वर पर पहुँचा सकता है । इसमें राज्य जनतप्रवाद को प्रोत्साहन 
देने के लिये तत्पर रहता हे । चास्तव में उनका यह सोचना सत्य है कि समाजवादी 
राज्य की स्थापना एक कल्याणकारी राज्य ( १९७7० 5६008 9 से है । हमारः देश 
भी विकासास्मक समाजवादी समाज को स्थापना करना चाहता हे | उसका ध्येय 
वाश्यात्य देशों के क्रान्तिकारी समाजवाद से नहीं हे, शिसमें हत्यायें, युद्ध धोर सम्पत्ति 
की हानि हो । देश को सुखी एव सम्टद्धिशाली बचाने के लिये मारत में विकाघाप्मक 
डग़ की समाजदादो ब्ययस्था करना अति श्रेष्ष्कर है। भारत में, जहाँ घल का 
असमान वितरण दो, द्रिदृता एवं वेरोज्यारी सुंद् दोये खड़ी हो, प्र'शतिकर सरपत्ति 
का पूर्णत रूदुययोग ले किया गया हो, सम्ताजवादी व्यवस्था का आख्रश्न न सेना देश 
को अ्रवतति की और श्रप्रसर करना है । इन दोएों को दूर करना द्वी समात्र की उन्नति 
करना है भौर समाज वी उन्नति से राष्ट्र की उन्नति होना स्वाभाविक है। हमारे प्रधान 
मत्री नेहरू ने का्रेस के लचप के सम्बन्ध से कहा था कि सम्मिक्षित सहकारी स्व॒राज्य 
(0०-०॥४क४ाए8 00007 ४७।४॥) स्थाएति करना ही समाजवादी समाज 
का निर्माण करना ह। ऐसे रूमाज स हमारा तापपे ऐसी झाथिक व्यवस्था से हैं, जिसके 
_ ८, था 
अन्तग्ंत--(भ्र) राष्ट्रीय सरपत्ति में अधिकतम बृद्धि हो, (यो डत्पलि का समान 
वितरण हो झोर (स) जहाँ कु व्यक्तियों अथवा घर्गों को ही विशेष भ्रथिकार न मिले 
हों। नेहरू के शब्दों म--'इस +-वरथा से हम यह न समझ लेना चाहिये कि हम 
ब्यक्तितत स्थामिश को समाप्त करना चाहते हैं। निज्जी क्षेत्र के विकास की झमो 
काफी सम्मतनायें ह, उनका कोन विस्तृत हे। यद समझता च्यथ हे हि उद्योर्यो 
का राष्ट्रीयकरए सब रोगों का रामबाण हे । यथद नितान्त आवश्यक है कि देश के बुनि- 
यद्ी उद्योगों का ख्वामिरद एवं प्रबन्ध राज्य द्वारा होना चाहिये ! देश के बुनियादी 
उद्योग निम्मलिखित हैं--कोहर पृव इस्पात, कोयला, बिजली पु सारी सशोनें, 
खेकिन कपड़ा, चोनों, तेल आदि जेंसी उपभोग की चस्तुएँ उत्पन्न करने याल्े बड़े 
पैमाने के उद्योगों के राष्ट्रीवकरण की अश्यकता नहीं है। इसके विपरीत उप्मोग 
को चस्तुएं उत्पन्न करने वाले बड़े ऐमाने के उद्योगों का सहकारी समितियों के रूप से 
विजेन्द्रीवकरण होना चाहिए | सद्ेष म, हम इस देश में एक ऐसा खम-तवाद 
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स्थापित करना चाहते हैं जो कि उन देशों के समाजवराद से भिन्न होगा जहाँ की आबादी 
कम हे थौर पूजी अधिक | भारत जैसे देश में जहाँ की श्रवादी घनी और पूँजी कम है, 
समाजपादी श्रथे ध्यवस्था विकेन्द्रित अर्थ व्यवस्था के रूप में होनी चाहिए। स्र्गीत्र 
बापू ने इसी बात को निम्न शब्दों में कद्ा था--“भारतीय समाजवाद ने विशाल 
पैमाने के उपाइन के स्थान पर विशाल जनता द्वारा उत्पादन होना चाद्धिये। शिशिर 
गुप्त के शब्दों म--“समाजगदी डग एक क्रान्तिकारी मार्ग हे, इसमे सन्देद नहीं। 
इसका श्रथे समाज को एक विशेष साँचे म॑ ढालना है और राजकीय प्रोत्साहन द्वारा 
अभौष्ट उचित व्यवस्था का निर्माण करना है | यहाँ क्रान्ति का आशग्र--पुक दिये हुए 
सामाजिक डोचे में क्रमश परिवतेन से है । 

प्रधान मन्‍्द्री श्री नेहरू ने भारत की झार्थिक नीति की बहस में बोलते हुपे कहा 
था कि “समाजवाद की ओर भारत का झुकाव क्ट्टरपथी भुकाव नहीं है, बल्कि पूर्ण 
रोजगार, श्रत्यधिक उत्पादन भ्रौर श्र धिक न्याय के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति का एक 
व्यावहारिक तरीका है” गाँधीवादी समाजबाद का तात्पर्य (यदि यह शाबद्‌ अप्रोग किया 
जा सके ) विशेषत गाँव पचायतों तथा श्रौद्योगिफ सहकारी समितियां के ख्प में 
राजनैतिक एव थार्थिक शक्ति के विड्लेन्द्रीयकरण से हे । आज भारत की समाजवादी 
ढलड्न की व्यवस्था वास्तय में ग्रांदीवादी समाज एवं विक्रासात्मक सामाजिफ व्यवस्था 
के समन्वय का नया रूप है। भरी उच्छुगराय नरलशहूर जी ढेवर ( कोंग्रेस अ्रध्यक्ष ) 
का भारतीय समााजवाद से श्राशय लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य की श्रावश्यक्ताओं की 
पूति क पर्याप्त सावन, तन ढकने के लिए वस्त्र और रहने के लिये सकान तथा उनके 
लिये समुचित शित्ता देने की व्यवस्था करने से है। स्> 

भारत में थ्राथिक पुननिर्माण के मुग्य लच्य हैं -(१) पूर्ण रोजगार, (२) अधिक 

तमर॒ उत्पादन एवं (३) सामाजिक तथा झ्राथक तमता । इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के 
लिये हमें समाज के नियन्त्रण मे छुनियादी या आ रभूत उद्योगों को कायम करना 
अनिवार्य प्रतीत होता हे । जहाँ तक उपभोग पदार्थों के निर्माण करने वाले पदार्थों का 
सम्बन्ध हे, विकेस्द्रित एय सहकारी आधार उपयुक्त हे, क्योंकि इससे उत्पादन बढ़ेगा 
राथा साथ ही रोजगार के लिये भी लोगों को अभ्रनेझ अक्सर मिलेंगे | भारत जेसे 
पिछुंडे हुये देश मे समाजयाद का ध्र्थ केपल सर्वोदिय समाज हो सकता है, जहाँ 
राजनैतिक एवं आर्थिक सत्ता के व्यापक वित्रेन्द्रीयकरण द्वारा व्यक्ति एप समाज दोनों 
को अपनी उन्नति एवं समृद्धि का पूर्ण अवसर मिल सके | सारतीय समाज का श्राघार 
सरवारी लोकतन्ज है । 
भारत समाजवादी दो की अथ-्यवस्था की आवयकवा- 

भारत की गणना पूजीवादी राष्ट्रों में की जाती है, क्योंकि यहाँ भी पाश्चात्य 
देशा की भाँति सुद्दी भर व्यक्तियों के हार्थों में उद्योगों को बागड़ोर है। ये पूँजीपति 
यहाँ के मजदूर वर्ग पुव॑ सूम्ि विद्योन च्गे के समाज का शोषण करते हैं। हमारी बर्ते 
सान जन प्रिय सरकार का उद्देश्य देश में स्वेमद्नलकारी राज्य की स्थापना करना है। 
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इसी उद्देश्य से सरकार पूजीपतियों द्वारा कर वसूल कर निम्न वर्ग के समाज को 
जीवन-स्तर उठाने में प्रय्नशील है । मारत मे वैदानिक दृष्टि से क्रिया, विचार एवं 
भाषाए की स्वतस्त्रता है, डिन्तु वास्तविक लोवन में भारत का पूँजीवाद इस स्वतन्त्रता 
का महान वाबफ है। यहाँ घनी ब्यक्ति अत्यन्त थनी और निर्धेन व्यक्ति अधिक निर्धन 
होता का रहा है) भराधिक एवं सामाजिक छेत्र में पक घुडद़ीड़ सी हो रही है, कोई भी 
चर्म अधया च्यक्ति अपनी स्थिति से सन्तुष्ट नहीं है । इस विपमता को दूर करने के लिए 
हो समाजवादी समाज क्रातिर्माण करता आवश्यक हो जाता है। कॉग्रेस पार्ट ने 
अपने आवदी अधिवेशन ( सत्‌ १६५४ ) में समाजवादी समाज के प्रस्ताव रसते हुए 
यह बताया था कवि निम्न कारणों से ऐसे समाज की स्थापदा करता आवश्यक है।-- 

(४ ) आय का असमान वितरण--दमारे देश में अ्समानता का श्रजुपात 
बहुत अ्रधिक है । सन्‌ १६३ १-३२ में दमारो राष्ट्रीय आय ६९) थी झौर आज २८२) 
है | यद्यपि पहले की अपेक्ता तो यह सन्‍्तोपननऊ# वृद्धि हुई है, किन्तु भ्रन्य देशों की 
तुदना में अभी दम बहुत पोछ्े हैं । ग्रामोण एवं नगरी चेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को 
श्राप में आकारा पाताल का अन्तर है| आय की इस महान अ्रसमानता को दूर करने 
के लिए समाजवादी समाज्न का निर्माण करना श्रावश्यक है । 

( २) भारत एक अविकलित राष्ट्र है। यहाँ का अत्येक मध्यम शव॑ निश्ष श्रेणी 
का च्यक्ति दरिद्तता से प्रसिद है। देश के प्राहृतिक साधने का उचित उपयोग नहीं हो 
रहा है । थनेक छोग्रों से लो साधन बेकार यदे हैं, श्रतः इत बेकार पढे साधनों को 
विकसित करके उपभोग करना है | इनके द्वारा रोजगार पैदा होंगे, जीवन स्तर ऊँचा 
होगा, राष्ट्रीय राय बढेगी, श्रसमावता दूर होगी एवं देश सम्बद्धिशाली होगा। तभी 
समाजवादी समाज के निर्माण का ध्येष पूरा होगा और भ्रत्येक ब्यक्ति ऐसे समाज में 
खुशहाली का जीवन ब्यत्तीत कर सकेगा । 

( है ) भारतीय पूजी बडी लजीसी कही जाती है । हमारे देश के श्रौद्येगिक 
ऋलेवर का भवान दोप यह है कि यह यहाँ की पूँजी गड्ढों में दवी हुई है, भारतीय पूँजी 
का संचय फ्रके उससे अपने प्रास रखना अधिक भ्रेष्ठ समझते है, उद्योगों में विनियोग 
करना नहीं | इसका कारण यह है कि हमारी अधिकांश जद-संस्या भ्रशिक्षित एवं 
रूड़िवादी है । इन दोषों को दूर करना एवं एँजी के विनियोय को भोव्सदन देना दो 
समाजवादी समाज का उद्देश्य है) 

(४ ) भाज समाजवादी समाज का निर्माए करना एक ऐतिहासिक श्राव- 
श्यक्ता हो चुकी है। स्वत्स्त्र-ब्यापाए-वीति ([,35282-3978) एवं भवाय पूजीशद 
(एऋ्कांतश्ते (5ए/80) के दित समाप्त हो चुके हैं। श्राज भत्येक देश 
समाजरादी शादर्श को कत्यना कर रहा है, अतएवं ऐसे समाजवादी बातावरण में 
इसारे लिए यद्ध श्रावश्यक हो जाता दै कि हम भी अन्य राष्ट्रों के साथ कन्चा से कन्चा 
मित् बर चर्ले । 


(४ ) देश में बेरोजगारी की समस्या :दालासुझी परत के समान घघक रही 


श्ध्य | 


हे | हमारे देश में ३९ ६६ करोड आवादी मैं से २४६० वरोड जनसरया कृषि से 
जीविका उपाजन करती हे | यह कुल जन सरया का ६६ ६% है | शेप १० ७६ करोड़ 
श्रधवा ३०"२% जन सरया गैर कृषि रोजयारों पर अवलस्बित हें। कृषि पर जन सस्या 
का इतना दुबाब न फेवल कृषि को थ्ाथिक दृष्टि से लाभ हीन वना देता है, अपितु 
ग्रामीण अर्थ ध्ययस्था में अरद्ध रोजयारी और बेरोजगारी को भी जगह देता हे | रोजगार 
का वितरण दोपपूर्ण होने के कारण दी खेती पर जन संप्या का इतना बड़ा धनुपात 
भाधित है । यदि कुल जोतने योग्य भूमि को हल के नीचे ल्ले श्राया जाप, तो सनू 
१६४१ की जनगणना के श्रनुसार भारत के कुल क्षेगफल, अर्थात्‌ म, १२६ लाख एकल में 
से केवह्न ९,०४४ लास एकड पर ही खेती दो सकती है| विशेषज्ञा के श्रुतार ९ 
ब्यक्तिगों ने परिवार के ल्षिपु २० एकड जमीन से ही अच्छी पेदावार सम्भव हे। इस 
हिप्ताब से भारतीय भूमि का समस्त कृषि उपयोगी भाग # व्यक्ति वाले २,९२,२०,००० 
परिवारों में, श्र्थाव्‌ १९,६१,००,००० लोगों का पेट भरता है, किन्तु आजकल इसी 
भूमि से जीविसोपाजन करने वाले व्यक्तियों की स्स्या २७,६०,००० है, भर्थाव्‌ शेष 
११,२६,००० ध्यक्ति बेकार हैं, श्रत स्पष्ट हे कि कृषि छ्षप्न में बेरोजगारी कितनी 
अबल है। 

देश मे पूर्ण रोजगार की च्ययस्था १० वर्ष में करने का लचप हे | इस रूच्य 
की पूर्ति के लिये द्वितीय पंच वर्षीय योजना कुटोर एवं लघु धन्धों के विकास का 
श्रापोजन क्या गया है! इनकी उन्नति से रोजगार के नय नये साधन निरलेंगे एव 
राष्ट्रीय आय में भी उन्नति होगी । इस सत्र श्रायोजन का एुक भात्र डदेश्य समाजबादी 
समाज का निर्माण करना ही है । 
समाजवाद का आर्थिक विकात-- 

यद्यपि समाजवादी श्रथ व्यवस्था कुद्ध नई सी प्रतीत होती हे, किन्तु वास्तव में 
इस प्रकार के समाज का प्राचीन काल में भी पाया जाता था | चाणक्य के 
धर्शार् म भारत. के अधीन समा सामाजिक जीवन का प्रतिब्रिग्व मित्रता हैं | सन्‌ श््र३० 

/ग घर चाहत मेटकीर्फ ने भारती झआथ ब्ययस्था के विषय में लिसा है कि ग्राम समुदाय 

घार्तव म॑ छोटे छोटे गएतन हें, स्वैनस उनकी थ्ावश्यक्ता बी सब चीजें मौजूद हैं और जो 


57%: खेल यश प्यी अस्तिश्व है, जब्रकि किसी का भी अस्तिरद 
स्प्रोयी. जदीं./ कसी का यह सघ, जिसमे प्रत्येक स्वयं एक राज्य के 
सर्ममेह, ड्रतओ-ेंसेवता 





सट्रस्वितय्ता का महात्‌ प्रेरक है ।!” इससे यह रपप्ट दे कि 

'उच्च्युम--मे-्ड ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक व्यवस्था समाजवाद के ही सिद्धान्तों 
पर अवलम्बित थी, यद्यपि 'समाजवाद जैसा शब्द प्रचलित न था। 

च्लेटों के लेखों में समस्त विश्व के लिये समाजवादी तरोकों पर चलने के भरादेश 

मिलते हैं, जो इस प्रकार के सगठन का भ्रच्यक्ष प्रसाण है । योरोप की औद्योगिक क्तन्ति 

मे इस समाजवादी विचारधारा को कारी विकसित कर दिया है | क्रान्ति के बाद इस 

प्रकार की समाजिक न्नादु्शवादी विचारधारा ने ऋ्ान्स, इ गलैंस्ड तथा अन्य योरोपीश्र 
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दैशों का ध्यान भौ अपनी ओर आकर्षित किया | समाजवादी ब्यवस्था पूलीवाद के 
विरद्धू एक संगठित मचा है | सन्‌ १६२६-३० की विश्व व्यादी आर्थिक सन्‍दी के बाद 
जब सभी देश अरना छुननिर्माण कर रहे थे, उस रूमय समाजवादी व्यवस्था की झोर 
लोगों का ध्यान विशेष रूप से गया, किन्तु भूजीयादी वातावरण के कारण यह बाद 
सफल न हो सका | द्वितीय भहायुद्ध ने स्थिति में काफ़ी परिवतेन किया। युद्ध के 
श्न्‍्त होते ही स'म्रत्नरवाद एवं उपनिवेशवाद की जडे द्विलनने दायीं ॥ उसी समय कई 
देशों को स्वतंत्रता मिली धौर उन्हेंनि ऋषने आर्थिक तथा सामाजिक कलेवः में परिवर्तन 
करते के छिये समाजवादी व्यवस्था को शरण ली। आज पजातुछऋ चोन के समाजवादी 
ढांचे को देसकर प्राय, सभी राष्ट्र आश्चर्य चकित हैं ओर डसके परिवर्तन की सरादना 
करते हैं। यही नहीं बम, इन्डोचीन, मल्यया, इन्डोनेशिया, फिल्लीपाइन्स, आदि देशों 
में भी समाजवादी डग के राज्य स्थापित करने के प्रयस्त आरम्भ हो गये हैं। 


मारतयए में योतनाकरण का प्रश्त सबसे पहले काँग्रेस ने सन्‌ १६३४ में उठाया! 
पुर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गईं, जिसरा मुछाव मुरम्तः समाजवादी व्यवस्था 
की और था । युद्ोपरान्‍्त काल से देश के आर्थिक पुलसंड्ठठन के लिये झनेरू थोजनायें 
बवाई गई , जैसे-ठटा-विरक्षा योजना (या वम्बई योजना), कोलग्बो योजना, जत-पोजना 
गांयोबादी योजना आदि। इनमे से प्रथम दो योजनायें तो पू जीवादी सिद्धार्स्तों पर ध्राधारिल 
थॉ श्ौर शेष दो सप्ताजवादी सिद्धान्तों पर | दिसम्बर सन्‌ १६४६ में भ्रधान मंत्री श्री लेहरु 
की प्रध्यक्षता में योजना कर्म शन की स्थापना दी गईं, जिससे समस्त भारत की भ्राधिक 
जज्ञत्ति के लिये सर १६९१ में एक पच-वर्षय्र योजना बनाई, इस सम्रय देश की चर्थ- 
अ्यवस्था सिश्चित च्यचस्था (56वें ८००७७) थो। 


जब जनपरी सन्‌ १६४५ मे पंडित जवाहरलाल नेहरू चौन की यात्रा ते लौट 
कर भारत आये, तो उन्होंने भारत की आर्थिक एवं सामरिक समस्याप्ना का चौन 
की समस्याभ्रों से मुझब्ा किया और उन्होंने यह अनुभव क्यि। कि चीन को श्रार्थिक 
ध्गति था एक मात्र कारण वहाँ की समाजवादी ढदड् की च्यवस्था है। तभी, से उन्होंने 
खमाशवादी समाज (8000॥500 ०६६४7 0६ 8008४) का नारा शुरू किया । 
प्रावडी के ६०वें का्रेस श्रघिवेशन में भी समाजवादी समाज के निर्माण का प्रस्ताव 
रखा गया। हमारी द्वितीय पच-वर्षीय योजना का रूच्य भो समाजवादी समाह कौ 
निर्माण दी हैं | भारत के सवियान की प्रस्तावना में दिये ये उद्देश्यों में सामाजिक 
आर्थिक, राजनेतिक, न्याय, प्रतिप्श और अवसर को समानता सम्मिलित है । आावडी 
अधिवेशन में मुण्य रूप से दो प्रस्ताव पास हुए, जिनमें प्रथय प्रश्ताव कांग्रेस का 
उद्देश्य भर दूसरा मस्ताव समाजवादी समान की च्यवस्था करता है | मथम पस्ताय 
कांग्रेस कः ध्येय 'सम्मिल्ति सहकारी स्प॒राज्य' बताता है, जिपका तात्यय एक ऐसे 
रूमाजबादी टट्ट की ब्यवस्था करने से है, जिसमें उत्पादन के झुझ्य साधनों पर समाज 
का स्वामिस्र या अधिकार हो श्र उत्पादन की गति बढ़ी हुई हो तथा राष्ट्र की 
म्रम्पत्ति का उचित बढाया हो | द्वितीय प्रस्ताव समावत्रादी समान की स्पष्ट ब्यास्या 


३०० | 


करता है। यह देश की आर्थिक नीति को भी दर्शाता हे । यद् ६ मुरंप्र भागों मे बदो 
हुथा दै | प्रथम भाग में बताया गया है कि श्रभी तक पच वर्षीय योजना मे सफलता 
मिली और जो शेप है उसे पूर्ण क्या ज्ञाय | द्वितीय भाग बतातों है कि पच वर्षीय 
योजनाओं ने भारतवाद्तियों की प्रगति की नींव खोद दी है । श्रब उन्हें अपनी सामाजिक 
एवं थरार्थिक उन्नति करना उचित है, जिसके लिए शौध्र ही उत्पादन में बृद्धि की जायें, 
दोजगार की सुविधाये बढाई जायें एव जीवन स्तर ऊँचा किया जाय | इस अस्ताव का 
तीसरा भाग द्वितीय पच वर्षोय योजना का आधार समाजवादी समाज होना दर्शाता 
है | देश में भारी उद्योगों को प्रोप्लाहद दिया जाय एवं लघु ओर छुटीर उद्योगों वो 
पर्याप्त स्थ न मिले, जिससे बेरोजगारी की समस्या हल होकर प्रति ब्यक्ति आय बढ सके। 
चतुर्थ भग में नियोजित भरार्थिक विकास में राज्य के क्या कत्तेथ्य होंगे, इस पर प्रकाश 
डाला गया है| पचम भाग में, देश की श्रथ॑ व्यवस्था में निजी शेत्र पा क्या स्थान है, 
इप्त विषय की चर्चा की गई है | छुठे भार मे, यह विश्वास प्रयट किया गया हे कि भारत 
कौ जनत्ता शान्तिपूर्ए एवं जनतस्त्री ढर्गों से अपनी शीघ्र आधिक उन्नति करने में 
समथे होगी । 

समाजवादी समाज के मूल पिद्धान्त-- 

आवडी अ्रवधि के अस्तावाजुसार समाजवादी व्यवस्था के भ्रन्तगंत ७ मूल 
सिद्धान्त है -+- 

(१) ६ रोजयार एवं काम पाने का अधिक्ार--जब तक देश का प्रव्येक 
श्वस्थ वागरिक रोजी कमाने के लिए लाभदायक रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता, तब तक 
समाजबाद' समाज की कल्पना करना ब्यथै है । भारतवासी 'दान की अधे-व्यवस्था 
में विश्वास नहीं करते । महात्मा भाथी ने सदा यह सिखाया कि बेरोजगारी या काम न 
कर पाने के लिये विवश होने से केवल शारीरिक श्रौर मानसिक पतन ही नहीं वरन्‌ 
नैतिक पतन भी है । भारत की समाजवादी ढगकी व्यवस्था में मत्येक खीया 
पुरप महनत की कमाई से अ्रपता जीवन-बसर करना चांहेया | गीता से भी यही कहा 
गया हे कि जो काम किए बिना खाता है, वह चोर ईं भौर जो समाज उल्न चोर की 
सहन करता हे वह बद॒कार व ज्ञाहिल हे । 

(३२) राष्ट्रीय घ का अधिकतम उत्पादन--आर्थिक जीयन का ऐसा सग- 
उन भी जरूरी है जिसके द्वारा हम उपभोग्य वस्तुओं में इद्धि करके श्रपचे जीवन स्तर को 
ऊँचा कर सके । पूर्ण रोजगार के लिए इमें आवश्यक दे धन्धों, ग्राम एप छुटीर 
उद्योगों में श्रमिकों की प्रति व्यक्ति उत्पादनशीलता बढ़ाने के लिए बिजली का भी अयोग 
किया ज्ञा सकता है, श्रत स्पष्ट है कि पूर्ण रोजगार के लिये राष्ट्रीय धन का पूर्ण 
उत्पादन हो । गरीबी को बॉटकर मगलकारी राज्य बनाने का स्वृश्न अधूरा रह जावेगा । 


(३) अधिकतम राष्ट्रीय आत्म निर्भरता--खष्थ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के 
लिए देश में उत्पादन आवश्यक है । देश के विद्यमाव साधर्नों द्वारा देश में भ्ाव्म- 
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निर्भरता लाता श्रावश्यक है. अन्यथा थायात के द्वारा देश को किसी भी समय अन्य 
देशों द्वारा शोपण करने को खदका रहेया ! 

(४) सामाजिक एवं आर्थिक न्याय---भारत में समाजवादी राज्य कायम 
करने का प्रयत्ष तव तक सफल होता श्रसम्भव हे जब तक कि सन से छुआाद्वव का 
दुर्मांव दूर नहीं होता । यह सासानिक कुरीति भारतीय सरस्कृति भर सभ्यता के लिए 
एक भीपण कलक है । समाजवादी व्यवस्था कायम करने के पूर्व हमे नशेबाजी एच 
चेश्वाबूसि की छुरीतियाँ भी झामूल रूप्ट करनी पड़ेंगी | झाज हमारे देश में अत्यक्षत 
धरार्थिक विषमताये दृष्टिगोदर होती है. । हमें कर-जाँच-कमीशन के सुम्धव को, जिसने 
समाज में अस्मानता का श्रज्ञपात १ ३० से श्रष्िक होना बतायो था, मान लेना 
चाहिए । इस आर्थिक विपमताओं को बिना किसी सेदुमाव के गाँव भौर शहर दोनो से 
ही दूर करना होगा । 

(५ ) शान्तिपर्ण, अहितालर एर. जवमतंत्रात्मक तरीकों का अयोग-- 
समाजवादी ध्यवस्था म॑ शातिपूएँ, अ्र्दिंसात्मक एवं जनतस्वात्सक तरीकों का प्रयोग 
करना आवश्यक है। सहएत्मा याघी सदा यही कहा! करते थे कि साधने की पविय्वा 
उतनी ही महखपूर्ण है मितनी लचयों की पवियता | संत्‌ ऋचयों की प्राप्ति के लिये 
अप्तत साधनें का प्रयोग करने से लघ॒प स्वय पतित हो जाते हैं। अन्य पारुचात्व देशों 
ने दर्ग सधर्, हिंसा और अधिनायकवाद ढार/ समामवाद प्राप्त करने की कोशिश की 
है । उन्होंने रक्तपात एवं युद्ध का सद्दारा लिया $ भारत इनको किसी ऋी परिस्थिति 
में अपनाने में वाध्य नहीं होगा | 

( ६ ) ग्राम पचायतें एवं सहकारी तमितियों की स्थापना--आ्म पचायर्तों 
एव शरौद्योगिक सहकारी समितियों की स्थापना द्वारा आर्थिक एवं राजनैतिक सत्ता का 
विड्रेन्द्रीकररण सम्मद है | धत्यघिक केन्द्रित पु यत्रीकृत उत्पादन के श्राधार पर 
अ्रदिंसापसक एवं जनतन्धातपक समाल की योजना बनाना सम्मद नहीं है । भारत को 
सन्यहत अ्रथवा अ्रषिशायक्‍्चादी ध्यवस्था से घूणा है ) ग्राम पचापतों एवं आम समुदृशप 
हमारे पूर्वजों के दौधे अनुभव और परिपक्र विचार की उपज है, अत यदि हम वास्तव 
में भारत में समाजवादी व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं, त्तो ननतन्न का वि्वेग्हीय- 
फरण हमारे लिये अधिक अह् रखता है ॥ 

, (७) “अन्दू दी लात्ट' ( अन्तिम के लिये )--समाजवादी राज्य का 
आदर्श अन्तिम व्यक्ति है! शावी की प्राय कहा करते थे कि अग्तिम व्यक्ति हमारी 
लिन्ता का प्रधम्र विपय होना चाहिए । समाजवादी समाज काम्मम करने के लिए हमें 
अपनी जनत। के दरिद्रतम भौर तिम्नतम भार्गों कौ तताकालिक श्रावश्यकताओं को 
उच्चतम आधमिकता (]उ83॥ पाया) देती चाहिये | इस व्यवस्था के लिये 
इसमें अपनी योजना में अन्तिम व्यक्ति को प्रथम ओर प्रथम व्यक्ति को श्रन्तिस स्थान 
देना चाहिए । 
ञ्नो 32 इज 23440] 7 गा के महान उपडेशों के पूरक दें। 

ब्दों प्रं--/ भारत को एक श्रति सम्प् सास्कृतिक 
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विरासत प्राप्त है और इस सम्पन्न विरासत एय सस्कृति के आधार पर ही हम अपने 
इस प्राचीन देश में एक सच्ची सम्ाजयादी व्ययस्था स्थापित करना चाहते हैँ । 
हमारी योजना का आधार सम्राजगरदी समाज-- 

हमारे योजना आयोग के निम्न छ्च्यों से स्पष्ट है कि नियोजन का उद्देश्य 
समाजवादी समाज का निर्माण करना ही हे -- 

(१) भारत वासी--श्ली तथा पुरुष समान रूप ते जीवसोराजन काने के लिये 

समान अधिकार रखते हैं। 
(२) समाज के भोतिक सायने का स्दामित्र एय तियत्रण दस प्रकार किया 
जाय, जिससे सबझ्ला हित हो । 

(३) इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था न दो जिससे भूमि का केन्द्रीयकरण हो । 

इमारी प्रथम पच वर्षीय योजना देश की श्र्थ व्यवस्था को सुध्ण एवं विकास 
शौल बनाने की ओर पहला रचनात्मक प्रवत्त था। यह योजना काफी सीमा तक सफन 
हुई है। कृषि उपज में आशा से अधिक चृद्धि हुई है, सिंचाई की सुविधाय बंदी हैं। 
नदी घाटी विकास योजनायें पूर्ण हो गईं हैं | यातायात एय सदेशवाहक के साधनों 
में वृद्धि हो गई है । स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनायें भो सफल हुई है एवं सामुद्रायिक 
विकास योजनाओं एव राष्ट्रीय विक्रास सेवाओं को भो पयाक्ष प्रगति हुईं हे। इस प्रकार 
प्राय प्रध्येक क्षेय में सझद्धि का श्री गणेश हो गया हे, जिससे प्राय की श्रसमानता भी 

कुछ कम हो गई है तथा राष्ट्रीय श्राय मे वृद्धि हुईं हे | 

इसी प्रकार द्वितीय पच वर्षीय योजना के उद्देश्यों से भी हम यह अनुमान लगा 
सकते हैं कि भोज़ना का मूलाधार समाजवादी समाज का निर्माण है । प्रोफेपर पी० सी० 
मद्दालानो विस ६॥रा भ्रस्तुत ढाचे में इस योजना के आठ भुण्य उद्दे श्य बताये गये हैं -- 

(१) समाजवादी ढय की श्रथ व्यवस्था की श्रोर श्रग्नसर होने के लिये 

सार्येजनिक क्षय के महत्व भर सीमा को विस्तृत करना । 
€ ३२) आर्थिक स्वातय की नींव को इढ करने के लिये मूल भूत भारी 
उद्योगों का विकास । 


(३) गृद्द उद्योगों थ्रोर हाथ के धन्धों द्वारा खपत की वस्तुओं का श्रघिक 
से अधिक उत्पादन। 


(४) खपत की वस्तुओं का उद्योगों द्वारा पेसे टय से बढ़ाना कि वह छोटे 
उद्योगों बा सुआबिल्ा न करे । 

(३) भूमि सुधारों को गति को तीत्र करना तथा कृपकों में भूसि का 
बराबर बरावर दिभाजन/'करणा ) 

(६) जन सरया में से श्रधिक निधन लोगों के लिये श्रविक अच्छे घरों श्रौर 
स्वास्थ्य सेवाओं तथा शिक्षा सुविधाओं का विस्तार ॥ 

(७) बेरोजगारी को अधिक से श्रधिक १० वर्षों में दूर करना। 

(८) योजना-काल में राष्ट्रीय आय में २९% बुद्धि करना ओर इसका अधिक 
समान रूप से बटशरा वरना। 
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समाजवादी समाज में निजी छत की स्थान 
है| आधिक ब्यवस्था पं निद्नी केत्र का अन्त नहीं दोगा 
विशेषतः खेती भर द्वोदे उद्योग उन्चों और लाधु ब्यापार का परन्तु दम सार्वजनिक 
छोत्र और सहकारी जलत्न में मेल मिंडाना होगा । गाँची जी का यह कदूता था हि एज 
पति लोग घत को अपना ने समर, बटिक उसे चाती समझे भर जनता के मल्ते के 
लिये उसका डपयोग करें। बड़े (उद्योगों और व्यवसायों के सा्लिओं को चाहिये क्कि 
इस सिद्धान्त पर चले तथा अपना होइा व्यक्ति लाभ एवं कविक साधनों पर 
झआबचिकार करता नहीं वहिक समाज को सैवा करता समके । सित्ी केश का प्रबस्ध 
पैसा होना चाहिये कि म्दूर भी उनके प्रदस्व मैं राय दे सके और प्रबधर्ों तथा 
मनदूएं में कोई मतभेद ने रहे । निजी जेत्र के प्रत्येक्त उद्योग में ऐसी विकास समितियों 
या इप्ी तर के णतय संगत बताते चाहिये जितनी सचालं्$, शिड्रज्ञ और सहदूरों 
के प्रतिनियि रहें । 
समाजवादी व्यवस्था को होता राष्ट्रीयफरए रा चोहऊ नहीं ऐै। इससे उद्योगों 
के राष्ट्रीयरण का प्र नहीं उपस्थित होता भौर इस कारण उद्योगों का राष्ट्रीयकरण 
सोच लेना ही उचित है आराम की अध्धे ध्यवस्था में निजी उच्च को एक निरिचत स्थान 
प्राप्त है। ह्विंतीय पंच वर्षीय पोजना में रर०५ करोंद का आयोगन लिज्नी सत्र के लिये 
रखा गया दे, जो देश के इुल विन्थोग का लगभग ४ ०9, है। प० जप हुए क्ञाह्न नेहरू 
के झावड़ी धर्िवेशन के द्वितीय प्रस्ताव के फौचये शाग से निजी छेत्र प्रश्न का पुरु रपट 
विचार प्रग द्वोता है और इस ऐव्र के विकास की भविष्य उजवेब द्रतीत होता है । ईस 
व्यवस्था द्वारा निभी चेर्जों के बूजीएतियों को डरने की कोई झावश्यकता नहीं द्दै। 
निधर्प-- 
श्राज भारत ने समाजवादी समान ब्यवस्या अपनाली है । समाजवादी समाज 
ब्यवस्था में ही उसकी उद्षति निद्वित है | समाजवादी ढाचा बवाने के लिये हमे समाज 
पैँ परिवर्तन करता दोगा। इस प्रिवरतेन का लच्च यह होना चाहिये कि समाज पर 
सम्यति शाल्ली वर्ग का जो प्रभुख दै वह कम हो दर सभी नागरिकों को डक्नति की 
एक मौका मिल्ले । विदेशी अग्रेश शास री की चू'जीवादी, साम्राउपबादी दब्य पिपासा 
ने दमारे गाँवों को प्वस कर दिया । कहाँ पर पहले समृद्धि का बोहवाद्य थी बह 
मपण रक्तशो पए के फलस्वडप गरीबी ने दुस दारिद्यय ने श्रपदा घर कर लिया । हमारे 
देश की गरीबी सलार को ग्राशचर्य चकित कर देने बाली कह्ावी वन गई और गरीबी 
के साथ हमारे सांस्कृतिक स्व, हमारा सम्पूणण जीवन ही निम्न घरातल स्तर पर भरा 
गया। भाज जर्मीदारों, ज्ञागीरदारों, छुआाइुत आदि प्रधाओं का अन्त इस समाजवादी 
यब॒स्था का चोतक है। भारतीय संविधोन के निदेशक त्तों में राज्य चीति केजो 
आधार रखे गये हैं (जिनमें कि समाज में झार्थिक समता, रोजगार, शिवा आदि बाते 
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भारत के राष्ट्रीय पुननि्माण में सांख्यिकों का महत्त 





रृपरखा-- 


#, आरस्िझ--सांस्यिक्रो का अयोग नया नहीं, वरन्‌ अत्यम्त पुराना है। 
गुप्त-काल, मौय-काल एवं मुगल शासन काल में भो संसथाश्रों का उपयोग 
होता था। पहले इसके उपयोग की सीमा संकुचित थी, डिन्‍्तु विज्ञान के 
विस्तार के हेतु सत्यता की ग्रावश्यकता कौ पूर्ति के लिए संस्थाञ्रों का प्रयोग 
बढ़ने लगा । सांख्यिकी वह विज्ञान है, जो तथ्यों को आंकिक रुप में नापता 
है, उनका विश्लेषण करके उन्हें इस प्रकार प्रस्तुत करता है, जिससे उनके 
बीध का परस्पर सम्बन्ध जाना जा सके । 

३. भारत की वर्तमान आर्थिक परिस्थित एवं पुनर्नि्माण की आवश्यकता-- 
भारत के लिये वर्तमान युग पुनर्निर्माण एवं योजना का काल है । विभाजन की 
श्रनेक समस्याएं हैं। देश घनी है, किल्तु यहाँ के निवासी निर्धन दें। कृषि 
उद्योग, च्यापार चातायात आदि के विक्तास के लिए योजना की आवश्यकता 
है| योजनाकरण का मूलाघार है सांस्यिकी सर्वेज्ण । 

है... राष्ट्रीय निर्माण में साटियिकी का महत्त--पार्थिकरंयोजनाकरण पूर्व सांदियकी 
का घनिष्ट सम्बन्ध है ! आर्थिक दिकास के लिये पहले सांख्यिकी सर्वेशण 
अनिवार्य है | सांद्यिको के चार मुख्य कार्य हैं| यद् मानव कल्याण का शाख 
है। जन-मंगलकारी राज्य की स्थापना में एवं थ्रभाव, बेकारी, बौमारी, 
फिल्ूलखर्ची श्रादि समस्याभों के हल में गणतोय सांख्यिकी (7000076- 
(0703) के सहयोग की विशेष आवश्यकता है। 

२४. . उपसंहार--पग-पण पर सांख्यिकी की श्रावश्यकता प्रतीत होती है, श्रतः 

देश के पुननिर्माण के लिए इसकी शरण लेनी ही पढ़ेगी। हसारे योजना 

आ्रायोग ने इसके महस्त को मान्यता दी है) 


प्रहमिक्ष- 


“सांब्यिकी” शब्द संख्या से बन्य है, मिसका आशय अंकों अथवा शाँव्डों से 
होता है। इस शब्द का पुक प्रादीन पर्याथवादी राय अंकमणित (908६6 
7700॥6070) भी है, क्योंकि पहले शासक अपने देश की पैदा त्तथा खाद्य पदार्थों 
की मात्रा के विषय में अजुमान लगाने के लिए संख्याश्रों का प्रयोग करते थे। सौ 
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शासत काल में आर्थिक व्यवस्था के दिपय में बहुत सी सामिग्री अंकों के रूप में 
एकब्रित करने की प्रथा थी । इसके बाद गुप्त-काल में भी अनेफ शासकों ने अंकों फी 
सहायता से देश की आर्थिक स्थिति का श्रजुमात लगाया एवं पुनर्निर्माण की दशा में 
अनेक प्रयत्न किये । केवल हिन्दू-कालल में ही नहीं, सुगल् शापतन काल में भी और 
विशेषतः अकबर के समय में सस्थाओं का काफी उपयोग होता था। डस युग की 
भपश्नाईने अ्रकवरी” शीरषेक पुस्तक इस बात की साक्षी है कि मुगल साम्राज्य में जन- 
सरया की गणना, सूल्य शृद्धि, मजदूरी झादि फे विषय में अंकों का ही प्रयोग होता 
था, भ्रतः स्पष्ट है कि प्राचोन काल से हो संस्याओों का उपयोग होता चक्षा भाया है। 
हाँ, यह अवश्य है कि अततीत-काल् मे संस्थाओं के उपयोग की सीमा अत्यन्त | सकुचित 
थी। केवल आधिक छम्न में ही इनका उपयोग होता था, सामाजिक शाक्लों में तो 
भ्रंकों का प्रयोग बहुत ही कम होता था, किन्तु ज्ञान एवं विज्ञान के विस्तार के खाथ- 
साथ, सॉख्यिकी का उपयोग एवं महर््र दिन दूनी रात चौगुदी उन्नति कर रहा है । 

सांस्यिकी के बढ़ते हुए महत्व का एकमात्र कारण हे, इसके ह्वारर भराप्त होने 
बाजी सत्यता (7८९80) जैसे-जैसे विज्ञान का विस्तार होता गया, सत्यता की 
आव्रश्यक्ता बढती चल्ली गई । विज्ञान की धादश्यकताओओं की पूर्ति के दो ही साधन 
हैं--सह्दी नाप लेने वाले यम्त्रों का डप्योग पृष सही ऑँकर्शो का उपयोग | वर्तमान 
विज्ञनन दे, शुग में अधिकांश व्यक्तियों को कुछ ऐसी घारणा है कि जो ज्ञान यब्तों द्वारा 
महीं नापा ज्ञा सकता भ्थवा ज्ञो सस्‍्याओं के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, 
उसे पूर्णतः विश्वासनीय नहीं कहा जय सकता। 

सांटियकी पृष इसकी रौतियों का उपयोग, अयोग और अजुसन्धान दोनों ही 
चेत्रों में किया जाता है | सांस्यिकी रीतियों (9६७६6॥64) 3०६॥०१8) से हमास 
ताखये उन रीतियों से है, जिसका उपयोग करके कारण-बाहुल्‍्प से भ्रभावित आँकिक 
पामिग्रा ((७80॥89ए8 ॥0809) का सम्रहण ((१0॥]७७809), वर्गीकरण 
((205800607), निश्चित सिद्धान्तों के अनुसार किया ज्ञा सके, निससे कि 
इच्छित सूचना आवश्यक परिशुद्धता (8 ९०प५७०५) के साथ प्राप्त की जा सफे। 

सांख्यिकी की निग्न परिभाषा में इसके मूल तत्चों का आभास मिलता है। 
"सारियकी वह विज्ञान है जो आंकिक दथ्यों के सम्रदण, पर्मोकरण और सारणीयन 
(7ोपांडध0ा) को ग्रोचर घटनाओं (एशशा0रशाह) की व्यवस्था, वर्णन ओर 
हुलना करने के लिए आधार मान कर उन पर विचार करता है ।" इसी प्रकार किग के 
शब्दों में--“सॉंस्थिकी प्रगणना (जाए्ाएा७00) या थ्रागणना सम्मह ((00॥86- 
07 रण ॥१870/8७9) फे विश्लेषण के परिणाम रूप से प्राप्त सामूहिक प्राकृतिक 
या सामाजिक गोचर घटनाओं का निर्णय देने को रौतियों का विज्ञान है” 
भारत की वर्तमान आर्थिक परिस्थित्ति एवं पुल॒निमोण की आवश्यकता-- 

चर्तमान युग हमारे देश के लिये सचमुष घुनर्निमोण एवं पुन्लंगदत का चुप 
(888 एप छि8९005/77७ 07) है । द्वितीय मडायुद्ध में भारतीय अर्धे-व्यवस्था के 
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शहरी चोटें लगी हैं| युद्ध द्वारा हुए घाव को भरने के अतिरिक्त देश के विभाजन से 
उत्पन्न समस्याओं को भी सुल्काना है । १४ अगस्त सन्‌ १६४७ की श्रधे राजि के 
पश्चात्‌ हमको स्वाधीनता मिली, किन्तु वह स्वतन्त्रता अपने साथ श्रार्थिक परतन्त्रता 
क्री अनेक समस्‍यायें भी लाई । देश की दायें बायें की उबेरा भूमि, थ्रधांत पूर्वी बंगाल 
तथा पश्चिमी परञ्ञाव भारत के बटवारे के फचस्वरूप पाकिस्तान के हाथ में पहुँच गई, 
जिससे श्रौद्योगिक विकाप्त को बडी छति हुई हे । जूट तथा कपास के कारखाने श्राज 
कच्चे माल के लिए तरस रहे हैं, उनकी गति धौोमी हो गई है शोर खाना, कपड़ा 
तथा स्थान, इन तीनों चोनों में उफलने था गई हैं | हमारा देश भादि काल से ही कृषि 
प्रधान देश रहा है, किन्तु थत्र इस बटवारे में कृषि उद्योग को गहरा धक्का पहुँचा 
है | शरणाधियों के श्रागमन से उत्पन्न हुई स्थाम की कमी भी अपने ढड्ढ की पुक निराली 
ही समस्या है । युद्ध काल में हमारे देश के उद्योगों की सशौनें अत्यधिक श्रयोग में 
लाई गई १ उनके परिवतंन करने एवं नई सशौनें लेने की भी पुक समस्या है । कृषि 
उद्योग की श्ति को पूरा करने के लिये भी हमे विशेष रूप से श्रौद्योगीकरण करने हैं। 
ओऔद्योगिक सगठन की प्राचीन प्रणाली को बदलकर एक नवीन योजना भौर विवेकपूर्ण 
हज्ज से श्रार्थिक वि्ा्त की ओर बढ़ना है | 


यद्यपि विभाजन के परिणाम स्वरूप भारत की अर्थ व्यवस्था के गद्दरी चोट 
पहुँची है, किन्तु फिर भी यह विश्वास के साथ कहा जा सकता हे कि भ्रपने प्राकृतिक 
प्रसाधन एवं आधिक सम्पन्नता के बल पर हम झाज भी विश्व के शिरीमणि दो सकते 
हैं। भारत एक धनाढ्य देश है, यद्यपि यहाँ के निवासी निध॑न हें । किसी भी देश के 
भार्थिक पुनरुधान के लिए जिन बातों की आवश्यकता होती है ये श्राय सब इसारे 
देश में उपलब्ध हैं । हमारा देश २ हजार भील लग्बा और लगभग १७०० मील चौड़ा 
है। देश के उत्तर में प्रहरी रूपी हिमाखय है, दुद्धिए में विशाल पढार है एव इसके व्ष 
स्थल पर विशाल उपजाऊ मैदान है, जिसमें पावन गगा एवं अद्यापुत्र समपरिवार क्रीदा 
करती हे ! मानसूनी जलवायु का यह क्षेत्र वास्तव में असौमित विकास का छात्र है । 
अपनी श्रज्ञानता, श्रशित्ता एव. रुढ़िवादिता के कारण हम अभी तक प्रगति नहीं कर 
सके। प्रिटिश शासन सत्ता के कारण हमसे विकास को अवसर ही न मिला । दम 
अपनी प्राकृतिक सम्पदा का सदुपयोग ही न कर सके, क्योंकि सचमुच में हमको इस 
बात का ज्ञान ही न था कि हमारी भारत माता में क्या क्या विशेषतायें दें। हमको 
दसका अनुमाव ही न था कि हमारे गसे में अपार सम्पत्ति छिपी है। हिम्माच्छादित 
शिखरों से निकलने वाली गया, यमुना, त्रह्मपुत्र एव इनकी सहायक नदियों का जल 
व्यर्थ बह कर सागर की शरण में चला जाता है ॥ इन नदियों के जल से एवं धन्य 
पबतीय प्रपातों से जल विद्युत की शक्ति उत्पन्न की जा सकती है। थभी तो हम श्रपने 
इस घन का केवल दूस प्रतिशत भाग ही उपयोग में ला सके हैं । इस प्रकार हमारे 
पद्चारी एवं पर्वतीय हेनों मे, छोहे, कोयले, मायका, मेगनीज श्रादि खनिनर सम्पत्तियों 
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के अपार भण्टार हैं । थ्रभी ऐसे झनेक स्पल हैं जदाँ अपार मात्रा में खदिज पदार्थ पाये 
जाते हैं, किन्तु उनका हमको ज्ञान नहीं है। 

कृषि के विकास के लिये भी अ्सौमित छेत्र हैं। नदियों अथवा वर्षा का अल जो 
व्यर्थ वह जाता है, उसको रोक कर सिंचाई की सुविधाओं में बृद्धि की जा सकती है| 
बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सकता है १ भूमि के कटाव के दालव पर विज्ञय 
पाप करझे णुदे उत्तर खाद एवं उन्नत बीज का अयोग करके कृषि उत्पादन में इृद्धि 
की ज्ञा सकती है । व्यापार, यातायात एवं सन्देश वाहन के खाधनों में भी विराल 
करने के लिये काफी गुज्ञायश दै | 


अन्य समस्याथ्रों के खाथ यह कहवा अनुचित न होया कि आज मारतीय 
उद्योगों में विवेकीकरण पक संदिग्ध आधार शिला पर स्थिति है। हमारे देश में केवल 
उन्हीं उ्योगों वा विकास हुआ है जो डपमोत्ताओों के लिये वस्तुओं का निर्माण करते 
है, पूँजीगति उदोगों का तो अत्यन्त भ्रभाव है, भतएव देश का आर्थिक पुनलेगठन 
करते समय उसे उद्योगों क्रे विकास पर अधिक ध्यान देंने की श्रावश्यकता है | रक्मस्मक 
उद्योगों की, जितका अत्यन्त भ्रसाव है, स्थापना तथा विकास भी नितान्त आवश्यक 
है। देश में उद्योगों का स्थानीयकरण भी युक्ति पूर्ण ढक्ष से नहीं हुमा दै। देश के 
किंचित भार्गों में सो उद्योगों का अधिक केन्द्रीयकरण है और अनेक स्थल ऐसे हैं जहाँ 
नेऊ मात्र भी विकराप्त नहों हुम्रा है । भ्राज कल उद्यार्गो के स्थानीयकरण में भी 
सामाजिक तथा उत्तात्मक परिस्थितियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है । चास्‍्तव में 
आवश्यकता ऐसी योजना की है जिसके भन्तर्गत देश की सर्वत्रोमुखी ्रयत्ति सम्भव हो 
तथा जिससे उद्योगों का उचित प्रादेशिक वित्तण होकर राष्ट्रीय सम्पत्ति का समानता 
से वितरण हो । झ्राज कल हमारे कुछ बडेनबडे उद्योग अस्त व्यस्त प्रसस्था मे हैं। 
हमारे अ्रधिकांश उद्योश व्यक्तिगत आधारों पर संगठित हैं । भारतीश साइस में भभी 
लक तत्पर-युक्ति और दूरदूशिता का श्रभाव है| वर्तम्ोन समय में इमारे भ्रौद्योधिरों के 
दिप्राग केवल निर्माण को लागर्तों, तत्सम्राव वस्लुश्रों के बाजारी मूल्यों और अधिकतम 
ज्ञार्भो की शोर छग्रे हुए हैं, जो कि उन्हें दतेमान प्रसाधारण सा पर अपनों 
चस्तुओं की बिक्रो से सिल्र सकते हैं । निशसत्देद जब तक वर्तसा/म साय रहती है, इस 
बिना खतरे के विर्वाह कर सकते हैं, रिन्‍्तु जैसे ही समुद्र, रेल, सड़कों और वायु 
यातायात की सुविधायें सरल हो ज्ायेगो । इन उद्योयों को विदेशों से एक सुब्यव॒स्थित 
स्पर्श का सामवा करना पढ़ेया, भ्रतएवं सचेत दोबूर इर्मे राष्ट्रीय घुनल्लंगठन के किये 
आयोजन करना चाहिए! 

उयर जित समस्याओं का सक्षेत किया गया है, वे वास्तव में देश के पुनर्दिमाण 
को समस्‍यायें हैं ॥ इन राष्ट्रीय पुन्निर्माण का प्रधान उद्देश्य है राष्ट्रीय झाय में जद्धि 
करना, देशवासियों का जीवन-सस्‍्तर ऊँचा करना एवं राष्ट्रीय उत्पदन को बढ़ानां। 
राष्ट्रीय उल्मादन को बढाने के लिये भूमि, श्रम, पूजी, साइस एवं संगठन थादि मित 
साधनों की आवश्यकता होती है, दे प्रायः सभी हमारे देश में विद्यमान हैं, किन्तु 
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भावश्यकता है सुचारू एवं वेज्ञानिक दड्ढ से घुनर्निर्माण के श्रीगणेश के | अस्तुत निबन्ध 
में हम राष्ट्रीय पुन्निर्माण के विभिन्न साधनों पर प्रकाश न डालते हुए केवल इसके 
मसूलाधार की ही विवेचना करेंगे। 
राष्ट्रीय पुननिर्माण में सास्यक्री का महत्त-- पु 
किसी भी देश के थ्रार्थिक पुननिमाण के लिए सर्च प्रथम यह जानना शावश्वक 
होता ऐ कि उसझे प्राकृतिक प्रसाधन क्या हैं ? प्राकृतिक प्रलावर्नों के झाधार पर ही 
योजना की दीवाल खडी की जाती है, अतः भारत के झ्रार्थिक पुनरुत्यान के लिए सबसे 
पहले सांख्यक्रीय स्वेरधण (8६903009/ 50९७५) की अ्र॒श्यकता है। जहाँ री 
श्रार्थिक नीति निश्चित करनी पदढती हे, सांस्यिकी का उपयोग झनिवाये हो जाता 
है । बिना वस्तु स्थिति का सत्पतापूर्ण श्रध्ययन किए बिना उसके सघटकों का उचित 
माप किए किसी भी प्रकार की झार्थिक नीति निश्चित करना सम्भव नहीं। आर्थिक 
आयोजन में तो बिना ऑकडो का पूरा-पूरा ज्ञान हुए कुछ भी नहीं किया जा सकता ) 
आयोजन के प्रारम्भ से अन्त तक सिवाय झ्राँकडों के सम्रदण, विश्लेपण भर निर्वाचन 
के कुछ भी नही है। यही कारण है कि आजकल झ्थशास्त्र की एक नवीन शाखा बन 
गईं है जिसमें गणितीय भर्थशास्त्र और गणितीय सांख्यिकी का [प्रयोग द्वोता है... इसे 
इकोनोमैट्रिक्स (0007070807705) कहते हैं। इस नवीन विज्ञान के श्रस्तगंत 
अ्रध॑शास्त्र के नियमों और सिद्धान्तों को गणितीय रूप में रखा जाता है, जिससे कि उन 
का भाप सम्भव हो सके । यही नहीं सास्यिकी का उपयोग अन्य श्रनेक विज्ञानो में भी 
होता है। समाण-शास्त्र, जीव-शास्त्र, शिक्षा-शास्त्र, स्वास्थ्य विशान आदि ऐसे अनेक 
दिपय हैं जो सांस्पिकीय रीतियों का उपयोग करके लाभ उठाते हैं| वास्‍्तव में किसी 
भी प्रकार की योजना बिना भाँकड़ों को सहायता के सम्भव नहीं है। किन कछोत्रों को 
अ्रविक प्रोत्साहन देना है, कहाँ श्रावश्यकता से श्रधिक व्यय हो रद्दा है आदि समस्याओं 
के उत्तर, बिना सास्यिकी के अ्रसम्भव है | इसके साथ-साथ यह्द ज्ञानवे के लिए कि 
किसी विशेष क्षेत्न में कहाँ सक'सफलता मित्री है, सास्यिकी का उपयोग करना ही पड़ता 
है । यह बात कल्पनादीत है कि बिना ऑँकर्डों की सहायत! से कोई योजना सफ्तीभूद 
हो जाय । पूर्णरूप से आयोजित अर्थ-व्यवस्था में भी भ्रकों श्रथवा सांख्यिकी का उपयोग 
श्रनिवाय है 
सांसिप्रकी के चार सुख्य काये हैं:--प्रथम, सांस्यिकी द्वारा जटिल भौर अधिक 
सख्या में प्रस्तुत तथ्यों को सरल थौर सुविधाजनक रूप में उपस्थित किया जाता है। 
सांड्यिकी का दूसरा काये सरल और सुविधाजनक रूप में अस्तुत की गई सामग्री की 
चुलना करना और उसके बौच गणितीय सम्मन्ध स्थापित करना है। सांख्यिकी का 
तीसरा काये तथ्यों को यथार्थ रूप में रखना है। सांख्यिकी का चौथा कार्य दूसरे 
विज्ञानों के नियमों को सुझाव देना और उनकी परीक्षा करना है। इस सम्बन्ध में यह 
लिखना अनावश्यक न होगा कि सांख्यिकी का प्रयोग वर्तमान वस्तु-स्थित के विपय्र में 
विश्वसनीय आ्रगणन करने में तो होता द्वी है और इसके साथ-साथ भविष्य की 
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स्थितियों के विपय में पूर्वाुमान करने के लिए मी दोता है। किसी भी घटना के 
पखिवतेनों को दीक रूर से समझने के लिए सारियकी का उक्योग किया जाता है | 

वर्तमान काल में सारिपकी का क्षेत्र अधिक व्यापक हो गया हे | हमारी जन- 
म्रिय राष्ट्रीय सरकार का प्रमुख उद्देश्य जव-म्ज्झकारी राज्य की स्थापना करना है । 
ऐसे राज्य के अन्दर्गत बीमारी, वेझारी, गरोबी, फिजूलसर्ची, पारखरिक सर्घा श्रादि 
दोप नहीं होते । इन दोपों का निवारण करता ही कह्याणकारी रफ्य का प्रसुख उद्देश्य 
है । हमारे भारत देश में बीमारी, बेरोजगारी एवं दरिद्रता का दावव रौद्ध रूर धारण 
किए हुए है) इस सस्वस्व में पास्तविक स्थिति का पाएँ ज्ञान भाप्त करता हे और 
तत्पश्चात्‌ जन-कल्याए के लिए पूक्त योजना बनानी है ) केन्द्रीय सरकार एव राज्य 
सरकारों कौ बार चार जनता को आर्थिक एवं सामाजिक दशा की सच्ची जानकारी के 
जिये सर्वेरुण करने पइते दें भौर इनसे आप्त सामग्री का विश्लेषण करके इन कारणों 
को दूर करने के रुपायों का अनुमान करना पडता है। इस काये में सारियक्रीय से 
सचप्तच बडी सहायता मिज्नती है | यही कारण है कि आज्षकुल सारियकी को हम 
माजष कक्पाणए का अक्शास्त्र कहते हैं । 


पूँजीबादी भर्थव्यवस्था के अन्तर्गत, जैसा कि भारत में हे, उत्पादन व्यक्तिगत 
रूप में होता है और ऐसी परिस्थिति में सास्यिकी का उपद्योय शआावर्यक हो ज्ञाता 
है। प्ष्येह उ्पादक को वस्तु की साँस का अनुमान लगाना पइता है। इसके साथ- 
साथ उसे अस्य अतिस्पर्धी पस्नुओं के मूल्यों, व्यक्तियों के रूचियों के प्रभाव आदि का 
भी श्रनुभात लगाना पडता है। यदि दह इन सत्र पर विचार न करे तो उसे हानि 
की श्राशका रहती हैं। कोई भी व्यापारी दिना इन पर विचार क्यि सफल नहीं हो 
सकता, अ्रत- स्पष्ट है कि च्यापार एव बारिय्य के घन भें, जिसमे भारत वो विशेष 
रूप से भ्रगति करनी है, सांसिएदी का सह विर्दिशद हो जाता हे । यही काए्ण हे 
कि क्भी-कम्ी सांरियकी को व्यापार छा प्राण भी कहते है। बीमा कम्पनियों के लिए 
भी ओर विशेषत्ः ज्ञीयन बोमा कम्पनियों के लिए (जिनका राष्ट्रीयरण हमारो 
सरकार ने कर लिया है ) सारिय्की अध्यावश्यक ३, क्योंकि उतका पूरा कार्य सता 
से किये गये आगण9वें पर हो निर्भर करता हे ! 


हमारी सामाज्ञिऊ क्रीतियों को दूर काने के लिये भी सॉरियकी का उपयोग 
निया है, उउझरफर्थ शराब रीना भोर निर्धनदा का सम्पन्य अथरा जुवेशणी और 
दरस्धिता का सम्बन्ध आदि सारियकी को सहायता से ही अ्ष्ययन किये ज्वा सकते है। 
इस प्रकार से किया शाया अ्रध्ययम कानून बनाने के काम में भी थ्रा सकते हैं। सापिएकी 
के गुण कहाँ तक गाये जाये, श्रच्छे राज्य भबन्‍य के छिए भी इनझ डप्थोग करना 
पडता है। राम्य का आप, ध्यर, शासन की कर नीति आदि विविध दिपपों को भल्ती 
प्रकार समझने के लिये सारियकी की शर॒ण लेना भ्रावश्पक है। सइकों को लम्बाई, 
परार्ग के स्थान दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में सांग्पिको के बिना भहों जाना जो सकता । 
सहेप में, सम्पूर्ण राजवीति सांरियडी पर ही निर्भर करती है। जन-सरया एव भोज्य 
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पदार्थों के उद्यादन में वृद्धि का तुलनातव्मऊ ज्ञान सांप्यिकौ के द्वारा ही सम्भव है। 
सांग्यिकी के द्वारा अन्य विज्ञार्नों के नियमों की वास्तविकता का भी पता लगाया जा 
सकता दे । 
उपसंहाह-- 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि आधुनिक युग में सांटियकी क्तिने महतशाली 
पद पर आसीन है | पय पंय पर सांरियकी की श्रावश्यकता श्रतुभव होती है। वास्त- 
विक्ता की सांरियकोय रीतियों द्वारा समझने का प्रयत्न बढ़ता ही चला जा रहा है। 
इपत बात की पुष्ट झितनी श्रव्रिक् सरया में सम्रदीत सामग्री और उसझ द्वारा प्राप्त 
आंकडे करते हैं) भारत सरकार की प्रथम एवं द्वितीय पच-चर्षीय बोजनाओं में भी 
ओँकर्डा के मदरद को प्रधावता दी गई है । सच बात सो यह है कि जिस समानवादी 
समाज का हम निर्माण करने जा रहे हैं, उसकी शझाधर शिला सारियकी ही है। 
यदि इस श्राधार शिल्ला के निर्माण में सावथानी एप ईमालदारी से काम तल किया 
गया, तो सफलता मिलना कठिन हो सकता है। हमारी राष्ट्रीय सरकार इस समस्वय 
में काफी सचेव है भौर हर्में विश्वास है कि देश के धुनर्निर्माण की दशा में जो भी प्रयक्ष 
किये जायेंगे, वे सफल होंगे । 


( ३७) 
सामुदायिक विकास योजना एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा 
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रूपरेसा-- 

2... आरम्तिक्‍--भारतपर्ष ग्रोर्वों का देश है। इसकी अधिकांश जन-सप्या कृषि 
पर निर्भर है। यह एक घनाऊध देश है जिसके नियाली निर्धन हैं। सारत की 
सी श्रार्थिक प्रगति के लिए मझ्रामीश क्षेत्रों का विझास करना झ्रावश्यक है। 
यह विकास सामुद्राप्रिक योमना्ों द्वारा सुलूम है। 

२. सामुदायिक विक्राप्त योजना का अर्थ--सामुदुयिक विकास योजना वास्तव मे 
बहुमुबी श्राघार पर झामीण विझाम की एक विस्तृत योजना है। 

हैं, भारत में सामुदायिक विक्रास योजनाओं की आवश्यक्नता--देश के आर्थिक 
घुतसंद्वठत के लिये एवं मुख्यतः प्रत्मीए फत्रें को सफलता के लिये साझुदाध्यक 
विकास योजलायें झ्रावश्यक हैं। यह जीत्रन के प्रश्येक क्षेत्र तक विस्वृत है| 
इस योजनार्मा का शिक्षात्मक महर्त्र भी बहुत है। 

४. साउुदायिक् रिक्रात्त योजनाओं का उद्ढेश्य--इन योजवाओं का प्रशुस उद्देश्य 
क्षेत्र के मानव और भौतिक सावनें का पूर्यतः विकाल है । समी दिशाओं मे 
विकास करने के हेतु समाज के लिये भोजन, स्वास्थ्य तथा आवश्यक ज्ञान 
प्राप्त करना हो इनका उद्देश्य है । इससे खोयों को अपने पेरों पर खड़ा होना 
आता दै। 

थू, योजना का रम्स--१६ अगस्त सन्‌ १६४७ को हर्मे स्वततन्तता सिलों। 
ग्रामीण चेत्रों में स्वतन्त्रता की आदाज पहुँचाने के लिये एप ग्रामयाल्ियों का 
जीवन रतर ऊँचा करने के लिये सामुद्राग्रिक विद््ल योजनाओं का आशश्रत्र 
लिया ग्रया है। 

9... कार्य क्षेत्र--निम्वलिखित प्रसावश्यक कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया गया दै 
पेती तथा उससे सम्बन्धित अन्य कार्य, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, 
व्यवस्था अवन्ध, सूद निर्माएं तथा लोक-कल्थाण | २ अक्टूबर सन्‌ र६श२ से 
योजना का प्री सणेश हुआ | २६ सामूहिक विकास योजनायं देहातों को 
जीयन प्रदान करने लिये श्रारस्म की गई | 

७. राष्ट्रीय विस्तार सेगर---अच्द्ूबर सन्‌ १६९३ से राष्ट्रीय विस्तार लेवा आरस्म 
की गई, जिसमें सामूहिक कार्यक्रम को भी सिल्ला दिया गया है| कार्यक्रम की 
प्रगति--आरम्भ से उच्चति 

८. निफर्ष-लोक-कद्याण राज्य की स्थापना में यह दोजनामे आरो सहयोग देंगी । 


४१३ | 


आरम्पिक-- 

आरतवर्प एक गायों का देश है, जिसकी र० प्रतिशत जन सम्या आमीण 
ज्यों में ही निवास करती है। कुल जन-सल्या का लगभग ७०१ भाग कृषि पर निर्भर 
करता है, श्वत देश की किसी भी श्राथिक योजना में हम अपनी भ्र्व्यवस्था की इस 
विशेषता को भुला नहीं सकते । हमारी झ्रार्थिक सम्पन्नता तब तक सम्भव नहीं, जब 
सक कि हमारे आमीण क्षेतों में सम्पन्‍्नता उत्पन्त नहीं होतो | ग्रामीण विकास के बिना 
एक शसिशाली तथा सम्पन्न भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती | कृषि विस्तृत 
आ्रमीण विकास की एक श्रावश्यक अग के रूप में ही मदरव॒वूर्ण हो सकता है। राष्ट्रीय 
थोजना कमीशन ने भी इस सत्य को स्वीकार किया है कि--.“पुऊ निश्चित सीमा के 
परे इसे स्वतत्र रूप में नहीं बढाया जा सकता हे, क्योंकि इसकी प्रगति ग्रामीण छत्रों 
में एक अग्रतिशील दृष्टिकोण के विकास पर निर्भर करती है। श्रतए्च भविष्य में सग 
ठित प्रगति तभी हो सकती है जबकि कृषि विकास के साथ साथ विस्तृत ग्रामीण विकास 
योजना को भी कार्या७न्वित क्या ज्ञाय । 
सामुदायिक विक्ञत्त योजना का झर्थ-- 

सामुदायिक विडासे बोजना वास्तव में बहुमुखी भ्रावार पर ग्रामीण विकास की 
पर विस्तृत योजना है । यद् सचमुच सामुदायिक विकास की एक क्रिया है। लायड 
छुक के अनुसार एक समुदाय “जन ससया का पुक ऐसा सम्मह है जो एक मिले हुए 
भरद्देश में रहते हों, जिसका एक सामहिक अनुभय द्वारा धफाकीकरण हुआ हे, जिसके 
कुछ श्राघार हों, सेवा संस्थायें हो, जिसको अपनी स्थानीय एकता का ज्ञान हो श्रौर 
जो सामूहिक रूप म॑ कार्ये कर सकते हो | जिमेरन के विचाराजुधार--“समुदार्यीं में 
कुछ विशेषताएँ उत्पन्न हो जाती हैं उनमे उद्देश्यों का इस प्रकार एकाकीकरण हो 
जाता है कि व्यवहार प्रणाक्तियाँ वन जती है|? श्री लोश गोह के शब्दों में--“सासु 
दायिक योजना गहन विकास की ओर एक संगठित तथा झ्रायोजित प्रयक्ष है। श्री 
सै-डरसन के अरज्ुसार--' सामूहिक संगठन उन उद्देश्यों को प्राप्त करने, जो सामूहिक 
कल्थाण के लिए आवश्यक हैं तथा उनके श्राप्त करने के सवात्तम उपाय दोनों को ही 
डपस्ठय करने की एक कार्य विधि है। सक्ष प में हम यह कह सकते हैं कि सप्सुदृयिद्ध 
विकास योजना सामूहिक रूप में सामुदायिक संगठन के विकास की एक आयोजित 
प्रणाली है, जो निर्देशित होती हैं तथा एक निश्चित योजनानुसार सम्बद्ध विधि से 
चलती हे । स्भाव से ही यह एक बहुमुखी योजना है। एफ प्रफार हम यह भो बह 
सकते हैं कि यह सरंकार औझौर जनता के सहयोग के आचार पर झामीण हंत्रों के हो न्र 
बर्ची नियोजन का एक विशिष्ट रूप || । हमारे देश में ऐसी योजगार्थों का निर्माण इसी 
दृष्टिकोण से किया गया है कि निवांचित ग्रामीण होनों का विकास करके श्रार्धिक 
जियो जन के विस्तृत उच्दरय को प्राप्त किया बाय | 
भारत में धामुदायिक विक्रात योजनाओं की आवश्यक्ता-- 

सामुदायिक विकास योजनाओं छी ग्राउश्यकता के सम्स्थ में भारत में इस 
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योजनाओं के एडमिनिस्ट्रेदर श्री एस» के० बे० ने लिखा हे कि---/हमारे समान और 
समुदाय में वैसा ही सख्दन्य हे जैसा कि बंगोचा और बन में होता है) चन से सभी 
प्रकार की वनस्पति द्वोती हे, किन्तु बढ अ्रआयोजित (एफ्रक्रौद्याव०0) द्वोता हे ! 
बू्चों का उत्पादन क्रम-चद्ध रूप में किसी योजनाजुधार नहीं दोता, किन्तु इसके विए- 
रीत पएुक बगीचे में दु्चों का उत्पादन योजनाजुसार एवं क्रम-बद्ध होता है। बगीचे 
का अत्येक पौधा इस सिद्धान्त पर बढ़ता है कि जियो तथा जीने दो ए” थागे चलकर 
श्री दे मे कहा है कि “वर्तमान स्थिति में सामुदायिक योजनाश्रों को उसी प्रकार चालू 
करना है जैसे कि युद्ध काल में कार्य खचालन होता हे । हमारे देश में अपार माघा में 
प्राकृतिक साधन हैं तथा एक विशाल जन-सेना है। श्रावश्यकता केवल इस बात की है 
कि चकबर्तोी से को समाप्त किया ज्ञाय, यह नहीं हो सकता है? के स्थान पर यह 
यह होगा चाहिए कि यह हो सकता है झौर आवश्य किया जायगा ९! भ्ुुजायें इसको 
का सकती हैं। भुजायें इसे करने का श्रभ्यास्त प्राप्त कर सकती हैं। ऐसी दशायें उत्पन्न 
की जा सकती हैं क्रि यह किया जा सझे ! यह तीवों विश्वास फिर से उत्पन्न कर देने 
की भझरवश्यकता दे और इनके पीछे ऐसी इच्छा शक्ति रहरी चरहिएं, जो बिजली की 
कंद्क से भी बलवान हो | 

इस भ्रकार देश के झ्रार्थिक पुनसेड्ढन के लिये सामुदायिक विकास पोजना की 
विशेष श्रावश्यकता है । यदि हम ग्रपमीण छतन्नों की सम्पन्नता चाहते हैं तो इसका एक 
मात्र उपाप सामुदायिक योजनायें ही हैं। ऐसी योजना जीबन के अ्श्येऊ क्षेत्रों तक 
विरदृत है, जिस शिक्षा, स्वास्थ्य, चिक्त्मा, कृषि, उच्चोग, सामाजिक कार्य आदि 
सभी सम्मिलित हैं । आम वाक्षियों का जीवन ध्तर ऊँचा करने में भी ये योजना 
काफी खीमः तक सहायक होंगी । यदि सच्चा सामाजिक सुधार करना है, झाम-वामियों 
को आदर्श नागरिक पमाना है, सो गाँवों को अच्छा, साफ और रहने योग्य भ्रनाना 
झावश्यक है। इसके अतिरिक्त खाद्य सम्रस्या का समुचित हल करने के लिए एवं 
श्रार्थिक स्वावदम्बता भाप्त करने के लिए भो साम्दाथिक योजनाओं का विशेष सहरय 
है। यही नही, सामुदायिक योजना का शिक्षास्मक महस््व सी बहुत है, क्योकि उनके 
द्वारा कृप्ों में यह विर्वास उत्पन्न किया जा सरुता हे कि दे धपने सामूद्दिक प्रयक्षों 
द्वारा अपनी दुशान्मों को सुधार सकते है। यह योजवार्य प्रम्मचासियों के लिए एक 
आदर्श स्थापित कर सस्ती हैं शव पथ-प्रदर्शक्ष के रूप में उन्हें सदैव कल्याण के मार्ग 
कौ झोरे प्रम्मसर कर्ता रहेंगा। 


सामुदायिक विक्मत्त योजनाओं का उद्देश्य-- 


भारत सरकर द्वारा प्रकाशित सामुदायिक योजना की रूपरेखा इसका उद्देश्य 
निगन प्रकार से बताया गया है--“सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य होया, 
गौज़ना के अन्दर्गठ आने वाले छे्र के पुरफों, स्तियों एवं वर्चो के ज्लीवित रहने के 
प्रधिकार में, एक सार्ये अदर्शक स्थवस्थः के रूप में, सेवायें अदान करना, पर कार्य क्रम 


की भारस्मिक पअग्रस्था में इस उद्देश्य की पूर्ति के मुख्य साधन--खाद्य की श्रोर सर्च 
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अथम ध्यान देना है ।”” इस प्रकार सामुदायिक विकास यौजना का प्रमुख उद्देश्य छत 
के मानव और भौतिक साधनों का पूर्णतः विकास है | मिस्टरोवि्सन ने, जो भारत में 
टेबनीक्ल कोपरेशन फॉर इम्डिया के सचालक हैं, नीलोखेडी में एक भाषण देते हुए कहा 
था कि भूख, बीमारी भर अक्लानता मनुष्य जाति के सबसे बडे झात्रु हैं | उन्होंने आगे 
कहा कि सामुदायिक योजनाओं का उद्दश्य सभी दिशाओं में विकास करने के हेतु 
समाज के लिए भोजन, स्वास्थ्य तथा श्रावश्यक ज्ञान उपलब्ध करना है। इस प्रकार 
योजना का प्रारम्भिर उद्देश्य यही है कि लोगों को अपने पेरों पर खडे होने में सहायता 
दी जाय तथा कुछ विशिष्ट छुत्रों में योजदा को सफल बना कर गहन आधार पर 
आधिक डद्नति का झर विकास किया ज्ञाय | 

वास्तव में सामुदायिक योजनाओं का विचार राष्ट्रीय योजना कमीशन की उपज 
है । पच-पर्षीय योजना की प्रारम्भिक रिपोर्ट में बताया गया था कि “गहन छषत्रों में काम 
करने से श्रनेऊ लाभ श्राप्त होते हैं। यदि उन्हे छोटे से क्षेत्र पर व्यय किया जाय, तो 
सोमित साधनों से ग्रधिक झच्छा फल्न प्राप्त होता है । गहन छोत्रों में शासन सम्बन्धी 
कुशलता भली प्रकार प्राप्त की ज। रुक्ती है, क्योंकि एक और तो निश्चित साधन 
निर्धारित किये जा सकते हैं झर दूसरी औोर उत्तदायित्व निरिचत किया जा सकता 
है” * ४ “' ग्रामीण विकास में भावी नीति विशिष्ट क्षेत्रां का गहन विक्रास होना 
चाहिए ।”' रिपोर्ट में भागे बताया गया है कि---“कार्य-विधि यह है कि ऐसे क्षेत्रवर्तोय 
बगों का जिनमें एक सीमित मात्रा से कुडु परिवार मिल जुल कर पास ही पास रहते 
हों, स्वय शास्नीय तथा सहकारी इकाइयो में सगठित किया जाये, जिससे कि उनके 
सामूहिक हिलों की उन्नति हो। साधारणतः सामुद्दिक सरठनो का निर्माण, सच(ल्तन 
तथा प्रवन्तक्षेत्र समुदाय को ही करना चाहिए, किन्तु प्रारम्मिक भ्रव॒श्था में ऐसे भ्रान्दो- 
को का श्री गणेश राउप द्वारा किया ज्ञा सकता है।” 


योजना का धरम्भ-- 

१७ अगस्त रूनू १६४७ की ठोक आ॥राथी राश्रि को स्व॒तन्त्रदा का बिगुल बज 
उठा । विदेशी शासक विदा हुए । देश के नेताओं ने विदा होने वाले शासकों से देश 
की बागडोर सभाली । वे शासन कार्य से अनभिज्ञ थे। पुराने शासन निपषुण ह्लोग 
चले गये और इस परिकतन से देश का शासन प्रबन्ध उन लोगों के श्रनुभवों से बचित 
हो गया | इसके अ्रतिरिक्त देश का जो शासन प्रबन्ध तलवार के बल पर चलाया जा 
रहा था, उसे नव-स्वतन्त्र जनता की सेवा के योग्य बनाया जाने की महान सम्तस्पा 
भीथी। 

स्वतन्त्रता के पूर्व कुड़ वर्षों में द्वितीय विश्व युद्ध ने देश की ग्रार्थिक स्थिति पर 
भारी बोफा डाला था। रेल, डाक, तार तथा उत्पादन के समस्त साघन समय के साथ- 
साथ नप्ट-अ्रप्ट हो गये थे। इस्हें बदलने और ठीक करने की भति श्रावश्यकता थी। 

विश्व व्यापी कलेश के साथ-साथ ही धन के फैलाव ने देश की श्रार्थिक स्थिति की 


खोखका कर दिया । 
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देश के समझ भयकर और आवश्यक समस्याएँ थीं, किन्तु साघन सीमित थे | 
विदेशी शासऊं के चले जाने के पश्चाव्‌ सौभाग्य से नव भारत इस योग्य था कि वह 
अब अपनी उदच्चति के लिए योजनायें बनाये और खोक कस्यव्य राज्य की स्थाएता के 
लिये आदश्यकतासुसार अरने उद्देश्य बना धक्के । इस लय को सामने रख कर स्थिति 
के अनुकूल पहक्ती पत्ष वर्षीय योजना बनाई गई--एक ऐसी योजना जिसमे मानवीय 
कथा भौतिक आदि समस्त शक्तियों का प्रपोग होकर देश में समृद्धि का बुज्ञ लगाया 
ज्ञा सके | इप श्रध्योजन में बहुत सी योजनायें सम्मिलित थीं, जिनमें अधिक घन को 
व्यय करने, विशेष अरार के औमार ओर आधुनिसन्यन्द्र-कश विज्ञाव की आवरपरूता 
थी। ऐसी परिस्थितियों में केवल वेतन भोग कर्मचारियों के असिरिक्त जनना को भाग 
सेने का अ्वपर नहीं मिला । वास्तव में स्वतस्ध॒ता उन भ्रधिकारों एवं कर्तव्यों सहित 
सभी के क्लिप थी, समस्त बड़े-बड़े गगरों में राष्ट्रीय ऋूण्डे लद॒राये गये, किन्तु दूर 
स्थिति देहातों में जहाँ करोडों की सस्या में लोग भूसे जीवन व्यतीत करते हैं, ऋन्‍्ति 
की सूचता न पहुँची थी। इस सन्रेह को उन तक ले जाना औौर समृद्ध, देश की नींद 
रखने के किये एक नई व्यवस्था सामूहिक योजना बनाई गई । जनता का श्रपना एक 
झायोजन जनता दृगरा जनता के दिए बनाया यया | 
सामुदायिक विकास आयोजन का उद्देश्य था--जनठा अपनी ससद्धि शोर 
डच्नति के लिए. एक व्यवस्था बताये । जनता का रुफान गगरों और कुछ विदेश की 
ओर होने के कारण देद।त श्रधिक पिछुड गये थे, इसलिए इस काये क्रम का सब 
दिशाओं में फ़ैलना भ्रावश्यक था! 
कार्य क्षन्न-- 

निम्नलिखित परमावरयक कार्य क्रमों को कार्योन्दित किया गया ++ 
(के ) सेती तथा उससे सम्बन्धित अन्य कार्य-- 

(१) भूमि को डपजाऊ बनतना और सिंचाई के छोटे छोदे कार्य । 

(२) ऋच्चे बीज, खेत! की सुब्यवस्थित-यन्त्र कला, पशु चिकित्सा, खेती 
के सुघरे हुये झोजार, चीजों का क्रम विक्रय, ऋण की सुविधाओं, पशु- 
पाक्षन तथा नस्क सुधरने के केन्द्र, भूमि ठथा खाद्य का अमुसन्यान । 

(३ ) मोताशय, फलों और तरकारियों की खेती, बन लगाने का विकास 
ओर भोजन का सुधार । 

( सर) यातायात्र-- 

सइकी का प्रबन्ध, यातायात, यन्त्र ट्रास्सपोर्ट को उन्नत करना, जहाँ पशुओं 
का याताय्रात तथा अन्य कार्यो के लिये उनका प्रयोग किय्रा जाता है, दहाँ उप कार्य 
की रक्षति करना । 
(ग) शिक्षा-- 


नि शुल्क, अनिवाये प्रारम्भिक शिद्दा, हाई स्कूल और मिद्दिल स्कुल, सामानिक 
शिक्षा ओर वाचनालयों का प्रबन्ध करना ६ 
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( घ ) स्वार्थ्--- 

सफाई और जन स्वास्थ्य की र'वस्था, रोगियों की चिकिप्सा, बच्चा होने से 
पहले और बाद की देस माल ठथा दाइयों की व्यवस्था करता | 
(ड ) अशिक्षए-- 

(१) विद्यमान कारोगरों के स्तर को नवीन अध्ययन द्वारा ऊँचा करना । 

(२ ) खेतिहरों, विस्तार काय॑ सहायकों, निरीक्षकों, कारीगरों, प्रबन्धकों, 
स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य कर्ताओं और अफसरों के प्रशिद्रण का प्रबन्ध 
करना । 

( च) व्यवस्था प्रउन्ध-- 

देहाती प्रदेशों में बेरोजगारी को दूर करने के लिये सहायता देना तथा श्रधिक 
से भ्रधिक व्यवसाय दिलाने के लिये-- 

(१) छोटे तथा मध्ययम स्तर के धरेलू उद्योर्गों का विकास करना | 

(२) श्रायोजित वितरण, व्यापार, सहायक श्र कल्याण लेवाशं द्वारा 
व्यवसाय दिलाने का प्रबन्ध करना $ 

(छ ) एह-निर्माए-- 

देहाती तथा नागरिक प्रदेशों मे मकानों के आधुनिक डिप्रायथन श्रीर नप्शे 
सैयार करना) 

(ज॑ ) लोक स्ल्वाए-- 

(१) स्थानीय कलाकारों की सुलभता भर सरस्कृति के अ्रभुधार साम्ृहिक 
मनोरक्ञन की ब्यचस्था करना, फिल्म द्वारा शिक्षा देना और मनोरक्ञन 
कराना | 

(२ ) स्थानीय तथा श्रन्य खेलों ओर मेलों का प्रबन्ध करना । 

(३ ) सहकारी समितियों और पश्चायततों द्वारा जनता के आर्थिक तथा नाग 
रिक आन्दोलत का सगठन करना। 

२ अक्टूबर सन्‌ !६५२ से योजना का श्री यणेश-- 

२ अक्टूबर सन्‌ १६९२ को महात्मा गाथी के जन्म दिव्रप्त के अवसर पर ९३ 
सामूहिक विडास योजनायें देहातों वो जीवन पदान करने के लिये आरस्म की गईं । 
राष्ट्रपति ने इस ब्यवस्था का उद्घादन किया और प्ररान मन्त्री ने दिल्‍ची के समी 
एक योजना में सम्मिलित एक गाद की सडक बनाने के काये में मिद्दी की टोकरियाँ 
डठाई । इस प्रद्धार यह काये पस्स्त हुआ राज्यों के मुस्य मंत्रों और पतिप्डित 
लोगों ने सइयोग दिया तथा कटिवद्ध होकर इस पवित्र काय में जुट गये। हमारे 
लण्भाशील और भीरु ग्रमोण पढले तो चकित हुये, उनके लिये यह एक श्रक्नाघारण 
बात थी, किन्तु शीघ्र ही उ हने द्वाथ बटाना आरूम कर दिया। सहकें बनने छा्गी, 
नये स्कूल और सामूहिक फेल्द तथा चिकिप्सालय देखते ही देखते खड़े दो गये। 
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स्थान-स्थान पर खेती-परदर्शब-फार्म, पथ वेश-रृद्धि और बनावटों बोज बोवे के फेक 
कर्लों भौर तरकारियों के बगीचे तथा कुचत्रारियाँ खगने त्गीं । 

याद में नये कुये बनाने और पुरातों की दशा सुवारने, गढ्षियाँ और न्ियाँ 
बनाने के कार्य ने एक आन्दोलन का रूप घारण कर लिय्रा। झामीण, बिन 
पुरुष और छियाँ, छछ भौर युवा सभी सम्मिल्रित थे, समूर्दों में भराकर इस 
पविन्न काये में हाथ बंटाने लगे । विदेशी शासकों के समय ब्ये सरकारी कर्मचारी 
जता कौ धराँखो में खटकते थे, भ्रत्याचार काने और दुब्राव डालने को जिने पर शंका 
की जानी थी, चत्र वे पुर नये रूप में जनता के सामने आने लगे थे। भत्र तक इन 
लोगों का जनता ले कोई सम्पक्त नहीं था, कित्तु अब बे उनके साथ मिलका एुड नये 
युद्ध में उतर ध्राये थे । यह युद्ध देश के तीन शब्रुऑं--भूख, रोग ग्रौर भ्रज्ञान से 
बिस्द्ध था, जो देश को चारों शोर से पेरे हुये थे । 
राष्ट्रीय वित्वार सेवा-- 

प्रथम ६६ योजनाओं के काम-काम के साथ कार्यक्रम को ओर फैशने को 
आवरधकता पड़ी ) यह अजुसत्र किया गया कि लामइायक बनाने के लिये इस कार्यक्रा 
को अवश्यमेर समस्त देश पर लग्यू करना चाहिये । दूसरे यह कि शाप्तन का एक 
ड़ बन खाये । दोनों आवश्यकताशरों को पूरा करने के लिये भारत सरकार ने अवटुबर 
सम्‌ १३३३ में राष्ट्रीय विस्तार सेवा आरस्म की, निर्मम सासूद्विर कार्यक्रम को भी मित्र 
दिया गया । इस भझार अवदूबर सन्‌ ६६२३ से ये दोनों कार्यक्रम, भर्वात्‌ सादूदिक योजना 
तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा एक ही साथ कार्य कर रहे हैं। सर्व प्रथम परेशों की 
राष्ट्रीप विस्तार चेत्र के लिये चुना जाता है । इसमें से कुछ प्रदेशों को सामूहिक योजना 
में घताई गई घातों के पड़े स्तर पर उन्नति फे (जिये आंक लिया जाता है; इस प्रकार 
के चुनाव का प्रमाण यद है कि उप अरेश के लोग अपनी प्रसक्षता से कार्य करने के 
लिये कितनी श्रघिक्र संरया में उत्पाद के पाय श्रागे के हैं । 

देश की कुल आमीए जन संरपा के है भग पर यह योजनायें लाए हो जाये, 
यहा श्रायोजन का प्रथम ध्येय था; धग्रेश सन्‌ १६५६ तक छरप क्षेत्र, जिनमें लगभग 
६६,२६२ गांव हैं शोर जिनको जन-सरपा लगमग ६ करोड़ २२ लाख हैं, इस फार्यत्रम 
में चुने गये । इनमें से ३९,६९७ ग्राम, जिनकी अक-संय्या २ करोड से श्रिक है, 
सामूहिक कार्यक्रम के भाधीन आते हैं भर ४ करोई १८ लाख जन-सेस्प्रा के ६६,३३१ 
गांव राष्ट्रीय विस्तार प्रोप्राम के अधीनस्त हैं । इस प्रकार इन दोनों मिश्रित कार्यक्रमों 
से भारत के प्रत्येक £ गाँव में से १ गांव इससे पूरा-पूरा लाभ उठा रद्दा है| यद्यपि 
देहाती हुल जनससंग्या का है साग इस कार्येक्म से बाहर है, तथापि फ़िर सौ हमारा 
लषप कुछ कम आश्चर्यजनक नहीं है । हमारा देश एक उप-महाद्वीप है और इसकी 
चार्थिड दशा ऐसी नहीं है कि उच्नत्ति के काये को ओर अधिऊ वार जोड़ सह। इसे 
अजुभव काते हुये भारत सरकार ने द्वितीय पंच-वर्षीय कार्यक्म के श्वन्‍्त यो अपना 
कच्य माना है, जियर्मे सारे देश पर राष्ट्रीय विस्तार सेवा काये लापू हो ज्ञायगा | 
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सामूहिक कार्यक्रम का उद्देश्य आमीरों में एक यथेष्ट दृष्टिकोण भ्रौर एक ऐसी 
पहुँच उत्पन्न करना है, जिससे वह सरकारी सहायता से अपने ही प्रयत्नों द्वारा श्रपने 
रहने सहन के स्तर को ऊँचा तथा उत्तम बना सके | इस कार्यक्रम को लागू करते समय 
जहाँ इस ल्च्य को मुप्य रखा गया वहाँ भौतिक सिद्धियों के लिये भी उतना ही प्रय्न 
किया गया है, क्योंकि काम के द्वारा ही भावना जाग्रत होती है। योजना के बहुत से 
जोओं में असाधारण भौतिक उन्नति हुई है। इसमें उन्नति के सभी छेत्र खेती, पश 
उन्नति, भूमि को उपजाऊ बनाना, प्षिचाई, शिक्व, कला श्र शिल्प, घरेलू उद्योग, 
सहकारिता-श्रान्दोलन भौर यातायात सभी सम्मिलित हैं 

कार्य की उन्नति का बहुत भराशवासन देने दाला पक्ष इस कार्यक्रम में छोर्गों 
का भ्रधिक सरया में सम्मिलित होना है, जिससे पता चलता है कि जैवे कार्यक्रम वो 
भारम्भ काने वालों की इच्चा थी वैसा हो इसने जनता के हृदय में अपना स्थान बना 
लिया है भर वे इसे लागू करने में घुद्धिमता भौर हित दिखा रहे हैं। 

दिसम्बर सन्‌ १६५४ तक योजनाओं पर सरकार का कुल ब्यय १३ करोड ४८ 
लाख रुपया हुआ था श्र इन्हीं दिनों में जनता ने भूमि, घन तथा परिश्रम के रुप में 
७ करोड ४८ लाख रुपया की सहायता की थी। इस प्रकार कु सरकारी व्यय का 
लभग २९ प्रतिशत भाग जनता ने प्रसन्‍तता से सहायता के रूप में दिया। लोगों ने 
सतत रूप से भागे बढ़कर जो सहायता की है उससे उनका कार्यक्रम में उत्साह श्रौर 

विश्वास प्रकट द्ोता है। 

यद्यपि प्रसारित भरायिक तथा सामाजिर नीति का एक भाग सभी देशवाधियों 
को व्यवसाय दिलाना और उम्चकी स्थिति को सुदड बनाने के लिये इध नीति को लागू 
कर निश्चित रूप से वर्षों तक चलाना है। फिर देहाती श्देशों में बेरोजगारी को दूर 
करने के लिये सामूहिक योजनाओं द्वारा हर प्रकार के व्यक्ति के लिये भ्रनेक प्रकार की 
नौकरियाँ निकली हैं। शारस्म में योजनाओं के लिये बहु सरशा में श्रचुभवी कर्मचारियों 
की भरावश्यकता है। ये लोग योजना अफपर, क्षेत्र उन्दति अफपर, ग्राम सुधार का 
काम करने वाले, सामाजिक शिक्षा व्यवस्थापक, कृषि विज्ञान, पशु वश बृद्धि, स्वास्थ्य 
और इन्जरीनियरिंग के शरध्यापक और विद्वान्‌ आदि हें। प्रथम पच वर्षीय आयोजन के 
समय में योजनाओं के लिये कुछ ८४,००० अलुभवी ( विक्ञ ) क्ये्सतागा की 
आवश्यकता है। दूपरे पच वर्षीय आयोजन के समय नई राष्ट्रीय विस्तार सेवा के 
अ्रधीन समस्त देश आ जायेगा, ऐसे अजुमत्री कार्यक्रतांश्रों की सरपा ३३ लाख के लग- 
भग होगी । इसके अतिरिक्त घरेलू छोटे छोटे घन्ये भर आम दृस्तकारियों में आ्थिक 
विकास की कार्यवाहियाँ बढ़ जायेंगी। 

सामूदिक योजनाओं में जिन विशेष कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पडती है उन 
के अशिक्षण केन्द्र खोलना, जिनका भारत की आर्थिक स्थिति पर विशेष प्रभाव पड़ता 
है। ऐसे कार्यकर्तात्रों के प्रशिक्षण वेन्द्र देश के ९० विभिन्न स्थानों पर पहले ही खोले 
जा छुड़े हैं। इनमें आम सुधार का काम करने दाले, जि हें देहतों में काम करना होता 
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है, सामाजिक शिक्षा का प्रवन्ध करने वाले जिन पर खोक कल्याण राम्य के लिये जनता 
को उसके अधिकार और कचौव्य को शिया देने की जवाबदेही|डालो गई है, से 
विस्तार अधिकारी, जिन एर १०० वेहातों की एक इकाई छी शासन सम्बन्धी जुम्मेवारी 
का बोभ होता है और खेती बाड़ी, स्वास्थ्य, सफाई थ्यदि कार्यों में दूसरी प्रकार के 
सहायक व्यक्तियों को प्रशिह्रए मदान फरेंगे। पह केन्ध स्थायी रूप से बनामे यये हैं 
तथा भविष्य में ऐसे झौर वेन्द भी खोले जाएगे:जिक्से ठीक प्रकार के कार्यकर्ता तैयार 
किये जायें, ताकि भारत का विकास कार्य चलाया जा सके। 
योजनाओं का एर्च-- हर 

तौन बर्ष के लिये एक सामूदिक गिझ्ास क्षेत्र का कल खर्च १५ लाख रुपया है, 
जिप्का 6 गभग आधा भाग खेती बाड़ी के कार्यों के लिये श्रन्त,कवालीन ऋण देंगे पर 
ब्यय होता है, शेष थ्राघा धन सामूहिक योजना के कार्यक्रम के विभिन्न भागों पर ब्यय 
किया जाता हे, जिनमें पशु वश बृद्धि, सोती बाडी में उन्त्रति, स्वास्थ्य और देद्दातो की 
सकाईं, शिक्ा, सामाजिक शिर्प, यातापात, देहाती कहूप, दृस्तकारी और प्रअन्‍्ध कार्य 
सम्मिलित हैं। न्‍ 

एक राष्ट्रीय विस्तार सेवा छम्र का व्यय कम द्ोता है, क्योंकि विस्तार छुश्र 
का कार्यक्रम सामूहिक योजना छेत्र के कार्यक्रम से कम फैका हुआ होता है। एक 
विस्तार छुत्र का तीन वर्ष के लिए खर्चे का चिद्णा ७ह लाख रुपया होता है, मिर्धर्म 
से ३ लाख रएया कम समग्र के भरण देने और १ लाख रुपया सिंचाई के छोटे छोटे 
कार्मो के लिए श्रन्त.कालीन ऋण देने पर खर्च होता है। शेष ३३ लाख रुपया बाता+ 
यात, कार्यालय के सामान, स्थानीय कायों, सामाजिफ शिद्ा, स्कूलों, भ्स्पतालों श्रादि 
तथा प्रघन्ध फायों एर च्यय होता है 
श्रारम्भ से उन्नति-- 

अब जवकि उद्दे श्य यद हैं कि दूसरे प्रच-पर्षीध आयोजन के अन्त तझ समस्त 
देश में राष्ट्रीय विस्तार सेवा दर जत्ये भौर श्राथे देश में सामूहिक विक्रास्त कार्यक्रम 
का काप्त हो | सरकार इन दोनों कार्यक्रमों के अधीन पुक॒ विशेष आयोजन बनायेगी, 
जो सारे भारत की उन्नति का क्ार्यक्षम होगा । इस दोनों कार्यक्रमों का घनिष्ठ सम्बन्ध 
होगा और इनके मध्य में सरकार को पूरी मशीनरी इस सम्बन्ध को सुद्द बनाने के 
लिए भ्रपना घेरा डाले रहेगी | 

इस प्रकार आरम्भ से उन्नति करना सम्मद होगा, भ्र्थात्‌ गाँव से भ्रारग्म हो 
कर उपर की और उदन्चत्ति करना, क्योंकि याँदों को पंचायतें अपनी उन्नति का प्रयोग 
धायोजन बनायेंगी और गाँव के ल्लोग उसका प्रयोग करके कामयात्र बनायेंगे। इस प्रकार 
देहात से आरम्भ होकर केन्द्र तक हर भकार से निषुण झायोज्न दनाना शोर उसे चूय 
करना सम्भव होगा । जवता झौर उसके प्रतिनिधियों का योजना की गत्येझ् सीही पर 
का काम कार्यक्रम के साथ घनिष्द सम्वन्ध उद्चद्च करेगी । सामूहिऋ योजना के ल्िपु 
चिद्दा में दिल लोख कर घद का भबन्ध किया गया है और उसी सम्बन्ध में राजकीय 
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प्रबन्ध और वन्त्र क्ला-विज्ञता के (टेकनिफल) परामश् द्वारा प्राम के केन्द्र तथा उनके 
सदस्यों को पहली बार ऐसा श्रवसर मिल रहा है कि वह सरकार के कर्मचारियों श्रौर 
पुक दूसरे के साथ मिल जुल कर पूर्ण रूप से एक जान दो कर काम कर सके । 


निष्कर्ष-- 


१५ अगस्त सन्‌ १६४७ को इनक्रिलाब का प्रथम दौर उस दिन समाप्त हो 
गया जिस दिन विदेशी सरकार की दासता का जुद्ा निकाल स्वतन्त्रता प्राप्त की, पर 
इनक़्लिाब का दूसरा दौर पहले की समाप्ति से ही. श्रारम्भ हो गया । इस नये दौर में 
समूद्दिक योजनाओं का आरम्भ होना एक विशेष कृति है।यह तौन शब्रुओओ--भूछ, 
रोग और श्रज्ञान के विरुद्ध युद्ध का बिगुल था, जिन्होंने हमारी ज(ति का रक्त जोक की 
तरह चूप लिया है । देहात में रहने वाले ६ करोड़ परिवारों को गहरी नींद से जगाकर 
और उन्हें जीवित रहने के अधिकार से जानकार कराना है। दगने लोक क्दयाण राज्य 
की स्थाएना का बत लिया हुआ हे । उससे उन्हें होशियार शौर जानकर करना है। 
इन्हें नई-नई बातें सौखनी हैं, जीवन की नई घारा को पहचानना है और एक सुर्घो 
से भरपूर पूर्ण जीवन के लिए विश्वास उत्पक्ष करना है। 

यही साम्रृहिक विकास्त योजना तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम का अ्रभिष्राय 
है | लोक वल्याण राज्य के बनाने का काये हो रहा है। यह नव भारत निर्माण के लिए 
एुक नग्मा निश्चय सथा नथा पविन्न मांगे है। यद्यपि यह एक लम्बा और थका देने 
वाल्ा *रास्ता है तो भी इसे समास करना ही होगा । इसऊे अतिरिक्त भर कोई सीधा 
मार्ग भी तो नहीं है। इस लम्बे मार्ग पर सामूहिक यो तना हमारा पहला पण है। लोगों 
क्‌ स्वय रास्ता तैयार करण और समतल बनानए है | जनता को इस पर स्वयं चलनः 
और श्ागे बदना है तथा रास्ते को पर बर थ्ारे निकल जाना है । 


[१८ ॥] 
घादे का राजलन 





खूपरेखा-- 


हर 


आरम्मिव--घा्टे के राजस्थन से असिनार व्यय की आप पर अधिकता से है । 
ग्रादीन अथंशास्त्री घादे के दचर्टो को नापसन्द करते थे, किन्तु सन्‌ १६२६-३० 
की मन्‍्दी के समय सरकार पर नये दुर्धवत्त आगये, जिन्हें निबाहने के लिये 
इस नीति को अपनाना श्रावश्यक हो गया ) 

स्तन्त-व्यापार चीति का त्याग--ग्राधुनिक युग मे सरकारों ने पुरानी स्वतन्ध 
व्यापार नीति को छोड़ दिवर। अब यह धारणा बढ़ रही है कि व्यक्ति का कार्ये 
देश का स्वस्थ विकास करने में असफक्ष रहा हे, अतः राज्य धरने ऊपर 
अनेक कार्यों का भर ले रहे हैं । 


घाटे के राजखन पी नीति के आधात--यदि द्विनियोग ग्रिरते हैं तो पूर्ण 
रोमगार और राष्ट्रीय झ्ाय भी गिरेगी तथा हसे घोर मत्दी का सामना करना 
पड़ेगा, शत विनिय्रोग की स्थिति को सुप्ारने के लिये श्राथ से श्रधिक व्यय 
करना नितान्त आवश्वक है। घाटे के राज़स्वन से वास्तविक असाधमनों को 
ग्रतिशील बनाया ज्ञात्ता है। 

घाटे के राजसन द्वाए प्र्ण रोजगार--इसक्के त्तीत सागे हें--सा्वतनिक 
सेवा कार्यक्रम, एस्प प्राइमिय ओर रति पूरक व्यय, भव्येक भागे के अपने अपने 
ल्लाभ हैं | 

घाटे के यजखन की नीति क्ले मुद्रा असारक परिणाम--घादे का राजस्वन 
नये उत्पादित द्ृष्य को सीमा तक दृद्धि वर देता है) ऐसे द्ृष्य का कुछ भाग 
ही मुद्रा प्रसारक दोतठा है, सम्पूर्ण भाग नहीं । जब अर्थ व्यवस्था में पहले से 
ही मुद्रा प्रसार हो तो ऐसे समय में घाटे के राज़स्वन से बचना चाहिए ) 
भारत में घाटे का राजखन--प्रथम पच-वर्षोय योजना में ६४० करोड रुपप्‌ 
और (द्विवीवा इचावर्षीया दोजना की रुप रेखा में २०० करोड रुपए घादे के 
राजस्वन द्वारा जुटाने की व्यवस्था है। मारत जैसे चर्घ विकसित देश में इस 
नौति के कई विरोध हैं । 

निप्पै--धाटे के राजस्वन दा कार्यक्रम वितियोग प्रोसाहित करने में अवश्य 
सफल होगा । भव तक योरोरियद देशों को जो बोर अजुमद हुए हैं बह 
उनकी डुबंत वुन्यिक नीति वा परिणाम था । 
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आरम्िक्ष-- 
अत्यन्त सरल शब्दों में 'घाटे के राजस्वन! से अश्रभिप्राय व्यय की श्राय पर 
अ्रधिकता से है । धादे के राजस्वन में सरकार समाज की कुछ क्रय शाक्ति को कायम 
रखने के लिए जान-बूफ कर “ग्यूनता' या घादा ([0006) उठाती है। प्राचीन अ्थे- 
श'््री यह मानते थे कि वैयत्तिक धर्थ-व्यवस्था के सिद्धान्त सरकारी व्यय नीति में भी 
लागू होते हैं। इस कारण वे घाटे के वजठों को नापसन्द करते ये। यहाँ त्क कवि २० 
वीं शताब्दी के आरम्भ में भी घाटे के बजट सरकार की दुर्बलता के चिन्ह समभे जाते 
थे, किन्तु सन्‌ १६२४-३० की मन्दी में सरकार पर नये दायित्व आ गये । बात इस 
तरद्द हुईं कि प्राइवेट विनियोग बहुत कम हो गया और बेरोजगारी बढ़ने लगी, भतः 
सह सुझाव दिया गया कि प्राइवेट विनियोग में हुई कमी को जन-लेवा के कार्यों में 
सरकारी विनियौग बढ़ा कर पूरा किया जाय | इस प्रफार इुल विनियोग कुल रोजगार 
में वृद्धि होकर दैश सन्‍्दी के दुष्प्रभावों से बच सकेगा, झतः मन्दी के समय सरकार 
की साज़ का ल्ाप्न उठाया जाय और प्रति वर्ष बजट हो बैलेन्स रखने का प्रयत्न व्यर्थ 
है। इस धकार विचारधारा में एक नवीन विचार फूट निकला | 
खत व्यापार घीति का त्याग-- 
आधुनिक युरा में भ्रनेक जट्खितायें पैदा हो जाने के कारण (जैसे, एकाविकार 

व्यापार नियन्तण, श्रम सधों का दबाव, विदेशी विनिमय का दियन्त्रण भादि) सरकारों 
ने पुरानी “खतम्त्र व्यापार नीति! ([/0985 870. 7?0]09) को च्लोड दिया । यह 

७ + किया गया कि स्व॒तन्त्र-ब्यापार-नीति के लाभ केवल सेद्धान्तिक हैं व्यायहारिक 
नहीं । सच तो यह है कि श्रत्र शरत्येक उन्नत देश में यह धारणा बढ रहीं है कि व्यक्ति 
का ऐच्छिक और स्वतस्त्र काये देश का स्वस्थ प्राथिक विक्राप्त करमे में घुरी तरह अस- 
फल रह! है, शत स्वतस्त्र व्यापार नीत्ति श्रव प्रायः सर झुझी है| पुऊ झयाधुनिक राज्य 
म केवल श्रपने प्रोरम्भिक कर्तव्य करता है, अ्ष्तु वह समाज के साधारण कल्पाण 
(60797707 ६000) का भी (वर्तमान और भषिष्य दोनों में) भ्याव रखती है। इस 

बदली हुईं विचारधारा के कारण थाघुनिक राज्य श्पने ऊपर ऐसे श्रनेर काम एवं 

कततेव्यों का भार ले रहे हैं, जिन्हें कि किसी समय उसके छेत्र से बाहर माना जाता 
था। इस प्रकोर सब देशों की सरकारों ने यह अनुभव क्या कि आ्रार्थिक क्षेत्र में 
सरकार वी जिम्मेदारियों को भुरूाया नहीं जा सकता, अत. मन्‍्दी से प्रभावित कई 
देशों में सरकारों ने उत्पादित द्रव्य ((7९४६९१ (४०7८४) की सहएता से साद॑- 
जनिक सेवा कार्यक्रमों को आरस्भ कर दिया। इस कदम से सुद्रा प्रसार होना 
स्वाभाविक था, किन्तु मन्दी-युग में मुद्रा प्रसार छुछ सीमा तऊ वांडनीय है । अरब घाटे 

के राजखन को प्रशुल्क नीति का एक महर्वपूर्ण श्रंग समझा जाता है, यदपि इसका 

उद्देश्य द्वितोय महायुद्ध के काल में बदुढ्व गया था, जबकि वह उचित सीमाओं के परे 

चला गया श्रौर कई देशों मे अवॉडनीय मुद्रा प्रसार हो गया। इस प्रकार घाड़े के 

राजस्वन सम्बन्धी धारणा डन परिस्थितियों पर आधारित है, जबकि चालू भौर पूँजी 
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ही खातों पर छुल सरकारों व्यय कर, ऋण, फौस श्रादि से हुई कुल आसियों से 
झधिक हो। 


घाटे हे राजसन की नीहि के आधार-- 
कुल विनियोग का महू अ्भावपूणं माँग (778९60ए0 2607") पर 
निर्मेर हे । यही दात कुल रोजगार और राष्ट्रीय घाय के साथ भी है । इसके अतिरित्त 
यदि विनिधोग गिरते दें तो पूर्ण रोजगार शौर राष्ट्रीय आय भी गिरेगी तथा हमें 
घोर मनन्‍्दी का सामना करना पदेया, अत, यदि विनियोग की स्थिति खुधारना है, 
तो ग्रमावपूर्ण माय को घटने नहीं देना काहिये। वास्तव में प्रभावपूर्ण माँग की न्यूनता 
ही घोर बेरोजगारी को जन्म देटी है। इस न्यूनता को दूर करने के लिये आय से 
अधिक व्यय करना नितान्त चावश्यक द्वो जाता है। घाटे का राजस्वन वह सुक्ति है 
जिसके द्वारा वास्तविक अमावनें को गतिशील बनादा जाता है। घाटे का राजसवन 
कोई वास्तविक प्रसाधन उत्पन्न नहीं करता। ऋण विशेमन, छोटी बचत अप्तय आदि 
के द्वारा पेद सावन क्षेत्र (2घो76 8९8४07) के लिये उन वास्तविक प्रसाधर्नों 
को एपलछ्य फरता है जो कि पहले से ही विद्यप्तान हैं | घादे के राजस्वन की झावश्य- 
कता इस तथ्य से उदय होतो है कि एक व्यक्ति भ्पनी वास्तविक भ्राय के एक भाग को 
रोकड शेप (१४७) 899028) में परिवर्तित कर लेता है ओर शेष का था तो उपभोग 
कर लिया जाता है अथवा स्कन्य विनिमर्यों घादि के द्वारा विनियोग कर दिया जाता 
है | भ्राथ के साथ-पाथ विनियोग और डपभोग की भाति, रोकड शेष में भी दृद्धि होती 
है, क्योंकि रोकड शेष बचत का पुक भाग हे, इसलिये अर्थ॑-ब्यवस्पा में कही त कईों 
डतती रकम के वास्तविक प्रसाधन विद्यमान हैं | घाटे का राजस्वन व्यक्ति को रोकड 
शेष प्रदान करके उससे वास्तविक प्रयाधन प्राप्त कर लेता है। यदि रोकड शेप में 
हुईं बृद्धि के साथ मांग भी पर्याप्त नहीं वदती है तो मुल्य गिर जायेगे भौर बेरोजगारी 
फैलने लगेगी । पमावपूर्ण माँग की न्यूदता को घाटे का राजसवन सुरारता है। इस 
सीति के घनुसार सरकार सावंननिक सेदा कार्यरर्मा पर अपता दर्य बडा देती है। 
इस कारण भादबेर माँग की कमी व्यय की दृद्धि हुई साथ से पूरी हो जातो है । इस 
प्रदार कुल प्रभावपूण माग विविशेग, वेशेजगार ओर राष्ट्रीय आय को घटने के स्थान 
पर बच देवी हे। यही घाटे के राजस्वत॒का कार्य है। कलाई कोत्त के अनुयार--'प्यदि 
बेरोजगारी पे श्राय घटती है तो सरकार को चाहिये कि दद इच्छा से भ्रिच्दृर से घाटे 
के राजस्वन को अपदाये ) “युद्ध एवं युद्धोत्तर क'ल में झुछ सरकाएँं ने घाटे के बजट 
बनाने की भीति को अपनाया था। युद्धकाल में यह भाकस्मिक परिस्थिति शोर 
अत्यधिक युद्ध व्यय को पूरा करने के लिये धादश्यक था, किन्तु युद्धोच्र काल में वह 
साजमिक सेवा कार्यक्रमों का अधे प्रबन्य करने के लिये आवश्यक हो गया या ! स्वचत 
स्वापार-दीति के परित्याग और सरक्राएँं द्वारा समात के सासान्य कल्याणर्थ अधिक 
घिक दायिध् ग्रहण से घटे के राजन का मदच्त बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त एक 
अलनेंत्रो राज्य में, जियमें अधिक से अधिक व्यक्तियों का अधिक से अप्रिक लाम का 
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उद्देश्य दोता है, जिसमें समाजवादी समाज की श्राप्ति हो सर्वोपरि उद्देश्य होता है. थरौर 
जो कि एक सर्चमगढ कारी राज्य होने जा रहा ऐै (जैसे कि भारत) सावेजनिक तेवा 
कार्यक्रमों की श्रावश्यक्ता भर तदनुसार धादे,क्ा रानस्वन करने की माय वीआतर हो 
जाती है | घादे के राजस्वद वो निम्नलिखित थ्राधारों पर उचित ठदराया जाता है :- 


(१) बोई भी सरक्तार श्रपनी वर्तमान रेवेन्यू से एक विशाल पैमाने पर 
विकास-व्यय नहीं चला सकती और उसे ध्रमिवार्यत घाटे का राजस्वन थपनातों पडता 
है। यदि ऐसा नहीं क्रिया जाय, तो झ्राथिक प्रसाधरनों का शोषण नहीं हो पावेगा भौर 
देश दरिद्र दी रहेगा । 

(२ ) प्रति वर्ष बजट का सतुलन करना श्रनावश्यक है । पांच था दुस वर्ष की 
लम्बी श्रवधि में बजट को बेलेन्स करने का प्रदव्न क्रिया जाय, तो अच्छा होगा। 

(३ ) कीम्ज का पूर्ण रोजगार सिद्धान्त 'उत्पादित मुद्रा! की सहायता से 
नये पिनियोगों पर जोर देता है । इस क्रिया का अनिवार्य परिणाम घाटे का राजन 
हे । घादे के र'जस्वन के श्रभाव सें, राष्ट्रीय श्राय उच्चतम सीमा तक बढ़ाना सम्मद 
नहीं होगा । 

(४ ) घाटे के राजस्वन को पूरा करने के लिए श्रथ प्रबन्धन के साधनों को 
इस प्रकार पर्गित किया जा सकता हे --(थ्र) बेकिंग सस्थाए--सरकार बैंक से ऋण 
खेती है, श्रत विनिमय्र व। साध्यम वढ़ ज्ञाएग। (आ) सरकार प्रायबेट व्यक्तियों एव 
कारपेरेशनो से उनहे सुस्त” कोर्पो (0]8 84700) से ऋण लेती है। (३) 
सरकार देंसें को या किसी केन्द्रीय बैंक को ट्रेजरी विन्र बेचेयी शोर बैंक नोट द्ापिगा । 
हसे प्रकार चलन में मुद्रा वद जायेगी । 


इस प्रकार सरकारी वजट के घाटों को उधार लेकर या नया दब्य उत्पन्न करके 
पूरा क्या जा सझता है। प्रत्येक्त ढंग की विशेष समस्‍यायें हैं। यदि अर्थ-व्यवस्था से 
सावेजनिर छेत की स्यूनता का ऋणों द्वार श्र्थ-प्रवस्ध क्रिया जाता है दो इस सीमा 
तक सरकार पूजी बाजार में प्रतिद्वन्दी बन जाती है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए 
कि बिनियोग करने योग्य घन का कोष देश में श्रत्यन्त सीमित है, यह प्रतिद्वन्दिता प्रायवेट 
क्षेत्र के विनियोग में बाधा डाल देगी। जब जनता सरकारी प्रतिभूतियों में रपया 
लगाशा अ्रधिक श्रावर्षक पावेगी, तो वह स्वभादत सरकारी ऋणँं में अधिक और 
भ्रन्प्र श्रतिभूतियों में कस रप्या खग्रावेथी श्रधवा वह अपना साम्रास्य उपभोग 
कम ने करते हुए, केबल भ्रपने घन को सरकारों ऋण में मोड़ देगी श्रथतरा यह भी 
सम्भव है कि जनता अपने पिछुल्ले सचय था बचत को सरकारी ऋणों में छूगाने के 
लिए घट दे। ये तोत्कालिक परिणाम होंगे, जिन्हें कि पीयू ने '8०१0घ00७णछ७ग्। 
7॥(600' कद्दा है, किन्तु इसके ब्रितरणात्मक प्रभाव (0%07वणाव] 
])0065) मी दें | सावेजनिक ऋण में वृद्धि होने से भविष्य में करों की ब्रद्धि होगी, 
जिससे वितियोग के लिए रवि कम हो जायगी | इसके अतिरिक्त श्राय का बान्ड- 
धारियों के अनुछूच थ्ौर करदाताओं के प्रतिकूल युनर्वितरण होने से पथ व्यवस्था पर 
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अक्तग हौ अभाव पढेगा | जब न्यूजता का नये द्रव्य की उत्पत्ति द्वारा अधे-प्रबन्ध 
(आप्राक्षा58) किया जाता है, दो अधिक सावधानी आवश्यक है, क्योकि इसके प्रभाव 
अधिक प्रध्यत्त होते है । वे व्यक्ति अथश उत्पादन के वह स्यधव, जिनकी श्राव्र को 
मूल्य दृद्धि की सोम तक बदायर जा सकता है उनदो स्थिति श्रप्रभाजित रहती है, 
किन्तु अन्य लोगो के लिए सूढयों मे वृद्धि होने की सीमा त्तक वास्तविक आय घर 
ज्ञाती है। यदि नये द्रव्य फे उत्पयादव के साथ-साथ साख रूपी ढाँचे ((॥8व४ 
8परए००४४४०॥॥१७) में अधिक बृद्धि होती है तो इसझे प्रभाव केवल वर्तमान में हो 
नहीं बल्कि भविष्य तक विघ्तृत इंगे ! 


घाटे के राजसन द्वारा पूर्ण येजगार-- 

किसी सरवार के लिए घादे के राजस्वन द्वारा पूर्ण रोजगार की उपलब्धि के 
लिए तौन मार्ग खुले ह--- 

(१ ) सारशनिक सेवा कार्यक्रम । 

(३ ) पम्प भाइमियग (7997 #शाफआए8) 

(३ ) चतिपूरक व्यय (000797556079 57७70798) ) 

( १) वैयक्तिक विनिधोग प्राय घटता-बढता रहता है, अतः सार्वजनिक सेवा 
चार्यक्रम का उद्देश्य प्राइवेट विनियोग में परिवतर्नों के कृप्रमावों की रोक-धाम होना 
चाहिये। इस नीति की सबसे बदी हानि यह हे कि उसे तत्काल ही कार्यान्द्रित नहीं 
किया जरा सकता और इससे क्रय शक्ति धीरे-धीरे बढती है | यही नहीं, इसके द्वारा 
राष्ट्रीय भरथे-ध्यवस्था में शक्ति फूंक्ने मे सरकार को कुछ समय लगवा है, जबकि सन्‍्दी 
से छडने के क्षिपु इसको युदद्स आवश्यफता दोती ह। साय ही, एक बार योजना 
चल निकलने पर इसे एक दम रोका तहीं जा सकता, भले ही मन्‍्दी की परिस्थितियाँ 
समाप्त हो गई हो । 

(२) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये जिस मार्ग का सहारा लिया माता 
६, इसे (?॥7% ?)॥7778) कहते है ) इसके द्वारा ह्ृब्प उन छोरगों को ताल ही 
उपलब्ध कर दिया जाता है, जोकि साम्राजिक उपभोग पर व्यय करेंगे। मब सामामिक 
उपयोग दूध प्रकार बढ़ जाता है तो उपमोग की मात्रा घ्योर एजी-माल की माँग दोनों 
ही काफी बड़ जाती हैं । 

(३) उक्त दोनों ही उपाय मन्‍्दी के काह्य में श्रपनाये जाते है और वे 
अस्थायी हैं, किन्तु तीसरा उपाय--उतिपूरक ब्यय---इनसे भिल्न है। क्षतिपूरक व्यय के 
फ़िद्धान्द का सार यह है कि सरकार को प्रायवेट विवियोग की कल्ती अवरष पूरी करनी 
चाहिये । इसके लिये अवबि सम्बन्धी कोई सीमा नहीं है। इसके श्तिरिक्त वह 
ब्यापार-चक्र की सभी अगस्थाओं में कार्यान्वित किया ज्ञा सकता है। इसी नौति को 
निम्न धायारों पर डचित छहसया जाता है---(१) यद एक अस्थायी नोति नहीं हे और 
(३) इसे सभी हमयों में चालू रखा जा सच्ता है । 


श्श्द 


घाटे के राजस्पन की नीति के सुद्गा असार के परिण्तध्ष-- 


घाटे के राज़स्वन के पीछे यह उद्देश्य है कि चालू प्राप्तियों से अधिझ सीमा तक 
व्यय का कार्यक्रम कार्यान्व्रित क्या जाय । इस कार्यक्रम की पूर्ति करते हुए वह समाज 
की क्रय शक्ति में नये उत्पादित द्वव्य की सीमा तक बृद्धि कर देता है। केडल विशेष 
परिस्थितियों में हो ऐसा हो सकता हे कि नया उत्पादित ब्रब्य अर्थ व्यवस्था में न झावे | 
उदाहरण के लिये, जब सरकार कुछू घन विशेष उद्देश्यों के लिये या आकस्मिक 
दशा के लिये नियत कर देती है तो उत्पादित ब्रब्य श्र व्यवस्था में तब तक प्रवेश 
नहीं पाता, जब्र तक कि यह ज्यय न किया जाय। जब सरकार व्यय बरती भी है भर 
द्रव्य पर्थ ध्यचस्था में प्रचेश पा भी लेता हे तो भी ऐसे द्रव्य का केवत कुछ भाग ही 
मुद्रा प्रसार भोन्‍्माहित करता है, सम्पूर्ए द्वब्य नहीं। डदाहरण के लिये, मनन्‍्दी युग में 
सरकारी व्यय का वह भाग, जो श्रायवेट विनियोग कौ कम्मी को पूरा करता है, सुद्दा- 
पार नहीं करता, भ्रत एक्द्म यह कह्द देना कठिन है कि घाटे के राजस्वन की नीति 
से किप्त सौमा तक मुद्रा प्रसार होगा ? श्रधिकतर स/धारण समग्रों में, जबकि सरकार 
बजट के घाटे में से विकास योजनांशों के लिये धन व्यय करती है तो व्यय कुछ समय 
के लिये प्रवश्य ही सुद्धा प्रसारक (77/80079) होता दे। हाँ, अवधि के श्रम्त में 
मुद्रा प्रसारक तत्व घट सकते हैं, किस्तु केवल उस सीमा तक ही परेंगे जिम्त तक 
गया डत्पादुक समज्ञ सासान और या डप्भोगता साल बल़ार में श्ाता है। यदि 
+ अ्रप्रषि के भ्न्दर कुछ लागत तच्र ऊँचेद्दो गये हैं तो वे श्रथ॑ “यवस्था के 
हूये लगभग स्थायी भार बन जाता हे। बहुत कुछ अ्रधे न्यवस्था के ग्राथवेट क्षेत्र का 
तत्कालीन स्थिति पर भी निर्भर करता है। यदि सरकार ऐसे समग्र पर न्यूतता-व्यय 
( ॥0060 8|0ावणह ) का कार्येक्रा चलातो हे ( जबकि प्रायवेट विनियोग 
निम्न स्तर पर हो ), तो मुद्ा प्तार का भय निश्चय दी कप्त या बिल्कुल्न भी नहीं 
होता | जैसे ही प्राइवेट विनिषोग मे वृद्धि होती है वेसे ही सरकारी क्रिया धीधी हो 
बानी जाहिए, शिसस्रे घारे के राजश्वन से मुद्रा भ्सार कप दवाव न हो । दूस प्रकार स॑ दी 
के युग में श्रपनाया गया घाटे का राजस्वन सरकार को इतनी फुसत प्रदान कर देता हे, 
जिसमे ५ढने वाले मुद्रा असार को रोकने के लिये झावश्यव' प्राशल्किक उपाय किये 
क्ष" से, किन्तु दीघंकालीन आर्थिक विकास को आरम्भ करने और प्रायवेट विनियेग 
के श्रभाव को पूर्ति करने के लिये भ्रपनाये गये घटे का राजस्वन सबैव ही ( कम से कम 
परिवर्तन की श्रश्रषि में तो श्रवश्य ) मुद्रान्पसारक होता है, नियोजित अर्थ व्यवस्था 
(?कणा8वें ह0०४०७5) में नियोजित विकास पर किये गये व्यय का कुछु अनुमान 
चर्तमान उस्पादत में हुई वृद्धि से लग सकता है, शरद कुल उत्पादन में हुई ब्रृद्धि को 
आधार बना कर हष्य की पूति बढ़ाई जा सकती है । उत्पादन वृद्धि के साथ प्रव्पन्दद्धि 
की वादुनीय सीमा का बोई निकट सस्वन्ध नहीं रखा जा सकता। विशेषत ऐसी 
अर्थ व्यवस्था में जो न तो पूर्णंत समन्वित है थौर न पूर्ण द्वाव्यिक ( ॥[028॥980- 
0 उ्ाध्ट्राए०्त 2 ( जैते भारत की श्र व्यवस्था 9 । यद्द भी उचित रूप से कहा 
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जा सकता है कि राष्ट्रीय आय में निरन्‍्वर होने बाली इंद्धि के साथ साथ हच्य की पूर्ति 
में दृद्धि होने से न केवल मुद्रा प्रसारक परिणाम नहीं हंगि अपितु उसे मूल्यों के गिरने 
को रोकता भी झावश्यक हो सकता हे, मिप्तसे अर्थ व्यवस्था कदिनाई से वच जये | 


इस प्रकार घादे का राजस्व सदैव हो मय मद नहीं दोला । यह तो उसे अपनाने 
का समय ओर सीमा है, जो कि महत्वपूर्ण है। जद अथ-ब्यवस्था में पहले से हो झुदा 
अखार हो तो पैसे समय में घाटे के राजस्वन से बचना चाहिये ) घादे को रानस्वन का 
सिद्धान्त इस अकार बनाया जा सकता है कि विप्किय भौर कम झोषिक प्रमाघरनों के 
पूर्ण उपयोग द्वारा उच्चतर विनियोग और उच्चतर आय की क्रिया भारमम काने के लिये 
भविष्य में जो भ्रधिक झाय से अतिरिक्त बचतें उपलब्ध होंगी, उनका ध्यान रखना 
चाहिपे और इसलिये छुडु प्रारम्मिक साख का उत्पादन पुक विकास कार्यक्रम का 
आवरयक भंग है । 


अब हमें समध्या का दूसरा पहलू देखवा चाहिये। सभी सरकारी ध्यय, च हे 
बह उल्'दुक हो या भ्रथ उत्पादक भ्रथदा अनुत्यादक, व्यय की रकम के बराबर अति 
रिक्ति क््य-शक्ति का सूजन करता है। जब व्यय उत्पादक होता है तब उसका सुद्रा 
अप्लारक प्रभाव ( [9003 ९८७ ) अस्यादी होगा, क्योकि जैते ही बाघार में 
वस्तुशों को सप्लाई आनी आरस्स हो जायगी, पैसे ही ( यदि अन्य बातें समान रहें ) 
वस्तुओं के मूल्य गिरने आरस्म हो जायेंगे, किन्तु यदि यही नीचे लागत तज ऊँचे 
हो जायें तो धर्थ व्यवस्था वाद्धित सीमा तक विस्दृत नहीं हो सक्यी। वह पुक ऐसे 
बि-दु पर स्थिर हो सकती हं, जो पूर्ण रोचगार के स्तर से षदुत नीचे हो । इसे न्‍यून 
रोजगार सतुल्चन बिंदु ( एऋत९७४ ए9057606 ॥तण्ा7पर) बहुत हैं, 
अत लाश्त तर्खों की उचित रोक थाम रखते हुये ठीक रूप से संचालित घादे का 
राजस्थन भ्रन्तिमत सोर्गों के भौतिक कल्याण में उद्ि ही करता है, उनकी आय 
बड़ाता है और उनके नोवन स्तर को ऊपर उठाता हं।गअत्ति व्यक्ति श्राय धबने से 
कर दान क्षमता और ऋण ग्रहण सीमा दड़ जाती है, पश्णिमस्दरूप फ़िर घादे के 
गाशस्वन को झावश्यकता नहीं रहती |इूसझे अतिरिक्त उत्पादक साभ सामान 
( ए7007५५5७ 'दिवृणणए००८ए$ ) की चूति म॑ पृद्धि होने से खागत तत्त 
( 005 फ्]शणशआा5 ) कम दो जायेंगे भर जो भी झुद्दा प्रमार हुआ इोगा उसे वे 
अप कर देंगे, दाह हंस वक्राए के आाउे के साफस्कना मी अपने अतिरा दी बुक 
सुधाराध्मक ता होता हे, जो पुक अवबि ( 7५८० 738 ) की समाप्ति के बाद 
तत्काल ही कार्य करने रूगता हे, यहाँ तक कि मुद्रा सकुचन आरम्भ हो सकता है। 
हाँ ब्यय छेवल अशत उपादइक होता है, वहाँ अजुत्याइक भाग पर वह स्थायी रुप से 
मुद्रा प्रसास्‍क होगा और शेष भाग पर दद कुछ ससय के लिये ही सुद्दा प्रश्तारक 
रहेगा । जमे ही अवधि ( पृपात6 78 ) समाध्ष होगी, वैसे ही सुवारक तरय अपना 
कार्य थारम्भ कर देशा । जहाँ व्यय केवल अप्रत्यह् रूपए से ही अनुतादक हो, वहाँ 
भी यह आवश्यक नहीं कि उसके अन्तिम परिश्यम सुद्ा असारक हों । हा, 
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दीधेकाल में श्रश्य वे झुद्धा श्रसारक (गृजा)॥0ा9 ) होंगे । जब व्यय पूर्यत- 
अजुवादक हो (जैसे कि युद्धकाल के च्यय) तो वद उत्पादन करने में ही अपनी शक्ति 
खर्च कर देता है। चाहे द्वाश्विक आय में कितनी भी वृद्धि हो पदि चास्तयिक झाय कम 
हो जाय तो बचत अपेक्षित (॥0ध&73020) सीमा तक न होगी भर इस अकार 
भावी योजनाओं का कार्य उल्भन में पड़ जायेगा । 

शक कम विकसित अधे व्यवस्था में घाटे का राजस्वन स्यूब वसस्तविक प्रसावनों 
का पूरा-पूरा उपयोग करने के लिये शावश्यक्र है ) जेसे ही मुद्रा प्रसार का झारस्म बिन्दु 
श्ावे, चैते ही घाटे के राजस्वत को रोक देना चाहिये। मुद्रा प्रसार से कुल पर 
( 07-2]9706) वास्तविक प्रसाधनों मे ब्रुद्धि नहीं होती । वह तो सौमित बचत 
पर अनावश्यफ या सामाजिक इप्टि से कम उपयोगी मांगें उत्पन्न करता है। इससे 
विलास-बस्तुओ्ों के व्यापार मे श्रधिक पिययोग होने लगता है, ताकि बढी हुईं प्राय 
के कारण डश्नन्न हुई अतिरिक्त माँग को पूरा किया जा सके । यह वचत को शहरी 
ज/यदादों में भ्रौर वसस्तविक सम्पत्तियों को स्वर्ण सचय एवं जेत्ररों व विदेशी विनिमय 
में अनुचित रूप से अयाहित कर देता है, क्योंकि बचत करने वाले झपनी बचत के 
मूहुय को रहा करने का प्रयत्न करते हैं। 

भुद्रा प्रसार स्थायी होने की प्रद्धत्ति रपता है। झूल्मों और मजदूरियों मेँ इढि 
होने से, योज्नाग्रों कौ गत के मूल अनुमान वेहार हो जाते हैं । उनको पूरा करने 
के लिए भ्रधिक घाटे के राजस्वन की श्राउश्यक होगी। किसी भी दिए हुये समथ पर 
ब्तंमान में भ्रो बचत उपलब्ध है, उसके ग्राइबेद या पब्जिक चेत्र में विनियोग होने के 
कारण ऐसी कोई “सुस्त” बचत नहीं होगी जिसे प्रयोग किया जा सके। वास्तविक 
असाधनों को ही बलात्‌ प्रयोग करना पडेया । इससे उक्त भ्रपष्यय ओर कठिनाइयाँ बढ़ 
जावेगी । ऐसी दशा में मुद्रा-असार की स्थिति पर निगरानी रखने का स्यावह्दारिक सदा 
भी जाता रहेवा | एक बार आरम्भ हो हाने पर मुद्रा भ्सार शक्ति प्रहण कर लेता है 
ओर अपने रास्ते पर ही दौडता है, जत्रकि हम केवल विद्रश दर्शकों की भाति उसे देखते 
रहते हैं, श्र, सुद्ठाअसार का सर्वोत्तम बचाय यह है कि विनिय्ोंग कार्यक्रम को वास्त- 
विक साधनों को सीमा में दी रखा जाय, इसलिये घाटे का राजस्वन भर साख डयादन 
दोनों की सयुक्त रकम रोकड घन मे चृद्धि तक सीमित रखनी चाहिए | रोवड घन 
(0:80 248700) में इद्धि की दर सम्बन्धित अवधि के भीतर राष्ट्रीय उत्पादन 
की बुद्धि की दर पर विभेर रहेयी। 

उपरोक्त परिणामों को ध्यान में रखते हुए घाटे का राजस्त्रन पुक ऐसे देश में 
भी न्यायोदित ठहराथा जा सकता है, जदाँ झरार्थिक प्रगति की दर बहुत धीमी है भौर 
राज्य दस्तर प॒ द्वारा उसे तर करना आवश्यक हैँ । यह मानते हुये कि कोई भ्रन्य 
कडिनाई प्रस्तुत नहीं होती और बह देश बिल्कुल पहले पहल विकास आरम्भ कर रहा 
है, डस देश की साधारण गरीबी घादे के राजध्वन की पीला पर गम्भीर रो छाती 
है। यह रोक दो प्रकार से लगती है "--प्रथम, दर्योक़ि घाटे का राजस्यग परिणाम में 
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सुद्गा-पसारक होता है, इसलिये बह डितवा भी अस्थायी और स्रीमित हो, उप्रका 
विस्तार जनता के सदस्यों वी कर वहन क्षमता से सीमित होगा। एक गरीब देश में 
यह क्षमता बहुत कम होती है । दूसरे, यद्यवि कुछ सरकारी व्यय इध प्रकार ऋण खेकर 
निपटये जाते हैं तो भी किपी भायो तिथि पर ऐसे उपाय मालूस करने चाहिए, जिनसे 
इन ऋणं का मुगतान कर दिया ज्ञाय, अतः घाटे का राजस्वन जनता की भावी तिथि 
दर जबकि भुगतान वरना पढ़ेगा, अपेज्षित का योग्य झमता से सोमित रहता है। 
इससे यह परिणाम निकलता है कि निर्धेन र्थ-व्यस्था में सरकार के हाथ बंधे रहते हैं । 


यारत में घाटे का राजसेन--- 

जबसे सरकार ने शार्थिक विकास का कार्मक्म आरस्म विकास किया है, तब 
से दी विशेषतः प्रथम पच-वर्षीय योजना के प्रदाशन के पश्चात्‌ घाटे का राज़खन इस 
देश में बडा महत्व भास कर चुका है। आ्ाज्ञ यहाँ के आर्थिक रुत्रों में घादे के राजस्वत 
की उपयोगिता पर जोर शोर से विचार पिमशे किया जाता है | प्रथम पंचनवर्षीय 
यऔजना में ६६९० करीद रुपये घाटे के राजस्वन द्वारा ही जुटाये गये थे भर द्वितीय पंच- 
वर्षीय योजना की रूपरेखा में इसे २०० करोड रुपया प्रत्ति दे रखा गया है | यह कहा 
जाता है. कि इस सीमा तक घ्दे का राजस्वन देश के लिये हानिप्रई न होगा, भ्रपित॒ 
इसझे विपरीत चह अत्यन्त अध्वश्पक है, फ्योकि इसका प्रयोग सरकार अपनी उत्पादक 
क्रियाओं और सार्व शनिक सेवाश्रों के लिये करेगी। 

भारत जैसे भ्रधे विकसित देश में घ.्दे के राजस्वन के प्रत्ति निम्न विरोध हैं +-- 

(१) यह एक भकार से अप्स्यत्त करारोपण हैं और इसके तस्सस्बन्यित परि- 
शाम भी होते है । 

६२) यह देश के शोबनाधिक्प (39]87006 0 (0506768) में कमी 
लाता है, क्योंकि इसके कारण भ्रायात-माल की माँग बढ़ लाती है । 

(३) इससे रहन-सहन की लागत में भी वृद्धि दोतो है । 

(७) घाटे के राजस्वन का सिद्धान्त यह कस्सना लेकर चलता है कि आर्थिक 
व्यवस्था में पहले से मुद्रा-प्रखार विद्यमान नहीं है और ऐसे प्रसाधन 
(8०५४०प7८९५) बेकार दे हैं, जिन्हें इस नौति के कारण खियाशील 
बनाया ज्ञा सबता है, किन्तु भारत से युद्ध-काल से भ्रत्ति मुद्रा असार 
की स्थिति पैदा हो गई है, जो काफ़ी लस्ब्रे समय से चालू है भौर 
यद्यपि श्रत्र भी कुछ धशोएित प्रसाधन ६ विशेषतः अकुशल अ्रम ) 
विद्यमान है, तथापि सी कुछु भ्रन्य प्रसाधन (जैसे, मशीन कैमीकल्प कच्चा 
माल ) भी श्ौध्ोगिक इलचलों को तोध करने के किये श्रावश्यक हैं। 

(९) योजना के धन्त्गंत झनेक कार्यक्रम दीघेकालीन हैं, इसलिए घाे के 
राजस्वन से उत्पादन में तास्कालिक बृद्धि सम्भावना नहीं है । फल- 
स्वरूप मूल्य ऊँचे ढढ जायेंगे । 
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(६ ) भाप्तीय पूँजी भ्रपर्याप्त हे और विदेशी पूँजी भी ययैष्ट उपलब्ध नहीं है। 
ऐसी परिस्थिति म॑ घादे के राजस्व॒न की नीति को ग्रसफलत बना देगी। 


पिछल्ली भ्रवचि में जो श्रत्यघिक घटा (प्8१४७७ ॥शाल $) रहा उससे उछ 
चिन्ता श्रवश्य हुई, किन्तु सौभाग्य से कोई गर्भीर स्थिति न हुईं, क्योंकि सरकार के 
पास रोकड़ प्रसाधन (8) 78४८७) थे, जिनमें से बजट का घाटा पूरा हो 
सकता था, विन्तु सन्‌ १६९३३४ में परिस्थिति बदुलल राई और १४१ करोड़ रुपये 
का घाथ सारे ही रोक्ड प्रसाधन को निगल गयां और फिर भी ६० करोड रुपया 
शेप रहा । 
इंग दोषों वो दूर करने के लिये उपयुक्त उपाय करना चाहिए | डाक्टर बी० 
के० झार० बी० राव ने निम्नलिखित सुमाप दिये हैं --. 
(१) धाटे के राजस्वन की रकम जितनी कस हो उतनी ही भ्रच्छी है। 
(२ ) घाटे के राजस्वन को च्यथे क्षाप्रों में न लगाया जाय, जैसा कि प्राय 
किया जाता है। 
(३ ) श्रायात् पर कन्ट्रोल जारी रखा ज्ञाय | 
(४ ) ब्यापारियों के लिये लाइसेन्स दिये जाया करें और उनसे विभिन्न 
बस्तुओ्रों के रिटने (३९॥प78) भरवा कर मग्रायरे जायें । 
(५ ) रिजवे बेंक साख निय्रण की प्रभावपूर्ण नीति श्रपनाये। 
(६ ) विनियोग भौलिक (34870) श्रावश्यवताशों की सप्लाई में लगाये 
_. गये श्रौर वे शीघ्र और भ्रधिरु फल देने वाले हों। 
4२४ 
>« * है) रुप्लाई और वितरण का सगठन गुक निश्चित मूल्य पर किया जाय । 
)-अझधिक-स्पर्भों_ पर विशेष कर लगाये जायें । 
प्र 5३ ) छोटी-बोटी बच्चों को प्रोत्साहित किया जाथ । 


हैः के 
(्‌ १29. #कोब स्खान्यु एक ढ़ और स्पष्ट नीति है। 


निप्कप:८५०० 8 प्रो 

श्र 276 सड है कि कोई भी ध्यर्थिक नीति अपनाई जाय, खुद 
उसमे कोई-ठस' । इसके लाभ होते हैं श्रोर दोष भी । उसके दोप दूर करना 
और लाभ उठाना ही सम्बन्धित अधिकारियों का कार्य है । यद सच ही कहा गया है 
कि श्रार्थिक प्रबन्धों मे ऐसा कोई जादू नहीं होता जो मनुष्य जाति को उसके राज 
नैतिक श्रोर श्राधिक दोपों से मुक्त रखे | श्राज विश्व के सामने चीन और भारत के 
व्यावहारिक उदाहरण मौजूद हैं। बीसवीं शताब्दी में योरोपियन देशों को घाटे के 
राजस्बन के क्दोर प्रजुभव हुए हैं, किन्तु यह उनकी दुबंल् द्राव्यिक नीति (.4078 
$श'9 2?0॥09) का परिणाम था। यह याद रखना चाहिए कि थादे के राजस्वन का 
कार्य क्रम विनियोग (९३४०४ करने में अवश्य ही सफल्ल होगा। भल्ले ही व्यापारिक वर्ग 
डसे अ्रवाछुनीय समझे, क्योंकि श्रजुचित भय स्वत, मर जाता है | निश्चय ही यह एक 
अदूभुत बात है कि पुक ही समय पिश्य के इतिहास में दो बड़े राष्ट्र ( चौन ओर 
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भरत), मिनका भूतआल अंधकार पूर्ण है और भविष्य कटोला है, अपनी श्रर्थ-स्यवस्था 
को सुधारने का श्यत्व कर रहे हैं। इनके प्रयोग बड़े महत्व के हैं । ये शयोग दो गरीब 
जतताओं के आर्थिक नव निर्माण के लिये किये जाने वाले भयत्न मात्र ही नहीं, अपितु 
दो विभिन्न विचारधाराशं के प्रयोग हैं--एक साम्पवादी है तो दूसरा जदतंन्नी, श्रतः 
अविक्सित देशों की निगाहें इन देशों के प्य्षों को ओर लगी हुई हैं। 





[ ३६ ॥ 
भृदान यज्ञ 





रूपरेखा 


। # 


ग्रारस्मिक-- भाजादी के पिछले ४ साल के अजुभव से यह साबित हो गया 
है. कि सरकार देश के दुख घटाने के बजाय बढाने का ही कारण बनती है। 
विदेशी पूँजी, विदेशी सामान, विदेशी अ्रक्‍लवालों का सहारा लेकर उसने 
परिस्थिति को तंग बना दिया है। दूसरी तरफ जनता है, उसकी ताकत है, 
जिसके पनपने में देर लगती है। पिछुले ₹ साल की घटनाओं से घिद्ध हो 
गया है कि जनता की ताकत का थेंकुर फूट निकला और विंनोवा का भूद्वान 
यज्ञ उसका पहल्य श्र गहरा निशान है । 

यज्ञ का भरी यफेश-गरीब औौर अमीर का भेद सारे हिन्दुस्तान में है, 
लेकिन वह हैदराबाद की रियासत में हतना चमररुता हे। हैदराबाद के 
भ्रन्दर तेलगाने के लोग सबसे दुखी ॥ जमींदारों के पास २०-२० हनज्नार एकड 
जमीन है और मजदूरों के पाप्त रत्ती भर भी नहीं। कम्यूनिस्टों ने इप विषमता 
का लाभ डठाना चाहा। स्वतन्त सरकार की सहायता से इन लोगों को 
कुचलने का प्रयत्न किया गणा। काफी ज्ञान माल का नुकपान हुथा। ऐसी 
हालत में सम्त विनोदा इस क्षेत्र में कूद पडे | लोगों ने उनसे जमीन दिलाने / 
की आरथेना की । कुछ लोग जमीन देने को तैयार हो गये । इससे प्रेरणा लेकर 
बाबा ने भूद्यान यज्ञ का शद्ध बजा दिया। 

बूदान यज्ञ के उद्देश्य-देश के श्राजाद होने से देश का दुखडा कम्त नहीं 
हुआ । सुष्िया जरूर पहले से ज्यादा सुखी है और दुखिया पहिले से ज्यादा 
दुखी | इस रोग की जड यह है कि हम सब्र बगेरने मे लगे हैं, अत बाबा ने 
यज्ञ का झायोजन क्या । आज समाज में पेसे का बोलबात्य है ! समाज का 
ढॉँचा बैर औ्रौर झ्क्ावल्ले के आधार पर खड्ा किया गया है। बाबा इस आधार 
को हो बदलना चाहते हैं । बटोरने के स्थान पर बाँटने का रिवाज डालना 
चाहते हैं। 

मूदात याजा--११ सितम्बर सन्‌ १६११ को बाबा अपनी भूदान यात्रा पर 
निकले। रास्ते में गाँव-याँव जमीन माँगते गये। जहाँ-जहाँ वे गये, व्ाँ-वहाँ 
उनको बड़ी सफलता प्राप्त हुईं। 

निक्प--भूदान यज्ञ वह साग है जिस पर चलकर हम समाजवादी समाज, 
राम राज्य या खुदाई हुकूमत की कहपना साकार कर सकते हें न्‍ 
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आहम्िक्ष-- 
मगहरों भर कस्वों से श्लग उसके १ ब्याख गाँवों की दृष्टि से हिन्दुस्तान की 
सामाजिक, नेठिक शौर आर्थिक आनादी अभी हासिल करना बाकी है। लोकशाही 
के उद्देश्य की तरफ भारत जब बढ़ेगा तब उस बीच फोजी ताकत और सिविल 
ताकत में पुक दूसरे पर प्रमु जमाने के लिये संघर्य होना आवश्यक है !”* बापू की 
की यह वात १६ आना सद्दी उतर रही है। भारत सरकार अपनी सेना, शुलिसत, 
अफमरों भोर पते के हार देश को एक विशेष दिशा में ले ज्ञाना चाहते हैं। पिछले & 
साख के णनुभव से यह सिद्ध हो गया है कि इस तरद करने में सरकार देश के दुःख 
घटने के बनाय बढाने का ही कारण बनती है और विदेशी एूँणी, विदेशी सामान, 
विदेशी अवल बालों का सद्दारा लेकर उसते दशा को केवल तग ही नहीं बदाया बल्कि 
जाने या प्रभजाने देश वो ऐसे फदे में लऋूडदा दिया है, शिससे निकलना कोई 
आसाव नहीं। दूसरी तरफ जनता है या उसकी सिविल ताकत है, किन्तु इसने 
कोई ऐसी ठो प शकल नहीं लो थी, मो सरकार के क्रेस्टीयकऋण ओर पूज्नीशाही नीति 
का सुझावद्ना कर अपनी बात मनदा से । बैसे भो सित्रिल ताकत को पतपने में देर 
छगती है। जिस तरद चप्य और कोकाकोला के मुझाइले में खादी के श्रचार में देर 
लगती है, लेकिन पिछले श साल की घटनाओं से यद्द सिद्ध हो गया है चौर विनोवा 
का भूदान यज्ञ उसका पदला और दूसरा आलीशान निशान है। 
यज्ने का थ्री यसेश-- 
हिन्दुस्तान ही नहीं सारी दुनियां में एक दौड चली है, पुक होड मची है भोर 
दर कोई इस प्रयात में है कि इस खींचातानी में सें ओगे बढ़ ज्ञाऊं और सब्र बटोर 
कर रख सु'। जो झाये लपक गये ये घनी कइछाते हैं और जो पीछे रह गये वे निर्धन । 
कुछ बीच में रहे को ले ज्यादा गरीब हैं न थमीर | समाज का ढाँचा छुच् ऐसा है कि 
को झाये पहुँच जाते हैं वे मालिक बनते हैं, कानून बनाते हैं श्लौर शासन करते हैं। 
इस तरह समाज में तरह-त्ताइ के वर्ग बन जावे हैं भौर॑ श्रापम में भेद और ऊँच-नीच 
की तद्द पर ठद्द पहती है । भरत में भी यइ भेद या असमानता विशाल ख्य में में जद 
है, लेकिन हैदराबाद रिशसत में इततो साफ चमकती है, जैसे पौठ पर फोड़ा । शहर 
दैदराबाद की रौनक देखने पर मुँह में पानी भर आता है, लेकित जरा दो मील दूर 
जञाऊर देखें हो दाक्षत एकदम दूसरो। जहाँ हैदराबाद में कई मज्िल चाले ऊँचे मझान 
परे बाई छुट कच्ची रोपडिएं इ्ढोँ शूट शूट सोटबारनी डे सोटर मैं यूसने वाले उमराद 
यहाँ फटे चोयथड़े पढने पेदल घिसटने वाले नंगे, भूखे, दुःखो--मानो देदराशद रियासत 
की क्नता के खून को निकालकर हैदराबाद के जगमयाते शाइर रूपी मेम को नर्मोंर्भे 
चरवस्त भरकर उसे मोटा ताजा वत्ता दिया गया है ३ 
५. दैदावाद रिप्रास्त के झन्दर सबसे बषिऋ हुवी लोग उसके पूर्वी माय के हैं को 
वैन हे बम से इुस्रा जाला है। यहाँ के जमोंदरए वीत-दीस दनार एुक्द जमीन के 
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मालिक थे, जबकि वहाँ के मजदूर किसानें के पास एक रत्ती भर भी नहीं। इस अन्याव 
से लोग बेहाल थे। लगभग १९ वर्ष हुए समाजवादी या कम्यूमिस्ट विचारधारा 
चाल्ले उनके बीच पहुँचे और उन्होंने पीड़ितों में थ्राग भड़कानी आरउम्म कौन 
उन्होंने कद्दा कि इस श्रन्‍्याय के लिए इेश्वर जिस्मेदार नहीं, बल्कि ये जमींदार हैं, जो 
सीधी तरह मानने वाले नहीं | थंग्रेजी राज्य के चले जाने के बाद जब हैदराबाद 
रियासत भर खतन्त्र भारत के बीच जब खींचतान चली तब कम्यूनिस्टों ने अपने 
कार्यकम को और भी तेज कर दिया ! उन्होंने गाँव के गाँव की जमीनें किसानों में बॉट 
दी। वहाँ के जमींदार या तो मार डाले गये या साय राये | पेसा छूगने लगा मानो 
तेलेंगाने में न॒ तो हैदराबाद ससकार के हाकिमों का राज्य है और न दिल्‍ली सरकार का।े 
जब हैदराबाद के निजाम भौर नई दिल्ली की सरकार में वाकायदा सम्बन्ध हो गया 
तो हैदराबाद शासन ने नई दिल्ली की सरकार की भद॒द से कम्यूनिस्टों से मोर्चा लेने 
की ठानी । इसमें सरकार मे करीब £ करोड़ र० का खर्चा किया । कम्यूनिस्टों ने काफ़ी 
जान-माक्ष का नुकसान उठाया | जमोंदारों की तो अक्ज्ञ हो गुम हो गई और किसानों 
के पढले भी कुछ नहीं पढ़ा | ऐसा लगता था कि अत्र कोई सूरत ही नहीं है । ऐसी 
डाल्नत में ऐसी श्राग में जो कोई घुमा नहीं पाता था, जो हाथ डालता उससे झाग 
और भदकती ही थी, वही महात्मा याँवी के छुने हुए हिन्दुस्तान के पहले सत्याप्रही 
सन्त विनोवा ( जो “बाबा? के नाम से विख्यात हैं ) आगे थाये। बाबा ८ मार्च सन्‌ 
१६११ को वर्षा के निकट स्थित अपने शाश्रम से पैदल चल पदे और ६ अप्रैल को 
हैदराबाद पहुँचे । १५ अप्रैल को रामनवमी के दिन बाबा तेलेंगाने के लिए निकले। 
जब ये पोचनपछ्ली गाँव में पहुँचे त्तो वहाँ के लोगों ने श्रपने बावा को दर्दभरी कद्दाती 
सुनाई । बाब। से हरिजरनों ने कहा कि अगर हमें आ्राप कुडु जमीन दिलाई त्तो करपाण 
हो जाय । वादा मे पूछा कि छितनी जमीन से काम चलेगा। तो बोले भ्रस्सी पुकह । 
बावा जरा देर शान्त रहे | फिर बोले क्या श्याप जो गाँव के लोग यहाँ मौजूद हैं वह 
कुछ मदद नहीं दे सकते हैं। इैश्वर का एक बन्दा सदा हुआ और कहने लगा मैं जमीन 
देने को तैयार हूँ । मैं सौ एकड़ जमीन देता हूँ | सब लोग दंग रह गये । बाबा ने कहा 
क्या सचमुच श्राप जमीन देना चाहते हैं। जोरदार श्रावाज के साथ वह दाता बोला में 
सौ एकड़ जरूर दूँगा भर अगर आप लोगों को इत्मीनान न हो तो लिखकर दैने को 
तैयार हूँ] शाम को प्रार्थना में बाबा ने उस दान का एलान किया। रात भर उन्हें 
नींद नहीं आई। राम भजन सें सारी रण्त बिताई । वह समझ गए कि इस काम में 
ईश्वर का इशारा है। वह डनसे यह काम कराना चाहता है! दूसरे दिन जिस गाँव 
में बाबा पहुँचे वहाँ भो उन्होंने जमीन मांगी | एक दाता वहाँ भी तैयार हो गया । 
बाचा का विश्वास पक्का हो गया । तौसरे दिन उन्होंने भूद्ान यज्ञ का शांख जोरों से 
बजाया भौर तब से उनकी यह भूदान यज्ञ की पैदल यात्रा लगातार चल रही है । इस 
प्रकार भूदान यज्ञ का श्री गणेश हुआ । 
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सृदान यज्ञ की उद्देस्व-- 
तीस बरप्त पहले की बात है जदड्ि देश को हालत बढ़त दुखमरों यो। उसकी 
ऋखक देते हुए गहात्मा याँवी ते लिखा था, सबपे बडी बदकिस्पती की बात लो सुम्े 
अद्दसूम होती है वह यह है कि हमारे धनगरनती भाई बनें की जान घौरे-घौरे लिखंक 
कर निकलती है। उनको खाजमी तौर पर इमेशा ही फाझ्य कशी करनी पहठी है भोर 
जब कभी चादल के दानों से चह अपना फाका तोड़ते हैं ठो ऐपा लगता है कि मानो 
इमारे जीते रहने का मजाक उदा रहे हों 7/* आज हमस पूर्ण रूर से स्वतन्तर हैं। 
'इमारा रूणड देश बिदेश में शान से लदराता है, लेकिन वया देश छ्य दुलडा पस हुआ ? 
नहीं, हालत पदले से भ्रधिक विगड गई है। दुलिरा पहले से अधिक दुचो हैं। हाँ, 
सुखिया पहले से अधिक छुली है । परिणामतः दोनों के दौच की खाई श्र भी चौदी 
हो राई है | करोड़ों रुपप्ा खर्च हो रहा है, परन्तु काम नहीं निहुरछसा। हालत टौकू 
होने के ब्चाय से बढ़ता गया, ज्यों ज्यों दवा की, वाली कह्टादत चरिताये हो रदी दै। 
इस झुप्तीवत की ज्ड क्या है ?ै इसका कारण बधा है ! गइराई से देखें तो पता 
चलेगा कि कारण एक है--इम सत्र वटोरते में लगे हैं। जितता भो आपने पास हो 
उतना ही थोड़ा । न पडौधी के दुख में शामिल होते हैं और न झरने सुख में किसी को 
पूछते हैं | सन्त विनोवा ने रोग की इस जड़ को पकड लिया | उन्होंने देखा कि समाज 
में धाज पैसे का घोल-बाला है । समान का टाँचा बेर भौर सुकाहिले के भाषार पर 
खड़ा किया यया है | दावा इस आधार को ही बदलता चाहते हैं। वई समात्त का 
टाँचा प्रेम और सहयोग पर खड़ा काना चाइते हैं| बटोरने की जगड़ बाँटने का रिवाज 
डालना चाहते हैं। अपरिप्रद की चाल पेदा करता चाहते हैं। बटोरने या परिग्रद का 
काम व्यक्ति न काके समाज याँ याँत्र कोगा । वस्तुओं पर स्वामिद्र ब्यक्ति का नहों 
कर समान या गाँव कर दरोगा । ऐसा करते पर समाज का दाँचा बदुलेगा। देश का 
नक्शा बदलेगा ) नया देश बनेगा, नया समाज और नया इन्साव बनेया ! इस प्रकार 
मुद्ठाव का धपलो उद्देश्य समाज में क्रान्ति करना है। भूदान-यज्ञ कोई दवा का काम 
नहीं | दया यों तो आज्ञ समाज में बहुत चलती है। मिखारी को भोल, गरोव को 
दैसा या कपदा, भूखे को रोटी शत भी दी ज'ती है, लेक्रित इस देने से न समाज में 
सिखमड्पत कम दोता है, न गरोंबी मिदती है थ्रौर न भुत्रिया की सूख शान्त 
होती हैं! 
मदन यज्ञ के रूप-- 

“धुराने जमाने में जब सी कीई संकट देश में आता था, तो हमरे पुरखा छोग 
पञ किया करते थे। में भो इसलिए पक यक्ष करता चाइता हूँ छोर मैंने यद सूमि- 
दात गज्ञ शुरू कर दिवा है । मं ल्योयों से कइदर हूँ कि अपनी जमाने दान में दोजिये! 
इर एक को चाहिए कि इस चज्ष सें शामिल हो, क्योंकि दह सबकी अच्छाई के लिए है। 
हदन या कक्ष में छोग झुद ने उुब घड़े हैं | इसो दरह हंस यह में जमीन दान देना 
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चादिए (” दूसरे यज्ञ में लकड़ी थ्रोर घी जलाते थे | पर धाज लकड़ी कईाँ है--उल्े, 
जंगल बसाने की जरूरत है। धाज थी जलाने को कहाँ टै--अच्छा घी देखने तक को 
नहीं मिलता, लेकिन जब तक दिल्ल में प्रेम नहीं, तव तक वचज्ञ मैं कुछ भी जलावे 
बेकार है । भनन्‍्द्र का मैल नहीं जायगा, इसलिए वादा सबसे प्यारी चीज माँगते हैं-- 
जमीन | जब जमीन एक हाथ से दूसरे द्वाथ में जायेगी तो पाने वाले को भी खुशी 
दोोगी और देने वाले के धर पर बरकत होगी । जिनके पाप्त लमीना[महों है, पैसा है, 
वाबा उससे पैसा भाँगते हैं । कहते हैं कि घर में हर माह जो झर्च होता है उसका 
छठा हिस्सा अलग निकाल कर रख दो और दरिद्व नारायण की खातिर उसे ख्च करो। 
इस को धह समत्ति दान यक्ष कहते हैं। जिनऊे पास न जमीन है न पैसा, पर ह्वाठ-मांस 
में सेहनत करने की लाकत है उतसे वह कहते हैं कि दूसरों की खातिर अपने बदन से 
अ्रम॒ या मेहनत करके दो । किसी की जमीन तोड़ना है, किप्ती का सेत जोतना है-- 
को घन पड़े वह मेहनत की जाये । इसे वह कदते हैं श्रमदान यत्त । जिनके पास मं जमीन 
है, न पैसा न देह मे ताकत, जैसे--वकील, मास्टर, डाक्टर इत्यादि, वह बया करें। 
डन्के पास धुद्धि है। वह अपनी छुद्धि छुछ समय रोज गरीबों के हित में खर्च 
करें--मास्टर मुफ्त पढ़ाने का काम करे, वकील गरीबों के मुकदमे मुफ़्त करे, डाक्टर 
गरीबों की दवा मुपत बरे । इसे वह कहते हैं दुद्धिदान यज्ञ 

जिनके प्राप्त यह चार्रो चीजें न हों--एक दम अपाहिज, लाचार हो--वह 
मया करे ! बाबा कहते हैं कि उनके पास कुछ नद्टो पर भगवान का सबसे बड़ा उप- 
हार तो उनके पास है ही--दिल । उनझे अन्दर प्रेम का भण्डार है। वह हर कहीं प्रेम 
बाय करें, सेस की बात बोला करें, प्रेम का प्रचार करें| इसे वह कहते हैं प्रेतदान यज्ञ । 

इन बच्चों से बाबा सबको पाँच वात का ज्ञान कराना चाइते हैं?-- 

(१) सभी इस्झान उसी सालिक के बन्‍्दे हैं । सभी मैं उसी का भूर है । इनमें 
भेद करना गलत । एसें पुक दूसरे की सेवा के किए हमेशा छैयार रदगा चाहिए । 

(२) जमीन या सम्पत्ति पर स्वामिर्द किसी एक आदमी का नहीं हो सकता। 
इसका सरलिक केवल भगवान हो सकता है । यह कोई नई बात नहीं। “सब भूमि 
गोपाल की--सवियों से कहा जाता है! भौर गोस्शमी तुलसीदास भी भी कह गये दैं- 
“सरपत्ति सब रघुपति को आही / बया भूमि, क्‍या सम्पति, यह सब है श्रात्म के उस 
करतार की-सिरजन-हार की । 

(३) नो रोशी खाये वदद रोटी पैदा करे, श्रशोत्‌ दर किसी को अपने बदन से 
थीडी बहुत देर ऐसी मेहनत जरूर करनी 'चादिए जिससे कि खाने-कपडे या दूसरी 
बुनियादी जरूरतों की चीजें तैयार हो सकें | जैसा नद्ाता हर फोई धर्म समस्तमा है, 
बैसे शरीर ले मेहनत करना भी घ्म समझा जाये ! शरीर की सेहमत के काम भौर 
दिमए्य के काम में फक करना । 
पा (४) अपने पास जो मी हो, थोहा हो या ज्यादा, उसमें से इुचू हिस्सा चढा 
या जितना हो सके, अपने भूखे पडोसी के लिए इमेशा रख देना चाहिए । 
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(३) मेदनत करने वाले को मेहनत के साधन मिलने चाहिए, जैसे--नाई को 
डस्तरा और दुर्जी को सुई मिलदी चाहिए वैसे कास्तकार को अमीन मिलनी चाहिपु। 
जैसे नाई को सुई और दुर्डो को उस्तराः दे देगा यज्ञत है, उसी तरह इस नहीं छुने 
बाले जमीदार के प्राप्त जमीन रइता गलत । पैदावार का सहारा पेदावार करने वाले 
को मिक्षनश चाहिए । 
मुदान यात्रा-- 

जैसा कि हस पहले कह लुके हैं कि भूद्ान यक्ष का श्री गणेश तेलगान में 
हुआ | २७ जूत सम्‌ १६५१ को वह अपने परम धाम झ्राभ्रम्त वापिस झा गये। फिर 
११ सितम्दर सन्‌ १६५१ को दिल्‍ली के लिये निकले । रास्ते में गवि-गाँव जमीन 
माँगते गये । उसका पही कहना था +--“ आपके पाँच बच्चे हैं तो छुडा मुझे सममिये 

प्रौर मेरा हिस्सा मेरे हवाले कीजिये (” वह रूमकाते थे कि आज हम'रे देश का सबसे 
खा सवाल उन लाखों करोड़ों का है जिनको दो चल्क खाना भी नमीव नहीं होता | 
उहे सवाल है उड़े हुए इंसानी समाज्ञ का। इसके पैदा होने की बज है हमरे 
द्वाती घंगठव या धर्थनीति का बरबाव हो जाना, मिस्रका आधार ग्रामोश्रोग भर 
छावलखन पर था। हमारे गाँवों की बढ़ती हुईं दरित्रुता एक चिन्ता कए विषय है 
प्रौर चार बरप् के स्वराज्य के बावजूद इसमें रत्ती भर फर्क नहों पद सका है! 

दरिद्वनारायण के प्रतिनिधि बनकर थाया अपया हक साँगते हैं :--“मैं हाथ 
लोड कर अधपते दिनती करता हूँ कि मेर! सकल पूरा कीजिये । मैं जमीन ऋपनी खातिर 
नहीं माँग रहा हूँ । जिनकी तरफ से मैं श्राया हैँ व३ बोल नहीं सकते | न प्पना 
मतलब दी जाहिर कर सकते हैं। में चाहता हूँ कि रामबाण की तरह मेरे शब्द आपके 
दिल पर भस्तर करें” | ध्यान रहे कि जमीन दान देना किसी पर अद्सान करना नहीं है । 
ज्ञमीत दान देना धर्म हे, श्पना पवित्र कर्तव्य है । 

बाबा कहते हैं :---''मैं यह नहीं कहूँगा कि जर्मीदारों के पास जो जमीन है बह 
उन्होंने गलत तरीकों से हासिल की है, लेकिन समय भला गया है जब जमोंदार लोग 
बेजमीन वाल के अधिकार को महसूस करें श्रीर उनके सद्दी दावे को स्वीकार करें। 
उन्हें चाहिये कि बेहमीन वार्लो का जो हिस्मा है वह छुशी-खुशी दे उप्लें ।" 

तारीख २ अवटूबर सन्‌ १६३११ को बाबा मध्य-प्रदेश के सागर नाम के नगर में 

थे । उन्होंने व्ों ऐलान किया :---यद्यपि मे ही भूख बहुत कम है। तयापि दरिद्र नारायण 
की भूल बहुत ज्यादा है, इसक्षिये जद मुकये पूछते हैं कि श्रपका ऑँकडा क्या है, 
कितनी जमीन झापको चाहिये वो में जदयब देता हूँ. पाँच करोड शुकढ ! जो लमीन 
जेरेकाशत ऐ, डख्नी की सैं बात कर रहा हूँ) अगर परिवार मैं पाँच भाई हैं तो एक 
ओर छठ मुझे मान खोजिये। चार हो तो पॉचवा । इस तरह कुच्च जेरेकाश्त जमीन 
का यह पाँचवा या छुठवाँ हिस्पा होता है 7 

मध्य-यदेश, दिन्ध्य मदेश, सभ्य भारत, राजस्थान और उत्तर-प्रदेश के कछ जिलों 
में घूमते हुए बार १३ नवम्बर को द्स्ती पहुँचे । इन बासठ दिन में उन्हे १६,४३६ 
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पुकडढ़ ज्प्री4 मिली । इसी बीच पहली नवम्बर को चह मथुस में थे | वहाँ पर उत्तर- 
प्रदेश के कार्यकर्ताओं मे ज़्णा होकर पॉँच साख एकड़ ज्षमीन जम्ता करने क' सकरप 
किया । दिल्‍ली में बावा राजघट में महात्मा याँवी की समाधि के पास एक कुटिया में 
ठदरे । ग्यारह दिन वहाँ रहने के बाद २१ नवम्बर को बाबा दिल्‍ली से चल दिये भौर 
उत्तर-प्रदेश की यात्रा करने की ठादी ! 
अलमोडा, गढ़वाल थौर नेनीताल जिल्लों को घोड़कार २२ नयम्बर सन्‌ १६२६१ 
से ३ जुलाई सन्‌ १६९२ तक उन्हेंने उत्तर-्मदेश के बाऊी ४८ जिलों की पद यात्रा 
की। फिर बरसात की बजह से १३ छितम्बर तक काशी में रहे। उत्तर-प्रदेश में उन्होंने 
२२१७ जगह पडाव डाला, ३,०१० मोल चले और २,६९,०२८ एकड़ जमीन पाई। 
इसके अल्लावा २३१ कुर्पे, ३७ वेक्ष-तोडी आदि का दान भी मिला। २३ मई सत्‌ 
१६४२ को हमीरपुर जिले के मगरौठ गाँव के सारे वाशत्तकारों ने अपनी कुल जमीत 
भूद्ान यज्ञ में देदी। इसी घरसे में बनारस जिले के सकक्ददीदा गाँव के पास जहाँ 
सेवापुरी भ्राश्रम है वहां १३, १४, १६ भरप्रैल सन्‌ १६९२ को सर्वोदिय सम्मेलन हुआ | 
उसमें देश भर के रचनात्मक काम करने वालों ने तय किया कि दो साल के श्रन्दुर कम 
से कम पचुचीस लाख एकड जमीन हाप्तिल करेंगे। इसके बाद देश के कई हिस्सों में 
भूद्ान यज्ञ का काम,'जो पिछले एक वर्ष से बावा अकैले ही कर रहे थे, शुरू हो गया । 
उत्ता-पदेश में यात्रा करते समय् जब बाबा लखनऊ पहुँचे तो उस दिन बेशाखी 
पूणिणा सगयान जुद्ध की जन्म तिथि थी। वाया ने अपने भाथेना प्रवचन में उस दिन 
कद्रा--“भृसि की समस्या श्राज़ दुनिया की समस्या है। मैं शापसे प्र करना चाहता 
हैँ. कि इसे थ्रापको हल करना होगा ! उप्तके इल के लिए मैं थ्रापको यह धर्म विचार दे 
रहा हूँ । में श्रापसे भिन्षा सॉगने नहीं आया हूँ । दरित्र नारायण के प्रतिनिधि के भाते 
में झ्रापको दीक्षा देने थराया हूँ । मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि जो काम भगवान बुद्ध के 
द्वारा परमेश्वर करवाना चाहता था, वह काम इन स्मनोर कन्धों से भगवान छोना 
चाहता है भौर यह काम भी धर्म चक्र प्रवतेत का कॉम है, इसलिए में नहाँ जाता 
हुँ, मानो सिह गजेना-सी करता रहता हूँ। जमीन तो अब लोगों के हार्थों पहुँच गई। 
किस तरीके से यह हस्तान्तर ही । घी के डिब्बे को श्राय खगाझर या यज्ञ के रूप में घी 
की श्राहुति देकर, यह श्रव आ्रापको सोचना है।” “श्राज भारत में मनुष्य के भीतर का 
पघुनाथ! जाग रहा है। हम उस निष्ठा से श्रपना विचार अकक में फेलायेंगे, जेंपे 
(भण्खयन इुद्द ने श्रेक्ञाथा था और जैसे रस की शक्ति का शाषार खेझर कह बाहर 
गये ये, हम भी दस घमम चक्र अ्रवत्तेन में उसी तरद्द से लय जायेंगे ।”? 
इस तरह धर्म-चक्र प्रवतन पौलने लगा ! १४ सितम्बर सन्‌ १४५२ को बाद 
ने बिहार की धर्तों पर--बुद्ध और महावीर का बिहार, राजा जनक का बिहार, अहाँ 
महात्मा गाँधी को अ्रद्दिसा देवी का साक्षात्कार हुआ--उस बिहार की घर्ती पर बाबा ने 
!क्दम रखा। विहार में उनकी यात्रा ३१ दिसस्रर सन्‌ १६९४ तक चली। विहएर में 
उन्होंने बरसात में भी यण्ता जारी रखी। बाबा सान शूमि जिले के चाँदित नामक 
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स्थान पर रहे वहीं सर्वोदिय सम्मेलन हुआ | उसमें श्गी जयप्रकाश नारायण ने ऐलान 
किया---“रखराज्य के ब्यद हमारे दिलों में जो निराशा पेदा हो गई थी चह विद्योबा जी 
के इस यज्ञ ने दूर कर दी। हमारे पुराने साथी जिनके हाथ में सत्ता आईं थी, उनके 
सामने भी यह सवाल थे ही कि किस तरह शोपण, विपपता और दरिद्र का श्रन्त 
हो, सब लौग सुखी हों, [लेकिन इसका जबाब उनको नहीं सिल्रा था, इसल्षिए देश में 
अम्घेस छाया हुआ था और वह फैल रहा था । इतने में ही इस यज्ञ का प्रकाश सामने 
शाया । मैसे-जेसे यह प्रकाश बढ़ता गया, चैसे-वैसे बादल छूटते गये | धाज सबने माल 
लिया है कि घरतो सबकी माता है और उस पर सब॒का समान श्रथिकार है। धरती 
से जो जीविका पैदा करता है, उसका उस पर पहला भ्धिकार है। यह एक मानसिक 
ऋ्रॉति पिछुले दो वर्षों में हुई है।इस मानसिक क्रान्ति को घमल में क्ञाना, उसे 
वास्तविक रूप देना, इस काम को पूरा करना--परह सब्र हमारे सामने है।' 

विद्ार.पाव्रा में ही दाबा ने सम्पत्ति दान यज्ञ का विचार देश के थाये रखा। इस 
तर भूदान-यज्ञ कौ गंगा बहती चलती भर सम्पत्तिदान यज्ञ, श्रमद्रात यज्ञ, बुद्धिदान 
यज्ञ, प्रेमदान यज्ञ, साधन दान यज्ञ, कूपदात यज्ञ को घारायें उसो. आरुर 
मिलते लगीं | अग्रैल सन्‌ १६५४ में जीवन दान यज्ञ की जमुना भी झा मिली) यह 
क्षमोखी घटना सर्वोद्य सम्मेलन के भौके पर २० अप्रैल सन्‌ १६५४ को हुई। १८ 
अप्रैल को सम्मेलन शुरू हुआ । १६ अप्रैल को सम्मेलन में स्पीच देते हुए श्रो 
्अप्रप्रकाश नरायन ने कहा--“भूदान यक्ष का यह पु ऐसा आन्दोलन है जिसमें एक 
साक्ष था ऐॉँच साल देने से ही काम नहीं चलेगा । इसमें तो जीवन दान ही देना होगा । 
देल्ले जीवनदानी कार्यवर्साओं का आवाइन इस सम्मेलन से होना चाहिए । सें ऐसे कार्य- 
कर्ताओं को आगवाहन करता हूँ ४” दूसरे दित सुबह को बाबा ने उनही चिट्ठी भेजी । 

जयप्रकाश नगायन ने वह चिट्ठी अपनी एक निन्नी चिट्ठी के साथ सम्मेलग की 
सदर श्रीसत्ती आशादेवी शार्यतामक्म को भेज दी। आशादेपो ने ये चिट्ठियाँ पड़कर 
सुनाई । जयप्रकाश नरायन की चिट्ठी यह थी, “ब्रात्रा का एक पत्र आया है, जो साथ 
भेज रहा हूँ, किस्होंने हम सबको प्रेरित किया है, दही मुस्ध जैपे नाचौज को जीवन दान 
करें, इस पर कुछ कट्दा नहीं जाता। इतना ही कहूँगा कि इस असृुहुप दृश्ण को 
स्व्रीकार कर रूकूँ, इसके लिये सया अयोग्य हूँ। इमें तो जीवनदाव, सगवान के नाम 
“फ्र बाबा को ही करना है।” 

दी जयप्रकाश, 

ऋल आपने जो आवादन किया था, उसके जबाब सें--- 


भूदान-पत्ञ-मूलक, प्रामोयोग प्रधान थ्रहिंसक-कति के लिये मेरा जीवन समरएंण। 
सर्वोदयपुरी 
हर ४न्‍१४ | +-विनोबाः 
हैं सुनने वाले दंग रह गये । सम्मे़न की इबा ही भानों बदल गई । ज्ञीवन दान 
रस की जो जयुन्त बहना शुरू हुई वो कोई दिरूना नहीं था ) करीब २०० भाई- 
थहनों ने अपने नाम दिये । हे 
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सम्मेलन के बाद से दाबा की यात्र। फिर शुरू हो गई। बरसात के जमाने में 
बाबा ने मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सहरसा जिल्ञों का दौरा किया जहाँ बहुत भयानक 
बाढ़ थाई हुईं थी | कमर-क्सर और सौने-सीने तक पानी के होते हुए वह |गाँव- 
गाँव घूमे भौर कहा--'वदढ़ से तो यद् स्पष्ट सिद्ध होता है कि सद भूमि गोपाल की 
है। भ्रव तो मैं पूरे गाँव के याँव चाहता हूँ । अगर कुल गाँव एक परिवार बन जाता है 
तो यह बाद का संकट एक बरदान के रूप में बदल्ल जायेगा और आप;सब झानन्द का 
जीवन दिता सकेंगे।” 
अपना हक माँसते वह बढ़ते चले जाते थे | अगर कोई दाता अपनी इस्ती के 
लायक अमीन नहीं देवा था तो दृग्कार कर देते थे । एक गाँव में एक परिवार के पास 
दो हजार बीघा जमीन थी | उसने ६० बीघा जमीन दी । बाबा! ने दान पत्र वापिस कर 
दिया । रात को उस घर के चार भाई मिलने आये । बावा से ज़व'चातचौत की। झाखिर 
बाबा का हक कबूल किया शौर अपना छुट/ हिस्सा देना तय किया | यह भी वायदा 
किया कि हमारे हिस्से में अच्छी ओर पड़ती दोनों तरह की जमीन है। पर जो पड़ती 
जमीन देंगे वह तुड़वा कर देंगे। 
पहली जनवरी को बाबा ने बंगाल की वैष्णव भूमि में कदम रखा। वहाँ उन्दोंनि 
२३१ दिन तक बाँकुड़ा भर मेदनीपुर जिलों की यात्रा की। २६ जनवरी सन्‌ १६१६ 
को बाबा ने उड़ीसा में प्रवेश किया । पहले ही दिन उन्होंने कहा--“हमें पूरा विश्वास 
है कि भव जबकि भूदान यज्ञ की धारा पौने वहते-बहतेन्चार साल में यहाँ श्रा पहुँची है, 
तो जैसे सागर के नजदीक यहाँ की महानदी विशाल हुई, जैसे यह धारा भी विशाल 
होगी । इमने सुना है कि मुकुन्द देव ने कोशिश की थी कि गंगा का अवाह यहाँ थाये । 
शायद्‌ उनको यश नहीं मिला था, लेकिन आपको अब यश प़िलेगा | यह भूदान 
थज्ञ की धारा गंगा धारा है। समुद्र में, जन-समुद्र में पूरी तरह से इसे व्रिलीन 
कर दे।” शाम को प्रार्थना में उन्होंने उन्हें एक लाख बाईस हजार एकड़ भूमि मेंट में 
दी गई और &३ गाँव पूरे के पूरे मिले । २ फरवरी को उन्हें २२ गाँव, जो एक दूसरे के 
आस-पास हैं--समूचे मिले । 
इस समय तक सारे देश में लगभग सँतीस लाख पुकई॒ जमीन मिल्न घुओ है, 
; मिसमें से कोई डेढ़ त्लाख एकड़ बद छुकी है। अरब बंटवारे का काम भी जोरों से चल 
रहा है। इस तरह भूदान यज्ञ की गंगा लगातार बहतो चली था रही है और अब 
छट़पटा रही है महासागर में समा जाने के लिये। 
पिष्कर-- 
झाज भारत खतनत्र है। स्वतन्त्र भारत की मंजिल लोकबादी समाज की 
स्थापवा है, वही लोकशाही वाली मंजिल, जिसे राम राज्य या खुदाई हुकूमत या किंग- 
डम ऑफ गांड कहा जाता है और उस पर पहुँचने का रास्ता है--भ म, उद्योग, 
+ श्वावल्म्बन भ्रौर विड्ेन्द्रीयकरण । भूदान यज्ञ आन्दोलन की उक्त सफलता से यह प्रगट 
हो गया है कि इस रास्ते की भ्रपील जवता के दिल में लगातार घर करती जा रही है। 
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पंच-वर्षीय योजना 





रूप रेसा-- 


१. 


प्रोरम्मिक--योजना का अर्थ है किसी उद्देश्य से कार्य करना तथा चुनाव करना 
और चुनाव ही श्रार्थिक क्ियाओं वा सार है?! आज़ ससार के सभी राष्ट्र 
अपनी उन्नति चाहते हैं । इसके लिए बे विभिन्न योजनायें बना रहे हैं। भारत 
में योजना की बड़ी आवश्यकता है । 

सारत में भार्थिक योजनाओं का इतिहास--सर्वे प्रथम सम १६१६ में शरौद्यो- 
विक कमीशन ने योजनायद कार्य करने एर जोर दिया। सन्‌ १२३१ मे कांग्रेस 
के बम्बई अधिवेशन में आशिक योजनाओं से सम्बन्धित प्रस्ताव पास किया 
पाया । सन्‌ २६३८ में १२ सदस्यों को एक राष्ट्रीय योजना बनाई गई। विभिन्न 
आन्तीय सरकारों ने शोर विभिन्न दलों ने अपनी श्रपत्ती योजनाएँ बनाई | 
सन्‌ १६६५ में भारत सरकार ने एक योजना कमीशन बनाया, शिसने पुक 
पच वर्षीय योजना तैयार की । 

प्रथम पंच-वर्षीय योजना--बोजना का उद्देश्य ऐसी प्रणाली का निर्माण 
करना है, जिससे देश का जीवन स्तर ऊँचा हो सके। ऐसे कार्यप्रमों को 
प्रयमिकत? दी गई है, जो देश की कृषि सम्बन्धी डपज्ञ को बढ़ायेंगे। योजना 
पर छुछत व्यय २,०३६ करोड रपये आया। थोजना के कई दोप ये। फिर 
भी इसके झन्तरगंत आशाजनक उन्नति हुई है | 

द्वितीय पच-डर्पीय योजना--क्विंतोय प्र दषोय योजना का मुर्ण उद्देश्य 
उद्योगों की बृद्धि, रोजगार की बृद्धि तथा आय और सम्पत्ति के भारी श्रन्तर 
को दूर करना है। इस योजना पर कुद स्यय ३,६०० करोड रुपये आँका गया 
है यह झ्रायोजन समय-समय पर परिवर्धित किया ज्ञायेगा 
निष्कर--द्वितीय एच-दर्षोय ग्रोज़नों के सफज्न होने पर देश को आर्थिक 
ब्यवस्था चहुत कुछ सुधर ज्ञायेग्री। आयोजन के रूप में समय-समय पर 
परिवतेन करना पडेगा, क्योंकि जेंसे-लेसे विक्रापात होता जायेगा, चैसे-वेसे नई 
समस्‍यायें सी सद्ठी हो जायंगी। 


प्ररम्मिक-- 


आज ससार के सारे राष्ट्र, भ्राय सभी छुत्ों में विशेषकर राजमैतिक एवं आर्थिक 


भछ३ ] 


कज में अपनी उन्त्ति आहते हैं | विश्व में चरों ओर से 'योजना-योजना' के शब्द 
सुनाई पड़ते ह. । आर्थिक योजनायें बनाने का मुख्य उद्देश्य देश में पूर्ण सामाजिक 
सुस, शान्ति का ल्ञाना, देश में रहने वाली जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठाना तथा 
डसका धहयाण करना है । खीओनल राविन्स के शब्दों में--योजनाये हमारे युग की 
त्रैलोक्य चिन्तामशि हैं! “श्री राबिन्स के ही शब्दों में--“योजना का श्रथ है किसी 
ड्दृेश्य से कार्य करना तथा चुनाव करना शर चुनाव ही आर्थिक व्र्याक्रों का सार है 
आरतीय राष्ट्रीय योजन्प समिसि सद्‌ १६३७ ले योजना की परिभाषा इंस प्रशार कीट 

--“यौजना क्या है ! जन सत्तात्मक ध्यवस्था के अन्तर्गत योजना दी परिभाषा इस 
भ्रकार की ज्ञा सकती है कि वह निस्‍्वार्थ विशेषज्ञों के द्वारा उपभोग, उत्पादन, विनि 
योग, ज्यापार तथा थ्राय वितरण का राष्ट्र की प्रतिनिधि सस्थाओं के द्वारा निश्चित 
सामाजिक हितों के अनुसार «एक अपूत्र भ्रौद्योगिक समन्वय है | डस्त योजना पर केवल 
अरथशास्त्र पुव जीवन स्तर के उच्नयन की दृष्टि से ही विचार नहीं करना है, वरन्‌ उसमें 
0१९६४ एवं आध्गत्मिर हितों श्रोर जीयन के मानवीय पत्त का भी समवेश होना' 
चाहिये |”? 


भारत कृषि प्रशन देश है, जहाँ खगभग ६७ प्रतिशत जनता क्ृपि पर और 
केवल १० # प्रतिशत उद्योगों पर निर्भर रहती है। जद सख्या की दृष्टि से भारतवर्ष 
चीन को द्लोडवर विश्य के भ्रन्थ सभी देशों से बदा है | क्षेगफ्ल की दृष्टि से रूस को 
निकाल कर योरोप की दक्कर का है ; प्रकृति माता की भारत पर पूर्ण कृपा हे, किन्तु 
सब होते हुए भी हमे पेट भरने के लिए विदेशों से खाद्याल मँगाना पा। सन्र्‌ 
१६४६ के बाद से भारत प्रति व करी्डा रुपयों का अनाज दिद्ेशों से मेगाता रहा | 
सौभाग्य से आज स्थिति अऊछी है । जो भोजन भारतवासियों को मिलता है, उप्की 
माश्ा भी कम है और उससे पौष्शिि पदार्थों की भी स्यूनता है। श्री जे० डब्ल्यू० ढी० 
मेगा ने छिज़ा है कि “सम्मू्ं भारत को दृष्टि मे रखने पर डाकररों वा मत दे ऊि देश की 
केवल ३८% मतता छो श्रच्छा भांजन मिलता हे, १४% को भोजन ठीक नहीं मिलता ओर 
२०% को वहुत सराप्र मिलता हे । हमारे अ्रधरिकांश देशयासियों को पदनने के लिए 
यथेष्ट वरत् नदी मिद्रत । उनके रहने के लिए मकाने की उचित व्यवरथा नहीं है। उनकी 
वार्षिक झाय बहुत ही कम है । श्रन्य देशों से तुलना करने पर ज्ञत होता है कि सन्‌ 
१६३ १ में भारत के श्रति व्यक्ति की ओसत आय ७३) प्रति वर्ष थी, जबकि विश्व 
के छोटे छोटे देश के ब्यक्ति की श्रायु दुगुनी थी । कुछ लोगें का मत है कि आज 
हमारी भ्राय पहले से दूनी हो गई हैं । यदि यह सान भो लिया जय कि आमदनी 
१६०) प्रति वर्ष हो राई दे अर्थात्‌ १२३ रुपका मासिक या सयन्ग ७ झानः प्रति दिन 
तो भी यह विचारने की बात है कि इस समय जबकि वस्तुओं के मूठ्य पाव सेच 
गुता अधिक बढ गये हैं, सात थाने मनुष्य के लिये क्‍या पर्याप्त होंगे ? 


यदि इस भारतीय कृषकों की आर्थिक दशा बी योर देखें तो सचमुच रोना 
आता है | उसके पास सेवी के छिये पर्याप्ठ भूमि नहीं है। समस्त्र भारत के हृपसें की 
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शत भूमि २'& णूकद है ! इतना ही नहीं, उनके पास जो थोडी बहुत मूमि है वह 
भी कई दोटे मोदे इुक्डों मे अलग-अलग स्थानों पर बिखरी हुई है । सिंचाई के लिये 
भारतौय हपक वर्षा पर ही निर्मेर रहते हैं। देश में कयभग २०% सिंचाई कृत्रिम 
साचनों द्वारा होती है । देश के केवक् ३९% भाग मे खेती की जाती है। आज भी 
लगभग २०% क्ृपि योग्य भूमि फालतू पडी है श्रति पएुकड उत्पादन भी भारत में 
अन्य देशों की भ्रपेष्ा बहुत कम है । भारतीय कृपक दरित्र हैं, अशिक्तित तथा अकादी 
हैं। उनके पास न तो अच्छे बीज, खाद तथा आधुनिक ढग के कृषि यन्त्र ही हैं और 
न उसे क्रम काने के छिये पर्यात पैसा ही है। एक झोर तो उनकी सीमित भूमि पर 
घेट भरने वालों को संय्या बढ़ रही है! दूसरी शोर खेती अथवा सेदी के अन्य लहा- 
यक उद्योग घन्दे करने के लिये डनके पास सुविधायें नहीं हैं, फक्तततः देश में सूतति रहित 
अ्रमिरकों की संस्त्रा अति वर्ष बहतो जा रही है । 


भारत में जानवर्रों क्री सप्या छग्रभग १८ करोड़ है, किन्तु उनका उचित 
डपयोग नहीं होता हे । दूध देने वाले जानवरों में से केबच ह भागवर दूथ देते हैं । 
इमारे देश के जानवर जितना दूध देते हैं उतना दूथ जर्मनी में केवल २३ करोड जागवर 
ही दे देते हैं 


भारतीय उद्योगों की भी बडी हीन दशा हे ! अ्रति दिन की अनेक आवश्यक 
वस्तुओं के लिये हमें विदेशों पर निर्भेर रहना पडता है | पिछल्ञे वर्षों से इड््लेंड तथा 
जापान से खगभय ७९ करोड रुपये का वख भारत ने आपात किया, फिर भी देश 
चाप्तियों को ओसत वार्षिक कपड़ा केवच ७-८ गज मिल प्राता हैं। श्रौद्योगिक क्षेत्र 
में जिवेशेबरण एप वैज्ञानिक प्वन्ध को बडी आदरपकतर है । भारत में निर्मित वस्तुऋो 
की किस्म में भी अनेक दो हैं 


शिक्ष के छेत्र में भी हमें निराश्ण ही दोती हे । सन्‌ १६११ फ्री जन संख्या के 
श्राधार पर पढ़े सकने वाले केवल ११९ व्यक्ति थे | शिक्षा पर स्यय भी कम होता 
है। बजड का केवल ९ ३% शिक्षा पर झच किया जाता दे, जबकि संयुक्त राष्ट्र भ्रमेरिका 
में ११४ 

देश में विद्युत शक्ति का भी समुचित प्रयोग नहीं हो रहा है, अभी तक हम 
फेयल € का किल्ोचाद विद्युत्‌ का ही प्रयोग कर रहे हैं ज्ञो सम्मावित शक्ति का 
१२९६ है, श्र्थाव्‌ हमारे देश में लगभग ४ करोड किलोव'्ट विद्युत निर्माण बरने की 
शक्ति है। खनिन्न पदार्थों की भी देश में अधिकता है और पाकिस्तान की अपेक्षा इस 
शष्टि से इम राजा हैं, किन्तु उनका मो यूर्ए रूर से डपयोग नहीं किया गया है ॥ 

पअशुलह नीति भी विशेष हितकारी नहों है। व्यापार के क्षेत्र मे भी हमारी 
प्रगति कम हुई है। सदेशराहन णुत्र यातायात के के तर में तो भन्‍्य देशों की अ्रपेष्षा 
भारत बहुत पोछे है। उपयुक्त अभावों को पूप करके देश का झार्थिक उत्पादन करना 
प्रावश्यक हे धर इसल्यि ध््थिक योजना देश के लिये बड़ी आवश्यक है । 
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भारत में आधिक योजनाओं का इतिहात-- 

भारत की झ्रार्थिक स्थिति को सुवारने एवं उसमे वृद्धि के हेठ देश में अनेक 
योजनायें बनीं | सबे प्रधम सन्‌ १६१६ में भारतीय औद्योगिक वतन ([#त7#एशों 
(!0शणा5»07) द्वारा योजनावद्धू क्राय करने पर जोर दिया गया। फलत उसकी 
सम्िफारिशों पर महायुद्धू के उपरान्त इस देश के उद्योगों को सद्दायता देने के लिये 
विवेचनात्मऊ सरचण ()807फश%675 08९८607) की नीति को अपनाया 
गया । अ्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ आने वाल्दी मन्दी के घातऊ परिण्यामों ने देश के 
उत्पादन पर नियन्त्रण करने एवं ्ोगों को घन्धा देने को आवश्यकता ने योजनाओं 
के लिये जागृत रुप दे दिया । दिप्मम्बर सब १४३४ में भारत के व्योद्द्ध अभशास्त्री 
सर एम० विस्वेश्व्य (8॥7 !४ ए१80ए४४ए७४५७) ने भ्रपनी पुस्तक “प्लान्ड इकानामी 
फॉर इन्डिया को प्रकाशित कर दूध वर्षोय योजना बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। 
उसी समय हमारे देश की महान्‌ राजनैतिक सभा राष्ट्रीय काग्रेस ने अक्टूबर १६३१ में 
अपने बग्बई अधिवेशन में श्रार्थिक योजनाशओं से सम्बन्धित और विशेष कर प्रास्य उद्योगों 
को सग़ठित करने के लिये एक प्रस्ताव पास किया | अ्रप्रेत सन्‌ १६३६ में कृषि सम्बन्धी 
कार्यक्रम के लिये प्रस्ताथ पास हुआ । दिसम्बर सन्‌ १६३६ में देश की आर-तीप सरकारों 
के मतानुसार कृषि सुधार के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास कर केन्द्रीय सरकार को कार्यान्वित 
करने के लिये प्राथेना की | सन्‌ १६३७ में देश के ७ आरन्तों में काग्रेसी सरकार होने 
के कारण कप्त और भी सरक्त हो गया। सन्‌ १६३८ में प्रान्तीय उद्योग मन्त्रिणों की 
टेहली बाली सभा मे इस श्राशव का अस्ताव पास किया गया कि देश में ओद्योगोकरण 
से ही राष्ट्रीय रक्षा द्वोगी प्रौर दरिद्रता तथा बेकारी दूर हो गी। इस प्रध्वाच को कार्ये 
रूप में परिशित करने के लिये १२ सद्॒स्या की एक राष्ट्रीय योजना समिति (५७ 
णागशे ?)%गराणपह 00गरगरै०--र २, (0) बनाई गई, जिसके सम पति 
परिडत नहरू थे | समिति ले विभिश्न विषयों पर २६ उप समितियाँ बनाई श्रोर 
उनको श्रपने अपने विषयों की जाँच करके रिपोर्ट पेश करने का ब्रादेश दिया गया, किन्तु 
सन्‌ १६३४६ में राजनेतिक स्थिति मे एक दस परिवर्न हो जाने के कारण न तो राष्ट्रीय 
योजना समिति ही अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर सकी श्रौरन उप पमितियोँ ही । 
सन्‌ १६४४५ मे घुन थ्री जवाहरलाल नेहरू ने सप्तिति की पुक वेस्क छुला कर 
रिपोर्ट तैयार करने के लिए श्रो के० दी० शाह को भ्रादेश दिया । सथ ही साथ भारत 
सरकार, विभिन्न प्रान्तों देशी रियामत्तों एवं चारिज्य मण्डबों को भी उनको सहायता 
करने के लिये कहा गया | अ्रत्र सारी रिपोर्ट श्रकाशित हो सुझी है और उन्होंने श्रपने 


:6 प्रति वर्ष हो गई? झाथिक स्थिति का वर्णन करते हुये अपने अपने प्रस्ताव तथा 


यह विचारन की रु मु के मु प्ब 
पक कर डर सारे के विभिन्न प्रान्तों में भी प्रान्तीय सरकारों ने अपनी ब्र' 
| 2? . परिणाम श्रसन्‍्तोषजनक् ही रहा | देश के विद्वान्‌ श्रथेशाखी एव 
यवि हम भारतीय कृप समय पर अपनी उुस्तकी द्वारा सथा भ पर्णों एवं प्रस्तार्बी द्वाशा 


शञ है। उसके पास खेती के 4 
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आून सन्‌ १६४१ में भारत सरकार के व्यापार सचिद्र की अध्यक्षता में एक 
चुननिर्माण समिति (दि९००७७७प॥एघरणा 00राण्प०्ठ) नियुक्ति की गई ! फ़िर 
मार्च सन्‌ १६४४३ में इस समिति में परिवर्तेत क्रिया गया और मारत के उस समय के 
घायस्राय की अध्यक्षता में दूसरी समिति बनाई राई | कई विकास अधिकारियों की भी 
नियुत्तियाँ की गईं, किन्तु माचे सन्‌ १६७४ तक सरकार की ढीली-दाली नीति के 
कारण कोई विशेष कार्य नहीं हुआ । 

“मार्च सच १६४० में भारत सरकार ले एक योजना कमीशन बनाया, जिसके 
अध्यक्ष पणिडत नेहरू थे । उद्योगपतियों एवं श्रमिर्यों के भी श्रतिनिधि कमीशन में 
सम्मिलित किये गये । कमीशन की अ्रथम बैठक २८ मार्चे सत्‌ १६२० को हुईं । कमी- 
शन ने १४ माह तक विचार विनिमय के उपरान्त जुलाई सत्र १४६६ में एक पच-वर्षोय 
योजना तैथार की और उसे जनता के समालोचना्थ प्रकाशित किया। देश की 
सामाजिक और श्रार्थिक समस्याओं को हल करने झौर भविष्य के कर्याण की नौंब 
रखने की दृष्टि से भीर उपरोक्त ध्येय की पूर्ति के लिए कमीशन ने निःत बातों पर 
विचार किया २-- 

( १) देश में मौजूदा सम्पत्ति और जनत! की ताकत का थजुमान लगा का 
देश की श्रायश्यकताओं की देखते हुए सभी प्रकार के साधनें का विकास] 

(२ ) देश के साथनों का सबसे भधिक प्रभावशाली श्रौर नपे-तुले ढक से 
उपयोग करने के बारे में योजना का निर्माण 

(३) कौतसे काम पहले और कौनसे काम बाद में होने चाहिए, इसका 
पता क्षण कर यह निश्चय करना कि योजना को कित अ्वस्थाओं में होकर श्रागे 
बढ़ना चाहिए । 

(७ ) देश के झार्थिक विकास में कौन-कौत सी कटिनाइयाँ आती हैं, इनका 
पता लगाना भौर उन उपायों को खोजना, जिनसे इन्हें दूर करके योजना को सफल 
बनाया जा सके 

(९ ) विभिव्व अचस्थाओं में योजना के प्रस्पेक भंग को लागू फरने के लिए 
किस अकार के समठन और शासत यन्त्र कौ थावश्यकता है, इसे बताना 

(६ ) योजना अपनो विभिन्न भवस्थाओं में किस प्रकार प्रगति कर रही है, 
इसका पत्ता लगा कर नौति और उपायों में आवश्यकताजुपघार अदुल-बदइल करना ।.. 

(७) योजना के शन्तसेत लिन कार्यों को करना है उन्हें किस तरद सरलता 
से किया ज्ञा सकता है, इसके बारे में समय-समय पर सुरूव देना । 
प्रथम पंचवर्षीय योजगा-- 

जुलाई सन्‌ १६२९१ में प्रस्तुत किये गये सयचिदे के दो भाग थे--पहले भाग 
के लिये २,५२३ करोड़ रुपये खर्च होने थे और इसके अन्तर्गत आने वाले कार्यक्रमों कौ 
हर हालत में पूरा करना झावश्यक माना गया । बूसरे भाग के अन्तगेत ३०५ करोड 
रपये सर्च दोने ये झोर इसे द हरी रूह्ायता मिरने पर पूग होल था। योजवा 


४४६ ] 


कमीशन द्वारा प्रस्तुत किये गये मसविदे पर अनता, राज्य सरकारों, केन्द्रीय मन्‍्त्रात्यो 
तथा अन्य गैर सरकारी जानकार लोगों की राय मालूम करने के बाद इसे अन्तिम रूप 
दे दिया गया | इस अन्तिम रूप में पच वर्षीय योजना को पिछले मसविदे की तरह 
दो भागों में नहीं बाँठ गया, किन्तु अलग अलग कार्यक्रमों को एक में मिला कर एक 
दी योजना के नीचे लाया गया । इसका समय भी वही रखा गया जो मसविदे का था 
और इसके लिए कुल २,०६६ करोड़ रपयों के खर्च की व्यवस्था रखी गई।* इस 
योजना में मसविदे वाले विकास के सभी कारक्रमों को श्रधिक मजबूत बना दिया गया। 
खेती भौद सामूहिक विकास योजनाओं के भरमन्तर्गत अ्रधिक कार्यक्रम काये गये, ताफि 
खेती की उपञ्ञ को देश की झ्ावश्यकतानुसार बढ़ाया जा सके । इसी तरह छोटे और 
बड़े उद्योगों के विकास के लिए भी और अधिक व्यवस्था की गई । सामाजिक सेवा की 
दशा में मी कई महखपूर्ण कार्यक्रम जोड़ दिये गये, जेवे--मलेरिया की रोकथाम, 
पिछड़ी हुई जातियों की उन्नति के काये, विस्थापित लोगों को फिर से बसाना झादि। 
इस योजना में तीन और भी महत्वपूर्ण बातें जोड दी गई --(१) राज्यों में समय 
समय पर मौसम के असर से जो कमी की हालत पैदा हो जाती है, उनका सामना 
करने की व्यवस्था की गई, (२) भत्येक राज्य की योजना को स्थानीय जनता का सहू- 
योग प्राप्त कराने के लिए जिलों भौर तहसीलों तक ले जाया गया, (३) योजना की 
सफल्लता के उन सब सस्थाओं और व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करने की व्यवस्था की 
राई, जो देश के विकास के लिए रचनात्मक कार्यों में लगे हुये हैं 
योजना में व्यय इस प्रकार बाटा गया ३-- 


१६२९१ ३६ में व्यय 





इस *्यय के साथ प्रतिशत 











(करोद़ रुपयों में) 
प्रारस्मिक | अन्तिम | प्रारम्भिक | अन्तिम 
योजना योजना योजना योजना 
कृषि एवं सामुदायिक विकास | २६१ ६६ | ३६० ४३ श्श्द १७ ४ 
सिंचाई एवं शक्ति इ₹० ३६ | रेध१ ४३१ | हे०० सर 
यातायात एवं सवाद साधन | रे८घप८ १२ | ४६७ १० | २६१ २४ ० 
उद्योग १०० ६६ | १७३०४ ६७ घ्० 
सामाजिक सेवायें रश४ २१ | इश्ह६ म१ | ७० १६ ६४ 
पुनर्निवास छह ०० कर ०० ३ ३११ 
विविध २८१४ (१६६ २६ २५ 
_ _॒_॒॒ सरहइर रिव्रेट८ १०००४ | ००० ०% | १०० ०% 





* पर-तु अ्र न्‍्तम योजना की यह राशि भी चेक़ारी की दात्न एवं बढती हुई समस्या को 
सुलमाने के ।लए तथा कीमतों में कमी लाने की दृष्टि से १७४ करोड़ रुपया बढा दी गई जिससे 
सम्परण ओऔजना को लागत २,२४४ ब रोड स्पये हो गई। 


प ४४७ 


योजना का उद्देरव-- 

ओजना का मूल उद्देश्य देसी प्रणाली का निर्माण करना था, जिससे देश का 
जीवन स्तर ऊँचा हो सके और जनता को सम्पन्न एवं विविधत्तामय जीवन के अवसर 
मिल सके । योजना कमीशन के मठाजुसार हमारी दर्तमान प्रति व्यक्ति झाय बहुत कम 
है, जिसे यथा सम्भव शीघ्र दो गुना करना है । ऐसा अनुसान किया गया था कि इस 
योजना की पूर्ति द्वोने पर राष्ट्रीय आय ११५ बढ़ेगी। योजना कमीशन को यह भादेश 
दिया गया था कि वह अपनी सीति का विर्माण निरन उद्द श्यों को प्राप्त करने के 
शव करे 

(१) कि सभी नागरिकों, चाहे वे घुदुप हों या स्ली, समान रूप में जीवन 
निर्वाह के पर्याप्त साधन उपलब्ध हों | 

( २) कि समाज के भौतिक साधनों के खामित्र और नियंत्रण/ का ऐसा 
ही वितरण हो, मो सामूदिक द्वित के इष्टिकोण से छषसे उपयुक्त हो ॥ 

(३) कि प्रार्थिक प्रणाली का संचालन धन और उत्पत्ति के साधनों का 
ऐसा केस्द्रीयकरए उत्पन्न न कर पाये जो सप्राज का अ्निद्दित करे। 
योजना में प्राथमिक्रता का कम-- 

योजना में आधमिकता का अधथे उस ऋस से होता है, जिसमें विकास की 
विभिन्न शाखाओं को चुना नाता है । इस सखस्थ में कमीशन ने & मदातवूणं मं 
का विशेष रूप से उल्लेख किया । ऐसी योजनाओं को, जो देश की कृषि स्तवन्धी 
उपज को बढ़ायेंगे, सबसे श्रधिक सहत्त दिया गया जिससे देश की अथे च्यवस्था का 
कृषि प्रधान रूप बना रहे, परन्तु देश के पास साधन सीमित हैं झ्लौर उनका डपयोग 
निम्न डह्देस्यों की पूर्ति के लिये किया शायया, ऐला निरवय हुआः-- 

(१) ऐसी योजनाओं को पूरा करने के लिये जिव पर पहले से ही काम 
हो रहा है, जेसे--शरणार्थी तथए बेवर लोगो का घुनर्यासन, वे विकास योजना जो 
कार्यरोपित हैं, ये योजनपें जो मादीगिरी, जगक्न, दूध भ्रादि से सम्बन्धित हैं । 

(२) ऐसे उद्योगों के विकास के लिये जो कृषि की श्रावश्यकता पूरी करते 
हैं भ्पवा लिचाई और शक्ति का विकास करके योड़े डी समय में साध शोर कच्चे 
माल का उत्पादन बढ़ा देते हैं । 

( ३ ) ऐसी योजनाओं को पूरा करना ज्ञो भौतिक और शिएप साथनों कै 
विकास के लिये आवश्यक हैं और रोजगार तथा उपलोग की त्रस्तुयं उत्पन्य करने 
वाले उद्योगों को प्रोत्साहित करतो हैं । 

(४) ऐसे आधार उद्योगों की उत्पादन कमता को बढ़ाना जो छोहा, इरणत, 
भारी रासायनिक पदार्थ आदि का उत्पादन करते हैं । 

(२ ) बतेमान श्ौद्योगिक ब्यवस्था के निम्न दोपों को दूर करनाः-- 

( भर) प्यास शालनीय तथा सामाम्रिक सेवा्थों का ध्रभाव | 

६ श्रा ) उिशिन्‍न राज्यों में ब्रा्थिक अवरुत्ति स्वर्रों कया अन्तर ) 


श्ध्य | 


योजना की मुख्य वार्ते-- 
उत्मादन सामिग्री एव अर्थ व्यकस्था-- 

उपयुक्त दिये हुये व्यय में सबसे बड़ी बात यह कि इसले सरकारी और निज्ञी 
ज्ञेननों में पर्याप्त उत्पादक सामग्री को श्राशा थी, जो कि भविष्य में विकास के लिये 
नोंब का काम करेगी | इसका न्‍्यौरा इस प्रकार है-- 


( करोड रपये ) 
( १ ) केन्द्रीय एव प्रान्तीय सरकारों को उत्पादक पूँजी में 
बुद्धि के लिये होने वाला ब्यय | २,१६६ 
(३२ ) ध्यक्षिगत ज्षेग में उत्पादक पूजी में बृद्धि के लिये 
ब्यय -- 
( भ्र ) प्र मीण विकास एवं कृषि पर ( इसमें सामु 
दायिक विकास योजनाओं के ब्यय का 
समावेश नहीं है )। २४४ 
( श्रा ) यातायात एव उद्योगों को ऋण देने के 
लिये । ४७ 
(३ ) स्थानीय विकास को श्रोत्साहन देने में 
( सामुदायिक एवं स्थानीय विकास 
योजनाय ) श्ग्र 
(३ ) सामाजिक पूँजी के लिये व्यय श्र 
/ ४ ) अन्य ( जिसका समावेश ऊपर नहीं हे ) व्यय न] 


2२,०६६ 


इस व्यय बप वितरण केन्द्र एवं प्रान्तीय सरकारों में निम्न श्रकार से किया 


गपा -- 
केन्द्रीय सरकार ( रेप्वे को सम्मिलित करते हुये ) १,१४१ करोड रुपये, 


राज्य सरकारें इस प्रकार-- 


(झा) विभाग ६१० करोड रुपये 
(ब) विभाय जय +औ 
(स) विभाग शेर भ # 
जम्मू एन काश्मीर रैबे + के 


कुल २,०६६ करोड़ रुपये 
अर्थ प्रब्ध-- 
इस श्रार्थिक आ्राघार का निर्यारेण करते समय्र योजना कमीशन ने देश मे 
उपलब्ध साधन, विदेशी ऋणो!ं का भ्रनुमान लगाया, जिसमें देश म॑ बजट से १,२५८ 
करोड रुपया उपलब्ध दोंगे झोर १५६ करोड़ रपये विदेशी ऋण एवं सहायता के रूप 


[ ४४६ 


में मास हो घुके हैं। शेप ६४५ करोड़ रुपये की राशि का प्रसन्‍्व आन्तरिक ऋण से, 
बचत से तथा धमाव पूर्ण अर्थ मबन्धन (॥08॥06 परिएक्ग०७०8) से करना होगा, 
जिसकी राशि २६० करोड रुपये आक़ी गई है । इसी उद्देश्य से गत वर्ष राष्ट्रीय योजना 
ऋण एवं अमाण पन्न बेचे गये थे। 

योजना के विभिन्न पहलू-- 

(८!) शपि--हमारे देश के विभाजव भौर जन संख्या की इृद्धि, ने धस्त 
समस्या को अधिक सक्टमय बना दिया है, इसोलिये योजवा में हृषि को प्राथमिकता 
दी गई, यह बात कृषि विक्रास के लिए सिंचाई एवं विवुत पर होने दाले व्यय से 
रष्ट है.) जो कुछ योजवा की लागत का ४२८१ है। पत्येक व्यक्ति के लिये प्रति 
दिन भ्रौसन १३७ झोन्स धन्व देंने के लिये रोजनाकाल के श्रन्त तक भन्न की उपन् 
को ७६ लाख टन बढाने का लपप रखा गया। उत्पादन के लिये जो लद॒य रखे गये 
थे इस प्रकार हें --- 


माँगा (ला में) प्रतिशत यद्रती 
भ्रम ७६ टन श् 
श्र १२ ६ गादे छ२ 
जड़ २०६ दर 
गल्ना ७० टन श्र 
विल्लइन ४० टन घ 


इस छच्ष्य की प्राप्ति के लिये सिंचाई एवं विद्य॒त पर विशेष ध्यान दिया गया। 

कृषि मजदूरी की स्थिति को सुधारने के लिग्रे भी योजना बनाई गई। कृषि 
की उपज को बढ़ाने के लिये छोदे और मष्यप्त किसानों को श्रोस्लाहित करने की भोर 
अ्यान दिया ज्ञाय, जिम्तसे वे इच्छापूर्वककं सहकारी कृषि समितियों के सहारे काम करे । 
इससे गाँव के दूसरे कार्यों में भी सहायता मिलेगी | योजना की सफलता के लिये यद्द 
भी झावश्यक थी कि हमारी खुराक सम्बन्धी नीति सही घर साफ हो ( देश की 
चर्तेमान स्थिति को देखते हुये यह बावश्यक समझा गया कि देश के अन्दर कम्ट्रोल 
ब्यवस्था चालू रहे भौर आवश्यकतालुधार उन्हें ढीला किया ज्ञाय । खाद्य के सम्बन्ध 
में नीति ऐसी रहे कि उपज में इृद्धि हो, विदेशों में बेदी जाने बाली उपभ बढ़े शर 
यैसी स्थिति क्षाई जाय कि विदेशों से शर्त का आयात विलकुल दस्ए हो जाप। कम 
उपज वाले छेंत्री के लिये अधिक उपज वाले छोत्रों के लिये अधिक उपत वाले केगों से 
अन्न को वसूली तथा कन्ट्रोल जारी रखना भो झावश्यक समझा गया। सामूहिक 
विकास योजना. (00एथ्रघयााज 706:8009ए780॥ 770]9७88) द्वारा याँदों के 
सामाजिक और शार्थिक ढाँचे को बदतने का प्रयत्त किया जो रहा है । सामूदिक विकास 
योजना में खेदी ओर उसके साथ के घन्घे, सचार शिक्षा, स्वास्थ्य, पूरक काये, घर 
बनाना, प्रतिहुण श्र साम्रानिक कर्प्राण इस्पांदि काम रखे गये। किसानों को खेती 
के लिये ऋण मिचने को व्यवस्था को गई। 


४२० ] 


(२) पिंचाई एवं शक्ति--शक्ति का विकास इय प्रकार निश्चित किया 
गया है कि सिंचाई और शक्ति दोनों का पक साथ हो विकास हो | मिंचाई तथा शक्ति 
के विकाय पर किये जाने वाले प्रस्यावित ६६१ कोड छे व्यय के फ़नस्वरुप पाँद वर्षो 
में दिजची के उत्पादन में ११ लाख किलोबाट की बृद्धि होगी। ऐसा अलन्भुमान किया 
गया है कि पाँच साल के पश्चात्‌ भी कुड् योजनाएँ अधूरी रह लायेंगी, ज्ञिव पर १३७ 
करोड रपये का अधिक व्यय करने से जच विद्युत का उ्यादव और भी बढ जायगा। 
कमीशन की रिपोर्ट में जिन योजनाओं को सम्मिलित किया यया, उनमें से सुर मुर्प 
इस प्रह्मर हैं :--दामोदर घाटी योजना, हौराकुड वाँप योजना, नागल झौर भाकरा 
योजनायें; वोकारो का धनल स्टेशन श्रौर विलिया, कोदार ठथा सैथात की जल विद्युव्‌ 
योजनाये । तलरचाव्‌ कोसी नदी की योजना को मी इसडे अन्तर्गत ले लिया गया। 


( ९ ) शह एपं कुटीर-उद्योग--श्ास्प विकास कार्यक्रमों में गाँव के उद्योगों 
का पुत्र स्थान है, इसलिए इनके विकास को भी कृषि की उपज में दृद्धि काने के 
समान ही प्राथमिकता देना है । इसके लिये सब श्रयम यह आवश्यक है कि वे कारण, 
जिनसे उनका विकास रुका हुआरा है, दूर किये जाये । इन कारणों में संगठन, राजर 
नीति, अरतुसन्‍्धान एवं प्रशिह्ण तथा आर्थिक प्रबन्धन मुस्य है। प्रत्येक शृह उद्योग के 
लिए एक छेत्र निश्चित करना आवश्यक है। ऐसे क्षेत्रों में, जहाँ इनकी प्रतियोगिता 
बढ़े पैमाने के उद्योगों से होती हो, राज्य सरकार का नियन्त्रण आवश्यक है, निससे 
मिले छुले प्रोम्रामों से उत्पादन कियो ज्ञा सके ॥ नये ढर्गों और नये श्रौजारों की खोज 
करके उद्योगों में काम करने वाले कारीगरों को श्रशिद्ण देना भी शआ्रावश्यक है | देहाती 
कारीगरों को झार्थिक सहायता करने के लिए इस श्रावश्यक्ता पर जोर दिया गया कि 
राज्यों में श्रौद्योगिक सहकारी समितियाँ कायम की जायें। गृइ-उद्योगों के अतिरिक्त 
दोदे-घोटे पैमाने के उद्योगों को दो भायों में धाँटा जा सहता है। पदले वे जो परम्परा 
से चली श्राई हुईं कारीगरी का प्रतिनिधित्त करते हैं और दूसरे वे जो हाल ही में 
पनपे दें ओर विनका विशेष सम्बन्ध श्राधुनिक काल के बढ़े पैम ने के उद्योगों से हे। 
हाल ही में पतपे ग्राम-डद्योगों को ब्ितलती मिलने पर वडी ही उन्नति की थ्ाशा है, 
किन्तु साथ ही साथ टेकनीकल सुपर भी आवश्यक हैं। इन शुई -डद्योगों के उत्पादन 
की माँग में वृद्धि करने शोर बनाए रखने के सप्य ही साथ उत्पादन के ढर्गों में परिवर्तन 
करने की शोर भो ध्यान देना चाहिए। इन उद्योगों का विकस विशेषज्न इतलिए 
आवश्यक है कि पदे-लिखे और योग्य पुरपो तथा सियों को घर बैंटे काम मिल सकता 
है। विदेशों में माँग बढाने के लिये यह श्रावश्यक हे कि उनडी आ्वश्यकत्म को देखकर 
उत्पादन के कार्यक्रम निश्चित शिये जायें। वस्लुयें बेचने वाले एस्पोरियम की स्थापता 
तथा नई-नई डिजायनों की सूचनायें कारीगरों को देना श्यवश्यक है। विदेशी बाजारों 
में माँग बडे । इसके लिए केन्द्रीय भौर भ्रान्तीय सरकारों को डत्यादुझों शौर खरीदारों के 

चीच एक कडी का काम करना थ्रावश्यक है | इन उद्योगों के लिये घन, सगठत, ट्रेन्ड्ि 
और सरहण को आवश्यकता है। योजना में ट्रोनिद्ठ, पोज भौर अर्थ-प्बन्धन का 
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वर्दन है। द्रे निक्न के बारे में यह छुकाय दिया गया कि डन पेशों की तरफही विशेष 
तौर से ध्यान दिया जाय मिनर्म स्थाई काम्त मिल्नने की आशा है| धन की खमस्या को 
हस्त करने के लिए यह सुझाव दिया गया कि कुछ राज्य मिलकर औद्योगिक अर्थ 
प्रबन्धन सण्डल भासक विभागीय संस्थायें स्थापित करें । घन्त में, हूस बात की ओर 
भी ध्यान दिलाया गया कि दोटे-छोटे उद्योगों का, जिनके लिये योग्यता, ट्रेनिन्न और 
शक्ति की आवश्यकता है, मूल उद्यो्ों से गहरा सम्बन्ध है, जिनमें यम्त्रों का बताना भी 
शामिल दै। इस प्रकार के छोरे-छोटे उद्योगों के विकास में टेक्नीकल शिक्षा ( प्रशिद्रण ) 
की प्रगति का भी बड़ाहाथ है। 


(७) बृहत्‌ उद्योग--ययपि पंच-वर्षीय योजना में कृषि के विकास पर विशेष 
कर सिंचाई भौर दिजली के उत्पादन को सबसे श्रधिक मदर दिया गया है, किन्तु 
इसके यह श्रथ॑ नहों है कि औद्योगिक विकास कम मह्पूर्ण हैं। उद्योग-धर्वों के बारे 
में सरवारी नीति को भ्रप्रैल सन्‌ १६४६ के एक प्रस्ताव में स्पष्ट कर दिया गया । कुछ 
धन्धे, जैसे--हथियार भौर उनके दिए बोला बारूद धादि, एटम शक्ति का नियम्बण 
और रेलें पूरे रूप से सरकार के हाथों में रखे गये हैं ) कोयला, लोहा, इस्पात, हवाई 
जहाजों का निर्माण, जहाओं का बनाना, टेलीफोन, टेलौगाफ थोर बेतार के यन्त्र, खान 
से जय्पन्न होने बाले तेल आदि पर राज्य की जिम्मेदारों होगी, परन्तु इसमें लिमी 
व्यापार का सहयोग बहुत श्रावश्यक समझता गया है । इनके अतिरिक्त बाकी सारे 
उद्योग घन्दों को निजी व्यवसाय पर छोड़ दिया गया है और उन उद्योग-धन्धों को, 
जिन्हें निजी व्यवसाय पर नहीं छोडा जा सकता या जिन्हें वे झपने ऊपर लेने के योग्य दें 
या इच्चा नहीं रखते, उन्हें केन्द्रोय सरकार के हो हाथ में रखना चाहिए। यह समझा 
गया कि वर्तमान समय में मोजूद! उद्योगों का रा्ट्रीयकरण या सरकार द्वारा संचालन 
कोई विशेष हितकर ने द्ोगा, झ्णोंकि इस सम्बन्ध में हमारे जो उद्देश्य हैं वे सब सही 
उक् के नियन्त्रण से पूरे हो सकते हैं ) देश की भ्रावश्यकताः को देखते हुये यह निश्चित 
क्या गया कि किन उद्योगों को अ्रधिक मह्त दिया जाय | इस समय सरकारी तौर 
पर जो उद्योग चालू हैं, उन्हें पूरा कियर जायगा और इस यात की उशदस्था की गईं 
है कि छन्‌ १४९५-१६ तक एक नया लोहा झौर इस्पात का उद्योग चालू कर दिया 
जाय, शिसमें अनुमानतः ३० करोड रुपये लगेंगे और उसमे ६ साल में कुछ मिला फर 
८० करोद रुपए खर्च होंगे । इस घन्धे के लिए. सरकार १३ करोड़ देगी और बाकी 
रकम देशी और विदेशी पूजीपतियों से प्राप्त की जायगी। 


निजी ब्यत्रसायों के जेत्न में औद्योगिक विस्तार के लिये छल २३३ करोड़ रुपए 
लगने का भतुसान था । इस पूँली का ८०% कलों तथा अन्य ऐसे घन्धों में लगाया 
जायगा, जिससे उद्यादर्कों का सम्बन्ध दे। इनमे से मुस्द ये हैं :-- 
खर्च 
2३ करोड रफये 
ली 


ह्ोहा और इस्पात 
पेंट्रोड की सफाई के कारखाने 


झ्स्र 


सीमेन्ट उत्पादन १३ भ 
शल्यूमी नियस हक 
रासायनिक खाई, उच्च रासायनिक 

पदाथे पावर श्रल्कोहल श्रादि श्र हि 


(४ ) विदेशी एजी--इसके सम्बन्ध में सरकार की सोटी गीति यह रणी 
गई कि जहाँ नये उत्पादन हो रहे हों यर जिन धन्यों सें खास असुभव या टेक्तीकल 
योग्यता चाहिए या जिन जत्रों में देश की उपज माँग से बहुत कम है, उन तर में 
उसे काम करने दिया जायगा । वैरेशिक पँजी को यह सुविधायें होंगी कि उसके साथ 
कोई भेद्‌ भाव नहीं बरता जायगा श्ौर सुनाफ़े को, जिस देश से पूँली आई है वहाँ को 
भेजने दिया जायगा थौर राष्ट्रीयकरण होने पर मुवाविजा दिया ज'यगा | 


( $ ) खनिज उद्योय--उद्योगों को बढ़ाने के लिए जिन फनिन्न वस्तुप्रों की 
आवश्यकता है, उनके बारे में सोच विचार कर नीति श्पनाने की श्रावश्यता है, क्योंकि 
ये भ्राधुनिक उद्योगों की नोंव हैं। इस नीति में साधनों की जाँच पढ़ताल, खानों की 
डचित देख भादा, गत्थक, टील, टरस्टीद अप सहखपूर्ण घातुश्रों को खोज-ररीन, खनिज 
पदार्थों का विदेश भेजना आदि बातों का विशेष ध्यान रखा जाय । कमोशन ने पोयला 
उद्योग के बारे म॑ विशेष सिफारिशें कीं भौर सन्‌ १६१३ व्या कोयला खान ( कन्‍्मेरवेशन 
एल्ड सेए2).) एक्ट इन्ही सिफारिशों के झधार पर बनाया गया। एक कोयला बोर 
ञ्ञी हक ॥-चुझ् है । घढ़िया क्स्म के मेंगनीज की कमी के कारण नीति पर दुबारा 
विचार किया ना रहा है। योज़ना में पल्यूमोनिषम के डस्थाइन को बढ़ाने की भी 
अपस्था की गईं, ताकि न 7 भधिक बढ़ सके। अश्रम के मह्!कों देखते हुए (ससार 
की ८०% अदेशश्यकुता/को 2022 करता है ) काफी सिफारिशें की गई । खडिया 
ग्चो-स्ताथनिक खड़ के सु:ीता है ) तथा गन्धक धादि घातुश्रो की भच्ची वरह 

ध्धि पहइवाे करने क)4लिंकारिश की गई। 


*>ल्‍ून्छ पतियात तथा सवाद--याताग्रात तथा खबाद के कार्यक्रमों में कुल 
खरे का एक यद्दा भाग रेलों प€ लगेया ; केल्दोप सरकार ने १४ करोड रुपयों की 
क्वागत से वितरजन में इस्जन बनाने के लिए एक कौरखाना खोल दिया, जहाँग्रति 
सप्ताह एक इन्जन तैयार होता है। सरकार द्वारा ठाटा लोकोमोटित्र इन्जीनिपरिण 
कम्पनी को भी २ करोड रुपये की श्राथिक सहायता दी गई । रेलवे योजदा पर छुल 
४०५ करोड स्पया णर्च होने का अनुमान था, जिसमें से ८०. करोड केन्द्रीय सरकार 
देगी और बाकी का रुपया रेलें अपने साधनों से पूरा करेंगी। इसके श्रतिरिक्त मूल 
उद्योगों के लिए रखे गये ९० करोड स्पयों में ले भी रेलों के व्रिकाप के लिए रपये 
मिलने की श्राशा थी । 
राष्ट्रीय सन्‍को के विकास कार्यक्रम के ग्रम्तमंत जो सइके बन रही हैं उन्हें 
पूरा काने, ४९० मील ल्मवी नई सडक बनाने और छोटे-द्लोटे बहुत से घुर्ला के अलाचा 
४३ बड़े पुल्त बनाने की व्ययस्था रखी गई | केन्द्रीय सरवापर की योजना हे पाँच वर्षो 
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में २७ करोड रुपया खर्च किया जायगा । इसके अलावा श्र मी झम्द्री सबको को 
झुघारा जायगा ) इसझे थ्तिरिक्त कुछ चुनी हुईं सढकों के लिए ४ करोइ रफयों की और 
व्यवस्था की गई, जो छेन्द्रीय सरदार द्वारा ही दिया जावेगा । केस्क्रीय सढक अजु- 
सधानशाला पर भी २१९१५ ल्लाख स्पये ख्द करने को योजना थी। राज्यों के सड़क 
विकास के क्षिए ६४:४४ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई) 

जहाजरानी के किए विकास कार्यक्रम के अनुसार सन्‌ १६२९-४६ तक विदेशी 
थौर समुद्री किनारे के व्यापार के लिए कूगभग ६,००,००० टने के रजिस्टर जहाज 
काम करने सगेंगे। अदजी कम्पनियों वो जहाज खरीदने के लिए १४ करोड़ रफ्या 
ऋण देने की सिफारिश की गई । देश की आवश्यकता को देखते हुए कादला बरदर॒साद 
के दिक्मास की सिफारिश की गई, जिससे जो कार्य पहले कराची बन्दरगाह से होता 
था बह इससे किया जा सके। कांडला बन्दरगाह के लिए १५०५ करोड र्पया खर्चे 
करने की योजना बनाई गई ! 

(८) अन्य--इसके अलावा सामाजिक सुविधाय, डाक्घर एवं तार विभाग 
की सुदिधायें, पूद्ठ निर्माण, पुनर्निबास व्यवस्था, कुदुस्य नियोजन शअरदि विपर्यो की 
योजना भी बनाई गई । आयोग का संत था कि योजना की सफक्षदा के लिए एव देश 
की समृद्धि के लिए बढतो हुई जन-संरया को रोफ़ना होगा, इसलिपु उसमे 
कौटग्बरिक नियोजन भी प्रस्तुत की गई, जिपके लिए ६५ लाख रपये का भझायोजन था। 
प्रधम पंचूर्पीय जोजना की आलोचवा-- 

भारत के श्राधिक विकास के लिये बनाई गई अन्य योजनाओं की भाँति इस 
योजना में भी निर्माताओं ने अपने उद्देश्यों को बढ़ा-चह् कर विखलाया | श्री गोरताबा 
मे अपने इस सम्पस्ध में लिखिा है कवि "यह ( योजना कमीशन ) केवल कुछ ऐसो 
योयनाय बनाता है जिनका सम्बन्ध केवल लोक सत्र के व्यय से है, परन्तु ऊँचा नाम 
देने के किये बह इसे प्रथम्र पच वर्षीय योजना बताता है) इस प्रकार का इंप्रिकोण 
काफी हानिकारक हे । यदि णुक मनुष्य एक कौंपडी बताता है थ्ौर इसे महत्व का 
नाम दे तो उसे इस बात पर थाश्चयय नहीं करना चाहिये कि देखने चाले इसे कुछ 
और ही कहते हैं | योजना कमीशन ने जो रिपोर्ट तैयार की है वह झ्लोक छोन्न के दफ्य 
की ही एक साथारण योजना है (” दूसरे, योजना का श्रार्थिक आधार सुझ्ड नहीं था, 
क्योकि इसमें आय की प्राप्ति के जो साथन अपनाये गये वे चवास्तविऊ थे, करों द्वारा 
जो धाय की धाशा की गई बढ जयवा की कर देय छमदा से कहाँ अधिक थी ॥ तोसरे, 
योजना निर्माताओं ने आधिक विकास के नियमों को मली प्रकार नहीं समझा । आर्थिक 
प्रणाली शरीर की भाँति है और इसके विकास पर हद निश्चित नियम लागू दोते हैं। 
आयमिकता का क्रय, राष्ट्रीय जीवत की विभिन्न शाया्ों के विकास सथा जीवन जे 
अलार्थिक पढ़चुओों के विकास में समस्दय के साथ-साथ इस बात वी भी आवश्यकता है 
कि बह सभी समान के विकास के आखार रूप निशमों के अनुयार हो, ऐसा नहीं है 
चौथे, योजना में कृषि को ग्रविक महर्द दिरा गया ठथा औद्योगिक विकास को विशेष 
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महत्व नहीं दिया गया, श्रत योजना की पूि के बाद भी हमारा देश एक क्ृपि प्रधान 
देश ही रहेगा | पाँच, योजना को श्रविक्ततम राशि का व्यय आमीण छेत्र में होने के 
कारण राष्ट्रीय आय गाँवों में रहेगी, जिसको पुन भ्राप्त करने के लिये अथवा उनकी 
अतिरिक्त क्रय-शक्ति को सोखने के लिये कोई श्रायोजन नहीं है। छुड़े, दुर्मागदश 
योजना की अर्थ प्रवन्थ की प्रणाली स्वश्न मुद्रा प्रसार की प्रवृत्ति रखती है| सातवें, 
जन सरया की शृद्धि को रोकने के लिये 'कोहुम्बिक निधोजन की आवश्यकता! के पति 
रिक्त योजना में अन्य कोई भी प्रभावशाल्ली उपाय नहीं बत्ताया है। शाठवें, हमारी 
योजना में दीधकालीन योजनाञों को झधिर मदर दिया | रूव ने भी ऐसा ही किया 
था, विन्तु भारत की भ्रार्थिक स्थिति में दीधंकालीन योजनाओं के साथ-साथ श्रत्प- 
कालौन योजनाओं को भी समान महत्व देना श्रावश्यक था, जिससे कि देश को शीघ्र 
ल्ाम पहुँचे । नवें, आर्थिक विकास की डिसी भी योजना की सफलता के लिये यह 
धावश्यक है कि उसके सचाचन के लिये विश्वसनीय शासन शोर समन्वय प्रणाली हो, 
किन्तु भारत का अब तक का भजुभव अधिक भ्राशाजनक नहीं है। नदी घादो योजनाथों 
का कार्य सचालन बदा भप्तन्तोपजनक रहा है। साथ ही बतेमान शासन केबल भाय 
के साधनों का उपयोग करने में ही श्रसफल् नहीं रहा वरन्‌ वह वरिवेकपूर्ण व्यय करने में 
भी श्रसफ्ल रहा, अत आवश्यकता इस बात की है कि लोक सेवा आयोग (?200॥0 
967008 (00009898909) की भाँति एक यूनियन श्रार्थिक सेत्रा श्रायोग 
(एच्राणा 70070छ76 607ए08 (0फफएडा00) की स्थापना की ज्ञाप, तो 
योजना की शयसन प्रणाली के लिये आवश्यक प्शासकों की नियुक्ति करे। दसवें, 
योजना में विवरण की असमानता को दूर करने के लिये भी कोई सक्रिय सुझाव नहीं 
दिये गये । 
इन आलोचवताशों के होते हुए भी हमारे देश में पत्र वर्षीय योजना का भ्रभूत 
पूर्व स्वागत किया गया, क्योंकि यह देश के सन्तुलित आर्थिक विकास का सच्चा प्रश्न 
रा हे। साराश में, इसमे वास्तविक की गन्ध है तथा योजनाओं को डपलब्य स्रोतों से 
सम्बन्धित किया गया। 
थीजना वी ग्रयति का विवरणु-- 
योजना की अवधि पूरी हो चुशी है और इस समय भारतीय अर्थ व्यवस्था को 
दाँचा अपेब्ाकृत इृद और स्थिर बन चुका है| यद्द स्थिति सतोषजनक तो है ही, 
अविष्य के लिए भी झ्राशाजनक है । पिछले चर्दों में देश की झार्थिक च्यवस्था में मह़ 
पूर्ण तथा स्वतोमुखी प्रयति हुई है, जिसका विवरण इस प्रकार है-- 
। साध उद्ादव-- 
यौजना की सबसे थडी पघफलूता खाद्याज्ञ के उस्पादन में बृद्धि है। सत्र 
१६४६ ४० ( छ् वर्षीय योजना की गणना का आधार वर्ष ) के श्रॉकड़ों को देखते 
हुए माचे सन्‌ १६१४ तक खाद्यात में ११६ लाख टन की वाषिक वृद्धि अजुमानित है। 
यह बृद्धि अलुकूच्न वर्षो, गहन कृषि पद्धिति, बडो नदी घादो योजनाओं तथा छोडी 
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प्षिचाई योजनाओं द्वारा सभा हो सकी। छाडों पुकड उपर भूमि वो खेती योख् 
दगाया गया, नहर गिश्नली गई, कुए खोदे गये, खाधान दर छूगये गये राशनिय 
द्ादि सरि प्रतिबन्ध दृटाये णये। 

परय-वर्षीय योजना में निर्वारित १४ लाख एकड ऊपर भूमि को फिर हु डेदी 
योग्य बनाने के लच्य के झनुसार गठ चार वर्षों में १३ हे लाख एक भूमि को अभी 
तक खेती योग्य बदाया गया है। ४४ लाख अतिरिक्त एकड भूमि को सिंचाई सुविधाय 
प्रदान की गई हैं । जी 

इस प्रकार इमारी छाद्य समस्या सफहततापूक दल की गई है। विदेशों से होने 
बाली धान्य की श्राव और खादयान्न की कीमत कम हो गई हैं। गोजगा में निर्धारित 
जावलों के उपपादन का लच्य २०६७ ला टन था। सद्‌ ११४४-४३ तक २४२६१ 
लाख टन चावल उत्पादित करके इस लगा की झोशिक पूर्ति की गई । रूह के वार्षिक 
डत्पादव का निर्धारित लच्य ४३ २४६ लाख गाँठ था। सन्‌ १६५४-६६ तक सौलाना 
३४१'इ८ लाख गो निर्माण करके इसमें प्रशंसवीय प्रगति की गई। योजना क्की पूरी 
अवधि में तिलहन का निर्यारित लच्च 2९ लाब टन था । केवल सन्‌ १६५७-९४ तक 
ही १८४७७ लाख टगे हिललहन ठत्पादित करके इसमें बुद्धि की । चीनी का निर्वारित 
छद्य सन्‌ १६५१ १६ ठफ के लिए ६३१४६ ल्लाख टन है और सम्‌ ' ६१३४-१६ तक 
६५"४६ लाख टन उत्पादन हुआ है । जट का निर्धारित लवप ९ ,रैह९ लाख गाँढे हें, 
इालों कि अभी तक ३९ रै३े लाख गाँशें उत्पादित हुई हैं । 
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हृपि के उत्पादन के साथ-साथ ग्रामीण जनता के रदन सहन का स्तर ऊँचा 
करने के सुनियोजित प्रयक्ों में जनता खर्य कार्येशोल है। प्रवात म्त्री के शब्दों में 
सामूहिक विकास योजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम, प्च-र्पीय योजता को 
गतिशील बनाने बाली शक्ति है । 

भारत की म१% जनता प्रार्मो में है। प्रार्मो के पुनविर्माण के लिये ही सामूहिक 
विकास योजनाएं बनाई हैं। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कयेक्रम और सामुदापिक विकास 
थोजराए , सम्मिलित रूप से मोटे तौर पर कृषि के ही विकास में सहग्ग हैं। इनके 
खयुक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुपालन, मच्चोसारी, कुटीर उच्चोग, प्रौद शिक्षा आदि 
प्रामनीवन के मुस्य पहलू झाते हैं | इस कार्य के लिये सामुक॒यिक योजनाओं को अति- 
रिक्त कमेंचारो तथा धधिक घन दिया गया है। 

योजना की अवधि में १,३०० ग्राम खेर में. ६०,००० से लेकर ७०५९९९ 
हस्सस्या वाले प्राम आते हैं। दस प्रकार भथम योजना की अवदि में एक चौथाई देश 
इसके घन्तगंत झा जाएगा । दस बर्ई की अवधि में समस्त देश इसके अस्तगेंत झा जाने 
की झपेदा है। श्रवटूदर सन्‌ १६९४ तक दृ८रे लाख जन-सरपा वाले १,०४१रर७ 
गायों मैं यह कारये चारम्म हो गया है। वहाँ किये गये काम-पशुपालन और कृषि 
सुधार, ऊसर सूनि को खेती योग्य दवाना, विचाई, सास्प्य और आरोग्य, शिक्षा, नये 
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रकूल खोलना तथा साधारण स्कूलों को डुन्यादी स्कूलों मे परिवर्तित करना, सामाजिक 
शिक्षा, प्रार्मों में सइकें बनाना, सहकारी सस्थायें चालू करना और इन सब कार्मों के 
लिए कार्य कर्साओ्रों को प्रशिक्षित करना--आदि हैं । विकास कार्यक्रमों में प्रामोर्णों को 
अच्छे मकाग बताने की शिक्षा दी जाती है और आमीण जीवन का सह्वपूर्ण अंग 
पचायत-सगठित करना भी प्िखाया जाता है 
बिजली और पिचाई-- 
एक कृषि प्रधान देश के लिये सिंचाई का महत्त पहचानते हुए योजना के 
निर्माताओं ने सिंचाई थ्रोर विजली के लिये ६१३ करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की 
थी। स्वतन्त्रता से पूरे समूचे देश के लिये सिंचाई और बिजली पर जितनी रकम 
खर्चे दी गयी थी, यह रकम उससे अधिऊ दै | इस छत में सिंचाई के ऋतेव छोटे 
मोटे काम ही वेवल नहीं क्ये गये, जैपे--नए छुए' खोदना भौर पुराने कुभ्ों की 
मरम्मत करना, ट्यूब्वेल्स खोदना, कुप्मों पर पग्ए लगाना, ताल्लाब और नहरें बनाता 
थ्रादि, बल्कि साथ ही भाखड/ नॉयल, दामोदर घाटी कार्पेरेशव, हीराकुद और हगभदा 
आावि भ्रतेक ल्ञाभ वाली विशाल योजनाओं पर भी तेजो से काम किया गया । हमारे 
प्रधान सन्नी ने ८ जुलाई सन्‌ १६९४ को भाखडा नहर चालू कर दी और २ जनवरी 
सन्‌ १६४९ को राष्ट्रपति डा० राजेन्तरश्रसाद ने गगुवात में बल योजना के पहले बिनली- 
घर का उद्घाटन किया । दमोदर घाटी योजना का दोकारो थर्मल स्टेशन भौर तिलेया 
पनबिणली केन्द्र चालू हो छुड़े हें । हीराकुड और तु गभवा थोजनाझों पर भी सतोप- 
जनक अ्ग॒ति दो रही है। चम्बल भर कोसी जैसी कुछ नई योजनाएं भी द्वाथ मे से 
ली गई हैं। इन योजनाओं की श्रव तक की प्रयति के फलस्वरूप मार्च सन्‌ १६९६४ तक 
लगभग ६९ लव एकठ अतिरिक्त भूमि में स्षिचाई का प्रबन्ध हो गया दै और श्८ 
त्राख ३० हजार किल्लोचाद बिजली तयार होने लगी है। 
उद्योग-- 
भारत में आज एक भ्रोद्योगिक क्रान्ति भारस्भ हो रही है। स्वतन्त्रता के बाद 
ओद्योगिक उत्पादन का देशनांक ([5००%) उच्चतम है यदि सन्‌ १६४६ में देशनांफ 
(]7005) १०० था तो आज भा १६२९ से वही १६२ ६ है। 
औद्योगिक क्षेत्र में सत्‌ १६९४-३५ में इस्पात का उद्यादन १,२४३ हजार टन 
था। थल्युमीनियम का ९,४७६ टन, सौमेरट का ४,४१४ हजार टन धौर सूती कपड़े 
का ९०४ ६ करोड गज था । सन्‌ १६२०-२१ में कुल १,०१,००० साइकिलें तैयार 
हुई थीं, शबकि सन्‌ १६९४-५९ में ९,३०,००० हुईं । हमने रेलों के इन भर डिब्बे 
बनाने आरस्म कर दिए हैं । सन्‌ १६१३-१४ के ६४ इक्नों के मुकाबले में चितरअन 
के इन के कारखाने में अग्रेल सन्‌ १६१४ से व्सस्वर तक की अवधि मे ८६ इंजन 
बने । सिल्लाई की मशीनें, जिनका उत्पादन सन्‌ १६४० ३११ में ३३,००० था, बढ़ कर 
» सब्‌ १६९४-१६ में ७६,००० हुआ । इसी प्रकार चालन सुपर (70 फ 8]60०॥0)) 
का उ्पएुन ९० लाख गैलन से ८७ ज्ाख गैलन हुआ, रेशान (4ए०7) के धागे 
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का ७ € लाख पौंड से २१६ १ लाख पौंड हुआ, सलफ्यूरिक एसिड का १६,००० टन 
से २,१६,००० टब हुआ, भमोनियम सफेद का ४६,००० टच से ३,६९,००० दमन 
हु । हे 

सरकार ने कई बढ़े कारजानों की स्थापना की है, उदाहरणा्थ सिंद्री का 
रसायनिक खाद का कारखाना, चितरञ्ञव का इध्न कारखाना, बिरक्षा म्िद्टी का कार 
खाना, भारतोय टेज्ञीफोन उद्योग, हिन्दुस्तान केबरुस, अलिपुर की नई टकसाल, 
पैराखुर का सवारी गाड़ी के डिब्बों का कारणाना भर कलत-पुजों, ओजार आदि वा कार- 
पाना, इत्यादि | भारत सरकार ने तीन नये इस्प/त कारखाने खोलने का सी फेसला 
किया हे । 

देश के विभिन्न भागों म॑ लगभग एक दज्जन राष्ट्रीय प्रयोगशाला स्थापित की 
गई हैं, जिससे पशानिर श्रनुसस्धान का देश के सर्वतोमुखी विकास में उपभोग हो सके। 
परिहन और तचार-- 


इस क्षेत्र में हमने काफी प्रगति की हे । भारतीय रेलवे ने भ्रपवी स्पतन्त्र पच 
वर्षीय योजना बनाई ओर निर्धारित छूचय की २०% सफलता तीन वर्षों में झ्राप्ठ कर 
ली । मार्च सन्‌ १६१५५ त्तक ७०३ मील का चग्रा रेल मार्ग चालू किया गया भर 
३९० ६५ मील रेल मारे का पुरनिर्माण किया । योजना को चार वर्ष की अवधि में 
३,०३६ सवारी गादी के डित्ये, १७,६६६ माल घाहक डिब्बे भौर ३२६ दक्षन 
बनाए गये । 

विशाजापह्टम में हिन्दुस्तान शिपयाई्ड ने महासागर की यात्रा के योग्य १३ 
जद्गाज बनाये। कुल जद्यम भार (७0४2०) २,०३,२६१ (जौ० श्ार० दी०) हे । 
राष्ट्रीय मार्गों की सरम्भत की जा रही हे आर ५४४० मोल के नये मार्ग बनाये गये है। 
इसके अतिरिक्त भी सडक बनाई गई है । २२ बडे पुल भी बनाये गये हैं। 

नवस्वार सत्र १६९५ तक समस्त भारत के ध्ाकाशवाणी केन्द्रों की सरपा २२ 
हो जायेगी ( अधूरी योजनाएँ पूरी दो जाने के घाद्‌ ४,५८,५०० वर्गभील छेत्र व्याप्त 
करेंगी | सत्‌ १६४१ १५ की चार वर्ष को अवधि में ७१,१४० अतिरिक्त टेल फोन 
एक्प्चेन्ज क्षाइने चालू की गई । 
विस्थापितों का पुर्ना्ति-- 


देश के स्वतन्त होने के तुरन्त बाद एक चहुत यडी समस्या पाकिस्तान से झाये 
शग्रभय एक करोड विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की थी । सरकार ने इन व्यक्तियां के 
पुनवांस के किये १६० करोड़ रुपये की राशि स्वीकार की । श्रधिक्‍तर च्यक्तियों को 
अब बकदी सुशझ्नावजा दिया जा रहा है | 
सामाजिक वल्याए-- 


भझगस्त १६१३ से एक समाज कदयाण घोड़ की स्थापता को गई, जिसका 
ध्येय देश में समाज कच्याए के कार्य को प्रोत्साइन देना है । इस बोर्ड ने श््य समाज 
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कल्याण कार्यों के भ्रतिरिक्त पिछड़े वर्गों की सि्रों भोर बच्चों के कल्थाए का काप्त भी 
अपने हाथ में ले लिया है । 
पिछ्डे वयों का ऋल्याए-- 

पिछड़े वर्गों के लिए १६२१-२५ तक की श्रवधि में किये गये कह्याण कार्यो 
के अ्रम्तगंत ४१,११४ रकूल, ३१३ छुत्रालय, ८६२ प्रीद शिक्षा ओर सस्कार केन्द्र 
खोले गये | लगभग १६,०१,१३६ विद्यार्थियों को दात्र-बृतियाँ, भांशिक वेतन तथा 
किताबें वितरित की गई ! है 
शिक्षा- 

आशा की जाती है कि पच-वर्षीय योजना की भ्रववि में हर पांच बच्चों में से 
तीन बच्चों को श्राथमिर शिक्षा सिल सकेगी। मार्च १६९२ के श्रत्त तक २०,००० 
नये प्राइमरी स्कूल और २,७०० जूनियर वेसिक स्कूल खोले गये है। श्राशा की 
जाती है कि १६५६ तक प्राइमही स्कूलों में छृत्रों की सख्या २३६ लाख शोर जूनियर 
श्फूचों में ०६ ८१ लाख हो जायगी। 
स्वास्थ्य-- 

जनता के स्वास्थ्य का स्तर ऊँचा करने का सरसक प्रयत्न किश जा रहा दे। 
थोजना के झ्रारम्भ में यहाँ ६३,००० व्यक्तियों के पीछे एक ड क्‍टर था, इसलिए 
पंच वर्षीय योजना में स्वास्थ्य को मद्दर्व॒पूर्ण स्थान दिया गया है । १६९५ तक २,३८२ 
नये भ्रस्पताल खोले गये। आशा है कि मार्च १६५६ तक पलर्गी की सस्या 
१,२९,००० और खूतिकाणुद सथा शिश्षु-कल्याण केन्द्रों की सख्या २३६ हो जाएगी। 
योजना में इनकी निर्धारित सख्या १,१७,००० और २६६ है। भ्रार्भों में श्रारोग्प श्रोर 
स्वास्थ्य सुधारने के लिए भरलक पअयत्न किया जा रहा है। राज्यों में काम करने वाले 
१३६ मलेरिया कन्द्रौल यूनियों में ले ६६ यूनिट &६० त्लाख़ जनता की सेवा [में व्यस्त 
हैं। १६१४-१३ में बी० सी० जी० के टीके लगाते वाल्लों के १२० दल, जिनके साथ 
एक ड|क्टर भर ६ टेक्निशियन थे, भिन्न मिन्‍न राज्यों में काम कर रहे थे। १६५९ 
के आरम्स तक ३८४० लाख व्यक्तियों की परीक्षा की गई शोर १२० लाख व्यक्तियों से 
श्रघिक को टीका लगाया गया। 
उपप्तहार-- 

भारत की प्रथम पच-वर्षीय योजना एक महान राष्ट्रीय प्रयास का प्रतीक है। 
चार वर्षो की भयधि की समाप्ति पर श्राज् हमे राष्ट्रीय श्र्थव्यवस्था इढ़ और सुस्थिर रूप 
में दिखाई देती है। योजना की अब तक की सफलता का ओय भारतीय नागरिकों के 
सम्मिलित प्रयस्नों को ही दे। यह जनता को योजना हे और जनता का कह्याण ही 
इसका उद्देश्य है। भ्रव तक की कार्य विद्धि से प्रोत्साहित होकर देश में द्वितीय योजना 
की रुपरेसा तैयार की जा रही.है, मिसहे अन्तर्गत अगले पाँच वर्षों मे, श्र्थात्‌ १६१६ से 

१६६६१ तक ७,३०० करोड रुपये की राशि विकास कार्यों पर खचे को जायगी । 
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दृतरी एश्-वर्षीय योजना-- 
ऊिशवाप्त के वातावरण में नहं वैयारी-- 
पहली पच-वर्षोय योजना को सुस्य उद्देश्य पेसा आधार तैयार ऋरता था, 
जिप पर भ्रधिक प्रशतिशोल और स्द्धीय भर्थ-व्यचस्था का विर्माण हो सके । उस 
समय कुछ बडी जरूरी समस्‍यायें सामने थीं, लैये अनाज और कच्चे माल की कम्तो, 
मुद्दा बाहुल्‍प इत्यादि, पर वास्ताव में पहली योजना भविष्य में और तेजी ले विकास 
करने की तैयारी के लिए थी । दूसरी योजना उन कार्यो को भर श्रारे बढायेपी, जो 
शुरू हो चुड़े हैं । पहली योजना का देश को शर्य-व्यवस्था पर अच्छा असर पडय १ 
ऑौद्योगिक उत्पादन भौर कृषि उपज दोनों में काफ़ी इढ्धि हुईं है | थब चीजों की कीमतें 
भी मुनाखिब हो गई हैं। विदेशों से हमारा लेव-देन सी आय: सम्तुलित है। पदली योजना 
के सुक्य-सुत्य लघ॒प परे हो गये हैं और कुछ काम तो रच्य से भी अधिक हुये हैं। 
इन पाँच सातों में १ करोड ७० लाख भूमि में स्िचाई का प्रबंध किया गया श्र देश की 
दिमली बनाने को उमता भी २३ लाख क्िलोवाट से बढ़ कर ६५ लाख किलोवाद हो 
गई है।रेशों में भी काफ़ी सुधार हुआ है| कई नये सरकारी और निज्री कारखाने 
चालु हुये हैं । अदुमान है कि राष्ट्रीय थ्राय पिचले € सा में १८ प्रतिशत बढ़ी है। 
सत्‌ १६११-४६ का विकास व्यय € सरकारी ) भी सन्‌ १६१२-१२ से ३॥ शुना 
अधिक होगा। निमी हत्र में भी धाशानुकूच्र धन“लगाया गया। इस विकास के कारण 
किसी पर कोई खास बोर नहीं पडा ) योजना से लोगों में सहकार झौर सहयोग की 
भावना की काफी ज्यप्मति हुई है | इससे देश से विश्वास का बत्तावरण उर्रक्ञ हुआ 
है झोर लोगों को यहुव सी भाशाएँ बर्घः हैं 
दूसरी पंच-वर्षीय योजना निम्न उद्देश्य को सामने रखकर बनायो गई हैं।--- 
(के ) देश के रहन-सदन का स्वर ऊँचा करने के लिए राष्ट्रीय आय से पर्याप्त 
शृद्धि करना । 
(ख ) सेजी से देश में ड्योगो ओर विशेष रूप से भारी तथा मूल अद्योर्गो 
की दूद्धि करना 
(शा) रोजगार को ब्यापक दृद्धि करना | 
(घ ) लोगों की आय और सम्पत्ति के भारी अन्तर को दूर करना और 
सरपक्ति का ससान बितरण करना। 
ये सब दातें परसर सम्बद हैं। इनको प्रगति के लिए देश की जन शक्ति भोर 
प्रक्ृतिक साथर्नो का समुचित उपयोग करना होता है। यहाँ की विशाल ज्म-संस्या 
व्से देखते हुए रोजयार की सुविधाएँ बढ़ाना भी स्वतः पुक उद्देश्य है। विकास इस 
दंग से होता चाहिए कि आर्थिक शरीर सामाजिक असमानता दूर हो और इसके लिए 
जनतन्ती मसार्से अ्रवाया जाय । भार्थिक उद्देश्य सामाजिक उद्देश्यों से पूर्णतः धलग 
नहीं है | 
विकाप का सूल उद्दस्य तेजी से उद्योग की जद्धि है । इसके लिए पहले मशीनें 
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बनाने बाले उद्योगों को बढ़ाना चाहिए ताकि उपभोग्य वस्तुओं और श्रन्य सामाने 
बनाने की मशीनें वन सकें श्रौर यह सामान जदरी ही देश में बनने छूगे | इसझे लिए 
लोहे, इश्पात, अलोइ धातुर्शो, कोयले, सीर्मठ, राप्तायनिक पदार्थों आदि के उद्योगों 
में काफ़ी विस्तार होना चाहिये | 
रोनयार-- 

योजना में हम जितनी पूँजी लगाने की ब्यचस्था करेंगे, रोजगार की सम्भाव- 
नामों की घृद्धि उसी के हिसार से होगी । श्रायोग इस परिणाम पर पहुँचा है कि शायद 
पिछले वेकारों को काम देने में यह झ्रायोजन सफल न हो पर इसके काज्ज में जो मज- 
दूरी चाइने वाले नये लोग पेदा हंगे, उन्हें रोजगार मिल जायगा झौर गाँवों में छोटे 
डद्योगों और फेत्तों के मजदूरों को पहले ले अधिक काम मिल सकेगा। खानों, कार- 
खातों, इमारत उद्योग, व्यापार भ्ौर परिउ्दन में निस्सन्देह खेती के सुकावले श्रणिक 
लोगों को मॉय होगी | सिंचाई, जमीन के कटाव की रोक, पशु-धन के सुधार, कृपि भौर 
छोटे तथा आमोश्योग्र से गाँवों में काफ़ी हृद॒ तक बेक्नारी दूर होगी। योजना में भारी 
सरया में सरकारी थ्रोर गैर सरकारी महान बनाने की ध्यवस्था है। इससे भी बेरोभगारी 
दूर करने मे सहायता मिलेगी। 
समाजवादी व्यवस्था-- 

आधिक इष्टि से समाजयादी ब्ययस्था को हमले अपना ध्येय सान लिया है, 
अस. अब हर्स नफे के लालच से नहीं बल्कि समाज के ज्ञाभ की दृष्टि से आगे बढ़ना 
होगा । धार्थिक विकास का भ्रधिसाधिक लाभ उन लोगों को मिलना चाहिए, जो श्रमी 
तक इससे अचित रहे हैं। इस प्रफार घन शोर सम्पत्ति सथा आर्थिक शक्ति भी थोड़े से 
लोगों के पास ही नहीं इकट्ठी होनी चाहिए। भ्रव ऐसी व्यवस्था की श्रावश्यकता है, 
जिससे असी तक का उपेक्षित वर्स समेत प्रयत्न से अपने और अपने देश को घत- 
धान्य से सम्पनक्ष बना सके। 


सर्ारी तथा विजी ज्षैज-- 

सरकारी तथा निजी क्षेत्रों मे जो विकास कार्य किये जायेंगे, उन्हे एक साथ 
देखना होगा । योजना में वस्तुओं के उत्पादन तथा सेवओं में जा वृद्धि होगी, वह इन्हीं 
दोनों के सम्मिलित विकास-कार्यो के परिणामस्यरूप होगी। इनका कार्य एक दूसरे के 
सहयोग से होगा तथा इन दोनों के कार्यक्रम एक ही व्यवस्था के अग होंगे। सरकार 
निली छोम्न के कार्यों वा ल्ायसेंस के द्वारा नियमन करेगी शरीर इनझे उत्पादन-लच्य 
निर्वारित करेगी, ताकि काम त्तेजी से हो और निश्चित्त लच्यों की प्राप्ति में सुदिघा 
हो सके । सरकारी छोत्र के सिंचाई, बिजली, परिवहन के विस्तार कार्यों से निजी क्षेत्र 
की उत्पादत-शक्ति का भी विकास होता है। उपयुक्त मूल्य-स्त को काग्रस रखकर 
निज्नी चषेन्न को इन्छित साघन जुटाने का शोव्साइन दिया ना सकता है। सन्‌ १४४८ 
के सकतप के अनुसार शक्षास्त्रों लथा रोत्ता-वारूद का निर्माण, श्रणु-शक्ति का उत्पान 
दुन तथा तियश्रण तथा रेलों का स्पामिख और प्रबन्व केन्द्रीय सरकार के हाथ मे रहना 
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चाहिए । उसमे इस बात वा स्पष्ट उल्लेख है कि सकट काल्न मे सरकार राष्ट्रीय भति- 
रहा की दृष्टि से महावपूर्ण झिसी भी उच्चोग को अपने अधिकार में ले सकती हे । संकल्प 
में ऐसे १८ महष्पएर्ण उद्योगों का भो उल्लेख हे जिन पर केन्द्रीय सरकार का नियन्नण 
तथा उपके द्वारा प्रिनिमय होना चाहिये । अत्र सरकारी चेत्र में भ्राने वाले तथा सर- 
कारी विनिमय और निभत्रण में निम्ी ऐजों के आधीन आने घाले उद्योगों का पुनर्निधां- 
रण करने का विचार किया जा रहा हे । श्रौद्योगिक क्षेत्र में, घुनियादी, पजीगत 
सामान तथा झ'री मशीनें दसाने वाले कारखाने सरकारी स्वामित्र तथा मबन्ध में 
होने चाहिए । इस 'छेत्र में भी ;छुझु परिस्थितियों (में छुछ कारताने सरकार तथा मिनी 
उद्योग के सस्मिद्षित स्वामिज् और प्रबन्ध में हो सकते हैं । जिन उद्योगों को सरकार 
क्षम्त्रे समय के लिए धन देरूर पर्यास सदशयता पहुँचा सकती है उनमें सरकार को ऋयों 
पर ब्याज केने की श्रपेष्ा स्वागिध्व तथा प्रबन्ध में भागीदार बनना चाहिये। यह वात 
स्पष्ट रूप से स्वीकार की ज्ञानी चाहिये कि सरकारों छत्र में विस्तार हो और विशाल 
श्रौद्योगिक क्षेत्र पर उसका स्वामित्व तथा प्रबन्ध हो | 

चोदे तथा घरेलू उद्योग-- 

विकास तथा बेऊाएों के लिए काम निकालने के दृष्टिकोण से इन उद्योगों का 
विशेष मदर है । यद बहुत जरूरी है कि इनको बढ़ावा दिया माय, हस्हें श्राधुनिक दस 
का बताया जाय और इनका एुनगठन क्या जाय । बहुत से लघु उधोग ऐसे हैं जो 
घर के हिस्सों में ही स्थापित हैं ) इनमें भ्रमिक्रों के लिए जगइ की बहुत कमी रहती है 
ओर उन्‍हें श्रस्थ प्रावश्यक सुविगए भी नहीं मित्ष पाती, इसलिए गदह अवश्यक है कि 
गाँवों में सामूहिक फारणाने सगठित किये जाएँ, जहाँ विभिन्न डथोगों में काम करने 
घाले श्रमिों को उचित वातावरण मिले भौर वे एक दूसरे से मिल सके । इसी प्रकार 
यह भी जरूरी है कि छोटे भ्रौर बीच की किस्म के उद्योग ऐसे झ्रौद्योगिक छोत्रों में 
स्थापित किए जाएँ जहाँ सरकार की भोर से परिददन, बिजनी भादि की सुविधाएँ दी 
गई हों । यह आम और छघु उद्योगों के द्वारा ज्यादा लोगों को काम देना तथा 
उत्पादन वढाना सम्भव है तथा जहाँ यह उद्योग उत्तरोत्तर उन्नत प्रणालियों को अपना 
सकते हैं, वहाँ उत्पादन के ऐसे कार्यक्रम बनाने चाहिये, जिनमें बडे कारखानों तथा 
छोटे उद्योगों का सम्मिलित योग हो । वर्तमान लघु उद्योगों द्वारा तैयार की जाने वाली 
उपभोक्ता-वस्तुश्नों का उत्पादन बदाते तथा धीरे धीरे इन उद्योगों में टेकरलीकत्त खाए 
करने की आवेश्यकतो पर द्विदीय योजना से परहुत जोर दिया गया है। इन लघु तथा 
ग्राम उद्योगों को सइस्ारिता के शाघार एर संयडित करना है। कारखानों तथा क्घु 
ड्योगों के उत्पादन के छिए झलग अलग करों की व्यवस्था क्‍रमी होगी और कहीं 
निश्चित मूल्यों पर सामग्री की खरोद झोर सरकार द्वार प्रेरित या सहकारिता के 
आधार पर हाउ ध्यवस्था का प्रचन्ध करना होगा । 
समस्या केवल दृष्तकारियाँ और प्रपमोद्ोगों मे छगे कर्मचारियों के ड्वित को 

रक्षा करने मात्र की नहीं है | उत्पादन के नये ढड् निकाढने की भी एक बडी समस्या 
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है। यदि अपोयोगो ओर छोटे उ््चे गा ने अब तक सब्तौपञ्ञनक प्रमत्ति नहीं की हो 
इसका एक कारण हमारी अधे-ब्ययस्था का निश्चल होना भी था, जिसके कारण इन 
उद्योगों के बने पदार्थों की माँग ही न थी । विकास कार्यक्रम के कारण जय नियोजन में 
बढ़ोत्तरी होगी, तो स्पत ही चर्तेमान माँग बढ आायगी ओ्रौर नयी माँग पेंदा हो 
जायगी | कुशल्न शौर विकेन्द्रित छोटे उद्योग इस माँग को पूरा कर सकते हैं। बड़े 
क्यों श्रौर नगरों के पिझास के साथ-साथ छुझू हद तक तो ओऔौद्योगीररण अवश्य- 
स्भावी ही है | एक सौमा के बाद इन उद्योगों से पैदा होने वाली गन्दी बस्तियाँ और 
अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों के कारण सामाजिऊ खर्च भी बढ़ जाते हें। न केपत इस 
दृष्टि से, उल्कि गाँव बालों और अर्थ शहरी छात्रों में रहने दालो की आमदनी बढ़ाने की 
इष्टि से भी छोटे उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान देने की श्रावश्यकता है। केवल 
इसी तरह हम अपने देश की कुशल भौर विशाल जनता की योग्यता का पूरा प्रयोग 
कर॑ सकते हैं 
योजना करे व्यय का वित्रण-- 

दूसरी योजना की अवधि में केन्द्रीय राज्य सरकारों का विकास के कामों पर 
कुल ४,८०० करोड रुपया खर्च वैंठेगा । सर्च की सुख्य-मुर्य मर्दे ये दे -- 

योंजता की बड़ी बडी मर्दों का नियोजल ( करोड २० में ) 





जम: 
पहली योजना दूसरी योजना 
मद कुल. प्रतिशत. कुछ प्रतिशत 
निर्धारित खर्चे विवारित खर्च 
(१) सेती और सामुदायिक विकास इेणर रह शहर श्र 
(२) सिंचाई और बाढ़ की रोक ३8६३ १७ ध्श्ण ह 
(३) शक्ति ( बिजली ) २६६ ११. ४४० & 
(४) ४द्योग भौर खनिज १७६ ७. पह१ १६ 
(३) परिवहन थौर सचार श्र २४. १,श८४ २६ 
(६) सामाजिक सेवायें, मझान और पुनवांस ₹४७ र्३ ६५६ २० 
(७) फुटकर 3 कक के पर 





कुल जोड़ २,३१६ १३००. ४,८००. है०० 





दूसरी योजता में मुख्य जोर औद्योगीकरण पर है । उद्योग के साथ खानें भर 
रेलो का विकास भी है | इस प्रकार उद्योग, सान, परिधदन थौर संचार पर मिलाकर 
दूसरी योजना वा कुत्त व्यय का आधा खर्च क्रिया ज्ञायगा। पहली योजना मैं यह्द खर्च 
करीब एक तिद्दाई था | यदि जिजली की शक्ति को भी उद्योग के साथ रख ले, तो कुल 
ख्च ९५% बैठता है। पहली योजना में प्िचाई और खेती के प्रिकास के कार्मो पर 
कुल खर्चे रा एक तिहाई राचे रखा था, दूसथी में यह $ है । समाज सेया पर, जिसमें 
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भकान और पुनर्वास भी शामिल हे, पहल्लौ योजना में सौ लगभग इतरा ही रुपया 
रखा गया या।वग 

ऑद्योमीक्रण का महस्व स्पष्ट हे । इस समय देश खेती पर बहुत निर्भर है । 
यदि हमे उन्नत करनी है तो बुनियादी उद्योगों पर अधिक ध्यान देना होगा। यद्यपि 
साद्य और झायश्यक बच्चे माल ब्ले अभाव दूर कर दिया गया है | फिर भी हम इस 
ओर से शिथिल नहीं हो सकसे। देश की जन-स॒प्त्रा श्रति वर्ष ४४ से ० लाख की 
यति से बढती जा रही है। दूसरों योजना की श्रवधि में प्राद्य और कच्चे माल 
दोनों की मांग बहुत बढ़ेगी, इसलिप्‌ सिंचाई, अच्छे बीजवब खाद तथा खेसी के 
सुधार के श्रत्य उश्ययों पर जोर देदा होगा । 
राज्यों का व्यय-- 

७,८०० करोढ़ रपये के विकाप्त ब्यय में २,२१४ करोड रुपया राज्यों की 
योजनाश्रों पर दिपाया गया है। राज्यों की योजवा्शों का विवरण नीचे की सूची में 
दिया गया है :-- 


राज्यों की योजनायें 














( करोड र७ में ) 

श्रांभ्र कब न्न् ११६२ 
आताम अमर ईए 
चिहार ह्ड बन श्ह्र& 
बग्पई >जे रब २६४४५ 
मध्य-प्रदेश ११३९३ 
मद्रास १२७०३ 
डडीसा ६७*३ 
पञाब १२६*३२ 
उत्तर-प्रदेश रस रघह्प ६ 
पश्चिमी दगाल न नम १६२०६ 

है योग दम 
हँदुराबाद बह हर १००० 

मध्य भारत न द्् श्‌ 
ससूर कक, ण्पोब 
पटियाला संघ ले न्ब्न शे६१ 
राषस्थान क् कर स्द्म 
सौर बन बब्न् ४७६ 
तिरवांकुर कोचौन न ऋण जार 
जम्मू और कश्मीर व ५, 7 दर ३३,१ 


योग ह्छ्य 


श्दछ | 


अजमेर 2 आप के ७ मे 
भोपाल के बडे श्षा३ 
क््गे गा ७ 
द्ल्ली ज नर १७२ 
हिमांचल-प्रदेश कक के १४० 
क्च्छु फेक न अआ ७ पा 
मणिपुर हर 8] दर 
त्रिपुरा गिल न घर 
विन्ध्य-अदेश ब्लड न २४७ 
योग तप 
अ्रणडमान भ्रौर निकोबार द्वीप दे री 
उत्तर पूर्व सीमा अभिकरण र्् धर 
पॉडीचेरी की ४४७ 
योग १३२ 
दामोदर घारी मे केन्द्रीय सरकार 
का भाग १२.२ 
आर३१४घ० 
निजी कोत्रों में लगने वाला धन-- 


दूसरी योजना में निन्नी क्षेत्र के उद्योग धन्धों पर लगभग २,३०० करोड रुपये 
छगने का घजुमान है, इसमें लगभय ०० करोड रुपया सगठित उद्योगों भ्रौर खार्नो 
पर लगेगा। लगभग १०० करोड रुपया बायानों तथा परिवहनों और बिजली के द्वोटे 
उद्योगों पर लगने का भनुमाव है | खेतो और गाँव के घन्बों पर भोटे तौर पर ३०० 
करोड रुपये का अनुमान है | मकान, दुकान, स्कूल श्रादि की इमारतों पर पाँच वर्ष में 
लगभग ४०० करोड रुपये लगने का अजुमान है। 

इस प्रकार सरकारी और प्रायवेट क्षेत्रों को मिलाकर योजना का कुल व्यय 
७,१०० करोड रापये का बेंठेगा । 
योजना का वित्त अबन्ध-- 

योजना पर अनुमानित व्यय ४७,८०० करोड रुपया किस प्रकार श्राप्त किया 


जायगा, उसका विवरण इस प्रफार है :-- 
६ करोड रुपयों में ) 





१. राजस्व सेः-- 
(कं) कर की वतमान दरों से ३२० 
(ख) श्रतिरिक्त कर से धर झ०० 





[४६१ 


२, अनता से ऋण लेकर'--- 

(क) ऋण रन छछ9 

(छ) बोदी छोटी बचत... ्‌्०्० १,२०० 
३, बजट के घन्‍्य साथनों से -- 

(क) विकास कार्यक्रम में रेशों का भाग श्श० 








(सा) प्रॉवीडेन्ट फन्ड सथा जमा रकमों से श्र 8०० 

४... बाहरी सहायता बन बज ५० 388 
-.घारे की ध्र्थ-ध्यवस्था .... ५ १,९०५ 
६, च्यवस्था अभी करनी है. .... हि ४०० 
8,८०० 





ऊपर की तालिका से प्रगठ है कि कर की चालू दर्रो से ३९० करोड रुपये 
तथा नये कर खवगा कर ४४० करोड़ रुपये प्राप्त किये जायेगे | रेलवे अपने विकास 
कार्यक्रम के लिए १५० करोड़ रुपये देगी | इस रकम मे से कुछ तो बढ़ी आमदनी से 
श्र इुथ किराये-भाडे को दर्रे में सशोधन करके भाप्त की जायगी ! झूणो और घोटी- 
दोटी बचतों के लदप में काफी शुद्धि की गई है । पिछुद्ले दो द्णो में जनता से क्षणमंग 
१ अरब रुपया ऋण के रूप में मिलता है | पिछले कई दर्पों की भ्रपेषा भव पूँ जी अधिक 
सुक्षम है। झाशा है कि यह स्थिति जारी रहेगी, इस्ललिए योशना को भ्रवेधि में ७०० 
करो रपये का लच्य अलुचित नहीं है। धरप बचत योजना के श्रन्तर्गत जहाँ सन्त, 
१६१०-२१ मैं ३३ करोड रप्बा इक्द्धा हुआ था, वढाँ चालू वर्ष में ६० करोड़ २० 
इकट्ठा हुआ है | पोजता की अवधि से श्रल्य बचत से श्रोसतद २०० करोड रुपये प्रति 
वर्ष का लच्य रखा गया दै | यदि बाँव- गाँव क,्रौर नगर-तगर में दसका पूरा प्रचार 
किया जाय, तो यह लच्य अवश्य पूरा क्रिया ज्ञा सकता है। आवश्यकता इस बात 
की है कि राज्य सरक्षरें और शैर सरकारी संध्यायें समाज के हर वर्ग में बचत करने 
को श्रादत का प्रचार करें ) प्रॉदोडेए्ट फएड एवं अन्य जमा से २४० करोड़ रुपये का 
अनुमान इन मर्दों के अन्तर्गत प्राप्तियों की बतेमान एवं सेभावी म्रद॒त्तियों ((५७४१४) 
के आधार पर किया यपा है [ 


श्रव तक निन साधनों के चर्चो की गई है, उनसे कु २,४०० फरोड़ रुपया। 
मिलेगा | वाकी २,४०० करोड र० भाप्त होने को. और सम्त्या है| इसका भाधा 
धयांत्‌ १,१०० करोड २५ तो घादे की अर्थ व्यवस्था से मिल्ल सम्रतां है| योजना के 
छुन व्यय का पके चोधाई घाटे की अर्थ व्यवस्था से निकालना ही इस चात का चोतक 
है कि विकास के आरम्मिक चरण में कर बद॒पत कविता कठिन होता है । विश्ाप्तोन्मुख 
घर्ष-ब्यवस्था के लिए अधिकाबिक मुद्गर की श्रवश्यकता होती है, इसलिए एक सीमा 
तक घाटे की धर्थ-ध्यवस्था का मांगे अपनाना सुरहित हो नहीं बल्कि आ्रवश्यक भी 
दोदा है, परन्तु इस सीमा को लाँवने ले मुद्रा वहुल्प हो जाता है। योजना में घाटे कौ 


घद६ ] 


थर्थ-व्यवस्था पर जितना निर्भर क्या गया है वह खतरे से खालो नहीं है। यचपि 
दिकास की खातिर इस खतरे को मोल लेना आवश्यक हो गया है, परन्तु भ्रादश्यकता 
पडने पर सम्मान श्रौर अधिकारियों को इससे बचदे के लिए हर प्रकार के कदम उठाने 
को तेयार रहना चाहिए । 
वर्तमान रिथिति में विदेशी सद्दायता का कोई अजुमान नहीं लगाया जा सकता | 
पहली योजना की श्रवधि में विदेशी सहायता का भौसत ४० करोड रु? प्रत्ति बे रहा 
है | दूसरी योजवा में १६० करोड र० श्रति वर्ष का सझुमान रूगाया गया है, लो इसमे 
कहीं भ्रधिक है) विकसित देशों में विदेशों में लगाने के लिये जितनी पूँजी फालतू है 
उसे देखते हुए ८०० करोड ₹० मिलने श्रसस्भव नहीं हैं। 
उल्मादन और विकास के लक्तत-- 
५. उस्पादन और विकास के मुख्य लद्यों का ब्यौरा सक्षेप में यह है “--खेती की 
पेंदावार में १म प्रतिशत वृद्धि क्ता लक्ष्य है, अवाज की पैवोबार १३ प्रतिशत अथवा एक 
करोड़ टन बहुनी है, कपास को ३४ प्रतिशत, शक्कर की २६ प्रतिशत, लिलइन की 
२९१ प्रतिशत | इस्त समप ८ करोड झआादमी राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विक्रापत 
कार्यक्रम में झाते हैं | दूसरे योजना में ३२ करोड २० लाख श्रा जायेंगे | पहली योजना 
में २ करोड ७० लाख पुकड भूमि में सिंचाई हुई थी, दूसरी में २ क्रोद १५ लाख 
एकड अधिक जमीन में सिंचाई दो ब्यवस्था हो जायगी। पहल्षी योजना के शरू में 
|२३ ब्याष्त क्ल्लोबाद बिनली पेंदा होती थी। सन्‌ १६६०-६६ तक ३४ लाख किलोयाद 
बिजली और पैदा होते लगेगी तथा कुल मिला कर ६८ लाख किलोव:८ ही जायगो । 
रेजों द्वारा यात्रियों के यातायात में तथा माल की दुलाई में ३९% बृद्धि दोने का 
शधुमान है, यथारि श्रावश्यकता यह होगी दि इससे भी अधिक ब्रृद्धि की जाथ। सन 
२६५५-२६ में १३ लाख टन होने लगेगा | इसी प्रकार कोयले का उत्पादुन ३७० छाख 
रन से बढ़ कर ६०० छाख टन व सीमेन्ट का ४८ लाख ४न से बढ़कर १०० लाख टन 
हो जायगी | इन प्रयार डब्पादून सामग्री की तैयारी इल ११०१ बढने की भाशा है। 
राष्ट्रीय आय और रोजी-- 
नीचे को तालिका में पद्ली श्रौर दूसरी योजना में राष्ट्रीय थ्राय में प्रत्यशित 
इद्धि का विवरण दिया रया है +-- 
उद्योग जन्य शुरू राष्ट्रीय उद्यादन 
( सन्‌ १६१२-१३ छे भावों के अलुसौर फ्रोड रुपयों में ) 
१६५०-४१ १४४५-४६ १३६०-६१ १३५१-२६ १६४६-६१ 





३ खेतों और सम्बन्धित काम ४,४४० शयररे०.. ७०. ३ श्र 
२, खाते ० ४ श्श्ह रह भ्र्प 
३, कारखाने भ्रूण. झहेग.. रैरेपण.. डरे ह््४ड 
$, छोटे उद्योग उड़ण. बडे०. है,म्पण... ४ इ२ 


9, निर्माण हक... २३० चछघ.. ३ र्ड 


[ ४६७ 





६ वारणिज्य,परिवहनआर सचार १,६४०. शष८ऋ.. रे००... ४ कै 
७ व्यवप्ताय और चाकरी 

(मय सरकारी नौकरा) शजहर०.. ३,७००. २,१००... २० श्र 
म कुल राष्ट्रीय उत्तादन 8,१२० २०८०० रकेडबण है 84० 
६ प्रति न्याक्त आन (छा) ४३... रघण ३२० १२० ८ 


राष्ट्रीय श्राय मे २६ प्रतिशत ब्रद्धि की चाश है, अर्याव लत १६१२-१६ में 
१०,८०० करोड़ रु० से दढ़ कर सन्‌ १६८०६१ में यह १३,४४० करोड़ रु० हो 
जायगी | प्रति व्यक्ति आय र८घ० रु० से ८ प्रतिशत बढ़कर ३३० ₹० हो जायगी। 
पहली योजना में वपना की गयी थी सत्‌ १६७१-०२ तद राष्ट्रीय आप दुयुनी हो 
जायगी । पहली योजना में १४ अतिशत ब्ृढ्धिः हुई, दूसरी में २५ प्रतिशत की आशा 
है । यदि यहा गति[तौसरी और चौथी योजना में भी कायम रहो तो सन्‌ १६६८ तक 
ही राष्ट्रीय भ्रय हुगुनी हो जायगी । दूसरी योजना की अवधि में फ्रेदी को छोडकर भन्य 
क्षेत्रों मे बरीय ८० लाख और आदमियों को काम मिलने की आशा दे । यह पूरे समाज 
बा काम होगा । खेती के सम्बन्ध में भस्दाज कठित है कि कितना पूरे समय का दाम 
डोगा क्रितमा अधूरे समय का। चूँकि अन्य क्षेत्रों मे काम बढ़ेगा, इसक्षिए आशा हे 
है कि खेती पर निर्भर लोगों की सख्या गविक न बढ़ेगी । छोटे घोर गाँव के धर्म्यों के 
विकाप्त से भो काफी लोगों को पूरा काम मिल्केगा | काम काने वालों की सख्या करीब 
क कह बढ़ेगी । धाशा है कि क्रोव इतने ही लोग को काम भी मित्र सकेगा । 

एक 

यह अआ्रवश्यक है कि पाँच बपे की अवधि के लिए जो योजना बनायी ज्ञ'्य वह 
देफ़ी है! कि थायश्यकरा पड़ने पर उसमें एरिवदेंश भो किये जा सक्षे ? दूसरी योजना 
की इस रूपा में यह बताया गया है कि हमें वितले बड़े बढ़े काम बरने हैं, डनले 
कया क्या लाभ होंगे तथा इन कार्मो को करने के लिए अपने साधनों का किस प्रकार 
उपयोग करना होगा । योजना में जो नौति श्रपतायी जायगी, उसका देश पर क्या 
अभाव पडेगा, यद्द भी सप्रक्ताया गया है। यह भी सभव है कि योजर का कार्यक्रम 
पूरा होने में कुचु शविक समय लग जाय ) शायद घलुभव से पता लगे कि कुछ ऐप में 
प्रगति जहदी हो सकती है भ्ौर इुछ में धोमे, इसलिए सभव है कि समय-समय पर 
योजना में द्यावश्यकतालुसार परिवर्तन करने पढे | इसके लिए अ्रक्सक्लन शोर टेबनीफल 
बास को निन्‍्तर चालू रखना पड़ेगा। जैसे जैसे विकास होता ज्ञायगणा, नगी-नयी 
समस्‍्याएँ भो खड़ी हो मार्देगी । फिर डुछू कार्मो के लिए तो पाँच य्षे की अवदि काफी 
होती पर कुछ के लिए १५ २० वर्ष की लग्बी अवधि चाहिए | उ्थों-स्यों लम्बी भ्रवि 
के काम स्पष्ट होते जादेंगे या जब विफ्रास की नयी नयी सस्भावनाश्रों शा पता चलेगा, 
सो विभिन्न कार्यक्ररों की प्रायमिकता मो बदली जा सकती है। इन बातों को ध्यान से 
रखते हुए यह कहता उचित होगा कि यह योजना की मोटी रुप रेखा है, लिखों 
पुक-पुक व के क्लिप वायेक्रम बताश पडेया ओर उस्ते कर्यान्वित करना पड़ैया | 





[2५१ ] 
विज्ञापन एवं विक्रयक्ला 
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प्रस्तावना--साधारणठ* 'विज्ञापन' का झर्थ सूचना देना! होता है। ब्तेमान 
युग ही विज्ञापन का युग है । विज्ञापत का अवत्तम्बन मुय्यतः निम्न उद्देश्यों 
की पूर्ति के लिए. किया ज्ञासा है--( १) नवनिर्मित वस्तुओं के सम्बन्ध में 
जबता को सूचना देना | ( ३) उत्पन्न की हुई सॉग को स्थिर रघ्बना तथा 
(३ ) माँग को भौर अधिक बनना । विक्रय-दृढ्धि के लिए जिन साधनों का 
डप्योग क्या जाता है, उन्हें हस विक्रय कलए कह सकते हैं। 

(विज्ञापन के गए तथा दोप--विज्ञापन ब्यवश्ताय से अनेक लोगों की आजी- 
विका चछती है | विक्लापन से समाचार-पत्रों की आय बठही है तथा! ये अत्ति 
सस्त्री दर पर बेचे जा सकते हैं। विज्ञापन की सहायता से मध्यस्थी वी संप्पा 
स्यूतम रह जाती है | इससे उत्पादन-ब्यय में भी मितव्ययिता लाई जा सकती 
है | विक्लापन से अनेक लोगों को शिक्षा भी मिलती है । इसके माध्यम से 
जनता को नई घस्तुओं की जानकारी होती है । विपरीत ऋतु मे भी पस्तुओं 
का विक्रप सुगमता से हो जाता है तथा अस्वस्थ प्रतिद्वन्दता का विनाश किया 
जा सकता है। इससे व्यापार की रूपाति भी बढती है। विक्रय-छला, सिशा- 
पन की सफछता के लिए नितान्त आवश्यक है। आधुनिक व्यापार का प्राण' 
होते हुए भी विज्ञापन में' कुछ दुर्वलताये हैं, इसके लिये पर्याप्त व्यय करना पड़ता 
है | यह उपभोक्ता के मन को चलायशन कर देता है । नगर की प्राकृतिक 
शोभा में कालिमा झाती है, किन्तु फिर भी बिना विज्ञपन के ध्यावप्तायिक 
सफलता असम्भव है । इन दोषों के निवारण के लिए राजहीय नियन्त्रण 
आवश्यक है । विज्ञापन की कुछ मर्यादा भी हैं । 

विज्ञापन का स॑यठन--विज्ञापक को स्वयं मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ होना चाहिए। 
विज्ञापन राशि का निर्धारण करते समय बड़ी दूरद्शिता वी श्रावश्यकता है । 
प्रभावी विज्ञापन बनाने के लिए मुदण-क्ला से भी परिचित होना चाहिए । 
विज्ञापन विभाग एवं विक्रग विभाग में परस्पर सहयोग होना चाहिए । 
विज्ञापन का वर्गीकि ए एवं इसके साधव--विज्ञापन तीव प्रकार के हो सकते 
हैं :-.-जनता को भाकर्षित काने के ढिए निर्माताओं का आऊर्षित करने के 
लिए तथा विशिष्ट दूकानदार द्वारा दिये यथ्रे विज्ञापन | मुख्य साधन--( १) 
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समाचारपद्दीय विज्ञायन, ( २) वाद्य विज्ञापन, ( ३ ) डाक द्वारा विज्ञापन, 
(४) अन्य विविध साथन। प्रभावी विश्ञापद की आवश्यकदायें । 

५, विक्रेता के वैयक्तिक गुणु--एक सफल विक्रेता में प्राकृतिक प्रतिमा तथा 
वैयक्तिक विशेषताओं का होना आवश्यक है । उसे प्रसन्ष आकृतिवाला, महज्ा- 
कांरी, युक्ति सम्पत्त , उत्सुक, घैयेवान एवं चतुर बुद्धिवाला होना चाहिये । 

६, उपसंहार--दमारे देश में अधिरुवर व्यवसायी विक्रय कल्ला के महत्व को नहीं 
जानता । सयुक्त राष्ट्र अमेरिका इस कला में एरंगत है। इसको भी उसके पर 
चिन्हों एर चलना चाहिये । 


ह॥ स्तावना+- 

साधारणतः “विज्ञापन' शब्द का अथे सूचना देवा” होता है, मिन्‍्तु आधुनिक 
चाणिज्ष्य जगत में इसको अथे भ्रधिक दिस्तुत है। आज़-कल विज्ञापन शब्द की परिभाषा 
के ध्रन्तर्मत हम उन सभी साधनों का समायेश करते हैं, गियके द्वारा उपभोक्ताशों को 
नव-निर्मित वस्तुओं की जातकारी प्राप्त होतो दै। विज्ञाएण का एक मात्र उद्देश्य 
जनता को विभिन्न वस्तुओं के सम्वस्ध में जानकारी कागरगा, उपभोक्ताओं के हृदय में 
वस्तुओं को कप करने के लिये कोतृहल पेड! करना, वस्तुश्ों के उत्तम होने का विश्वास 
जमाना, जनता ऊ मस्तिष्क में वस्तुओं के गुणकारी होने की छाप लगाना तथा दस 
प्रकार उनकी माँग में श्रिक्रांधिक वृद्धि काना दोता हे ! 


चतंमान युग ही सचमुच “विज्ञापन का युग” है| आज-क्ल प्रायः प्रत्येक 
पदार्थ प्रचारक प्रतीत होता है। उदाइरण के लिये, जरा बमदई नगर के मैरीन-कोस्ट 
()४७॥476 (00550) की करुरवा कौजिये । यहाँ की दौडी सडक कभो भी खादी 
नहीं दीसेंगी । द्राम, टैक्सी, डयक्ष-स्टोरी वर्से एव विद्युत-शक्ति से चलने वाली रेज्ष- 
गशाऱ्ियों का यहाँ घढा बोलवाला है। यातायात के ये सभी सावन अपने भौतर ब्रधवा 
बाहर किस्ली ने किसी प्रकार का सरेरा केकर नगर में चक्र काटसे हैं--फोई डाल- 
मियाँ के बिस्कुट का प्रचारक है, कोई मधाराम की टॉकी का, कहीं सनहर स्नो का 
विज्ञापन लगा है तो कहीं म्राइल क्रीम का, इच्यादि ) सध्या के समय सागर में टिम- 
टिमाता हुआ ्रतिविम्ध भी मेरीन-कोस्ट के पिकों को यह सूचवा देता है कि 'ऋवक- 
ऋनक यायत्न बाजे' चित्रपट का रज॒त-जयन्दी ख्ताह प्रार्प हो गया है। विज्ञापन 
का यहीं अन्त नहीं होता । मैरीव-कोस्ट की यारा समाप्त करके घर पहुँचकर विश्राम 
एवं मनोर जनाथथ ७१ भीटर घेणड पर रेडियो खोल दिया--पीलोन के ब्यापार विज्ञापन 
विभाग से यह समाचार मिला कि “गर्मियों में सानसिक शांति के लिये गुस्कुल कॉगडी 
का ऑ्रॉदेक्षानहेयर श्रायल प्रयोग करना चाहिये।” लता के पुक मधुर गीत के बाद 
पुन सूचना मिली कि “दातों को सफाई के लिये विदाझा श्ीस का इस्तेमाल करना 
चाहिये ?! फिर रेडियो बन्द कर दिया और चाय का च्याल्या उठाझर “न््मारत 
दाइम्स' के पल्े पलटने छमा । दूसरे युष्ठ पर विज्ञावर्गों को भरमार थोड िमेयुगा 
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के पच्मे तो विविध ध्यापारिक समाचारों से रमसे पढ़े थे। कहाँ तक चर्णन किया जाय, 
चाज की दुनिया ही विज्ञापनसयी हो रही है | 'पिज्ञाएन! की उपरोक्त परिभाषा से यह 
स्पष्ट हे कि विज्ञापन सायनों का भ्वलम्बन सुख्यत निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के हेहु 
किया जाता है--( १) नत्र निर्मित वस्तुओं के सम्बन्ध में जता को सूचना देवा। 
(२) उलन की हुई मॉग को कायम रखता।(३ ) वस्तुओं की माँग को और 
अधिक बचाना । ँ 

ये तो रहे वाणिज्य जयत्‌ में विज्ञापन के उद्देश्य, इनके अतिरिक्त विज्ञापन 
का उपयोग अन्य उद्देश्यों की पूर्दि के हेतु भी किया जाता है, जेसे--छुताव में विजय 
म्राप्त करने के लिये विज्ञापन का सहारा लेना, श्रार्थिक योजनाओं (जैपे, द्वितीय पच- 
वर्षीय योजना) के प्रचार एवं प्रसार के हेतु विशापन करना आदि। 
क्ज्वापन के गुए-- 

साधारणत एवं वस्तु विक्रेता वा प्रमुख उच्दे श्य विक्रय बुद्ध के हारा भ्रविक- 
तम्र्‌ लाभ बसाना होता है | इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उसे जिन साधनों बी शरण 
लेनी पछे उन्हें हम विक्रय कल्ला की परिभाषा के भ्रन्तगेत सम्मिलित कर सकते हैँ । 
इस सम्बन्ध में यह लिखना आवश्यक न होगा कि विज्ञापन एप विक्रय क्‍ल्ला एक 
दूपरे के प्‌एक हैं। जिस प्रझार चलने फिरने के ख्षिये दोनों पैरों की श्रावश्यकता होसी 
है, इसी प्रकार प्रिक्रय बूद्धि के लिए ध्यापार के दोनों पैर--विज्ञापन एवं विक्रय 
कल्ला--इन दोनों ही को भ्रावरपकता होती है। भले ही बिसी व्यापारी ने खूब विज्ञापन 
बरके नगर में भ्रपता बोल वाला कर लिया हो, झिन्तु यवि ग्राहकों के साथ उसका 
व्यवद्वार सधुसय युव चुम्बकी नहीं है तो विज्ञापत का समस्त ब्यय ब्यथ दो जायेगा | 
भले ही एक घार चूहेदान में चूहे थे फेसने को भाति रोटी रूपी अत्यधिक विज्ञापन से 
ग्राकर्षित द्वोकर ब्रिक्रेता की दूकाव पर चले, किन्तु उसके कहु व्यवद्वार से असन्तुष्ट 
देकर वे फिर कभी भी पुन शने का कष्ट न करेंगे, अत यशस्प्री विक्रता बनने के लिए 
विक्रय क्ल्ला का पर्याप्त ज्ञान होना अत्यन्त श्र दश्यक है | कभी कभी विक्रय कला वो 
वेयक्तिक (2९ए४078] ॥09९7॥8000000) भी कहते हैं ) यह उचित भी हे, क्योंकि 
विक्रेता स्वय स्सी वस्तु में क्या गुण है श्रथवा किसी वस्तु का कैसा उपयोग किया 
है अथवा उसकी प्रसुस॒ विशेषताएँ वया हैं--इन बार्तों को ग्राहक वो समझते हैं। 
इन दृष्टि सं शिक्षा कला बो हम 'सजीव विज्ञापन' का एक सावन कह सकते हैं । 

चर्तेमान ड््योग प्रधान जगव से विज्ञापन के जितने भो गुण गाये ऑॉय क्ग दी 
होंगे। आधुनिक वाणिज्य यन्त्र प्रणाली के क्षिए विज्ञापत तेल का कार्य करता है, 
जिसके ज्रिना शनेरू भौद्योगिक इकाइयों का श्रन्द हो सस्ता है। यह विज्ञापन का ही 
चमत्कार होता हे कि ग्राहक जिन वस्तुओं से घण करता है, उन्हीं व्ती ओर वह पुन 
धाउर्पित हो जाता है तथा क्रव करने के लिए भी तत्पर हो जाता है| विज्ञापत के 
ही परिणमस्वरुप प्नेक व्यापारी अनिच्छित वस्तुएं सरोदने के ज्षिप दिवश हो जाते 
हैं तथा अपने यहाँ उन्‍वा सम्रह करते है। विज्ञापन में वह घुम्सझ्य शक्ति होती 
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है, मिसके फललाखखखूप उपमोत्ताओं को रुचि में परसिर्तेत हो जाहा दे। वे पुरानी 
चीजों; को छोडकर नें निर्मित एवं विज्ञावित बस्तुओं दा उपभोग करने छगते हैं । 
इसके साथ ही यह मलुप्यों के खाने पीने पहिलने-ओढने दर्था पड़ने लिखने के ढ़ म्भी 
दर्षाप्त परिवर्तन कर सकता है। िललापत-्यवसाथ से अनेक लोगें। की झाजीविका 
चलती है। विद्ञ'एव हेतु चित्रादि बताने के लिए विशेषज्ञों एवं कल्यारारों की ग्रावश्य- 
कहा पहली है। पद्दी करत है कि श्राज-छल यह ५४ सतन्व व्यवसाय दो गया ॥ 


& 


दिदेशों में ऐसी अनेक कावनियाँ हैं, जो केवज विज्ञापन का ही कार्य करती है । 


] 


इमारे देश में भी भव “युडबरटाइनिंग एजेन्पीन की सख्या लगातार बढती ना 


भी स्यून होगी एवं जम-साधारण को विश्व की घटनाओं की जागरीरी मिलता असंभव 
खधवा दुल्लेभ हो आयेगा । डी गराधार पर ब्ुवजुपन' को समाचार पं 
खिक्षा अथवा उनका आए क्द्ते दे । 
तीसरे, विज्ञापन दी सहायता से सघ्यरस्थों की हद गा अनावश्यक रूप से से 
बढ़कर न्यूलतम रह जाती है, परोंकि विज्ञापन द्वारा जनता से प्रत्यह् सम्बन्ध स्थावित्त 
किया जा सकता दै। परिणामस्यस्य विकय एव विनरण व्यय में सिहस्ययिता दोती दे 
तथा उपनोक्ताओ को कम पुल्य पर चस्तुएं मिलकर डल्वादक की भी लाम बदता ॥ 
चींथें, विज्ञापन के सहयोग से डष्पादन व्यय प्रेमी मितब्ययिता सं ईूजा 
सबती है। जेसा कि विज्ञापत के दिवीय डद्देशय से स्प८ है, यह मांग हैद करके उसकी 
स्थायी रखने वा जी प्रयज्ष करता है। इससे अधिक मात्रा जू वस्तुओं का उ्तादत 
सम्भव हो जाता है, निपसे डलादत मूल्य भी ऊन हो जता है। इस प्रकार चम्तुओों 
दी साँग एप सलयों मे विरता थाकर जनता की ज्ञीवत-स्तर भी ऊँचा उठता है. तथा 
अनेक छोगं को रोनगार मिचदा दै 
पाँचवे, विज्ञापन से अनेक लोगों को छादा भी मिश्ती है। डदाइरण के लिए 
दिल्ली, लखनऊ तथा प्रवाग के धराकीशिकणी को से महिलाओं के लिए जो विशेष 
प्रोग्नम होता दे उछ्से उन्हें विवि पार के भोजन पगाने की विधियों तथा कंदाई- 
घुनाई बरने के दरों दी वानवारी होती है। इसके साथ ही एक पक स्यक्ति की वस्तुओं 
बतलाने में ज्यय दोवा दै उसकी अपेदा भ्र्मविक कम तय सस्ते 
मुह्य पर ही आझत्यविक अ्म्ावशाली ढंग से इसके द्वारा परिचय करा दिपा जाता है 
छुट्े, विश्ञापन क माध्यम से दी जबता को नंद निर्मिठ इस्तुओं दी जनवरी 
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दी जाती है एवं साँथ पेद! करके फिर उसे स्थाई रखने का प्रयक्ष किया जाता है। यही 
नहीं कियी दस्तु विशेष थी माँग क्तो घटाकर, नई वस्तु की माँग भी पेदा को जा सकती 
है। वतेमान युग बहु प्रमाण उत्पादन का युग है, जिपमें वस्तुओं का शीघ्र एव निश्चित 
विक्रय विज्ञापन पर ही निर्सर करता है। विज्ञापन से आहक को वस्तुओं के गुण सम्बन्धी 
जानकारी भी मिलती है तथा उसको कौनसौ वस्तु का क्रय करना चाहिए, इसको 
पूर्ण कह्मता हो सकती है। 

खातवे, विज्ञापन के माध्यम से विपरीत ऋतु में भी वस्तुओं का विक्रय सुग़मता 
से हो बता है । 

आठवे, भ्राघुनिक विषम सतिस्पर्धा के युग में विशञापन के माध्मम से ही 
व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को सफनता मिल सझती है। सामूहिक विज्ञापन द्वारा 
अस्वस्थ प्रतिस्पधाँ का विनाश क्रिया जा सकता है एवं इस छ्षेत्र मैं काफी बचत भो 
की जा सकती है। अन्त में, व्यापार की स्याति का विह्ापन ही महत्वपूर्ण साधन है। 
इसमें कोई सम्देह नहीं कि भ्रनेक व्यापारियों ने भ्रपनी ख्याति का निर्माण एवं ब्रृद्धि 
इसी विज्ञष्पन द्वारा की है। 

चर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग में विक्रय कल्ला के जितने भी गुण गाये जायें कम ही 
होंगे ) विक्रेता जितना द्वी व्यवद्दार कुशल होगा एव आइकों को सन्तुट करने की शक्ति 
जितनी हो धोत होगी उसको उतनी हो सफलता मिलेगी। एक सन्तुष्ट झइक विक्रेता 
के प्रचारक का काम करता है। क्रिपी भी नये आाइक से आप मीठी बाणी में दो शब्द 
बोल दीजिए, भल्ते ही वह किसी वस्तु का करत न करे, सदैव प्रसन्न चित्त द्वो कर उससे 
बात करते रहिए । प्राहक के साथ में आये हुये छोटे छोटे बच्चों को शोर प्यार से निद्वार 
लीजिए, उनको टॉफी या लेमन ड्राप दे दीजिए--किर देखिये आपकी इस कला का 
चम कारिक अभस्य | यह सन्तुष्द आहक विक्रेता के सघुर ब्यवहार की सत्त ही सन 
सरादइना वरेगा | सदेव अपनी झ्रावश्यकता की उस्तुएँ तो घहाँ से लेगा ही, इसके 
झतिरिक्त पद अपने इष्ट मित्रों एव मातेदारों से मी उस अमुझ दुकान से ही सदेव 
सामान खरीदने की सिफारिश करेगा । झाधुनिक प्रतिस्पर्धा के काल में यदि विक्रा 
बला को रामबाण कहें तो कोई अतिशयोक्ति न होगी । जिस प्रकार राम का बाण का 
लच्य कभी नहीं चूकता था उसी प्रकार विक्रय कल्मा क सहारे विक्रेता भी 7तिस्पयाँ के 
युद्ध में ब्रिजबी होता है। आजऊल बड़े पेप्ाने पर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है 
क्या उत्पादन एवं उपमोत्ता में परस्पर सम्बन्ध नहीं होता है, इसीलिए उपमेक्ता को 
डिस वस्तु वी आवश्यकता है, उसकी क्या रुचि है, वह कैसे सन्तु्ट होगा श्रादि 
सः स्याओं का हल विक्रय कल्या के द्वारर ही होता है | 

आधुनिक व्यापार का 'आण' होते हुए मी विज्ञापन में कुद्ध हुरबलताये हद 
अधम, विज्ञापव का सबते बडा दोष यह है कि इसके लिए पर्याप्त व्यत्र करना पह़ता है 
और यह ब्यय किसी न किसी से वसूल श्रवश्य करना पइता है । इसका बोखता भ्रस्त में 
( बढ़े हुए सूल्यों के रूप में ) विचारे उपभोक्तोओं को ही! उठाना पडता है। विज्ञापन 


(४०३ 


च्यय विजेता देता है, यह धारणा अमपर्ण है। विफेता का उद्देश्य तो अविकतम लाभ 
कमाना होता है, ध्तः वढ अप्त्यह टक्क से इस व्यय का भार उपभोकाओं के कर्रों पर 
इस्ताग्न्तरित कर देवा है। दूसरे, विक्लपन उपभोक्ता के सन को चलायमान कर देना है 
भर वह अपनी पूर्व-निश्चित इच्चानुमार कार्य नहीं कर दाता | विज्ञापन से प्रभावित 
दो कर बह उस वस्तु का उपभोग नहीं करता मिसके लिए उसने पहले निरिचिल किया 
था, वरन्‌ वह वस्तु का उपभोग करता जिसड्े लिए उस पर विज्ञापत प्रभाव डाज्षता है | 
तीसरे, कमी-कमी ग्रभावी विज्ञापन के परिणामस्वरूप ग्राहक देयी सी दरतुएँ खरीदने 
के लिए लाद्वायित हो डठता है जिनही उसे आवश्यकता नहीं होती थ्रथदा जो दिला- 
सत्ता की वस्तुएं होती हैं। इससे ब्यूधे उसके धन का श्रपष्पय होता है । चौथे, 
विज्ञापन सदैव बस्तुओं के गुण तथा फैशन से प्रिव्तेत करते रहते हैं। इन आकर 
स्मिक परिवतेनें के परिणामस्वरूप उपभोक्ता तथा फुटकर विक्रेता दोनों को ही 
क्षति होती हैं। एक शोर फुटकर विक्रेता को तो फैशन के बाहर! वस्तुभों को कम 
मुर्ष पर बेचठा पड़ता है भर दूसरी ओर उपभोक्ता को क्रेषल बाहरी स्वरूप परि- 
बर्तित होने के कारए भ्रधिक मूल्य देगा पड़ता है। पाँचपें, विज्ञापन भाषा अस्युक्ति 
असंत्य कघन तथा कपठ पर आधारित होते हैं । चंचल उपभोक्ता उनके चक्कर में फेस 
कर अपने धन्त का दुर्प्रयोग काते हैं तथा ज्ञाल में फसो हुईं सदली की भांति अन्त में 
प्रश्चाताप करते है। अन्त में, यत्र तत्र क्रिया हुआ विज्ञापन नगर की प्राहतिक शोभा 
में चल्दा में कालिमा का कार्य करता है, जिससे नेसर्गिक सौन्दर्य तथा स्वच्छता कस 
हो जाती है । 

उपयुक्त दोषी के होते हुए भी यह हक की चोट कड्टा जा सकता है कि बिना 
विज्ञापन के आजकल व्यावसायिक रुफल्ता भ्ाप्त करना अ्रसम्भव हैं। ज्ञिन दोषों का 
ऊपर डस्लेण किया गया है, उनमे तब्य नहीं हैं । विशापन कला कभी भी यह प्रदेश 
नहों देनी कि कपद अथवा असस्य डदुब्ेखों झा आश्रय किया जाय $ फिर भौ यदि कोई 
व्यापार कपट का श्राशय खेता हैं तो यह उसकी भुटि हैं। विज्ञापन कलम को क्यों दरष्थ 
कलाड्षित कियय जाय ? इस सम्बन्ध में यह भी इस्लेखनीए है कि जो व्यक्ति मूठ का 
आश्रय लेदर विज्ञापत करता है, उसे सच्ची युर्व स्थायी सफलता नहीं मिलती । चूदेदान 
में चुहे फैसने को भांतत एक बार तो आहक घोखः खा लेते हैं, किन्तु फिर कमी भी 
डस दिशा की ओर प्राकर्षित होने की कर्रना नहीं करते ! जो समाज शक्षरिक पुर 
सांस्कृतिक उच्चति ऊे पथ पर है, उसमें ये दोष बडुत ही कम मात्रा में मिलेंगे । 


दोप का निशरणु वयों कर हो १-- 

इस दीर्ों के निवारण के छिए यह नितान्त झावश्यक हैं कि जनता समावार- 
पत्र झ्ादि विज्ञापन के दिमिन्न खाघन एवं विज्ञापकों में परस्पर सहयोंग दे। साथ शो 
इन पर राजडीय निम्म्द्रण रहना मी झावश्यक हैं । यत्दे धथवा मूँंढे पत्र कपदसयी 
विज्ञापन रिस्नरूने दाद पर मरी इण्ड होना चाहिए | विज्ञापन व्यपार वो स्यात्ति 
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बढ़ाने का सर्वोत्तत साथन है, किन्तु यह सदुभायना, सेवान्भाव तथा सत्य पर 
आधारित होना चाहिए ) 
किञापन की मर्यादायें-- 

यद्यपि पिज्ञापन च्यापार में प्रगति एवं सफलता पाने का महत्रपूणं साथन है, 
किन्तु यद कोई जादू का डणडा अथवा अल्ाउद्वीव का चिराग नहीं जिसे प्त्येक्त क्षेत्र 
में सफलता मित्न ही जाय | विज्ञापन की निम्न सौमाये ध्यान देने योग्य हैं :-- 

(ञ्र ) जनता छो जिस माल से शझ्रदचि हो गई है दह विज्ञापन से नहीं बेचा 
हा सकता, चाहे वह क्तिना ही प्रक्वी क्यो न हो । 

(था ) केक्‍ल पुक बार के विज्ञापन का प्रभाव नहीं पता और जनता 
डसे शीघ्र भूल जाती है, श्रत्तः विज्ञापन की ग्रशस््रिता के लिए 
विज्ञापन बार बार देता चाद्िए, जिससे जनता के मस्तिष्क पर उसकी 
अ्म्रिद छुप्प लग ज्ञाय ) 

(६ 9 यह भी पूर्ण सत्य नहीं कि केवल विज्ञापन देने से ही किसी वस्तु फी 
मांग में अ्रवश्य वृद्धि होगी। सम्भव है कि विज्ञापन तो श्रेष्ठ एवं 
पर्याप्त हो, किन्तु दूषित विक्रय कला के कारण ग्राहक थ्राऊपित न होते 
दी, घतः विक्रम शृद्धि के लिए विज्ञापन तथा विक्रा कला दोगों वा 
परस्पर सहयोग होना चाहिए | 

(३६) विक्षपन किसी भी ध्यक्ति को भ्रप्राप्त वस्तु की मांग करने के लिए 
विवश नहों करता भर न यद्ध एक था दो दिन में ही मलुष्यों के 
रौति-रिवाज अ्रथवा फैशन को ही बदल सकता दै। इसके साथ ही 
श्रधैशाख तथा मनोविज्ञान के नियमों के विरद्ध भी यह सफलता भाछ्त 
नहीं कर सझुता 

अ्रन्त में, यद् कहना थ्रावश्यक न द्वोग/ कि उपरोक्त सोमाओं के होते हुए भो 

विज्ञापन कल्या श्रपने उपासक को लाध्ान्वित करती है। 
विज्ञापन का संगठवे-- 

विज्ञापन के सगठन के सम्बन्ध मे सबसे महस्यपूणं वात यह है कि विज्ञापन 

को स्वयं मनोविज्ञान-विशेषज्ञ होना चाहिए । उसको इस बात का ज्ञ।न हीना चाहिए 
कि अतता की आवश्यवका कया है ? जन साधारण की रुवि का अप्ययन करने की चम्रता 
उसमे होनी चाहिए। उसे यह भी विचार कर लेना चाहिए कि क्या अ्रज्ञुक वस्तु का 
विज्ञापन करना डचित है । उसे यह सी ध्याव में रखना चादिए ऊझि यदि विज्ञापन ह्वारा 
किसी धस्तु की मॉग बढ़ेगी तो उसझी पूर्ति करने के लिए पाठ में पर्याप्त स्डाऊ है 
अथरा नहीं । 

चिछ्ठ पक दो यद भी देखना चाहिए कि झन्य प्रत्तिहन्दियों की चुडना मे उसका 

विज्ञापन बसे प्रभावी हो तथा उसके लिए कितना ब्यय किया अध्य, जिमसे कि वह 
डतना ही धन विज्ञापन के हेतु अलग निफाल कर रख सड़े। साधारएतः व्यापारों इस 
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बात का ध्यान नहीं रखते और विक्षापत मे निश्चित घन से अधिक राशि लगा बेदते है । 
छोटे छीडे व्यापारों में अरे वियोजन पहले से ही निश्चित राशि सें निर्धारित नहीँ! किया 
जाता, वरव्‌ व्यापार के कलेवर एवं आवश्यकतानुसार व्यय किया जाता है, किन्तु बढे- 
बड़े च्यापारों में विज्ञापन छे हेतु निश्चित राशि पहले से ही नियत कर ली जाती है । 
इस राशि का निर्धारण करते समग्र व्ययलाय के आ्रार्थिक झलेवर, व्ययसायक समस्या 
तथा विज्ञ पन के हेतु पर दिचार करना चाहिए । विक्ञ.पन प्रभावी बनाते के छिए उसे 
मुद्रण कला से भी परिचित होगा चाहिए तथा किस अरूए के विक्रापन में कोनसे एव 
कैसे टाइप का उप्रपोग काका चाहिए, का ज्ञान आवश्यक है। इसके बाद थहद्द स्पा- 
भाविक प्रश्न उठता हैं कि पिज्ञायन का कार्य किसको सौंपा जाय । क्या विज्ञापन सस्या 
को यह कार्य सौंप दिया ज्ञाय अथवा विक्रय खगठन के अ्रन्तर्सत एक स्पततन्त्र विज्ञापन- 
विभाग सोला जाय ? इस प्रश्न का उत्तर यह हे कि यह कार्य श्र्पेरु दुशा में तत्सम्बधी 
परिस्थितियों पर निर्मर करता है। पैसे वाल्ली ध्यापारिक सस्था की दशा में विज्ञापन का 
कार्य क्रिप्ली विज्ञापन भ्रमिकर्या जे सौंगा जा सकवा है । विज्ञापन सध्याओं में विभिन्न 
व्यवसाय के विशेषज्ञ होते हे, पपे अपनी कुशल सेवाएँ श्रपने आहका को प्रदान करते 
हैं। ये सध्यायें प्राय कम सूल्यो पर अच्छे से अच्छे डिज्लापत निराला करती है | यदि 
किसी व्यापारिक सस्था में बडे पैसाने पर उत्ादन द्ोता हे छशश इसका झार्थिफ सगठन 
भी सुच्द ३, ठो दर अपना स्वतन्य विज्ञपन विमाग खोल सऊती है । पुस्ती परिस्थिति 
में विज्ञापन-विभाग के कलाव्तरों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति यड्ी साउध्ानी से 
बरतनी चाहिएु। इस दिमाग के लिए भाष, एऊ ब्ययस्थापक अलग रखा जाता है, जो 
कि अनुभवी, उत्तदायी तथा सिक्य कबा-पिशेषज्ञ होता हे! उसे वेतव भी श्रच्छा 
दिया ज्षाता है । इस विभाग के निर्धारित ब्यय्न कौ ओर पूर्ण ध्यान रफना चाहिणु, 
जिसमे विभाग का व्यय ब्यवसताउ के शझ्रर्थिक कल्लेचर को देते हुए श्रप्रिक न हो । 
विक्रय विभाग तथा विज्ञापन विभाग में परस्पर सम्पके तथा सइकार्य ब्यावसायिक 
प्रगति के लिए निनात आवश्यक है, अत- विज्ञापन की नोति का निर्धारण करते समय 
विकप-्यवरयापक ले परामर्श लेगा अधिक क्ानप्रद्‌ दवता हे, क्योंकि विक्य-विभाग 
का मुझ्य उईश्य अधिक से अधिक सत्य में वस्तुओं का बेचना होता ई श्रौर इस डद्दे श्य 
की पूर्ति विज्ञापन विभाग के सहयोग से ही सम्मव हं । व्रिकब-दिभाय को चाहिपु कि 
चह अपनी सभी योजनाओं से विज्ञवद-विभाग को परिचित रण्खे । विज्ञापत ब्यत्रस्थापक 
को विभिन्न विएशियों की जानकारी भी विक्रय विभाय से आप होठों है । आइकों की 
रुचि का प्रनुमान खयाने के दिए उसे फुटकर विफ्ेताओों से भी समर रखता पदता 
है तथा पिज्ञापन-पद्त्ति के विषय में भी उनसे परामश कर लेना बाहिए मिसते 
विज्ञाएन-पदुति में सोलिकदा एय नत्रीदता रखी जा समझे । यदी काहइण है कि विज्नपन- 
ब्यस्थापर विल्‍्य समदन के अधीन होता है, जिससे कि इन दोनों विभागों में परस्पर 
खागन्मस्प रहे ) विक्लानन का परिणाम देयना भी विज्ञापन-खगठन का पुर सइररपूर्ण 
अग ह। इस हेतु वाविक दिन्शाप्र के विभिव्र विरटियों के आँकड़े एर॑जिल किये जाते 
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हैं तथा इनकी तुलना विज्ञापन से पूर्व की विक्रय तथा विज्ञापन के बाद की विक्रय से 
की जाती है! ऐसी तुलना से इस बात का स्पष्ट अनुमान लगाया जा सकता है कि 
विज्ञापन का व्यय ब्यथ तो नहीं हो रहा है। विज्ञापन पद्धति में श्रावश्यक सुधार 
भी सुद्रिधा से किए जा सकते है। 


विज्ञापद का वर्यकरिणु एवं उसके साथन-- 

विज्ञापन का वर्गीकरण हम निर्न सार्गो में कर सकते हैं--(१) ऐसे विज्ञापन 
जो साधारण जनता को श्राक्पिंत करने के लिए दिए जाते हैं। अधिकांश विज्ञापन 
इसी वर्ग में आते हैं। (२) निर्माताओं को ग्राकर्षित करने के हेतु दिए जाने वाले 
विज्ञापन, जैसे-- यन्त्र-सामत्री, मशीनरी श्रादि के विज्ञापन | (३) विशेष दुकानदारों 
द्वारा श्रपनी दूकान के जिए दिए गए विज्ञापन । ऐपे विज्ञापन किसी विशेष दूकान पर 
ही ग्राहकों को थ्ाकर्पित करने के लिए दिए जाते हैं, जेसे--“स्वादिष्ट भोजन के लिए 
कैलाश भोजनाल्यय मे पधारिण ।? 

विज्ञापन के विभिन्न साधन निम्नांकित हैं--(१) समाचारपन्नोय विज्ञ पन 
(२) वाह्य या दिवालों के विज्ञपन (३) डाक द्वारा भत्यक्ष विज्ञापन (४) भ्रन्य विविध 
विज्ञापन के साधन का चुनाव करते समय बडी सावधानी से कार्य करना चाहिए] 
कभी भी अन्‍्चे होफर किसी की नकल नहीं करनी चाहिए और न फिपी के कहने में 
ही अपता चाहिए | सर्वोक्तर विथि तो यह होगी कि किसी विशिष्ट विज्ञापन संस्था से 
सल्लाद ले ली जाय । 

समाचार-पतन्नीय-विज्ञापन  श्राधुनिक विज्ञापन का सबसे अधिक भश्रचलित 
साधन है । दैनिक समाचार-पत्नों तथा श्रत्य ब्यापारिक-पत्र-पत्रिकाशों के विज्ञापन में 
छुछ अन्तर हैं। समाचार-पन्न प्रति-दिन निकलते हैं एवं इनका क्रय मुख्यतः देनिक 
समाचारों को जादकारी के हेतु किया जाता है, किन्तु इसे जिपरीत श्रन्य व्यापारिक 
पत्र-पत्रिकायें साप्ताहिक, मासिक, छुमाही अथवा वार्षिक द्वोते हैं | साधारणतः दैनिक 
समाचार-पत्नों का महत्व उसी दिन तक सीमित रहता है जिस दिन वह प्रकाशित 
होता है शोर इसके बाद उनका कोई महत्त नहीं रहता । यहाँ तक कि एक मोह हें 
उपर/न्त तो लोग रहद्दी के रूप भे उसे बेच डालते हैं, किन्तु इसके विपरीत नियत 
अवधि के बाद निकलने चाले व्यापार्कि पत्न-पत्रिकाओं का मह्य अधिक होता है। 
इनऊो पुक दिन में ही पढ़कर समाप्त करने की जददी नहीं होती, अतः पाठक इस्हें 
शाराम छे श्रपने फुरसत के समय में पदते है । देनिझ समाचार पत्र जहदी में पढ़ 
कर समाप्त कर दिए जाते हैं। एक दिन बाद इनका बोई महरत्र नहीं रहता, 
किन्तु साप्ताहिक पत्नो वा प्रभाव लगभग (सात दिन से, सासिक पत्रों का 
प्रभाव लगभग तीस दिन तक, छुमादी पत्रों का प्रभाव लगभग एक सो अ्रस्‍्मी द्वित 
ओर वार्षिक पत्रिकाशों का प्रभाव लगमग तौन सौ पेंसठ दिच तक रहता है! इस 
सम्बन्ध में दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि देनिफ समाचार-पत्रों का विक्रय साधारणतः 
क्रिसी निश्चित नगर तक अथवा अधिक से अधिक जिप राज्य में वढ॒ प्रकाशित होता 
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है उसकी चहार दौयारिया तक सौमित रहता है। इसके विपरीत नियत-सामसरिक 
पजिहाओं का विक्रय केवल तयर व्यापी अथवा राज्य ब्यापी ही नहीं वरन्‌ देश व्याप्री 
होता है। तीसरे, दैनिक समाचार पर्तों का कायज बहुत खराब होता है, लिपमें उसमें 
कल्ल/व्मक विज्ञापन अथवा चित्नादि नहीं दिये जा सकते | इसके विपरीत सामपिक 
स्थाएरिक पत्र पत्रिकाओं का कागज अच्छे किस्म का होता है, जिससे कलात्मक 
विज्ञापन बडी सुविग से दिए ज्ञा सकते हें । चौथी, उह्लेखनीय बात यह है कि देनिक 
सप्राचार-पन्नों का प्रकाशन प्रति दिन होने के कारण उनमें मुद्रण सम्यध्धी अनेक दोष 
रह जाते हैं, पएन्‍्छु सामयिक पर्नों का प्रकाशन अत्यन्त सावंधानों से किया जाता है। 
पॉँचवे, दैनिक समाचार प्नों का प्रचार क्षेत्र सौमित द्वोता है, परन्तु सामयिक पत्रों 
को छेश्न श्रधेक पिस्तृत होता है। इुछ सामयिक पत्र केवल राष्ट्रीय मह्त के ही नहीं 
बरनू अन्तरोष्ट्रीय सद॒त्य के भी होते हैं ! छवें, दैनिक समाचार पत्र अधिकांशतः 
जन-पाधारण के उपयोग के लिए होते हैं, किन्तु नियत सामग्रिक पत्निकार्ये मुख्यतः 
किसी विशेष उद्देश्य से प्रकाशित किए जाते हें ग्रथवा वे किप्री विशेष द्वित का प्रति- 
निषितव करते हैं| दैनिक समाचरर पत्नों के उदाहरण ईं---तरभारत टाइम्स, हिन्दुस्तान 
टायग्स, अमृत बाजार पत्रिका इत्यादि साप्ताहिक पत्र पत्रिकाओं के उदाहरण हैं--- 
साप्तादिक दिन्दुस्‍्तान, कामसे, कैपिटल, इन्डियन फाइनेन्स इत्पादि। मास्तिझ प्ों में 
माहने रिव्यू तथा इृिडिवन रिव्यू अमुख हैं और दार्पिक पत्रों में कामसे तथा कैपिटल 
फे वार्षिक श्रद्द मदरवपूर्य दे। समाचार पन्नीय विज्ञापनों को हम दो द्यों में। बांट सकते 
है-..(१) बर्गीझ्व विज्ञापन (२) अवर्गीह्रत विज्ञापन । वर्यीकृत विश्ापत्र में आय 
वस्तुओं के नाम, विषरण, पत्ते तथा अन्य विशेषतायें सक्तेप में दी जाती हैं। ऐसे 
विज्ञापनों की ओर पायक्गण एकदम अकर्षित नहीं होते। जो व्यक्ति किसी विशेष 
चस्तु की ऋ्रय-विक्रय सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करता चाइता है, डसे ऐसे विज्ञापनों से 
बडा लाभ होता है | इसके विपरीत अदर्गोकृत विज्ञापनों के लिए स्थान का कोई 


अभाव नहं। होता । यह प्राय समाचार पद्ध के पूरे अथवा आथे पन्ने में या चौथाई 
भाग में दिये जाते हैं । 


एुक समाचार पत्रोय विज्ञापन को प्रभावशाली एवं यशस्त्री बनाने के लिये 
ध्यापक दृष्टिकोण रखना चाहिये । यह इश्कोण या अपील सभी जनता को आकर्षित 
व मोहित करने वाली होनी चाहिये । विज्ञापन एक सुसम्पादित समाचार की भाँति 
होना चाहिये तथा उसको इस भक्तार श्रस्तुत करना चाहिये कि जिसले अमर रूपी 
पायक उनको फूते ही स्वथ खिंचता हुआ चला आये एवं उनझे मस्तिप्क पर विज्ञापन 
की स्थायी सोल लग जाय । इन विज्ञापनों में अधिक हद॒य-मेदी बातों का होना अच्छा 
नहीं होता, चरन्‌ इनमें केवल वस्तु की सक्िप्त कहानी होनी चाहिये, मिससे उसझे 
गुर्णों का पूर्ण परिचय प्लिल्ल सके । विज्ञापन की अपील आइकों को रुचि का अध्ययन 
करने के उपरान्त निश्चित काभी चाहिये । अपने प्रतिद्वन्दी विज्ञाप्र का भो घ्यान 
रखना चाहिये । क्मी-कभ्मी उनको भू्ों से लाभ उठाया ज्ञा सझता हे) किपी वस्तु 
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के विज्ञापन को अ्रधिक श्रभायी बनाने के लिए उस वस्तु के उपभौक्ता की प्ररृत्ति 
का अध्ययन करना शझावश्यक होता हं। पिज्ञापन की प्राह्रतिऊता का निर्मार अनुभवी 
कलाकारों दारए कराया जानए चरदिए, ब्योकि दे ही क्नढा को अपनी शोर ऋकर्ित 
करने तथा वस्तुओं को उपयुक्त ढय से सचाने का कार्य भल्री भाँति जानते ह । विज्ञापन 
में माहक को द्याऊपित काने क्री चुम्बक्रीय शक्ति होनी चाहिए । 


एक प्रभावी एवं दशस्व्री विज्ञापन में निम्न गुण डीने चाहिये -- 

(१ ) घ्यावाकर्पणु--प्राय जन्वा किसी वस्तु छी ओर स्वभावत आकर्षित 
नहीं होती, उत्तका ध्यान पिज्ञापक को स्पय ही श्राकपित करना पढता हैं । उदाद 
रणाथे, समाचार पत्ने का प्मु्त उद्दे श्य जरता को विश्व की राजमैधिऊ हलचल्ों से 
परिचित कराना होता है, अतएय इनमे जो विज्ञ पन दिये जाते हैं उनका रूप ऐसा 
होना चाहिये कि जिससे पाठक उनको झोर श्राकपित हो | इस गुण को शोभन तरव 
भी कद्दते हैं। विज्ञापन में यदि यह तत्व न होगा तो कोई भी वाचक ऐसे विज्ञापन को 
नहीं पढ़ेगा और उसे ध्यर्ध दी चच का अपचय होगा | आजुरिक पुछ हें ऋण कोल 
अपने भपने कार्यों में शधिक व्यस्त रहते हैं, श्रत चत्र तक विज्ञापन में कोई मौलिकता 
न हो तब तक वाचरु उनकी ओर झारुपित न होगा। विश्वास के प्रति का शोभत 
दिभिन्र प्रकार से क्या जा सझता हे, जैसे--र गीन छ्वाशा चित्र देकर, विशेष श्राकर्पफ 
रग देस्र श्ादि । रगों का समायोजन ऐसा होना चाहिए्‌ कि एरठऊ का ध्यान श्रन्प 
खमाचारों अ्रथवा सूचनाशों से हटकर उस विशेष विज्ञापन की ओर छिंच कर चला 
झाय एवं वह सोहित होकर उसको पहने छरो । इसी प्रकार सडकों पर दिये जाने चाल्े 
विज्ञापनों मे विद्यूति श्रकाश का आयोजन अबबा चमऊने वाले रंगों से चित्रण करना 
चाहिए। 

(२ ) सूचर-तत्स--व्ाचक का ध्यान श्रपवी श्रोर श्राकर्वित करने के वाद 
उसके भस्तिप्फ में विचार-तरज्ञ उत्तन होनी चाहिये । उदाहरण के लिये वस्तु के गुण, 
प्रयोग, विधि भ्रादि के सम्बन्ध में उसे आवश्यक जानकारी मिचनी चाहिये। सूचक 
वाक्य, खूचक पढहानियाँ ( जैस, सिनमा गदी म॑ द्िखिताये आन याले 'होशिपरार तांते! 
अथवा “खनुर बालक” की कहानी ) दी जानी चाहिये । चिह्न द्वारा इन्हें और भी प्रभावी 
तथा मलहर बनायए ज्ञा सकता हे । 


( है ) स्माण॒-तत्व--वछु को उपयोगिता का प्रभाव डछने के बाद उस 
वस्तु का स्मरण सदैव बना रहे, यह सी विक्रय चृद्धि के लिये श्रापश्यक् होता है । इस 
उद्दे श्य की पूर्ति के लिये यह नितान्त झ्रावश्यक है छि विज्ञापन को बार बार दुहराया 
जाय अथवा विज्ञापन की वाक्य रचना ऐसी हो तथा उसमें ऐसे नारों का प्रयोग किया 
जाय जो पढ़ने वाले की स्मरण शक्ति में रहें । 

(४) विश्वाप्त-तत्य--विक्लापन मे ऐसी जाया का श्रपोग काना चाहिये कि 

जिससे बाचक के मन में वस्तु की अछा विपयक् विश्यास पैदा हो जाय, जैसे-- 
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हाल इमली! के विज्ञापनों में सैट का चित्र रहता है दथशा अलीगढ़ के ढेपरी मोडपटस 
में भाय' का । ये चित्र सु की शुद्धृा के परिचायर होते डरा 
(५ ) गावनातकतल--विशपत में इस बात का विशेष हि 22 
चाहिये कि किसी की हाति भयदा घर्म सम्बन्धी भावतााों दे चोद न पहुँचे भ या 
उस मात का पाठकों द्वारा खागत ने होगा एवं विज्ञापन प्पथ जायगा। सोज्य पद 
$ कबन्ध में यह बात विशेष रूप से छायू होती है, जैवे-- चर्बी रदित', “अंडा- 
(हित' आदि शब्दों के प्रयोग से शाकाहारी लोगों पर अच्चा प्रभाव पड़ता है। राष्ट्र 
बनाये प्रेरित करने चाले राष्दों के हुई ज्वहस्त उदाहरण ये हैं--दिन्द साइडिल" 
'हन्दुस्ताव मोटर! ध्रादि 
(६ ) शिक्षा-ततत--विशयन के दिए यह भी आवर्यक है कि वह शिक्ा- 
कक हो) भर्वोद्‌ किसी वस्तु छा प्रयोग क्रिप्त प्रकार करना चाहिए, इस विषय की 
आवश्यक जानकारी विज्ञापन से ही स्पष्ट होती चाहिये । 
दौदाकों पर किये झाने वाले विज्ञापम को 'वाह्म-विज्ञापत' कहते हैं। यह 
विज्ञापन कौ झस्पन्त प्राचीन प्रणाली है । उस युग में नवक्षि मुद्रण केला का प्रारम्भ 
नहीं हुआ था तथा पिज्ञापत के आधुनिझ साथव भी उपलब्य न थे, तब प्राचीन रोम 
तथा मध्यकालीन इशलैरड के व्यापारी अपने दरदाजे के बाहर एक बढ़ा बोर्ड लगाते 
थे, गिस पर वे उन बस्ुओ्रों छा उल्लेख ऋते थे, जिनमें दे व्यापार फादे थे | श्री दिघम 
(पछपह्ा।आ0) के अनुसार इस बोई लगाते को पद्धति से ही क्रमशः श्राधुनिक दीवार 
पर क्षगाये जावे दाले विज्ञापनों तथा पोस्ट दिपकाने की कल्पना आई | इसी पदूति 
को ध्ाजकल 'मूरश-एड्वरटाइज़मेंन्ट' ( 'मूरह” का श्र है 'दीवाल' सम्बन्धी ) कहते 
हैं। इस सम्बन्ध में यह जावनो आवश्यक है कि वाद्य-विज्ञाएन की एरिभापा के धन्तगंत 
केवल दीवाढों पर रूगाये जाने दाल्ते विज्ञापन ही नहीं घ्राते, वरन्‌ निम्न को भी हम 
ड्र्सौ भरेणी में गिलते हैं-पोस्टस बॉधिना श्रथवा चिपकाना, बिजली द्वारा सजावट करना, 
बस, ट्रेन तथा ट्राम के विज्ञापन, सेंडविचदा् विज्ञपत, इत्यादि। दीवारों पर करिए 
जाने वाले विज्ञाप्रत ऐसे दोने चाहिए कि वहाँ से निकलने वाले व्यक्ति उन्हें गहने के 
दिए ज्ञालायित दो ज्ञायं । खाम्ाविक रुप भें उनका ध्यान दौवालों की श्रोर आकर्षित 
हो जाना चाहिए । दूधरी उल्लेखनीय वाद थट्ट है कि विवरण भ्रत्यन्त सूच्म होना 
चाहिए। सहिछ्ठता के साथ-साथ प्रभावशीलता भी होनी चाहिये। विज्ञापत से सदैव 
वस्तु सम्बन्धी ध्वनि निकलती चाहिये । महिलाओं के विभिन्न ढेगों से प्रसतुत्त किए हुए 
कह विज्ञापनों में सोने में सुहाग का काम करते हैं। उदाहरणार्थ, धफगान स्तो 
ज्ञापन के साथ खाए करती हुई महिला, साछुन के विज्ञापन के साथ स्वान करती 
हुई मदिख्ा, साडियों थे विज्ञापत के साथ सुसजित महिला, इत्यादि । 
डाक द्वारा विज्ञापन पढति के झन्तगंत गरती चिह्ठियाँ, सूदौ-पत्र 
इस्तक, चस्तुओं के विवरण पत्र भादि डाक द्वारा माहड को भेजे मे । जाप 


की इस पद्धति का प्रयोग झ्सी भी छत में किया ज्ञ सकता है । इंसस्य प्रयोग पुक 
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स्थान पर तथा छुदूर देशों से भी किया जा सकता हे। यह विज्ञापत्र से साधारण 
जनता के लिए नहीं वरन्‌ कुछ थुने हुए व्यक्तियों के लिए ही उपयुक्त रहता हे। इस 
प्रकार के विज्ञापन के लिए ऐसे व्यक्तियों की एक सूची बना ली जाती हें, जिनसे 
अत्यक्ष डाक सम्पर्क स्पापित करना होता है। बढ़ती हुई सुविधाओं के कारण इस 
प्रणाली घा आज कल बडा बोलयाला है ) डाक द्वारा विज्ञापन की प्राय दो प्रणालियाँ 
प्रचक्षित हैं--प्रथम, पद्धति के अजुसार छुछ विक्रय पत्र छृूपवा कर ग्राहकों से पृथक- 
प्रृथक श्रपनी वस्तुओं के लिए निवेदन किया जाता है । द्वितीय पद्धति के अ्रनुधार, एक 
ही भ्रकार के लीफलेट्स, सूचोपत्र द्रादि विविध प्ररुप में मुद्वित कराकर प्रत्येक ग्राइक के 
पास भेजे जाते हैं | यद्द विज्ञापन भी बहुधा समाचार पत्रीय तथा वाह्य विज्ञापन के 
छिद्धान्तों पर ही किया जाता हे। इसमें म्ता एर विशेष ध्यान रखा जाता है, श्रत 
उसकी आ्रावश्यकता की जानकारी होना अति शावश्यक है । इस्त प्रकार के विज्ञापन में 
मेलिग किस्ट बनाने के ल्षिए टेलीफोन इायरेक्ट्री तथा ट्रेंड डायरेक्ट्री का उपयोग किया 
जाता दै ( इस सूची में बतेमान म्राहकों के नाम्‌ व पर्तो के साथ भावी आहकों के भी 
नाम व पते दिये रहते हैं । 
छुछ ष्यापारी सघ समय-समय पर सेलों एवं पवर्श नियों का आयोजन करते हैं, 
जिन वे अपनी अपनी वस्तुओं का परिचय ग्राहकों को देने के लिए एकज़ित होते हैं । 
दिसस्वर सन्‌ १६२९ में दिल्‍ूली में होने वाला औद्योगिक मेला इसका उ्वल्लस्त डद़ा- 
हरण है । भारतवप में तो मेले तीर्थ स्थानों पर बहुधा द्वोते रददते हैं। युद्ध पूरे झाच में 
* की गराडियो हारा भी विज्ञापन किया जाता था| यह गाडियाँ प्रत्येक स्टेशन 
कुछु समय के लिए रुक कर जनता को विभिन वस्तुओं का परिचय देती हैं। झआम- 
ञ के च्यस्त जगत में मनोरजनाथं सिनेमा देखने वालों को संख्या बदती ही ज्ञा रही 
हे, अतपुव सल्ताइइस्‌ द्वारा यहाँ जनता के सम्मुख यह भस्तुत किया हे कि श्रसुक बस्तु 
इनको कहाँ पर मिलेगा । यह स्लाइडस्‌ सिनेमा के प्रारम्भ में तथा मध्यान्तर में दिखाये 
नाते हैं तथा जनता की स्मरण शक्ति को प्रभावित करने मे बडे उपयोगी सिद्ध हुए हैं। 
बड्डे बडे तिर्माता अपनी वस्तु का विज्ञापन करने के लिए अपने एडवरटाइजरमेंट फिल्मस 
बनवाते है, जैमे--डारूडा, सनलाइट साबुन आदि का विज्ञापन । यह साधन भ्रत्यन्त 
खर्चीला है, धत साधारण निमाता इसका प्रयोग नहीं कर सकते | श्राजक्ल रेडियो 
एडवरटाइजिंग ऐजेन्सीज द्वारा' विज्ञापत देना बहुत लोक-प्रिय हो रहा है । इस प्रकार 
के विज्ञापन सीलोन आवाशवाणी केन्द्र से प्रातकाल व सायथकाल फिल्मी गीर्तो के 
घीच दिये जाते हैं। दगारे देश में अभी तक ग्राकाशवाणी हारा विज्ञापन देने की प्रधा 
प्रारम्भ नहीं हुई है। युद्ध पूे काल में वायुयान द्वारा घुर्े की सहायता से आकाश में 
वस्तुओं वा विज्ञाएव किया जाता था। यह साधन भी भत्यन्त खर्चोल्ा है । 


विक्रेता के पैयक्तिक गरणु-- 
एक सफ्ल विक्रेता में श्राकृतिक श्रतिभा तथा वैयक्तिक विशेषताओं का होना 
आवश्यक हे । उसे असन्न आकृतिवाला, महस्वाकादी, युक्ति सम्पन्न, उत्सुक घैयेचान एव 


[ श्म१ 


सन 
बतुर बुद्वारा होना चाहिए । विक्रेता के वेषभूषा एच उसझा रूप भी चित्ताकपेक 
होना चाहिए, क्योंकि इसो का आइक पर प्रथम प्रम्ाव पडता हैं श्र बह प्रथम प्रभाव 
ही भन्त तक काम करता है। पुक विद्वान के शब्दों में सफल दिक्केता में बिटली की 
उत्सुकतर, कपि के समान चाठुये, गगाज्नच के समान सरलता तथा पवित्रता, शिशु की 
भाँति मैत्ी, फुटबॉल के खिलाडी की भाँति सक्रिपता (#6०पच्यांत #णत्ते किए 
9070) तथा पतिबता खी की माँति ूैये होना चाहिए । 


यशस्त्री विक्रेता के लिए प्रभावी च्यक्तित्त का होना नितान्त आवश्यक है, 
किन्तु यह गुण उसके ऊपर निर्भर न रहते हुए पैठुक स्वास्थर तथा भौगोलिक परि- 
स्थितियों पर निर्भर करता है। विश्रेत्ा को सदैव प्रसक्ष चित्त रइना चाहिए ।जो 
व्यक्ति उदास एव सुस्त रहता है वह कभी भी सफल विक्रेता नहीं बन सझता। झाहईो 
को वस्तुपँ दिखाते समय उनका स्वागत करते समय दु ख का लव॒लेश भी प्रतीत नहीं 
दोना चाहिए । उसके व्यवद्वार पृव बा्चोलाप करने का टट्ट आकर्षक यु मनोरजक 
होठा चाहिए | इस प्रकार विक्रेता के “व्यक्तिखव' के अन्तर्गत केवल उसके मुख एवं 
शरीर की श्याकृति दी नहीं ग्रातो वरन्‌ उसके ब्यवद्वार की पद्ति, रहन-सहन का ढग, 
सधुर आवाज, सम्मापण चातुर्य आदि बातों का भी समावेश द्ोोता दे। विक्रेता को 
सदैव उरसाही एवं महरदाकाँदी भी होना चाहिए । जीवन के प्रत्येक क्र में प्रशति के 
लिए मान आक्ाह्ा एवं तत्परता की आवश्यकता होती है। झाकाँहा रहित व्यक्ति 
कभी भी सफल नहीं हो सकृता। जो स्यक्ति स्वाभाविक रूप से हिम्मत के कु काम 
करता रहता हे शोर उत्सुकता के साथ उसमें सलग्न रहता है तो | डसके 
कदम चूमेगी । व्यवसाय में प्रयति के हिए उत्सुरुता नितान्त आवश्यक है। विक्रेता 
में विक्रम के लिए योग्य प्रति होना सफ्त्वा की कसोटी है। यदि विऋय-कला में 
अरुचि रखने दाले ब्यक्ति को विक्रेता बना दिया जाय, तो वह यही चाहेगा कि किसी 
प्रकार समय कटे तथा ग्राहक कम आएं, जिसे उसे तकल्लीफ म करनी पड़े, भ्रतएव 
सफलता प्राप्त करने के लिए नैसर्गिक प्ररेति का होना झावस्यक है । गढ़ सशति विशेष 
अनुराग द्वारा पैदा भी की ज्ञा सकती है | एक सफल विक्रोता को चैयेदान, एवम्‌ सदहन- 
शोल भी होना चाहिए, जिससे कि वह ग्राहक तथा अपने स्वामी से बातचीत करते 
समय घबरायेगा नहीं । जो कुचु भी जानकारी ग्रादे को देनी है, उसको वह बढ़े चर्च 
से देगा तथा ग्राइक के सभो प्रन्‍र्नों का उत्तर मौ सम्तोपजनक विधि से दैगा। सहि- 
ध्णुवा से इमारा आशय यह है कि यदि कमी ग्राहक के मुख से अनायास कोई कट 
चात निकल ज्ञाय, तो ददह उसझा घुरा न मानेगा चरन्‌ सदन करके सात्रवानी से प्राहक 
को सनन्‍्दु् करने के प्रयान करेगा । विक्रेता को चाहिए कि वह कभी मी झिसी आहक 
को घया की दृष्टि से न देखे भौर न उसे तिरप्कारपूर्णं व्यवद्वार ही करना चाहिए । 

च्म्त में, एक सफल विक्र ता में कवि के समान चतुराई होनी चाहिए। विक्रेता 
हे इसी विशेषता के कारण किसी मो माइक को वस्तुओं की भराछ्ोचना करने का भी 
साहस नह होता। चतुराई के हो कारण उसकी वाणी सभी के लिए इतनी विनन्न 
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होती है कि कोई भी आहक एक बार उसकी दुकान पर थञाक्र लौट नहीं सकता | बह 
निश्चित रूप से वस्तु खरीद्‌ कर ही जाएगा तथा स्थायी आहक बन जाएुया। विक्रेता 
का व्यवहार विनस्न एयं सहानुभूतिपूर्ण होना चादिए। उससें भ्रपनी सुरुचि दिखाने 
की भी शक्ति होनी चाहिए । सुरुचि का प्रदु्शन उस समय महत्वपूर्ण होता है, जब कोई 
म्राहक विक्रेता से ही किसी बस्तु के विषय में राय लेता है ओर उप्तसे परामश के अचु- 
सार ही माल्न लेने के लिए झाम्रह करता है। 


उपसंहार-- 

दुख है कि हमारे देश में ग्रधिकाश व्यवसायी विक्रय कला के मह्व को नहीं 
जानते । कुछ उत्पादक गए एवं फुटकर विक्रेता इसके महत्र को समभने लगे हैं, जैसे 
टाटा श्रायल् मिल्स श्रथवा बाटा कम्पनी के विक्रेता | पाश्चात्य देशों में विक्रय कला 
को एक महसखपूरँं स्थान प्राप्त है। उदाहरण के लिए, सयुक्त राज्य में “ग)6 ए४॥0- 
जब 08800470 7 07 5७6४7 शाहोएए" की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 
परीक्षार्थी को “१७ ॥88009(8 0६ 66 5७९झ्क्षा॥2978 0580090007' 
की पदूवी दी जाती है । सयुक्त राष्ट्र अमेरिका विक्रय कल्मा की जन्मभूमि है भौर यहाँ के 
विक्रेता इस कला में पारयत हैं। यहाँ वाणिज्य के विपयों में विज्ञापन एवं विक्रय कल्ता 
एक श्रनिवार्य विषय के रूप में पढाया जाता है । इस दशा मे हमको भी उनके पद चिह्लों 
पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए! 


[ ४२ ) 
मारतबांसियों का जीवन-स्तर 


मिमननननिशनिकीकनीलीफ लक कक कल चल भला रा एच 

रूप रैसा-- 

2, ऑआशग्सिक--रइन-सहत के स्वर का झाशव उन आवश्यकताओं से है, जिनका 
उपभोग करने की मदुत्य को आदत पड गई है । ज्ीवन-स्तर ऊँचा हो सकता 
है श्रथवा नौचा । जीवन-स्तर को निर्धारित परने दाली बातें। 

«५, गारतवासियों का जीयन-स्तर--भारतीय जौवन-स्तर छा अनुमान दो प्रकार 
से लगाया जय सझठा है--(१) परिनाणात्मक अनुमाद--आ) अति व्यक्ति 
आय, (दा) राष्ट्रीय आय का वितरण, (इ) औसत भाय, (६) उपभोग्य 
पदाथों की उपलब्धि ) (२ शुशाप्सक झजुमालन--(छ) भोजल, (कण बस, 
(६) निवास-स्थान, (ई) आराम थौर विलास की दस्तुएं । इन इष्टिकोणों से 
रप दे कि हमारे देशबासियें का जीवन स्तर बहुत नौचा है। 

३. निम्न जीवक-स्तर के कारए--(१) श्रार्थिक कारण---(झ) प्राकृसिझ साथनों 
का अ्रपर्षाप्ठ शोषण, (भा) कम उत्पादन, (३) जन-संप्पा का झाविस्य, (है) 
देश की श्रसम्तुलित अ्र्ध-ब्यवस्था, (3) दित्त, यातायात तथा वस्तुओं के 
विक्नय की झव्यवस्या, घन का श्रसमान दितरण । (२) व्यक्तिगत वितरणएं--- 
(अ) शिक्षा, (था) धामिक व सामारिक आदर्श, (३) धरम की श्रकुशलता, 
(६) सामाजिक रीति-रिवाज, (3) फैशन) (३) भौतिक कारण--(झआ) 
भौग्सेलिक फारए । 

४. रहन-सहन का स्वर ऊँचा केसे झिया जाय--(अ) प्राहतिक खा्नों का 
सूदूउपयोग, (था) तन-संस्या की बुद्धि पर नियन्त्रण, (इ) श्रर्थ-ब्ययस्था को 
सन्तुह्ित किया जाय, (ई) वित्त एवं यातायात की डब्बत व्यवस्था, (ड) घन 
का समान वितरण, (ऊ) शिक्षा का झपार, (ए) अमित क्यो कुशलवा में 
वृद्धि, (ऐ) छोक-स्वास्प्य व्ययस्था ६ 

५... विष्लप--यत कुछ समय से इसारे जीवन-स्तर में छुद्धि दो रहो है 

आरम्मिक-- 


मनु'य की आदश्यज्ध्तायें अनन्त हैं। प्रत्येक व्यक्ति की सावश्यकतायेँ अन्य 
हो से प्रायः मिन्‍ने होती हैं । छुछ व्यक्ति यदि अपनी झाय का झधिकाँश सार 
झरने और अपने परिचार को झअविदार्य व आरासशयक चस्तुओं के उपभोग पर व्यय 
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करते हैं, तो कुछ श्रन्य व्यक्ति अपनी श्राय का अधिकांश भाग विलासिताओं की 
संघुष्टि में व्यय करते हैं । एक व्यक्ति जिस अफार की वस्तुओं का उपभोग करता है 
उसी पर उसका जीयन स्तर प्रायः निर्भर करता है। जीवन-स्तर से हमारा आशय उन 
आवश्यकताओं से है जिनके उपयोग करने की मनुष्य को आदत पड़ गई है। जीवन- 
स्तर दो प्रकार का होता हैः--ऊँचा श्रथवा नीचा । ऊँचा जीवन-स्तर वह है, जिसमें 
मलुध्य अपनी अधिक से श्रधिक झावश्यक्ताश्रों की संतुष्टि करता है, श्र्थात्‌ वह 
पौश्कि भोजन खाता है, सुन्दर वख्र धारण करता है, स्वच्छ मान में रहता है, परिवार 
की चिकित्सा पर पर्याप्त घन व्यय करता है तथा बच्चों की शिक्षा पर डचित धन 
च्यय करता है | इसके विपरीत निम्न जीवन-स्तर वह्द है जिसमे मनुष्य भ्रपनी सीमित 
शआआँय से बहुत कम श्रावश्यक्ताओं की संतुष्टि कर पता है। 

किसी समाज या व्यक्ति का जीवन-स्तर सदैव सापेक्षिक होता है। जब किसी 
समाज के जीवन स्तर का अ्रध्ययन करते हैं तो हमारा आशय उस समाज के जीवन- 
स्तर का तुलनात्मक श्रध्ययन से होता है। उदाहरणा्थ, यदि हम भारतवातियों के 
जीवन-स्तर का भ्रध्ययन करते हैं, तो हम इस बात की जानकारी प्राप्त करना चाद्दते 
हैं कि यह जीवन-स्तर किन देशों से ऊँचा एवं क्रिन देशों से नीचा है, जैसे भारत के 
जीव्रन-स्तर की तुलना में इड्ललेंड व अमेरिका का जोवन-स्तर ऊँचा है, परन्तु 
भारतवासियों का जीवन-स्तर सीलोन, बम्मां एवं इन्डोचीन श्रादि देशों से ऊँचा है । 


किसी देश के निवासियों के जीवन-स्तर को प्रभावित करने वात्ली थ्रगेक बातें 
होती हैं : सर्व भ्रथम, एक व्यक्ति विशेष का जीवन-स्तर जायः इस बात पर निर्भर करता 
है कि उसकी गाय कितनी है। यदि यह मान लिया जाय क्ि प्रत्येक व्यक्ति विवेक से 
अपनी श्राय को ध्यय करता है, तो स्वभावतः जिस व्यक्ति की अधिक श्राय होगी बह 
डतनी ही भ्रधिक बसतुओं का उपभोग कर सकेगा। परिणारुतः ऐसे भनुष्यों का 
जीवन-स्तर अन्य मनुष्यों की अ्पेत्ता ऊँचा होगा। यही कारण है कि साधारणवः एक 
चनी व्यक्ति का जीवन-स्तर एक निर्धन व्यक्ति की अपेक्षा ऊँचा होता है। दूसरे, 
जीवन-स्तर मजुध्य के विवेकपूर्ण व्यय पर भी बहुत कुछ निर्मर करता है। उदाहर णाथे, 
एक प्रोफेपर की आय दो सी रुपये है ओर एक क्लक की सौ रुपया प्रति माह। प्रोफेपर 
प्रायः मित्रों सहित चाय पार्टियों में जाता है, सिनेमा व नाच रंग देखता है एवं मादक 
यदायों' का सेवन भी करता है और इस मकार वह अपनी आय का श्रधिकरॉंश भाग 
भोग बिलास में व्यय कर देता है, परन्तु क्लक अ्रपनी थ्राय को विवेकपूर्ण ढंग से ख्चे 
करता है, वह एक पैसे की भो फिजूलख्ची नहीं करता | वह अच्छा भोजन पाता है, 
साधारण बस्तर धारण करता है, स्वच्छ स्थान पर रहता है, मादक पदार्थों की भोर 
देखता भी नहीं तथा अपने बच्चों की शिक्षा का भी विशेष ध्यान रखता है, श्रतः 
स्पष्ट है कि क्लक का जीवन-स्तर प्रोफेपर साहब के दिलासपूर्ण जीवन से कीं 
छच्चतर है। तौधरे, मनुष्य के स्वास्थ्य वा भी उसके जीवन-स्तर पर अच्छा प्रभाव 
पडता है। एक अस्वस्थ व्यक्ति न तो श्रच्छा खा सकता है ओर न भ्रच्छा पदन ही 


है, क्योंकि वह सदैव ही शीदल वायु व गर्म लू से डरता रहता है। इततक 

पक स्वस्थ ध्यक्ति अच्छा खाता तथा अच्छा पहिनता है, अठएव भस्वस्थ 
ही अपेत्ता स्वस्थ व्यक्ति दा जीचन-स्तर अधिक ऊंचा होता है। चौथे, शिक्षा का 
बन स्वर से घनिष्ट सम्बन्ध है। एक शिक्षित व्यक्ति में सलामात्यतः ध्यय चाहे 
होता है, जिसले चह अपनी आय को झधिक विवेह से व्यय करता दे भौर एक 
इत व्यक्ति की तुलता में शपता जीवन-स्तर ऊँचा रखने में सफ्ल हो जाता है। 
कार एक महरवाऊारी व्यत्ति भी अपने क्यीवन को सफल बनाने के लिए प्रधिक 
इमाने का प्रयक्ष करता है एव अधिक अप प्राप्त हो ज्ञाने के कारश वह इपना 
>स्तर भी ऊँची रख सकता है। इसके अतिरिक्त मदु॒ध्य की आर्थिक, राजनेदिक 
सामानिक परिस्थितियों का मो उसके जीवन-स्तर पर प्रभाव पड़ता ऐ। अजुकूल 
रुद्धत परिस्थितियों की दशा में, जीवन स्तर ऊँचा होगा और इसके विपरीत 
वकूल एवं दुयनीय परिस्थितियों को दुशा में ज्ञीवत-स्तर नीचा होता है। 


'रतबातियों वा जीवन-स्तर-- 

किसी देश ह ज्ञोवन स्तर का भ्रजुमान दो भकार से लगाया जाता है--परिमा- 
एक्षक अलुभान श्रौर गुणात्मक धनुमान । किसी देश के नीवन-स्तर का परिमाणात्मक 
पलुमान इनेक विधियों से किया जा सकता है --प्रथम, किसी देश के प्रति व्यक्ति 
प्राय की गणना करके निवासियों के जीवत-स्तर का अश्रनुमान लगाया जा सकता है | 
परत १६४६ में सयुक्तराष्ट्-सघ ने कुछ देशों की प्रति व्यक्ति भाय का अजुमान प्रस्तुत 
किया था, जो रपयों में इस प्रकार दै--अमेरिका ७,२६२), कनाडा ४,३९०), 
हगलेंड ३,८६२), भ्रार्रे लिया ३,३६२), फाँस २,४१०), जापान १००), मारत २११), 
बर्मों १८०) इत्यादि । इन शआँकड़े से स्पष्ट है कि इमारे देश को प्रति व्यक्ति श्याय 
इतनी कम है कि औसत व्यक्ति अएदी समस्त अनिवायंताओं को भी संतुष्टि सहें कर 
सकता ऐसी परिस्थितियों में भारतवाप्तियों का जोवन-स्तर नीचा होना स्वाभाविक 
है। दूसरे, किसी देश में राष्ट्रीय झाय के वितरण से भी जीवन स्तर का अनुमान 
छगाया जा सकता है | इुद्द ध्यक्तियों का अ्जुमान है कि भारत में लगभग ४ लाख 
परिवारों की भौसत भाव १ लाख रपया वार्षिक या इससे श्रधिक है, १ लाख ७० हजार 
परिवारों की श्रौसत थाय २,०००) वापिइ है, ढाई लाख परिवारों कौ 
भौसत आय २,०००) वार्षिक है और शेप की झाय १,०० ०) कार्पिक से 
भी कम है। इन ऑॉकडों से स्पष्ट है कि हमारे देश में केयल 
ढाई लाख एरिवार तो आराम से छाते पीते हैं और शेष अपना नौरस मीवन जैसे सैसे 

चहूतते हैं। जोवन-स्तर की तीघरी छपौरे 
इप भक्त है --न्यूज़ोलैंड-..पुरुप ६ कर पा लग मल हर पोचत, चा 
रा श्र ड़ » संथुक्त राज्य--धुरुष 4२, स्त्री ७१, 
इलूइ--पुरुष ६६, रत्री ७ हक भारत--पुरुष ३२, स्त्री ३९॥ एक ऊँचे जीवन- 
द भतुमान क्षगाया ज्ञा सकता है कि फर्योकि मारतवासियों को 
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भौसत भ्रायु बहुत कम है, इसलिये उनका जीवन-स्तर भी बहुत नीचा है। जीवन-स्तर 
की चौथी कसौटी कार्यक्षमता है। सर एलेकजेन्डर मेक राबटें का मत है कि पुक झड्नरेजी 
अ्रमिक भारतीय भ्रम्िक की अपेत्ता चार गुना अधिक कुशल है, अत्तः स्पष्ट है कि एक 
औसत भारतीय का जीवन स्तर एक झौसत इब्लेंड निवासी से बहुत नीचा है। 
पांचवे, कभी-कभी हम किसी देश के निदास्तियों के जीवन-स्तर का अनुमान इस बात से 
भी लगा सकते हैं कि वहाँ के निवासियों को कितनी उपमोग्य पदार्थों की उपलब्धि 
दो रही है । उदाहरण के किये, एक अनुमान छे भनुस्ार जबकि इड्केंड के निवासी 
को भौसतन ३& श्रौध्त भ्रति दिन पीने को मिलता है, तो भारतवासी को केवल झौसतन 
७ श्रॉंस ही मिल पाता है, अतः स्पष्ट है कि चूँकि अधिकांश सारतवासियों को भरवेद 
भोजन नहीं मिलता है, पहनने के लिये पर्याप्त कपड़े नहीं मिलते, रहने के लिये स्वस्य 
स्थान नहीं है श्रादि | यहाँ का न्लीवन-स्तर स्वभावतः बहुत नीचा है । 
गुणात्मक अनुमान की इष्टि से जब हम भारतवासियों के उपभोग की सूची 
बतौते हैं, तो सचमुच हमें बड़ी निराशा होती है। कुछ लोगों का झज्ञमान है कि 
भारत में केवल ३६% लोगों को भोजन मिलता है भर शेष व्यक्ति भ्राधे भूख़े रहते 
हैं। जो व्यक्ति भरपेट भोजन करते हैं उनके सम्बन्ध में भी ऐसा कट्दा जाता है कि उनके 
भोजन में पौष्टिक पदार्थों का ग्रेश बहुत कम होता है। एक दूसरे अजुमान हमारे देश में 
दस्त का श्रौसत उपभोग १६ गज्ञ भति व्यक्ति दै, जबांक प्रमेरिकत ७ ४ गज कपदा पहिनतए 
है। प्रथम तो, हमारा वस्त्र का झौसत उपभोग बहुत कम है भौर दूसरे, यह उपभोग भी 
अधिकाँशतः समाज के धनी वर्गे द्वारा किया जाता है । फलताः अधिकांश देशवासी अर्थ 
नग्भावस्था में क्रथवा मेले कुचेले चीथदे पहने हुए पाये जाते हैं | हमारे प्रामीण क्षेत्रों 
। में निवास स्थान की दुशा भी अत्यन्त शोचनीय है। गांव के मकान प्रायः गये, भन्‍्ध- 
कार पूर्ण व कच्चे द्वोते हैं एवं उनके निर्माण करमे में स्वास्थ्य के निंयर्मों का विचार 
नहीं किया जाता और जद इन गन्दे मकानों में पशुओं को बांध दिया जात्ता है, त्तो 
दशा और भी खराब हो जाती है। भ्रौद्योगिक नगरों में तो श्रम-बस्तियों की दशा 
अध्यन्त खराब है । भ्रम-बस्तियाँ इतनी गन्दी होती हैं कि उनमें से गुजरने में भी घुणा 
अनुभव होती है। 
निम्न जीवन-स्तर के कारण-- 
उपयुक्त विवरण से स्पष्ट दे कि अन्य देशों की घुलना में भारतवासियों का 
जीवन-स्तर बहुत मीचा है। इस निग्न जीवम-स्तर के प्रधान कारणों को हम तीन 
मुख्य भागों में विभाजित कर सकते हँ--आर्थिक कारण, व्यक्तिगत कारण तथा 
भौतिक कारण । ध्रार्थिक आरण के श्रन्ठगेत हम निम्न का समावेश कर सकते हैं:-- 
(२ ) ग्राइतिक साधनों का अपर्याप्त शोपण--भारतवर्ष एक घनाड्य देश 
है, लेकिन फिर भी यहाँ के निवासी निर्धन हैं, क्योंकि हम अपनी प्राकृतिक सम्पत्ति का 
केवल २१% भाग और मदुली सम्पत्ति का केवल ३३% भाग उपभोग में छा रहे हैं। 
इसी प्रकार न तो खनिज सरपत्ति का ही पूर्ण उपयोग दो रहा है भौर न हसारो 
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योग्य भूमि ही प्रयोग की जा रही है। हमारी ददियों का जल व्यर्थ बढ कर 
जाग ०8 मे चला ज्ञाता है। सिंचाई एवं विद्यूति के रूप में हम उसका या 
सदृष्योग नहीं कर रहे हैं) फलतः अन्य देशों की भपेद्दा हमारी राष्ट्रीय हा 
बहुत कम है और यह स्वाभाविक ही है. कि जिम देश वी अति व्यक्ति आय कम दोते 
है, बढों के निवासियों का जीवन स्वर भी नीचा होता ड्ढै 


(२) कम उत्तादन--अन्‍्य देशों की तुलना में इमारे देश की पर इन 
भी बहुत कम है ! एक अजुसान फे चजुलार अमेरिका में इुच ऐसे कारखंने हैं, जो 
धस्तु के उत्पादन कश्ने वाले भारतीय बरखानें को तुलना में १५ या २० गुना अधिक 
माल उस्पन् करते हैं| एमारे हृपि उत्तादद की दुशा भी अति शोचनीय दै। एक 
अनुमान के चजुसार हम भारत में प्रति एक्ड भूमि पर इटली की तुलना में चौथाई 
चावल डस्पन्न करते हैं तथा हवाई दीप में हमारे देश से ७ गुना और जावा में ४ गुना 
गद्य प्रति एक उत्पक्ष किया लाता है। इसी प्रवार कपास भी सिश्र से हमारे देश ले 
२ गुन्ी अधिक उल्नन्ष होती है । गेहूँ तो हमारे देश में प्रत्येक योरोपीय देश से प्रति 
पुकड ढेवल ४ भाग ही उत्पन्न होता दै। इन थाँकडों से स्पष्ट है कि दमा शाप्ट्रोप 
गा ह भत्यन्त न्‍्यून है, जिसके परिणाम्रस्वरूप देशवासियों का ज्ञीवन स्तर भी बहुत 
नीचा है। 

( ३ ) जन-सरया का आधिक्य--दसारे देश की वतंमान जन-संझ्या ३६ 
करोड से झविक है शौर यह विश्व की जन-सख्या का १५ प्रतिशत भाग है। सन्‌ 
१६४१-११ के अनुमान के अनुसार सारतवर्ष कौ जन-सख्या में इन दुस चरणों में 
१३४ अतिशत बद्धि हुई है शोर यह इद्धि निरन्तर जारी है। परिणासतः हमे अपनी 
कुल राष्ट्रीय उत्पत्ति प्रति चर्प अधिक नागरिक में यॉटदी पड़ती है, जिससे देशवामियों 
के ज़ोवन-स्तर में कोई विशेष बृद्धि नहीं हो पा रही है ३ 

(४) असंतुलित अर्थ-व्यवस्था--मारत भुस्यतः एक कृपि-प्रधान देश है, 
जिसको ६८%, बन सख्या कृपि में और केवल १४%, उद्योग-धन्यों में सेलग्न है। इस 
प्रकार प्न्‍्य देशों की तुलना में हमारे यहाँ जन-सस्या का क्ृपि पर अधिक दबाव है। 
पश्चात देशों में तीद्र श्रौद्योगीकरण के कारण अत्यधिक सम्पत्ति की उत्पत्ति हुई है, 
श्रतः दमको भी उद्योगों का पूर्ण विकास करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम श्र दोगी- 


करण के प्रति उदासीन रहेंगे, तव तक हमारी प्रति व्यक्ति श्राय महों बढ़ सकती । ड्घ् 
अपन्तुलित अपे-व्यवस्था के कारण भी जीवन-स्तर जीचा पाया जाता है। 


(५ ) दिच, यातायात; तथा बाजार की दोफाणं व्यवस्था--इमारे देश 
में इन साथनो की बहुत हो कम उन्नति हुई है। ग्रामोण और नगरी हेगों को मिलाने 
बाकी सद्ें सथा दिमिन्न नगरों को मिलाने बाली रेलों की बहुत ही अपर्याप्त व्यवस्था 
है, जिससे ग्रामोण जनता केवल उन्हों वस्तुओं का उपसोग कर सकती है, जो उनके 
गाँव में मिल सकतो है | वरिशमतः उनका जीवन स्‍तर चीचा रह जाता है | 


(६ ) पन का अतमान विनरण--इमारे देश में धन का विवरण भी बड़ा 
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दोषपूर्ण है। श्रधिकाशतः ऐसा देखा जाता है कि घनी व्यक्ति ही और धनी होते जा 
रहे हैं और चेचारे गरीब लोगों की दरिद्रता बढ़ती जा रही है। 

इन श्रार्थिक कारणों के भ्रतिरिक्त अनेरू व्यक्तिगत कारण भी हमारे निम्न 
जौवन-स्तर के लिये उत्तरदायी हैं---प्रथम, धशित्षा के कारण हमारा जीवन स्तर ऊँचा ' 
नहीं हो पाता । देश में केवल १७% व्यक्ति हो पढ़े लिखे हैं। इसका दुष्परिणाम यद्द है 
कि भ्रषिकांश देशवासियों में उन्नति की भावना नहीं पाई जाती । थे श्रपनी वर्तमान 
स्थिति से ही संतुष्ट रहते हैं धौर अपने जीवन-स्तर को ऊँचा करने का विशेष प्रयत्न 
नहीं करते । दूसरे, देश के धाम्रिक व सामाजिक झादर्श का भी मनुष्य के जीवन स्तर 
पर भी प्रभाव पड़ता है। हमारे देशवासियों का श्रादशे सदैव से 'सादा जीवन उचच- 
विचार! रहा है, जिसके कारण श्रधिकांश देशवासी वर्तमान रिथिति से ही संतुष्ट" 
रहते हैं । तीसरे, धम्िकों की भ्रकुशलता भी जीवन स्तर की बृद्धि में बाधक है। सर 
क्लीमेन्ट घिस्पसन का अनुमान है कि लक्शाशायर का एक श्रमिक अपने जैसा २.६७ 
भारतीय श्रमिक के बराबर काय करता है। अति असिरू उत्पादन कस होने के झारण 
उनको मजदूरी भ्री कमर. मिलती है, हक कारण उनझा जीवन-स्तर भी नीचा हो 
जाता है। चौये, इसपर देशवा्र पी रूड्षिप्छुत हैं भोज ये परम्परा से चल्ले आते रीति रिवाज 
का स्व॒स्रा्व से हीं अनुकरण करते हैं । ये 22: , विवाह आदि उत्सवों पर वर्षों की 
बचत को पुक्र दिन में खर्च कर देते किसे का जीवन-स्तर बहुत नीच! रह्दता है । 
22 नी शअनिवार्थताओं का त्याग कर देते 

परे किक के/ पदुर्थों का करते हैं। जद मलुप्य आाइम्बर की चस्तुओं 
४४५ उपयोगकर्ता 228 अंप्ठ होने के स्थान पर नीचा हो जाता है। 

>अत्‌ में, कुदमोर्गीलिक कारण भी हमारे निम्न जीवन-स्तर के लिये उत्तरदायी 

हैं। हमारे देश का जलचांयु गरम है, श्रतः हमारे देशवासियाँ की आ्रावश्यकताय भी 
सीमित हैं। औप्स काल में थोडे से कपडों से काम चल जाता है और शीतकाल में 
अधिकांश व्यक्ति श्राग ताप कर ही समप्र कार देते हैं । बद्ी-बडी थ्रद्मालिकाशों को भी 
उनको शावश्यकता नहीं पड़ती । सक्तेप में, हमारे देश की भौतिक श्रवस्था इस प्रकार 
की है कि भजुष्य एक बहुत ही सादा जोवन ब्यतीत करते हैं, जिससे उनका जीवन 
स्तर बहुत ही नीचा है। 
जीवन स्वर ऊँचा कैसे किया जाय ? -- 

यदि हम अपने देशवासियों का जीवन स्वर ऊँचा करना चाहते हैं, तो हमें 
उक्तलिखित बाधाओं या कारणों को दूर करना होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के हेतु 
अमैक सुम्धव अस्तुत किये गये हैं--- 

(?) आश्तिक साथनों का पर सदष्योग हो--धन के उत्पादन हि लिये यह 
नितान्त आवश्यक है कि हम अपने ध्राहुतिक साधनों का पूरे उपयोग करे। बर्नों का 
डचित उपयोग होना चाहिये | नदियों मे बहने वाले पानी को श्रधिक से अधिक सिंचाई 
बरना व विद्युत उत्पत्त करने के काम मे लाना चाहिये, कृषि योग्य भूमि वो शीघ्र से 


फैशन के चुकर< 
पचिवे, कुछ व्यक्ति फैशन'कैं च सके 






